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विषय 

राज्य सभा से सदे ओर राज्य सभा द्वारा यथा संशोधित विधेयक. 

Wa का पोखिक उत्तर 

भताराकित . 
*"ताराकित प्रश्न संख्या 18 LBL १०५० 

ताराकित | र भ ठ | प्रश्न | र | सख्या | BS: | T 1 8 2 2 0 0 POTEET EERE EEE OEE EE EEE HEE EEE EEE EEE OE EEE EEE EEE EES EE EEEEEESEEEE ESET DSH OSEHEEOHESD EET O OPES EERO ETE S ESTES SETHE HEHE EE 

अताराकित त | र् इं T itl ९ | सख्या BS | T 2 0 7 } 2 3 0 0 OOOOH REE EERE EEE EOE EE EEN E THEE EHD EOE EOS EOE OTE mE HOD OOOH HOE E TET TE ERED ETE EESEESESSERSEESEODESSEODEEEEES 

सभा पटल पर रखे गष् पत्र. (० १११००१००० 

वां ओर | 21वा AR 2247 प्रतिवेदन स ० १११००००००००० 

(एक) 404 से 43वां प्रतिवेदन तिवेदन oa casccsasesssessnvecssesesvecssscsssscssssssavcssusessvsssucsssvecsusscsscssssesssveauscasaveassesssveasssssuvessasesses 

( दो ) विवरण. 

2464 से 252वां प्रतिवेदन, 

785 ओर क्वा प्रतिवेदन तिवेदन occ eessesessessssvesssscssnesssecssssecsssssssssssscsssssssssssusssssessusssssessuessssessuscsssesssescusessveccuveceusverneeerey 

पत्रियों ARTS. BIT कि PO UEGHROEASGSSGOSESSEMSSRSSOSEDSEBEGEODESSOMESSSEE SES bESSSUbbESEOOeReREEEe REET 

(एक) आर्थिक कार्य, वित्तीय dam, व्यय एवं विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों कौ मागो 
(2013-2014) & बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 67d प्रतिवेदन मेँ अतर्विष्ट सिफारिशों के 
कार्यान्वयन कौ स्थिति 

श्री जेसुदासु सुदास सीलम oaecsesssessssssscssccsscsscssessuscasscussasecnecssssuscsnscesssncssscsecsscssecsescacarcsecenveeseses 

(दो) सुक्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबधित उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 2308 ओर 244बें 
प्रतिवेदन A अतर्विष्टं सिफारिश के कार्यान्वयन at स्थिति 

श्री के [१ एच . मुनियप्पा | f | सु ह परा PEER 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

(तीन) अंतरिक्ष विभाग से संबधित अनुदानं कौ मांगों (2013-2014) के बारे में विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी, पर्यावरण 
ओर वन संबंधी स्थायी समिति के 240d प्रतिवेदन मेँ अंतर्विष्ट सिफारिशो के कार्यान्वयन कौ स्थिति 

श्री राजीव जं त शुक्ला रज ए || (111111111111111111111111111111111.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111171111111; 

fod सदस्य के नाम पर अंकित faa + इसं बात की dae दहै कि उस प्रश्न को सभा मे उस सदस्य ने ही पा था। 
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(ii) 

विषय 

(चार) (क) दूरसंचार विभाग, संचार ओर सूचना प्रोद्योगिकौ मंत्रालय से संबंधित अनुदानों कौ मांगों (2013-2014) 
के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 43वें प्रतिवेदन A अतिर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन 
की स्थिति 

(ख) इलैक्टोनिक्स ओर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकौ मंत्रालय से संबंधित 
अनुदानों कौ मागो (2013-2014) के बारे मेँ सूचना प्रद्योगिकौ संबधी स्थायी समिति के 44 वैँ प्रतिवेदन 
में अतर्विष्ट सिफारिश के कार्यान्वयन की स्थिति 

श्री मिलिन्द | | त | द् देवरा तरा १11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111 11111111 

नियम 377 के अधीन मामले. con ccecccecsscessscssvcssecssscssvssssssussesessecsssssssssssesssesssssssessessssssavessesensssavessesssssaecseesseseasecaes 

(एक) 

(दो) 

(तीन) 

(चार) 

(पाच) 

(छह) 

(सात) 

(आद) 

(नौ) 

ara भारतीय समुदाय कौ शिकायतों का निराकरण किए जाने कौ आवश्यकता 

श्री चार्ल्स डिएस esc ccccssessessssesssesssssssssssessscsssscsscssecsusscasccsscsssccuscasecansceasecaesnecenecesvenses 

प्राकृतिक रबड़ पर आयात शुल्क बढाए जाने कौ आवश्यकता 

देश मे किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान कौ खरीद के लिए सरकारी खरीद केन्द्र at 
स्थापना किए जाने कौ आवश्यकता 

श्री t जगदम्बिकां T ट् al त् 11 पाल ए | (131711111111111.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111., 

यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त किए जाने ओर दिल्ली में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए जाने के लिए 
भी पर्याप्त व्यवस्था किए जाने कौ आवश्यकता 

श्री जय प्रकाश अग्रवाल... 

तमिलनाडु मे पलानी ओर तिरूचेन्दुर के बीच एक नई यात्री रेलगाड़ी शुरू किए जाने कौ आवश्यकता 

श्री एन.एस.वी. चित्तेन ee ccccsccscessessessesesssssssesseessseneene पि 

त्वरित frag लाभ कार्यक्रम के अतिर्गत गुजरात मेँ सरदार सरोवर परियोजना के लिए निधियां दिए 
जाने कौ आवश्यकता 

श्रीमती i Cs जेय प श्रीबेन ते 1 परेल 1 FORDER ERROR E HORE EE EH EHHE TEEN TEE DEE EE EELES POSSESSES SHOT EOIEHSOHP OPES EES EH ES EOT OHS OHP OH POSSE OEOT 

गुजरात के हिम्मतनगर A केन्द्रीय विद्यालय में पर्याप्त संख्या मे शिक्षकों को नियुक्ति किए जाने 
ओर साबरकांठा जिले मे नए शैक्षणिक dal कौ स्थापना किए जाने तथा राज्य के अरावली जिले 

के मोडसा में एक नया केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की अवश्यकता 

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण ace cccsessccssssssscssssseeccscssssessccssssusscsecsssssesscsesssssessssssseesesessssuss 

बिहार के Game जिले मे मनुष्यमारा (पुरानीधार) नदी को प्रदूषण मुक्त बनाए जाने कौ आवश्यकता 

श्रीमती रमा देवी ees ceccssecsssesccsseccssecssssccsssssessecssssessssssssssssssscessuscsssssesssecseasecsssecsssesesseeses 

दिल्ली के द्वारका, सेक्टर-21 से चलने वाली मेट्रो का सुचारु रूप से संचालन सुनिश्चित किए जाने ओर 
उत्तर प्रदेश के शहरों A मेट्रो सेवाएं शुरू किए जाने कौ आवश्यकता 

श्री राकेश a 7 2 T सचान चा | 111111111111111111111111111111111111111.11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111117 1. 
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(iil) 

(दस) उत्तर प्रदेश AF राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अतर्गत माजरों के विद्युतीकरण को 
अनुमोदन प्रदान किए जाने ओर उक्त योजना के अंतर्गत mal मे ओर विशेषकर देवरिया संसदीय 
निर्वाचन क्षेत्र मे बिजली कौ आपूर्ति सुनिश्चित feu जाने कौ आवश्यकता 

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल... sssssssssensssssccessnssecsssseceecsnasssssssnsesesssnscesssnsesesssesesse 

(ग्यारह) तमिलनादु मे usta राजमार्ग संख्या-47 के रखरखाव के लिए निधि जारी किए जाने की आवश्यकता 

श्रीमती जे. हेलन डेविडसन oa cceecsssssssssecssssssesccccsssssscscssssssscsessssssssessssssssecssssseseessasscecs 

( बारह) स्वापक ओषधि ओर मनःप्रभावी पदार्थं (संशोधन) विधेयक को शीघ्र पारित feu जाने कौ आवश्यकता 

श्री बेजयंत पाठा eee cccsssssssssensesssesccssssssssssssvsssseseceesssssssssesssssescesssssssussaceecessessesenssesess 

(तेरह) . राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति के मसौदे मेँ किसानों के स्वामित्व वाली सिचित ओर गैर-सिचित भूमि पर 
भूमि को प्रस्तावित अधिकतम सीमा के प्रावधान को समाप्त feu जाने कौ आवश्यकता 

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव... 

(चोदह) प्याज & मूल्यो में गिरावट के कारण प्याज कौ खेती करने वाले किसानों के हितों कौ रक्षा किए 
जाने कौ आवश्यकता 

श्री राजू शेट्टी. 

अध्यक्ष द्वारा घोषणा 

(एक) अविश्वास प्रस्ताव कौ सूचनाएं oes csssessssssessscsssssecscsnseccsssuseceessssscsssssscsesssesccssssscsesssssccessucsessneeessses 

(दो) लोकपाल ओर लोकायुक्त विधेयक cc cc ccsssssessesecsesssssssssssnsssssecsssssssssssssssessessessssssssunsesseseesssssesssnses 

लोकपाल ओर लोकायुक्त विधेयक, 2011. eee cssssssssssessessnssnsssssnssnssnssnssnssnssnssnssnssnssnsenssnssnssnsenseseseeensensenses 

(राज्य सभा हारा किए गए संशोधन) 

विचार करने के लिए प्रस्ताव 

श्री कपिल सिव्वल.. ccecccccscssececesccseseccecescnsecencesesescscesccsssescsesscsessessseesessassssscasavacassasenes 

श्रीमती सुषमा स्वराज... 

गांधी श्री राहुल गाधी ec cecsesseesnsccuccnccesessecssesssssuscsscsssssnessesssseasscaceasscsecasessccssscareeeeenecses 

श्री मुलायम सिह यादव. 

श्री दारा सिंह चौहान, 

श्री शरद यादव. 

हरिन पाठक oo cescsesccsssssscscescnceccecessercsscssesssssacesssessenseaseserseacsccusessssencessesensencaseavanavere 

प्रेम दास राय. 

अर्जुन राम मेघवाल... 

पन्ना लाल पुनिया ca escescssssssssscssecsssecssecsssscssecssscecsuccssscssscssasecaneceasesanessaneqnsecssncesseeses 

भ्ुवनारायण आर. भ्रुवनारायण.. sesescssssscsssssccessssccssssccesnsengeasecscanscccensscessasessnsscecnasesessnecsssnecsnaseeenses 

वीरेन्द्र कुमार ce asccssscssecsscscsscesseessassessssssscesseseanssensessaeesesssassesssssssessaessssecsucsssseesuesessees 

प्रशान्त कुमार मजूमदार ee ecescssssssescessscsecuccucssssssnsseeseeseessssessscssceseessessecseeseees 
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Gv) 

चिषय 

१111117117111171.; (१1111111 111117171), श्री सुदीप बंदोपाध्याय ances ssseeeecccccsssseesveccccnncnnsneesceeenecsssneecess 

St मिर्जा Wega बेग... १1711171711111711111111111111111111111111111111/1/1111111111 11111111 1111111, 

(१18111111111111111., श्री रामशंकर राजभर 

जगदम्बिका पाल... 

गुरूदास दासगुप्त .......--..-- 

9००००९११११०११११११११११०००२ 1१111111/1111.111111111/11111111}., 

111111117111111.; 11111 1111111111111, १1१११.) 1111111.111111111111111. 

(१11917111111111111111111111111111., [11111111 

1111111111111111/1111111.111111/1111111.1111111111111111 1111111 ड}. तरूण मडल... 

[१111711 श्री नामा नागेश्वर राव... 

श्री री.के.एस. इलेगोवन ec cccccccscscseecseeseeeneens 

श्रीमती सुप्रिया सुले ...... 

डो. संजीवे गणेश नाईक... 

१11111111111111111111111/11111111111111 11111111111111111., 

11111111111111111111111111111111111111111 11 

५७११५७५४ १1१1111111111111111711111111111111111111111111111111111111111111111111111, 

1111111111171111.; 1711111111111111111111111111111 1111 

111117111111111111111111111111;.; श्री प्रहलाद जोली 

श्री अनंत कुमार... 

श्री भक्त चरण दास ......... 

श्री थोल तिरूमावलावन 

1171111111111111111111111111111111111111111111111 11111111. Perr rrr rer eer reer) 

1111111111111111111111111111111/ 1१111111111111111111111111111111111111.111111111111 1 

+9०५०५५०१५१५०१५१० १११११११००५० ५००९१ १111111171111111111111.1111/111/111111111111, 111111111111111111, 
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लोक सभा 

GYAN, 18 दिसम्बर, 2013/27 अग्रहायण, 1935 (शक) 

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत Bel 

[अध्यक्ष महोदया पीठासीन हुई] 

(...व्यकधान, 

राज्य सभा से dar ओर राज्य सभा द्वारा 

यथा संशोधित विधेयक 

...( व्यवधान) 

( अनृवाद्। 

महासचिवः महोदया, मुञ्चे राज्य सभा के महासचिव से 

प्राप्त निम्नलिखित सदेश कौ सुचना सभा को देनी हैः 

मुञ्चे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ 

है कि लोकपाल ओर लोकायुक्त विधेयक, 2011 जिसे लोक 
सभा द्वारा 27 दिसम्बर 2011 को हुई बैठक में पारित किया 

गया था, को दिनांक 17 दिसम्बर 2013 को a बैठक मं 

राज्य सभा द्वारा निम्नलिखित संशोधनों के साथ पारित किया 

गया हैः 

अधिनियम सूत्र 

1. पृष्ठ 2, पंक्ति 1 में शब्द “asd” के स्थान पर 

we “ded” प्रतिस्थापित किया जाए। 

खंड 1 

2. पृष्ठ 2, पंक्ति 4 मे अंक “2011 के स्थान पर 

अक “2013” प्रतिस्थापित किया जापए। 

3. पृष्ठ 2, पंक्ति 7 से 12 4 निम्नलिखित प्रतिस्थापित 

किया जाए, अर्थात्ः- 

“ (4) यह उस तारीख को प्रवृत्त हीगा, जो केन्द्रीय 

सरकार राजपत्र मे अधिसूचना द्वारा नियत awe” 

खंड 3 

4. हिन्दी पाठ मे संशोधन की आवश्यकता नहीं 21 

खंड 4 

5. पृष्ठ 5, पंक्ति 21 में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित 

किया जाए, अर्थात्;- 

“ (ड) उपर्युक्त खंड (क) से (घ) गे विनिर्दिष्ट 

अध्यक्ष तथा सदस्यों द्वारा यथा अनुशंसित, राष्टुपति 

द्वारा नामनिर्दिष्ट एक विख्यात विधिवेता- सदस्य " 

खंड 14 

6. पृष्ठ 9, पंक्ति 18 A “या सहायता प्राप्त शब्दों 

का लोप किया जाए। 

7. पृष्ठ 9, पंक्ति 23 से 29 में निम्नलिखित प्रतिस्थापितं 

किया जाए. अर्थात्ः- 

“(ज) ta ag व्यक्ति, जो विदेशी अभिदाय 

(विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन किसी 

विदेशी स्रोत से एक वर्ष मे दस लाख रुपये के 

आधिक्य मे या एसी उच्चतर राशि, जो केन्द्रीय 

सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्टं करे, प्राप्त करने 

वाली प्रत्येक अन्य सोसादटी या व्यक्ति-संगम या 

न्यास (चाहे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन 

रजिस्टरीकृत है या नही) का निदेशक, प्रबधक, 

सचिव या अन्य अधिकारी है या रहा है" 

खंड 20 

8. पृष्ठ 11, पक्ति 13 से 18 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित 

किया जाए, अर्थात्ः- | 

“20(1) लोकपाल, कोई शिकायत wa करने पर, 

यदि मामले में आगे कार्यवाही किए जाने का 

विनिश्चय करता है तो निम्नलिखित के संबध मं 

आदेश कर सकता है- 

(क) यह अभिनिश्चित करने के संबधे कि क्या 

मामले मे कार्यवाही किए जाने के लिए कोई 

प्रथमदृष्टया मामला विद्यमान रै, अपने जांच
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खड या किसी अभिकरण (जिसके अंतर्गत 

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना भी है) द्वारा 
किसी लोक सेवक के विरुद्ध प्रारंभिक जांच 

करने कौ कार्यवाही करना, या 

(ख) जिस मामले में प्रथमदुष्टया मामला विद्यमान 

है तो किसी अभिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली 
विशेष पुलिस स्थापन भी है) द्वारा अन्वेषण 
कसना" 

9. पृष्ठ 11. पक्ति 28 के पश्चात् निम्नलिखित war 
अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्ः- 

“aq यह भी कि खंड (ख) के sata किसी 

अन्वेषण का आदेश देने से पूर्व, लोकपाल इस 

संबंध में लोक सेवक से स्पष्टीकरण की मांग करेगा 

ताकि यह अभिनिश्चित किया जा स्के कि क्या 

मामले में अन्वेषण के लिए प्रथमदृष्टया मामला 
विद्यमान 2: 

परंतु यह भी कि अन्वेषण से पूर्व, इस aay में 
लोके सेवक से स्पष्टीकरण मांगने की प्रक्रिया से, 

इस अधिनियम के अधीन किसी अभिकरण (जिसके 

अतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है) द्वारा 
किए जाने के लिए अपेक्षित तलाशी ओर अभिग्रहण, 
यदि कोई हों, के संबंध A कोई हस्तक्षेप नीं 

करेगा।" 

10. हिन्दी पाठ A संशोधन की आवश्यकता नहीं 21 

11. पृष्ठ 12, पक्ति 9 में “अपने निष्कर्षो की 
अन्वेषण रिपोर लोकपाल को प्रस्तुत करेगा शब्दों 

` का लोप किया जाए। 

12. हिन्दी पाठ A संशोधन की आवश्यकता नहीं है। 

13. पृष्ठ 12, पक्ति 14 4 “लोकपाल को प्रस्तुतं 

करेगा" शब्दों के स्थान पर “उस धारा के अतर्गत 

क्ेत्राधिकार वाले न्यायालयं को प्रस्तुत करेगा ओर 
उसकी एक प्रति लोकपाल को safer atm” 
शब्द प्रतिस्थापित किये जाए। 

14. पृष्ठ 12, पंक्ति 17 में “ ओर"-तथा पक्ति 22 में 
“विनिश्चय कर सकेगी" शब्दों के स्थान पर “सक्षम 

प्राधिकारी ओर लोक सेवक की टिप्पणियां प्राप्त 
केरने के पश्चात् निम्नलिखित कार्यवाही कर सकेगी। ” 
शब्द प्रतिस्थापित किये जाप्। 

15. पृष्ठ 12, पंक्ति 18 तथा 19 में निम्नलिखित 

प्रतिस्थापित किया जाए. अर्थात्ः- 

“ (क) अपने अभियोजन खंड या अन्वेषण अभिकरण 

को लोक सेवक के विरुद्ध विशेष न्यायालय के 

समक्ष आरोप-पत्र फाइल किए जानै की स्वीकृति 

देना या मामला बंद किए जाने कौ fo फाइल 

feu जाने के बारे 4 निदेश देना; 

16. पृष्ठ 12, पक्ति 20 तथा 21 को निम्नलिखित द्वारा 

प्रतिस्थापित किया जाए्। 

“(क) संबंधित लोक सेवकों के विरुद्ध विभागीय 

कार्यवाहियां या कोई अन्य समुचित कारवाई प्रारंभ 

किए जाने .के बरे मे सक्षम प्राधिकारी को निदेश 

देना। 

17. पृष्ठ 12, पंक्ति 20 में “gam प्राधिकारी द्वारा" 
शब्दो का लोप किया जाए। 

18. पृष्ठ 12, पक्ति 24 A शब्दों तथा कोष्ठक 

“अभियोजन खंड को” के पश्चात् “या किसी 
अभिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस 
स्थापन भी है) को” शब्दों का अन्तःस्थापित किया 
जाए। | 

19. हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। 

20. पृष्ठ 12, पक्ति 24 तथा 25 में weet तथा कोष्टकः 

“ (जिसके अतिर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी 

है)" का लोप किया जाए 

खंड-23 

21. पृष्ठ 13, पक्ति 9 से 20 में, निम्नलिखिते प्रतिस्थापित 

किया जाए. seta: | 

“23(1) @ प्रक्रिया संहिता, 1973 अभियोजन 
प्रारभ करने 

1974 का 2 कौ धारा 197 या दिल्ली विशेष के लि पूर्व 

पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 मंजू प्रदान 

कौ धारा 6क या भ्रष्टाचार निवारण करन के 
मै संबंध में 

अधिनियम, 1988 को धारा 19 मे लोकपाल कौ 

अंतर्विष्ट किस बात के होते हुए शक्ति। 

1946 का 25 भी, लोकपाल को धारा 20 की 

1966 का 49 उप-धारा (7) के अधीन अभियोजन
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के लिए मंजूरी प्रदान ae कौ 

शक्ति होगी। 

(2) लोक सेवक द्वारा अपने 

शासकीय दायित्व के निर्वहण में 

कार्य करते हुए या इस निमित, 
अधिनियम के प्रयोजन के कथित 

रूप से कारित किसी अपराध के 

दोषी लोक सेवक के विरुद्ध 
उप-धारा (1) के अधीन अभियोजन 

प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा ओर 
कोई न्यायालय एसे कारित अपराध 

का, सिवाय लोकपाल कौ पूर्व 
मंजूरी के, संज्ञान नहीं ले सकेगा।" 

खंड 25 

22. हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। 

23. पृष्ठ 14, पक्ति 4 के पश्चात् निम्नलिखित 
अन्तःस्थापित किया जाए. अर्थात्; 

“(3) लोकपाल द्वारा इस dae में विनिर्दिष्टं किसी 
मामले के अन्वेषण के लिए नियत दिल्ली विशेष 
पुलिस स्थापन के किसी अधिकारी को, लोकपाल 
को अनुमति के बिना, स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। 

(4) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन इस निमित्त लोकपाल 

द्वारा विनिर्दिष्ट मामले के संचालन के लिए, लोकपाल 

कौ सहमति, से सरकारी अधिवक्ताओं से इतर 

अधिवक्ताओं का एक पैनल नियुक्त कर सकेगी। 

(5) केन्द्रीय सरकार इस निमित्त लोकपाल द्वारा 

विनिर्दिष्ट मामलों के प्रभावी अन्वेषण के लिए दिल्ली 

विशेष पुलिस स्थापन के निदेशक द्वारा समय-समय 
पर यथा-अपेक्षित एसी निधियां उपलब्ध करा सकेगी 

ओर उक्त निदेशक te अन्वेषण की बाबत हए 
व्ययं के लिए जिम्मेदार erm” 

खदु 37 

24. पृष्ठ 18, पंक्ति 5 से 14 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित 

किया जाए्, अर्थात्- 

“(2) उपधाय (4) के उपबधों के अधीन रहते 

हए, अध्यक्ष या किसी सदस्य को, उच्चतम न्यायालय 

को- 

लिखित उत्तर 6 

राष्ट्रपति द्वारा संसद के कम से कम एक सौ 

सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका का उच्चतम न्यायालय 

को किए गए निर्देश पर, उस निमित्त विहित प्रक्रिया 

के अनुसार की गर्ह किसी जांच पर, उसके द्वारा 

tet रिपोर दिए जाने पर कि यथास्थिति, अध्यक्ष या 

ta सदस्य को कदाचार के आधार पर हटा दिया 

जाना चाहिए, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, उस आधार 

पर उसके पद से हटाया wu” 

25. पृष्ट 18, पक्ति 15 में शब्द, कोष्ठक ओर अंक 

“उप-धारा (2)" से पूर्वं “sa संबंध में सिफारिशो 

की प्राप्ति या उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए 

अतरिम आदेश" शब्द अन्तःस्थापित किये wel 

26. पृष्ठ 18, पक्ति 16 में शब्दों “रिपोर्ट की प्राप्ति” 

से पूर्वं “अंतिम शब्द अन्तःस्थापित किया wel 

GS 46 

27. पृष्ठ 21, पंक्ति 30 ओर 31 को निम्नलिखित द्वारा 

प्रतिस्थापित किया जाए. अर्थात्: 

“घ्यष्टीकरण-इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए, 

“ सद्भावपूर्वक” शब्द का अर्थं किसी व्यक्ति द्वारा 

सम्यक सावधानी, सतर्कता ओर उत्तरदायित्व की भावना 

के साथ सद्भावपूर्वक विश्वास करते हुए या उसके 

द्वारा कारित या उसके द्वारा विश्वास करने योग्य तथ्य 
को गलती से कारित कृत्य होगा, जो भारतीय दंड 
संहिता को धारा 79 के अधीन विधि द्वारा न्यायानुमत हो। 

सड 63 

28. पृष्ठ 24 ओर 25 मे, खंड 63 को निम्नलिखित 
द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्; 

“भाग 3” 

लोकायुक्त को स्थापना 

63. प्रत्येक राज्य कतिपय लोक लोकायुक्त 

कृत्यकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार से कौ स्थापना 
संबधित शिकायतों से निपरने के 

लिए, राज्य विधानमंडल द्वार किसी 

विधि द्वारा स्थापित, गठित या नियत 

न किये जाने कौ स्थिति में इस
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अधिनियम के प्रवृत्त होने कौ तारीख 

से एक ay कौ अवधि के भीतर 

राज्य के लिए लोकायुक्त के नाम 

से एक निकाय की स्थापना 

करेगा।" 

खंड 64 से 97 का विलोपन 

18 दिसम्बर, 2013 मौखिक उत्तर 8 

29. पृष्ठ 26 से 38 में, खंड 64 से 97 का लाप 

किया जाए। 

अनुसूची 

30. पृष्ठ 39, पंक्ति 8 4 अंक “2011” के स्थान पर 

“ 2013" अक प्रतिस्थापित किया जाए। 

31. पृष्ठ 39, Wat 20 के पश्चात् निम्नलिखित 

अतःस्थापित किया जाए, अर्थात्ः- 

“2 धारा (ख के पश्चात्, 

निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित को 

जाएगी, अर्थात्ः- 

“aa क(1) इस अधिनियम के 

अधीन मामलों के अभियोजन के 

लिए, एके निदेशक, जो भारत 

सरकार के संयुक्त सचिवे के रैक 

से अन्यून एक अधिकारी होगा, 

की अध्यक्षता मेँ एक अभियोजन 

निदेशालय होगा। 

नई धारा 4ख 

क का 

अन्तःस्थापन्। 

अभियोजन 

निदेशक। 

(2) अभियोजन निदेशक, निदेशक के संपूर्णं अधीक्षण एवं 

निय॑त्रणाधीन, कार्य करेगा। 

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा, केन्द्रीय सतर्कता आयोग की 

सिफारिश पर, अभियोजन निदेशक कौ नियुक्ति कौ 

जाएगी। 

(4) अभियोजन निदेशक, उसको Parr से संबंधित 

नियमों मे अतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए 

भी, उस तारीख से जब a अपना पद धारण 

करता है, दो af a अन्यून अवधि के लिए अपने 
पद पर बना wm” 

32. पृष्ठ 40, पंक्ति 16 में अंक “2011” के स्थान पर 

अंक “2013 प्रतिस्थापित किया जाए। 

33. पृष्ठ 40, Wad 21 4 अंक “2011 के स्थान पर 

अंक “2013 प्रतिस्थापित किया जाए। 

34. पृष्ठ 40, Wad 26 मेँ अंक “2011” के स्थान पर 

अंक “2013 प्रतिस्थापित किया sri 

35. पृष्ठ 40, पंक्ति 30 मेँ अंक “2011“ के स्थान पर 

अंक "2013" प्रतिस्थापित किया aul 

36. पृष्ठ 41, Wad 20 मे अंक “2011” के स्थान पर 

अंक “2013” प्रतिस्थापित किया जाए्। 

2. महोदया, मैं दिनांक 17 दिसम्बर, 2013 को राज्य सभा 

द्वारा संशोधनों के साथ लौटाए गए लोकपाल ओर लोकायुक्त 

विधेयक, 2011 को सभा पटल पर रखता हू 

... (व्यवधान) 

पूर्वाह्न 11.02 at 

इस समय श्री wm. वेणुगोफल रेड्डी, श्री कवाई एस. जगन 

मोहन tet, श्री शैलेन कुमार ओर कुछ अन्य माननीय 
सदस्य आगे आकर सभा Yee के निकट Gs हो गए 

va (व्यवधान) 

wate? 11.03 बजे 

Wat का मौखिक उत्तर 

[ अनुवाद] 

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न काल शुरू wt प्रश्न 

संख्या 181 aN श्री ए. सम्मत बोलेगे। 

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन 

“181, sit ए. सम्पतः 

श्री पी.के. fag: 

क्या पानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे किः 

(क) देश में इस समय कार्यरत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों 

का व्यौरा क्या है;
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(ख) क्या सरकार ने विषयवस्तु, गुणवत्ता, अनुसंधान, 

नवोन्मेष, संकाय विकास ओर सकारात्मक कारवाई जैसे विभिन्न 

मानदंडों के आधार पर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कार्य-निष्पादन 

का मूल्यांकन किया है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; 

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वार केन्द्रीय विश्वविद्यालयं 

मे शैक्षणिक ओर गैर-शैक्षणिके पदों पर अनुसूचित 

जातियों “अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण नीति के कार्यान्वयन 

के लिए जारी किए गए fest का ah क्या है ओर उन्हें 

किस हद् तक कार्यान्वित किया गया है; ओर 

(ङ) देश में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कार्य-निष्पादनं में 

सुधार लाने हेतु क्या ठोस कदम उठाए जा रहे रै? 

मानव संसाधन विकास मत्री (श्री एम.एम. पल्लम 

राजू): (क) से (ङ) विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया 

él 

विवरण 

(क) इस मत्रालय के कार्यक्षेत्र मेँ कार्यरत 40 केन्द्रीय 

विश्वविद्यालयों (सीयू) कौ सूची संलग्न अनुब॑ध मेदी गई है। 

(ख) ओर (ग) केन्द्रीय विश्वविद्यालय (सीय्) संसद के 

संगत अधिनियमों के माध्यम से स्थापित स्वायतशासी निकाय 

है ओर अपने अधिनियमों, संविधियों तथा अध्यादेशों द्वारा 

अभिशासित होते ह। इन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) 

के विनियमो ओर दिशानिर्दशों के अध्यधीन पाद्यचर्या का 

fait, पाद्यक्रमों कौ अवधि, मूल्यांकन एवं आकलन प्रणाली, 

अनुसंधान, नवाचार, संकाय विकास आदि जैसे सभी शैक्षणिक 

मामलों में पूर्णं कार्यात्मक स्वायत्तता प्राप्त है। यूजीसी द्वारा 

अनुसूचित जाति/^अनुसूचित जनजाति/अन्य॒पिछिडा वर्ग/छात्राओं, 

अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए यथा निर्धारित सकारात्मक 

कारवाई जैसे आरक्षण नीति का कार्यान्वयन, सहायक प्रोफेसर 

के पद् के लिए रष्टीय पात्रता परीक्षा/राज्य पात्रता परीक्षा हेतु 

कोचिग mer, सिविल सेवाओं के लिए कोचिग, छात्रवृत्ति, 

आवासीय सुविधाएं आदि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा कौ जा 

रही है। 

27 अग्रहायण, 1935 (शकः) मौखिक उत्तर 10 

समय-समय पर कुलपतियों के सम्मेलन में ओर हाल ही 

मे, went द्वारा फरवरी, 2013 में ओर मानव संसाधन 

विकास मत्री द्वारा जुलाई, 2013 में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के 

कार्यनिष्पादन कौ समीक्षा कौ asi शिक्षा कौ गुणवत्ता मे सुधार 

करना, प्राथमिकता के आधार पर रिक्त शिक्षकों के पद भरना, 

संकाय विकास, स्थानीय समुदाय कौ समस्याओं का समाधान 

दूटने के लिए समीपस्थ कषेत्रं मे विस्तार कार्य, उद्योग ओर 

अनुसंधान प्रयोगशालाओं के साथ सहयोग, नवाचार को बढावा, 

शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया मेँ प्रौद्योगिकी का कारगर उपयोग, 

अनिवार्य प्रत्यायन, रोजगार के अवसर ar के लिए उच्चतर 

शिक्षा A कौशल का समेकन, उचित उत्तरायित्व के साथ 

स्वायत्ता को age करना आदि चर्चा मेँ शामिल विषय a 

इन वैठकों में कौ गर्ह अनुशंसाओं को समुचित कारवाई के 

लिए सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय अनुदान 

आयोग के साथ ma किया गया 2 

(घ) एमएयू ओर domed को छोडकर, सभी केन्द्रीय 

विश्वविद्यालय शिक्षण ओर गैर-शिक्षण पदों के लिए भारत 

सरकार कौ आरक्षण नीति पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 

के दिशा-निर्देशों का पालन कर रहे है। भारत सरकार कौ 

नीति के अनुसार, अनुसूचित जाति ओर अनुसूचित जनजाति 

के लिए ओर साथ ही प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर ओर 

सहायक प्रोफेसर के स्तर पर तथा गैर-शिक्षण समूह ‘a’ ओर 

‘a’ पदों के लिए क्रमशः 15 ओर 7\/, प्रतिशत पद आरक्षित 

#1 समूह “ग पदों पर रोजगार के लिए संबंधित राज्य सरकारों 
कौ आरक्षण नीति लागू है। 

(ङ) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कार्य निष्पादन मेँ सुधार 

एक सतत प्रक्रिया है। सरकार ने शिक्षण व्यवसाय में युवा 

प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के 

शिक्षकों को बेहतरीन वेतनमान तथा प्रोन्नति के अवसर देना 

am किए है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता मेँ सुधार 

करने के लिए यूजीसी द्वारा आर्थ कौ गर्ह योजनाओं ओर 

कार्यक्रमों म अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैः 

(0) सेमेस्टर प्रणाली ART करना, 

Gi) पाद्यचर्या का आवधिक उन्नयन, 

(1) रूचि-आधारित क्रेडिट प्रणाली आस्भ करना,
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(Gv) पीएचडी ओर पोस्ट-डोक्टरल छात्रवृत्तियों कौ संख्या 

में वृद्धि करना तथा छात्रवृत्ति कौ राशि में वृद्धि 

करना, 

(५) शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति 

के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण, 

(vi) अनिवार्य आकलन एवं प्रत्यायनं आरभ करना, 

(vii) आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ कौ स्थापना 

करना, 

(vii) अनुसंधान ओर शिक्षण संसाधनों को बदाने के लिए 

karl fost कार्यक्रम आरंभ करना, 

Gx) मानक-आधारित वित्त-पोषण तथा उत्कृष्टता कौ संभावना 

वाले विश्वविद्यालय योजना के अधीन उदार वित्तीय 

सहायता, तथा 

(x) विदेशी शिक्षा संस्थाओं के साथ सहयोग। 

अनुक्ध 

मत्रालय के अधीन कार्यरत केन्द्रीय विश्वविद्यालय 

क्रम सं ata विश्वविद्यालय 

1 2 

1. ठैदराबाद विश्वविद्यालय 

2. मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय 

3. अग्रेजी ओर विदेशी भाषा विश्वविद्यालय 

4. राजीव गांधी विश्वविद्यालय 

5. असम विश्वविद्यालय 

6. तेजपुर विश्वविद्यालय 

7. किहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय 

8. गुरू घासीदास विश्वविद्यालय 

9. दिल्ली विश्वविद्यालय 
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10. 

1}. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय 

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 

जामिया मिलिया विश्वविद्यालय 

गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय 

हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय 

हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय 

कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय 

जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय 

urge केन्द्रीय विश्वविद्यालय 

कर्नारक केन्द्रीय विश्वविद्यालय 

केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय 

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जमजात्तीय विश्वविद्यालय 

डो. हरिसिंह गौड विश्वविद्यालय 

महात्मा गांधी aera हिन्दी विश्वविद्यालय 

मणिपुर विश्वविद्यालय 

पूर्वोत्तर पर्वेतीय विश्वविद्यालय 

मिजोरम विश्वविद्यालय 

नागालैंड विश्वविद्यालय 

ओडिशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय 

पुदुचेरी विश्वविद्यालय 

पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय 

राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय 
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32. सिक्किम विश्वविद्यालय 

33. तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय 

34. त्रिपुरा विश्वविद्यालय 

35. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय 

36. अलीगद मुस्लिम विश्वविद्यालय 

37. बावासाहे भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय 

38. इलाहाबाद विश्वविद्यालय 

39. हेमवती नन्दन बहुगुणा year विश्वविद्यालय 

40. विश्व॒ भारती 

श्री ए. सम्पतः अध्यक्ष महोदया, मँ यह जानना चाहूगा 
कि क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में लंबित रिक्त पद, जिसमें 

fist कई वर्षो मँ काफौ बढ़ोतरी हो गयी है, भरे जाएगे 

या Fett ..(व्यवधान) ee ve ने यह बताया है कि केन्द्रीय 
विश्वविद्यालयों में 3g प्रतिशत शिक्षण पद रिक्त पडे है ओर 
अकादमी क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा 
अन्य frss वर्गो के लोगों कौ संख्या बहुत कम है .. 
(व्यकधान) क्या मत्री महोदय इस संबंध में उत्तर a? ... 

(व्यवधान) 

महोदया, मै यह जानना चाहुगा कि क्या सरकार केन्द्रीय 
विश्वविद्यालयों मेँ अल्पसंख्यक सहित अनुसूचित जाति, अनुसूचित 
जनजाति ओर अन्य पिडा वर्ग से ae रिक्त पदों को भरने 

के लिए आवश्यक कदम उटठाएगी ...(व्यवधान) 

श्री एम.एम. पल्लम We: महोदया, माननीय सदस्य द्वारा 

पहले ही Ys गए प्रश्न के उत्तर मेँ यह तथ्य है कि हमारे 
केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों की संख्या अच्छी खासी 

है किन्तु अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत ओर अनुसूचित 
जनजाति करै लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण से ae आरक्षितं पद 

कहीं भी नहीं हँ ओर हम यथा संभव प्रभावी तरीके से इन 
रिक्त पदों को भरने कौ कोशिश कर रहे है।... (व्यवधान) 
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( हिन्दी) 

wat के लिखित उत्तर 

सरकारी-निजी भागीदारी संब॑धी 

परियोजनाओं की निगरानी 

*182. श्री पशुपति नाथ सिंहः क्या प्रधान मंत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) देश के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु सरकारी-निजी 

भागीदारी मोड के अंतर्गत कार्यान्विति की जा रही 

परियोजनाओं/कार्यक्रमों को विनियमित करनै/उनकी निगरानी करने 

वाले मौजूदा dad का ata क्या है; 

(ख) क्या सरकार ने समाज के कमजोर वर्गो के संबध 

मे सरकारी-निजी भागीदारी मोड के अतिर्गत चलाई जा रही 

इन परियोजनाओं/कार्यक्रमों के प्रभावे का आकलन करने हेतु 

कोई समीक्षा कराई 2; 

(ग) यदि हां, तो तत्सबधी व्यौरा क्या है ओर इसके 

क्या परिणाम रहे; ओर 

(घ) सरकार द्वारा देश में सरकारी-निजी भागीदारी संबधी 

परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु क्या उपचारात्मक 

उपाय किए गए हैकिए जा रहे है? 

संसदीय कार्यं मत्रालय में राज्य मत्री तथा योजनां 

मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्री राजीव शुक्ला): (क) सरकार 

ने सरकारी-निजी भागीदारी बाली परियोजनाओं कौ निगरानी हेतु 

दिशानिर्देश जारी किए ¢ जिनका सभी मंत्रालयों, विभागो, 

साविधिक प्राधिकरणों तथा सार्वजनिक aan उपक्रमो को 

अनुसरण करना होता है। ये fame राज्य सरकारों पर भी 

एसी राज्य परियोजनाओं के मामले F लागू होते हैँ जिन्हे 

केन्द्र सरकार से व्यवहार्यता अंतराल निधि (वीजीएफ) प्राप्त 

होती है। इन दिशानिर्देशों से एक सास्थानिक ढांचा सृजित हुआ 

है जिससे पीपीपी परियोजनाओं के लिए रिवायत a का 

अनुपालन सुनिश्चित हो सके ताकि सरकारी राजकोष तथा 

उपभोक्ताओं८प्रयोक्ताओं के हितों कौ रक्षा हो। इन दिशानिर्देशों 

के अनुसार, परियोजना प्राधिकरण को पीपीपी परियोजनाओं के
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निष्पादन की निगरानी हेतु द्विस्तरीय aa सृजित करना चाहिए 

जिसमे निम्नाकित शामिल होः 

1) परियोजना प्राधिकारी के स्तर पर पीपीपी परियोजना 

निगरानी एकक (पीपीपी dq); ओर 

Gi) मंत्रालय अथवा राज्य स्तर पर पीपीपी निष्पादन 

समीक्षा एकक (पीपीपी diem), जैसा भी मामला 

all 

उक्त दिशानिर्देशों का मंत्रालयों द्वारां हो रहे अनुपालन 

की समीक्षा के लिए आर्थिक मामलों कौ मंत्रिमंडल समिति 

के समक्ष एक तिमाही fad रखी गई हे। 

(ख) ओर (ग) जी नहीं। सडक, बिजली, विमानपतन, 

पत्तन, शहरी अवसंरचना आदि जैसी अवसंरचना परियोजनाओं 

से, इसकी प्रकृति के अनुसार, कमजोर वर्गो सहित समाज के 

सभी तबकों को लाभ पहुचता है। कोई परियोजना विभिन 
तवबकों को किस हद् तक लाभान्वित करेगी, यह परियोजना 

पर निर्भरं करता हैनं कि इस बात पर कि क्या उसे पीपीपी 

मोड मे कार्यान्वितं किया गया है। 

(घ) निवेश संबंधी मत्रिमंडल समिति का गठन प्रधानमत्री 

कौ अध्यक्षता A जून, 2013 4 किया गया था ताकि 

अवसंरचना ओर विनिर्माण क्षत्रं में बडी परियोजनाओं के 

मामले मे मंजुरी/^अनुमोदन में तेजी लाई जा सके। यह समिति 

चिषित परियोजनाओं की प्रगति का अनुवीक्षण भी करती है 
तथा निर्धारित समय-सीमा से अगे जाने वाली विलम्बित 

परियोजनाओं के कार्यान्वयन कौ समीक्षा करती है ताकि उनका 

प्रभावी कार्यान्वयन हो सके। 

[ अनुवाद] 

फास्ट दैक कोटस 

*183. श्री बालकृष्ण खाडेराव शुक्लः 

श्रीमती सुमित्रा महाजनः 

क्या विधि ओर न्याय मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

किः 

(क) फास्ट टैक wet संबधी योजना के ॐतिर्गत किन-किनं 

लक्ष्यो ओर उदेश्य की परिकल्पना कौ गई है ओर इसके 

शुरू होने से लेकर अब तक वर्ष^रज्य-वार कितनी धनराशि 

जारी कौ गर्ह; 
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(ख) इस योजना के अंतर्गत कितने फास्ट टैक ated 

का गठन किया गया ओर इनके द्वारा राज्य-वार कितने मामलों 

का निपटारा किया गया; 

(ग) क्या कुछ राज्य केन्द्रीय सहायता बंद feu जाने के 

पश्चात् से फास्ट टैक aed को अपने ही संसाधनों से 

सहायता प्रदान करते आ रहे हैँ ओर यदि हां, तो गुजरात 

सहित तत्संब॑धी राज्य-वार wht क्या है; 

(ध) क्या सरकार का विचार इस day में राज्यों को 

परिपूर्ति करने का है ओर यदि हां, तो wat ato क्या 

है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण 2; ओर 

(ङ) क्या देश में फास्ट दैक ated प्रणाली पुनःस्थापित 

करने का कोई प्रस्ताव है ओर यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा 

क्या है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मत्री तथा विधि sit 

न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) अधीनस्थ न्यायालयों 

की स्थापना करना, भारत के संविधान के अधीन राज्य 

सरकारौ का उत्तरायित्व दै। त्वरित निपटान न्यायालयं (एफरीसी) 

की स्थापना संबधित उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य 

सरकार द्वारा की जाती रै। त्वरित निपटान न्यायालय (एफरीसी) 

लंबे समय से लंबित मामलों के निपटान के लिए ग्यारहवें 

वित्त आयोग कौ सिफारिश पर स्थापित किए गए थे ओर 

2000-01 से 2010-11 तक ग्यारह वर्ष कौ अवधि के लिए 

एफटीसी हेतु राज्यों को अनुदान किए गए थे। राज्यों कौ जारी 

किए गए अनुदानों को उपदर्शित करने वाला राज्यवार a 

संलग्न विवरण- में दिया गया Zz 

(ख) एफटीसी के लिए राज्यों को अनुदान स्कीम को 

31.03.2011 तक चालू रखा गया था। कार्यरत रिपोर्ट कौ गई 

त्वरित निपटान न्यायालयों की राज्यवार संख्या ओर 31.03.2011 

को उनके द्वारा निपटाए गए मामलों कौ संख्या को उपदर्शित 

करने वाला व्यौरा संलग्न fran में दिया गया Zz 

(ग) जी a कुछ राज्यों ने एफटीसी कों स्वयं अपने 

संसाधनों पर 31.3.2011 से आगे जारी रखा है। प्राप्त जानकारी 

के आधार पर विभिन wet मे कार्यरत त्वरित निपटान 

न्यायालयों की राज्यवार संख्या को उपदर्शित करने वाला ब्योरा 

संलग्न विवरण-ा में दिया गया Zl
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(घ) ओर (ङ) जी ad तथापि, केन्द्रीय सरकार ने, 

त्रिज मोहन लाल बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम 

न्यायालय के निदेश का अनुसरण करते हए अधीनस्थ 
न्यायपालिका में सृजित किए जाने वाले न्यायाधीशों के 10% 
अतिरिक्त पदों के ari के लिए ted वित्त आयोग अधिनिर्णय 

से तारीख 31.03.2015 तक अनुरूप आधार पर॒ वित्तपोषित 

करने का विनिश्चय किया है। राज्य सरकारों तथा उच्च 

न्यायालयं के मुख्य न्यायमूर्तियो से अनुरोध किया गया है कि 

वे त्वरित निपरान न्यायालयों के सृजन के लिए भी इन 

स्थितियों का उपयोग कर॒ सकेंगे 
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7 अप्रैल, 2013 को नई दिल्ली मे आयोजित मुख्यम॑त्रियां 

ओर मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन मे यह संकल्प किया गया 

है कि राज्य सरकारे संबंधित उच्च न्यायालयं के मुख्य 

न्यायमूर्तियों से परामर्श करके स्त्रियो, बालकों, विकलागोँ, वरिष्ठ 

नागरिकों ओर समाज के सीमांत वर्गो के विरुद्ध अपराधो से 

संबधित उपयुक्त संख्या मेँ त्वरितं निपटान न्यायालयों कौ 

स्थापना के लिए आवश्यक कदम उटाएंगी ओर त्वरित 

निपरान न्यायालयं के सृजन ओर उनको जारी रखने के 

प्रयोजन के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराएंगी। 

विवरण J 

वर्ष 2000-01 से 2010-11 तक त्वरित freq न्यायालयो के लिए राज्यों को जारी asta अनुदान 

(लाख रुपये में) 

न्याय विभाग द्वारा जारी केन्द्रीय अनुदान 

क्रम राज्य का वर्षं 2000-01 2005-06 2006-07  2007-08 2008-09 2009-10 2010-1] कुल योग 
सं नाम से 2004-05 

के लिए जारी" 

॥ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. आंध्र प्रदेश 2250.00 550.50 41280 412.80 142.40 - 1096.00  4864.50 

2 अरुणाचल प्रदेश 52.69 19.20 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 143.89 

3. असम 530.10 128.00 96.00 96.00 91.20 96.00 96.00 1133.30 

4. बिहार 4766.40 960.30 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 9326.70 

5. wig 791.10 198.40 . 129.60 129.60 14880 14880 129.60 1675.90 

6 गोवा 125.10 32.00 24.00 24.00 19.20 14.40 24.00 262.70 

7. गुजरात 3226.68 1062.80 1355.90 571.20 $80.80 -  777.60 7574.98 

8. हरियाणा 422.31 102.40 33.60 67.20 38.40 76.80 67.20 807.90 

9. हिमाचल प्रदेश 108.59 57.60 43.57 0 38.40 43.20 43.20 334.56 

10. जम्मू ओर कश्मीर 300.60 - - ; 7 ~ . 300.60 

11. was 2319.30 569.80 226.00 190.17 249.60 196.80 192.00 3943.67 

12, Alen 2431.80 595.40 610.80 230.40 182.40 44640 441.60 4938.80 

13. केरल 815.25 198.40 14880 14880 14880 14880 148.80 1757.65 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14. मध्य प्रदेश 2223.90 422.50 215.40 259.80 312.00 316.80 316.80 4067.20 

15. महाराष्ट 4352.40 1197.20 1101.60 782.40 417.60 412.80 537.60 8801.60 

16. मणिपुर 90.00 12.80 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 150.80 

17. मेघालय 90.00 19.20 14.40 0 28.80 - 28.80 181.20 

18. मिजोरम 90.00 19.20 17.68 14.40 14.40 14.40 14.40 184.48 

19. नागालैंड 54.90 12.80 18.18 9.60 9.60 9.60 9.60 124.28 

20. ओडिशा 1866.60 262.40 196.80 158.40 158.40 168.00 168.00 2978.60 

21. पंजाब 746.10 115.20 48.00 51.20 0 163.20 81.60 1205.30 

22. राजस्थान 2238.05 531.40 753.64 39840 398.40 398.40 398.40 5116.69 

23. सिक्किम 29.70 ~ - - - - - 29.70 

24. तमिलनाडु 1151.90 313.70 235.20 235.20 0 470.40 235.20 2641.60 

25. त्रिपुरा 73.80 19.20 3.80 0 0 11.56 0 108.36 

26. उत्तर प्रदेश 6319.80 288.00 3075.69 495.52 1161.60 = 1161.60 = 1094.40 = 13596.61 

27. उत्तराखंड 1173.60 1549.80 216.00 129.60 0 ~ 99.62 3168.62 

28. पश्चिम बंगाल 3972.60 761.80 571.20 571.20  571.20 571.20 571.20 7590.40 

कुल 42613.27  10000.00 10292.66 5719.89 5456.00 5613.16 7315.62 87010.60 

“fa मंत्रालय द्वारा वर्ष 2000-01 से 2004-05 में wet को जारी अनुदान। 

विवरण I 

क्रम राज्य का नाम 31.03.2011 को कार्यरत एफरीसी द्वारा प्रारभ से 

a त्वरित fq न्यायालयं 31.03.2011 तक ॒ निपराए 

कौ संख्या गए मामलों कौ संख्या 

1 2 3 4 

1. आध्र प्रदेश 108 199953 

2. अरुणाचल प्रदेश 3 1660 
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1 2 3 4 

3. असम 20 55811 

4. बिहार 179 159105 

5. छत्तीसगद 25 76575 

6. गोवा 5 4017 

7. गुजरात * 61 434296 

8. eharen** 6 33590 

9, हिमाचल प्रदेश 9 33427 

10. ज्ञारखंड 39 87789 

11. alent 87 184067 

12. केरल 38 95367 

13. मध्य प्रदेश^** 84 317363 

14. महाराष्ट * 51 381619 

15. मणिपुर 2 2861 

16. मेघालय 3 843 

17. मिजोरम 3 1635 

18. नागालैंड 2 716 

19. ओडिशा 35 60441 

20. पजान +** 15 46347 

21. राजस्थान 83 123024 

22. तमिलनाडु 49 371336 

23. त्रिपुर 3 5591 

24. उत्तर प्रदेश 153 411658 

25. उत्तराखंड 20 89791 

26. पश्चिम गाल 109 113903 

कुल 1192 3292785 

* फरवरी, 2011 को यथाविद्यमाने 

** दिसम्बर, 2010 को यथाविद्यमान 

* अगस्त, 2010 को यथाविद्यमान 

$ दिसम्बर, 2008 को यथाविद्यमान
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विवरण 7 

त्वरित निपटान न्यायालयं की राज्यवार सख्या 

18 दिसम्बर, 2013 

क्रम राज्य का कार्यरत त्वरित निम्नलिखित 

a. नाम निपटान न्यायालयं तारीख को 

कौ संख्या 

1. आध्र प्रदेश 72 अगस्त, 13 

2. अरुणाचल प्रदेश 3 दिसम्बर, 12 

3. असम 20 अक्तूबर, 12 

4. बिहार् 183 दिसम्बर, 12 

5. दिल्ली 4 सितम्बर, 13 

6. गोवा 3 सितम्बर, 13 

7. हरियाणा 7 दिसम्बर, 12 

8. हिमाचल प्रदेश 9 दिसम्बर, 12 

9. कर्नारक 93 दिसम्बर, 12 

10. केरल 38 जुलाई, 13 

11. महाराष्ट 100 दिसम्बर, 12 

12. मणिपुर 2 अक्तूबर, 12 

13. मेघालय 3 सितम्बर, 13 

14. मिजोरम 2 दिसम्बर, 12 

15. नागालैँड 2 अक्तूबर, 12 

16. ओडिशा 35 दिसम्बर, 12 

17. पंजाब 15 दिसम्बर, 12 

18. उत्तराखंड 22 जून, 12 

19. पश्चिम बंगाल 88 अगस्त, 13 

कुल 701 

लिखित उत्तर 24 

(हिन्दी 

सरकारी क्षेत्र के ame उपक्रमं 

का बाजार मे हिस्सा 

*184. श्री Wart सरोजः 

श्री आनंद प्रकाश परांजपेः 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिरेड ओर भारत 

संचार निगम लिमिरेड पर अत्यधिक कर्ज है; 

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षो ओर चालू वर्षं के 

दौरान तत्संबंधी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-वार ala क्या है 

ओर इसके क्या कारण है; 

(ग) क्या निजी दूरसंचार कपनियों कौ तुलना मं सरकारी 

aa के इन उपक्रमो के decd ओर मोबाइल दोनों सेवाओं 

के बाजार हिस्से में तेजी से गिराबर आई 2; 

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है मौर उक्त दो 

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमं के लैडलाइन ओर मोबाइल कनेक्शन 

प्रयोक्ताओं की संख्या मै ag कमी का सरकारी क्षेत्र के 

उपक्रम-वार पृथक-पृथक व्यौरा क्या है; ओर 

(ड) सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमो कौ 

वित्तीय स्थिति मेँ सुधार लाने ओर इनके ग्राहकं आधार को 

बढाने के लिए गुणवत्तापरक सेवाएं मुरैया करने के लिए क्या 

कार्रवाई की गर्ह है? 

संचार ओर सुचना प्रौद्योगिकी मत्री तथा विधि ओर 

न्याय मत्री (श्री कपिल सिब्बल); (क) ओर (ख) विगत 

तीन वर्षो अर्थात वर्षं 2010-11, 2011-12 ओर 2012-13 

तथा चालू वर्ष 2013-14 के दौरान दिनांक 30.09.2013 तक 

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ओर महानगर
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टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमरटीएनएल) द्वारा dat से feu 

गए ऋणो का व्यौ ferme हैः- 

निम्न तारीख के अनुसार ani से लिया गया ऋण 

(करोड रुपये मँ) 

बीएसएनएल एमरीएनएल 

31.3.2011 शून्य 7456 

31.3.2012 1320 9647 

31.3.2013 2561 11779 

30.9.2013 1541 12587 

बीएसएनएल तथा एमरीएनएल के ऋण भार मेँ वृद्धि उजी 

ओर बीडन्ल्युए् dan प्रभारों का भुगतान करनै के कारण 

हुई जिनके लिए ay 2010 में बीएसएनएल ने 18500 करोड 

रुपये ओर एमरीएनएल ने 11098 करोड रुपये अदा किए 

एमरीएनएल द्वारा यह भुगतान ऋण लेकर ओर बीएसएनएल 
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Ba यह भुगतान अपनी आरक्षित निधि से आहरण करके 

किया गया। 

बीएसएनएल ओर एमरीएनएल के बढते ऋण भार का 

कारण राजस्व मेँ हूर कमी ओर व्यय मे हू वृद्धि है। राजस्व 

मे हुई कमी के कारण निम्नानुसार हैः 

* फिक्स्ड टेलीफोन के स्थान पर मोबादल का उपयोग। 

° मोबाईल क्षेत्र में की प्रतिस्पर्धा 

* मोबाइल क्षत्र में प्रति उपयोगकर्ता ओसत (एआरपीय्) 

मे कमी। 

व्यय मेँ वृद्धि का प्रमुख कारण ad पारंपरिक कार्यं बल 

के वेतन का भुगतान किया जाना है। 

(ग) ओर (घ) विगत तीन वर्षो ओर चालू af & 

दौरान बीएसएनएल ओर एमरीएनएल के वायरलाइन ओर वायरलेस 

रेलीफोनों कौ बाजार हिस्सेदारी का विवरण निम्नानुसार हैः- 

निम्न तारीख बीएसएनएल को प्रतिशत एमटीएनएल की प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र के इन दोनां 

के अनुसार बाजार हिस्सेदारी बाजार हिस्सेदारी उपक्रमो को प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी 

वायरलाइन वायरलेस वायरलाइन वायरलेस वायरलाइन वायरलेस 

31.3.2011 72.63 11.32 9.97 0.67 82.6 11.99 

31.3.2012 69.88 10.71 10.75 0.64 80.63 11.35 

31.3.2013 67.69 11.66 11.44 0.58 79.13 12.24 

30.9.2013 66.14 11.11 12.10 0.42 78.24 11.53 

देश मे dsasa कनेक्शनों की कुल संख्या मार्च, 2010 

H 36.94 मिलियन से घटकर् दिनांक 30.09.2013 कौ स्थिति 

के अनुसार 29.28 मिलियन रह me deem ओर मोबाइल 

फोन कनेक्शनों कौ संख्या में हुई कमी में प्रमुख कारण 

निम्नानुसार हैः 

लैँडलाइन 

* फिक्स्ड लाइन रेलीफोनों के स्थान पर मोबाइल 

फोनों का उपयोग किया जाना जो उपभोक्ताओं को 

प्रयोग में बेहतर सुविधा प्रदान करते है। 

* एक ही भवन मेँ उपलब्ध कराए गए अनेक 

कनेक्शनों की स्थिति मे अतिक्ति वायरलाइन कनेक्शन 

का अभ्यर्पण। 

मोबाइल 

* कदी प्रतिस्पर्धा 

° प्रभावी विक्री ओर विपणन उपायों कौ कमी। 

विगत तीन वर्षो ओर चालू वर्ष के दौरान बीएसएनएल 

ओर एमटीएनएल के लैडलाइन ओर मोबाइल टेलीफोन कनेक्शनों
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कौ संख्या में विशुद्ध परिवर्तन का विवरण निम्नानुसार 2:- 
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2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

(30.09.2013 तक) 

बीएसएनएल (लाख में) 

asa कनेक्शन में (-)28.0 . (-)27.5 (-)20.2 (-)10.8 

विशुद्ध परिवर्तन 

मोबाइल कनेक्छन मेँ विशुद्ध 230.0 82.4 39.9 (-)30.3 

परिवर्तन 

एमटीएनएल (लाख में) 

dead कनेक्शन में विशुद्ध (- 0.32 (—)0.06 0.02 0.83 
परिकर्तन 

मोबाइल कनेक्शन मे विशुद्ध 3.79 3.59 (-)8.33 (-) 12.58 

परिवर्तन 

रिप्पणीः उपर्युक्त तालिका मं (-) कनेक्शन कौ संख्या मे हुई कमी को दर्शता है। 

(ङ) बीएसएनएल ओर एमटीएनएल दोनो के कार्य-निष्पादन 

कौ समीक्षा नियमित तौर पर कौ जाती है। बीएसएनएल ओर 

एमरीएनएल कौ वित्तीय स्थिति का संज्ञान लेते हुए भारत 

सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड ओर महानगर टेलीफोन 

निगम लिमिटेड के पुनरुज्जीवन एवं पुनरुद्धार के लिए 

aerate, मध्यावधिक ओर deaf उपायों के बारे में 

Waa देने के लिए दिनांक 17.04.2013 को एक मंत्री समूह 

(जीओएम) का गठन किया था। मंत्री समूह कौ बैठक दिनांक 

12.06.2013, 01.08.2013 ओर 12.09.2013 को आयोजित ei 

मत्री समूह से सरकार के अनुमोदनार्थं निम्नलिखित अल्पावधिक 

उपायों कौ सिफारिश की हैः- 

* ब्रीएसएनएल के समान ही एमरीएनएल के कर्मचारियों 

को पशन का भुगतान। 

° बीएसएनएल द्वारा छह cede सेवा क्षेत्रों ओर 

एमरीएनएल द्वारा दो सेवा क्षेत्रों (दिल्ली एवं मुर) 

में gists वायरलैस अभिगम een का अभ्यर्पण 

ओर इस Baza के लिए बीएसएनएल द्वार yar 

गई राशि को वापस किया जाना। 

° बीएसएनएल के गठन के समय इसकौ पंजी संरचना 

के भागं के रूप मँ भारत संचार निगम लिमिटेड 

को दिए गए 7500 करोड रुपये राष्ट्रीय ऋण के 

व्याज सहित आदत्त हिस्से कौ माफौ। 

बीएसएनएल ओर एमरटीएनएल अपनी सेवा-गुणवत्ता मेँ 

सुधार करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे है। बीएसएनएल 

ओर एमटीएनएल ने अपनी सेवा की गुणवत्ता ओर वित्तीय 

स्थिति A सुधार करने के लिए आकर्षक प्रशुल्कं योजना, 

नेटवर्क कौ निगरानी करने के लिए अधुनातन सूचना प्रौद्योगिकी 

उपकरणों का प्रयोग, नई det के नैटवर्क (एनजीएन) की 

अधुनातन प्रौद्योगिकौ वाले frst A अंतरण, aga te के 

माध्यम से रेडियो नेटवर्क को इष्टतमीकरण करने आदि जैसे 

कदम उठाए zi 

[ अनुकाद। 

लाइसेसिंग मानदडों का उल्लंघन 

*185. श्री कमलेश पासवानः 

श्री खगेन दासः
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क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या कुर मोबाइल सेवा प्रदाताओं ने 3जी सेवाएं 

प्रदान करने में कथित रूप से लाइसेसिंग मानदंडों का उल्लंघन 

किया है; 

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षो मेँ प्रत्येक af ओर 

चालू a के दौरान पता चले te secs सहित yaad 

सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध की गई कारवाई का कपनी-वार 

an क्या 2; 

(ग) क्या सरकार द्वारा ta secs संबंधी जारी निर्देशों 

का सेवा yeast द्वारा अनुपालने किया गया है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर यदि नहीं, 

तो इसके क्या कारण है; ओर 

(ङः) मोबाइल सेवा प्रदाताओं द्वारा लाइसेसिग मानदंडों का 

अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए 

कदमो का व्यौरा क्या है? 

संचार ओर सूचना प्रोद्योगिकी wait तथा विधि ओर 

न्याय मत्री (श्री कपिल feet): (क) से (ङ) Pe 

सीएमरीएस/यूएएस लाइसंसधारकों द्वारा fat किसी विशिष्ट प्राधिकार 

के उजी सेवाओं से संबंधित उपबधों का उल्लंघन करने के 

मामले सरकार कौ जानकारी मँ आए है। इन सीएमरीएस/यूएएस 

लाइसंसधारकों के eda न तो उजी Maen के प्रयोग हेतु 

संशोधित किए गए है ओर नही उन्हें उजी स्पेक्ट्रम का 

आवंटन किया गया है। इसकौ जांच करने पर यह पता चला 

है कि ta लाइसैसधारक, उन सीएमरीएस/यूएएस लादसेसधारको, 

के साथ अंतरा सेवा क्षेत्र tim नामक वाणिन्यिक करार 

करके अपने उपभोक्ताओं को जी सेवाएं प्रदान कर रहे है 

जिनके लाइसेंस उजी स्पेक्ट्रम के प्रयोग हेतु संशोधित किए गए 

@ ओर उनको उस सेवा क्षेत्र में उजी Geen का आवंटन 

भी किया गया है। 

एेसी लाईइसेंसधारक कंपनियों का व्यौरा संलग्न विवरण में 

दिया गया है जो at स्पेक्टूम के उपयोग हेतु अपने लाइसेंस 

मे बिना कोई विशिष्ट प्राधिकार wa किए(संशोधन किए ओर 

जी नैरववर्क के रोल आउर हेतु जी Veen का बिना कोई 
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आवंटन किए, ar उल्लिखित तथा कथित अंतरा सेवा aa 

रोर्मिग व्यवस्था के तहत उजी सेवाएं प्रदान कर रही थीं, को 

जी सेवाओं के प्रावधान को तत्काल समाप्त ea के लिए 

दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 को अनुदेश जारी किए गए al 

इन कंपनिर्यो ने माननीय दूरसंचार विवाद समाधान ओर 

अपीलीय अधिकरण (टीडीएसएटी) के समक्ष दिनांक 23 दिसम्बर, 

2013 के उपर्युक्त उल्लिखित पत्र के तहत जारी अनुदेशो का 

खंडन किया है। टीडीएसएटी ने दिनांक 24 दिसम्बर, 2011 के 

अपने sata आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ निदेश दिया 

कि दूरसंचार विभाग को दिनांक 23 दिसम्बर 2011 के इस 

संदेहास्पद आदेश को लागू करने के लिए इन कंपनियों के 
विरुद्ध कोई अवपीड्क कदम उठाने से मना क्रिया गया Zi 

इस मामले में दिनांक 3 जुलाई, 2012 को माननीय टीडीएसएटी 

द्वारा दिया गया निर्णय i: के अनुपात में विभाजित om इस 

निर्णय के अनुसार, रीडीएसएटी के अध्यक्ष ने अन्य बातों के 

साथ-साथ, यह फैसला कि इन कंपनियों को सुनवाई का 

पर्याप्त अवसर दिए जाने के Way में दूरसंचार विभाग द्वारा 

समुचित आदेश पारित करने की स्वतंत्रता देते हुए दिनांक 23 

दिसम्बर, 2011 के संदेहास्पद आदेश को अलग रखा जाता 

a तथापि, रीडीएसएटी सदस्य ने अपने निर्णय में, अन्य बातों 

के साथ-साथ यह निष्कर्ष निकाला कि एसी कंपनियां, उजी 

स्पेक्ट्म धारित करने वाले सेवा प्रदाताओं के साथ अतरा-क्षत्रकरार 

निष्पादित करके उन क्षेत्रों में अपने उपभोक्ताओं को 3जी 

सेवाएं प्रदान नहीं कर् सकती है जिनको किसी निश्चित 

सर्किलों मे लादसेस प्रदाता द्वारा उजी Geen का आवंटन नहीं 

किया गया है। 

चूकि इन कंपनियों ने माननीय रीडीएसएटी द्वारा खंडित 

निर्णय दिए जाने के उपरांत भी दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 

के ge विभाग के अनुदेशो के प्रति अपनी अनुपालन 

रिपोटं प्रस्तुत नहीं कौ थी, अतः, tad भारती एयरटेल 

fafaes को दिनांक 28 सितंबर, 2012 को कारण बताओ 

नोटिस जारी किया गया कि वह 60 दिनों के भीतर यह बताए 

कि लादुसंस शर्तों का उल्लंघन करने के लिए उस पर वित्तीय 

aes क्यों न लगाया जाए ओर उन 7 लाइसेंस सेवा क्षेत्रो 

मेँ कंपनी का aga क्यों न रद् कर दिया जाए जहां कंपनी 

विना किसी विशेष प्राधिकार के उजी सेवाएं प्रदान कर रही 

थी। साथ ही, इसी नोरिस मेँ कंपनी को इस नोटिस के जारी 

होने कौ तारीख से तीन दिनों के भीतर इन 7 asda सेवा
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aot A जी सेवाएं प्रदान करना बद करने का निर्देश दिया 

गया। 

कंपनी ने उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस को दिनांक 28 

सितप्बर, 2012 को माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली मे चुनौती 

. दी। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका का निपरान करते 

समयः , अन्य बातों के साथ-साथ, आदेश दिया कि कंपनी 

दिनांक 28 सितम्बर, 2012 के संदेहास्पद कारण बताओ नोटिस 

का उत्तर प्रस्तुत करे। उत्तर प्राप्त होने पर संबंधित प्राधिकरण 

इस मामले में कंपनी के प्रतिनिधि के माध्यम से सुनवाई किए 

जाने के उपरांत इसके समक्ष उठाए गए a पर अपना 

निर्णय देगा। फैसला होने तक दूरसंचार विभाग कंपनी के 

विरुद्ध को अवपीडक कदम नहीं उटाएगा। 

इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय के ऊपर उल्लिखित 

आदेश के आलोक में, Hed वोडाफोन, ted आइडिया, 

ted एयरसेल लिमिरेड, ted ferme वायरलैस लिमिटेड, 

ओर Had टाटा टेलीसर्विस लिमिटेड को दिनांक 21 दिसम्बर, 

2011 को कारण बताओ नोरिस जारी किया गया था, जो 

कथित तौर पर समान लाइसेस शर्तों का उल्लंघन करने के 

दोषी at 

ted भारती एयरटेल लिमिटेड को प्रदत्त वैयक्तिक सुनवाई 

के परिणामस्वरूप, दिनांक 15 मार्च, 2013 को Fad भारती 

एयरटेल लिमिरेड को 350 करोड रुपये का अर्थदंड लगाए 

जाने का माग नोटिस जारी किया गया ओर ded भारती 

एयरटेल लिमिटेड ने दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल Getic 

मे उपर्युक्त नोटिस को चुनौती दी। माननीय दिल्ली उच्च 

न्यायालय ने अंतरिम उपाय के तौर पर दिनाक 18 मार्च, 

2013 को स्थगन आदेश पारित किया था। उक्त स्थगन आदेश 

को tad रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड द्वारा दायर 2013 की 

लैटर We अपील (एलपीए) संख्या 189 मे दिल्ली उच्च 

न्यायालय कौ दोहरी wets द्वारा दिनांक 4 अप्रैल, 2013 के 

आदेश के तहत रद कर दिया गया। ted भारतीय एयरटेल 

लिमिटेड ने दिल्ली उच्च न्यायालय कौ दोहरी खंडपीठ के इसं 

अंतरिम अदेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में 

अपील दायर all माननीय उच्चतम न्यायालय ने मैसर्स भारती 

एयरटेल लिमिटेड द्वारा दायर अपील के संबध में दिनांक 11 

अप्रैल, 2013 को एक अदेश पारित किया किं विभाग द्वारा 

18 दिसम्बर, 2013 लिखित उत्तर ॐ 

कंपनी के विरुद्ध कोई अवपीडक कदम न उठाया जाये ओर 

कंपनी को भी यह आदेश दिया कि वह अंतरा-क्षेत्र रोमिग 

करार के आधार पर किसी नए उपभोक्ता को 3जी सेवाओं 

कौ सुविधा न प्रदान करे। 

इसके अलावा, लादसेस wal का उल्लंघन करने के लिए 

दिनांक 5 ate, 2013 को dad वोडाफोन को 550 करोड 

रुपये तथा dad आइडिया को 300 करोड रुपये का ales 

लगाते हए माग नोटिस जारी किया गया। इन दोनों ही 

कंपनियों ने इस मांग नोटिस को माननीय दिल्ली उच्च 

न्यायालय मे चुनौती दी ओर न्यायालय नै दिनांक 8 अप्रैल, 

2013 को इस मांग पर रोक लगा दी। दिल्ली उच्च न्यायालय 

ने दिनांक 12 अप्रैल, 2013 को aad भारती एयरटेल, 

लिमिटेड के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी 

दिनाक 11 अप्रैल, 2013 के अदेश के समान ही आदेश 

पारित किया। 

भारत के उच्चतम न्यायालय ने dad भारतीय एयरटेल 

लिमिरेड बनाम भारत संघ की वर्ष 2013 कौ एसएलपी (सी) 

संख्या 14568 के कारण पेश आई सिविल अपील सं 

8448/2013 में दिनांक 23.09.2013 के अपने आदेश के तहत 

इस मामले को टीडीएसएटी को अन्तरित कर दिया है ओर 

दिल्ली उच्च न्यायालय मे भी वोडाफोन मोबाइल सर्विसेज 

लिमिटेड बनाम भारत संघ at रिटि याचिका (सी) सं 

2221/2013 मेँ दिनांक 04.09.2013 के अपने आदेश ओर 

im आइडिया सेल्युलर लिमिटेड बनाम भारत संघ की fiz 

याचिका (सी) सं. 2222/2013 मेँ दिए गए दिनांक 05.08.2013 

को अपने आदेश के तहत इस मामले को रीडीएसएटी को 

अन्तरित कर दिया है। 

इसके अलावा कारण बताओ नोटिस के प्रत्युत्तरे 

ted टाटा रेलीसर्विसेज लिमिटेड ने अपने ager tad 

एयरसेल लिमिटेड के साथ उजी/आईसीओआर करार को जुलाई, 

2012 मेँ रद किए जाने की सूचना दी oh इसी प्रकार, Aad 

एयरसेल लिमिटेड, ted डिशनेट लिमिटेड ने सूचित किया धा 

कि उन्होने वाणिन्यिक तौर पर उजी सेवाएं शुरू नहीं की थी 

ओर उन्होने स्वयं ही मर्ई-जुलाई, 2012 के दौरान 5 लाइसेंस 

सेवा क्षेत्रो में अपनी टेक्निकल क_न्फिगरेशन पायलट टेस्टिग" 

सेवा को भी वापस ले लिया Zi 

फिलहाल, यह मामला न्यायाधीन 2
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विवरण 

सेवा प्रदाता का न्यौरा 

क्रमसं सेवा प्रदाता का नाम सेवा क्षेत्र जहां उत्तंघन पाया गया 

1. Had भारती एयररेल 

2. det वोडाफोन (fed वोडाफोन का अर्थ है-मैसर्सं 

वोडाफोन कौ विभिन कंपनियों, नामतः ded वोडाफोन 

एस्सार दक्षिण लिमिटेड, fed वोडाफोन wear स्पेसटेल 

लिमिटेड तथा ted वोडाफोन wer, डिजिलिक लिमिरेड) 

3. fed आइडिया (dad आहडिया का अर्थं tated 

आइडिया कौ विभिन कंपनियां; नामतः ded आइडिया 

सेलुलर लिमिटेड, dad आदित्य बिरला रैलीर्कोप लि. 

ओर tad wea कम्युनिकेशन्स लिमिटेड, जिसका 

aq tad आइडिया सेलुलर लिमिटेड मे विलय 

हो गया है। तथापि, ted cea कम्यूनिकेशन 

लिमिटेड के नाम से प्रदान faa गए लाइसेंस 

अभी tad आइडिया dan लिमिटेड के नाम 

अंतरित किए जाते zi 

4, ded डिशनेट वायरलेस लिमिटेड sik tod एयरसेल 

लि. 

5. Had टाटा रेलीसर्विसेज लिमिरेड 

गुजरात, हरियाणा, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट, 

उत्तर प्रदेश (पूर्व) 

आध्र प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, 

कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर, राजस्थान, उत्तर 

प्रदेश (पश्चिम) 

असम, कोलकाता, मुंबई, पूर्वोत्तर, तमिलनाडु (चैने सहित) , 

पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार, दिल्ली ओर राजस्थान 

हरियाणा, उत्तर प्रदेश (पश्चिम), मध्य प्रदेश, महाराष्ट, 

गुजरात ओर राजस्थान 

उत्तर प्रदेश (पूर्व), कोलकाता, पश्चिम बंगाल, बिहार, 

ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु (चैने सहित), पूर्वोत्तर 

ओर जम्मू-कश्मीर 

रूग्ण सुक्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यमो का पुनरुद्धार 

*486, श्री atau काछादियाः 

श्री जी.एम. faevar: 

क्या gen, लघु ओर मध्यम उद्यम मत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या विद्युत कौ कमी, धनराशि कौ अनुपलब्धता, 

Het ऋण ओर आर्थिक मंदी के कारण अनेक सूक्ष्म, लघु 

ओर मध्यम उद्यम. बंद कर दिए गए tem weal मं 

परिवर्तित हो गए है; 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है तथा गत तीन 

वर्षो मे प्रत्येक वर्ष ओर चालू वर्षं के दौरान बंद किष 

mem एकको मे परिवर्तित हुए te सूक्ष्म, लघु ओर 

मध्यम उद्यम एककं का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार व्यौरा क्या है; 

(ग) dat द्वारा सृक््म, लघु ओर मध्यम उद्यम क्षेत्र को 

प्रदान किए गए ऋण कौ मौजूदा बकाया देय राशि कितनी 

है; 

(घ) पुनर्वास पैकेज के अतर्गत दी गई गैर-विवेकाधीन 

एक मुश्त निपटान पेशकश का सुक्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यम 

ay के कितने एककं द्वारा लाभ लिया गया रै; ओर
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(ङ) बंद्/रूप्ण एकको के पुनरुद्धार हेतु sow जा रहे 

कदमों का at क्या है? 

सूक्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मत्री 
(श्री के.एच. युनियप्या): (क) भारतीय रिजर्व da 
(आरबीआई) द्वारा संकलित अनतिम आकडो के अनुसार, 

मार्च, 2013 में wm सूक्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यमों 
(एमएसएमरई) कौ संख्या 2,48.890 et 

(ख) मवंबर, 2012 मे आरबीआई द्वारा रुग्णता की 

परिभाषा मे संशोधन के कारण मार्च, 2013 में रुण एमएसए्मई 

कौ संख्या मार्च, 2012 की 88.635 से बद गर्ह है। रूग्ण 

सृक््म ओर लघु उद्यमं (एमएस) ओर रूग्ण मध्यम उद्यमों 

कौ waves शासित प्रदेश वार स्थिति क्रमशः संलग्न विवरण 

ओर 7 मेदी गई हे) 

(ग) आरबीआई के अनतिम आंकड़ों के अनुसार, अनुसूचित 

कणिन्यिक gal के संब॑ध मे एमएसएमई क्षेत्र का बकाया 

ऋण मार्च, 2013 के अति मे 855,658.52 करोड रुपये ot 

(घ) आरबीआई ने 1 नवम्बर, 2012 को जारी अपने 

परिपत्र मेँ dat को अजीवनक्षम रुग्ण सुक्ष्म ओर लघु इकाइयों 
को गैर विवेकाधीन एकमुश्त निपटान (ओरीएस) करने का 

निर्देश दिया है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, मार्च, 
2013 के अंत तक 203,186 रूग्ण सूक्ष्म ओर लघु इकाइयों 

को संभावित रूप से अजीवनक्षम पाया गया है। 

18 दिसम्बर, 2013 लिखित उत्तर ॐ 

(ङ) रुग्ण wee के wala के लिए आरबीआई द्वारा 

1 नवंबर, 2012 को जारी संशोधित दिशानिर्देशो में, अन्य बातों 

के साथ-साथ, निम्नलिखित का प्रावधान हैः 

@ eam की आरभिक पहचान; 

¢) संभावित रूप से जीवनक्षम रुग्ण सुक्ष्म ओर लघु 

इकाइयों के लिए पुनर्वास tha का आधार बनाने 

के लिए जीवनक्षमता अध्ययन; ओर् 

ॐ) wed क्षेत्र के लिए गैर-विवेकाधीन waa 

निपटान (ओटीएस) योजना। 

इसके अलावा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैक (सिडनी) 

ने “एमएसएमई के लिए समस्याग्रस्त परिसंपत्तियों ओर पुनर्वास 

योजना का प्रबधन/पुनर्गठन कौ योजना" भी शुरू at है। इस 

योजना में राहत ओर fared Casa, व्याज दर में कमी, 

विलंबित/भावी व्याज का वित्तपोषण, ओर छूट, आदि के रूप 

मे) के साथ-साथ wy एमएसएमई इकाइयों के लिए 

आवश्यकतानुसार अतिरिक्त वित्तीय सहायता का प्रावधान 2 

आरबीआई द्वारा दिए गए अनंत्तिम आंकडीं के अनुसार, 

मार्च, 2013 के अत तक 8836 रूग्ण सूक्ष्म ओर लघु 

इकाइयों को संभावित जीवनक्षम माना गया है, जिनमें से 

4460 उपचाराधीन है। 

विवरण J 

राज्य^सध॒राज्यक्षेत्र-कार रुण yen ओर लघु उद्यमो की सख्या 

ea a राज्य/संघ रान्यक्षेत्र मार्च माह के अंत मे रुण gn ओर लघु उद्यमों कौ संख्या 

2011 2012 2013 (अनंतिम) 

1 2 3 4 5 

01. आध्र प्रदेश 11305 3848 12044 

02. अरुणाचल प्रदेश 109 0 74 

03. असम 506 598 1710 

04. बिहार 4872 5633 5502 

05. छत्तीसगद् 1052 594 2954 
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1 2 3 4 5 

06. गोवा 155 109 189 

07. गुजरात 4321 6257 20220 

08. हरियाणा 344 2976 3299 

09. हिमाचल प्रदेश 575 516 1901 

10. जम्मू ओर कश्मीर 1631 1202 1283 

11. ज्ञारखंड 1476 2201 4624 

12. कर्नारक 7034 5655 15393 

13. केरल 5363 5425 8373 

14, मध्य म्रदेश 8124 3331 41854 

15. महाराष्ट 8815 10136 31322 

16. मणिपुर 23 143 148 

17. मेघालय 276 18 64 

18. मिजोरम 7 38 159 

19. नागालैंड 23 8 147 

20. ओडिशा 4967 5899 11488 

21. पंजाब 1478 1597 3584 

22. राजस्थान 1743 5188 20253 

23. सिक्किम 21 38 63 

24. तमिलनाडु 7106 8301 22886 

25. त्रिपुरा 13 12 16 

26. उत्तराखंड 362 305 19046 

27. उत्तर प्रदेश 4674 5366 3448 

28. पश्चिम बगाल 7904 8816 11737 

29. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 8 8 68 
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1 2 3 4 5 

30. चंडीगद . 147 55 620 

31. दादरा ओर नगर हवेली 0 1 22 

32. दमन ओर दीव 0 17 25 

33. दिल्ली 4250 1150 2585 

34. लक्षद्वीप - - 0 

35. पुदुचेरी 1457 150 188 

अखिल भारतीय योग 90141 85591 247289 

ala: भारतीय रिजर्व वैक 

विवरण Il 

राज्य “सघ राज्यक्षे्र-वार रुण मध्यम seal at सख्या 

क्रम सं. राज्य/संघ waa मार्च माह के अत में रुण मध्यम sea कौ संख्या 

2011 2012 2013 (अनतिम) 

1 2 3 4 5 

1. आध्र प्रदेश 86 136 214 

2. अरुणाचल प्रदेश 0 0 1 

3. असम 1 6 26 

4. बिहार 28 112 52 

5. छत्तीसगद 3 168 14 

6. गोवा 3 0 0 

7. गुजरात 130 117 156 

8, हरियाणा 123 41 24 

9. हिमाचल प्रदेश 231 27 20 

10. जम्मू ओर कश्मीर 148 62 6 

11. ल्यारखड 7 15 14 
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1 2 5 

12. कर्नारक 154 116 211 

13. केरल 19 36 47 

14. मध्य प्रदेश 50 430 33 

15. महाराष्ट 168 144 152 

16. मणिपुर 0 0 0 

17. मेघालय 10 0 0 

18. मिजोरम 3 0 0 

19. नागालैड 0 0 0 

20. ओडिशा 18 33 24 

21. पंजाब 230 186 32 

22. राजस्थान 3 167 7 

23. सिक्किम 0 0 0 

24. तमिलनाडु 113 142 92 

25. त्रिपुरा 19 0 0 

26. उत्तराखंड 6 9 55 

27. उत्तर प्रदेश 19 122 3 

28. पश्चिम बंगाल 459 297 265 

29. अंडमान ओर निकोबार gage 0 0 0 

30. चंडीगद् 4 17 35 

31. दादरा ओर नगर हवेली 0 0 0 

32. दमन ओर दीव 0 1 0 

33. दिल्ली 82 660 116 

34. लक्षद्रीप - - 0 

35. पुदुचेरी 0 0 2 

अखिल भारतीय योग 2117 3044 1601 

स्रोतः भारतीय रिजर्व वैक
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( हिन्दी] 

शहरी गरीबों को आवास हेतु राजसहायता 

*187. श्री अशोक कुमार रावतः क्या आवास ओर 

शहरी गरीबी saa मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) शहरी गरीबों को आवास हेतु व्याज राजसहायता ` 

संबंधी योजना कौ मुख्य विशेषताएं क्या हैँ ओर लाभार्थियों के 

चयन हेतु आर्थिक मानदंड क्या 2; 

(ख) इसके लाभार्थियों कौ संख्या कितनी है ओर इसके 

शुरू होने से लेकर अब तक राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च 

कौ गई रहै; 

(ग) क्या सरकार को गत तीन वर्षो मेँ प्रत्येक वर्षं ओर 

चालू वर्षं के दौरान शहरी dat में quit ्ोपडियों में रहने 
वाले निर्धन लोगों को आवास मुहैया कराने हेतु राजसहायता 

देने के संबध मे राज्यों से ae प्रस्ताव प्राप्त हुए हँ ओर 

यदि हां, तो aad wear ah क्या है ओर उन पर 

क्या कार्रवाई की गर्ह 2; ओर 

(घ) शहरी dal मे आवास की बढती कीमतों को देखते 

हुए शहरी गरीबों को राहत प्रदान करने हेतु अन्य क्या उपाय 

किए जा रहे हैः? 

आवास ओर शहरी गरीबी उपशमन मत्री (ड. गिरिजा 

व्यास): (क) भारत सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि 

में शहरी गरीबों के आवास हेतु व्याज सन्सिडी स्कीम 

(आईएसएवचयूपी) आरंभ कौ थी जिसका उदेश्य आवासो के 

निर्माण/अधिग्रहण के प्रयोजनार्थं स्लम वासियों सहित आर्थिक 

रूप से कमजोर वर्गो (ईडल्ल्यूएस) ओर निम्न आय वर्गो 

(एलआर्हजी) को लाख रुपये तक के आवासीय ऋण पर 5 

प्रतिशत (500 आधार बिंदुओं) कौ दर से व्याज पर ब्याज 

सब्सिडी मुहैया कराना है। aware के अंतर्गत 100,000 
रुपये तके की वार्षिक आय ईडन्ल्यूएस लाभार्थियों का आर्थिक 

पैरामीटर है ओर 1.00.001-2.00.000 रुपये तक कौ वार्षिक 

आय एलर्जी लाभार्थियों के लिए आर्थिक पैरामीटर 21 

आईएसएचयूपी स्कौम॒ को अब वृद्धिगत क्षेत्र एवं कवरेज 

के साथ संशोधित किया गया है ओर 12वीं पंचवर्षीय योजना 

मे “राजीव ऋण योजना (आरआरवाई)" के रूप में शुरू 

किया गया है। 
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(ख) ओर (ग) आर्ईएसएचयूपी के ws से शामिल 

लाभार्थियों की संख्या ओर धनराशि का राज्यवार at 

(30.06.2013 कौ स्थिति के अनुसार विवरण- में दिया गया है। 

(घ) ‘aff’ ओर ` कोंलोनाइजेशन' wa के विषय हे 
इसलिए किफायती आवास eis कौ आपूर्ति सुनिश्चित करना 

राज्य सरकार कौ जिम्मेदारी है। यद्यपि, आवास कौ कौमत 

बाजार मूल्य पर आधारित होती है एवं मांग तथा आपूर्ति 

कारकं पर निर्भरं करती है। तथापि, राज्यों के पहल प्रयासों 

को सहायता प्रदान करने एवं किफायती आवास Kin कौ 

आपूर्ति करने ओर शहरी गरीबों के लिए aid कम करने 

के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैः 

(i) भारत सरकार गरीब स्लम वासियों को आवास sik 

अन्य संबधित नागरिक सुविधाएं मुहैया कराने के 

लिए राजीव आवास योजना के sala शहर कौ 

आबादी के आधार पर् आवासों की प्रति इकाई 

लागत के 50 प्रतिशत से 80 प्रतिशत कौ सीमा 

तक पंजीगत सन्सिडी प्रदान करती @ राजीव 
आवास योजना के अतिर्गत पिल्ले तीन वर्षो कौ 

वर्ष-वार प्रगति विवरण-ा में दी गर्ह है। 

त) भारते सरकार द्वारा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय 

शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूारएम) नामक 

एक अन्य पहल-प्रयास वर्षं 2005 में शुरू किया 

गया था जिसका उदेश्य शहरी गरीबों के लिए 

बुनियादी सेवाएं (बीएसयुपी) कार्यक्रम के अंतर्गत 

देशमें 65 Ga wet में शहरी गरीबो/स्लम 

वासियो कै लिए बुनियादी सुविधाओं सहित आवास 

ओर अवस्थापनात्मक सुविधाएं शुरू करने मे राज्यो(संघ 

Tae की सहायता करना है। बीएसयूपी wea 
के अलावा अन्य शहरो/कस्बों के लिए एकीकृत 

आवास ओर स्लम विकासं कार्यक्रम (आईएचएसदीपी) 

शुरू किया गया धा। प्रारंभ में मिशन कौ अवधि 

31.12.2012 तक थी जिसे मार्च 2012 तक स्वीकृत 

परियोजनाओं को पूरा करने के लिए मार्च, 2015 

तक Fern गया था। बीएसयूपी ओर आईएचएसडीपी 

स्कौमों कौ वर्ष-वार प्रगति विवरण-ा मेँ दी गई 

al 

(i) भागीदारी A किंफायती आवास (एएचपी) स्कीम;
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(1९) क्रेडिट जोखिम गारंटी कोष ट्रस्ट (सीआरजीएफरी) 

का Td; 

(v) धारा 24बी, धारा godt, धारया 35एडी के Hala 

विभिन्न कर प्रोत्साहन एवं किफायती आवास इत्यादि 

मँ सेवाकर कौ we; 

(vi) 25 लाख रुपये तक कौ लागत वाले मकान के 

लिए 15 लाख रुपये तक ऋण हेतु प्राथमिक क्षेत्र 

ऋण में आवास को शामिल करना; 

(vii) केन्द्रीय Te 2013-14 A 2000 करोड रुपये कौ 

धनराशि के संग्रह से शहरी आवास कोष की 

उदघोषणाः; 

(viii) 

(Xx) 

विवरण I 

लिखितं उत्तर 46 

किफायती आवासीय परियोजनाओं के लिए प्रत्यक्ष 

विदेशी निवेश (एफडी आई) ओर बाह्य व्यवसायिक 

ऋण (ईसीबी) खोलनाः; 

प्रत्येक न्ह सार्वजनिक/निजी आवासीय विकास 

परियोजना मै आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 

(ईडन्ल्यूएस)निम्न आय वर्गं (एलआईजी) के लिए 

विकसित भूमि का 20-25 प्रतिशत आरक्षितं करना 

ओर राजीव आवास योजना (आरएवार्ई) के अतर्गत 

उपयुक्त Me सन्पिडाटजेशन द्वारा इस सुधार के 

कार्यान्वयन के लिए विकासकों को प्रोत्साहित करना। 

शहरी गरीबो & आवास के लिए व्याज सन्सिडी योजना (आ्एसएचयूपी) के अतिर्गत इसके 

प्रारभ होने से अक तक कौ प्रगति 

(लाख रुपये मेँ) 

ag शामिल रज्य लाभार्थियों व्याज कुल जारी व्याज 

कौ संख्या सहायता कौ लाभार्थियों सहायता कौ 

एनपीवी की संख्या कुल एनपीवी 

धनराशि 

॥ 2 3 4 5 6 

2008-09 शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य 

2009-10 आधर प्रदेश 531 36.82 531 36.83 

2010-11 आध्र प्रदेश 5233 378.01 5859 476.64 

कर्नारक 53 14.50 

राजस्थान 27 7.84 

छत्तीसगढ़ 542 75.12 

तमिलनादु 4 1.17 

2011-12 आध्र प्रदेश 2875 220.52 4308 473.86 



47 Weal के 18 दिसम्बर, 2013 लिखित उत्तर 48 

1 2 3 4 5 6 

कर्नाटक 546 96.32 

महाराष्ट 241 17.75 

तमिलनाडु 220 56.5 

असम 1 0.30 

मध्य प्रदेश 9 1.55 

राजस्थान 18 4.10 

केरल 227 59.70 

SaaS 170 16.83 

उत्तर प्रदेश 1 0.29 

2012-13 आश्र प्रदेश 270 24.34 3267 735.49 

कर्नारक 623 77.21 

महाराष्ट 157 12.77 

तमिलनाडु 228 65.23 

राजस्थान 685 234.28 

केरल 1072 305.66 

Baas 232 16.00 

2013-14 आध्र प्रदेश 50 4.45 

कर्नाटक 130 9.67 

केरल 41 8.80 

तमिलनादु 03 0.72 339 64.00 

राजस्थान 99 35.01 

मध्य प्रदेश 16 5.35 

कुल 14304 1786.82 



प्रश्नों के 49 27 अग्रहायण, 1935 (शकः) लिखित उत्तर 50 

विकरण IT 

राजीव आवास योजना (आरएवाई) के अत्तगति वर्षवार प्रगति^स्वीकृति^जारी धनराशि 

क्रम राज्य परियोजना कुल कुल आवासीय वर्ष वर्ष ae संचयी "वास्तविक 
को संख्या परियोजना केन्द्रीय एककं की 2011-12 2012-13 2013-14 प्रगति 

लागत सभा संख्या जारी जारी 30.11.2013 

(नई+उनयन्+ की स्थिति 

किराये। के अनुसार 
अस्थायी) 

| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ॥ 

1. आध्र प्रदेश 4 166.3665 73.220 3155 74159 16.9907 -- 24.4066 0 

2. अरूणाचल प्रदेश 1 443140 38.7300 576 00000 = 00000 12.097 12.997 0 

3, असम 0.0000 0.0000 0.0000 0 

4. बिहार 0.0000  0.0000 0.0000 0 

5 छत्तीसगढ़ 4 129.2626 59,0609 2940 = 0.0000» 2.0293 2.0293 0 

6. गोवा 0.0000 00000 0.0000 0 

7. गुजरात 2 56.923] 26.136] 1339 00000 00000 24720 2.4720 0 

8 हरियाणा 4 3110910 151.3987 3862 00000 00000 50.4662 = 50.4662 0 

9. हिमाचल प्रदेश 1 33.9965 27.6200 300 00000 00000 9.2074 9.2074 0 

10. जम्मू ओर कश्मीर 1 22288 17.8118 369 00000 00000 0.0000 0 

ll. ्ारखंड 0.0000 0.0000 0.0000 0 

12. कर्नाटक 5 314.8359 146.5470 5549 0.0000»: .0000 = 19.5294 19.5294 0 

13. केरल 2 &9.7212 42.1971 1297 = 11.5739 00000 11.5739 0 

14. मध्यप्रदेश 6 359.5648 1606824 6317 = 31.4342 11.2118 1097 53.5577 0 

15. महाराष्ट 0.0000 0.0000 0.0000 0 

16. मणिपुर 0.0000 0.0000 0.0000 0 



51 Wea के 18 दिसम्बर, 2013 लिखित उत्तर 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1] 

17. मेघालय 0.0000 0.0000 0.0000 0 

18. मिजोरम 1 11.2001 9490600 142 00000  3.1634 3.1634 0 

19. नागर्लैड 0.0000 0.000 0.000 0 

20. अदिशा 6 260.6211 1106193 5628 = 11.1203 15.832; 26.9526 0 

21. पंजाब 2 19.4290 9.4616 680 0.0000 0.0000 0.0000 0 

22. राजस्थान 2 9224734 437.1062 17236 = 9.1990 18.876; = 38.1681 = 66.2434 0 

23. सिविकम 0.0000 00000 0.0000 0 

24. तमिलनाडु 3 1343576 54.9738 1777 00000 = 11.5746 = 23336 = 13.9082 0 

25. त्रपुस 0.0000 0.0000 0.0000 0 

26. उत्तर प्रदेश 8 224.5953 95.045) 2584 00000 11.622  20.0599 31.622 0 

27. उत्तराखंड 0.0000 0.0000 0.0000 0 

28. पश्चिम बगाल 2 22.9472 12.669 397 00000 00000 0.0000 0 

राज्य कुलं TB 3123.9181 1472.7670 54148 70.7433. 91.3007 166.0580 328.1020 0 

29. दिल्ली 0.0000 00000 0.0000 0.0000 0.0000 0 

30. पुदुचेरी 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 

21. dete 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 

32. अडपान ओर निकोबार द्रीपसमूह 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 

33. दाद्स ओर नगर हवेली 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 

34. लक्षद्रीप 0.0000 0.0000 0.0000 00000 0.0000 0 

35. दमन ओर दीव 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 

संघ शासित क्षत्र कुल 0 0 0 0 00000 00000 0.0000 0.0000 0 

सकल योग 7 3123.9181 1472.1670 54148 70.743 91.3007 1660580 328.1020 0 

श्ये परियोजनाए प्राति के विभिन चरणे Fe



जेएनएनयूभरएय के ata बीएसपी ओर आर्हएचएसडीपी मे पिछले तीन वषो एव वर्तमान af मौ जारी धनराशि ओर qo रिहायशी इकाइयां 

विवरण Hl (क) 

(करोड रुपये मे) 

जारी एसीए 

क्रम गज्य/संघ राज्य 2010-11 2011-12 2012-13 वर्तमान वर्ष योग 
स. क्षेत्र का नाम बौएस- आरईएच कुल बीएस आईएच कुल वीएस- आरईएच कुल बीएस- आईएच कुल बीएस- आए कुल 

यूपी एसडीपी यूपी एसडीपी at एसडीपौ qt एसडीपी यूपी एसडीपी 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. अंडमान ओर निकोबार 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5.5 
द्रीपसमृह 

2. आध्र प्रेष 325.1 96.7 421.8 197.3 1.8 = 199.2 95.0 68.2 163.3 - 8.2 8.2 1382.6 656.4 2,039.0 

3. अरूणाचल प्रदेश 0.8 4.5 5.3 - - - 16.2 - 16.2 - - - 28.9 4.5 33.4 

4. असम 12.3 - 12.3 - - - - 3.7 3.7 - ~ - 48.8 38.8 87.6 

5. विहार - 19.3 19.3 - 24.1 24.1 - 1282 128. - - - 78.2 233.5 311.7 

6. चंडीगद 38.3 - 38.3 147.1 - 147.1 - - - 4.7 - 4.7 379.0 - 379.0 

7. छत्तीसगढ़ 7.4 13.7 21.2 - - - 22.4 - 22.4 - 405 40.5 191.7 158.9 350.5 

8. दादश ओर नगर हवेली ~ 1.4 1.4 - - - - - - ~ - - - 1.7 1.7 

9. दमन् ओर दीव - ~ - - - - - - - - - - - 0.3 0.3 

10. दिल्ली 183.7 - 1837 1160 - 116.0 1450 - 145.0 150.0 - 150.0 768. - 768.2 

11. गवा - - - - - - - 0.7 0.7 - - - 1.2 0.7 1.9 

12. गुजरात 158.4 6.5 164.9 23.4 19.9 43.4 65.9 54.3 120.3 57. 4.3 617 803. 2043 10078 

13. हरियाणा 7.8 19.8 27.6 - 29.2 29.2 - 12.4 12.4 - 6.4 64 312 172.7 203.9 

14. हिमाचल प्रदेश - 5.9 5.9 2.8 - 2.8 - 7.7 7.7 - - - 7.4 321 39.5 

15. Wy ओर कश्मीर 3.2 5.4 8.6 10.3 26.8 37.1 5.2 13.6 18.8 - 11.6 116 ©6524 969 149.2 
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॥ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

16. ज्ञारखंड 37.5 13.9 51.4 - 10.6 10.6 ~ - - - 13 213 82.2 87.0 169.2 

17. कर्नाटक 50.0 37.8 87.8 102.3 694 171.7 16.3 - 16.3 20.1 - 20.1 353.2 = 218.6 571.8 

18. केरल 50.7 30.7 81.4 7.5 13.1 20.6 33.0 7.6 40.6 14.1 9.8 23.9 1799 161.3 341.1 

19. लक्षद्रीप - - - - - - - - - - - - - - - 

20. मध्य प्रदेश 56.6 6.8 63.4 32.7 18.2 51.0 19.1 16.4 35.5 13.2 12.7 25.9 2587 163.1 421.9 

21. महाराष्ट 293.9 84.1 378.0 313.4 52.1 365.5 1181 260.9 3790 27.1 77.2 104.3 1894.7 1064.7 2959.4 

22, मणिपुर - 5.7 5.7 22.0 16.0 38.0 - - - - - - 32.9 32.4 65.3 

23. मेघालय - - - 10. - 10.1 10.1 - 10.1 - - - 36.2 11.2 47.4 

24. मिजोरम 7.2 - 7.2 12.8 14.9 27.7 12.8 - 12.8 6.9 - 6.9 59.8 29.8 89.6 

25. aes 26.4 - 26.4 - ~ - 26.4 - 26.4 - - - 1056  29.9 135.5 

26. ओडिशा 9.9 4.7 14.7 7.7 22.8 30.5 8.5 33.5 42.0 6.0 6.5 125 45.7 155.7 201.4 

27. पुदुचेरी 1.1 - 1.1 7.0 - 7.0 8.1 - 8.1 - - - 3६.0 2.7 40.8 

28. पंजाब 9.0 50.5 95.5 - - - 21.1 10.2 = 31.3 - 12.8 12.8 47.5 89.7 137.2 

29. राजस्थान 43.2 122.0 = 165.2 - 5.0 5.0 - 90.9 90.9 - 98.2 98.2 85.5 5067 592.2 

30. सिक्किम 8.0 - 8.0 6.6 - 6.6 0.7 9.0 9.7 6.6 - 6.6 29.1 17.9 47.0 

31. तमिलनदु 162.4 70.9 = 233.3 87.3 11.6 98.9 163.3 34.5 197.7 - - - 8126  362.6 1,175.2 

32. त्रिपुर - 12.4 12.4 - - - - 2.8 2.8 - - - 14.0 37.3 51.3 

33. उत्तर प्रदेश 284.5 198.2 4827 184.0 199.0 383.0 27.0 4.7 31.7 - 0.4 0.4 8505 688.3 1,538.8 

34. उत्तराखंड 10.6 16.8 27.5 13 175 18.8 2.4 7.5 10.0 2.9 - 2.9 24. 70.3 94.5 

35. We बंगाल 150.3 34.2 184.5 289.0 147.6 4366 295.0 334 3281 1387 17.2 149.0 1427.2 696.7 = 2,123.8 

सकल योग 1938.3 861.9 2800.1 1580.6 699.7 2280.3 11115 799.9 19114 440.8 327.3 768.1 10150.3  6032.3 16182.7 

जारी... 
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| 2 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

1. अंडमान ओर निकोबार - - - - - - - - - - - - - - - 

द्रीपसमूह 

2. आप्र प्रदेश 21094 2366 23460 20087 3476 23,563 562 803 1365 - 177 777 101685 25809 127,494 

3. अरूणाचल प्रदेश - - - 92 - 92 8 - 8 - - - 100 - 100 

4. असम 352 376 728 - 435 435 64 251 315 - 204 204 416 1,725 2,141 

5. बिहार - 1454 1454 352 569 941 32 526 558 48 216 264 432 2.95] 3383 

6. were 1,600 - 1600 10,624 - 10.624 - - - - - - 12.736 - 12736 

7. छत्तीसगढ़ ~ 1076 1.07 - 1825 1625 6624 2811 9435 304 ९59 863 6928 6271 13,99 

६. दादर ओर नगर हवेली - - - - - - - - - - - - - - - 

9. दमन ओर दीव - 2 2 - - - - - - - - - ~ 14 14 

10. दिल्ली 5,628 - 5628 1,16 ~ 15316 - - - - - - 14.844 - 14.844 

11. गोवा - - - - - - - - - - - - - - - 

12. गुजरात 16670 2385 19055 14812 593 15405 8,794 2,189 10,983 980 2967 3947 89530 8956 98,486 

13. हरियाणा 174 1456 1630 842 1819 2661 40 1277 1317 - 334 334 «2896 8646 11.542 

14. हिमाचल प्रदेश - - - - - - 40 32 72 - - ~ 40 32 72 

15. जम्मू ओर कश्मीर - - - 356 942 1298 69 1679 1748 220 913 1,133 645 3534 4179 

16. ्ारखड - - - - - - - 1285-1285 60 1274 1334 60 2,559 2,619 

17. कर्नाटक 3588 2639 6227 10896 7,082 18778 1,804 - 1804 1573 1553 3,126 22026 16200 38226 

18. करल 3560 3806 7366 3348 3175 6523 1612 2042 3,654 861 531 $392 14541 16041 30.582 
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1 2 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 22 

19. लक्षद्रीप - - - - - - - - - - - - - - 

20. मध्य प्रदेश 1,679 122 1801 4,16। 448 4609 3462 2660 6122 1230 2229 3459 13,773 6432 20,205 

21. महाराष्ट 7592 2278 9870 21910 7618 29.528  3,149 6429 9.57 1938 2734 4672 58656 25275 83931 

22. मणिपुर - - - - 832 832 70 1637 1.70 130 50 180 200 2.519 2,719 

23. मेघालय 16 - 16 48 48 96 112 - 112 - - - 176 48 224 

24. मिजोरम 65 347 412 70 473 543 - 384 384 235 400 635 370 1,604 1974 

25. नागालैंड ` 750 480 1230 520 - 520 - - - 930 - 930 2,200 480 2,680 

26. ओडिशा 627 1352 1979 254 1211 1465 123 1.16 1288 176 1367 1543 1217 5596 6813 

27. पुदुचेरी 207 - 207 151 - 151 72 - 72 - - - 430 - 430 

28. पंजाब 140 - 140 860 - 860 544 702 1246 56 160 216 1600 862 2 462 

29. राजस्थान 160 1527 1687 114 1658 1772 - 2822 2,822 - 1923 14923 765 10445 11210 

30. सिक्किम - - - 52 - 52 - ~ - - 39 39 52 39 91 

31. तमिलनादु 8770 11,878 20648 16672 6033 22705 6६2 3916 10728 4275 1617 5892 44608 30.624 75,232 

32. त्रिपुरा - 903 903 - 663 663 - 919 919 - 106 106 256 2.591 2,847 

33. उत्तर प्रदेश 6582 3214 9796 13,786 6,777 20563 3445 4360 7,805 - - - 31.557 17,868 4872; 

34. उत्तराखंड 45 336 381 9 666 675 97 264 361 - - - 151 1212 1 423 

35. पश्चिम ame 18,181 14647 29.828 19677 7988 27658 10.305 4,127 14432 10.104 1,692 11,7996 85,114 42773 127,887 

सकल योग 97480 49644 147124 = 141002 55151 96153 47840 = 42280 90120 23120 21645 44765 5098004 240466 1748470 
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61 प्रश्नों के 27 अग्रहायण, 1935 (शक) लिखित उत्तर & 

विवरण Il (ख) 

पिछले तीन कर्षो एवं वर्तमान वर्ष क दौरान पूर्ण हो gat रिहायशी इकाइयां 

पूर्णं रिहायशी इकाइयां 
क्रम राज्यकानाम 2010-11 2011-12 2012-13 वर्तमान वर्ष 
सं. बौएसयूपी ara कुल बीएसयुपी ae ga duet age ga duet आईएच कुल 

एसदीपी एसडीपी एसटीपी एसदीपी 

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. अंडमान ओर निकोबार - - - - - - - ~ - - - - 

द्रीपसमूह | 

2. अधि प्रदेश 21094 2366 23460 20087 3476 23563 562 803 1365 - 77 7 

3. TRUITT प्रदेश - ॥ - 92 - 92 8 - 8 - ; - 

4. असम 352 376 728 - 4 435 64 25] 315 - 204 204 

5. बिहार - 1454 1454 352 589 9] 32 526 558 4 26 264 

6. dette (यूर) 1 600 - 1600 10624 - 10624 - - - - - - 

7. छत्तीसगढ़ - 1076 1076 - 1825 1825 6624 2811 9435 304 559 863 

8. दादरा ओर नगर हवेली - - - - - - - - - - - - 

9 दमन ओर दीव - 2 2 - - - - - - - - - 

10. दिल्ली 5628 - 5628 1316 - 1316 - - - - - - 

11. गोवा - - - - - - - - - - - - 

12. गुजरात 16670 22385 19055 14812 593 15405 8794 2189 10983 980 2967 3947 

13. हरियाणा 174 1456 1650 «842 1819 2661 4) 1277 1317 - 324 334 

14. हिमाचल प्रदेश - 7 - - - 7 40 32 72 - - - 

15. जम्मू ओर कश्मीर - - - 356 942 1298 6 1679 1748 220 93 1,133 

16. इ्ञारखण्ड - - 7 - - - - 1285 1285 60 1274 1334 

17. कर्नाटक 3588 2639 6227 1096 7882 1778 1804 - 1804 1573 1553 3126 

18. करल 3560 3806 7366 3348 3175 6523 1612 2042 3654 861 531 139 

19. लक्षद्वीप - - - - - - - - - - - - 

20. मध्य प्रदेश 169 122 1801 4.61 448 4609 3462 2660 6122 1230 2229 3459 

21. महाराष्ट 7592 2278 9870 21910 7618 29528 3149 6429 9578 1938 2734 4672 

22. मणिपुर - - - - 82 832 70 167 1707 130 50 180 
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1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 

23. मेघालय 16 - 16 48 % 112 - 112 - - - 

24. मिजोरम 6 347 42 70 543 - 38 38 235 400 635 

25. नागालैण्ड 750 40 1230 520 520 - - - 90 - % 

26. ओडिशा 627 1352 1979 254 1465 123 1165 1288 17% 1367 1543 

27. पुद्चेरी 2 ~ आ AS 151 72 - 72 - - - 

28. पंजाब 104 - 140 860 860 544 702 1246 56 160 216 

29. राजस्थान 160 14527 1687 144 172 - 2822 2822 - 1923 1923 

30. सिविकम ` - - - 52 52 - - - - 39 39 

31. तमिलनादु 8770 11878 20648 16672 22.05. 6812 3916 10728 4275 1617 5892 

32. त्रपुस - 9 90 - 663 - 99 919 - 106 106 

33. उत्तर प्रदेश 6582 3214 9,796 13786 20563 3445 4360 7805 - - - 

34. उत्तराखंड 45 326 281 9 675 97 264 361 - - - 

35. पश्चिम बेगाल 18181 11647 29828 19670 27658 10305 4,127 14432 10104 1692 11796 

सकल योग 97480 49644 147,124 141002 55,151 196,153 47840 42280 90120 23,120 21645 44,765 

शिक्षकों की कमी (घ) क्या स्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत सहायक (पैरा) 

*188. डो. रधुवंश प्रसाद सिंहः 

श्री प्हाबली सिंहः 

क्या पानव संसाधन विकास मत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे किः 

(क) गत तीन वर्षो ओर चालू वर्ष के दौरान सर्वं शिक्षा 

अभियान हेतु वर्ष-वार ओर राज्य-वार कितनी धनराशि आब॑रित 

की गर्ह ओर कितनी खर्च at गई; 

(ख) क्या विहार सहित देश में शिक्षकों की अत्यधिक 

कमी 2; 

(ग) यदि हां, तो तत्संब॑धी राज्य-वार al क्या है ओर 

इसके क्या कारण रहै; 

शिक्षकों कौ fafa के कारण छात्रं में शिक्षा के प्रति रूचि 

कम हो रही है ओर यदि a, तो तत्संबधी ब्योरा क्या 2; 

ओर 

(ङ) सरकार द्वारा शिक्षकों कौ कमी को दूर करने हेतु 

क्या कदम उठाए गए esau जा रहे है? 

मानव संसाधन विकास wat (श्री एम-एम. पल्लम 

राजू): (क) से (ङ) भारत सरकार द्वारा सर्वशिक्षा अभियान 

(एसएसए) कार्यक्रम के तहत विगत तीन वर्षं ओर वर्तमान 

वर्षं के दौरान जारी निधियों ओर व्यय का राज्य-वार a 

दशनि वालां विवरण- में दिया गया है। 

प्रारंभिक स्कूलों में नामांकन में वृद्धि हुई है ओर यह 

वर्षं 2007-08 के 18.50 HAS से बढ़कर AY 2012-13 में
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19.97 करोड हो गया है जो दर्शाता है कि स्कूलों मे 
अधिकाधिक बच्चों का नामांकन हो रहा है। प्रारंभिक स्कूलों 
मे नामांकन ओर शिक्षकों कौ आवश्यकता के अनुरूप देश 
भर में सर्वं शिक्षा अभियान के तहत 19.84 लाख शिक्षक 

पद संस्वीकृत किए गए ¢ जिनकौ तुलना मे राज्य/संघ 

राज्यक्षत्रौ ने 14.80 लाख शिक्षक नियुक्त किए हैँ। सर्व शिक्षा 
अभियान के तहत संस्वीकृत पदों ओर भरतीं किए गए शिक्षकों 

का राज्य-वार व्यौरा aq मे दिया गया है। विहार के 
मामले मे, सर्वं शिक्षा अभियान के तहत 4.03 लाख शिक्षक 

पद॒ संस्वीकृत किए गए है जिनकौ तुलना मेँ अभी तक 

2.36 लाख शिक्षकों कौ नियुक्ति कौ गई हे। 
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निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (sd) 

अधिनियम, 2009 में यह निर्धारित किया गया दै कि प्रारभिक 

शिक्षा के सभी शिक्षकों का व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित 

होना जरूरी 21 जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डीआईएसई) 

2012-13 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर 82.17% शिक्षक 

व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित 21 मुक्त दूरस्थ शिक्षा के 

माध्यम से व्यावसायिक अर्हता प्राप्त करने में समर्थं बनाने के 

लिए der शेष 6.61 लाख अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए सर्व 

शिक्षा अभियान कै तहत सेवाकालीन व्यावसायिक प्रशिक्षण 

अवसरों कौ संस्वीकृति प्रदान कौ गर्ह ti 

विवरण I 

सर्वं शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान जारी निधियां ak व्यय 

(लाख रुपये में) 

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

क्रम राज्यों का भारत सरकार व्यय भारत सरकार व्यय भारत सरकार व्यय* भारत सरकार व्यय * 

सं नाम हारा जारी हारा जारी द्वारा जारी द्वारा (31.10.2013) 

निधियां निधियां निधियां (05.12.2013 

की स्थिति के 

अनुसार) जारी 

निधियां 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

1 आंध्र प्रदेश 81000.00 144044.00 183551.72 337247.68  141049.46 255233.50 117614.28 = 132722.90 

2. अरुणाचल West 20401.77 20993.09 23880.1 26705.67  43764.67 47581.023 9325.85 10297.61 

3. असम 76854.35 85575.16 106921.15 124930.52 130881.60 158075.47 = 91429.44 45811.86 

4. विहार 204789.63 349506.91 185108.2  408963.04 275462.25 = 537009.15 136508.94 144033.79 

5. छत्तीसगढ़ 8786300 123107.25 69870.22 133902.11 = 85015.73 158992.40 37738.59 74074.65 

6. गोवा 671.27 1459.10 1079.14 1934.35 1013.04 1729.03 718.80 920.98 

7. गुजरात 4406501 8262400 8802779 141781.07 113918.08  223362.25 = 80559.63 48213.23 

8. हरियाणा 32786.11  64378.71 40461.41 77193.80 33810.35 70379.94 18017.26 19346.36 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. हिमाचल प्रदेश 13786.66 2175606 1419278 = 25196.78 = 10737.30 25308.45 6144.00 9469.14 

10. जम्मू ओर कश्मीर 40348.79 64000.64 30070.5 10473346 = 50805.85 88218.34 55866.21 61800.17 

11. ues 89562.26 159246.86  57903.46 117232.77 = 56183.87 174457.09 = 45010.71 = 32177.62 

12. कर्नाटक 66903.00 114457.93 62788.35 124995.76 68450.58 = 154767.20 = 49519.38 = 59524.10 

13. केरल 19660.73 26071.88 17021.85 2604645 = 13449.14 4297040 = 16327.17 = 13291.13 

14. मध्य प्रदेश 176783.00  293543.00 190427.12 = 342831.85 = 135343.30 = 326932.33 107821.34 201993.97 

15. महाराष्ट 85537.00 143200.00 117962.58 181066.45 106854.62 159280.35 = 33659.48 46826.14 

16. मणिपुर 1325377  10659.22 3940.55 8389.53 1736244 11869.47 4195.99 4722.31 

17. मेघालय 18540.90 20050.00 14410.6 = 19782.59 1867078 = 21572.59 = 10673.41 = 15107.73 

18. मिजोरम 10115.31 9073.47 1081405 = 14084.57 = 15317.60 = 16364.23 1065769 4781.79 

19. नागालड 8636.83 10349.83 9798.33 = 10315.05 = 11231.95 = 12941.93 9803.02 9370.11 

20. ओडिशा 73177.85 14650808 = 92719.98 162570.06 104307.62  184811.77 = 53637.41 = 55304.47 

21. पंजाब 3961274 = 55943.00 4811244 = 64703.06 = 49472.68 8096862 2618172 = 26749.53 

22. राजस्थान 146182.29 270368.00 148580.86 = 313064.40 = 153520.11 = 335718.89 139490.15 216463.08 

23. सिक्किम 4469.19 3915.93 4022.84 4453.04 2693.85 3837.20 4195.08 2667.91 

24. तमिलनाडु 69068.57 119480.84 68141.96 116817.50 71637.13 110294.21 = 46919.64 68688.94 

25. त्रिपुरा 17121.48 = 14283.80 17493.76 = 24263.63 12010.11 = 14602.61 = 11749.29 9739.43 

26. उत्तर प्रदेश 310462.88 51109600 263682.61 515804.16 = 375476.26 681527.15 346411.66  558101.06 

27. उत्तराखंड 25793.94 36831.60 = 20892.49 = 39936.44 = 17941.10 = 3०452.84 16055.80 19278.09 

28. पश्चिम बंगाल 174703.17  305333.13 177652.74 298627.19 258056.58 = 455294.32 10926942 180942.83 

29. अंडमान ओर 357.78 885.55 907.36 1606.37 1089.28 1720.26 440.39 439.29 

निकोबार दीपसमूह 

30. चंडीगद् 2155.89 2566.09 1611.21 3301.27 1772.64 2021.22 2276.76 3546.95 

31. दादरा ओर 413.78 692.07 564.35 796.36 652.76 1508.76 386.24 656.64 

नगर हवेली 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

32. दमन ओर दीव 162.99 374.81 257.06 485.42 433.12 568.51 145.54 119.69 

33. दिल्ली 3552.71 4657.72 3783.29 8008.74 4293.24 7882.29 5822.82 3532.94 

34. लक्षद्वीप 127.39 292.95 127.86 363.28 57.62 228.50 0.00 64.95 

35. पुदुचेरी 485.38 1296.00 757.62 1275.50 918.91 1232.44 299.02 277.91 

कुल 1959407.42 3218622.68 2077538.33 3783409.92 2383655.62 4408714.74 1604872.13 2081059.3 

व्यय मेँ राज्य का हिस्सा, 3a वित्त आयोग द्वारा जारी राशि ओर अधशेष शामिल है। 

वितरण Il 

दिनाक 30 सितम्बर, 2013 क स्थिति के अनुसार सर्वे शिक्षा अभियान के तहत शिक्षक भर्ती की प्रगति 

क्र.सं. राज्य/संघ राज्यक्षेत्र संस्वीकृत (30.09.2013 कौ भरतीं किए जाने 

शिक्षक पद् स्थिति के अनुसार) हेतु शेष॒ पद 

भरतीं 

1 2 3 4 5 

1. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 215 198 17 

2. आध्र प्रदेश 39354 38319 1035 

3. अरुणाचल प्रदेश 7262 6334 928 

4. असम 48808 41348 7460 

5. बिहार 403413 236536 174577 

6. चंडीगद 1390 1390 0 

7. छत्तीसगढ़ 67507 57193 10314 

8. दादरा ओर नगर हवेली 958 427 531 

9. दमन ओर दीव 119 92 27 

10. दिल्ली 7104 3834 3270 

11. गोवा 169 169 0 
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1 2 3 4 5 

12. गुजरात 58688 31430 27258 

13. हरियाणा 13435 13435 0 

14. हिमाचल प्रदेश 6087 3653 2434 

15. जम्मू ओर कश्मीर 43471 42316 1155 

16. ल्लारखंड 120396 80857 39539 

17. कर्नारक 29055 24407 4648 

18. केरल 2925 2783 142 

19. लक्षद्वीप 38 17 21 

20. मध्य प्रदेश 173855 169591 4264 

21. महाराष्ट 42091 15484 26607 

22. मणिपुर 2871 2719 152 

23. मेघालय 13354 9050 4304 

24. मिजोरम 2502 2175 327 

25. नागालैड 3464 3147 317 

26. ओडिशा 8990] 87984 1917 

27. पुदुचेरी 48 37 11 

28. पंजाब 14090 10661 3429 

29. राजस्थान 114132 114132 0 

30. सिविकम 726 405 321 

31. तमिलनादु 33214 33214 0 

32. त्रिपुर 6980 5711 1269 

33. उत्तर प्रदेश 423553 299357 124196 

34. उत्तराखंड 14316 5046 9270 

35. पश्चिम बगाल 199107 136895 62212 

कुल 1984598 1480346 504252 



73 प्र्नीं के 

( अनुकाद्। 

ग्रामीण क्षेत्रों हेतु इंटरनेट ओर वाई-फाई योजना 

189. श्री पी.टी. ama: 

श्री सोमेन मित्रः 

क्या संचार ओर सुचना प्रौद्योगिकी पत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने पूरे देश A 2.5 लाख ग्राम 

पंचायतों मे से प्रत्येक ग्राम पंचायत मे इंटरनेट्रोडवैड कनेक्शन 

ओर वाई-फाई होरस्पोर प्रदान कराने के लिए नेशनल ओष्टिकल 

फाइबर aap के निर्माण को अनुमोदन दे दिया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ator ओर वर्तमान स्थिति 

क्या है ओर इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार feat गांवों 

को शामिल किया गयाकिए जाने की संभावना है; 

(ग) इसमे कूल कितना व्यय aaa है ओर इस 

प्रयोजनार्थं॒वित्तपोषण तत्र क्या है; 

(घ) क्या इस संबंध मे पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्यों 

ओर संघ mat के साथ त्रिपक्षीय wea ज्ञापन पर 

हस्ताक्षर किए m है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी a क्या है ओर यदि नहीं, 

तो इसके क्या कारण हैँ तथा सरकार हारा इस योजना को 

सभी राज्यों a कार्यान्वितं करने ओर इसमे seat को दूर 

करने हेतु क्या कार्रवाई कौ mm है? 

संचार ओर सुचना प्रौद्योगिकी ait तथा विधि ओर 

न्याय मत्री (श्री कपिल fast): (क) जी, al सरकार 

ने देश कौ सभी ग्राम पंचायतों को आष्टिकल फाइबर केब्ल 

(ओएफसी) से ‘ade’ करने के लिए राष्ट्रीय आप्टिकल 

wea नेटवर्क (एनओएफएन) को सृजित करने से संबंधित 

परियोजना को 25.10.2011 को मंजूर किया है। 

(ख) राष्ट्रीय आप्टिकल weet नेटवर्क (एनओएफएन) 

परियोजना में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों (सीपीएसयू) 

नामतः भारत संचार निगम लिमिटेड, trea ओर पावर fis 

कारपोरेशन am इंडिया लिमिटेड के मौजूदा फाइबर का 
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उपयोग करते हुए आप्टिकल फाइबर के माध्यम से देश कौ 

सभी ग्राम vad (लगभग 250000 ग्राम Varad) को 

"कनेक्ट करने ओर जहां भी आवश्यक हो वहां वृद्धिशील 

( इनक्रीमेटल) फाइबर बिछाने की योजना है। अतः इस प्रकार 

सृजित किया गया डार्क फाइबर नैटवर्क उपयुक्त प्रौद्योगिकी के 

साथ प्रकाशवान (fae) होगा जिससे ग्राम पंचायत स्तर पर 

पर्याप्त बैण्डविड्थ सृजित होगा। ग्रामीण att मे विभिन्न सेवाएं 

शुरू करने के लिए सभी geen सेवा प्रदाताओं ओर अन्य 

अभिगम प्रदाताओं को बिना किसी भेदभाव के नेटवर्क अभिगम 

प्रदान किया जाएगा। इस परियोजना का वित्त पोषण सार्बभौमिक 

सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) ' द्वारा किया जा रहा दै ओर 

इसका क्रियान्वयन एक विशेष आशय वाहक (एसपीवी) नामतः 

भारत sede नेटवर्क लिमिरेड (बीबीएनएल) द्वार किया जा 

रहा है। बीबीएनएल इस परियोजना का क्रियान्वयन सार्वजनिक 

aa के तीन केन्द्रीय उपक्रमो नामतः भारत संचार निगम 

लिमिटेड, रेलटल, पावर fie कारपोरेशन ओंफ इंडिया लिमिटेड 

के माध्यम से करवा रहा FZ 

राजस्थान के अजमेर में अरेन aie कौ 30 ग्राम 

पंचायत, त्रिपुरा के उत्तर त्रिपुरा जिले मे पानी सागर ब्लाक 

कौ 15 ग्राम पंचायतों, आश्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले 
मे पारावादा ब्लोक कौ 14 ग्राम vad को ‘ma’ करमे 

के faa तीन प्रायोगिक परियोजनाओं को पूरा किया गया है। 

इन तीन प्रायोगिक परियोजना ब्लाकों मेँ 59 ग्रगाम Gerad 

को 100 मेगाहर्दज वैडविडथ प्रदान किया गया है। 

वर्तमान मे सार्वजनिक क्षेत्र के तीनों केन्द्रीय प्रतिष्ठानं 

a सर्वेक्षण कार्यं किया जा रहा है ओर सामग्री कौ पूर्ति 

ओर परियोजना के क्रियान्वयन के लिए निविदा संबधी कार्य 

बीबीएनएल ओर सार्वजनिक aa के तीनों केन्द्रीय प्रतिष्ठानं 

मे किया जा रहा है। संबंधित राज्य wees wads द्वारा 

चिहित ग्राम पंचायत भवन अथवा ग्राम पंचायत में किसी अन्य 

उपयुक्त स्थल पर फाइबर कनेक्टिविरी प्रदान की जानी 21 

राष्टीय ओष्टिकल फाइबर नेटवर्क के अंतर्गत कवर कौ गई 

ग्राम पंचायताों/कवर किए जाने कौ संभावना वाली ग्राम पंचायतां 

की संख्या की राज्यवार जानकारी sade मे दी ow हे। 

(ग) परियोजना पर 20000 करोड रुपये के खर्च होने 

का प्रारंभिक अनुमान लगाया है। इस परियोजना का वित्त 

पोषण सेवा दायित्व निधि दवारा किया जा रहा 2
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(घ) ओर (ङ) पश्चिम oma ओर संघ wait के हरियाणा, तमिलनाडु wa ओर चण्डीगढ तथा aay संघ 

साथ निःशुल्क मार्गाधिकार (आरओडन्ल्यू) के लिए त्रिपक्षीय was शामिल नहीं gi शेष राज्यों ओर संघ wads के 

aaa WT पर हस्ताक्षर किए गए है लेकिन इसमें साथ TAM ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के प्रयास जारी है! 

विवरण 

राष्ट्रीय आष्टिकल wen tah के अतिर्गत कवर BWR होने की संभावना काली ग्राम Tarr 

की राज्य-कार^सघ राज्य क्षेत्र-वार सख्या 

क्र.सं. राज्य/संघ राज्यक्षेत् राष्टीय आष्टिकल wisat नेटवर्क राष्ट्रीय आप्टिकल फाइबर नेटवर्क 

का नाम के अंतर्गत कवर की गई के अंतर्गत कवर होने की 

ग्राम पंचायतों कौ संख्या संभावना वाली ग्राम पंचायत 

गाते परिषदं की संख्या 

1 2 3 4 

1. आध्र प्रदेश 14 21813 

2. अरुणाचल प्रदेश - 1756 

3. असम - 2549 

4. बिहार - 8474 

5. छत्तीसगढ़ - 10024 

6. . गुजरात ~ 14136 

7. हरियाणा - 6285 

8. हिमाचल प्रदेश - 3243 

9, जम्मू ओर कश्मीर ~ 4009 

10. eras - 4423 

11. कर्नारक - 5631 

12. केरल - 977 

13. मध्य प्रदेश - 23024 

14. महाराष्ट - 27899 

15. मणिपुर - 2795 
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1 2 3 4 

16. मेघालय - 1463 

17. मिजोरम - 776 

18. नागालैंड - 1123 

19. ओडिशा - 6236 

20. पंजाब - 12802 

21. राजस्थान 30 9169 

22. सिक्किम - 165 

23. तमिलनाडु - 12528 

24. त्रिपुरा 15 1023 

25. उत्तर प्रदेश - 51974 

26. उत्तराखंड - 7555 

27. पश्चिम बंगाल - 3354 

28. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह ` . 67 

29. चडीगद् - 17 

30. दादरा ओर नगर हवेली - 11 

31. द्मन ओर दीव - 14 

32. लक्षद्वीप - 10 

33. पुद्चेरी - 98 

( हिन्दी] (क) क्या सरकार का विचार अपराधमुक्त राजनीति 

निर्वाचन संबंधी सुधार 

*190. श्री faa सिंह oer: 

श्री gaa सिंहः | 

क्या विधि ओर न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेगे 

किः | 

सुनिश्चित करने के लिए बडे पैमाने पर निर्वाचन संब॑धी सुधार 
लाने का 2; 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी aio क्या है ओर इस दिशा 
मे क्या कदम उठाए गए है; 

(ग) क्या विधि आयोग को इस संबंध मेँ ठोस aa 

देने का कार्य सौपा गया है ओर यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा 

क्या है तथा gant वर्तमान स्थिति क्या है;
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(घ) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में सरकार से 

राजनीति को अपराधमुक्त करने हेतु कानून में युक्तियुक्त 

परिवर्तनं संबधी ‘fafa आयोग को दिए गए विचारार्थं मुहे 

मागे है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर सरकार 
हारा इस daa में क्या प्रत्युत्तरं प्रस्तुत किया गया है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी सत्री तथा विधि ओर 
न्याय मत्री (श्री कपिल fae): (क) से (ग) सरकार, 

निर्वाचन सुधार के एजेंडा को, जिसमे अन्य ad के साथ, 

राजनीति का निरअपराधीकरण सम्मिलित है, अग्रेषित करने के 
लिए प्रतिबद्ध रहै। इस दृष्टि से साथ निर्वाचन सुधारों के मुदे 
को saat संपूर्णता मे भारत विधि आयोग को, विगत मं 

fat समितियों की रिपोर्यो, निर्वाचन आयोग ak अन्य 

wena के मतों पर विचार करने मेँ पश्चात् मुदे पर 

विचार करने ओर विधि में परिवर्तनों के लिए व्यापक उपायों 
का qa देने के अनुरोध के साथ, निर्दिष्ट किया गया है। 
विधि आयोग से शीघ्र ठोस gaa देने के लिए अनुरोध किया 

गया है। - विधि आयोग द्वारा अभी अपनी रिपोर प्रस्तुत कौ 

जानी है। विधि आयोग की सिफारिशों कौ प्राप्ति पर मामले 

कौ, wena के परामर्शं से ओर समीक्षा की जाएगी 

(घ) ओर (ङ) vfs ste फाउंडेशन ननाम यूनियन 

aim इंडिया, fe याचिका (सिविल) सं. 2011 का 536) 

के मामले मे सुनवाई के अनुक्रम के दौरान, भारत सरकार 

ने, माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष राजनीति के 

निरअपराधीकरण ओर निर्वाचन सुधारों के उदेश्य के लिए यह 

निवेदन किया fe मामले को विचार ओर समीक्षा किए जाने 

के लिए भारत के विधि आयोग को निर्दिष्ट कर दिया है। 

माननीय उच्चतम न्यायालय ने तारीख 25 नवंबर, 2011 के 

अपने आदेश के द्वारा विधि आयोग को भारत सरकार द्वारा 

किए गए निदेश कौ प्रति को अभिलेख पर रखा Zl भारत 

सरकार ने, भारत के विधि आयोग को उसके द्वारा किए गए 

निर्देश की प्रति को अभिलेख पर रखने के लिए अतिरिक्त 

शपथपत्र फाइल किया zi 

भारतीय fasat की जासूसी 

*191, श्री पना लाल पुनियाः 

श्री गोपीनाथ मुंडः 

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेगे fa: 
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(क) क्या बहुपक्षीय संगठनों सहित विदेश स्थित विभिन्न 

भारतीय मिशनों को जासूसी के लिए निशाना बनाए जाने कौ 

रिपो हे; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी oto क्या हे; 

(ग) क्या सरकार ने इस मामले को संबंधित देशों कौ 

सरकारों के साथ उठाया है ओर क्या उसका विचार इस 

मामले मेँ विधिक कारवाई करने का है; 

(घ) यदि a, तो तत्संब्धी alo क्या है ओर यदि नही, 

तो इसके क्या कारण दै; ओर 

(ङ) अंतररष्टरीय जासूसी के विरुद्ध हमारे मिशनों at 

सुरक्षा हेतु उठाए गएु/उटाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का 

am क्या है? 

विदेश मत्री (श्री सलमान खुरशीद): (क) ओर (ख) 

सरकार को मीडिया में ot इन रिपोर्ट कौ जानकारी हे, 

जिसमे उल्लेख है कि अमरीकौ ase सुरक्षा एजेंसी ने विदेश 

स्थित 38 राजनयिक मिशनों कौ जासूसी कौ, जिनमें दो 

भारतीय मिशन, afimer डीसी स्थित भारतीय दूतावास ओर 

न्यूयार्क स्थित भारतं के स्थायी मिशन कौ बग्स लगाकर तथा 

विशेष wi का प्रयोग करके जासूसी करना शामिल है। 

(ग) ओर (घ) सरकार ने अमरीकौ एजेंसियों द्वारा दो 

भारतीय fara कौ निगरानी किए जाने संबंधी feel पर 

चिता जताई है। हमने वरिष्ठ अधिकारी स्तर पर अमरीकी पक्ष 

के साथ इस मामले को उठाया है। अमेरिका कौ ओर a 

वास्तविक Wert कौ प्रतीक्षा 2 

(ङ) सरकार अपने विदेश स्थित मिशनों को अतर्रष्टीय 

जासूसी से सुरक्षा प्रदान किए जाने कौ सर्वोच्च प्राथमिकता 

देती है हमारी एजेंसियां मिशनों में संस्थापित सूचना प्रोद्योगिकौ 

एवं संचार प्रणालियों कौ नियमित रूप से सुरक्षा संब॑धी लेखा 

परीक्षा करती है। सरकार भी बेहतर साइबर तथा दूरभाष 

अवसरंचना तैयार करके ओर नई साइबर तथा दूरभाष सुरक्षा 

व्यवस्था करके आंकडों एवं सूचनाओं कौ सुरक्षा aA के 

प्रयोजनार्थं क्षमता वुद्धि हेतु निरंतर कार्य कर रही है।
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( अनुकाद) 

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का पुनर्गठन 

*192. श्री शिवराम गौडाः 

श्री निखिल कुमार चौधरीः 

क्या प्रधान मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या “anita कार्यक्रमों सहित she केन्द्रीय 
प्रायोजित योजनाओं को 66 योजनाओं में पुनर्गदित करने के 

निर्णय को कार्यान्विते किया गया है ओर यदि हां, तो तत्संब॑धी 

कार्यक्रम-वार व्यौरा क्या है; 

(ख) क्या इस योजना के aah विद्यमान कडे/पेचीदा 

arian ने निर्धारित किए गए लक्ष्यो कौ प्राप्ति हेतु जारी 

कौ गई धनराशि के परे उपयोग को प्रतिकूल रूप से प्रभावित 

किया था ओर यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) इन योजनाओं के कार्यान्वयन में लचीलापन लाने के 

लिए संशोधित मार्गतिर्देशों मे समाविष्ट किए गए प्रावधानों का 

ब्योरा क्या है; 

(घ) क्या इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य विशिष्ट 

मार्गनिर्देश बनाने के लिए गठित अतर मत्रालयीय समिति ने 

अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी 2; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी oh क्या है ओर यदि नहीं, 
तो यह रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दी जाएगी? 

संसदीय कायं ware मे राज्य मत्री तथा योजना 

मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) मत्रिमंडल 

ने 20.06.2013 को आयोजित अपनी aoa में, मौजूदा केन्द्र 
प्रायोजित स्कौमों को 66 स्कौमों मेँ पुनर्गठित करने के योजना 

आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दी जिनमे wii स्कौपे 

शामिल हेैं। यह निर्णय भी लिया गया कि ये निर्णय बारहवीं 

पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षो के लिए प्रभावी et बैठक 

मेँ लिए गए निर्णयो के oh से संबंधित मंत्रालयों को दिनांक 
11.07.2013 के पत्र संख्या एम-12043/03/2013-पीसी द्वारा 

अवगत करा दिया गया है तथा यह योजना आयोग at 

वेबसाइट के http://planningcommission.gov.in/reports/ 

genrep/css_12thplan.pdf लिक पर भी उपलब्ध ZI इसमे 

aye सीएसएस तथा एसीए आधारित caret कौ उक्त 66 

सीएसएस में afm भी शामिल है। 
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(ख) ओर (ग) विभिन सीएसएस के लिए दिशानिर्देश 

कार्यान्वयनकर्ता मंत्रालयों द्वारा विभिन vel के साथ व्यापक 
परामर्शं के पश्चात् ही तैयार किये जाते दह। केन्द्र प्रायोजित 
TH के लचीलेपन, व्यापकता तथा इनको दक्षता को बढाने 

के लिए योजना आयोग ने अपने सदस्य श्री बी.के. चतुर्वेदी 
कौ अध्यक्षता मेँ एक समिति का गठन किया था जिसने 

अपनी fare सितम्बर, 2011 में प्रस्तुत कौ। इसके अलावा, 
राष्ट्रीय विकास परिषद् ने भी 27 दिसम्बर, 2012 को आयोजित 
अपनी वैठक में, सीएसएस के कार्यान्वयन मे राज्यों को 
लचीलापन देने कौ आवश्यकता पर विचारविमर्शं किया था 
तदनुसार, इस समिति की सिफारिश, रष्टीय विकास परिषद् at 
रिप्पणियों तथा अन्य दूनपुरूस के आधार पर, योजना आयोग 
ने सीएसएस के पुनर्गठन का प्रस्ताव किया जिसे मंत्रिमंडल 
ने ऊपर (क) में उल्लिखित अनुसार 20.06.2013 को आयोजित 
अपनी बैठक मँ मंजूरी दी। सीएसएस के कार्यान्वयन में 
लचीलापन प्रदान करने के लिए, अनुमोदित पुनर्गठन में अन्य 
के साथ व्यवस्था कौ गई कि (क) स्कीम के परिव्यय का 

कम से कम 10 प्रतिशत wel निधि के रूप में रखा 

जाएगा तथा (ख) स्कौम में राज्य विशिष्ट के लिए दिशानि्देश 
शुरू करने का प्रावधान रखा जाएगा। फ्लेक्सी निधि के उक्त 
प्रावधान को प्रचालित करने के लिए, विस्तृत दिशानिर्देश तैयार 
किए जा रहे हैँ तथा इन्हे वित्त मंत्रालय द्वारा शीघ्र ही जारी 
किए जाने का प्रस्ताव हे। 

(a) ओर (ङ) स्कीम में राज्य विशिष्ट दिशानिर्दशों के 
लिए राज्य सरकायों के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 

योजना आयोग के सचिव तथा व्यय विभाग कै सचिव कौ 

सह-अध्यक्षता वाली एक अंतर- मंत्रालय समिति का गठन 15 

जुलाई, 2013 को किया गया दै। समिति का संघटन संलग्न 

विवरण में दिया गया है। तदनुसार, योजना आयोग ने राज्यो८संघ 
राज्यक्षेत्रों से अनुरोध किया है कि वे इस संब॑ध मे अंतर 
मंत्रालय समिति के विचारार्थं प्रस्ताव भेजे 

विवरण 

एम-12043/0342013-पीसी 

योजना आयोग 

(योजना समन्वय तथा प्रक्धन प्रभाग) 

योजना भवन, योजना आयोग 

15 जुलाई 2013 

कार्यालय ज्ञापन 

विषयः 12वीं योजनो के लिए, केन्द्र प्रायोजितं स्कीम (सीएसएस) 

मे राज्य विशिष्ट के लिए दिशानिर्देश रखने हेतु अतर-मंत्रालय 

सपिति का गठन
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यह निर्णय लिया गया है कि स्कोमों कौ दक्षता तथा 
प्रभाव मेँ वृद्धि के लिए, प्रत्येक सीएसएस/एसीए के लिए कुछ 

ta मुख्य दिशानिर्देश होगे जो सभी राज्यों पर लागू होगे 
जिसके साथ यह प्रावधान भी होगा किं इन दिशानिर्देशो में 

आशोधनों कौ अनुमति दी जा सकेगी जो प्रत्येक राज्य के 

लिए विशिष्ट प्रस्तावों के आधारं पर होगी। इस प्रयोजनार्थ, 

एक अंतर-मंत्रलय समिति का गठन निम्नानुसार किया गया हैः 

सचिव, योजना आयोग सह-अध्यक्ष 

सचिव, व्यय विभाग सखह-अध्यक्ष 

संबंधित सीएसएस के कार्यन्वयनकर्तां सदस्य 

प्रशासनिक मंत्रालय का प्रतिनिधि 

राज्य सरकार का मुख्य सचिव सदस्य 

सलाहकार (पीसीएमडी) योजना आयोग संयोजक 

2. समिति सह-अध्यक्षों के अनुमोदन से, किसी भी अन्य 
सदस्य को सहयोजित कर सकती 2 

विचारार्थं विषयः 

3. समिति 

() राज्य विशिष्ट के दिशानिर्दशों & लिए राज्य सरकार 

के प्रस्तावों पर विचार करेगी। 

Gi) संबंधित राज्य के लिए अनुप्रयोज्य राज्य वित्त amet 

मे सीएसएस के लिए अनुप्रयोज्य राज्य विशिष्ट हेतु gel कौ 
सिफारिश करेगी। 

4. समिति को योजना आयोग, भारत सरकार का योजना 

समन्वय तथा प्रनधन प्रभाग अपनी सेवाएं देगा। 

(राकेश रंजन) 

सलाहकार (पीसीएमडी तथा एचयृए) 

दूरभाषः 23096783 

सेवा मे, 

भारत सरकार के सभी सचिव (सूची के अनुसार) 

प्रतिलिपि सूचनार्थः 

1. उपाध्यक्ष के निजी सचिवं 

2. wat (योजना) के प्रधान निजी सचिव 

3. सदस्य (ब्रीकेसी) के प्रधान निजी सचिव 
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4 सदस्य (एएस) कै प्रधान निजी सचिव 

5 सदस्य (एसएच) के प्रधान निजी सचिव 

6. सदस्य (एससी) के प्रधान निजी सचित 

7 सदस्य (एनजे) के प्रधान निजी सचिवे 

8 सदस्य (एमएस) के प्रधान निजी सचिव 

9 सदस्य (केके) के प्रधानं निजी सचिवं 

10. सदस्य (एएम) के प्रधान निजी सचिव 

11. सदस्य (पीसी) के प्रधान निजी सचिव 

प्रतिलिपि सूचनार्थः 

1. संयुक्त सचिव (बजर), बजर प्रभाग, व्यय विभाग 

2 संयुक्त सचिव (पीएफ-), व्यय विभाग 

3. संयुक्त सचिव (पीएफ), व्यय विभाग 

4. महालेखा नियंत्रक 

प्रतिलिपि निम्नाकित को भी सूचनार्थः 

सभी प्रभाग प्रमुख, योजना आयोग 

विदेशों में गिरफ्तार किए गए भारतीय कामगार 

+193. श्री एम. आनंदनः 

Seq जय नारायण प्रसाद निषादः 

क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे किः 

(क) कुवैत सहित विदेशों^खादी देशो में रह रहे/नियोजित 

भारतीय नागरिकों की संख्या का देश-वार व्यौरा क्या है; 

(ख) क्या कथितं रूप से अनेक भारतीय कामगारों को 

वीजा मानदडों के उल्लंघन के amit के लिए गिरफ्तार किया 

गया है ओर उन्हें निर्वासन की धमकी दी गई है; 

(ग) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर एसे 

व्यक्तियों के fata के संबध मे पालन कौ जा रही प्रक्रिया 

क्या है; 

(घ) क्या सरकारविदेशों ओर खादी देशों में स्थित 

भारतीय मिशनों ने कुवैत सहित उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्ताओं 

मे उनकौ दयनीय स्थित्ति का मुद्दा उठाया है तथा उन 

प्रभावित भारतीय नागरिकों को काउंसलर से संपकं बनाने कौ 

अनुमति दी रै; ओर



8 प्रश्नो के 

(ङ) यदि a, तो तत्संबंधी at क्या है ओर इसके 

परिणामस्वरूप क्या सफलता प्राप्त की गई है तथा se क्या 

वित्तीय सहायता प्रदान कौ गर्ह है जिससे वे सुरक्षित भारत 

पहुंच सके? 

प्रवासी भारतीय कार्य मत्री (श्री वायालार रवि) 

(क) विदेश में 205 देशों मे लगभग 10 मिलियन अनिवासी 

भारतीय (एनआरआई) निवास करते है। मत्रालय में उपलब्ध 

आंकटों के अनुसार अनिवासी आबादी के राज्यवार ait संलग्न 

विवरण मे दिए m ZI 

(ख) ओर (ग) कुछ भारतीय कामगारों को मुख्य रूप 

से सऊदी अरब कौ सल्तनत, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान 

ओर कुवैत मे बीजा नियमों का उल्लंघन करने के आरोप 

q कथित तौर पर गिरफ्तार किया गया ओर निर्वासन हेतु 

धमकी दी गर्ह हे। विवरण निम्नानुसार हैः 

सऊदी अरब को सल्तनत ( केएसए ) महामहिम शाह 

अब्दुल्ला द्वारा 6 अप्रैल, 2013 को घोषित रियायती अवधि के 

eh 1.4 मिलियन से अधिक भारतीयों ने सऊदी प्राधिकरण 
द्वारा दी गर्ह रियायतों का लाभ उठाया अप्रैल, 2013 तक 

केवल 141301 (27 नवम्बर, 2013 कौ स्थिति के अनुसार) 

भारतीय कामगार भारत के लिए वापसी पर बिना किसी 

दडात्मक कारवाई या कोई प्रतिबंध का सामना किए भारत 

लौट smu रियायती अवधि के बाद भारतीय arm की बडे 

पैमाने पर गिरफ्तारी कौ कोई रिपोर्ट नहीं है हालांकि बडी 

संख्या वाले भारतीय समुदाय से भारतीर्यो के कुछ te मामले 

हौ सकते है fet रियायती अवधि के दौरान रियायत का 

लाभ नहीं उठाया हो ओर se सऊदी अरब से निर्वासित किए 

जाने का डर हो। 

संयुक्त अरब अमीरात (aus) 

किसी भी प्रकार के अवैध arm, कर्मचारियों आदि 

को, जो वीजा पर या किसी प्रकार के प्रवासी कामगार जिन्हें 

कुछ सिविल मामलों मे/आपराधिक मामलों A दोषी पाया गया 

हो, उन्हें संयुक्त अरब अमीरात से निर्वासित किया जाता Zz 

संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने दिसम्बर, 2012 से फरवरी, 

2013 के दौरान अवैध प्रवासिर्यों के लिए 60 दिन आम माफी 

कौ घोषणा कौ ft कुलं 7923 भारतीयों ने इस माफौ 

(राजक्षमा) का लाभ उठाया है। 
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काउंसल अधिकारी कैदियों को कारंसिलिग सहायता 

प्रदान करने के लिए दुबई ओर शारजाह की जेलों 4 नियमित 
रूप से साप्ताहिक दौरा करते हैँ ओर उत्तरी अमीरात स्थित 

अन्य tet A पाक्षिक/मासिक दौरा करते है। जरूरत अनुसार 

निर्वासितों को यात्रा दस्तावेज, रिकट ओर वित्तीय सहायता प्रदान 

की जाती है। 

ओमान 

रोयल ओमान पुलिस, समय-समय पर॒ अलग-अलग देशों 

के वीजा मानकों का उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार करने, 

ओर उनको निर्वासित करने हेतु नजरबंद करने के लिए एक 

अभियान में जनशक्ति मंत्रालय के समन्वय से नियमित रूप 

से विशेष आपरेशनों का संचालन करती 2 

ओमानी प्राधिकरण, वीजा मानकोँ का उल्लंघन करने के 

लिए fram किए गए te भारतीय कामगारों के at मिशन 

को प्रदान नहीं करते ह। वीजा मानकों का उल्लंघन करने 

वाले नजरबंदों को ओमानी प्राधिकरणोँ द्वारा थोडी अवधि के 

लिए हिरासत में रखा जाता है ओर फिर निर्वासित कर दिया 

जाता है। 

किसी भी नजरबंद कामगार के यात्रा दस्तावेज उपलब्ध न 

होने के मामले में, जेल प्राधिकरण कांसूलर सहायता हेतु 

उनके बारे मेँ भारतीय दूतावास को सूचित करते zi यदि 

भारतीय कामगार वापसी के किराए का way करने में सक्षम 

नहीं होते है तो भारतीय दूतावास, भारत लौटने के feu हवाई 

रिकटो का प्रबध करने के रूप मे se वित्तीय सहायता प्रदान 

करता है। 

कुवैत 

fer के अनुसार, कुवैत में बडी संख्या में ta भारतीय 

है जो निवास/बीजा नियमों का उल्लंघन करने के कारण 

देश- प्रत्यावर्तन प्रक्रिया का सामना कर रहे है जैसे ही स्थानीय 

प्राधिकरणों या स्वयं निवासी द्वारा अवैध प्रवासियों के मामले 
दूतावास के नोटिस में लाए जाते हैँ तो दूतावास यह आश्वस्त 

करने हेतु कि वे सुरक्षित तरीके से भारत लौटे स्थानीय 

प्राधिकरणों के सहयोग/समन्वय से उनके देश प्रत्यावर्तन को 

सुगम बनाने हेतु da कार्रवाई करता है। af 2013 के 

शुरूआती महीनों में कुछ भारतीय नागरिकों को पकड़ा गया 

था चूकि उनके पास कुवैत में रहने के लिए वैध निवास 

वीजा नहीं थे। दूतावास ने उनको शीघ्र भारत वापस भेजने 
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के लिए 1081 आयात प्रमाणपत्र जारी fea सुपात्र मामलों 

मे देश-प्रत्यावर्तन को सुगम बनाने हेतु दूतावास द्वारा उचित 

वित्तीय सहायता प्रदान कौ जाती zt 

(घ) ओर (ङ) भारत हमारे fem ओर मत्रालयी wh 

के माध्मम से सऊदी राजनेताओं के साथ उच्च स्तर पर जुडा 

रहता हे! अप्रैल, 2013 मेँ एक मंत्रालयी प्रतिनिधिमंडल जिसमे 

प्रवासी भारतीय कार्य मत्री, विदेश मंत्रालय के wa मत्री, ओर 

प्रधानमंत्री के सलाहकार शामिल थे, ने सऊदी अरब का दौरा 

किया ot विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री ने मई. 2013 मेँ 

सऊदी अरब का दौरा किया ओर युवराज, द्वितीय fect 

प्रीमियर, विदेश मत्री, घरेलू मामलों से data मत्री ओर श्रम 

मत्री से इस संबंध में अपील कौ। दूतावास A उप श्रम मंत्री 

ओर मिशन के उप प्रधान के स्तर पर एक संयुक्त समिति 

का गठन किया गया था। 

जो भारतीय समुदाय से संबंधित सभी मामलों कौ जांच 

करने के लिए सऊदी अरब प्राधिकरणों के साथ प्रतिदिन 

बातचीत करती है। मिशन, जेलो मे बंद^निर्वासन केन्द्रं आदि 

पर भारतीयों के लिए Hig wa कौ मांग करने सहित 

सभी स्तरों पर, नियमित रूप से सऊदी अधिकारियों के साथ 

सम्पकं॑मे रहता 2 

ओमान मे जब भी उत्पीड्न का कोई मामला भारतीय 

दूतावास को रिपोर्ट किया जाता है तो, मामले के, निपटान 

हेतु तुरंत स्थानीय सरकार को रिपोर्ट किया जाता है। स्थानीय 

उच्च पदाधिकारियों के साथ होने वाली dani ओर द्विपक्षीय 

बैठकों जैसे भारत-ओमान संयुक्त आयोग, जनशक्ति पर 

भारत-ओमान संयुक्त कार्य दल आदि कौ बैठक मँ भारतीय 

नागरिको के हितों at रक्षा से संबधित मामलों को भी fatea 

किया जाता है! start प्राधिकरण, प्रभावित भारतीय नागरिको 

के लिए agen पहुंच कौ अनुमति प्रदान करते है ओर 

मिशन से एक दल, नजरबंद भारतीय नागरिकों के कल्याण 

at tate करने ओर उनके यात्रा दस्तावेजों का प्रबंध कराने 

के लिए नियमित रूप से नजरबंद केन्द्र का दौरा करता Zi 

भारतीय amet कौ सुरक्षा जांच ओर निर्वासन संब॑धी 

मामले दूतावास द्वारा, कुवैत के संबंधित प्राधिकरणों के साथ 

उठाए जाते है। जुलाई, 2013 मे, विदेश मंत्रालय के माननीय 

रज्य मत्री द्वारा किए गए दौरे के दौरान, कुवैत में भारतीय 
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प्रवासियों, जिन्होने निवास oral का उल्लंघन किया है, को 

बिना निर्वासन प्रक्रिया के भारत लौटने A सक्षम बनाने हेतु 

रियायत अवधि (राजक्षमा) प्रदान करने के मामलों को उठाया 

गया था। 

इसी प्रकार के yay अन्य देशों मे भी मौजूद ti 

सऊदी अरब में, रियायत अवधि के दौरान 1.4 मिलियन 

से अधिक भारतीयों ने रियायत प्राप्तं at इसमे वे 434667 

भारतीय शामिल रँ जिन्होने अपनी सेवाएं अन्य फर्मो में 

स्थानान्तरित कर लीं, जो ‘fama’ के अनुपालक रहै। इसके 

अतिरिक्त, 4.81233 भारतीयों ने अपनी नौकरियां८व्यवसाय बदल 

लिए। इसके अलावा, 4.70000 से अधिक भारतीयों ने अपने 

लाईसेस/नौकरी whet का नवीकरण करवा लिया। 

fama अवधि के दौरान, भारतीय दूतावास fae को 

आपात प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु 66,729 आवेदन प्राप्त हुए 

जिनमें से 41.283 को आपात प्रमाण-पत्र जारी किए गए थे। 

इसी प्रकार, भारतीय महाकांसूलावास जेदा 4 26.600 आवेदन 

प्राप्त हुए थे जिनमें से 23,486 को आपात प्रमाणपत्र जारी 

किए गए। उन भारतीयों को जिन्होंने रियायत safe का लाभ 

उठाकर अंतिम प्रस्थान किया, कौ संख्या (27 नवम्बर, 2013 

को) 141301 हे। 

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय ने, आपात प्रमाण-पत्र जारी 

करने हेतु भारतीय समुदाय कल्याण कोष (क) आईसीडन्ल्यूएफ 

में अंशदान के लिए 7 सऊदी Rae के शुल्क देने से Be 

प्रदान कर दी है, (ख) मिशनो/पोस्यौ को, आपात प्रमाण पत्र 

जारी करने कौ प्रक्रिया के लिए प्रति व्यक्ति 40 सऊदी अरब 

faa कौ लागत को वहन करने ओर जरूरतमंद भारतीय 

कामगार को अस्थाई आवास, यातायात भत्ता, भोजन आदि 

प्रदान करने कौ अनुमति दे दी है, ओर (ग) कामगार जिन्हें 

भारत वापस लौटने कौ अनुमति के लिए छोटे जुर्मानो/अर्थदडों 

का भुगतान करना रै, को पूरा करने हेतु भारतीय समुदाय 

कल्याण कोष (आईसीडन्ल्यूएफ) का उपयोगं करने कौ अनुमति 

दे दीदहै। | 

स्थानीय प्राधिकरण यूएई से निर्वासनं पर आंकड़ों का 

आदान प्रदान नहीं करते। तथापि, जनवरी, 2013 से अक्तूबर, 

2013 कौ अवधि के दौरान कांसूलेट ने, भारतीय समुदाय
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कल्याण कोष से 261 विपदाग्रस्त भारतीय नागरिकों के लिए 1 2 3 

हवाई टिकटों को सुकर बनाया है। कांसूलेट ने राजक्षमा कौ 

प्रार्थना करने वाले 2396 को भारत लौटने हेतु लगभग 15. बहरीन 350000 

12,44007 ssw कौ वित्तीय सहायता प्रदान कौ थी। 

16. बांग्लादेश 10000 

पिले एक वर्षं (दिसम्बर, 2012 से नवम्बर, 2013) के 

दौरान, भारतीय दूतावास, मस्कट ने 404 भारतीयों को भारत 11 बारबाडोस 330 

लौटने के लिए दस्तावेज ओर हवाई रिकरे प्रदान करके उन्हे 18 — 200 

देश प्रत्यावर्तन A सहायता कौ ZF 

19. बेल्जियम 7000 
विवरण 

20. बेलीज 1750 

विभिन्न देशो में अप्रवासी भारतीयों at सख्या 

21. af उपलब्ध नहीं 

क्र.सं देश एनआरआई (अस्यूमड) 
22. भूटान 33010 

1 2 3 
23. बोलीविया 200 

1. अफगानिस्तान 3502 

24. ana ओर ste द्वीप 00 
2. अल्बानिया 20 

25. atten ओर दर्जिगोविना 30* 
3. अल्जीरिया 447 

रोय 26. बोत्सवाना 9000 
4. एंडोरा 140 * 

अंगोला 27. anita 2000* 
5. अगोला 6000 

नही 28. aay दारुस्सलाम 10000 
6. एगुडल्ला उपलब्ध नहीं नई द 

7. एटीगुआ ओर बारवरुडा 20 29. बुल्गारिया 270 

8. अर्जटीना 300 30. बुर्किना फासो 100 

9, अमेनिआ 445 31. बुरुन्दी 200 

10. अरूबा 00 32. कंबोडिया 1500 

11. अस्टरिलिया 213710 33. कैमरून उपलब्ध महीं 

12. ओस्टिया 12000 34. कनाडा 200000 

13. आजरबाइजान 499 35. aq ad aa 12 

14 कहमास 400 36. am द्वीप 850 
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37. मध्य अफ्रौकौ गणराज्य उपलब्ध नहीं 59. पूर्वी तिमोर 70 

38. चाड उपलब्ध नहीं 60. इक्वेडोर 100 

39. चिली | 350 61. मिश्र 3450 

40. चीन 14950 62. एल सलावेडोर 99 

41. चीन | (हांगकांग) 23000 63. इक्वेरोरियल गिनी 100 

42. चीन (तावान) 2500 64. इरीटरिया 00 

43. कोलंबिया 200 65. एस्तोनिया 200 

44. कोमोरोज 50 66. इथियोपिया 992 

45. कांगो (लोकतांत्रिक गणराज्य) 3600 67. फिजी 800 

46. कांगो (गणराज्य) उपलब्ध नहीं 68. फिनलैँड 3500 

47. कुक द्वीप उपलब्ध नहीं 69. wre 10000 

48. alter रिका 80 70. wa (रीयूनियम द्वीप) 200 

49. कोटे डी cate 470 71. wre (ग्वाडेलोप, सैट मार्टीनिक) 00 

50. क्रोएशिया 25 72. गेबन उपलब्ध नहीं 

51. क्यूबा 3 73. जाम्बिया 329 

52. करकाड 00 74. जोर्जिया 200 

53. साइप्रस 3200 75. जर्मनी 42500 

54, चैक गणराज्य 400 76. घाना 10000 

55. डेनमार्कं 4889 77. ग्रीस 12000 

56. दिजिबोटी 350 78. TSI 100 

57. डोमिनिका (राष्ट्मंडल) 30 79. ग्वाटेमाला 50 

58. डोमिनिक गणराज्य 3 80. गिनी (गणराज्य) 550 
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81. गिनी बिसाऊ 31 103. कुवैत 579058 

82. गिनी-बिसाऊ 200 104. किर्गिस्तान 2500 

83. दैती उपलब्ध नहीं 105. लाओ, पीडीञआर 80 

84, होली सी उपल नहीं 106. लारविया 40 * 

85. होंदुरस 99 107. लेबनान 10000* 

86. emt 30 108. लेसोथे (रकिंगडम) 800 

87. आइसलैंड 101 109. लाद्बेरिया 1500 

88. इंडोनेशिया 1050 110. लीबिया 14995 

89. ईरान 4000 111. लिकरैस्टीन की रियासत 03 

90. इराक 8995 112. लिथुआनिया 280 

91. आयरलैँड 18018 113. लक्जमवर्ग 500 

92. इजराइल 8000 114. मकदूनिया 10 

93. इटली 97719 115. मेडागास्कर 3000 

94. इवेरी कोस्ट 500 116. मलेशिया 150000 

95. जमैका 3500 117. मलावी 1500 

96. जापान 22500 118. मालद्रीव 26000 

97. जोडनं | 6975 119. माली 200 

98. कजाखस्तान 2000 120. माल्टा 150 

99. कन्या 37500 121. मार्शल द्वीप (गणराज्य) 14 

100. किरवाती 4 122. मोरिटानिया 30 

101. कोरिया (Stasi) 17 123. मोरिशस 15000 

102. कोरिया (गणराज्य) 7900 124. मेक्सिको 1750 
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125. माटक्रोनेशिया 03 147. Wat |= =O 00 

126. मोलदोवा 15 148. TEST 400 

127. मंगोलिया 60 149. पेरू 400 

128. मोँन्स्टरोर 10 150. फिलिपीस 47000 

129. मोरक्को 300 151. aes 1800 

130. मोजाम्बिक 1500 152. पुर्तगाल 11272 

131. म्यामार 3160 153. कतर 500000 

132. नामीबिया 140 154. रोमानिया 878 

133. ATE 4 155. रशियन फेडरेशन 14500 

134. नेपाल 112500 156. रवांडा 1000 

135. नीदरलैड 20000 157. सामो 40 

136. नीदरलैड एटाइल्स 00 158. सैन मारिनो उपलब्ध नहीं 

137. न्यूजीलैंड 35000 159. ast aa ओर fafa (गणराज्य) 04 

138. निकारागुम 99 160. सऊदी अरब 1789000 

139. ASS 60 161. सेनेगल 412 

140. नाइजीरिया 00 162. सर्बिया ओर aidan (राज्य) 13 

141. नोर 3865 163. सेशेल्स 4000 

142. ओमान 7 18000 164. सिएरा लियोन 700 

143. पाकिस्तान उपलब्ध नहीं 165. सिंगापुर 350000 

144. पलार (गणराज्य) 14 166. स्लोवाक गणराज्य 200 

145. फिलिस्तीन (पीएलओ) 80 167. स्लोवेनिया 34 

146. पनामा 15000 168. सेलोमेन द्वीप 20 
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169. दक्षिण अफ़रौका 18000 191. तुर्क ओर कैकोस gage 800 

170. स्पेन 15000 192. care] उपलब्ध नहीं 

171. श्रीलंका 1600 193. युगांडा 15000 

172. सेट fees ओर नैविस 300 194. यूक्रेन 3250 

173. We लूसिया 250 195. संयुक्त अरब अमीरात 1750000* 

175. te fate ओर ग्रेनेजियन्स 50 197 अमेरिका 927283 

176. War 3500 198. उरग्वे 90 

14 सूनीनाम 300 199. उज्चेकिस्तान 200 

178. स्वाजीलैड 78 200 200. वानातू 50 

179. स्वीडन 4000 
201. वेनेजुएला 100* 

180. frases 10785 
202. वियतनाम 750 

181. सीरिया 635 
203. यमन 11000 

182. ताजीकिस्तान 362 
204. जाम्बिया 12500 

183. तजानिया 5300 
205. चिम्बाब्ने 500 

184. ads 90000 
कुल 10037761 

185. रोगो 500 | 
आधार संख्या^काड 

186. atm sae Tel सिह 
“194, श्री mara सिंह राजुखेडीः 

187. fata ओर टोबेगो 1500 श्री आधि शंकरः 

188. टर्यूनीशिया 199 क्या प्रधान मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

189. zat 200 (क) क्या भारत मे रह रहा कोई अनिवासी भारतीय 

अथवा विदेशी नागरिक आधार संख्या/काईड के लिए आवेदन 

190. तुर्कमेनिस्तान 1650* कर सकता है. 
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(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर इसके 

क्या कारण है; 

(ग) क्या देश की आसूचना एजेन्सियों ने भारतीय विशिष्ट 

पहचान प्राधिकरण द्वारा विदेशियों ओर अन्य देशों से आए 

शरणार्थियों को आधार काड जारी करने पर आपत्ति जताई 2; 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इस पर 

सरकार की क्या प्रतिक्रिया दै; ओर 

(ड) सरकार द्वारा आसूचना whet द्वारा जताई गई 

Fast को दूर करने ओर देश के सभी निवासियों को भी 

आधार संख्या देने हेतु उठाए गणए/उठाए जाने वाले प्रस्तावित 

eet का व्यौरा क्या 2? 

संसदीय कार्य मंत्रालय यें राज्य मंत्री तथा योजना 

मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) a 

(ङ) सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशो के अनुसार, 

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के शासनादेश 

मे भारत के निवासियों के लिए विशिष्ट पहचान dem 

(आधार Gem) सृजित ओर जारी करना शामिल है। नामांकन 

के प्रयोजनार्थ, सरकार ने यह निर्णय लिया 2 कि 18 

wai weet (यूटीज) में, राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीयक 

(एनपीञआर) प्रक्रिया के तहतं नामांकन के अतिरिक्त युआईडीएआई 

द्वारा नामांकन किया जाएगा। शेष waite weet (यूरीज) 

मे, नामांकन का कार्य अनन्य रूप से एनपीञर प्रक्रिया के 

तहत किया जा रहा है। सरकार ने आगे यह निर्णय लिया 

कि wea जनसंख्या पंजीयक (wie) ओर भारतीय विशिष्ट 

पहचान प्राधिकरल्ञा (यूआईडीएआई) डेटाबेस के बीच किसी 

विसंगति के मामले मे, एनपीआर का डेटा अभिभावी होगा। 

निवासियों का नामांकन करते समय यूआईडीएआई द्वारा 

नागरिकता (नागरिको का पंजीकरण ओर राष्ट्रीय पहचान ae 

का निर्गम) नियम 2003 के नियम 2(1) मे उल्लिखित 

“जनसंख्या ost” कौ परिभाषा पर आधारित “निवासी की 

परिभाषा का अनुसरण किया जाता है अर्थात् “निवासी” का 

अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो सामान्यतया भारत मे किसी 

ग्राम या ग्रामीण क्षेत्र या नगर या वाई या किसी नगर या 

शहरी क्षेत्र मेँ किसी वाड के अतिर्गत सीमाकित aa (नागरिक 
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पंजीकरण सबधी महापंजीयक द्वारा सीमाकित) मे रह रहा है। 

यआईडीएभई ओर एनपीआर, दोनो एक ही श्रेणी के व्यक्तियों 

अर्थात निवासियों का नामांकन कर रहे हेै। 

यूआईडीएआई द्वारा जनांकिकौ डेटा का संग्रहण, जनांकिकी 

डेटा मानक एवं सत्यापन प्रक्रिया संबंधी समिति (डीडीएसवीपी) 

द्वारा संस्तुत सत्यापन प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाता है, 

इस समिति के अध्यक्ष श्री एन. विट्ठल, पूर्वं मुख्य सतर्कता 

आयुत (भारत) थे ओर इसमें विभिन राज्य सरकारों के 

प्रतिनिधियों के अतिरिक्त वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सूचना 

प्रोद्योगिकौ मंत्रालय, दूरसंचार मंत्रालय ओर डाक विभाग के 

प्रतिनिधि शामिल थे। आवेदकों के जनाकिको ea का निम्नलिखित 

आधार पर सत्यापन किया जाता हैः (i) समर्थक दस्तावेजों के 

आधार पर, अथवा Gi) परिचायक प्रणाली के आधार परः; 

अथवा (7) सार्वजनिक संवीक्षा कौ राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीयक 

(एनपीआर) प्रक्रिया के आधार पर्। 

गृह Hata से प्राप्त, चचां के प्रारुप अभिलेख, जिसमें 

यह कहा गया है कि आसूचना et A प्रस्तावित किया है 

कि निवासियों के नामांकन के लिए विशेषकर परिचायक 

प्रणाली के माध्यम से नामांकन & लिए एक सशक्त तत्र 

लागू किया जाए, के war मे सूचित किया जाता है कि 

परिचायक-आधारित नामांकन प्रक्रिया A पर्याप्त रक्षोपाय पहले 

से ही विद्यमान Zi 

परिचायक-आधारित नामांकनों को कुल संख्या फिलहाल 

लगभग 1.87 लाख है जो कि पंजीयकों द्वारा नियुक्त किए 

गए लगभग 3700 परिचायकों द्वारा कौ गई सिफारिशौ पर 

आधारित हैं, ये सभी परिचायक, आधार संख्या धारक रै ओर 

get ta परिचय से संबंधित लिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए 

@l इस प्रकार, परिचायक-आधारित नामांकन, सृजित किए गए 

आधार कौ कुल संख्या, जो 30.11.2013 की स्थिति के 

अनुसार 50.81 करोड है, के 0.04% से कम ॒है। फिलहाल, 

यूआईडीएआई द्वारा प्रतिदिन 10 लाख से अधिक आधार 

vem सृजित कौ जा रही हैँ (यह दैनिक अनुमान गत 3 

पर आधारित माह में वास्तविक आधार सृजन कौ sited 

2)
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हिन्दी] 

भ्रष्टाचार के मामलों मे वृद्धि 

*195. श्री संजय सिंह dem: क्या प्रधान मंत्री यह 
बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या देश मेँ सरकार के पदाधिकारियों द्वारा कथित 
भ्रष्टाचार के मामलों at घटनाएं बद रही है; 

(ख) यदि a, तो गत तीन वर्षो मे प्रत्येक वर्षं ओर 
चालू वर्षं के दौरान पता चले ta मामलों की संख्या सहित 
तत्संबधी ब्योरा क्या है ओर भ्रष्ट पदाधिकारियों के विरुद्ध क्या 
antag की mm 2: 

(ग) क्या सरकार ने te मामलों मे समय पर जांच, 

बेहतर दोषसिद्धि द्र को सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम 
उठाए है; 

(घ) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) सरकार द्वारा देश में भ्रष्टाचार से प्रभावी aa 

निपरने ओर सरकार के कार्यकरण को सुधारने के लिए उटाए 
गए/उठाए जाने के लिए प्रस्तावित अन्य कदमो का व्यौरा क्या 
है? 

संसदीय कार्यं मंत्रालय में राज्य wt तथा योजना 

मत्रालय मे राज्य मत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) से 
(ङ) सीबीआई द्वारा मुहैया करवाई गर्ह सूचना के अनुसार, 
वर्षं 2010, 2011, 2012 ओर 2013 (30.11.2013 तक) में 
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत were के 
क्रमशः 650, 600, 703 ओर 583 मामले दर्ज किए थे। 

आंकड़ं में कोई निश्चित समञ्चन योग्य प्रवृत्ति नहीं है। 

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मामलों at जांच 

ओर पंजीकरण केन्द्रीय स्तर पर सीबीआई द्वारा तथा राज्य 

सरकारों के स्तर पर संबंधित राज्य पुलिस, राज्य भ्रष्टाचार 

निरोधी ब्यूरो आदि द्वारा किया जा रहा है। समय पर जांच 
ओर बेहतर दोषसिद्वि सुनिश्चित करने के लिए, जहां तक 
सीबीआई का संबंध है, सरकार ने सीबीआई के कार्यसंचालन 
में सुधार करने के लिए विभिन उपाय किए हैँ, जिसमे अन्य 
बातों के साथ-साथ, सीबीआई का आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण, 

अवसरचना मेँ सुधार करना, कार्य की स्थितियां ओर कर्मचारियों 
के नियोजन में सुधार करना, सीबीआई ओर सीबीसी इत्यादि 
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द्वारा जांच कौ गंभीरतापूर्वक निगरानी करना शामिल है। सीबीआई 
कौ दोषसिद्धि दर वर्ष 2010, 2011, 2012 एवं 2013 (31. 
10.2013 तक) के दौरान क्रमशः 71.90%, 64.70%, 67%, 
ओर 72.73% है। दोषसिद्वि दर मेँ ओर सुधार करने के लिए, 
सरकार नै सरकारी अभियोजकों के अतिरिक्त पदों का सृजन 
किया है, सरकारी अभियोजकों का प्रशिक्षण, सीएफरसएल 
इत्यादि का आधुनिकौकरण किया है। 

भ्रष्टाचार से प्रभावी रूप से निपटने के लिए हाल के 

वर्षमे yaw गए अन्य कदमों में शामिल रैः 

0) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 कां 

अधिनियमनः; 

0) निविदा ओर संविदा प्रक्रिया मेँ पारदर्शिता के संबंध 

मेँ केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा पारदर्शिता पर 

व्यापक अनुदेश जारी करना; 

Gi) संगठनों को Fer सरकारी प्रापण गतिविधियों में 

सत्यनिष्ठा walt अपनाने के निदेश देते हुए 

केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अनुदेश जारी करना, 

मुख्य wot में wees qa अपनाने के 

लिए राज्य सरकारों को भी सलाह दी गई है; 

(iv) ई-शासन का आरभ तथा प्रक्रियाओं ओर प्रणालियों 
को सरल करना; 

(४) नागरिक चार्टर जारी करना; 

(vi) कर्ष 2011 में भ्रष्टाचार कै विरूद्र संयुक्त we 

कन्वेशन (यूएनसीएसी) का अनुसमर्थन करना; 

(vil) केन्द्र सरकार के अखिल भारतीय सेवाओं के सभी 

सदस्यो तथा अन्य समूह “क् अधिकारियों कौ 
अचल सपत्नि विवरणी को सार्वजनिक अधिकार aa 

मे रखना; 

(vii) विभिन राज्यों में केवल केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के 

मामालों कौ सुनवाई के लिए अतिरिक्त विशेष 

न्यायालयों का गठन करना। 

इसके अतिरिक्त, सरकार ने भ्रष्टाचार से प्रभावी a से 

निपटने के लिए हाल ही मे संसद में अनेक विधायनों का 

पुरःस्थापन भी किया हैः 

0) लोकपाल ओर लोकायुक्त विधेयक, 2011; 

0) सूचना प्रदाता सरक्षण विधेयक, 2011;
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Gi) विदेशी लोक पदधारियों ओर अतररष्टरीय संगठनों 

के लोक पदधारियों की रिश्वतखोरी निवारण विधेयक, 

2011; 

(Gv) सामान एवं सेवाओं कौ समयब्द्र॒ सुपुर्दगी हेतु नागरिक 

अधिकार तथा शिकायत निपटान विधेयक, 2011; तथा 

(४) लोक प्रापण विधेयक, 2012 

(vi) ्रष्टाचार निरोधी (संशोधन) बिल, 2013 

[ अनुकाद। 

मूलभूत अवसंरचना मे सुधार लाने हेतु परिंयोजनाएं 

*196. श्री Wee, विजयनः 

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादमः 

क्या शहरी विकास मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) पेयजल, जल निकासी/^जल मल व्ययन ओर sare 

परबधन dat सुविधाओं में सुधार हेतु राज्यों कौ सहायता 

प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्विति कौ जा रही 

योजनाओं का ata क्या है; 

(ख) गत तीन वर्षो ओर चालू वर्ष के दौरान इन 
योजनाओं के अंतर्गत विभिन राज्यों से सरकार द्वारा wa किए 

गए प्रस्तावो^परियोजनाओं का परियोजना, वर्ष, शहर ओर राज्य-वार 

ब्योरा क्या है; 

(ग) परियोजनाओं के कार्यान्वयन कौ स्थिति सहित उक्त 

अवधि के दौरान परियोजना, वर्ष, शहर ओर राज्य-वार स्वीकृत 

प्रस्तावों/परियोजनाओं की संख्या कितनी है ओर कितनी धनराशि 

past कौ गई; ओर 

(घ) परियोजना, शहर ओर राज्य-वार कितने प्रस्ताव 

लंबित है^अस्वीकृत किए गए ओर इसके क्या कारण ठै तथा 

लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने कौ संभावना 

है? 

शहरी विकास पत्री तथा संसदीय कार्यं मत्री (श्री 

कमलनाथ): (क) से (घ) जवाहरलाल नेहरु wee शहरी 

नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) एक सुधार मूलक योजना 

है, जिसे 3 दिसम्बर, 2005 मे आरंभ किया गया जिसका 

उदेश्य देशभर में नगरों का dia विकास करना, शहरी संरचना 

मे कार्यक्षमता पर फोकस करना, सेवा प्रदान करने कौ 

प्रणाली, सामुदायिक भागीदारी तथा नागरिकों के प्रति शहरी 
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स्थानीय निकायो तथ teen एजेसियों को उत्तरदायी बनाना 
ओर मिशन अवधि 2005-12 के दौरान चयनित 65 नगरों का 
सुस्थिर विकास सुनिश्चित करना है। मिशन ने अपना सामान्य 

कार्यकाल 31.03.2012 को पूरा कर लिया है। निर्माणाधीन 
परियोजनाओं तथा सुधारों को पूरा करने के लिए सरकार नै 

दो वर्ष अर्थात् 31.03.2014 तक अवधि बदा दी है। आर्थिक 

मामलों संबंधी म॑त्रिमंडलीय समिति ने दिनांक 17.01.2013 को 

जेएनएनयुआरएम को जारी Tat के प्रस्ताव को अनुमोदित कर 

दिया है ताकि परिवर्तं व्यवस्था के साथ 31.03.2014 तक 
क्षमता विकास गतिविधियों तथा ag परियोजनाओं को स्वीकृत 

किया जा सके। 

जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत जलापूर्ति, जल निकास, सीवरेज 

ओर ठोस कचरा wat (एसडन्ल्युएम) अतिरिक्त केन्द्रीय 
सहायता प्रदान करमे के लिए स्वीकार्य घटक Zi 

पिले तीन ad ओर वर्तमान वर्षं के दौरान जेएनएनयूरएम 
के शहरी अवस्थापना ओर शासन (यृआरईजी) उप-मिशन ओर 

छोटे एवं vic weal हेतु शहरी अवस्थापना विकास ea 

(यूआईडीएसएसएमटी) के अतिर्गत विभिन राज्य सरकारों द्वारा 

अनुमोदित प्रस्तावो/परियोजनाओं ओर उपयोग किए जाने हेतु 

जारी wit का परियोजना, वर्ष, शहर ओर राज्यवार ah 
क्रमशः विवरण- ओर Il में दिया गया हे। 

पूर्वोत्तर क्षत्रं के लिए 10% एकमुश्त प्रावधान waa 

(एनईआर), सात AT शहरों के आस-पास के सेटेलाइट 

कस्बों में शहरी अवस्थापना विकास (यृआईडदीएसएसटी) स्कीम 

ओर पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम (एनरईआरयूडीपी) के 
अंतर्गत विभिन राज्यों को शहरी अवस्थापना के विकास के 

लिए वित्तीय सहायता मुहैया करायी जाती है जिसमे पेयजल 
सुविधाएं, जल निकासी/सीवरेज ओर कचरा प्रब॑धन शामिल हे) 
पूर्वोत्तर क्षत्र के लिए fied तीन वर्षो के दौरान 10% 
एकमुश्त प्रावधान संब॑धी स्कीम, यृआईडीएसएसरी स्कौम 

एनईआरयूडीपी के अंतर्गत स्वीकृत प्रस्तावों कौ संख्या ओर 

जारी धनराशियों का राज्य-वार, वर्ष-वार व्यौरा क्रमशः fail, 

IV ओर v मेँ दिया गया है। 

जेएनएनयुआरएम ओर अन्य स्कौमों के अंतर्गत राज्य 

सरकार द्वारा विधिवत रूप से संस्तुत ओर प्राथमिकतस् प्रदत्त 
परियोजनाओं पर॒ अनुमोदनार्थ विचार किया जाता है aed कि 

ये दिशानिर्दशों के अनुरूप a, तकनीकी मूल्यांकन किया गया 

हो तथा धनराशि उपलब्ध atl



विवरण I 

पिछले तीन asf ओर वर्तमान af के अनुसार जेएनएनयूभारएम के gest उपमिशन के अंतर्गत विभिन रज्य सरकारों द्वार प्राप्त कौ 

गयी परियोजनाओं का परियोजनावार, afar, शहरवार ओर राज्यवार we 

वित्त वर्षं 2010-11 

क्रम राज्यका शहर का नाम परियोजना का नाम अनुमोदित Faas "जारी वास्तविक स्थिति 

a. नाम लागत एसीए प्रगति 

1 दिल्ली नई दिल्ली यमुना नदी मँ प्रदूषण कम करने कं लिए 3 मुख्य नालो HTS 135771.00 = 47520.00 11 880.00 45% प्रगति we 
अनुपुरक तथा शाहदरा के साथ Fest सीर बिछाना 

2. गुजरात पोरबदर पोरबंदर से जलापूर्ति को बहाना 2631.04 = 2104.84 526.21 0% प्रगति पर् है 

2. ज्ञारखंड जमशेदपुर जमशेदपुर शहरी समूह कं लिए एकौकृत ठोस कचरा Waa योजना 3336.24 1668.12 417.03 0% प्रगति पर है 

4. तमिलनाडु चेन्नई कोयम्बेद् (फेज-2) dae में अतिरिक्त 120 एणएलडौ data 1161000 4063.50 - 28% प्रगति पर है 
शोधन सयत्र निर्माण ओर संचालन करना 

5. उत्तराखंड नैनीताल नैनीताल में एकीकृत ठोस कचरा प्रबधन 800.00 640.00 186.20 41% प्रगति पर है 

6. उत्तरखंड afer जेड डी मेँ सीवरेज व्यवस्था (कनखल ओर जोन डी-1 ओर आर्य 2109.28 1687.40 - 42% प्रगति पर है 
नगर न्यू BER) 

7. उत्तराखंड हार een के जान सी-2 में date व्यवस्था 696.89 557.51 - 75% प्रगति पर है 

8. पश्चिम बंगाल कोलकाता कमारहारी नगरपालिका, कोलकाता, कोलकाता कं लिए वर्षा जल 6733.87 2356.85 591.24 50% प्रगति पर है 
निकासी स्कौम 

9. पश्चिम बंगाल कोलकाता पनिहर्टी नगरपालिका कोलकाता aU कं लिए 247 जलापूर्ति स्कौम 24602.30 8610.81 2.152.70 28% प्रगति पर है 

10. पश्चिम बंगाल कोलकाता कोलकाता FLA उच्चतर बागजोला कैनाल का सुधार 5131.12 1795.89 - 5% प्रगति पर है 

11. पश्चिम बंगाल कोलकाता कोलकाता युए मेँ बरानगर नगरपालिका क्षत्र के लिए वर्षाजल निकासी 3587.39 1255.59 - 92% प्रगति पर है 

उप कुल 197009.13 7226051 15,753.38 

“अप्रैल 2010 से पहले स्वीकृत परियोजनाओं के लिए जारी एसीए 15 753.38 

कुल 197,009.13 = 72260.51 15,753.38 
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वित्त वर्षं 2011-12 

mw Wa शहर का नाम ` परियोजना का नाम अनुमोदित ठचनबद्ध जारी वास्तविक स्थिति 

सं नम लागत एसीए प्राति 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. आध्र प्रदेश तिरूपति तिरूपति नगर निगम मेँ ठोस कचरा प्रबंधन 2329.00 1863.20 - 0% प्रगति we 

2. आध्र प्रदेश विशाापत्नम ग्रेटर विशाखापत्तनम नमर् निगम (जीवीएमसी) के कनीय क्षेत्र के $349.00 4174.50 - 0% प्राति पर है 

दक्षिण पश्चिम क्षेत्र मे we हूए क्षत्र मे 247 जलापूर्ति का कार्यान्वयन 

3. गुजरात पोरबंद्र That मिश्यान शहर के लिए भूमिगत वर्षा जलनिकासी (सीवरेज) 11180.65 8944.52 - 0% प्रगति पर है 

परियोजना 

4. गोवा पणजी गोवा में पणजी शहर के निगम के क्षत्राधिकार कं अतर्गतं पणजी 7121.83 5697.46 - 0% प्रगति पर है 

शहर ओर आसपास कं क्षेत्र के लिए जलापूर्ति 

5. हिमाचल प्रदेश ` शिमला गोव भरियाल तहसील एवं जिला शिमला मे ठोस कचरा प्रबंधन 1050.62 840.50 - 0% प्रगति पर है 

waa के लिए dat लैँडफिल स्थल 

6. जम्मू ओर जम्मू रेट् जम्मू सिटी के डिवीजन ए के फेज-2 के ae गए क्षत्र 2032.03 1828.83 ~ 0% प्रगति प्र है 

कश्मीर के लिए व्यापक सीवरेज स्कीम 

7. कर्नाटक मैसूर श्री wanes जूलोजीकल गार्डन मे सतही ओर वर्षाजल संचयन 330.00 264.00 - 7% प्रगति पर् है 

के जरिए जल प्रबधन 

8 महाराष्ट गरेर Wag अम्बेरनाथ नगरपालिका परिषद वर्षा क्षेत्र कं लिए सीवरेज प्रणाली 10941.57 3829.55 - प्राति पर है 

9. नागालैड कोहिमा कोहिमा शहर फेज-1 के लिए वर्षा जलनिकासी स्कोम 4026.10 3623.49 90587. 9% प्रगति पर है 

10. पश्चिम बंगाल कोलकातर कोलकाता मै उलुबेरिया नगरपालिका के लिए जलापूर्ति परियोजना (फेज-2) 12478.23 4367.38 1091.85 25% प्रगति पर है 

11. पश्चिम बंगाल कोलकाता मध्यग्राप न्यू वैरिकपोर ओर बरासत कं नगरपालिका कस्बे कं लिए 4454777 = 15591.72 - 8# प्रगति Re 

ae म्युनिसीपल जलापूर्ति परियोजना 
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॥ 2 3 4 5 6 7 8 9 

12. पश्चिम बगाल कोलकाता deme ओर खरदान कं नगरपालिका कस्म के लिए ae म्युनिसीपल 19484.00 6819.40 - 2 प्रगति पर है 
जलापूर्ति परियोजना 

13. पश्चिम बंगाल कोलकाता मध्यग्राम नगरफलिका, कोलकाता के लिए वर्षाजल निकासी प्रणाली 7204.37 2521.53 - 80% प्रगति पर है 

14. पश्चिम बंगाल कोलकाता बरासत नगरपालिका, कोलकाता के लिए एकौकृत वर्षाजल निकासी 8548.33 2991.92 - 4% प्रगति पर है 
प्रणाली 

उप योग 139,623.50 63,358.00 1 997.72 

*अप्रैत 2011 से पहले स्वीकृत परियोजनाओं के लिए जारी wi 1 452.14 

कुल 139623.50 63 358.00 3 449.86 

वित्त वषं 2012-13 

क्रम राज्यका शहर का नाम परियोजना का नाम अनुमोदित वचनबद्ध जारी वास्तविक स्थिति 
a. नाम लागत एसीए प्रगति 

1. मध्य प्रदेश उन्नैन उन्जैन नगर निगम मे ठोस कचरा प्रधन 3588.88 2871.10 - 0% प्रगति पर् है 

2. महाराष्ट RS सीआईडीसीभो, हडको क्षत्र साउथ नादेड मेँ सीवरेज एकत्रीकरण 3126.94 2501.55 - 0% प्रगति पर है 

3. महाराष्ट नादेड जलापूर्ति वितेरण प्रणाली seat aa साउथ नांदेड 2198.37 1758.70 - 0% प्रगति पर है 

उप योग 8914.19 7,131.35 - 

*अप्रैल 2012 से पहले स्वीकृत परियोजनाओं के लिए जारी एसीए 16 394.18 

कुल 8914.19 7,131.35 16 394.18 
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वित्त ad 2013-14 

राज्य का शहर का नाम परियोजना का नाम अनुमोदित FTG “sR वास्तविक स्थिति 

नाम लागत एसीए 

2 3 4 5 6 7 9 

गुजरात अहमदाबाद स्वचालन (एससीएडीए) आधारित वर्षा जलापूर्ति प्रणाली 3 336.48 1,167.77 291.94 प्राति पर ह 

गुजत | सूरत सूरत के पूर्वी जोन कौ जलापूर्ति प्रणाली के लिए sage 4913.74 = 2456.87 614.22 प्राति षर है 

एरासमिशन लाइन ओर भण्डारण जलाशय 

गुजरात सूरत सूरत की पूर्वी Sta जोन के अतिर्गत कर्ज सीवरेज शोधन 5723.00 = 2,861.50 715.38 प्राति पर है 

aaa का विस्तार 

गुजरत राजकोट राजकोट कं लिए स्वचालित जलापूर्ति 7 296.66 3 648.33 912.08 wa Ke 

गुजरात रजकोर राजकोट ठोस कचरा Va का सुदूदीकरण 4,172.54 2,086.27 521.57 प्राति पर है 

गुजरात अहमदाबाद स्वचालन (एससीएडीए) आधारित वर्षा जलापूर्ति प्रणाली 2,773.69 970.79 242.70 प्राति Kz 

गुजरात अहमदाबाद अहमदाबाद शहर म जोधपुर वाई के लिए जलापूर्ति प्रणाली 3 552.37 1 243.33 प्राति Kz 

गुजरात अहमदाबाद अहमदाबाद शहर मेँ नद्रगपुर् स्टेडियम ओर जूना वाडा कं लिए 1,137.35 398.07 प्राति पर है 

जलापूर्ति प्रणाली 

गुजराते अहमदाबाद अहमदाबाद शहर के लिए जल पुनः चक्र ओर पुन; उपयोग परियोजना- 9 637.67 3373.18 - प्राति पर है 

ata उद्योगं कं लिए 60 एमएलडी त्रिस्तरीय शोधन सयत्र कौ 

व्यवस्था करना 

गुजरात ARS नादेड मरं अतिरिक्त नगर निगम ata मेँ जलापूर्ति 1847.50 1478.00 369.50 परगति पर है 

गुजरात ARS aes मे अतिरिक्त नगर निगम कं लिए सीवरेज स्कोम 7 642.96 6114.37 1 528.59 प्रगति एर् है 
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| 2 3 4 5 6 7 8 9 

12. महाराष्ट पुणे पीएमसी के sets पुणे नगर् सडक कं साथ वाले 38016.88 19 008.44 4752.11 0% प्रगति पर हे 

aa के लिए जलापूर्ति saga प्रणाली 

13. महाराष्ट पुणे पीएमसी के anid seta (gen) मेँ जलशोधन संयत्र 11 807.01 5,903.50 | 475.87 0% प्रगति we 

ओर दूषित जल cfm स्टेशन 

14. महाराष्ट पुणे 500 एमएलडी जलशोधन सयत्र ओर स्वच्छ जल पम्थिग स्टेशन 17,108.27 8 554.13 0% प्रगति we 

पुनः चक्र संयंत्र का निर्माण 

15. AMS कोहिमा एनएच-61 से रधं tics स्कूल रोद के साथ छोडी गयी दीवार 152.34 137.11 34.28 0% प्रगति पर है 

का निर्माण 

16. तमिलनाडु कोयम्बटर कोयम्बटूर मे जलापूर्ति सुधार ओर सुदृदीकरण स्कोम 45,166.24 = 22 58.12 0% प्रगति पर् है 

17. पश्चिम बंगाल कोलकाता geen नगरपालिका कं लिए वर्षाजल निकासी परियोजनाए 6,401.74 2240.61 560.15 0% प्रगति पर् है 

1. पश्चिम बगल कोलकाता रिशग नगरपालिका के लिए वर्षाजल निकासी परियोजना 5,107.31 1,787.56 446.89 0% प्रगति पर है 

19. पश्चिम बंगाल कोलकाता WIR नगरपालिका, कोलकाता कं लिए जलापूर्ति स्कौम 8 877.28 3,107.05 0% प्रगति पर है 

20. पश्चिम बंगाल कोलकाता साउथ दमदम नगरपालिका के लिए वर्षाजल निकासी 6,616.98 2315.94 0% प्रगति पर है 

रप योग 191,288.01 91,435.94 12 465.28 

"अप्रैल 2013 से पहले स्वीकृत परियाजनाओं कं लिए जारी एसीए 6,763.77 

कुल 191,288.01 91,435.94 19 229.05 

सकल कुल 536834.83 234,185.80 54 826.47 
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जएनएनयुआरएम के युआरईडीएसएसएमरी के अतर्गत जल आपृ, जल निकास, date ओर ठोस कचरा प्रधन के लिए गत तीन वर्षो ओर 

वर्तमान वर्षं के दौरान अनुमोदित परियोजना ओर जारी धनराशि 

वित्तीय at 2010-11 

विवरण Il 

दिनांक 15.12.2013 कौ स्थिति के अनुसार 

राशि लाख रुपये में 

my. ज्यका नाम शहर का नाम परियोजना का नामं अनुमोदित THIS जारी एसीए वास्तविक स्थिति 

लागत vate प्रगति 

1. जग्मू ओर कश्मीर अनंतनाग जल आपूर्ति 3689.23 3320.31 1 660.15 53% प्राति पर है 

2. wy ओर करमर अनंतनाग ठोस कचरा प्रबधन 488.00 439,20 219.60 4% प्रगति पर है 

3, जम्मू ओर कश्मीर ARC ठोस कचरा प्रबंधन 242.00 217.80 108.90 4% प्रगति पर है 

4. जम्मू ओर कश्मीर THIS ठोस कचरा प्रबधन 143.00 128.70 64.35 30% प्रगति पर् है 

5. ay ओर कर्मर कुपवादा ठोस कचरा WR 385.00 346.50 173.25 20% प्रगति पर है 

6. जम्मू ओर कश्मीर सोपोर ठोस कचरा परबधन 242.00 217.80 108.90 35% प्रगति पर है 

उप योग 5,189.23 4,670.31 2335.15 

अप्रैल, 2010 ये पूर्वं स्वीकृत परियोजनाओं कं लिए जारी धनराशि 115,746.86 

6. कुल 5,189.23 4670.31 11808201 
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वित्तीय वर्षं 2011-12 

क्रम राज्य का नाम शहर का नाम परियोजना का नाम अनुमोदित वचनबद्ध जारी एसीए वास्तविक स्थिति 
सं लागत wate प्राति 

] 2 3 4 5 6 7 9 

1. हिमाचल प्रदेश सर्काधार जल आपूर्ति 3 964.36 3,171.49 1 585.74 0% प्राति पर है 

2. मध्य प्रदेश बेतूल जल अपूर्ति 3,262.07 2,609.66 1 304,83 25% प्राति wz 

3. मध्य प्रदेश क्विद्वादा जल आपूर्ति 5,732.87 4 586.30 2293.15 10% प्राति पर है 

4 मध्य प्रदेश ang जल आपूर्ति 886.38 709.10 354.55 gra निविदा प्राति पर् है 

5. मध्य प्रदेश देवास फेज-ा जल आपति 3,975.00 3,180.00 1 590.00 निविदा कौ स्थिति प्राति we 

6. मध्य प्रदेश टगर परासिया जल आपूर्ति 3013.33 2 410.66 1205.33 अनुमोदित een डिजाइन प्रगति पर हे 

7. मध्य प्रदेशा सुर जल आपूर्ति 3,662.82 2,930.26 1 465.13 प्राप्त निविदा प्राति परह 

8. मध्य प्रदेश ARTE जल आपूर्ति 1 929.60 1 543.68, 771.84 अनुमोदित gen डिजाहून प्रगति पर हे 

9. मध्यप्रदेश पंथुरना जल आपूर्ति 4611.62 3 689.30 257752 अनुमोदित gen डिजाइन प्रगति we 

10. मध्य प्रदेश पिपरिया जल आपति 2,408.11 1 926.49 963.24 51% प्राति पर है 

11. मध्य प्रदेश पिप्लानारयणवार जल आपूर्ति 81.20 64.96 32.48 10% प्रगति पर है 

12. मध्य प्रदेश सौसर जल आपूर्ति 1 930.22 1544.18 772.09 41% प्रगति a है 

13. पश्चिम बंगाल बालुरघार जल आपूर्ति 4,160.24 3328.19 1 664.10 17% प्रगति पर है 

14. पश्चिम बरगाल बीरनगर् जल आपूर्ति 977.25 781.80 390.88 56% wiht एर है 

15. पश्चिम बगाल चद््रकोना जल आपति 1557.29 1 245.83 622.92 54% प्राति पर हे 
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16. प्रश्विम बंगाल कूचबिहार जल आपूर्ति 3 634.84 2,907.87 1 AS3.94 प्रति पर है 

17. पश्चिम बगाल ww जल आपूति 1 496.78 1,197.42 598.71 प्राति पर है 

18. पश्चिम काल दगलिश बाजार जल आपूर्ति 4,140.00 3312.00 1 656.00 प्राति पर् है 

19. पश्चिम बंगाल रमजीवनपुर जल आपूर्ति 1,101.03 880.82 440.41 प्रगति पर है 

20. पश्चिम बंगाल सैथिया जल आपूर्ति 1299.62 1039.70 519.85 प्राति me 

उप योग 53 824.63 43 059.70 22 262.71 

अप्रैल, 2011 a पूर्व स्वीकृत प्रियोजनाओं के लिए जारी धनराशि $4,012.24 

20. कृत 53 824.63 43 059.70 106 274.95 

वित्तीय वषं 2012-13 

क्रम रन्यका नाम शहर का नाम परियोजना का नाम अनुमोदित कचनबद्ध जारी wae स्थिति 

सं लागत एसीए 

1 2 3 4 5 6 7 9 

1. हरियाणा अम्बाला सीवरेज 3,728.00 2,982.40 1491.20 प्राति पर है 

2. हिमाचल प्रदेश हमीरपुर जल आपूर्ति 6485.19 5,188.15 2594.07 प्राति पर है 

3. ्ारखंड चाईबासा जल आपूर्ति 3217.80 2574.24 1 287.12 प्राति पर है 

4. जम्मू ओर कश्मीर गाद्रबल वर्षा जल निकास 1 827.24 1 644.52 822.26 प्राति पर है 

5. जम्मू ओर कश्मीर कुपवाड़ा वर्षा जल निकास 746.79 672.11 336.06 प्राति पर है 

6.  महागष्ट गोदिया सीबरेज 8,233.70 6 586.96 3,293.48 प्राति पर है 
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7. मध्यप्रदेश RAR जल अपूरि 1 609.30 1 287.44 643.72 प्राप्ति निविदा परगति पर है 

8. मध्यप्रदेश अनूपपुर जल आपूर्ति 1 521.22 1 216.98 608.49 प्राप्त निविदा प्रगति पर है 

9. मध्य प्रदेश | बैकुंठपुर जल आपूति 732.75 586.20 293.10 निविदा कौ स्थिति प्राति पर है 

10. मध्य प्रदेश ange जल आपूर्ति 1211.82 969.46 484.73 प्राप्त निविद् प्राति पर है 

11. मध्यप्रदेश बेगमगंज जल आपूर्ति 1 392.22 1,113.78 556.89 पराप्त निविदा प्राति पर है 

12. मध्य प्रदेश बीना जल आपूर्ति 3 875.50 3,100.40 1 550.20 10% प्राति पर है 

13. मध्य प्रदेश fare जल आपूर्ति 1319.68 1,055.74 527.87 प्राप्त निविदा प्राति Ke 

14. मध्य प्रदेश हिंडोरिया जल आपूर्ति 1,138.34 910.67 455.34 पराप्त निविदा प्राति पर रै 

15. मध्य प्रदेश खिरकिया जल आपूर्ति 1225.70 980.56 490.28 प्राप्त निविदा प्रगति पर है 

16. मध्य प्रदेश महीदपुर जल आपूर 1 683.75 1347.00 673.50 25% प्रगति पर है 

17. मध्य प्रदेश मानावार् जल आपूर्ति 1 125.60 900.48 450.24 प्राप्त निविदा प्राति परै 

18. मध्य प्रदेश सतन। जल आपूर्ति 8,087.57 6,470.06 3,235.03 प्राप्त निविदा प्राति पर है 

19. मध्यप्रदेश | शाहगंज जल आपूति 436.45 349.16 174.58 प्राप्त निविदा प्राति पर है 

20. मध्य प्रदेश शामगद जल आपृति 2374.00 1 899.20 949.60 प्राप्त निविदा प्राति पर है 

21. मध्य प्रदेश शमशाबाद जल आपूर्ति 882.47 705.98 352.99 प्राप्त निविदा प्राति पर है 

22. मध्य प्रदेश सिधी जल आपूर्ति 2,118.55 1 694.84 94742 अनुमोदित edn डिजाइन प्रगति पर हे 

23. मध्य प्रदेश तैदुखेड जल आपूर्ति 1028.64 822.91 411.46 प्राप्त निविदा पराति पर है 
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24. मध्य प्रदेश वारासेवनी जल आपूर्ति 2.232.00 1,785.60 892.80 प्रगति पर प्राति पर है 

25. ओडिशा ज्ञारमुगुडा जल अपूरि 3,196.11 2556.89 £278.44 0% wife पर है 

26. तमिलनाडु Hee जलं आपूर्ति 458.97 367.18 183.59 15% प्रगति पर है 

27. तमिलनाडु कम्बप जल आपूर्ति 1 $52.65 1 482.12 741.06 0% प्राति पर है 

28. तमिलनाडु धारापुरम जल आपूर्ति 918.29 734.63 367.31 10% प्रगति पर है 

29. तमिलनाडु कराईकुडी जल आपूर्ति 1 391.83 1,113.46 556.73 पर्ण परणं 

30. तमिलनाडु कयालपट्टिनम जल आपूर्ति 2,967.00 2373.60 1,186.80 0% प्रति पर है 

31. तमिलनादु काविलपद्ी जल आपूर्ति 7,060.14 5648.11 2,824.05 85% प्रति Ke 

32. तमिलनाडु नागरकोदल सीवरेज 6556.47 5 245.18 2 622.59 0% प्राति पर है 

33. तमिलनाडु थिरूचेगोड जल आपूर्ति 603.55 482.84 241.42 15% प्रगति mw 2 

34. तमिलनाडु वंदावासी जल आपूर्ति 930.62 744,50 372.25 10% परगति पर है 

35. उत्तर प्रदेश बरेली जल आपूर्ति 7 800.04 6374.40 3,717.57 50% प्राति पर है 

36. पश्चिम बंगाल रायगंज जल आपूर्ति 4401.23 3 520.98 1 760.00 2% प्राति पर है 

उप योग 96 371.18 77 488.73 39 274.24 l ॥ 

"अप्रैल, 2012 से पूर्व स्वीकृत परियोजनाओं के लिए जारी धनराशि 91.764.66 

% कुल 96 371.18 77 A88.73 131 038.90 I 1 
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वित्तीय वषं 2013-14 

क्रम राज्य का नाम शहर का नाम परियोजना का नाम अनुमोदित वचनबद्ध जारी Tate वेस्तविके स्थिति 

सं लागत एसीए परति 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

|. = अरूणाचल प्रदेश बसर ठोस कचरा प्रधन 719.85 647.87 323.93 0% प्राति पर है 

2, अरूणाचल प्रदेश बोमडिला ठोस कचरा प्रबंधन 799.84 719.86 359.93 0% प्रगति पर है 

3. छत्तीसगद् भिलाई-कारोडा जल आपूर्ति 9,962.11 7,969.69 3,984.84 0% प्राति पर है 

4. हिमाचल प्रदेश धर्मशाला जल आपूर्ति 2973.89 2379.11 1189.56 0% प्राति पर दहै 

5. जम्मू ओर कश्मीर लेह जल आपूर्ति 7,048.83 6 343.95 3,171.98 0% प्राति पर है 

6. जम्मू ओर कश्मीर लह ठोस कच प्रबंधन 1,094.27 984.84 492.42 0% पराति पर है 

7. Wa ओर कश्मीर तेह सीवेज 5 939.00 5 345.10 2672.55 0% प्रगति पर है 

8. कर्नाटक ead जल आपूर्ति 2.301.73 1841.38 920.69 0% प्राति परह 

9. कर्नाटक चिकोडी जल आपूर्ति 3303.85 2 643.08 1321.54 0% wi पर है 

10. कर्नाटक बन्ूर जल आपूर्ति 1736.12 1388.90 694.45 0% प्राति पर है 

1]. कर्नाटक बेनतवाल जल आपूर 4204.35 3 363.48 1 681.74 0% परति we 

12. कर्नाटक wai जल आपृति 3,471.30 2777.04 1 388.52 0% प्राति पर है 

13. कर्नाटक गुप्मीतकाल सीवेज 1842.75 1474.20 737.10 0% प्रगति we 

14. कर्नाटक सदाल्गा जल आपूर्ति 2,457.77 1966.22 983.11 0% प्राति पर है 
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कर्माटक सेदम जल आपू 2464.19 1 971.35 985.67 प्रगति पर है 

कर्नाटक डोड्डाबल्लापुग जल आपूर्ति 3315.45 2 652.36 1 326.18 प्रगति पर है 

कर्नाटक श्रीरगापट्टना जल आपूर्ति 2,071.09 1 656.87 828.43 प्राति पर है 

कर्नाटक बिरूर वर्षा जल निकास 2,131.82 1,705.46 852.73 प्राति पर है 

कर्नाटक संकेश्वर जल आपूर्ति 3 765.86 3012.69 1 506.34 प्राति पर है 

महाराष्ट ARK वरवाडे जल आपूर्ति 3077.77 2 462.22 1231.11 प्राति पर है 

महाराष्ट शिगपपुर सीवरेज 4936.29 3,949.03 1974.52 प्रगति पर है 

महाराष्ट कोरपर गांव जल आपूर्ति 3 989.92 3,191.94 1,595.97 wit पर् है 

महाराष्ट गंगापुर जल आपूर्ति 1790.79 1 432.63 716.32 प्राति पर हे 

महाराष्ट ACHR (कारद) सीबरेज 4091.47 3273.18 1 636.59 प्रगति पर है 

महाराष्ट बारमती सीवरेज 2.504.33 2,003.46 1001.73 प्राति पर है 

महाराष्ट कालमेश्वर सीवरेज 2,076.74 1 661.39 830.69 प्राति पर है 

मध्य प्रदेश गुना जल आपूर्ति 7,140.42 5712.34 2856.17 प्राति पर है 

मध्य प्रदेश रायगढ़ जल आपूर्ति 1 907.76 1 526.21 763.11 प्रगति पर है 

मध्य प्रदेश STEN ठोस कचर प्रधन 128.80 103.04 51.52 प्राति we 

मध्यप्रदेश Tra ठोस कचग प्रधन 236.47 189.18 94.59 प्राति me 

मध्य प्रदेश शिवपुरी ठोस कचरा प्रबधन 649.76 519.81 259.91 प्रगति पर है 

मध्य प्रदेश करेली जल आपूर्ति 3,550.77 2,840.62 1420.31 प्राति पर् हे 

मध्य प्रदेश मंडलेश्वर जल आपृत्ि 799.29 639.43 319.72 परगति पर् है 
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मध्य प्रदेश सिवनी जल आपूर्ति 4735.80 3188.64 1 894.32 पराति we 

मध्य प्रदेश जिरान जल आपति 549.92 439.94 219.97 प्रगति Ke 

मध्य प्रदेश TERE जल आपूर्ति 548.92 439.14 219.57 प्रगति पर् है 

मध्य प्रदेश पिपल्या मंडी जल आपूर्ति 968.72 774.98 387.49 प्राति पर है 

मध्य प्रदेश FRA जल आपूर्ति 2432.07 1 945.66 972.83 प्रगति रहै 

मध्य प्रदेश रापपुर जल आपूर्ति 1956.37 1.565.10 782.55 wie पर है 

मध्य प्रदेश सुवासर जल आपूर्ति 1764.30 1411.44 708.72 प्राति पर दहै 

मध्य प्रदेश चंदामेर जल अपरति 1 432.20 1145.76 572.88 प्रगति Re 

मध्य प्रदेश दमुआ जल आपूर्ति 1479.19 1,183.35 591.68 प्राति me 

मध्य प्रदेश लोधिकरा जल आपूति 611.76 489.41 244,70 प्राति पर है 

मध्य प्रदेश नयू्टोचिकली जल आपूर्ति | 1 055.90 844.72 422.36 wie पर है 

मध्य प्रदेश al जल आपूर्ति 873.87 699.10 349.55 प्राति me 

मध्य प्रदेश Tenia जल आपूर्ति 848.87 679.10 339.72 प्रगति पर है 

मध्य प्रदेश दामोह फेज जल आपूर्ति 3715.95 2 972.76 1 486.38 परगति पर है 

मध्य प्रदेश सबालगढ वर्षा जल निकास 980.94 784.75 392.38 wi we 

मध्य प्रदेश ferrite? जल sayfa 7,795.24 6 236.19 3,118.10 प्रगति परह 

मध्य प्रदेश कोलार जल आपूर्ति 5 210.42 4,168.34 2084.17 प्राति we 

राजस्थान चिरावा फेज] सीवरेज 6314.32 5051.46 2525.73 प्रगति Re 
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52. राजस्थान लक्षण गद Hata 6 963.55 5570.84 2,785.42 0% प्राति पर है 

53. राजस्थान नवल गद फेज सीवरेज 8 211.28 6 569.02 3 284.51 0% wha We 

54. राजस्थान सूरतगढ़ फेज सीवरेज 7 547.64 6,038.11 3,019.06 0% प्राति पर है 

55. राजस्थान निम्बाहेदा सीवरेज 7773.21 6218.57 3,109.28 0% प्राति पर दहै 

56. राजस्थान जैरतन सीवरेज 3,471.06 2776.85 1388.42 0% परति एर है 

57. राजस्थान भद्रा फेज सीवरेज 8 932.70 7,146.16 3,573.08 0% प्राति पर है 

58. तमिलनाडु मेततूर सीवरेज 5651.66 4521.33 2260.67 0% प्राति पर दै 

59. तमिलनाडु तिरूपथूर Hata 7,682.91 6,146.33 3,073.17 0% परति we 

60. तमिलनाडु अरक्कोनम सीवरेज 7,745.16 6,196.13 3,098.07 0% प्रगति w है 

61. तपिलनाड् जोलारपेर dats 3,399.48 2719.58 1 359.79 0% wit पर है 

62. तमिलनाडु चिदपबदम tata 5.138.37 4590.70 2295.35 0% प्राति पर है 

6. तमिलनाडु सत्तूर सीवरेज 2 957.53 2 366.02 1,183.01 0% प्राति पर है 

64. afters पेरियाकुलम सीवरेज 1712.92 1370.34 685.17 0% प्रगति पर है 

6९. तमिलनाडु कंगेय्यम जल आपृति 1423.71 1,138.97 569.49 0% पराति पर है 

66. तमिलनादु अरनी जल अपूरि 3.228.05 2,582.44 1291.22 0% प्राति पर है 

67. तमिलनादु पेरियाकुलम जल आपरि 1 349.68 1 079.74 539.87 0% प्रगति पर् है 

68. तमिलनाडु तिरूवाथीपूरम जल आपूर्ति 1,121.41 897.13 448.57 0% प्राति Kz 

69. तमिलनाडु टिदीवेनम जल आपूर्ति 4506.91 3,605.53 1 802.77 0% प्राति पर है 

70. उत्त प्रदेश अपेठी जल आपृति 999.68 799.74 399.87 0% प्राति nz 
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2 3 4 5 6 7 9 

उत्तर प्रदेश ओरिया जल आपूर्ति 4120.87 3296.70 1 648.35 प्राति पर है 

उत्तर प्रदेश कासया जल आपूर्ति 1045.23 836.18 418.09 प्रगति Re 

उत्तर प्रदेश रायबरेली जल अर्ति 10,618.46 8494.77 4247.39 प्राति पर है 

उत्त प्रदेश सुल्तानपुर जल आपूर्ति 3.369.29 2.695.43 1 347.72 प्राति पर है 

उत्तर प्रदेश गाजियाबाद जल आपूर्ति 7383.14 5906.51 2,953.26 प्रगति me 

उत्तर प्रदेश गोरखपुर पार्ट] जल आपूर्ति 4,830.90 3 864.72 1 932.36 प्राति पर है 

TRS हल्द्वानी ठोक कचरा प्रबधन 3,488.00 2,790.40 1395.20 परगति पर है 

उत्तराखंड मुनी कौ ta वरषा जल निकास 94.01 75.21 37.60 पराति पर है 

पश्चिम बगाल जोयनरगर-माजलीपुर जल आपूर्ति 1 866.28 1 493,02 746.51 प्राति पर है 

पश्चिम बगाल दुबराजपु जल आपरि 2316.75 1 853.40 926.70 प्राति प्र है 

पश्चिम कंगाल ET जल आपूर्ति 3,525.10 2 820.08 1 410.04 प्रगति Ke 

पश्चिम बंगाल कालना जल आपूर्ति 2,793.66 2234.93 1,117.47 प्रगति पर है 

पश्चिम बंगाल रानाधाट जल आपूर्ति 6 402.91 5,122.33 2,561.17 प्राति पर है 

पश्चिम बगाल नाबाद्रीप जल आपूर्ति 7 851.68 6,281.34 3,140.67 प्राति पर है 

उप योग 291 882.60 235 066.27 117 533.38 

अप्रैल, 2013 से पूर्वं स्वीकृत एरियोजनाओं के लिए जारी धनराशि 6.552.48 

कुल 291 882.60 235 066.27 124,085.86 

सकल कुल 447 267.64 360 285.01 479 481.72 

ce
l 

(५
1६

) 
०६
6।
 

1०
12

16
४६

 
८८
 

4p 
{b
ak
 

IR
E 
DE
L 

ve
l



135 Wea के | 18 दिसम्बर, 2013 लिखित SR 135 

विवरण IIT 

Tar राज्यो को लिए 10 प्रतिशत एकमुश्त स्कीम 

(जलापूर्ति, सीवरेज^जलिकास ओर ata अपशिष्ट प्रकधन परियोजनाओं क लिए ant निधिया) 

(लख रुपये मे) 

रज्य का नाम परियोजना का नाम 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

(13.12.2013) 

मिजोरम 1. वृहत्तर ta जलापूर्ति स्कौम मिजोरम का 186.31 ; 558.95 558.95 

पुनरूद्धार एवं सवृद्धि 

2. तलाबंद जलापूर्ति स्कोम मिजोरम का 39.69 - 119.07 119.07 

पुनरुद्धार ` एवं सवृद्धि 

3. ग्रेटर ख्वाजोल जलापूर्ति स्कौम मिजोरम - 2247 - 898.92 

अरूणाचल प्रदेश 1. eT टाउनशिप, अप्र. मेँ जलापूर्ति स्कौम 201.64 - 604.92 - 

2 खोसा, ay मेँ aad जलनिकास का विकास ॥ 

h
a
 

o
o
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। —
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a a 

3. Oe बरसाती जलनिकास स्कोम (चरण-2) अग्र - 83.61 - 334.46 

मणिपुर 1. म्यांग जलापूर्ति स्कौम मणिपुर का उन्नयन 118.03 90.70 - - 

सिक्किम 1. रवगला बाजार दक्षिण सिविकम मे जलापूर्ति मँ वृद्धि - 13486 134.85 - 

2 चाकुंग बाजार दक्षिण सिक्किम मँ जलापूर्ति मेँ वृद्धि -  305.56 - - 

3. सोरेग सिक्किम A जलापूर्ति में वृद्धि - - 244.59 - 

असम 1. करीमगंज बरसाती जलनिकासं स्कीम (चरण 355.07 - - - 

1) का निर्माण, असम 

2. dat ae असम के लिए जलनिकास प्रणाली - 365.10 - - 

का तिर्पाण 

3, तिनसुकिया मास्टर प्लान क्षेत्र मँ बरसाती - - 418.00 - 

जलनिकासी FHS, असम 

योग 545.67 755.85 1662.38 1576.94 

कार्यान्वयन की स्थिति-धेमाजी कस्वा असम के लिए जलनिकासी प्रणाली के निर्माण कौ परियोजना पूर्णं हो चुकौ है। अन्य परियोजनाएं निर्माणाधीन 

है ओर 2014-15 तक पूरी हो जानै कौ संभावना है।
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G 

वितरण IV 

सात मेगा wet को आसपास dose weal at शहरी अवस्थापना 

सीवरेज्ेनेज ओर ae कचरा प्रधन परियोजनाओं क लिए जारी धनराशि) 

विकास wala (यूआह्डीएसएसरी) (जलापूर्ति, 

लिखित उत्तर 138 

(लाख रुपये मे) 

राज्य का नाम परियोजना का नाम 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

(30.11.13) 

2 3 4 5 6 

आंध्र प्रदेश विकाराबाद् कस्वे कं लिए जलापूर्ति सुधार स्कौम 1402 - 1402 1402 

विकाराबाद् कस्वा आध्र प्रदेश, के लिए भूमिगत 1295.00 ॥ 598.81 696.19 

वर्षा जल निकासी स्कीम 

गुजरात सानद् कस्बे कौ जलापूर्ति वितरण प्रणाली 664.17 - - 664.17 

सानद नगरपालिका गुजरात के लिए ठोस 41.72 - - 43.72 

कचरा प्रबंधन स्कौम 

सानद कस्बे के लिए सीवरेज स्कौम 862.44 30729 - - 

हरियाणा wt वेल-हरियाणा के जरिए सोनीपत के 86244 = 529.16 - 1391.60 

लिए जलापूर्ति का विस्तार 

सोनीपत कस्बे के लिए नगरपालिका ठोस 499.20 - - - 

कचरा प्रबंधन स्कीम 

उत्तर प्रदेश पिलखुवा कस्मा 33. मेँ जलापूर्ति स्कौम -  411.35 - 410.64 

का पुनगर्दन 411.35 

पिलघुवा सीवरेज स्कीम 737.50 737.50 364.66 - 

372.84 

पिलघुवा कस्बे के लिए नगरपालिका ठोस - 179.54 - - 

कचरा WA स्कोम 

तमिलनाडु श्री Wag के लिए व्यापक जलापूर्ति - 84.20 - - 

स्कौम मुहैया कराना 

श्री wan के लिए व्यापक जलापूर्ति - 11244 - - 

स्कीम मुहैया कराना 
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॥ 2 3 4 5 6 

श्री Wag के लिए एकौकृत ठोस कचरा - 88.75 - - 

प्रधन योजना 

महाराष्ट वसह विरार के लिए एकौकृत ठेस कचरा 634.53 - 634.53 - 

प्रबंधन योजना 

वसई-विरार एसरीपी 2 के लिए भूमिगत -  1324.52 - - 

सीवरेज स्कीम 

कर्नाटक होसकों के लिए भूमिगत सीवरेज स्कोम -  649.10 - - 

कुल 6999.00 6950.00 3000.00 4608.32 

कार्यान्वयन स्थितिः सभी परियोजनाओं का निष्पादन fen a wi है ओर 2014-15 तक पूरा किया जाने कौ संभावना है। 

विवरण V 

war ay शहरी विकास कार्यक्रम (एनर्हभारयूडीपी) 

(क) गत तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित परियोजनाएं प्राप्त ओर स्वीकृत की गः 

क्रम सं. ` शहर (राज्य) 2011-12 मेँ प्राप्त 

1. कोहिमा (aries) जल आपूर्ति 

2. एजवाल (मिजोरम) जल आपूर्ति ओर सीवरेज 

3. शिलांग (मेघालय) ठोस कचरा प्रबंधन 

4. गंगटोक (सिक्किम) जल आपूर्ति ओर ठोस कचरा प्रबंधन 

5. अगरतला (तिपुश) जल आपूर्ति 

(ख) गत तीन वर्षो एवं वर्तमान वर्ष के दौरान इस मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं कौ संख्या ओर जारी धनराशि इस 

प्रकार हैः 

शहर (राज्य) 2012-13 के जारी धनराशि (करोड रुपये में) 

दौरान स्वीकृत  2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

प्रस्तावों कौ सं. (नवंबर, 13 तक) 

1 2 3 4 5 6 

कोहिमा (Ares) 1 3.57 10.55 10.52 8.72 

waar (मिजोरम) 2 8.46 11.55 2.17 10.39 
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1 2 3 4 5 6 

शिलांग (मेघालय) 1 3.37 6.18 3.48 2.69 

गंगरोक (सिक्किम) 2 0.90 7.05 7.38 7.55 

अगरतला (त्रिपुरा) 1 3.22 74.28 5.61 8.86 

ate: 1. 2010-11, 2011-12 ओर 2013-14 मै कोई नई परियोजना स्वीकृत नहीं कौ गई ott 

2. धनरशि जारी करना प्रतिपूर्तिं अनुरोधों पर आधारित 2) 

कार्यान्वयन स्थितिः परियोजनाओं का निष्पादन किया जा रहा है तथा ad 2015-16 तक पूरा किए जाने का कार्यक्रम है। 

परमाणु विद्युत संयत्रों की सुरक्षा की पुनरीक्षा 

197. श्री पी. विङ्वनाथनः क्या प्रधान मंत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (aun) 

द्वारा हाल ही 4 राजस्थान स्थित रावतभादा म परमाणु विद्युत 

सयत्र कौ सुरक्षा की पुनरीक्षा की गई है; 

(ख) यदि हां, तो पार गई खामियों ओर परिचालनों को 
ओर अधिक सुधारने के लिए सुरक्षा पुनरीक्षा दल द्वारा दिए 
गए Yaa सहित तत्संबंधी ब्योरा क्या है ओर aia को 

दूर करने^परिचालनों को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए 

गए है८उठाए् जाने का प्रस्ताव है; 

(ग) क्या पुनरीक्षा दल ने वैश्विक परमाणु उद्योग के 

साथ anita परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा साद्या करने के लिए 

रावतभारा में अनेक अच्छी प्रक्रियाओं की पहचान की है ओर 

यदि हां, तो तत्संबंधी or क्या है; 

(घ) क्या देश में स्थित सभी परमाणु विद्युत wat के 

लिए भी tet सुरक्षा पुनरीक्षा किए जाने का प्रस्ताव है; ओर 

(ङ) यदि a, तो तत्संबंधी ato क्या है ओर यदि नहीं, 

तो इसके क्या कारण है? 

संसदीय कार्य मंत्रालय पे राज्य मत्री तथा योजना 

मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला); (क) जी, ai 

(ख) रावतभारा स्थित राजस्थान परमाणु बिजलीघर 

(आरएपीएस) यूनिट 3 तथा 4 कौ सुरक्षा संबधी पुमरीक्षा का 

काम, भारत सरकार के निमंत्रण पर, अतिररष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा 

. एजैन्सी (आर्ईएईए) के प्रचालन ae पुनरीक्षा दल 

(ओएसएआरटी) द्वारा 29 अक्तूबर से 14 नवम्बर, 2012 के 

दौरान किया गया थ। ओएसएआस्टी मिशन ने, निम्नलिखित के 

aay 4 सिफारिश ayaa दिए, केबलों ओर अग्नि द्वारो 

के रख-रखाव के क्षेत्र में वृद्धि, निगरानी के तौर पर परीक्षण, 

मूल कारण के विश्लेषण विजलीघर कौ पुनरीक्षा कौ क्रियाविधियो, 

रसायनों के नियत्रण, ओर स्थल आपातकालीन नियंत्रण केन्द्र 

का अपग्रेदेशन आदि। ओएसएआररी हारा की गई सिफारिशे/दिए 

गए Gera क्रियान्वयन के विभिन चरणों मे 2 

(ग) जी, a svar दल ने, सार्वत्रिक नाभिकीय 

उद्योग के साथ मिलकर कार्य करने हेतु कई अच्छी प्रक्रियाओं 

का पता लगाया। इनमे निम्नलिखित शमिल है, सयत्र के संबंध 

में संरक्षा- व्यवस्था, दक्षताओं ओर प्रशिक्षण में वृद्धि करने के 

अवसर, नाभिकोय संरक्षा तथा विकिरण के day में जन 

जागरूकता कार्यक्रम, प्रशिक्षण संबधी wae तथा प्राधिकरण 

व्यवस्था, den मं वृद्धि करने के लिए रख-रखाव संबंधी 

कार्यों को बेहतर बनाने के लिए परीक्षण सुविधा का प्रयोग 

ओर पूर्वाभ्यास करना। 

(घ) वर्तमान में, सभी परमाणु बिजलीघरों मे एसी ही 

wie करने का कोई प्रस्ताव नहीं 2 

(ङः संरक्षा व्यवस्था के एक भाग के रूप मेँ, भारतीय 

विद्युत सयत्र कौ आवधिक din संबंधी पुनरीक्षा का काम, 

नियामक as (एईआरबी) द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, 

any पीयर wie का काम भी किया जाता है। 

फुकुशिमा at घटना के ae, सरकार ने, भारतीय नाभिकौय
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विद्युत wast कौ wen की ओर आगे wie का काम 

aay परमाणु ऊर्जा एजैसी के ओएसएआररी द्वारा कराए 

जाने का निर्णय लिया था, ओर इस way में, राजस्थान 

परमाणु बिजलीघर के यूनिर 3 तथा 4 कौ पुनरीक्षा भी 

ओएसएआरटी द्वारा कौ गई। 

कार्यनिष्यादन आधारित प्रोत्साहन 

*198. श्री अजय कुमारः 

श्री ओम Wart यादवः 

क्या प्रधान मत्री यह बताने कौ कृपा करगे किः 

(क) क्या सरकार सिविल सेवको के लिए कार्यनिष्पादनं 

आधारित प्रोत्साहन योजनाएं बनाने की योजना बना रही 2; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी alo क्या है; ओर 

(ग) ta योजना को कब तक कार्यान्वितं किए जाने 

कौ संभावना है? 

संसदीय कार्य मत्रालय मे राज्य पत्री तथा योजना 

मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) ओर 

(ख) भारत सरकार ने योजनेत्तर बजटीय wat मेँ से केन्द्र 

सरकार के कर्मचारियों के लिए लक्षित कार्यनिष्पादन तथा 

कार्यनिष्पादन मापदण्डों के आधार पर नियमित वेतन के 

अतिरिक्त आर्थिक लाभ के रूप मेँ कार्य निष्पादन संबंधित 

प्रोत्साहन योजना (पीञरआर्दएस) की शुरूआत हेतु छदे केन्द्रीय 

वेतन आयोग at सिफारिश को dof रूप से स्वीकार कर 

लिया है। 

(ग) कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं कौ गईं है। 

wan का नियत मूल्य 

*199, डँ. संजीव गणेश नाईक: 

श्री संजय दिना पाटीलः 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) 2जी स्थैक्टूम (800/900/1800 मेगाहटूर्ज) की wae 

हेतु सर्कार द्वारा जारी किए गए व्यापक aie क्या है; 
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(ख) क्या वर्षं 2012 ओर वर्षं 2013 मेँ we Wan 

नीलामियों को उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया नहीं मिली थी; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी alo क्या है; 

(घ) क्या आर्थिक मामलों संबंधी मत्रिमंडलीय समिति ने 

आगामी 2जी स्पैक्ट्म नीलामियोँं हेतु स्पैक्टरूम के नियत मूल्य 

को स्वीकृति दे दौ है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी oo क्या है ओर इसके 

परिणामस्वरूप कितनी धनराशि का संग्रहण होने की संभावना है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मत्री तथा विधि ओर 

न्याय पत्री (श्री कपिल fast): (क) दिनांक 15.02.2012 

को जारी प्रेस विवरण मेँ स्पेक्टूम की हिस्सेदारी से संबंधित 

मुख्य ॒दिशा- निर्देशो का उल्लेख किया गया था जिसको प्रति 

विवरण- में संलग्न Zi 

(ख) ओर (ग) नवंबर, 2012 A 1800 Amel ओर 

800 मेगाहयर्ज बैड मेँ स्पेक्टूम कौ नीलामी आयोजित कौ गई 

ft sa नीलामी में 1800 Ament बैड स्पेक्टूम के लिए 

पांच कंपनियों ने आवेदन किया थ ओर 800 मेगाहट्र्जं as 

के लिए दो कंपनियों ने आवेदन fea बाद मँ 800 

treat de Caen के आवेदकों नै अपना नाम वापिस 

ले लिया। 1800 treet बैंड के लिए तीन आवेदक नए 

थे नामतः मैस्सं॑टेलीर्विग्स टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्राइवेट 

लिमिटेड, fed वीडियोकोन टेलीकम्यूनिकेशंस लिमिटेड ओर 

tad आइडिया सेलुलर लिमिटेड। चार सेवा क्षत्रं अर्थात् 

दिल्ली, मुंबई, राजस्थान ओर कर्नाटक में कोई बोली नहीं 

लगाई गई। 18 सेवा क्षेत्रं मेँ Been की बोली लगाई गदं 

ओर केवल एक सेवा aa (बिहार) को छोडकर, जहां बोली 

आरक्षित कौमत से 9.22% अधिक थी, सभी क्षेत्रों में नीलामी 

आरक्षित कीमत पर बंद हो TW कुल 54.55% स्पेक्ट्रम व्लोकिां 

कौ faxt कुल 9407.64 करोड रुपये मेँ कौ Tel 

ard, 2013 में 1800 मेगाहर्र्स, 900 मेगाहय्र्ज ओर 800 

treet def में eas कौ नीलामी भी कौ om इस 

नीलामी में 1800 मेगाहट्ज/800 मेगाहट््ज/900 Ameast del 

के लिए a आवेदक नहीं था ओर 800 Weal वेड के 

faa केवलं एक कंपनी मैसर्स॒सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड 

(एसएसरीएल) ने आवेदन किया om दिनांक 11.03.2013 को
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आयोजित नीलामी तीन चरणों के बाद पूरी es ओर उसी दिन 

पूरी कर दी गई। dad fee श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड 

नै आठ दूरसंचार सेवा sat नामतः दिल्ली, कोलकाता, गुजरात, 

कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम ama ओर उत्तर प्रदेश 

(पश्चिम) प्रत्येक मे 1.25 Ament de के तीन-तीन aie 

जीते जिनकौ कुल कौमत कुल 3639.48 करोड रुपये of 

(घ) ओर (ङ) सरकार ने Geen कौ भारी नीलामी 

के लिए 1800 मेगाहट्र्ज बैड ओर 900 मेगाहटूर्ज det में 

ean कौ आरक्षितं कमत तय कर दी है। 1800 Ameast 

ओर 900 treet बैड मे aan की आरक्षितं कीमत 

विवरण-ा मेँ दौ गई है। आरक्षितं कीमत के आधार पर 

राजस्व कौ रशि लगभग 49.143 करोड रुपए होने का 

अनुमान लगाया गया zl 

विवरण | 

ae कौ 'स्पेक्टूम प्रबधन तथा लादसंसिग ea’ विषय पर 

दिनाक 11 Fe, 2010 को सिफारिशों तथा बाद में इसके द्वारा 

दिनाक 08 फरवरी, 2011 को दी गर्ह सिफारिश, दिनांक 

03 मई, 2011 के स्पष्टीकरण st 03 नवंबर 2011 के 

WR पर दूरसंचार आयोग द्वारा दिए गए प्रेस विवरण का 

पाठ 

“टाई कौ ‘thera प्रधन तथा लाइसेसिग ca’ विषय 

पर दिनक 11 मई, 2010 कौ सिफारिश तथा बाद में इसके 

हारा दिनाक 08 फरवरी 2011 को दी गई सिफारिश, 03 मर्ह, 

2011 के स्पष्टीकरण ओर 03 नवम्बर, 2011 के प्रत्युतर पर 

दूरसंचार आयोग द्वारा विचार किया गया। gaa आयोग कौ 

सिफारिशों पर विचार करने के वाद दूरसंचार विभाग ने 

निम्नलिखित निर्णय लिए हैः- 

1. स्येक्ट्म से संबद्ध कोई ओर यूएएस लाइसेंस प्रदान 
नहीं किया जाएगा। 

2. सभी भावी लादसेस एकीकृत asda होगे ओर 

स्पेक्ट्म के आवंटन को creda से अलग कर दिया जाएगा। 

स्पेक्ट्म, यदि अपेक्षित हो, पृथक रूप से प्राप्त करना em 

एकोकृत ada मे सभी thy लादइसेसों हेतु अंतरण व्यवस्था 

सहित एकौकृत लाइसस के संदर्भ मेँ ae से विस्तृत दिशा निर्देशं 
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तथा निबंधन ओर wl के wa होने के बाद ही एकीकृत 

लाइसेंस व्यवस्था के क्रियान्वयन पर अतिम निर्णय लिया 

जाएगा। ` 

3. एकोकृत लादसेसिंग व्यवस्थ को अंतिम रूप दिए जाने 

तक स्पेक्ट्रम को किसी प्रकार कौ नीलामी होने कौ स्थिति 

मे, बिना स्पेक्ट्रम के यूएएस लाइसेस जारी किया जाएगा, जो 

इस व्यवस्था के लागू होने कौ स्थिति A एकीकृत लादसेस 

में अंतरण संबंधी अपेक्षा के अध्यधीन होगा। बिना स्पेक्ट्म 

के wd यूएएस लाइसेस हेतु विस्तृत ॒दिशा- निर्देशों को इस 

संबंध मे ae कौ सिफारिश प्राप्त होने के बाद अतिम रूप 

दिया जाएगा। 

4. सभी दूरसंचार लाइसंसों ओर सेवा क्षेत्रं के लिए एक 
समान लाइसेंस शुल्क लगाया जाएगा, जिसे उत्तरोत्तर रूप से 

वर्षं 2012-13 से आरंभ होने वाली दौ वर्षीय समयावधि मं 

समायोजित सकल राजस्व के 8% के बराबर किया जएगा। 

5. ta प्रत्येक लाइसेसधारक द्वारा देय लाइसेंस शुल्क ओर 

स्पेक्ट्म उपयोग प्रभार वास्तविक समायोजित सकल राजस्व के 

आधार पर होगे, जो संभावित न्यूनतम समायोजित सकल 

राजस्व के अध्यधीन होगा। ae इस न्यूनतम राशि की समीक्षा 

प्रत्येक वर्ष करेगा। 

6. आईपी- सेवा प्रदाताओं, जो वर्तमान में बिना लाइसंस 

के निष्क्रिय अवसंरचना प्रदाता हैँ, को asda व्यवस्था के 

अंतर्गत लाने कौ सिफारिश पर निर्णय को भावी जांच हेतु 

आस्थगित कर दिया गया है। 

7. दूरसंचार विभाग दूत व्यापक तकनीकौ- आर्थिक अध्ययन 

करेगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में कवरेज एवं रेलीघनत्व मेँ वृद्धि 

करने संबंधी मृदौ कौ जांच की जा सके तथा इसके साथ 

ही सेवा कौ सतत गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके ओर 

इन लक्ष्यां को wa करने हेतु सिर्फ यूएसओएफ प्रक्रियातत्र 

कौ पर्याप्तता तथा ग्रामीण विस्तार हेतु दूरसंचार सेवा प्रदाताओं 

को उपयुक्त प्रत्यक्ष प्रोत्साहन देने संब॑धी युएसओएफ की 

स्कौमों को संवद्धित करने कौ आवश्यकता कौ जांच कौ जा 

सके। 

8. समुचित frat एवं weal सहित, एक्सटैट ordi 

प्रणाली के प्रावधानों के अनुसार, मौजूदा यूएस (एवं सीएमटीएस 

तथा बुनियादी सेवाओं) लाइसंसों की वैधता का एक बार में



147 प्रश्नों के 

ओर 10 वर्षं तक विस्तार किया जा सकता है ताकि मौजूदा 

लाइसेंस एवं किसी आवंटित wan कौ मात्रा ओर मूल्य 
सहित संबंधित शर्ते स्वतः ही जारी नरह aa 

9. विस्तार होने पर, यूएस लाइसेसधारक को शुल्क का 

भुगतान करना होगा जोकि महानगरों ओर ‘a’ सर्किलों के 

लिए 2 करोड रुपये, ‘a’ acl के लिए एक ate रुपये 

ओर 'ग' सर्कल के लिए 0.50 लाख रुपये होगा। इस शुल्क 

में स्पेक्ट्रम का मूल्य शामिल नहीं है जिसका भुगतान अलग 
से किया जाएगा। asda का विस्तार करते हुए लाइसेसधारक 

को निर्धारित सीमा या विस्तार से पहले सोपे गए स्पेक्ट्रम की 

मात्रा, जो भी कम हो, तक ही Been का आवंटन किया 

जाएगा। सरकार द्वारा asda को निर्धारित सीमा से 

अधिक आवंटित Sen को वापस ले लिया जाएगा। 

10. स्पेक्ट्म को fed करने की आवश्यकता को 

सिद्धांत रूप में स्वीकार किया गया है। इस बारे मे ट्राई कौ 

सिफारिशे मिलने के बाद आगे कदम उठाए जाए 

11. किसी सेवा प्रदाता को ad गए स्पेक्ट्म की निर्धारित 

सीमा दिल्ली एवं मुम्बई को छोडकर सभी सेवा क्षेत्रों A सभी 

जीएसएम/सीडीएमए प्रौद्योगिकियों हेतु क्रमशः 2:48 मेगाहट््ज/2>45 
मेगाहटूर्ज होगी जबकि दिल्ली ओर मुम्बई मे यह 2x10 
मेगाहट्ज/2>.6.25 मेगाहटूर्ज ett तथापि, लाइ्सेसों & विलय 

हेतु निर्धारित सीमा के wer, een कौ नीलामी होने कौ 

स्थिति में, लाइसेंसधारक खुले बाजार मे निर्धारित सीमा से 

अधिक अतिरिक्त Gaza प्राप्त कर सकता ZI 

12. Water तथा aes शेयरिग के मामलों में aca 

के मूल्य निर्धारण सहित एकालिक स्पेक्ट्रम wae के बारे मं 

सभी मामलों A निर्णय अलग से लिया जाएगा। 

13. सरकार द्वारा 2010 मेँ Maen प्रयोग प्रभार संशोधित 

किए गए ओर यह अब यह मामला न्यायाधीन 2 इस संबंध 

मे न्यायालय द्वारा निर्णय किए जाने के बाद ही wean 

विभाग द्वारा अगे कार्रवाई कौ जाएगी। 

14. सीएमरीएस।यृएएस लाइसेसों के अंतरा-सेवा aa विलय 

के day मे व्यापक दिशा- निर्दशो मे, अन्य बातों के साथ-साथ, 

निम्नलिखित बाते शामिल होगीः 

i संगत बाजार मे उपभोक्ता आधार ओर लाइसेंसधारकं 

के समायोजित सकल राजस्व, दोनों की बाजार 

शक्ति, बाजार अंश का निर्धारण करने हेतु विचार 

18 दिसम्बर, 2013 

iv. 
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किया जाएगा। बाजार अंश का निर्धारण करने के 

लिए समस्त अभिगम बाजार संगत बाजार होगा 

ओर इसे ' वायरलाइन' ओर ‘ada’ के रूप में 

अलग से soles नहीं किया जाएगा 

एक साधारण, dia प्रक्रिया के द्वारा परिणामात्मक 

निकाय के 35% तक बाजार अंश का विलय किया 

जाएगा। तथापि, किसी सेवा aa में सीदीएमए 

waza होल्डिग हेतु 10 मेगाहरूर्ज/^जीएसएम स्पेक्ट्रम 

पर 25% कौ ऊपरी सीमा का उल्लंघन किए बिना 

कुछ परिस्थितियों में बाजार अंश में 35% से आगे 

भी विलय करने संबधी मामलीं पर विचार करने 

कौ आवश्यकता हो सकती रहै। टाई कौ इस 

सिफारिश, कि ta मामलों मेँ 60% तक बाजार 

अंश॒ पर विचार किया जाए, को नोर कर लिया 

गया 21 परिस्थितियों मेँ स्पष्टता ओर यह सीमा 

जिस तक 35% से ऊपर बाजार अंश के विलय 

की अनुमति होगी, सुनिश्चित करने के लिप्, 

समुचित प्राधिकारियों से परामर्शं करने ओर द्रई की 

सिफारिशों को प्राप्त करने के बाद विस्तृत पारदर्शी 

दुष्टिकोण निर्धारित किया जाएगा^अपनाया जाएगा। 

. सेवा क्षेत्र में लाइसंसों के विलय के परिणामस्वरूप, 

900 ओर 1800 Aread asi के मामले मेँ 

संबंधित सेवा aa मे, परिणामात्मक निकाय द्वारा 

नीलामी या अन्यथा कौ मार्फत धारित कुल स्पैक्टूम, 

ay गए स्पेक्ट्रम के 25% से अधिक नहीं होगा। 

80 amet de के wa मे ऊपरी सीमा 

10 amen et अन्य det में aan के 

aay 4, उस स्पेक्ट्म कौ नीलामी से संबंधित 

संगत शते लागू होगी। 

यदि, विलय के परिणामस्वरूप, परिणामात्मक निकाय 

द्वारा धारित कुल स्पेक्ट्म निर्धारित सीमा से अधिक 

है तो अधिशेष cee को अनुमति दिए जाने के 

एक at के अन्दर अभ्यर्पित कर दिया जाना 

चाहिए। सरकार उस ae को निर्धारित कर सकती 

है जिसे अलग से घोषितं की जने वाली Gan 

रिफार्मिग नीति के अनुरूप अभ्यर्पित करने कौ 

आवश्यकता होगी। ।
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\. परिणामात्मक निकाय की पर्याप्त इक्विटी ओर क्रास 

Vi. 

Vil. 

९111. 

होल्डिग यूएस लाइसेंस के प्रावधानों के अनुरूप 

होगी। 

संबंधित सेवा aa में परिणामात्मक निकाय के 

लाइसेंस कौ अवधि विलय की तारीख पर दो 

अवधि्यों मे से अधिक वाली अवधि के समान 

होगी। तथापि, इससे परिणामात्मक निकाय को लादसेस 

कौ अवधि के बीतने तक समग्र Gan को रखने 

का अधिकार नहीं मिलेगा 

विलय किए गए निकायो में से किसी निकाय की 

प्रारभिक वैधता से अधिक ada aun की 

स्थिति 4, 800/000 मेगाहय्र्ज बैड 4 aan कौ 

होल्डिग, Caen रिफार्मिग दिशानिर्देशों कौ तारीख 

या विलय के समय पर cede की कम वैधता, 

जो भी बाद मेँ हो, वाले विलयशील निकाय के 

विस्तार कौ संभावित तारीख से भविष्य मेँ घोषित 

होने वाले लागू स्पेक्टूम रिफार्मिंग दिशानिर्देशोँ के 

मदेनजर होगी। 

परिणामात्मक निकाय द्वार भुगतान किए जाने वाले 

स्पेक्ट्रम मूल्य से संब॑धित मुदं का अलग से 

निर्धारण किया जाएगा। विलय के बाद वायरलैस 

प्रचालक लाइसेंस के नवीकरण के मामले में भी 

यही लागू होगा। 

दो लाइसेसों के विलय होने पर दोनों निकायो के 

wis का भी विलय fea जाएगा ओर 

परिणामस्वरूप कुल एजीआर पर उस सेवा aa हेतु 

विनिर्दिष्ट दर पर लाइसस शुल्कं लगाया जाएगा। 

इसी प्रकार, WH प्रभार के भुगतान हेतु दो 

लाइसेसधारकों द्वारा धारित aan को जोडा,विलय 

किया जाएगा ओर वार्षिक Gan wR इस कुल 

स्पेक्ट्म पर लागू निर्धारित द्र पर होगा। तथापि, 

विलय के बाद निकाय द्वारा विभिन प्रौद्योगिकियों 

हेतु स्पेक्ट्म की होल्डिग कौ स्थिति मे, किसी 

अन्य यृएएस/सीएमरीएस लादसेसधारक के ही समान, 

स्पेक्ट्म प्रभार एवं asda शुल्क आदि या 

लाइसंसप्रदाता द्वारा अपनाया जाने वाला Ae अन्य 

मानदंड लागू होगा। 

27 अग्रहायण, 1935 (शक) 
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इक्विरी के विक्रय/विलियन के लिए लोक इन 

अवधि से संबंधित यूएस लाइसेंस में मौजूदा प्रावधान 

जारी रहेगे। 

15. अन्य बातों के साथ-साथ 2जी स्पेक्ट्म (800/900/1800 

मेगाहर्टन as) की साञ्चेदारी के लिए व्यापक दिशानिर्दशों में 

निम्नलिखित शामिल रैः 

() 

(ii) 

(iil) 

(iv) 

(v) 

(vi) 

(vii) 

(viii) 

स्पेक्ट्म कौ weet करने कौ अनुमति होगी, 

परन्तु प्रत्येक मामले मेँ यह उसी ade सेवा क्षत्र 

मे होगी an asda की पूर्वं अनुमति से 

होगी। इस उदेश्यार्थं साधारण स्वचालित अनुमोदन 

प्रक्रिया कौ व्यवस्थ कौ जाएगी। 

प्रारभ में पांच ay कौ अक्धि के लिए स्पेक्ट्म 

साञ्चेदारी कौ अनुमति प्रदान कौ जाएगी। सरकार 

निर्धारित कौ जाने वाली wal पर, आगे वर्ष के 

लिए एक बार ओर अनुमति प्रदान कर सकती 21 

aay को साञ्ञेदारी केवल एसे दो स्पेक्ट्रम ural, 

जिनके पास या तो 900/1800 मेगा zat as 

अथवा 800 मेगा wal बैड Gam है के बीच 
ही की जा सकती 2 

Mae साज्ञेदारी के परिणामस्वरूप, स्पेक्ट्रम at 

कुल मात्र asda के विलयन के मामले F 

यथा-निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी। 

नीलामी के माध्यम से प्राप्त Maen के संबंध मे, 

स्पेक्ट्म weet कौ अनुमति केवल तब ही होगी 

जब इसके लिए नीलामी संबधी wal मे व्यवस्था 

कौ गई हो। 

eH को Ae करने वाले पक्षकार इससे संबंधित 

Wk के उदेश्य से अपने पूर्णं aan को साद्या 

करने वाले पक्षकार मानै जाएगे। 

दोनों पक्षकार लाइसेंस के तहत यथा-निर्धारित रोल 

आउट दायित्वं के साथ-साथ सेवा कौ गुणवत्ता 

संबधी दायित्वं को अपने-अपने स्तर पर पूरा 

करेगे। 

स्पेक्ट्रम प्रयोक्ता प्रभार दोनों प्रचालकों से अलग-अलग 

परन्तु दोनों प्रचालकोँ द्वारा धारित कुल स्येक्टूम पर 

एक साथ वसूला जाएगा। ¦ अन्य शब्दो मे, यदि



151 

(x) 

(x) 

(x) 

प्रश्नों के 

4.4 Wiest स्पेक्ट्रम रखने वाला “>` प्रचालक 

अम्य ty प्रचालक के 44 Aneel Caen को 

aa करता है तो ~ ओर $` दोनों प्रचालक 

8.8 Wiest Ween के लिए लागू Maen प्रयोक्ता 

WIR का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगे। 

स्पेक्ट्म ase में स्पेक्ट्म का उपयोग करने वाले 

दोनों सेवा प्रदाता शामिल ert स्पेक्ट्रम कौ पट्टेदारी 

की अनुमति नहीं दी गई zi 

स्पेक्ट्म eT करने के बाद Ba का मूल्य 

निर्धारित करने वाले मामलों पर अलग a निर्णय 

लिया जाएगा। 

जी स्पेक्ट्रम रखने वाले लाहसेसधारकों के बीच 

स्पेक्ट्म Meet कौ अनुमति नहीं होगी। 

18 दिखप्बर, 2013 लिखित उत्तर 152 

16. इस स्तर पर भारत में स्पेक्ट्म के व्यापार की 

अनुमति नहीं होगी। इसकी बाद में पुनः जांच कौ जाएगी 

17. उपलब्ध Bae के कुशल war कै लिए. टाई 

नियमित een जांच कर सकता Zl ट्राई उपलब्ध स्पेक्टूम 

के वर्तमान उपयोग कौ समीक्ष कर सकता है। दोनों मामलों 

मे, टाई सरकार को सिफारिशें दे सकता है। 

18. दूरसंचार आयोग कौ कुक सिफारिशों के day में 

122 लाईसेसों को रद् करने संबंधी 2 फरवरी, 2012 के 

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के निहितार्थं है। कानूनी 

ओर अन्य पहलुओं के संदर्भ मँ आगे एसी सिफारिशों कौ 

जांच कौ जा रही है तथा इस संबंध मे ae मेँ निर्णय 

घोषित किया जाएगा।” 

वितरण II 

1800 Unset ओर 900 Oech ये स्पेक्ट्रम at आरक्षित कीमत 

क्रम. सं दूरसंचार सरककिंल।मेटरो 

सेवा क्षेत्र का नाम 

` भारतीय कौमत प्रति मेगाहयर्ज 

(भारतीय करोड रुपये में) 

2 3 

10. 

il. 

1800 मेगाहट्र्जे की aRfad कयत 

आध्र प्रदेश 

असम 

विहार 

दिल्ली 

गुजरात 

हरियाणा 

हिमाचल प्रदेश 

जम्मू ओर कश्मीर 

कर्नटिक 

केरल 

कोलकाता 

143 

52 

73 
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1 2 3 

12. मध्य प्रदेश 43 

13. महाराष्ट 173 

14. मुंबई 207 

15. पूर्वोत्तरे क्षेत्र 7 

16. ओडिशा 16 

17. पंजाब 54 

18. राजस्थान 26 

19. तमिलनाडु 208 

20. उत्तर प्रदेश (पूर्व) 61 

21. उत्तर प्रदेश (पश्चिम) 62 

22. पश्चिम बंगाल 21 

कुल (अखिल भारत) 1765 

900 मेगाहरर्ज कौ आरक्षितं कमत 

क्रम सं. दूरसंचार सर्किलपेटरो 

सेवा क्षेत्र का नाम 

भारतीय कीमत प्रति मेगाहटूर्ज 

(भारतीय करोड रुपये मेँ) 

1. दिल्ली 

2. कोलकाता 

3. मुंबई 

360 

125 

328 

मलिन बस्तियों मे रहने वाले लोग 

+200. St. मिर्जा neqa वेगः 

श्री एस. aad: 

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों 4 प्रत्येक वर्ष ओर 

चालू वर्षं के दौरान तत्संबधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार a क्या 

है ओर इसके क्या कारण 2; 

(ग) क्या अधिकांश मलिन बस्तियों में रहने बाले लोगों 

क्या आवास ओर शहरी गरीबी उपशमन मत्री यह के पास मलिन बस्ती निवासी के रूप में शासकीय दर्जा ओर 
बताने कौ कृपा करेगे किः कानूनी सररक्षण/नगरपालिका सेवाएं उपलब्ध नहीं हैः; 

(क) क्या देश के विभिन्न शहरों में मलिन बस्तियो/मलिन (घ) यदि हां, तो इस संबध में क्या कदम उठाए गए 

नस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या बद रही है; asa जाने का विचार है;
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(ङ) उक्त अवधि के दौरान देश के विभिन्न शहरों में 
मलिन बस्तियों में रह रहे लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध 
कराने हेतु आबंरित की गई धनराशि/प्रदान किए गए अनुदानं 
का राज्य/संघ wea ak क्या है; ओर 

(च) देश में विशेषरूप से महानगरों में मलिन बस्तियों 

मे रह रहे लोगों के पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए 
teem जाने का विचार है ओर इसके लिए बारहवीं योजना 

मे क्या प्रावधान किए गए दै? 

आवास ओर शहरी गरीबी उपरमन् मत्री (डो. गिरिजा 
व्यास): (क) ओर (ख) स्लम-2011 भारत की जनगणना 
हेतु प्राथमिक जनगणना सार-2011 के अनुसार जनगणना 2011 
H 4041 साविधिक areal मे से 2613 स्लम वाले weds 

में स्लम axial के रूप में कुल 108277 आवास सूचीबद्ध 
लोक (एचएलबी) की पहचान at गई है। देश के 31 राज्यों 
ओर संघ west मे फैले ert में 65.5 मिलियन लोग 
रह रहे दै।? 

जनगणना-2001 के अनुसार, 1743 स्लम॒ वाले peal में 

52.37 मिलियन लोग रह रहे है। जनगणना 2001 ओर 2011 
के लिए स्लम जनसंख्या का राज्य-वार SN संलग्न विवरण-] 

मे दिया गया है। 

10 वर्षो A एक बार स्लम जनसंख्या आंकड़े एकत्र किए 

जाते Zl 

स्लमों के अस्तित्व मेँ आने के विभिन्न कारण है जिसमें 
सर्वाधिक महत्वपूर्णं कारण इस प्रकार हैः 

0) शहरीकरण मेँ वृद्धि के कारण विशेषतया गरीबों के 

लिए उपलब्ध भूमि ओर अवसंरचना पर॒ दबाव। 

(i) शहरी गरीबों कौ जनसंख्या में स्वाभाविक वृद्धि ओर 
ग्रामीण ast ओर ae weal से बडे शहरों में 
प्रवसन। 

Gi) भूमि के लिए बहती मांग ओर भूमि कौ आपूर्ति 
बाधाओं के कारण भूमि कौ आसमान दूती 
कोमते। 

(iv) अधिकांश राज्यों मे शहरी गरीबों के लिए किफायती 
आवास के कार्यक्रमों का न होना। 

(४) निम्न आय आवास हेतु ऋण राशि कौ उपलब्धता 

कौ atl 

(vi) निर्माण कौ बढती लागत। 

(ग) ओर (घ) जनगणना 2011 के _अनुसार, तीन प्रकार 
के स्लम है-अधिसुचित मान्यता प्राप्त ओर पहचान किए गप्। 

18 दिसम्बर, 2013 लिखित उत्तर 156 

37072 अधिसूचित स्लम प्रगणना exis, 30845 मान्यता प्राप्त 

स्लम wort wit ओर 40307 पहचान किए mT स्लम 
प्राणना sie #1 आवास ओर 'कालोनाईजेशन' राज्य का 
विषय होने के कारण, यह संबधित राज्यों का दायित्व है कि 
वे अपनी स्थानीय दशाओं के आधार पर चयनित शहरी क्षेत्रो 

को अधिसूचित at ओर oe कानूनी संरक्षण ओर बुनियादी 
नागरिक सुख सुविधाएं मुहैया awl 

(ङ) ओर (च) भारत सरकार ने रान्यो(संघ wae 
को शहरी गरीर्ब के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) कार्यक्रम 
के अंतर्गत देश 4 65 चयनित wed मे शहरी गरीबो/स्लम 
वासियों के लिए बुनियादी सुविधाओं/सुख सुविधाओं सहित 
आवास ओर अवसंरचनात्मक सुविधाएं आरंभ कराने में सहायता 
प्रदान करने के लिए, 3 दिसम्बर, 2005 को जवाहरलाल नेहरू 
राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) आरंभ किया 
है। अन्य शहसे/कस्बं के लिए एकीकृत आवास ओरं स्लम 
विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) कार्यक्रम आरभ किया गया 

था। मिशन कौ अवधि 31.3.2012 तक भी जिसे मार्च 2012 

तक स्तीकृत परियोजनाओं को पूरा करने हेतु मार्च 2015 तक 
बदा दिया गया है। जेएनएनयूआरएम के sata विभिन्न 
राज्यो(संघ wast को आबंटित धनराशियों का संलग्न विवरण 

में दिया गया है। 

भारत सरकार ने दिनांक 03.09.2013 को 2013-2022 तके 

कौ अवधि के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कोम के रूप में राजीव 
आवास योजना (आरएवाई) शुरू कौ है। आरएवाई fees 

में “एसे स्लम वासियों को जो बंधक योग्य एवं नवीकरणीय, 

दीर्घं अवधि (15 वर्ष) कौ वंशानुगत योग्य veer अधिकार देने 
के लिए ag एवं इच्छुक है जो 5 वर्षो से अधिक 
समय से ert मे रहे है" एक अनिवार्य सुधार के रूप मं 
निर्धारित किया गया है। स्कौम & अतिर्गत सभी शहर/शहरी 
समूह पात्र tl आरणएवाई में दो चरणों कौ कार्यान्वयन कार्यनीति 
अर्थात स्लम मुक्त शहर कार्ययोजना (एसएफसीपीओए) कौ 
तैयारी एवं चुनिंदा weal हेतु परियोजनाओं कौ तैयारी कौ 

परिकल्पना कौ गयी है। स्कीम के अतिर्गत शहरो/शहरी समृहीं 
का चयन केन्द्र के परामर्श से wet द्वारा किया जाता है। 
TH के अंतर्गत केन्द्र सरकार 5 लाख से अधिक आबादी 

वाले शहरो/शहरी समूहो के लिए परियोजना लागते का 

50 प्रतिशत, 5 लाख से कम आबादी वाले शहरो/शहरी समृहों 
के लिए परियोजना लागत का 75 प्रतिशत ओर पूर्वोत्तर क्त्र 
के शहरों एवं विशेष श्रेणी के राज्यों (जम्मू एवं कश्मीर, 
हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड) में उनको आबादी पर ध्यानं 

दिए बिना परियोजना लागत का 80 प्रतिशत सहायता प्रदान 

करती है। स्कीम का लक्षय dt योजना के दौरान आरणएवाई 
के अंतर्गत 1 मिलियन परिवारों को लाभ प्रदान करना है। 
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सरकार नै मौजूदा स्कौम को अधिक कार्यान्वयन योग्य 
बनाने के लिए दिनांक 03.09.2013 को भागीदारी में किफायती 

आवास (एएचपी) भी अनुमोदित कौ है। किफायती आवासीय 

स्टोक मे वृद्धि करने के लिए निवारक कार्यनीति के एक भाग 

के रूपमे इस स्कौम के भाग के रूप में भागीदारी में 

किफायती आवास (एएचपी) का कार्यान्वयन किया जाएगा। 

निजी भागीदारी सहित विभिन्न प्रकार at भागीदारियों के अंतर्गत 

आस्भ की गई किफायती आवास परियोजनाओं मे 40 af मी, 

तक के आकार कौ ईडन्ल्यूएस/एलआर्ईहजी रिहायशी ईकादू्यो 
(डीयू) के लिए प्रति इकाई 75000 रुपये कौ दर से केन्द्रीय 

सहायता प्रदान कौ जाएगी। इस स्कौम के अंतर्गत न्यूनतम 

250 रिहायशी इकाइयों वाली परियोजना पर॒ विचार किया 

जाएगा। रिहायशी इकाइयों में ईडन्ल्यूएस/एलर्ईजीए/एलआईजीनी, 

उच्चतर श्रेणियां/वाणिन्यिक इकाइयां शामिल होंगी जिसमे फर्शीं 

क्षेत्रफल अनुपात (एफएआर)/एफएसओआई का कम से कम 60 

प्रतिशत भाग उन रिहायशी इकाइयों के लिए उपयोग किया 

जाएगा जिनका कारपेट क्त्र 60 वर्ग मी. से अधिक न a 

27 अग्रहायण, 1935 (शक) लिखित उत्तर 158 

शहरी गरीबों को क्रेडिट सक्षमता एवं fend आवास 

हेतु सांस्थानिक वित्त का प्रवाह राजीव आवास योजना का एक 

महत्वपूर्णं घटक है। मत्रिमंडल ने दिनांक 23 मार्च 2012 की 
अपनी बैठक मेँ 1000 करोड रुपये कौ untae निधि के 

साथ क्रेडिट जोखिम me कोष (जीआरजीएफ) ce at 

स्थापना को अनुमोदन प्रदान किया है। इस स्कीम का प्रस्ताव 
ईडन्ल्यूएस/एलआईजी व्यक्तिर्यो को 5 लाख रुपये का ऋण 

विना किसी तृतीय पक्ष गारंटी अथवा ऋणाधार के दिए जाने 

वाले ऋणों हेतु ऋणदाता एजेंसियों को ma देना Zi 
सीआरजीएफ के प्रचालन के लिए राष्ट्रीय आवास बैक निर्दिष्ट 

एजेंसी है। सीआरजीएफटी को 31 अक्तूबर 2012 को शुरू 
किया गया a 

उपरोक्त अवधि के दौरान देश के विभिन शहरों a 
स्लमवासियों के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु 

आबंटित धनराशि/उपलब्ध कराये गए अनुदान का राज्य/संघ 

राज्यक्षेत्र-वार Sk अनुलग्नक-1 में दिया गया है। 

तिवरण I 

जनगणना 2011 ओर 2001 मे भारत में राज्यवार em आबादी 

राज्य/संघ राज्य aa जनगणना 2011 जनगणना 2001 

स्लम आबादी समग्र स्लम मे #स्लम आबादी समग्र स्लम में 

राज्य अश राज्य अश 

प्रतिशत में प्रतिशत मं 

1 | 2 3 4 5 

आध्र प्रदेश 10186934 15.55 6268945 11.97 

अरूणाचल प्रदेश 15562 0.02 एनएस एनएस 

असम, 197266 0.30 89962 0.17 

बिहार 1237682 1.89 818332 1.56 

छत्तीसगद् 1898931 2.90 1097211 2.1 

गोवा 26247 0.04 18372 0.04 

गुजरात 1680095 2.57 1975853 3.77 

हरियाणा 1662305 2.54 1681117 3.21 

हिमाचल प्रदेश 61312 0.09 एनएस एनएस 
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1 2 3 4 5 

जम्मू ओर कश्मीर 662062 1.01 373898 0.71 

्ञारखड 372999 0.57 340915 0.65 

कर्नाटक 3291434 5.03 2330592 4.45 

केरल 202048 0.31 74865 0.14 

मध्य प्रदेश 5688993 8.69 3776731 7.21 

महाराष्ट 11848423 18.09 11975943 22.87 

मणिपुर एनएस एनएस एनएस Wawa 

मेघालय 57418 0.09 109271 0.21 

मिजोरम 78561 0.12 एनएस एनएस 

नागालैंड 82324 0.13 एनएस एनएस 

ओडिशा 1560303 2.38 1089302 2.08 

पंजान 1460518 2.23 1483574 2.83 

राजस्थान 2068000 3.16 1563063 2.98 

सिक्किम 31378 0.05 एनएस एनएस 

तमिलनाडु 5798459 8.85 4240931 8.1 

त्रिपुरा 139780 0.21 47645 0.09 

उत्तर प्रदेश 6239965 9.53 5756004 10.99 

उत्तराखंड 487741 0.74 350038 0.67 

पश्चिम बंगाल 6418594 9.80 4663806 8.91 

अंडमान ओर निकोबार gag 14172 0.02 16244 0.03 

dente 95135 0.15 107125 0.2 

दमन ओर दीव एनएस एनएस एनएस एनएस 

दादरा ओर नगर हवेली एनएस एनएस एनएस एनएस 

राष्ट्रीय राजधानी क्षत्र दिल्ली 1785390 2.73 2029755 3.88 

लक्षद्वीप एनएस एनएस एनएस एनएस 

पुदुचेरी 144573 0.22 92095 0.18 

भारत् 65494604 100.00 52371589 100 

नोरः ‘wea’ गैर सूचित स्लमों को दशति है 
@ जनगणना 2011 के अनुसार 4041 साविधिक geal मेँ से 2613 स्लम वाले शहरो/कस्बों के लिए अनुमानित स्लम जनसंख्या 
# जनगणना 2001 के अनुसार 20000 जनसंख्या वाले 1743 स्लमयुक्त॒शहरो/कस्वों के लिए अनुमानित स्लम जनसंख्या। 

ga: भारत की जनगणना 2011, भारत कौ जनगणना 2001 के मुख्य जनगणना उद्धरण।



तिवरण Il 

जेएनएनयूआरएम संयुक्त वित्तीय प्रगति 

(2 दिसम्बर, 2013 के अनुसार) 

क्रम राज्य/संघ 7-वर्षीय नया आबंटन अनुमोदित परियोजना लागत वचनबद्ध एसीए वचनबद्ध जरी एसीए 

स. Tay बीएसयूपी ate ga dum ater कुल बीएसयृपी ate ga wn tet आईएचएस कुल जरी एसीए 

डीपी srt डीपी प्रतिशत डीपी का प्रतिशत 

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. अंडमान ओर निकोबार 000 27.29 | 27.29 0.00 15.15 15.15 0.00 13.64 13.64 50% 0.00 5.53 5.53 20% 

द्रीपसमूह 

2. आध्र प्रदेश 1547.42 76457 = 2311.99 3559.51 = 1003.53 4563.03 = 1605.31 = 67545 = 2280.76 99% 1382.64 656.35 2038.99 88% 

3. अरूणाचल प्रदेश 43.95 2452 6847 66.81 995 76.76 59.60 8.96 68.55 100% 28.91 4.48 33.39 49% 

4. असम 121.94 67.25 {89.19 10844 84.99 19.43 760 = 7022 = 167.६1 89% 48.80 38.81 87.61 46% 

5. बिहार 531.54 16807 699.61 70१99 75789 =: 1467.87 = 31276 38079 = 693.55 99% 78.19 233.51 311.70 45% 

6. चंडीगढ़ 446,13 0.00 446.13 1033.03 0.00 1023.03 444.93 0.00 444.93 100% 379.02 0.00 379.02 85% 

7. oie 385.21 158.83 544.04 461.50 225.60 = 687.10 362.08 = 158.83 520.90 96% 191.66 15885 350.51 64% 

8. दादश ओर नगर हवेली 000 20.56 20.56 0.00 5.74 5.74 0.00 3.34 3.34 16% 0.00 1.67 1.67 8% 

9. दमन ओर da 0.00 21.97 21.97 0.00 0.69 0.69 0.00 0.58 0.58 3% 0.00 0.29 0.29 1% 

10. दिल्ली 1481.28 0.00 1481.28 3244.98 0.00 3244.98 1472.72 0.00 1472.72 99% 768.24 0.00 768.24 52% 

11. गोवा 11.43 = 35.79 47.22 10.22 4.10 14.32 4.60 1.40 6.00 13% 1.15 0.70 1.85 4% 

12. गुजरात 1015.56 25625 1271.81 2067.09 42571 = 2492.81 = 1015.47 = 25465 1270.12 100% 803.48 20432 1007.81 19% 

13. हरियाणा 57.31 209.70 26701 6423 30398 368.20 31.18 231.85 263.03 99% 31.18 172.73 203.91 76% 

14. हिमाचल प्रदेश 31.29 30 68.36 2401 75.11 99.11 18.27 50.09 68.35 100% 7.37 32.09 (39.46 58% 

15. जम्मू ओर कश्मीर 140.18 11734 = 257.52 [62.39 14760 = 31000 = [34.44 11432 = 248.76 97% 52.38 96.86 149.24 58% 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

16. ज्ञारखंड 351.09 136.00 487.09 $30.38 217.93 748.31 328.74 131.33 460.06 94% 82.18 86.98 169.17 35% 

17. कर्नाटक 407.97 22269 630.66 854.64 410.30 1264.94 412.64 222.58 = 635.22 101% 353.20 =. 218.60 571.81 91% 

18. केरल 250.00 198.83 448.83 343.67 273.32 616.98 233.56 201.60 435.17 97% 179.86 161.29 341.15 76% 

19. लक्षद्वीप 0.00 21.03 21.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0% 

20. मध्य प्रदेश 351.10 276.64 627.74 705.08 376.28 1081.36 = 344.26 = 257.42 601.68 96% 258.74 163.11 421.86 67% 

21. महाराष्ट 3372.56 1130.60 4503.16 5837.94 2533.69 8371.62 2818.83 1581.61 4400.44 98% 1894.67 1064.74 2959.41 66% 

22. मणिपुर 43.91 32.35 76.26 51.23 70.21 121.44 43.91 52.20 96.11 126% 32.93 32.35 65.28 86% 

23. मेघालय 40.35 28.97 69.32 51.74 41.48 93.22 40.35 22.43 62.78 91% 36.21 11.21 47.42 68% 

24. मिजोरम 80.11 29.78 109.89 91.02 56.07 147.10 79.73 41.05 120.77 110% 59.80 29.78 89.58 82% 

25. AMS 105.60 44.14 149.74 133.08 101.86 = 234.94 105.60 60.99 166.59 111% 105.60 29.92 135.52 91% 

26, ओदिशा 78.74 176.33 255.07 74.62 289.50 364.12 54.18 194.53 248.71 98% 45.68 155.74 201.42 79% 

27. Wat 83.20 26.95 110.15 135.98 11.03 153.01 83.20 5.48 88.67 81% 38.02 2.74 40.75 37% 

28. पंजाब 444.46 172.56 61702 168.86 340.12 508.98 84.37 145.64 230.00 37% 47.49 89.71 137.19 22% 

29. राजस्थान 383.46 424.56 80802 289.21 10127६8 1301.99 172.67 613.64 = 786.31 97% 85.47 506.74 592.21 B% 

30. सिक्किम 29.06 20.90 49.96 33.58 19.91 53.49 29.06 17.92 46.98 94% 29.06 17.92 46.98 94% 

31. तमिलनाडु 1107.80 349.38 1457.18 2334.28 566.11 2900.39 1045.28 §=— 400.45 1445.73 99% 812.62 362.62 1175.25 81% 

32. त्रपुस 23.66 28.36 52.02 16.13 43.64 60.37 13.96 38.05 52.01 100% 13.96 37.35 51.31 99% 

33. उत्तर प्रदेश 1165.22 854.41 = 2019.63 = 2295.37 = 1295.84 = 3591.21 = 1121.52 826.41 1947.94 96% 850.48 688.34 1538.82 16% 

34. उत्तराखंड 97.84 63.58 161.42 75.32 177.55 252.88 56.47 97.92 154.39 96% 24.11 70.30 94.47 59% 

35. पश्चिम बंगाल 2126.98 68104 2808.02 4171.38 944.36 5121.74 2045.44 109.02 = 2754.46 98% 1427.17 696.67 2123.84 76% 

सकल योग 16356.35 6828.31 23184.66 29712.30 11848.03 41560.33 14672.72 7584.36 22251.08 96% 10150.33 6032.34 16182.67 70% 

जेएनएनयूआरएम निगरानी प्रकोष्ठ 
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(हिन्दी) 

जैविक हथियार 

2071. श्री अर्जुन रामर मेघवालः क्या fats मत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि विभिन्न 

देशा जैविक हथियारों ओर उनके मारकों का विकास कर रहे 

चि ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्संक्धी oo क्या है ओर इस संबध 

मे सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है? 

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर); 

(क) ओर (ख) जैविक तथा जहरीले हथियारों के विकास, 

उत्पादन तथा भण्डारण तथा Se नष्ट करने संबधी अभिसमय 

( बीरीडन्ल्यूसी), 1972 के तहत जैविक हथियारों को विकास, 

उत्पादन aM भण्डारण प्रतिबंधित है। 170 देश इस अभिसमय 

के तहत पत्रकार के रूप मेँ शामिल Zi इस अभिस्रमय को 

अभी सर्वव्यापकता हासिल करनी है। यद्यपि, इस अभिसमय के 

तहत आक्रामक जैविक हथियार प्रतिबंधित हैँ परन्तु रोगनिरोधक, 

सुरक्षात्मक अथवा अन्य शततिपूर्णं प्रयोजनों के लिए इसकी 

अनुमति है। भारत बीटीडन्ल्यूसी का एक पक्षकार है ओर इस 

अभिसमय के क्रियान्वयन मे सक्रिय भूमिका निभाता है। यह 

सुनिश्चित करने के लिए fe fara म कहीं भी जिनमें 

आतंकवादी भी शामिल रहै, जैविक हथियारों का निर्माण न 

किया जाए अथवा इनका उपयोग न हो, हम बीटीडन्ल्यूसी 

तथा अन्य aa के साथ ge Zz 

( अनुकाद। 

अवैध परमाणु व्यापार 

2072. श्री के. सुगुमारः क्या प्रधान मत्री यह बेताने 

कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या हाल ही कौ एक रिपोर्ट मे भारत को 

पाकिस्तान, चीन, उत्तरी कोरिया ओर सीरिया सहित एक दर्जन 

देशों को अवैध परमाणु व्यापार आपूर्तिकर्ताओं कौ श्रेणी मे 

रखा है; ओर 
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(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्योरा क्या है ओर इस पर 

सरकार की क्या प्रतिक्रिया दै? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य 

मत्री तेथा प्रधान मत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. 

नारायणसामी ): (क) विज्ञान तथा अतर्रष्टरीय सुरक्षा संस्थान 

(आईएसआईएस), जोकि संयुक्त राज्य अमरीका का धिक -रैक 

है, ने ईरान मे गुप्त नाभिकीय प्रचुरोदभवन नेटवर्क स्थापित 

करने मेँ सहायता करने के संबध में भारत के शामिल होने 

का आधारहदीन आरोप लगाया है। यह रिपोर्ट भ्रामक दै ओर 

इसमे कोई सच्चाई नहीं है। भारत के नाभिकौय संबद्ध निर्यात 

विनियमन, नाभिकौय संभरक at कौ नियंत्रण सूची के साथ 

संगत हैँ ओर इन्दं wel से लागू किया जाता है। 

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के निदेशकों 

का कार्य निष्यादन 

2073. श्री पोननेम प्रभाकरः 

श्री एम. कृष्णास्वामीः 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान 

के feral का उनकी संस्था की प्रगति में योगदान के 

मूल्यांकन के लिए विशिष्ट मानकों का gaa देने का 2; 

ओर 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी sho क्या है? 

मानव संसाधन विकास मत्रालय मे राज्य मत्री (डौ 

शशी wat): (क) ओर (ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान 

(aad) परिषद् में 16 सितंबर, 2013 को a अपनी 

बैठक में निर्णय लिया कि प्रत्यक aged की अपनी भिन 

विशेषताएं होने के कारण आईआईटी परिषद् कौ स्थायी समिति 

(एससीआईसी) एेसे व्यापके मानकों के सुञ्ञाव देगी जिनके 

आधार पर॒ निदेशकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया 

जा सकेगा। एससीआईसी ने 21.10.2013 को Be अपनी बैठक 

मे निर्णय लिया है कि निम्नलिखित कुछ मुख्य मानदंडों ओर 

संस्थान के विशिष्ट स्वरूप को ध्यान मेँ रखते हुए शासी ad
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द्वारा उपयुक्त समहय गए मानदंडों के आधार पर निदेशकों के 

कार्यं निष्पादन का मूल्यांकन किया जा सकता हैः 

1. 

11. 

12. 

13. 

14. 

शैक्षिक नेतृत्व, नीतिगत आयोजना ओर सांस्थानिक 

निर्माण; 

मुख्य कार्मिक/संकाय हेतु नेतृत्व विकास कार्यक्रम 

को साध्य बनाना; 

नए शैक्षिक कार्यक्रम, विशेष रूप से सहयोगी, 

अंतर-विषयक शैक्षिक कार्यक्रमों को बढाने के लिए 

प्रयत्न करना; 

संकाय की भर्ती, उसको बनाए रखना ओर संकाय 

कां विकास करना; 

अवसंरचनात्पक विकास, विशेष रूप से प्रयोगशालाओं 

का विकास, उने भी, अवर स्नातक प्रयोगशालाओं 

का विकास करना; 

अनुसंधान ओर प्रोद्योगिकौ अंतरण सहित अनुसंधान 

ओर नवाचार; 

राष्टीय विकास लक्ष्यो के प्रति योगदान; 

उद्योग-अकादमिया इंटरफेसः; 

अतररष्टीयकरणः; 

छात्र-कल्याणः; 

tea पर्यावरण को सुनिश्चित करना जो महिला-पुरुष 

संवेदनशील हो ओर समानता का संवर्धन करे; 

सतत विकास के संवर्धन में पहल करना ओर ग्रीन 

एजेंडा को लागू करना, जिसमें प्रदान किए am 

शैक्षिक कार्यक्रम परिलक्षितं होते हों, सास्थानिक 

Tae ओर कैम्पस का विकास करना; 

आतरिक राजस्व का उत्पादन ओर अक्षय निधियां; 

पारदर्शिता ओर उत्तरदायित्वः विशेष रूप से, 

संस्थान^आई आईटी परिषद् वेबसाइट के माध्यम॒से 

प्रापण ओर निर्माण जैसी विवेचनात्मक प्रक्रियाओं के 

अनुकूल सक्रिय प्रकटन के लिए ई सक्षम प्रोद्योगिकौ 

का उपयोगः 
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15. समीक्षा ओर मूल्यांकन प्रणाली; 

16. तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार (टी्ईक्यूआईपी) जैसे 

कार्यक्रमों के माध्यम से दूसरे इंजीनियरिंग संस्थानां 

मे तकनीकौ शिक्षा कौ गुणवत्ता 4 सुधार लाने at 

दिशा में योगदान; 

17 aaa सिस्टम में सुधार (पहले, ऊपर उल्लिखित 

मुदं के अतिरिक्त, अन्य ae शामिल हो सकते 

है) पर काकोदकर समिति कौ सिफारिश का 

कार्यान्वयन; 

18. प्रभावशीलता ओर अभिगम्यता (पहुंच योग्य); 

छात्रो/संकाय ओर अन्य हितधारकों के साथ इंटरफेस 

की गुणवत्ता, परेशानी निवारण प्रक्रिया aa ओर 

फीड वैक प्रणालिया। 

हीरा अतरष्टीय इस्लामिक महिला विश्वविद्यालय 

2074. श्री एम. कृष्णास्वामीः 

श्री आर. श्रुवनारायणः 

क्या पानव संसाधन विकास wat यह बताने की कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या सरकार aw विचार तिरूपति, आध्र प्रदेश में 

हीरा अंतर्रष्टीय इस्लामिक महिला विश्बविद्यालय स्थापित करने 

का है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी alo क्या है; ओर 

(ग) उक्त विश्वविद्यालय के किस समय तक स्थापित 

किए जाने की संभावना 2? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय यें राज्य मंत्री (डो. शशी 

थरूर): (क) जी, नहीं। केन्द्र सरकार के wa तिरूपति, 

आध्र प्रदेश में हीरा अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक विश्वविद्यालय स्थापित 

करने का कोई प्रस्ताव नहीं 2 

(ख) ओर (ग) प्रश्न नहीं उठते।
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(हिन्दी) 

राज्यों में धार्मिक ace 

2075. श्री भारसाहेब राजाराम amar: क्या विधि 

ओर न्याय मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) महाराष्ट सहित उन राज्यों का व्यौरा क्या है जहां 

राज्य विधि ओर न्याय विभाग ने धार्मिक स्थानों के काम-काज 

के प्रबंधन के लिए fet cel कौ स्थापना की 2; 

(ख) क्या गत तीन वर्षो में प्रत्येक at ओर चालू वर्ष 

के दौरान ta धार्मिक cel द्वारा कथित अनियमितताओं^अपने 

कार्यकाल पूरा करने के बाद भी एसे धार्मिक cet द्वारा 

चूककर्ता ट्रस्ट के स्थान पर नए cel कौ स्थापना न करने 

के संबंध मै कोई शिकायतें wa हुईं है; 

(ग) यदि हां, तो विशेष रूप से महाराष्ट सहित तत्संब॑धी 

रज्य-वार व्यौरा क्या है; 

(घ) क्या सरकार नै राज्य सरकारों को धार्मिक स्थानां 

के yer हेतु ae कौ स्थापना के संबध में कोई दिशानिर्देश 

जारी किये है या जारी किए जाने का विचार 2: ओर 

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मत्री तथा विधि ओर 
न्याय मत्री (श्री कपिल सिल्बल): (क) से (ङ) जानकारी 

एकत्रित की जा रही है ओर सभा पटल पर रख दी जाएगी 

लालिका छात्रावासों ओर कोलेजों की स्थापना 

2076. श्रीमती सीमा उपाध्यायः 

श्री महेश्वर हजारीः 

श्री हर्षं वर्धनः 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा 

करेगे किः 

(क) वर्तमान समय मेँ देश मे मुस्लिम समुदाय में पुरुष 

ओर महिलाओं कौ साक्षरता दर क्या 2; 

(ख) क्या सरकार का विचार 12वीं पंचवर्षीय योजना के 

दौरान देश के विभिन जिलों, विशेषकर अल्पसंख्यक बहुल 
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जिलों मे, उनकौ साक्षरता द्र में ओर बढ़ोतरी करने हेतु 

अधिक बालिका छात्रावास ओर मोडल डिग्री aids स्थापित 

किए जाने का है; 

(ग) यदि हां, तो राज्य व स्थान-वार तत्संबधी व्यौरा क्या 

है; ओर 

(घ) इन छात्रावासों ओर कोलिजों को कब तंकं स्थापित 

किए जाने की संभावना है? 

मानव संसाधन विकास मत्रालय मे राज्य मत्री (डो 

श्री थरूर ): (क) भारत कौ जनगणना 2001 के अनुसार, 
मुस्लिमों (पुरुषो) कौ साक्षरता दर 67.6 प्रतिशत ओर मुस्लिमों 

(महिलाओं) कौ aad दर 50.1 प्रतिशत 2 

(ख) ओर (ग) अल्पसंख्यक बहुल जिलों के शैक्षिक 
दृष्टि से fase ्लोकों (ईबीबी) मेँ अब तक कुल 291 

बालिका छात्रावास अनुमोदित किए गए fi wean विवरण 

संलग्न 2) 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र प्रायोजित 
योजना अर्थात राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (ea) से 

अन्य बातों के साथ-साथ अल्पसंख्यक बहुल जिलों सहित 

शैक्षिक दृष्टि से fase 60 न्लोकों मे एक मोडल डिग्री 
कोलेज स्थापित करने कौ परिकल्पना की गर है। इन aici 

की अवस्थिति तथा स्थापना संभावित योजनाओं पर आधारित 

होगी जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा यथासमय तैयार कौ 
जाएगी। 

(घ) कोई समय-सीमा नहीं दी जा सकती क्योकि, 

छात्रावासों के निर्माण के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य सरकारे 

उत्तरदायी है। 

विवरण 

अल्पसंख्यक बहुत जिल के शैक्षिक दृष्टि से fred 

न्लोकोः मँ सस्वीकृत बालिका छात्रावास की सख्या 

क्रम राज्य शैक्षिक दृष्टि से fred 
सं sit मे अनुमोदित बालिका 

छात्रावासों कौ संख्या 

1 2 3 

1. अरूणाचल प्रदेश 7 

2. असम । 47 

3. बिहार 72 



1 2 3 

4 जम्मू ओर कश्मीर 3 

5. Ras 34 

6. कर्नाटक 10 

7. मध्य प्रदेश 2 

8. महाराष्ट 8 

9 मणिपुर | 2 

10. मेघालय 6 

11. ओडिशा 7 

12. TR प्रदेश 56 

13. उत्तराखंड ) 7 

14. पश्चिम ae 30 

कुल 291 

विदेशों मे भारतीय मजदूरों का शोषण 

2077. श्री मनसुखभाईं डी. aera: 
श्री अजनक्ुमार एम. यादवः 
श्री अनुराग सिंह ठाकुरः 

श्री एस. पक्कीरण्पाः 

क्या प्रवासी भारतीय कार्य पत्री यह a कौ GT 
करेगे किः 

(क) क्या भारत से हजारों मजदूर रोजगार के लिए 
विभिन देशों मे जाते है ओर यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबधी 

an क्या है; 
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(ख) क्या सरकार को aed के शोषण संबंधी कोई 

शिकायत wa हुई है; ओर 

(ग) यदि हां, तो एेसे शोषण की रोकथाम के लिए 

सरकार द्वारा उठाए गए कदमो का व्यौरा क्या है? 

प्रवासी भारतीय कार्यं मत्री (श्री कायलार रवि): 

(क) भारतीय कामगार कम कौशल से लेकर उच्च कौशल 

तक रोजगार की सभी श्रेणियों में रोजगार के लिए soa 

करते है। saa स्वीकृति, saa सक्षी कार्यालय दारा 
उत्प्रवास जांच अपेक्षित (ईसीआर) उन aad धारकों को दी 

जाती है जो रोजगार के वास्ते 17 अधिसूचित saa जांच 
अपेक्षित देशों नामशः अफगानिस्तान, बहरीन, इंडोनेशिया, इराक, 

जडन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, ओमान, कतर, 

सूडान, सीरिया, ais, सऊदी अरब के राज्य, संयुक्त अरब 

अमीरात ओर यमन में से किसी एक में जा रहे Zz 

fist 3 वर्षो के दौरान दी गई saa स्वीकृति का 

an संलग्न विवरण मे दिया गया है। 

(खे) भारतीय कामगारों से we शिकायतें सामान्यतः वेतन 

का भुगतान न करने/द्र से करने या कम भुगतान करने, लंबे 
समय तक काम करने के घटे, रहने की खराब स्थितियां, 

शारीरिक wer वीजा ओर श्रम कार्ड का समय पर 
नवीकरण न act, चिकित्सीय उपचार के लिए भुगतान करम 

से मना करना, संविदा की संविदात्सक अवधि समाप्त होने पर 

गृह नगर जाने के लिए टूटी ओर हवाई टिकट देने से मना 
करना, द्धुट्टी या निकास/पुनः प्रवेश परमिर/अतिम वीजा देने 

से मना करना आदि से aaa होती है। 

(ग) सरकार ने प्रवासी भारतीय कामगार के कल्याण कौ 

सुरक्षा करने हेतु विभिन्न पहले कौ हैँ इस प्रकार कौ पहलों 
कौ सूची संलग्न विवरण-ा में दी गर्ह Zz 

विवरण | 

fred तीन वर्णो के दौरान दी गर उत्मवास स्वीकृति का व्यौरा 

क्रम स, राज्य 2010 2011 2012 2013 

(अक्तूबर तक) 

1 2 3 4 5 6 

lL अंडमान ओर निकोबार gage 93 97 172 

2. आंध्र प्रदेश 72 220 
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1 2 3 4 5 6 

3. अरूणाचल प्रदेश 188 175 153 212 

4 असम 2,133 2 459 3 384 3058 

5. बिहार 60.531 71 438 84 078 80313 

6. चडीगद | 831 861 823 982 

7. छत्तीसगद 81 114 111 90 

8. दमन ओर दीव 11 13 31 27 

9. दिल्ली 2 583 2 A25 2 842 2461 

10. Wat ओर नगर हवेली 11 53 20 30 

11. गोवा 1 380 1,112 1 338 2461 

12. गुजरात 8 245 8 369 6,999 7374 

13. हरियाणा 958 1 058 1,196 1413 

14. हिमाचल प्रदेश 743 739 847 1060 

15. जम्मू ओर कश्मीर 4 080 4,137 4,737 3815 

16. आारखंड 3,922 4 287 5 292 5634 

17. Salen 17 295 15 394 17 960 14647 

18. केरल 1.04.101 86.783 98.178 71232 

19. लक्षद्वीप 18 11 13 61 

20. मध्य प्रदेश 1 564 1 378 1815 1716 

21. महाराष्ट 18,123 16 698 19 259 16452 

22. मणिपुर 22 11 07 16 

23. मेघालयं 11 16 39 42 

24. मिजोरम 4 0 03 01 
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1 2 3 4 5 6 

25. नागालैंड 2 39 03 12 

26. ओडिशा 7344 7 255 7478 8157 

27. पुदुचेरी 223 211 257 301 

28. we stax 0 0 0 0 

29. पंजाब 30,974 31 866 37.472 40009 

30. राजस्थान 47 803 42 239 50 295 42662 

31. सिक्किम 8 8 13 18 

32. तमिलनादु 84.510 68 732 78 ,185 67871 

33. त्रिपुरा 454 465 514 416 

34. उत्तर प्रदेश 1 40 826 1.55 301 1.91 341 179584 

35. उत्तराखंड 1,177 1441 2 470 2165 

36. पश्चिम बंगाल 28 900 29.795 36 988 33347 

कुल 6 Al 356 6 26 565 7.47 041 672504 

विवरण II Gi) भावी उत्म्रवासियों को वैध ओर अवैध उत्प्रनास के 

क्रमशः लाभों ओर जोखिमों के बारे मेँ शिक्षित 
सरकार ने प्रवासी भारतीय कामगार के कल्याण कौ करने tq मीडिया के माध्यम से एक we 

सुरक्षा करने हेतु विभिन ved कौ है जिसमें अन्य बातों के जागरूकता-सह--प्रचार अभियान। 
साथ-साथ निम्नलिखित शामिल रैः- 

Gv) सभी उत्परास संरक्षी कार्यालयों A कम्प्यूटरीकृत 

0) उतप्रवासियों/भावी उत्प्रवासियों को सूचना प्राप्त करने 

ओर भरतीं एजेटोविदेशी नियोक्ताओं के विरूद्ध शिकायतें 

दर्ज करने में सक्षम बनाने हेतु दिल्ली मे प्रवासी 

भारतीय कामगार स्रोत केन्द्र (ओडन्ल्यूञ्आारसी) नामक 

एक 24x7 रोल wl हेल्पलाइन स्थापित कौ गई 

él 

(i) कोच्ची, हैदराबाद ओर पंचकुला (हरियाणा) मेँ 

उत्प्रवास स्रोत केन्द्र 

(४) 

उत्प्रवास स्वीकृति प्रणाली मौजूद रै। अब पासो 

पर भरतीं एजैयो. विदेशी नियोक्ता का नाम, व्यवसाय, 

वेतन, बीमा, west नम्बर, पासपोर्ट/वीजा ओर 

हेल्पलाइन के वारे मे सूचना देने बाले स्टीकर्सं 

चिपकाएं जाते Zl 

सभी भारतीय मिशन मे, उत्प्रवासियों के यथा-स्थान 

कल्याण हेतु भारतीय समुदायं कल्याण कोष 

(आईसीडन्ल्यूएफ) कौ स्थापना कौ गई ze विगत
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(vi) 

(vii) 

(viii) 

0) 

(u) 

(iii) 

(iv) 

प्रन के 

तीन वर्षो मेँ लगभग 28.000 उत्प्वासियों 4 योजना 

से लाभ उठाया है ओर इस प्रयोजन हेतु 37 

करोड रुपये का उपयोग किया जा चुका है। 

दुबई स्थित स्नोत केन्द्र (आईडन्ल्यूआरसी) में भारतीय 

कामगारों कौ समस्याओं का समाधान करने के 

लिए एक 24x7 बहु-भाषायी हेल्पलाइन दहै। अन्य 
feat मे भी भारतीय कामगारों कौ समस्याओं पर 

ध्यान देने के लिए हेल्पलाइन,/हेल्पटस्क 21 

जब कभी शिकायत प्राप्त होती है, यदि वह 

पंजीकृत भरतीं wiz के विरूद्ध है तो उत्प्रवास 
अधिनियम, 1983 के तहत प्रावधानों के अनुसार 

antag कौ जाती है। अवध wel के विरुद्ध 
प्राप्त शिकायतों को जांच के लिए ओर स्थानीय 

कानून के अंतर्गत प्रावधानों के aed आपराधिक 

कारवाई करने हेतु राज्य सरकारों को भैजा जाता 

21 जब विदेशी नियोक्ता के विरुद्ध शिकायत प्राप्त 
होती है तो एसे नियोक्ता को ae लिस्ट में 

शामिल करने हेतु कार्यवाही शुरू की जाती 2 
भारतीय मिशन भी td मामलों को विदेशी 

नियोक्ता/स्थानीय सरकार के साथ sad है ताकि 

समस्याओं का निपटान किया जा सके ओर कामगारो 

के कल्याण को सरक्षण प्रदान किया जाए 

इसके अतिरिक्त 17 अधिसूचित देशों मे उत्प्रवास 

करने के लिए, ईसीआर (sare जांच अपेक्षित) 

sot कौ महिला कामगार कौ सुरक्षा ओर कल्याण 

के feu निम्नलिखित उपाय किए रैः 

ईसीआर पासपोर्द पर der देशों में saa 

करने हेतु महिलाओं के लिए 30 वर्ष कौ आयु 

का प्रतिबध। 

उत््वासियों के लिए मिशन द्वारा निर्धारित न्यूनतम 

रेफरल मजदूरी। 

विदेशी नियोक्ता द्वार 2500 अमरीकौ डालर कौ 

सिक्युरिटी डिर्पोजिट का भुगतान किया जाना। 

सभी महिला उत्प्रवासी कामगार के लिए संबंधित 

भारतीय मिशन द्वारा रोजगार cares का पूर्व 

सत्यापन अनिवार्य 
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(५) घरेलू नौकरानियोँ के लिए विदेशी नियोक्ता द्वारा 

प्री-पेड मोबाईल फोन सुविधा। 

भारतीय fast द्वार व्यथित उत्प्रवासियों के लिए 

शरण-स्थलों का संचालन। 

(vi) 

(vii) Wars? भारतीय कार्य wares ने कतर, संयुक्त 

अरब अमीरात, कुवैत, ओमान, मलेशिया ओर बहरीन 

के साथ श्रम संबधी द्विपक्षीय करार/समञ्मौता सापनों 

पर हस्ताक्षर किए a इन wea ज्ञापनों से 

प्रवास के प्रब॑धन में द्विपक्षीय सहयोग ओर श्रम 

कल्याण के सरक्षण को ager मिलेगा समञ्लौता 

सापनोँं के तहत संयुक्त कार्य दलों का गठन किया 

गया है ताकि जैसे ही मामले प्रकाश मे आएं तो 

उनके निपटान हेतु नियमित रूप से संयुक्त कार्य 

दल की ash आयोजित की जा aa 

( अनुकाद)] 

आपदा प्रबंधन शिक्षा 

2078. श्रीमती अनू टन्डनः क्या मानव संसाधन विकास 

मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार आपदा प्रबधन शिक्षा में स्कोंउटूस ओर 

गाइद्स शामिल करने पर विचार कर रही है; ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ah क्या है? 

मानव संसाधन विकास ware में राज्य मत्री (डं 

शशी थरूर ): (क) ओर (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं 

(एनसीईआरटी) 

(एनसीएफ )-2005 कौ दृष्टि से पाठ्यपुस्तक तैयार करती है। 

प्रशिक्षण परिषद् राष्टीय पाटूयचर्या ara 

पाद्य पुस्तकों A आपदा wae कौ विषयवस्तु एकीकृत कौ 

गर्ह हे जिनमे स्काउट ओर गाइड संबंधी कार्यकलाप भी 

शामिल किए गए है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बो ने कक्षा 

IX ओर X में मूल्यांकन के few स्वास्थ्य ओर शारीरिक 

शिक्षा के तहत स्काउट्स ओर mesa कार्यकलापों को भी 

सम्मिलित किया है।



179 प्रश्नो के 

[feet] 

कमजोर वर्गो के लिए आरक्षण 

2079. श्री रवनीत सिंहः क्या प्रधान मंत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों मे समाज के 

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के आरक्षण को निर्दिष्ट करने 

हेतु संविधान में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी oh क्या है ओर इसके 

क्या कारण रहै; ओर 

(ग) प्रस्तावित संशोधन कब तक पुरःस्थापित किए जाने 

की संभावना है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य 

मंत्री तथा प्रधान मत्री कार्यालय पे राज्य मंत्री (श्री वी. 

नारायणसामी ): (क) सरकारी नौकरियों मे समाज के आर्थिक 

रूप से कमजोर वर्गो को आरक्षण प्रदान करने हेतु संविधान 

मे संशोधन करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं Zi 

(ख) ओर (ग) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर कौ ध्यान 

मेँ रखते हुए प्रश्न नहीं saa 

( हिन्दी) 

अनुसूचित जाति“ जनजाति छात्रों का प्रवे 

2080. श्री महाबल मिश्राः क्या मानव संसाधन विकास 

मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के 

कारण कई अनुसूचित जाति/जनजाति छत्रं को गुरू गोविंद 

सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा संचालित विभिन्न 

art में प्रवेश से वंचित रखा गया है; 

(ख) यदि a, तो क्या इस aay मे सरकार द्वारा ak 

सुधारात्मक कदम उठाए गए/उदाए् जाने का प्रस्ताव है; ओर 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा- क्या है ओर यदि नही, 

तो इसके क्या कारण दै? 
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मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मत्री (डो 

Vent थरूर ): (क) गुरू गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय 

द्वारा प्रदान कौ गई सूचना के अनुसार, आरक्षण नीति, दिल्ली 

सरकार कौ नीति के अनुसार 2) माननीय, उच्च न्यायालय के 

आदेशो का पर्णं रूप से पालन किया गया था ओर उच्च 

न्यायालय द्वारा सभी अ.ज./अ.ज.जा. छात्रों को aad के लिप 

दी गई अनुमति के अनुसार, se प्रवेश दिया ग्या था। 

(ख) गुरू गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय एक राज्य 

विश्वविद्यालय है ओर दिल्ली सरकार के प्रशासकीय नियंत्रण 
में Zz 

(ग) उक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं saa 

(अनुवाद ] 

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अतर्गत अप्रयुक्त निधि 

2081. श्री एन. धरम सिंहः क्या प्रधान मंत्री यह 

बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए 

आवंटित रशि ज्यादातर संबधित विभागों के पास अप्रयुक्त पडी 

रहती है; | 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मंत्रालय-वार ओर योजना-वार 

ब्योरा क्या है; 

(ग) क्या वास्तविक यथार्थं at स्थिति को धयान a रखे 

fan निर्धारित किए गए कठोर mel ओर दिशानिर्देशों के 

कारण निधि खर्च नहीं हो पाती है; ओर 

(घ) यदि हां, तो इस संबंध मेँ सरकार कौ क्या 

प्रतिक्रिया है ओर योजनाओं को लागू करवाने मे लचीलापन 
लाने हेतु कौन से उपाय किए जाने का प्रस्ताव 2? 

संसदीय कार्य मंत्रालय मे राज्य मंत्री तथा योजना 

मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) ओर 
(ख) केन्द्र प्रायोजित स्कौमों (सीएसएस) को आवंटित निधियां 

स्कौम के दिशानिर्देशों के अनुरूप, wal अथवा उनकी 

एजैसियों/८सोसायरियों को उनके उपयोग at गति को ध्यान में 

रखते दए विभिन किस्तो मे जारी कौ जाती है। किंतु, यदि 
निर्धारित बजट के अनुसार कुछ निधियां जारी नहीं कौ जाती 

है तो उन्हे संशोधितं आकलनं मेँ घटाया अथवा विनियोजित 
अथवा प्रत्यर्पित किया जा सकता है। अप्रयुक्त निधियां विभागों
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मं नहीं रखी जाती। किन्तु, राज्य तथा उनकी wie 

अप्रयुक्त निधियों को उनका उपयोग किए जाने तक के लिए 

रख सकती हे। 

(ग) ओर (घ) निधियों के उपयोग की गति धीमी रहने 

के कई कारण है जिनके चलते केन्द्र ओर we द्वारा विभिन्न 

सीएसएस के अंतर्गत जारी कौ गई निधियां राज्यों अथवा 

उनकी एजेंसियों द्वारा अप्रयुक्त रह ॒ जाती है। कुछेक tert 
के मानदंडो/दिशानिर्द्शो का सख्त होना भी उपयोग की गति 

धीमी होने कौ एक वजह हो सकता है। हाल ही में निर्णय 

लिया गया है कि अधिकतर सीएसएस कौ 10 प्रतिशत निधियां 

राज्यों को wat निधि के रूपमे दी जाएगी ताकि <r 

al डिजाइन ओर कार्यान्वयन मे लचीलापन ओर नवप्रवर्तन 

लाया जा सके। 

एससीपी ओर टीएसपी का कार्यान्वयन 

2082. श्री रामसिंह wear: 

श्री लक्ष्मण Se: 

श्री मनसुखभाई डी. aaa: 

क्या योजना मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) गत तीन वर्षो के दौरान केन्द्र ओर wal द्वारा 

अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना ओर अनुसूचित 
जनजातियों के लिए जनजातीय उप-योजना के कार्यान्वयन कौ 

स्थिति क्या 2: 
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(ख) गत तीन वर्षो के दौरान विभिन केद्रीय मंत्रालयों 

ओर राज्य सरकारों द्वारा किए गए खर्च ओर निधि के आबंटन 

का वर्ष-वार व्यौरा क्या है; 

(ग) उक्त अवधि के लिए इस घटक के अंतर्गत योजना 

आयोग द्वारा जारी किए जाने वाली बकाया राशि क्या है; ओर 

(घ) निधियां कब तक जारी कर दी जाएगी? 

संसदीय कार्य मंत्रालय A राज्य मंत्री तथा योजना 

मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) ओर 
(ख) योजना आयोग द्वारा अनुसूचित जाति उप योजना ओर 

जनजातीय उपं योजना के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश वर्षं 2005 
मे राज्यो/संघ wadat ओर 2006 में केन्द्रीय मंत्रालयो/विभागों 

को जारी feu m थे। योजना आयोग द्वारा गठित नरेन्द्र 

जाधव कार्यदल की सिफारिश के आधार पर, केन्द्रीय 

संत्रालयो/विभागों को 2011-12 से एससीएसपी ओर रीएसपी के 
लिए योजना निधियां निर्धारित करने हेतु बाध्यता की विभिन 

डिग्री के साथ 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। waa 

Tada के day मे fied तीन वर्षो के लिए एससीएपी 

ओर रीएसपी के अतिर्गत आवंटन तथा व्यय का व्यौरा क्रमशः 

संलग्न विवरण-] ओर 1 मे दिया गया है। एससीएसपी ओरा 
await के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों(विभागों से संबंधित आबंटन 

ओर व्यय का व्यौरा 2011-12 से शुरू करते हुए क्रमशः 
व्यय बजट खंड- के विवरण 21 ओर 21-क पर उपलब्ध है। 

(ग) ओर (घ) एससीएसपी ओर रीएसपी के aah 

योजना आयोग के पास tet कोई राशि उपलब्ध नहीं है। 

वितरण 

वार्षिक योजना 2010-11, 2011-12 ओर 2012-13 & दौरान एससीएसपी weyers 

क्रम राज्य/संघ वार्षिक योजना 2010-11 वार्षिक योजना 2011-12 वार्षिक योजना 2012-13 

स. राज्यकष्र अआ.का कुल एससी कलम कुल एससी कोलम एससी कुल एससी कोल 

जनसंख्या राज्य एसपी 4 से राज्य एसपी gq एसपी राज्य एसपी 12 से 

% (2001 योजना परिव्यय Sm वास्तविक योजना eq om संभावित योजना परिव्ययं 13 का 

जनगणना) व्यय प्रतिशत परिव्यय Wart व्यय परिव्यय प्रतिशत 

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 

1. आध्र प्रदेश 16.20 3680000 6131.39 16.66 3739.00 42000.0 7233.35 1682 4915.21 48924.90 8378.18 17.12 

2. असम 6.90 7645.00 140.27 1.83 9000.00 165.52 1.84 165.52 1050000 724.50 6.90 

3. बिहार 15.70 2000000  3375.12 16.88 1731.85 2400000 4245.72 17.69 4245.72 28000.00 5446.17 19.45 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 

4. छत्तीसगद 11.60 1323000 1612.13 12.19 1073.45 1671000 1847.77 11.06 1287.92 23480.00 2434.00 10.37 

5. गोवा 180 271000 2248 0.853 13.31 3320.00 3086 0.93 803 4700.00 94.00 2.00 

6. गुजरात 7.10 3000000 1231.80 4.44 1174.75 38000.00 2084.04 5.48 1577.14 51000.00 2865.59 5.62 

7. हरियाणा 19.30 1826000 2309.65 12.65 1904.61 20358.00 2599.45 12.77 2015.88 26485.00 2843.34 10.74 

६. fear eT 2470 30000 74200 2473 73765 33000 834.10 25.28 = 83035 3700.00 = 914.64 24.72 

9 जग्मू ओर कश्मीर 760 6000.00 455.65 7.59 . एनआर 6600.00 53578 812 535.78 7300.00 732.14 10.03 

10. ारखंड 11.80 9240.00 95624 = 10.35 74024 1530000 1446.05 9.45 1446.05 1630000 1714.53 10.52 

11. कर्नीटक 16.20 3105000 3866.59 = 1245 22601 38070.00 4632.99 12.17 4632.99 4203000 512500 12.19 

12. केरलं 9.80 10025.000 983.45 9.81 862.07 1201000 117818 9.81 117818 14010.00 137438 9.81 

13. मध्य प्रदेश 15.20 19000.00 2918.00 15.36 2108.12 2300000 3575.58 15.55 3418.17 28000.00 4284.00 15.30 

14. महाराष्ट 10.20 3791600 3867.11 10.20 2478.13 4200000 4233.00 10.08 3938.36 4500000 4590.00 10.20 

15. मणिपुर 2.80 2600.00 62.40 2.40 42.40 3210.00 89.62 2.79 71.६2 3500.00 79.71 2.28 

16. ओडिशा 160 1100000 1868.37 1699 1600.16 1520000 2842.16 1.70 2124.59 1725000 2953.86 17.12 

17. पंजाब 28.90 9150.00 2640.00 28.85 1881.07 1152000 3323.52 28.85 1902.59 14000.00 4039.00 28.85 

18 र॒जस्थान 17.20 2400000 3798.30 15.83 3364.35 2750000 4344.10 = 15.80 3877.44 33500.00 5568.38 16.62 

19. सिक्किम 5.02 1175.00 10.13 0.86 10.13 1400.00 1027 0.73 10.27 187700 94.27 8.02 

20. तमिलनाडु 19.00 2006800 4240.73 21.13 4210.00 23535.00 5007.50 21.28 4491.97 28000.00 6114.50 21.84 

21. त्रिपुरा 17.40 1860.00 = 365.53 19.65 = 196.57 = 1950.00 32867 16.85 25195 2250.00 = 822.63 36.56 

22. उत्तर प्रदेश 21.10 4200000 8881.00 21.15 8657.89 4700000 9938.15 21.15 8725.16 57800.00 12203.80 21.11 

23. उत्तराखंड 17.90 6800.00 12262 18.03 = 493.23 7800.00 1404.00 18.00 501.06 8200.00 1476.00 18.00 

24. Wears 23.00 1798500 = 4142.40 = 23.03 2698.34 22214.00 5118.98 23.04 5118.98 25910.00 5966.69 23.03 

25. चंडीगढ़ 17.50 462.73 81.20 17.55 81.33 661.89 = 115.85 17.50 11805 73722 13143 17.83 

26. दिल्ली 16.90 1140000 1901.56 16.68 = 2064.99 1513300 2419.95 15.99 2390.88 15862.00 - 2760.46 17.40 

27. पुद्चेरी 16.20 2500.00 = 291.83 11.67 20699 2750.00 20948 7.62 = 208.34 3000.00 = 493.68 16.46 

कुल 16.20 395876.73 58221.58 1471 45714.24 474541.89 6979464 1471 59988.40 561326.12 84224.83 15.00 

स्रोतः रज्य योजना अनुमोदन पत्र तथा रज्य सरकार कं एससरीएसपी दस्तावेज 

THAT प्राप्त नहीं हई 
वषं 2012 13 कं संबध मेँ व्यय संबंधी सूचनो प्राप्त नहीं हुई 21
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विवरण 

वार्विक योजना 2010-11, 2011-12 ओर 2012-13 के दौरान Ava आक्टन va व्यय 

(रुपये करोड़ में) 

क्रम राज्य/संघ वार्षिक योजना 2010-11 वार्षिक योजना 2011-12 वार्षिक योजना 2012-13 

स, waa अ.जजा.का कुल रीएसपी प्रतिशत रीएसपी कुल दीएसपी प्रतिशत रीएसपी कृल रीएसपी प्रतिशत 

जनसंख्या राज्य आवंटन व्यय राज्य आवटन सभापति राज्य आवंटन 

% (2001 योजना योजना व्यय योजना 

जनगणना) परिव्यय परिव्यय परिव्यय 

| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. आप्र प्रदेश 6.6 36800.00 2529.20 6.87 1576.78 43000.00 2973.13 691 2172.10 48935.00 3591.39 7.34 

2. असम 124 7645.00 53.53 0.70 54.99 900000 7746 086 7746 TUR TUR 

3. बिहार 09 2000000 222.49 1.11 800] 24000.00 30021 1.25 00.21 2800000 393.86 1.41 

4. छत्तीसगढ़ 31.8 1323000 4207.14 31.80 3994.98 1671000 5561.44 33.28 4229.53 2348000 7356.00 31.33 

5 गोवा 12.1 2710.00 153.10 5.65 11880 3320.00 235.91 7.11 22675 4700.00 566.42 12.05 

6. गुजरात 148 3000000 4148.45 13.82 4446.68 3800000 5103.03 13.43 5103.03 5100000 6682.41 13.10 

7. हिमाचल प्रदेश 4.0 3000.00 270.00 900 27000 3300.00 297.00 9.00 297.00 3700.00 333.00 9.00 

8. जम्मू ओर कश्मीर 109 6000.00 67375 11.22 TAR 6600.00 74345 11.26 743.45 7300.00 1254.77 17.19 

9. ्ारखंड 263 9240.00 4657.72 5041 4200.34 1530000 6027.37 39.39 574939 THUR TRE 

10. कर्नाटक 66 31050.00 1517.94 4.89 1185.08 3807000 1866.95 4.90 1866.95 4203001 2075.00 4.94 

1]. करल 1.1 10025.00 20.50 2.00 200.50 1201000 28419 2374 28419 TR TUE 

12. मध्य प्रदेश 20.3 1900000 4244.10 = 22.34 4402.30 23000.00 4964.90 = 21.59 5062.73 28000.00 6178.91 2207 

13. महाराष्ट 8.9 3791600 3147.89 8.30 2323.15 42000.00 3693.50 879 310600 TRH TUE 

14. मणिपुर 34.2 2600.00 1017450 = 29.13 = 620.32 = 3210.00 1071.85 33.39 103000 3500.00 1358.53 38.82 

5. ओडिशा 22.1 1100000 2463.08 = 22.39 2602.55 1520000 3603.43 23.71 32263 1725000 4316.40 25.02 

16. राजस्थान 12.6 24000.00 2857441 11.91 2565.50 2750000 3568.18 12.98 3339.75 33500.00 4321.19 12.90 

17. सिक्किम 20.6 1175.00 92.74 789 54.56 1400.00 40.90 292 9750 187700 एनएफ 

18. तमिलनाडु 1.0 2006800 208.88 1.04 22542 2253500 = 25392 1.085 = 245.20 2600000 35393 1.26 

19. त्रिपुर 31.1 16000 83027 33.89 56६4६ = 1950.00 60747 31.15 629.36 22500 TAN 

20. उत्तर प्रदेश 0.1 4200000 31.00 0.07 21.23 4700000 31.85 0.07 26.46 एनएफ  एनएफ 
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114.49 7800.00 23400 3.00 117.60 8200.00 = 246.00 3.00 

22214.00 1470.29 6.62 1470.29 25910.00 1657.52 6.40 

1434.84 13.92 12.12 1515 एएफ We 

324.95 28.79 8.86 2.18 568.25 50.29 8.85 

1 2 3 4 5 6 

21. उत्तराखंड 3.0 6800.00 204.00 3.00 

22. पश्चिम बंगाल 5.5 1798500 1127.28 627 85170 

23. अंडमान ओर 83 9497 8073 8.73 
निकोबार द्रीपसमूह 

24. दमन ओर दीव 88 16923 14.99 8,86 

कुल 8.2 355196.20 34751.69 9.78 30528.96 425878.79 43213.14 10.15 39514.91 358200.26 40735.62 11.37 

स्रोतः राज्य योजना अनुमोदन पत्र तथा रज्य सरकारों कं एससीएसपी दस्तावेज 
एनभारःसूचना प्रप्त नहीं हूर 
एनएफः+ अंतिम रूप नहीं दिया Ta 

मतदाता पहचान पत्र 

2083. श्री एम. वेणुगोपाल रेडडीः क्या विधि ओर 

न्यायं मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या निर्वचन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार 

देश में मतदाताओं को पहचान पत्र जारी कर दिए गए है 

(ख) यदि हां, तो amet व्यौरा क्या है ओर यदि नही, 

तो इसके राज्य-वार कारण क्या है; 

(ग) क्या इस संबंध मे Oa सरकार a राज्यों को 

कोई सलाह जारी at गई है ओर यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा 

क्या है; 

(घ) क्या निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए पहचान 

TH को प्रमाण पत्र के रूप मेँ स्वीकार नहीं किया जा रहा 

ओर यदि a, तो तत्सबधी ot क्या है ओर तत्संबधी कारण 

क्या है; ओर 

(ङ) इस संबध Y सरकार द्वारा क्या कदम उठाए 

mss जा रहे है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी पत्री तथा विधि ओर 

न्याय मत्री (श्री कपिल सिव्बल): (क) ओर (ख) भारत 

निर्वाचन आयोग ने जानकारी दी है कि देश F लगभग 95 

प्रतिशतं कुल fatal को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र 

(ईपीआईसी) जारी कर दिए गए रै। निर्वाचन आयोग ने यह 

ओर जानकारी दी है कि 100% या लगभग 100% समावेशन 

को 27 wai weet में प्राप्त कर लिया गया हे। 

असम, ames ओर जम्मू कश्मीर ने निम्न समावेशन का 

कारण यह रै कि इन रान्यों मेँ ईपीञईसी के लिए स्थानीय 

विरोध था। तथापि, अब स्थानीय लोग आश्वस्त दहै ओर 

कार्यक्रम को तेजी के साथ क्रियान्वितं किया जा रहा है। अन्य 

राज्यों मेँ निम्न समावेशन के लिए कारण, दूरी ओर कतिपय 

aat मे कठिनाई से wad है। निर्वाचन आयोग ने, यह भी 

जानकारी दी है कि 100% समावेशन के लिए यथासंभव शीघ्र, 

प्रयास किए जा रहे है। निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत रूप में 

waves waa मँ निर्वाचकों को जारी किए गए ईपीञर्दसी 

कौ प्रास्थिति संलग्न विवरण में amg गई i 

(ग) भारत सरकार ने राज्यों को कोई सलाहकारी जारी 

नहीं की 21 तथापि निर्वाचन आयोग ने जानकारी दी है कि 

उसने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचक अधिकारी को सभी 

निर्वाचकों के लिए send जारी करने के few कहा 2 

(घ) ओर (ङ) किसी अभिकरण द्वारा पहचान के सबूत 

के रूप मे ईपीआईसी को स्वीकार करने के लिए उसे 

अभिकरण द्वारा विनिश्चित किया जाना होता है। निर्वाचन 

रजिस्द्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्वाचक को ईपीआईसी जारी करने 

का एकमात्र प्रयोजन, मतदान के समय मतदान केन्द्र पर 

निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना है।
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तिवरण 

लिखित उत्तर 

हपीआहसी, 2013 की ग्रास्थिति को दशनि काला wit (अर्हक तारीख के रूपय मे अथात् 

01.01.2013 को अतिम wera के समय पर्) 

19) 

क्रम Tag राज्यक्षेत्र कां नाम साधारण निर्वाचन, जारी ईपीआईसी ईपीञआईसी कवरेज 

सं 2013 को al कुल संख्या % 

कुल संख्या 

1 2 3 4 5 

1 आध्र प्रदेश 58143670 58143670 100.00 

2 अरूणाचल प्रदेश 741680 737670 99.46 

3 असम 19043470 0 0.00 

4 बिहार 59222225 52884279 89.30 

5 oda * 16796174 16596300 98.8] 

6 गौवा 105437] 1054371 100.00 

7 गुजरात 38077453 37948644 99.66 

8 हरियाणा 14684233 14684233 100.00 

9 हिमाचल प्रदेशं 4515602 4515602 100.00 

10 जम्मू ओर कश्मीर 6839055 5880327 85.98 

11 args 19146829 17561366 91.72 

12 कर्नाटक 41838541 41409485 98.97 

13 केरल 23548090 23548090 100.00 

14 मध्य yes* 46457724 46457724 100.00 

15 महाराष्ट 79918631 68426438 85.62 

16 मणिपुर 1747889 1747889 100.00 

17 मेघालय 1488719 1488719 100.00 

18 मिजोरम + 686305 686305 100.00 

19 नागालैंड 1192377 0 0.00 
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1 2 3 4 5 

20 ओडिशा 29675289 27646607 93.16 

21 पंजाब 18426185 18415037 99.94 

22 राजस्थान" 40608056 40376590 99.43 

23 सिक्किम 346763 346763 100.00 

24 तमिलनाडु 51568994 51568994 100.00 

25 त्रिपुरा 2352505 2352505 100.00 

26 उत्तराखंड 6559869 6543915 99.76 

27 उत्तर प्रदेश 129721457 128763797 99.26 

28 पश्चिम बंगाल 60014867 59730604 99.53 

29 अंडमान ओर निकोबार दीपसमूह 253110 221111 87.36 

30 चडीगद 556942 556534 99.9३ 

3 दमन ओर दीव 94494 9०846 98.26 

32 दादरा ओर नगर हवेली 171055 171055 100.00 

33 Tay राजधानी राज्यक्षेत्र॒दिल्ली* 11507113 11507113 100.00 

34 लक्षद्रीप 46230 46230 100.00 

35 पुदुचेरी 850475 850475 100.00 

योग 787896442 74296 1287.6 94.30 

“fare, 2013 को यथाविद्यमान। 

रिप्पणः सभी राज्यो/संघ राज्यक्षेत्रों में 01.01.2014 तक पुनरीक्षित नामावली जनवरी 2014 में प्रकाशित को जाएगी। 

(ख) यदि हां, तो कपनी-वार तत्संबधी ah क्या है; 

ओर 

2084. श्री अवतार fae Wert: क्या प्रधान मंत्री यह (ग) प्रत्येक मामले में क्या प्रगति हई है ओर केन्द्रीय 
बताने की कृपा करगे किः 

प्रारंभिक पूछताछ 

अन्वेषण ब्यूरो द्वारा आरोप पत्र कब तक दायर feu जाने 

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा राटा, बिरला, कौ संभावना है? 

जिंदल ओर भारतीय समूह कौ कंपनियों के कुछ अधिकारियों कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेशन मंत्रालय में राज्य मत्री 
के विरुद्ध unite पुछठताछ^प्राथमिकी दर्ज कौ गर्ह है; तथा प्रधान wat कार्यालय येंराज्य मत्री (श्री वी. नारायणसामी );
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(क) से (ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 08 
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मामले दर्ज किए #1 वर्तमान स्थिति सहित इन मामलों का 

arm संलग्न विवरण में दिया गया Zz 

विवरण 

टाटा, fase, जिदल ओर भारती समूह at कंपनियों के आरोपित व्यक्ति (व्यक्तियो)८कंपनियो 

के चिलाफ दर्ज fee me मामले 

1 

क्रम सं, मामला आईडी आरोपित व्यक्ति (व्यक्तियों)/कंपनी का व्यौरा आरसी/पी कौ वर्तमान स्थिति 

2 3 4 

1. आरसी 24(ए) 2011- aad ont सेल्युलर लि. वर्तमान मे भासती एयरटेल लि. नई दिल्ली आरोप पत्र दायर 

एसौबी दिल्ली 

We 219 2012 

ई0002-ईओ। 

पीर 219 2012 ई 

0004/ईओ./ईओं 

पी 1/द/2013-इमो- 

डब्ल्यू चेन्नई 

Gs 4(क)/13-एसीबी , 

हैदराबाद 

आरसी-11/2013/ईओयू- 

Iva 

आरसी-221/2013/30001, 

ईओ-1/ईओाा 

ओर अन्य 

169 निजी कंपनियां यय, free ओर निदल समूह कौ कंपनियों सहित 

निजी कंपनियां fre वर्षं 1993 से 2005 तक कोयला न्लोकों का आबरटन 

किया गया 

1 

२ 

3 

4, 

5 

6 

7 

. हिंडालको इदस्द्रीज तत्कालीन दृंडियन एल्युमिनियम कंपनी 

जिदल स्टील एवं पावर लि. तत्कालीन जिदल feu लि. 

fara पावर लि. 

रिस्को 

जिदल भर्मल पावर लि/जिदल विजयनगर लि. 

जिदल waa स्टील लि. 

श्याम डीआरआई लि. ओर अन्य 

Wag रार ated 

रवि काति 

सुश्री नीरा रिया 

ted ae पावर कंपनी लि. (ative) 

tad आदित्य fase समूह के श्री कुमार मंगलम faze 

tad feral gente लि. deg भवन, तृतीय तल, 

SL एनी ae रोड, act, मुम्बई ओर 

tad and एभरटेल लि. प्लाट स. 16, उद्योग बिहार, 

फेज-1\४, गुडगांव 

tad fame रेलिकम्यूनिकेशन लि. 31 एक्सटर रोड, 21.00 

HAGA, सिगापुर-239732) 

13 नियमित मापले दायर किए 

गए है। 

we दर्ज कौ om है। 

पी दर्ज at गई Zi 

अन्वेषण के बाद We को बंद 

कर दिया गया। 

आरसी दर्ज कौ om 2 

आरसी दर्ज कौ ग्ृहै। 
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3. ted aa कम्यूनिकेशन fa, टाबर-सी, we न. dha एवं 

सी-36, जी-न्लोक, विद्या नगरी, पीओ- बांदा कुली कोभ्पलेक्स, 

मुम्बई-400098 ओर अन्य 

8 आसी 219 2013 

ई0006-ईओ। 1. 

जिदल समूह कौ कंपनियों के विरुद्ध 

श्री नवीन जिदल, पत्र स्व. श्री alt. fea, प्रता जिदल 

आरसी दर्ज कौ गर्ह हे। 

हाऊस, 6 पृथवीराज रोड, नई दिल्ली। 

2. dad जिदल स्टील एवं पवर fa, जिदल सेटर 12 भीकाजी कामा we, नई दिल्ली 

3. dad जिदल रिएलिरी wie we 

नई दिल्ली। 

सं 1104, 11a तल, 89, नेहरू प्लेस, 

4. Fad गगन aa आयरन प्रालि. ted fier स्टील एवं पावर लि. aad जिदल 

रिएलिरी प्रा. fa, नई दिल्ली एक्जिम 

प्रालि. ओर aed सौभाग्य मीडिया लि. के निदेशक 

(हिन्दी) 

दिल्ली अपार्टपेट स्वामित्व अधिनियम 

2085, श्री जयप्रकाश अग्रवालः क्या शहरी विकास 

मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या दिल्ली अपार्दमेट अधिनियम, 2011-13 सरकार 

के विचाराधीन 2; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है; 

(ग) क्या उक्त अधिनियम को अंतिम रूप दे दिया गयां 

हि 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 2: ओर 

(ङ) यदि नही, तो तत्संबधी कारण क्या हैँ ओर इसे 

कब तक अंतिम रूप दिए जानै की संभावना रहै? 

शहरी विकास मंत्रालय मे राज्य पत्री (श्रीमती वीपा 

ara): (क) से (ङ) 1-12-1987 को अधिनियमित 

दिल्ली अपार्टमेट स्वामित्व अधिनियम, 1986 आज at तिथि 

मे भी प्रभावी है। इस अधिनियम का स्थान किसी नए 

अधिनियम ने नहीं लिया है ओर इस स्तर पर किसी नए 

विधेयक को लाने को कोई समय-सीमा नहीं दी जा सकती 

है। 

कोलेजों को तकनीकी विश्वविद्यालयों का दर्जा 

2086. श्री कादिर राणाः क्या मानव संसाधन विकास 

मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2012-13 के दौरान देश के 

कतिपय कलेजो को तकनीकी विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है; 
ak 

(ख) यदि हां, तो राज्य एवं कौलेज-वार व्यौरा क्या है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री (डं 

शी थरूर): (क) जी, नहीं। सभी विश्वविद्यालय, या तो 

केन्द्रीय अधिनियम या किसी राज्य अधिनियम द्वारा सृजित किए 

जाते दै। इसी तरह, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) 
अधिनियम, 1956 कौ धारा 3 के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा 

किसी संस्था को सम विश्वविद्यालय के रूप मेँ घोषित किया 

जा सकता 21 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 

या अखिल भारतीय तकनीकौ शिक्षा परिषद, (एआर्सीरीई) 

अधिनियप, 1987 मै किसी कालेज को "तकनीकी विश्वविद्यालय 

दर्जा" प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। राज्यों से संबद्ध 

कालेजों के प्रकार या प्रदान किए जा रहे कार्यक्रमों के स्वरूप
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पर नामों मे ओर अनेक wel दारा विश्वविद्यालयों के नाम 

मे तकनीकी या प्रौद्योगिकी शब्द शामिल किए गए है। 

(ख) प्रश्न नहीं vom 

( अनुवाद] 

राष्टीय शैक्षणिक निक्षेपागार 

2087. श्री गजानन ध. बाबरः 

श्री अथलराव पाटील शिवाजीः 

श्री धर्मेन्द्र यादवः 

श्री saa अडसुलः 

क्या मानव संसाधन विकास मत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या सभी शैक्षणिक अभिलेखों का ser बेस तैयार 

करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार की स्थापना करने 

का कोई प्रस्ताव दै; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा ओर उदेश्य क्या है; 
ओर 

(ग) प्रस्तावित राष्टरीय शैक्षणिक निक्षेपागार कब तक 

स्थापित किए जाने की संभावना है? 

मानव संसाधन विकास मत्रालय में राज्य मत्री (डी 

शशी wet): (क) ओर (ख) जी, at सरकार ने दिनांक 

5.9.2011 को संसद में राष्ट्रीय शैक्षिक डिपोंस्टरी विधेयक, 

2011 पेश किया है। इस विधेयक का उद्य केन्द्रीय डाराबेस 

मे शोक्षिक उपाधियों ओर प्रमाणपत्रं को इलेक्टोनिक फार्मेट में 

रखना ओर उनका रखरखाव करने के लिए एक राष्ट्रीय 

शैक्षिक डिपोंजिटरी कौ स्थापना करना है। इसका उदेश्य शैक्षिक 

संस्थाओं, विद्यार्थियों ओर नियोक्ताओं द्वारा शैक्षिक उपाधि्यों का 

सहज SAE प्रयोग करने में उनको समर्थं बनाना ओर 

किसी व्यक्ति की एसी आवश्यकता का समाप्त करना है 

जिसमे उसको सत्यापन आदि के लिए wa प्रमाणपत्रं ओर 

अकि तालिकाओं कौ प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु शैक्षिक संस्थाओं 

मे जाना Ws इससे ओंनलाइन सत्यापन कौ सुविधा प्रदान 

करके प्रमाण-पत्री ओर अंक तालिकाओं की जालसाजी को भी 

समाप्त किया जा सकेगा। 
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(ग) यह राष्ट्रीय शैक्षिक feat, संसद द्वारा विधेयक 

के पारिते करने एवं राष्ट्रपति जी कौ मंजूरी के बाद लागू 

होगा। 

विश्वविद्यालयों का भारतीय इजीनियरिंय विज्ञान ओर 

प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप मे उन्नयन 

2088. श्री पी. कुमारः क्या मानव संसाधन विकास 

मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने ae विश्वविद्यालयों का भारतीय 

इंजीनियरिंग विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में उन्नयन 

करने का निर्णय लिया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी राज्य-वार व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने इन विश्वविद्यालयों के उन्नयन का 

मामला संबंधित राज्य सरकारों के साथ उठाया दै; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

मानव संसाधन विकास पत्रालय में राज्य मत्री (डी 

शशी wet): (क) ओर (ख) जी, a आनंद कृष्णन 

समिति जिसका गठन उच्च स्तर कौ प्रोद्योगिकीय राष्ट्रीय महत्वं 

कौ संस्थाओं के रूप में रूपांतरित करने के लिए कुछ चुनिंदा 

संस्थाओं कौ क्षमता का मूल्यांकन करने हेतु किया गया था, 

ने संसद के एक अधिनियम के जरिए भारतीय इंजीनियरिंग 

fas तथा प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईर्दैएसरी) के रूप में 

परिवर्तित किए जाने हेतु 05 (पांच) संस्थानों कौ अनुशंसा 

कौ है। जिन पांच संस्थानों कौ अनुशंसा की गह थी वे हैः 

(1) बंगाल इजीनियररिग कोँलेज-शिबपुर (पश्चिम बंगाल) (इस 

समय बंगाल इजीनियरिग ओर विज्ञान विश्वविद्यालय 

( बीईएसयू) -शिबपुर), (2) प्रौद्योगिकी संस्थान, बनारस हद् 

विश्वविद्यालय ( बीएचयू) -वाराणसी (उत्तर प्रदेश), (3) कोचीन 

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकौ विश्वविद्यालय (सीयूएसएटी ) - कोच्चि 

(केरल), (4) आंध्र यूनीवर्सिटी कोँलेज ate इंजीनियरिंग 

विशाखापट्ूटनम (आध्र प्रदेश) ओर (5) युनीवर्सिटी कोलेज 

aim इजीनियरिंग विश्वविद्यालय (यूसीई), उस्मानिया 

विश्वविद्यालय-हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)। 

(ग) ओर (घ) जी, al भारत सरकार ने संबंधित राज्य 

सरकार से परामर्श करके बीईएचयू शिबपुर ओर
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सीयूएसएरी- कोच्चि को भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी 

संस्थानों (आई आईईर्दएसरी) के रूप में पहले ame करने 

का निर्णय लिया है। प्रौद्योगिकी संस्थान, बीएचयू (उत्तर प्रदेश) 

को va ही अधिकार मेँ ले लिया गया है ओर इसे 

दिनांक 29.06.2012 से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बीएचयू) 
के रूप मे परिवर्तित कर दिया गया Zi 

( हिन्दी) 

ई-गवर्नेस में अनियमितताए 

2089. श्री प्रेमचन्द Wes: क्या संचार ओर सूचना 

प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार को ई-गवर्नेस परियोजना के क्रियान्वयन, 

विशेषकर mee कौ खरीद में कथित अनियमितताओं संबंधी 

शिकायतें wa हुई रै; 

(ख) यदि हां, तो इस संब्ध F मध्य प्रदेश सहित 

विभिन राज्यों से प्राप्त शिकायतों का alg क्या है; ओर 

(ग) सरकार द्वार इस Bae में प्राप्त हुई शिकायतों पर 

क्या कार्रवाई की me हैकिए जाने कौ संभावना 2? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य पत्री 

तथा पोते परिवहन मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री मिलिन्द 

देवरा): (क) जी, Ae 

(ख) ओर (ग) प्रश्न ही नहीं sad 

(अनुकाद] 

फर्जी विदेशी विश्वविद्यालय 

2090. श्री dat we गौडाः क्या मानव संसाधन 

विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या बडी संख्या मे विदेशी विश्वविद्यालयों ने 

भारतीय विद्यार्थियों को लुभाया है ओर बाद 4 ये विश्वविद्यालय 

ot पाए गए; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है ओर at गए 

विद्यार्थियों कौ संख्या कितनी है तथा इन विद्यार्थियों को किस 

प्रकार भारत सरकार द्वारा सहयोग किया गया रै; 
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(ग) क्या सरकार के पास इन विदेशी विश्वविद्यालयों की 

विश्वसनीयता जांचने के लिए कोई da है; 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी aio क्या है; ओर 

(ङ) भारतीय विद्यार्थियों को एसे फर्जी विदेशी विश्वविद्यालयों 

H प्रवेश लेने से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए 

tra जाने का प्रस्ताव 2? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री (डो 

शशी wet): (क) भारतीय oral द्वारा विदेशी विश्वविद्यालयों 

मे उच्च अध्ययन करना व्यक्तिगत इच्छा ओर चुनाव का 

मामला रै जिनमे छात्र विदेशी विश्वविद्यालयों मे उपलब्ध 

सूचना के आधार पर दाखिला चाहते ci विदेशी विश्वविद्यालयों 

के संबंधित प्राधिकारियों द्वारा स्थापित मानदंडों को न अपनाने 

कौ कुछ घटनाएं, जिनसे भारतीय छात्र प्रभावित हुए, सरकार 

के ध्यान में आई है। 

(ख) अब तक बताए गए मामलों मँ यूएसए कौ aac 

यूनिवर्सिटी ओर aed वजीनिया यूनिवर्सिटी तथा यूनाइटेड किग्डम 

में लंदन मेदरोपोलिटन यूनिवर्सिटी है। विश्वविद्यालय का एक ही 

मामला जो बंद fen गया था वह दराईवैली यूनिवर्सिटी 

कैलिफोर्निया का था जिसे यूएस प्राधिकारियों द्वारा अप्रवास में 

धोखाधड़ी के आरोपों के कारण बंद कर दिया था जिससे 

लगभग 1800 भारतीय छात्र प्रभावित हुए थे। भारत सरकार 

ने भारतीय छात्रो के हित के संरक्षण के लिए यूएस प्राधिकारियों 

के साथ मामले को शक्तिशाली en से उठाया ओर यूएस 

में अन्य विश्वविद्यालयों में स्थानान्तरण कराकर उन्म से 1260 

छात्रों कौ सहायता कौ। 

(ग) से (ङ) भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) फोन 

पर दी जाने वाली सहायता प्रदान करता है ओर भारतीय छात्रों 

को संदर्भ के लिए सभी कार्य दिवसं में antes विश्वविद्यालय 

संघ द्वारा प्रकाशित अतर्रष्टरीय प्रलेखन जैसे “इन्टरनैशनल 

हैडबुक ate यूनिवर्सिटी ", “acd लिस्ट ओंफ यूनिवर्सिंटीस ", 

^ कोमनवेल्थ erga” तथा शिक्षा के बरे में अमरीकौ परिषद 

द्वारा प्रकाशित “अक्रेडिटिड इन्स्टीट्यूशन्स sith पोस्ट-सेकेन्डरी 

एजुकेशन" भी प्रदान करता है जिससे वह विश्वविद्यालय कौ 

प्रत्यायन स्थिति का मूल्यांकन कर Fal
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परिणामों की घोषणा 

2091. श्री असादूददीन ated: क्या मानव संसाधन 

विकास मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या asa माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिणाम घोषित 

करने मे राज्य wet से ae रह गया है; 

(ख) यदि हां. तो इसके क्या कारण है; ak 

(ग) केद्रीय माध्यमिक शिक्षा बो द्वारा विद्यार्थियों को 

कोलेजों मे दाखिला लेने मे मदद करने हेतु 10वीं ओर 12वीं 

के परिणाम सही समय पर घोषित करने के लिए क्या कदम 

उठाए गए Asam जा रहे है? 

मानव संसाधन विकास मत्रालय में राज्य मत्री (डं 

wet थरूर): (क) से (ग) जी, नहीं। परीक्षा आयोजित 

करना ओर परिणाम घोषित करना सतत प्रक्रिया का अंग है। 

प्रत्येक बोर्ड अपनी समय सारणी का अनुपालन करता है ओर 

यह कहना गलत है कि एक ae दूसरे बो से पीठं 2 

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा até परीक्षा-आयोजन ओर परिणामों 

कौ घोषणा के लिए समय-सीमा का ase से पालन करता 

a1 परीक्षाएं निरपवाद रूप से प्रतिवर्ष 01 मार्च से आरम्भ 

होती है ओर मई के अंत तक परिणाम घोषित किए जाते 

है। गत॒ शैक्षिक wa अर्थात् 2012-13 मे माध्यमिक ओर 

वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षाओं के परिणाम क्रमशः 27.05.2013 

ओर 30.05.2013 को घोषित किए गए sh 

अनुसंधान संस्थानों की स्थापना 

2092. श्री आर. श्रुवनारायणः 

श्री पोनम प्रभाकरः 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को wi में 

अनुसंधान संस्थानों का निर्माण करने कौ सलाह दी है; ओर 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी air क्या है ओर इस aay 

मे राज्य सरकारों से क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है? 
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मानव संसाधन विकास मत्रालय में राज्यमत्री (डो 

शशी थरूर): (क) जी, नहीं 

(ख) प्रश्न नहीं seal 

साप्रदवायिक waa को बढावा 

2093. श्री tama बिसवालः स्या मानव संसाधन 

विकास मत्री यह बताने को कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार के पास स्कूलों ओर कलेजो मेँ 
सांप्रदायिक सद्भाव के बरे मे छात्रो को शिक्षा देने के लिए 

कोई कार्य-योजना है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण हँ; ak 

(घ) क्या सरकार ने सांप्रदायिक सद्भाव को बदावा देने 

के लिए राष्ट्रीय स्तर की रचनात्मक प्रतियोगिताएं आयोजित at 

है ओर यदि हां, तो तत्सबधी a क्या है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मत्री (श्री 

शशी थरूर ): (क) a (घ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं 
प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा तैयार ओर केन्द्रीय शिक्षा 
सलाहकार até (सीएबीई) द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय पाद्यचर्या 

कार्यदाचा-2005 (एनसीएफ-2005) में पादूयपुस्तकों के विकास 

हेतु दिशा-निर्देशो कौ व्यवस्था 21 पाट्यपुस्तकों कौ विषयवस्तु ' 
में oal के बीच सामुदायिक सदभाव के संवर्धन हेतु मूल्यों, 
धर्मनिरपेक्षता तथा शाति शिक्षा कौ अध्ययन सामग्री शामिल है। 

विश्वविद्यालय पाद्यचर्चा ओर सह-पाद्यचर्या कार्यकलापों के 

माध्यम से सामुदायिक सद्भाव का संवर्धन भी करते Zi 
केन्द्रीय विद्यालयों ओर नवोदय विद्यालयों द्वार ont के बीच 

सामुदायिक सदभाव के संवर्धन हेतु रचनात्मक प्रतियोगिताए 

आयोजित कौ जाती हें। गृह मंत्रालय जिला स्तर पर स्कूली 
बच्चों ओर wes wes स्तर पर aide छात्रों कौ 

निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए wea राज्यक्ेत्ो 

को वित्तीय सहायता उपलब्ध Hud Zz 

( हिन्दी] 

जल संकट 

2094. श्री राजेन्द्र॒ अग्रवालः क्या प्रधान मत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः
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(क) क्या योजना आयोग ने देश में ae रही पानी कौ 

कमी पर चिंता जताई है ओर राष्ट्रीय संपदा के रूप में जल 

संसाधन को घोषित करने हेतु अपने नियमों में संशोधन करने 

के लिए ut से अग्रह किया है; 

(ख) यदि हा, तो तत्संबधी ahr क्या है ओर इसके 

क्या कारण दहै; 

(ग) क्या आने वाले वर्षो में होने वाली जल की कमी 

का आकलन करने के लिए कोई अधययन किया गया है या 

किए जाने का प्रस्ताव है; ak 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर यदि नहीं, 

तो इसके क्या कारण है? 

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मत्री तथा योजना 

मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) ओर 
(ख) योजना आयोग ने aed! पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में, 

बद् रही पानी कौ कमी पर चिता व्यक्त की है क्योकि 
उपलब्ध पानी कौ मात्रा लगभग अपरिवर्तनीय है। बदती जनसंख्या 

ओर आर्थिक विकास कौ वजह से बढती मांग के फलस्वरूप 

मांग-आपूर्तिं के संतुलन पर अत्यधिक दबाव usm तथापि, 

जल संसाधनों को राष्ट्रीय सम्पदा के रूप में घोषित करने 

हेतु अपने नियमों यें संशोधन करने के लिए राज्यों से आग्रह 

नहीं किया गया है। राष्ट्रीय जल नीति (2012) में यह कहा 

गया है कि “जल संसाधनों कौ आयोजना विकास ओर 
परबधन को मानवीय सामाजिक ओर आर्थिक weal को 

We रखते हुए पर्यावरणीय रूप से सशक्त आधार वाले 

स्थानीय, क्षेत्रीय, राज्य ओर राष्ट्रीय संदर्भ कोध्यान में रखते हुए 

साद्य एकीकृत ute द्वारा शासित करने की आवश्यकता है "। 

(ग) ओर (घ) देश के लिए ओसत वार्षिक जल 

उपलब्धता 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) अनुमानित 

कौ गई है। तथापि, स्थलाकृतिक जलविज्ञान संबंधी तथा अन्य 
बाध्यताओं को ध्यान A रखते हुए प्रयोज्य जल संसाधन 

लगभग 1121 बीसीएम अनुमानित किए गए है जिसमे सतह 
जल से 690 बीसीएम ओर पुनर्भरणीय भूजल से 431 बीसीएम 

शामिल है। 

राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास आयोग 

(एनसीभईडल्ल्यूआरडी) ने at 1999 A अपनी रिपोर्ट में 

अनुमान लगाया है कि वर्षं 2010, 2025 ओर 2050 में 
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वार्षिक जल आवश्यकता क्रमशः लगभग 710 बीसीएम, 843 

सीसीएम ओर 1180 बीसीएम होगी। 

( अनुवाद] 

नोटरी पल्लिक 

2095. श्री अदगुरू एच. विश्वनाथः 

श्री एन. पीताम्बर कुरूपः 

क्या विधि ओर न्याय wit यह बताने कौ कृपा करेगे 

किः 

(क) राज्य सरकारों के लिए केद्रीय नोररी/नोररी पल्लिक 

के चयन हेतु अपनाए गए मानदंड क्या है ओर नोरी 

अधिनियम के अनुसार oda नौटरी/नोटरी पल्लिक को प्रत्यायोजित 

शक्तियों तथा निर्धारित सेवा अवधि का व्यौरा क्या है; 

(ख) नोटरी की नियुक्ति & संबंध मे गत तीन aa ओर 

चालू at के दौरान विभिन wal से प्राप्त हुए आवेदनं कौ 

राज्य-वार संख्या कितनी 2; 

(ग) उक्त अवधि के दौरान कौ गर्ह fafa कौ 

संख्या कितनी है तथा उनकी adm स्थिति का राज्य-वार 

an क्या हे; 

(घ) सरकार के wa लंबित आवेदनों ओर लंबित wa 

के कारणों का राज्य-वार a क्या है; ओर 

(ङ) इस संबंध मे नए प्रावधान को कब तक लागू 

किए जाने कौ संभावना है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी wit तथा विधि ओर 

न्याय मत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) केन्द्रीय सरकार 

द्वारा विभिन राज्यों के लिए aha के वचन कौ प्रक्रिया 

के लिए anes, नोरेरियों कौ शक्ति तथा पदावधि के साथ 

Tet अधिनियम, 1952 ओर उसके अधीन विरचित नियमों में 

अधिकथित feu गए है। 

(ख) 30.11.2013 तक चालू ay सहित पिछले तीन वर्षं 

के दौरान, नोरेरियों की नियुक्तिं के लिए विभिन राज्यों से 

प्राप्त आवेदनों कौ संख्या संलग्न विवरण- में दी गर्ह हे।
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(ग) frst तीन वर्षं ओर 30.11.2013 तक चालू वर्ष 

के दौरान नियुक्त किए गए aha की राज्यवार संख्या संलग्न 

विवरण-ा मे दी गई है। 

(घ) पिछले तीन वर्षं तथा 30.11.2013 तक चालू वर्ष 

के दौरान सरकार के साथ लंबित अवेदनों की राज्यवार संख्या 

27 अग्रहायण, 1935 (शक) 

संलग्न विवरण-ाा में दी गई है। लंबित रहने के लिए कारण 

विवरण I 

deat at नियुक्ति के लिए प्राप्त आवेदनं की राज्यवार सख्या 
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है कि नोटेरी कौ नियुक्ति के लिए प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया 

है जिसमे विभिन चरण अंतर्वलित रहै तथा अधिक समय 

लगता 21 

(ङ) दस संबंध में कोई विनिर्दिष्ट समय सीमा नहीं 

नियत की जा सकती हे। 

राज्य/संघ Wass 2010 2011 2012 2013 * 

1 2 3 4 5 

आश्र प्रदेश 161 176 25 20 

अरूणाचल प्रदेश - - ~ - 

असम 02 - - - 

बिहार 34 70 43 23 

छत्तीसगद् 03 11 | 01 10 

गोवा 01 - 03 03 

गुजरात 417 788 6५8 896 

हिमाचल प्रदेश 03 01 06 10 

हरियाणा 168 202 152 184 

ल्लारखंड 17 17 07 08 

wy ओर कश्मीर - - - - 

केरल 173 176 121 86 

कर्नाटक 297 334 202 187 

मेघालय - - - - 

महाराष्ट 466 764 500 503 

मणिपुर - - - - 

मिजोरम 
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1 2 3 4 5 

मध्य प्रदेश 19 42 26 33 

armas - 01 - - 

ओडिशा 10 15 08 17 

पंजाब 98 123 79 103 

राजस्थान 182 286 237 372 

सिक्किम - - - - 

तमिलनाडु 469 519 463 331 

त्रिपुरा 05 11 02 01 

उत्तर प्रदेश 282 441 241 299 

उत्तराखड 15 08 12 04 

पश्चिम बगाल 19 23 10 08 

अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह - - - - 

ashe 15 30 08 13 

दिल्ली 56 79 71 92 

दादरा ओर नगर हवेली - - - - 

दमन ओर दीव ~ ~ - - 

लक्षद्वीप - - - - 

पुदुचेरी 08 10 06 04 

“तारीख 30.11.2013 तक। 

विवरण Ii 

30.11.2013 तक नियुक्ते किए गए aeftal की wear Wen 

राज्य/संघ Wass 2010 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 

आध्र प्रदेश 24 74 - 

अरूणाचल प्रदेश 
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1 2 3 4 5 

असम - - छ _ 

बिहार 09 11 - 20 

छत्तीसगढ़ - 0] - 04 

गोवा 02 01 - 01 

गुजरात 74 132 180 - 

हिमाचल प्रदेश - - - 

हरियाणा 20 60 - 78 

ज्ारखंड 01 01 - 05 

wy ओर कश्मीर - - 7 - 

केरल 34 69 - 78 

कर्नाटक 49 125 - 154 

मेघालय ~ - छ _ 

महाराष्ट 120 168 - 305 

मणिपुर - - - - 

मिजोरम ~ - - - 

मध्य प्रदेश 05 08 - 14 

नागालैंड - _ _ 01 

ओडिशा 03 02 - 06 

पंजाब 18 37 - 62 

राजस्थान 10 45 - 107 

सिक्किम - - - - 

तमिलनादु 105 163 - - 

त्रिपुरा - 04 - 05 
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1 2 3 4 5 

उत्तर प्रदेश 29 72 169 - 

उत्तराखंड - 09 ~ _ 

पश्चिम बंगाल 09 04 - 09 

अंडमान ओर निकोबार gage - - - - 

चंडीगद् 02 02 - 14 

दिल्ली 13 11 - - 

दादरा ओर नगर हवेली - - - 

दमन ओर दीव - -- छ _ 

लक्षद्वीप - -- _ _ 

पुदुचेरी 11 01 - - 

विवरण I 

Cad आवेदनं की रान्यवार सख्या 

राज्य/संघ Wass 2010 2011 2012 2013* 

1 2 3 4 5 

आध्र प्रदेश - 176 25 20 

अरूणाचल प्रदेश - ~ _ 

असम - - _ _ 

बिहार - - 22 23 

छत्तीसगद् - - - 10 

गोवा - - - 03 

गुजरात - - 339 896 

हिमाचल प्रदेश ~ - 02 10 

हरियाणा - - 66 184 

्ारखड - - 02 08 
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1 2 3 4 5 

जम्मू ओर कश्मीर - ~ ~ _ 

केरल - _ 69 86 

wale - _ 97 187 

मेघालय - _ _ - 

महाराष्ट - _ 259 503 

मणिपुर ~ - - ~ 

मिजोरम - - - _ 

मध्य प्रदेश - _ 13 33 

नागालैड ~ 7 धि 

ओडिशा - _ 06 17 

पंजाब - _ 43 103 

राजस्थान - 136 37 

सिक्किम - - ~ ~ 

तमिलनाडु 519 463 331 

त्रिपुरा - -- 01 01 

उत्तर प्रदेश - - 241 299 

उत्तराखंड - 08 12 04 

पश्चिम बंगाल - - 07 08 

अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह - - - - 

चडीगद् - _ 05 3 

दिल्ली - 79 71 92 

दादरा ओर नगर हवेली - ~ ~ 7 

दमन ओर दीव - ~ _ - 

लक्षद्वीप - _ _ 

पुदुचेरी ~ 10 06 04 

*तारीखं 30.11.2013 तक।
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( हिन्दी] 

खादी ओर ग्रामोद्योग até at राशि का आबंटन 

2096. श्रीमती कमला देवी ded: 

श्री निञ्जिकान्त at: 

क्या सुक्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने कौ 
कृपा करेगे किः 

(क) fed तीन वर्षो मेँ प्रत्येक तथा चालू a a 

दौरान खादी ओर main (के.वी.आई.) até को आबंटित/जारी 
राशि का ode सहित राज्य-वार al क्या है; 

(ख) उन योजनाओं/कार्यक्रमों का व्यौरा क्या है जिनके 

लिए anger किया गया है; 

(ग) baa ae को राशि जारी करने हेतु क्या 

मानदंड अपनाए गए हे; 

(घ) उक्त अवधि के दौरान के.वी.आरई. की इकाइयों की 

स्थापना हेतु कुलं कितने आवेदन प्राप्त हुए दँ तथा उनमें से 
कितने अवेदनों को मंजूरी दी गयी तथा कितनी वित्तीय 

सहायता उपलब्ध करायी गयी; ओर 

(ङ) उक्त अवधि के दौरान dates. में कितनी नयी 

इकादयां स्थापित की गयी है? 

Gan, लघु ओर मध्यम उद्यम मत्रालय में राज्य 
मंत्री (श्री के.एच. afro): (क) wales शासित क्षेत्रो 
(qt) के खादी एवं ग्रामोद्योग ae (केवीआईबी) संबंधित 

राज्यो८संघ शासित ast के प्रशासनिक नियत्रणं के तहत कार्य 

करते हे, तथा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) 

विभिन cant के तहत केवीआरईबी को कुछ वित्तीय सहायता 

प्रदान करता है। पिछले तीन वर्षो तथा वर्तमान at के दौरान 
Passe द्वारा केवीआईबी को दी ae धनराशि का राज्यवार 

ain संलग्न विवरण मेँ दिया मया Zi 
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(ख) केवीआईसी विभिन स्कौमों जिनमें प्रधानमत्री रोजगार 

सुजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), fara विकास सहायता 

(एमडीए), व्याज सबन्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आईएसर्ईदसी) स्कोम, 

पारंपरिक उद्योगों के पुनरूज्जीवन के लिए निधि at स्कौम 

(स्फूर्ति), खादी उद्योग ओर कारीगरों कौ उत्पादकता ओर 

प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि कौ स्कीम, खादी कारीगरौ तथा 

विद्यमान कमजोर खादी संस्थानों कौ अवसंरचना के सुदुदीकरण 

तथा विपणन अवसंरचना के लिए सहायता हेतु वर्कशेड स्कीम 

के कार्यान्वयन के लिए केवीआरईबी को धनराशि प्रदान करती 

है। पीएमर्हजीपी के संब॑ध में सामान्यतः मार्जिन मनी सब्सिडी 

की 30 प्रतिशत राशि केवीआई sel at आबंटित कौ जाती 21 

(ग) केवीआईसी द्वारा सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानां 

के अनुसार fat स्कौमों & तहत wet के केवीआई बोडां 

को (i) स्कोम कौ गाइृटलाईंस कौ wa को पूरा करने, (ii) 

के प्रस्ताव के गुण-दोष, (iii) पहले जारी की गई धनराशि 

मे से अप्रयुक्त बकाया राशि कौ उपलब्धता आदि के आधार 

पर॒ धनराशि जारी कौ जाती है। 

(घ) ओर (ङ) पीएमर्हजीपी एक क्रेडिट fase सन्सिडी 

कार्यक्रम दहै जिसके तहत गैर-कृषि aa में सूक्ष्म sare 
waa की स्थापना के लिए बेरोजगार युवाओं ओर पारंपरिक 

arent को सहायता दी जाती है। यह कार्यक्रम केवीआईसी, 

केवीआईबी तथा जिला उद्योग dal (डीआईसी) के द्वारा 

कार्यान्वितं किया जाता है जिसमें wea स्तर पर केबीआर्हसी 

नोडल wet के रूप मे कार्य करता है तथा dat द्वारा ऋण 

उपलब्ध कराया जाता है। पिछले तीन वर्षो A प्रत्येक वर्षं तथा 

चालू वर्षं के दोरान terest के तहत कार्यान्वयन एजेंसियों 

से प्राप्त आवेदन पत्रो की संख्या, fee जिला स्तरीय कार्यबल 

समिति (Saeed) द्वारा अनुशंसा कर dal को अग्रेषित 

किया गया तथा fem गए मामलों कौ संख्या ओर प्रदान 

की गई मार्जन मनी सन्सिडी का व्यौरा निम्नानुसार 2: 

ay प्राप्त आवेदन टीरीएफसी द्वारा aml द्वारा faq उपयोग को गई 

wat की संख्या dat को अनुशंसित गए मामलों कौ मार्जन मनी 

ओर अग्रेषित संख्या * सष्सिडी 

आवेदन पत्र (करोड रुपये) 

1 2 3 4 5 

2010-11 3 09.780 1.55 370 49 064 891.18, 

2011-12 1,64 522 74.715 55.135 1057.84 
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1 2 3 4 5 

2012-13 2 62 598 90 026 57 884 1080.66 

2013-14 3 04.753 76 454 5 85 134.83 

(30.11.2013 तक ) 

“इसर्मे पिछले वर्षं के अंत तक भुगतान के लिए लंबित आवेदन पत्र शामिल है। 

विवरण 

pase द्वारा केवीआईनी को दी गर्ह राज्यवार धनराशि 

(लाख eq मे) 

क्रम राज्य/संघराज्यक्षत्र 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 (30.11.2013 तक ) 

पीएमई अन्य कुल tee अन्य कुल पीएमई अन्य कुल ted अन्य ga 

जीपी स्कौम जीपी# स्कोम जीपी#+ स्कीम जीपी* स्कीम 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. जम्मू ओर कश्मीर 1435.80 73.80 1509.60 £725.80 76.13 1801.90 1482.56 95.66 157822 384.00 21.40 405.40 

2. हिमाचल प्रदेश 347.60 2.84 350.44 282.34 154.45 436.79 = 424.09 1.39 431.48 13903 0.00 {39.03 

3. पंजाब 445.55 546 451.01 548.26 5.46 553.72 45.02 0.00 457.02 9675 0.00 96.75 

4. संघ wads dee 479 000 4799 0.00 000 0.00 1397 000 139 1.50 0.00 1.50 

5. उत्तराखंड 335.00 0.00 335.00 268.00 0.00 26800 59.56 31.08 62464 86.21 0.00 86.21 

6. हरियाणा 568.03 0.00 56803 42761 0.00 42761 34472 0.00 34472 5501 0.00 55.01 

7. दिल्ली 16147 = 0.00 16147 17640 0.00 17640 12125 0.00 12125 = 42.54 0.00 42.54 

8. राजस्थान 1037.80 16.82 1054.70 1049.40 0.00 1049.40 1820.34 = 000 1820.34 = 59.72 0.00 59.72 

9. उत्तर प्रदेश 4310.70 2.50 4313.20 5117.50 0.00 5117.50 315525 3.25 315850 45844 0.99 459.43 

10. बिहार 725.00 35.84 760.84 590.00 45.43 635.43 92289 0.00 92289 53655 37.06 573.61 

~ 1}. सिक्किम 88.66 0.00 8866 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 1.20 1.40 0.00 1.40 

12. अरूणाचल प्रदेश 129.32 0.00 12932 [04.78 = 0.00 [04.78 = 45.73 = 000 45.73 0.00 0.00 0.00 

13, AMS 214.25 0.00 214.25 208.64 0.00 208.64 585.51 0.00 585.51 299.95 0.00 299.95 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

14. मणिपुर 181.37 000 11.37 189.12 0.00 18912 40464 = 000 404.64. 24641 0.00 24641 

15. मिजोरम 135.46 0.00 135.46 15240 0.00 152.40 280.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 

16. Gu 160.95 0.00 160.95 860.41 0.00 860.41 56246 0.00 56246 5.60 0.00 5,60 

17. मेघालय 257.08 0.00 257.08 250.03 0.00 25003 380. 000 38098 = 0.00 0.00 0.00 

18. असम 1329.60 7.30 1336.90 1439.60 12.41 1452.00 1423.06 0.00 1423.06 21.70 14.13 35.83 

19. Gea बंगाल 2531.60 0.00 2531.60 1295.00 0.00 29500 2870.45 851.30 3721.75 393.61 1732.83 2126.44 

20. ARGS 317.13 35.61 352.74 398.04 36.23 434.27 429.41 22.84 «452.25 69.35 773 77.08 

21. ओडिशा 1512.10 000 1512.10 1166.30 = 000 116630 2331.54 24.16 23550 = 25.57 14.90 = 40.47 

22. छत्तीसगढ़ 2984.00 0.00 2984.00 3183.00 = 0.00 3183.00 1274.60 = 000 1274.60 58.53 833 66.86 

23. मध्य प्रदेश 1557.00 80.60 1637.30 1551.90 75.25 1627.20 2239.96 = 21.13 2261.09 = 23491 2845 = 263.36 

24. गुजरात * 378.10 1910.50 2288.60 1857.90 1223.10 3080.90 1529.51 108847 2617.98 87.19 278.17 365.36 

25. महाराष्ट ** 2309.60 000 2309.60 1433.30 0.00 1433.30 2324.75 = 0.00 2324.75 = 32.52 0.00 = 32.52 

26. आध्र प्रदेश 3315.00 11.51 3326.50 1757.80 1675 1774.60 253739 25.71 2563.10 = 51.07 13.17 64.24 

27. कर्नाटक 1036.90 64.25 1101.10 1165.70 = 51.78 1217.50 1149.20 468.93 1618.13 569.26 496.77 1066.03 

28. गोवा 256.14 441 260.55 171.64 5.05 17669 44.96 0.00 4496 0.00 0.00 0.00 

29, लक्षद्वीप 9.23 0.00 9323 0.00 0.00 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

30. केरल 992.75 269.34 1262.10 889.54 334.84 122440 824.77 12818 952.95 120.50 56.24 176.74 

31. तमिलनाइ् 989.21 270.90 1260.10 842.73 127.80 970.53 254.51 95.97 350.48 = 51.67 0 51.67 

32. Feat 86.00 436 90.36 16732 1136 17868 5041 235 5276 4.32 0 4.32 

33. अंडमान ओर निकोबार 64.03 000 6403 17175 = 0.00 71.75 6948 000 = 694& = 47.26 0.00 = 47.26 

दरीपसमूह 

कुल 30334.42 2796.04 33130.18 29442.21 2176.04 31618.25 30950.17 2866.42 33816.59 4180.57 2710.17 6890.74 

‘am ओर दीव सहित 

rey ओर नगर हवेली सहित 

* sine मार्जिन मनी सन्द दशति है 

Cedar द्वारा प्रायोजित मामलों के संबध मेँ उपयोग की गई मार्जिन मनी सन्िडी
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{ अनुवाद । 

सकल घरेलू उत्पाद लक्ष्यो का संशोधन 

2097. श्री राजय्या सिरिसिल्लाः 

श्री सुरेश कुमार year: 

क्या प्रधान मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या योजना आयोग द्वारा 12वीं पचवर्षीय योजना 

अवधि के सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्यौ को संशोधित किया 

गया है/किए जाने का विचार है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है ओर इसके 

क्या कारण है; ओर 

(ग) यदि नहीं, तो समीक्षा कब तक की जाएगी? 

संसदीय कार्य मत्रालय में राज्य मत्री तथा योजना 

मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) ओर 

(ख) राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) द्वारा 2011 में 

यथानुमोदित बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दुष्टिकोण-पत्र में 

12वीं योजनावधि के दौरान 9 प्रतिशत ओसत वार्षिक विकास 

द्र के लक्ष्य का अनुमान लगाया गया am तथापि, विश्व॒ भर 

में आर्थिग्क अनिश्चितता मेँ वृद्धि ओर घरेलू अर्थव्यवस्था पर 

इसके प्रभाव कौ वजह से 2012 मेँ अतिम रूप से अनुमोदित 

aed योजना में बारहवीं पंचवर्षीय योजना के feu विकास 

लक्ष्य को संशोधित करके 8 प्रतिशत कर दिया गया 2 

(ग) Vaasa योजनाओं के लिए लक्ष्यो का सामान्यतया 

मध्यावधि मूल्यांकन (एमरीए) के समय पुनः आकलन किया 

27 अग्रहायण, 1935 (शक) लिखित उत्तर 222 

जाता है। 12वीं योजना का मध्यावधि मूल्यांकन 2014-15 में 

किया जाना निर्धारित है। 

( हिन्दी] 

विनियमों का उल्लंघन 

2098. श्री रतन सिंहः 

श्री अंजनक्तुमार एम. यादवः 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 

विभिन विनियमो८दिशा- निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए कुछ 

निजी दूरसंचार कपनियों के विरुद्ध मामले at किए है ओर 

tet कपनियों के लाइसेस निरस्त करने की सिफारिश की 

है; 

(ख) यदि a, तो कपनी-वार तत्संबधी व्यौरा क्या है 

ओर इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; ओर 

(ग) यदि नही. तो सरकार द्वारा जारी नियमों ओर 

विनियमों का अनुपालन न करने वाली उन कपनियों के 

खिलाफ कपनी-वार क्या कार्रवाई कौ me 2? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री 

तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिद 

देवरा): (क) से (ग) भारतीय ween विनियामक प्राधिकरण 

(ag) ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओ के विरुद्ध नीचे दिए mW 

विवरण के अनुसार कु शिकायतें दायर की हैः 

विवरण 

करसं सेवा प्रदाता अभियुक्ति 

1 2 3 

1 ad भारती एयरटेल लिमिटेड ag द्वारा dad भारती एयरटेल लिमिटेड के विरुद्ध (i) सेवा की समाप्ति 

ओर उपभोक्ता कौ शिकायत कौ che सं से संबंधित निर्देश सं 303-6/2006 

ओर (i) प्रतिभूति जमा की वापसी से संबंधित निदेश सं, 303-1/2004- 

ईको दिनांक 8.7.2005 का अनुपालन न He कौ शिकायत दायर कौ गहु 

थी। 
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(इंडिया) लि. tad लुप मोबाइल 

Had भारती एयरटेल लिमिटेड 

मैसर्स आइडिया सेलुलर लिमिटेड 

tad आइडिया सेलुलर लिमिरेड 

Hanif न्यायालय दिल्ली मेँ लंबित 

टाई हारा dad a मोबाइल (इंडिया) लिमिरेड के विरुद्ध दूरसंचार मोबाइल 

नंबर पोर्टेबिलिरी, 2009 (2009 का 8) के Weert का अनुपालन न करने 

कौ शिकायत दायर कौ गर्ह थी। 

टाई द्वार dad भारती एयरटेल लिमिटेड के विरुद्ध दूरसंचार मोबाइल Aa 

पोरैबिलिरी 2009 (2009 का 8) के प्रावधानों का अनुपालन न करने कौ 

शिकायत दायर कौ गई eft 

टाई द्वारा dad आइडिया dam लिमिटेड के विरुद्ध दूरसंचार मोबाइल 

नंबर पोर्टबिलिरी, 2009 (2009 का 8) के प्रावधान का अनुपालन न करने 

कौ शिकायत दायर कौ गई थी। 

टाई द्वारा fad आइडिया सेलुलर तथा अन्य के विरुद्ध, ae अधिनियम, 

1997 कौ धारा 30 ओर 34 के साथ पठित धारा 29 के तहत अपराधं 

से संब॑धित दंड प्रक्रिया, 1973 की धारा 190/000 के अंतर्गत शिकायते 

दायर at गई है। यह शिकायत वर्षं 2006-07 की मीररिगि ओर बिलिग 

पद्धति ओर सेवा-गुणवत्ता (efit ओर बिलिग सटीकता के लिए प्रक्रिया 

संहिता) विनियम 2006 (2006 का 5) दिनांक 21 मार्च, 2006 ओर दूरसंचार 

टैरिफ अदेश (चवालीसवां संशोधन) आदेश, 2007 दिनांक 24 जनवरी, 2006 

के प्रावधानों के बार-बार/लगातार उल्लंघन से संबंधित लेखा-आपत्तियों के बारे 

q 2 

तथापि, ae ने क्रम सं. 1 से 4 पर उल्लिखित मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया है ओर उपर्युक्त क्रम a. 

2, 3 एवं 4 पर दिए गए मामलों की वापसी से संबधित मुख्य मैटोपोलिरन मजिस्टरेट न्यायालय के आदेश कौ प्रमाणित प्रियां 

टाई द्वारा प्राप्त कर ली गई Zz 

सिविल सेवा परीक्षा का नया प्रारूप 

2099, श्रीमती रमा देवीः 

श्री गोरख प्रसाद जायसवालः 

क्या प्रधान मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा बदला हु 

प्रारूप शुरू करने के कारण सिविल सेवा आकाक्षी नाराज है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर इस पर 

सरकार कौ क्या प्रतिक्रिया 2; 

(ग) क्या सिविल सेवा आकां्षियों & लिए ओर अधिक 

प्रयासों ओर आयु सीमा मेँ छूट देने कौ मांग at गर्ह है; 

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस aay में कोई 

संशोधन करने पर विचार कर रही दै; ओर 

(ङ) यदि a, तो asa व्यौरा क्या है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य 

मत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय मे राज्य wat (श्री वी. 

नारायणसामी): (क) से (ङ) सिविल सेवा परीक्षा के प्रारूप
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में परिवर्तन के परिणामस्वरूप, सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) 

नियमावली, 2013 में नियत ऊपरी आयु सीमा ओर प्रयासों कौ 

संख्या में we मांगने के लिए विभिन val से we 

अभ्यावेदन,/सदर्भं Wa हुए zl 

संशोधित स्कीम मेँ उम्मीदवार द्वारा दिए जाने वाले पेपरों 

कौ कुल संख्या समान है। वैकल्पिक विषयों कौ संख्या दो 

से घटाकर एक कर दी गर्ह है ओर इस प्रकार से पेपरों 

को संख्या चार से घटकर दो हो गर्ह है ओर सामान्य 

अध्ययन के tat की संख्या दो से बढ़कर चार हो गई Zi 

दस प्रकार से इन परिवर्तनं के परिणामस्वरूप उम्मीदवासों पर 

कोई अतिरिक्त भार नहीं डाला गया zi प्रयासो मे ओर 

Be देने तथा इसके फलस्वरूप ऊपरी आयु सीमा मेँ we देने 

का कोई प्रस्ताव नहीं है। 

[ अनुकाद॥ 

एलटी.सी. नीति की समीक्षा 

2100. श्री अमरनाथ प्रधानः क्या प्रधान मत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार कौ मीडिया में यथा उल्लिखित ms 

सरकार, भारतीय स्टेट बैक ओर अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के 

उपक्रमों के कर्मचारियों द्वारा फर्जी एल.टी.सी. का दावा, a 

हुए हवाई यात्रा बिलो ओर विदेशी यात्रं पर रोक लगाने 

के लिए sedi यात्रा रियायत नीति कौ समीक्षा करने कौ 

योजना है; 

(ख) यदि हां, तो asad व्यौरा क्या है; 

(ग) यदि नहीं, तो किस प्रकार से फर्जी दावों को रोकने 

al सरकार की योजना दै ओर निजी toa wit कौ 

कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए प्रस्तावित उपाय क्या है; ओर 

(घ) इस संबंध में नियमों का उल्लंघन करने के लिए 

प्रस्तावित दंडात्मक कार्यवाई का ah क्या 2? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य 

मत्री तथा प्रधानपमत्री कार्यालय में राज्य मत्री (श्री वी 

नारायणसामी );: (क) से (घ) भारत सरकार, कर्मचारियों at 
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विभिन्न सेवा आवश्यकताओं ओर उनके कल्याण को ध्यान में 

रखते हुए नीतियों ओर wt का निर्माण करती है। भारत 

सरकार के विभिन मंत्रालय/विभाग ओर अन्य स्वतंत्र एजेंसियां 

इन नीतियों के समुचित कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी Zi 

समय-समय पर इन नीतियों की समीक्षा कौ जाती है ओर 

समय कौ मांग के अनुसार इनमें संशोधन भी किया जाता 

हे। 

धोखाधड़ी के क्रिया-कलाप वाले sect यात्रा रियायत के 

मामले, मनोनीत निकाय/एजसियों के ध्यान मेँ आने पर, इन 

अनियमितताओं कौ सीसीएस (एलरीसी) नियमावली, 1988 के 

नियम 16 के अनुसार जांच-पट्ताल कौ जाती है ओर 

धोखाधड़ी करने के आरोप पर सरकारी सेवक के विरुद्ध 

अनुशासनात्मक कार्यवाहियां. आरंभ कौ जाती है जिसके 

परिणामस्वरूप सरकारी सेवक पर सीसीएस (वर्गीकरण, नियंत्रण 

एवं अपील) नियमावली, 1965 के नियम 11 4 विनिर्दिष्ट 

ae भी शास्ति अभिरोपित की जा सकती t अनुशासनात्मक 

कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान सरकारी सैवक को पहले 

से ही tal गई एलरीसी के अतिरिक्त अगले दो या अधिक 

एलरीसी की अनुमति नहीं दी जाएगी। 

एनसीईआरटी पैटर्न पर पुस्तके 

2101. श्री जगदीश ठाकोरः क्या मानव संसाधन 

विकास मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा ae ने wey 

विद्यालय शिक्षा पाट्यचर्या रूपरेखा के अंतर्गत आने वाले सभी 

स्कूलों को ats द्वारा निर्धारित weasel के अनुसार केवल 

एनसीईआरटी कौ पुस्तकों का ही उपयोग करने संब॑धी निदेश 

जारी किए थे; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार को इस बात कौ जानकारी है कि 

स्कूलों के कछ Yat तथा निजी प्रकाशकों द्वारा उक्त 

निदेशो का उल्लघंन किया जा रहा है ओर एनसीईआरटी की 

पद्धति के अनुसार पुस्तके प्रकाशित कौ जा रही हैँ तथा se 

oa को ऊचे मूल्यों पर oT जा रहा है;
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(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ah क्या है ओर इस पर 

सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; ओर 

(ङ) सरकार दवारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय 

किए गए हैकिए जा रहे है? 

मानव संसाधन विकास मत्रालय में राज्य पत्री (डौ 

शशी थरूर ): (क) ओर (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा ad 

(सीबीएसई) ने 2005-06 A अपने सभी मान्यताप्राप्त स्कूलों 

को उच्चतम माध्यमिक स्तर तक विभिन विषयों मेँ निजी 

प्रकाशकों कौ पुस्तकों कौ सिफारिश न करने के निदेश दिए 

थे। अव केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा ats कक्षा IX से वा तक 

के लिए केवल राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान ओर प्रशिक्षण परिषद् 

(एनसीर्दआरटी) द्वारा प्रकाशित पुस्तके निर्धारित करता है। 

(ग) बोर्ड को tt कोई सूचना नहीं मिली 21 

(घ) ओर (ङ) प्रश्न नहीं उठता 

मानव विकास रिपोर्ट 

2102. श्री प्रहलाद जोशी; क्या प्रधान मत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे किः 

(क) भारत मानव विकास रिपोर्ट, 2011 कौ प्रमुख 

रिप्पणियां क्या रहै; ओर 
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(ख) मानव विकास का राज्य-वार a क्या है? 

संसदीय कार्य wae पे राज्य मत्री तथा योजना 

मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) अनुप्रयुक्त 

जनशक्ति अनुसंधान संस्थान (आईएएमआर) द्वारा प्रकाशित 

भारत मानव विकास रिपोर्ट, 2011 मे, देश के मानव विकास 

सूचकांक में 21 प्रतिशत कौ मूल्य वृद्धि aa we है अर्थात् 

इसका मूल्य 1999-2000 के 0.387 से बदढकर 2007-08 F 

0.467 हो Tal मानव विकास सूचकांक (एचडी आई) एक 

समेकित सूचकांक है जिसमे तीन सूचक gown व्यय 

(आय कौ प्रोक्सी के रूप मे). शिक्ष तथा स्वास्थ्य। मानवं 

विकास सूचकांक (एचडीआई) A सुधार आय सूचकांक, शिक्षा 

तथा स्वास्थ्य सूचकांक अथवा इन तीनों सूचकांकों के सम्मिलित 

प्रभाव के कारण हुआ है। मानव विकास सूचकांक मे भारत 

के ऊपर al का मूल कारण 1999-2000 ओर 2007-08 

कौ अवधि के दौरान शिक्षा सूचकांक मे 28.5 प्रतिशत का 

सुधार है। आय सूचकांक मै परिवर्तन तो मानव विकास 

सूचकांक में हुए समग्र परिकर्तनं जितना ही है, किन्तु 

1999-2000 से 2007-2008 कौ अवधि के दौरान स्वास्थ्य 

सूचकांक मेँ हुआ सुधार (13 प्रतिशत) देश के मानव विकास 

सूचकांक में समग्र सुधार के काफी नीचे है) 

(ख) वर्ष 1999-2000 तक 2007-2008 के लिए मानव 

विकास सूचकांक के राज्यवार मूल्य संलग्न विवरण मे दिए गए Fi 

विवरण 

राज्यवार यानव विकास प्रोफाइल 

राज्य मानव विकास मूल्य मानव विकास रैकिग 

1999-2000 2007-08 1999-2000 - 2007-08 

1 2 4 5 

केरल 0.677 0.79 2 1 

दिल्ली 0.783 0.75 1 2 

हिमाचल प्रदेश 0.581 0.652 4 3 

गोवा 0.595 0.617 3 4 
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1 2 3 4 5 

पंजाब 0.543 0.605 5 5 

(भसम को छोडकर पूर्वोत्तर) 0.473 0.573 9 6 

महाराष्ट 0.501 0.572 6 7 

तमिलनाडु 0.48 0.57 8 8 

हरियाणा 0.501 0.552 7 9 

जम्मू ओर कश्मीर 0.465 0.529 11 10 

गुजरात 0.466 0.527 10 11 

कर्नारक 0.432 0.519 12 12 

पश्चिम बंगाल 0.422 0.492 13 13 

उत्तराखंड 0.339 0.49 16 14 

आध्र प्रदेश 0.368 0.473 15 15 

असम 0.336 0.444 17 16 

राजस्थान 0.387 0.434 14 17 

उत्तर प्रदेश 0.316 0.38 18 18 

्ञारखंड 0.268 0.376 23 19 

मध्य प्रदेश 0.285 0.375 20 20 

विहार 0.292 0.367 19 21 

ओडिशा 0.275 0.362 22 22 

छत्तीसगद 0.278 0.358 21 23 

स्रोतः भारत मानव विकास रिपोर्ट, 2011, अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान 

(हिन्दी) 

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता 

2103. श्री महेन्द्रसिंह भी. चौहाणः क्या मानव संसाधन 

विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार नै seq शिक्षा में चुनौतियों का 

सामना करने के लिए सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को 

शिक्षा ओर अवसंरचनात्मक सुविधाओं कौ गुणवत्ता में सुधार 

करने को कहा है; 

(ख) यदि हां, तो wat =m क्या है ओर 

विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए 

सरकार द्वार क्या कदम उठाए गए हैँ; ओर 

(ग) क्या उक्त प्रयोजनार्थं कोई रूपरेखा तैयार की गर 

है ओर यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या 2?
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मानवे संसाधन विकास मत्रालय मे राज्य मत्री (डो 

शशी थरूर): (क) जी. हां) केन्द्र सरकार ने सभी केन्द्रीय 

विश्वविद्यालयों को शिक्षा की गुणवत्ता 4 सुधार करने के लिए 

कहा है। सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को पर्याप्त अवसंरचना 

सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त अनुदान दिए जाते zi राज्य 
विश्वविद्यालयों पे शिक्षा कौ गुणवत्ता यूजीसी द्वारा अपने 

विनियमो, योजनाओं ओर अनुदानं के माध्यम से सुनिश्चित की 

जाती है। यूजीसी द्वारा राज्य विश्वविद्यालयों को अवसंरचना में 

सुधार करने के लिए अनुदान भी दिए जाते है। 

केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कार्यचालन कौ समीक्षा समय-समय 

पर कुलपतियों के सम्मेलन मे ओर हाल ही में, भारत कै 

wea हारा फरवरी, 2013 4 ओर मानव संसाधन विकास 

मत्री द्वारा जुलाई 2013 में कौ गर्ह है। चर्चा मे शामिल विषय 
थे, जैसे शिक्षा कौ गुणवत्ता में सुधार करना, रिक्त शिक्षण 

पदों को भरना, संकाय विकास, उद्योग ओर अनुसंधान प्रयोगशालाओं 

के साथ सहयोग, नवाचार को ae, अनिवार्य प्रत्यायन, 

स्वायत्ता को सुदृढ करना आदि। 

(ख) ओर (ग) सीयू के कार्यं निष्पादन में सुधार एक 

सतत प्रक्रिया है। सरकार ने शिक्षण व्यवसाय A युवा प्रतिभा 

को आकर्षित करने के लिए dg के शिक्षकों के लगभग 

बेहतरीन वेतनमान तथा प्रोनति अवसर आर्थ किए हं। dy 
मे गुणवत्ता में सुधार करने के लिए यूजीसी द्वार any कौ 

7m योजनाओं ओर कार्यक्रमों मे निम्नलिखित शामिल है; 
सेमेस्टर प्रणाली आरंभ करना, पादूयचर्या का अवधिक 

उन्नयन, स्चि-आधारितं fee प्रणाली आरंभ करना, पीएचडी 

ओर पोस्ट-डोंक्टरल छात्रवृत्ति की संख्या में वृद्धि करना तथा 

छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि करना, शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक 

कर्मचारियों कौ नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्णारण, 

अनिवार्य आकलन एवं प्रत्यायन आरभ करना, आंतरिक गुणवत्ता 

आवश्वासन प्रकोष्ठ की स्थापना करना, अनुसंधान ओर शिक्षण 

संसाधनों को aah के लिए संकाय रिचार्ज कार्यक्रम आरभ 

करना, मानक-आधारित वित्तपौषण तथा उत्कृष्टता कौ संभावना 

aa विश्वविद्यालय योजना के अधीन उदार वित्तीय सहायता 

प्रदान करना तथा विदेशी शिक्षा संस्थाओं के साथ सहयोग। 

यूजीसी निजी विश्वविद्यालयों, सरकारी विश्वविद्यालयों ओर सम 

विश्वविक्छलयों में शिक्षण ओर अध्ययन के न्यूनतम मानकं को 

सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर विनियमो का निर्धारण 

करती है। 

18 दिसम्बर, 2013 लिखित उत्तर 232 

( अनुवाद] 

अन्य fee वर्गो का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 

2104. श्री एस. अलागिरीः 

श्री अंजनकुमार एम. यादवः 

क्या प्रधान मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने अन्य free वर्गों (ओबीसी) का 

राज्य-वार सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कराया/कराने का विचार 

है, जिससे उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए नीति ओर 

कार्यक्रम का आधार तैयार किया जा सके; 

(ख) यदि हां, तो ada ब्योरा क्या है; ओर 

(ग) यदि नही, तो इसके कारण क्या हैँ ओर इस संबध 

मे क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव 2? 

संसदीय कार्य मंत्रालय पे राज्य पत्री तथा योजना 

मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) से 

(ग) जी, wat सरकार 4 अन्य fee वर्गो का कोई 

राज्य-वार सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण नहीं कराया है ओर न 

ही कराने का विचार है। तथापि, सरकार ने देशभर मे ग्रामीण 

ओर शहरी दोनों क्षेत्रों में परिवारं के लिए सामाजिक-आर्धिक 

Raat को सृजित करने के लिए देश में सामाजिक-आर्थिक 

ओर जाति आधारित जनगणना (एसईसीसी) 2011 प्रास्भ की 

है जिसमे भारत wer कौ वित्तीय ओर तकनीकौ सहायता 

के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास ओर शहरी गरीबी 

SRP मंत्रालय (एचयुपीए), भारत के महापंजीयक, जनगणना 

आयुक्त ओर राज्य/संघ waa प्रशासन को शामिल किया 

गया हे। 

[fet] 

विदेशो मे चिकित्सा उपचार 

2105. श्री अनुराग सिंह ठाक्कुरः क्या प्रधान मंत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों ak 

उनके परिवार के सदस्यों को विभिन गंभीर बीमारियों ओर
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हदय शल्य चिकित्सा के विदेशों मे उपचार के लिए अनुमति 

दी गई है; ओर 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर इसके 

क्या कारण है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य 

मत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय मे राज्य मत्री (श्री वी. 

नारायणसरामी ): (क) ओर (ख) विदेशों में चिकित्सा उपचार 

सुविधा tet विनिर्दिष्ट बीमारियों, जिनके लिए देश में उपचार 

उपलब्ध नहीं होता है, के लिए केन्द्रीय सेवाएं (चिकित्सा 

परिचर्या) नियमावली, 1944 के अतर्गत केन्द्रीय सेवाओं के 

लिए उपलब्ध et) केन्द्रीय सेवाओं के साथ समानता स्थापित 

करने के लिए, इसे अखिल भारतीय सेवाएं (चिकित्सा परिचर्या) 

नियमावली, 1954 के अंतर्गत जारी किए गर् दिशा-निर्देशोँं में 

शामिल किया गया था। तथापि, मामला समीक्षाधीन है। 

(अनुकाद] 

राज्यों द्वारा नोकरणशाहों के विरुद्ध कार्रवाई 

2106. श्री के. पी. धनपालनः क्या प्रधान मत्री यह 

बताने कौ कृपा करगे किः 

(क) क्या सरकार कौ राज्य सरकारों से राज्य के सिविल 

संवा संवर्गो के नौकरशाहों के विरुद्ध कारवाई करने के उनके 

अधिकार को समाप्त करने at योजना 2; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार को इस संबध में कोई प्रस्ताव प्राप्त 

हुम है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) कुछ राज्य सरकारों द्वारा बेवजह शोषण से tear 

को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए दै? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेन मंत्रालय मे राज्य 

मत्री तथा प्रधानम॑त्री कार्यालय में राज्य पत्री (श्री वी. 

नारायणसामी): (क) जी, नही। 
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(ख) प्रश्न नहीं sear 

(ग) जी, नहीं 

(घ) प्रश्न नहीं semi 

(ङ) विभिन dani मे तैनात अखिल भारतीय सेवा 

के अधिकारियों के राज्य सरकार द्वारा अनुचित उत्पीड्न को 

रोकने के लिए अखिल भारतीय सेवा (evan) नियमावली, 

1969 4 समुचित निवारण da सन्निहित रहै। 

(हिन्दी) 

कश्मीर में पर्यवेक्षक 

2107. श्री हसराज गं. अीरः क्या विदेश मंत्री यर 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार को इस्लामिक देशो के संगठन से 

जम्मू ओर कश्मीर में मानवाधिकार weet द्वारा तथ्यान्वेषण 

मिशन को अनुमति देने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; 

(ख) यदि हां, तो aaah oh क्या ठै; 

(ग) क्या सरकार ने एसे किसी प्रस्ताव को मंजूरी दी 

है; ओर 

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैँ? 

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती परनीत कौर); 

(क) से (घ) कोनाकौ गिनी गणराज्य मै दिनांक 9-11 

दिसंबर, 2013 & दौरान आयोजित इस्लामी सहयोग संगठन 

(ओआईसी) के विदेश मंत्री परिषद् के 40वें सत्र द्वारा स्वीकृत 

राजनैतिक मामले संब॑धी एक संकल्प मे अन्य बातों के 

साथ-साथ भारत से आग्रह किया गया कि वह जम्मू व 

कश्मीर मेँ तथ्यान्वेषण मिशन भेजने कौ अनुमति प्रदान करे। 

सपर्ण जम्मू व॒ कश्मीर राज्य भारत का एक अभिन्न 

हिस्सा है। भारत का हमेशा से ही यह पक्ष रहा है कि भारत 

के आंतरिक मामलों, जिनमे जम्मू व कश्मीर भी शामिल है, 

में इस्लामिक सहयोग संगठन का a अधिकार नहीं Zi
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(अनुवाद) 

विश्वविद्यालयों का कार्यकरण 

2108. श्री सी. wre: क्या मानव dae विकास 

मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार नै देश में विश्वविद्यालयों की स्थापना 

ओर विनियमन के लिए कोई मानदंड तय किए है 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी om क्या है; 

(ग) क्या हाल ही मेँ सरकार नै सरकार द्वारा संचालित 

विश्वविद्यालयों सहित ae विश्वविद्यालयों के कार्यकरण मेँ पाई 

गर्ह कमियों के बारे मेँ न्यायालय मेँ अभ्यावेदन दिया है ओर 

यदि हां, तो तत्संब्धी ब्योरा क्या है; ओर 

(घ) Ue विश्वविद्यालयं & कार्यनिष्पादन में सुधार करने 

के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय पे wet (डं 

शशी थरूर ): (क) ओर (ख) जी, a विश्वविद्यालय कौ 

स्थापना राज्य अधिनियम या केन्द्रीय अधिनियम के माध्यम से 

या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (asi) अधिनियम, 1956 

की धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त सम विश्वविद्यालय के ad से 

कौ जा सकती है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना 11 वीं 

पंचवर्षीय योजना के दौरान इस आधार पर की गई धी कि 

प्रत्येक राज्य मे क्म से कम एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय a 

यूजीसी ने निजी विश्वविद्यालयों ओर सम विश्वविद्यालयों 

को विनियमित करने के लिए विनियमो अर्थात् युजीसी ८ सम 

विश्वविद्यालय weet) विनियम, 2010 ओर यूजीसी (निजी 

विश्वविद्यालयों के स्तरो कौ स्थापना ओर अनुरक्षण) विनियम, 

2003 तैयार ओर अधिसूचित किए है। इसके अतिरिक्त यूजीसी 

ने सभी विश्वविद्यालयों में न्यूनतम स्तर संबंधी विनियम भी 

जारी किए हे! 

(ग) जी, wet तथापि सरकार 4 विप्लव wal मामले 

[रिट याचिका (ग) 2006 कौ संख्या 142] रिटि याचिका में 

44 श्रेणी ग के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 

समीक्षा समिति द्वारा उल्लिखित सम विश्वविद्यालयं कौ कमियों 
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का मूल्यांकन करते हुए् 18.01.2010 ओर 24.02.2010 को 

प्रति-शपथ पत्र दायर किए थे। उपर्युक्त दोनों शपथ wal के 

उत्तर मे 25 सम विश्वविद्यालय संस्थाओं ने आपत्तियां उठाई 

है ओर सरकार ने अपना उत्तर 24.06.2013 को दायर किया 

हे। विशेषज्ञ समिति द्वारा आयोजित समीक्षा के अनुसार ये 44 

संस्थाएं न तो विगत निष्पादन के अनुसार, न दही भविष्य के 

लिए किए गए अपने वायदे के अनुसार सम विश्वविद्यालयी 

संस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने के गुण रखती 

है। वर्तमान में मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयाधीन 

हे। तीनों सम विश्वविद्यालय, जिनमे कमी पाई गई भी, 

सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित Zi 

(घ) वर्तमान में मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय रे 

निर्णयाधीन हे। 

हिन्दी] 

नए राज्यों की कार्ययोजना ओर वित्तीय आवंटन 

2109. कुमारी सरोज पाण्डेयः क्या प्रधान मंत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में whee, 

ज्ञारखंड ओर उत्तराखंड जैसे नव॒ गठित राज्यो के at ओर 

त्वरित विकास के लिए at कार्ययोजना तैयार कौ है ओर 

वित्तीय आवंटन किया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार aio क्या है; ओर 

(ग) उक्त आवंटन को तुलना में केन्द्र सरकार द्वारा इन 

राज्यो को aa तक जारी कौ गई धनराशि का राज्य-वार 

am क्या है ओर कितनी धनराशि जारी की जानी दै? 

संसदीय कार्य मंत्रालय मे राज्य मंत्री तथा योजना 

मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री राजीव शुक्ला); (क) ओर 

(ख) ode, wears ओर उत्तराखंड राज्य जिनका गठनं 

कुक वर्षो पूर्वं किया गया है, ने 12वीं योजना कौ विकास 

प्राथमिकताओंँ के अनुरूप समग्र da विकास के लिए अपनी 

राज्य-वार 12 वीं पंचवर्षीय योजना तैयार कर ली है! इन राज्यों 

की 12वीं योजना का आकार इन wat के अपने संसाधनों
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से वित्तपोषित होगा जिसमे उधार ओर केन्द्रीय संसाधन शामिल 

है जो कि निम्नानुसार हैः 

छत्तीसगढ़ 131,728 करोड रुपये 

ञ्ञारखण्ड 1,10.240 करोड रुपये 

उत्तराखण्ड 46580 करोड रुपये 

(ग) 12वीं योजना (2012-13) के yas वर्ष के दौरान, 

केन्द्र सरकार ने विभिन्न योजनागत विकास स्कीमों के अंतर्गत 

इन wal को fener निधियां जरी ai: 

Baas 7779 करोड रुपये 

्ारखण्ड 6,143 करोड रुपये 

उत्तराखण्ड 4.717 करोड रुपये 

सरकारी कोलेजों के निर्माण के लिए धनराशि 

2110. श्री मकनसिंह सोलंकीः क्या मानव संसाधन 

विकास मत्री यह बताने कौ कृपा ait किः 

(क) क्या यह सत्य है कि 11 बीं पंचवर्षीय योजना के 

दोरान सरकारी कलेजो के निर्माण के लिए स्वीकृत धनराशि 

कौ पहली किस्त मध्य प्रदेश को जारी की गई थी; 

(ख) यदि a, तो क्या यह भी सत्य है किं धनराशि 

al अंतिम किस्त नहीं दिए जाने के कारण कई निर्माण कार्यं 

अब तक अधूरे है; 

(ग) यदि a, तो तत्संबंधी ah क्या है ओर इसके 

क्या कारण है; ओर 

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा अतिम किस्त कब तक जारी 

किए जाने की संभावना है? 

मानव संसाधन विकास मत्रालय में wet (डो 

शशी थरूर): (क) देश के प्रत्येक शैक्षिक रूप से fase 

जिलों (ईबीडी) में मंडल डिग्री कोलेज स्थापित करने के 

लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना ay 2010 मेँ शुरू की 

गई ot केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत मध्य प्रदेश A 39 
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शैक्षिक रूप से fase जिलों मे पहचान की गई ofl मध्य 

प्रदेश सरकार से किसी भी 39 शैक्षिक रूप से free जिलों 

H मडल डिग्री ales स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त 

नहीं हुआ भा। 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वार प्रदान कौ 

गई जानकारी के अनुसार, 11वीं योजना के दौरान कक्षाओं, 

पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं, प्रशासनिक भवनों आदि के निर्माण 

ओर नवीकरण के लिए मध्य प्रदेश के aie को जारी 

किया गया अनुदान 2067.94 करोड रुपये al 

(ख) ओर (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदान 

को गई जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश के 400 कँलेज 

विभिन्न योजनाओं के तहत शामिल किए गए है जैसे सामान्य 

विकास अनुदान (अवर स्नातके ओर स्नातकोत्तर), पुराने कलेजो 

मे अवसंरचना का कायाकल्प, AW कलेजो को कैच-अप 

अनुदान, कलेजो मेँ क्षमता निर्माण कौ पहल को आगे बने 

हेतु विशेष अनुदान, free क्षेत्रों मे कोँलेज। 400 कलेजो मेँ 

से पहली किस्त 378 कोँलेजों के लिए जारी की गई है, 

जबकि दूसरी किस्त 20 कलेजो के लिए जारी कौ me है 

ओर अतिम किस्त दो कोलेजों के लिए जारी की ae 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्दशों के अनुसार, 

अनुमोदित अनुदान का 50% योजना ओर अनुमानों के विश्वविद्यालय 

अनुदान के अनुमोदन पर जारी किया जाता है। अनुमोदित 

अनुदान का लगभग 40% निर्माण के सतर को दनि वाली 

पहली किस्त कौ प्रगति रिपोर्ट के साथ लेखापरीक्षित उपयोगिता 

प्रमाणपत्र ओर लेखापरीक्षित व्यय के विवरणं कौ प्राप्ति पर 

जारी किया जाता हे। अनुदान का शेष 10% अंतिम दस्तावेज 

अर्थात (4) अंतिम लागत यदि कोई हो, तो उसे दर्शने वाले 

संशोधित अनुमान, Gi) कुल लागत के लेखापरीक्षित 

उपयोगिता प्रमाणपत्र, ¢) लेखापरीक्षित आय ओर व्यय विवरण, 

(iv) लेखापरीक्षित संपत्ति प्रमाणपत्र, (४) मुख्य ओर अर्हता 

wa इंजीनियर ओर अदरूनी दृश्य को wh वाले छायाचित्र 

कौ प्राप्ति पर जारी किया जाता Zl 

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदान कौ गई 

जानकारी के अनुसार, कोँलेजों के लिए निर्माण कौ अतिम 

fafa दिनांक 31.03.2014 तक ब्दा दी गई है। निधियों को 

समय से जारी करने को सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय 
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अनुदान आयोग नै उन शैक्षिक संस्थाओं के साथ इस मामले 

पर saad antag की है जो बाद कौ feet को जारी 

करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में विफल 

रहे Zz 

( अनुवाद] 

डीएमआरसी द्वारा परामर्शं 

2111. श्री एस.एस. wags: क्या शहरी विकास 

मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या दिल्ली Fa रेल कोरपोरेशन (डीएमआरसी) 

देश ओर विदेश मे विभिन मेट्रो परियोजनाओं के लिए 

परामर्शदाता का कार्य कर रही हैः; 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर इसके 

परिणामस्वरूप गत॒ तीन वर्षो ओर चालू वर्ष & दौरान 

डीएमञरसी द्वारा कितना राजस्व अर्जित किया गया; 

(ग) क्या डीएमरसी का मेटो रेल को सौर ऊर्जा से 

चलाने ओर घरेलू ओर sates रूप से इसके कार्य में 

विस्तार का विचार 2; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी aig क्या है; ओर 

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हे? 

शहरी विकास मंत्रालय पे राज्य मंत्री ( श्रीमती दीपा 

दासमुंशी): (क) जी हा 

(ख) दिल्ली मेटो रेल aren लि. (दडीएमआरसी) ने 

सूचित किया है कि वर्तमान म वे निम्नलिखित परामर्शं कार्यो 

से ys हए हेः 

@ चेन्नई मेट्रो के लिए मुख्य wt कार्य 

(i) कोलकाता ईस्ट-वेस्ट मेटो के लिए मुख्य परामर्शं 

कार्य 

प) केरल मोनोरेल हेतु, सामान्य परामर्श कार्य 

(iv) दिल्ली मेट्रो चरण के लिए विस्तृत परियोजना 

रिपोर्ट (दीपीआर) तैयार करना 
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(Vv) नागपुर Fa के लिए डीपीआर तैयार करना 

(vi) केरल मेँ उच्च गति रेल हेतु डीपीञआर तैयार करना 

(vil) अमृतसर एमजररीएस हेतु व्यवहार्यता अध्ययन करना 

(भ) लखनऊ मेरे चरणा का तकनीकी-व्यवहार्यता अध्ययन 

करना 

Gx) जयपुर् Fal चरण ih के लिए टर्न-कौनिक्षेप कार्य 

TIA कार्य करना 

(x) जयपुर मेटो ।ख के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शी 

कार्य करना 

(xi) कोच्चि Fel के लिए टर्न-कौ/निक्षेप कार्य परामर्शं 

कार्य करना 

(ii) Frofa a, मोर ओर डीटीसी के साथ एक 

संयुक्त उद्यम के रूप में ढाका जनद्रुत परिवहन 

विकास परियोजना के लिए परियोजना प्रबधन परामर्श 

सेवा। 

गत तीन वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान डीएमआरसी द्वारा 

उपार्जित राजस्व इस प्रकार रैः 

(लाख रुपये मे) 

वर्ष सकल राजस्व 

2010-11 2145.37 

2011-12 2550.25 

2012-13 3422.56 

2013-14 2504.95 

(आज कौ तारीख तंक) 

योग 10623.13 

(ग) जी नहीं 

(घ) प्रश्न नहीं som 

(ङ) Vel टेन के प्रचालन के लिए ऊर्जा कौ भारी 

आवश्यकता को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा के सृजन हेतु 

विद्यमान प्रौद्योगिकी इष्टतम समाधान नहीं है।
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( हिन्दी) 

sett के लिए नए विधान 

2112. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधवः 
ड. संजय सिंहः 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ 
कृपा करगे किः 

(क) क्या डाक विभाग कौ स्थापना संबंधी विधानं का 

सेर काफौ पुराना है जोकि sent के आधुनिकौकरण कौ 

गति मेँ बाधक है; 

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया 

है तथा डाकघर के कार्यकरण को शासित करने वाले विधान 

का ah क्या है तथा ये कब से लागू है; 

(ग) गत तीन वर्षो के दौरान संशोधित कानूनों के 
se का व्यौरा क्या हे; 

(घ) क्या सरकार का विचार डाकघर अधिनियम कौ 

समीक्षा ओर gad स्थान पर नया विधान लाने का है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 2? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी पंत्रालय मे राज्य मत्री 
(डो. श्रीमती करुपारानी किल्ली): (क) जी, नही। 

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नही 
उठता। 

(ग) शून्य 

(घ) जी, हां। 

(ङ) मौजूदा भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 को 
प्रतिस्थापित करने संबंधी प्रस्ताव की जांच at जा रही Zi 
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कर्मचारियों को प्रशिक्षण 

2113. श्री सैयद शाहनवाज Baa: क्या प्रधान मत्री 
यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या परमाणु ऊर्जा wat के कर्मचारियों को 
आपातकालीन स्थिति/प्राकृतिक आपदा जैसे भूकप/सूनामी से 

निपटने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है; 

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षो ओर चालू at & 
दौरान आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का वर्ष-वार 

ओर संयत्र-वार alt क्या है; ओर 

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण रहै? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य 
मत्री तथा प्रधानमेत्री कार्यालय मे राज्य पत्री (श्री वी. 
नारायणसामी ): (क) ओर (ख) जी, a असामान्य परिस्थितियां 
से निपरने के लिए, आपातकालीन प्रचालन प्रक्रियाओं (ईओपी) 

सहिते fafa waa प्रक्रियाओं के dau में संयंत्र कार्मिकों 
को प्रशिक्षण देने हेतु एक व्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार 
किया गया है। आपातकालीन प्रक्रियाओं में, ae, सुनामी, 
चक्रवाती तूफान, भूकंप ओर आग लगने से उत्पन आकस्मिक 
परिस्थितियां शामिल है। सुनामी ओर चक्रवाती तूफान, भूकंप 
ओर आग लगने से उत्पन आकस्मिक परिस्थितियां शामिल ei 
सुनामी ओर चक्रवाती तूफान, aad स्थलों के संगत हँ, ओर 
तटवर्ती स्थलों पर कार्यरत कार्भिकों के प्रशिक्षण मे इन 
पहलुओं को शामिल किया गया है। सभी नाभिकोय विद्युत 

सयत्र में कार्यरत aaa कार्मिक के लिए असामान्य परिस्थितियों 
हेतु आपातकालीन प्रचालन प्रक्रियाओं से संबंधित संगत प्रशिक्षण 
कार्यक्रमों को नियमित रूप से dal मे आयोजित किया जाता 
21 प्रचालन कार्मिकों को लादसेसिंग प्रक्रिया के एक भाग 
के रूप में, इन विषयों पर नियमित रूप से पुनः प्रशिक्षण 
भी प्रदान किया जाता है। आपातकालीन स्थितिप्राकृतिक आपदाओं 

से निपटने के लिए fred तीन वर्षो ओर चालू af & 
दौरान, as वार ओर स्थल-वार आयोजित किए गए प्रशिक्षण 
कार्यक्रमों का व्यौरा निम्नानुसार zi 

बिजलीघर प्राकृतिक saat संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों कौ वर्षवार संख्या 

2010 2011 2012 2013 आज कौ 

तारीख तक 

1 2 4 5 

टीएपीएस-1 तथा 2 5 5 7 11 
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1 2 3 4 5 

टीएपीएस 3 तथा 4 15 6 12 26 

आरएपीएस | तथा 2 13 41 20 9 

आरएपीएस 3 तथा 4 21 34 40 6 

आरएपीएस 5 तथा 6 6 28 20 6 

एमएपीएस 12 37 11 32 

एनएपीएस 3 11 6 33 

PUNT 6 12 8 21 

am 1 से 4 4 21 17 50 

रीएपीएस- तारापुर परमाणु बिजलीधर, तारापुर, महाराष्ट 

आरएपीएस-राजस्थान परमाणु बिजलीघर, रावतभाटा, राजस्थान 

एमएपीएस- मद्रास परमाणु बिजलीघर, कलपाक्कम, तमिलनाडु 

एन एपीएल-नरोरा परमाणु बिजलीघर, AN, उत्तर प्रदेश 

केएपीएस-काकरापार परमाणु बिजलीघर, काकरापार, गुजरात 

कैगा-कैगा उत्पादन केन्द्र, कैगा, कर्नारक 

(ग) यह प्रश्न नहीं soa 

[ अनृकाद] 

wa शिक्षा अभियान की भागीदारी पद्धति 

2114. श्री सी.आर. पाटिलः 

श्रीमती जयश्रीनेन ues: 

क्या मानव संसाधन विकास मत्री यह बताने कौ कृपा 
करेगे किः 

(क) क्या fet कुछ वर्षो मेँ केन्द्र सरकार ने सर्वं 

शिक्षा अभियान के अतिर्गत दिए जाने वाले अनुदान के केन्द्रीय 
हिस्से में व्यापक कमी की 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ato क्या है ओर इसके 

क्या कारण दै; 

(ग) क्या केन्द्र सरकार अपने निर्णय की समीक्षा ओर 

गुजरात सहित राज्यों के अतिरिक्त भार कौ प्रतिपूर्ति करने पर 

विचार कर रही है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी at क्या है; ओर 

(ङ) इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई 2? 

मानव संसाधन विकास मत्रालय मे राज्य मत्री (डं 

शशी रूर): (क) ओर (ख) जी, नहीं। केन्द्र प्रायोजित 
योजना सर्वं शिक्षा अभियान (एसएसए) हेतु निधीयन पद्धति 

जो iat योजना के आरभ मेँ 65:35 थी, उसे iat योजना 

के अंत तक कम होकर 50:50 हो जाना था। तथापि, केन्द्र 
सरकार ने निःशुल्क ओर अनिवार्य बालं शिक्षा का अधिकार 

(आरटीई) अधिनियम, 2009 के उद्यो को पूरा aa के 
लिए अपेक्षित निधियों को ध्यान मै रखकर प्रावधान में 

संशोधन किया तथा 2010-11 से लागू 65:35 कौ केन्द्र/राज्य 
भागीदारी पद्धति (पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लिए 90:10) को 
2014-15 तक जारी रखने का निर्णय लिया। 

(ग) से (ङ) गुजरात राज्य भी एसएसए के aah 

65:35 (केन्द्र राज्य) की पद्धति के आधार पर केन्द्रीय निधियां 

प्राप्त कर रहा है।
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[fest] 

केन्द्रीय विद्यालयों मे प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी 

2115. श्री सज्जन ad: क्या मानव संसाधन विकास 

मत्री यह aa at कृपा wt किः 

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों (केवी) में अनेकों पद 

अनुबध आधार पर रखे गए कर्मचारियों द्वारा भरे गए है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी oto क्या है ओर इसके 

क्या कारण रहै; 

(ग) क्या अनुब॑ध आधार पर रखे गए कर्मचारियों पर 

सीसीएम नियम लागू होते है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री (डं 

शशी थरूर): (क) जी, al वर्तमान में, विद्यमान रिक्तियों 

के विरुद्ध लगभग 7700 शिक्षक संविदा आधार पर काम कर 

ez 

(ख) नियमित ffacat को भरने कौ भर्ती प्रक्रिया एक 

सतत प्रक्रिया है। नियमित शिक्षकों के उपलब्ध होने तक, 

छात्रों के नियमित अध्ययन में किसी व्यवधान को रोकने के 

लिए संविदात्मक शिक्षकों को लगाया जाता हे। 

(ग) ओर (घ) संविदात्मक कर्मचारी, उनको नियुक्ति के 

समय दोनों val के बीच हुए करार कौ शर्तों द्वारा अभिशासित 

होते है। 

(अनुवाद) 

टाडइटैनियप के निष्कर्षण हेतु प्रौद्योगिकी 

2116. श्री पी. करूणाकरनः क्या परमाणु मत्री यह 

बताने कौ कृपा करगे किः 

(क) क्या देश में दुर्लभ भूमि से टाइ्टैनियम के निष्कर्षण 

के लिए कोई प्रौद्योगिकी विकसित कौ गई है; 

(ख) यदि a, तो तत्सबधी व्यौरा क्या है; 
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(ग) देश में टाइटेनियम डाइआक्साइड से धातु निकालने 

के लिए उपलब्ध सुविधा का ae क्या है ओर उत्पादन 

क्षमता/उत्पादन आदि से प्राप्त राजस्व का a क्या है; ओर 

(घ) देश मे इस संबध में आवश्यक प्रौद्योगिकी विकसित 

करने के लिए की गई wd का व्यौरा क्या है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य 

मत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय मे राज्य मत्री (श्री वी. 

नारायणसरामी): (क) ओर (ख) जी, al टाइृटैनियम धातु 

का उत्पादन, टाइटैनियम qa खनिजों से किया जाता है। 

(ग) टाइटेनियम धातु का उत्पादन, इल्मेनाहर से किया 

जाता है, जिस्म लगभग 50-60% टराइटेनियम डाई_ओक्साइड 

(रीआईओ2) मौजूद होता 2 इसे सिथेटिक रूटाइल, जिसमें 

लगभग 90% age डार्ई-ओंक्साइड मौजूद होता है, के 

रूप में ane करने की आवश्यकता पडती fi रक्षा 

धातुकर्मीय अनुसंधान प्रयोगशाला (डीएमआरएल), हैदराबाद ने, 

टाइटेनियम स्पंज का उत्पादन करने के लिए चार टन प्रति 

ay (रीपीए) क्षमता वाला एक प्रायोगिक संयंत्र स्थापित किया 

है। अतिरिक्ष विभाग ने, ded केरल मिनरल्स we मैरल्स 

लिमिटेड (केएमएमएल) के सहयोग से चवारा, केरल मे केरल 

मिनरल्स एंड teem लिमिटेड सुविधा में soo टन प्रति वर्ष 

क्षमता वाला एक राइटेनियम स्पंज सयत्र स्थापित किया है। 

मिश्र धातु निगम लि. (मिधानी) में उपलब्ध सुविधा में 300 

टन प्रति af धातु रूप का उत्पादन करने की क्षमता है। 

(हिन्दी) 

जवाहर नवोदेय विद्यालयों के कर्मचारियों की मागें 

2117. श्री विलास मुत्तेमवारः क्या मानव संसाधन 

विकास मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालयों कै 

शैक्षिक ओर holes कर्मचारियों की कुछ मांगों को 

स्वीकार किया गया है; 

(ख) यदि a, तो asad aio क्या है ओर सरकार 

के विचाराधीन मागें क्या हे;
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(ग) कर्मचारियों कौ उक्त विचाराधीन मांगों पर अंतिम 

निर्णय कब तक लिए जाने कौ संभावना 2; ओर 

(घ) उक्त कर्मचारियों को पेंशन सह जीपीएफ लाभ 

प्रदान करने के संबध मेँ सरकार कौ क्या राय है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय यें राज्य मत्री (डं 

शशी wet): (क) ओर (ख) अखिल भारतीय aaa 

कर्मचारी संघ ने 23 भागों का एक मागपत्र प्रस्तुत किया था। 

इनमे से 16 मांगों का समाधान wa ही हो चुका Zz 

(ग) इन मांगों के निपटान के लिए कोई कदी समय 

सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है. जिनमे अंतर-मंत्रालीय 

परामर्श कौ आवश्यकता Zz 

(घ) सरकार ने उन कर्मचारियों जो 01.01.2004 से पहले 

जवाहर नवोदय विद्यालयों मे भर्ती हुए थे, के लिए पेंशन 

एवं जीपीएफ स्कोम लागू करने कौ मांग पर सहानुभूतिपूर्वक 

विचार किया है। इस संबंध में अतर-मंत्रालयीय परामर्श पहले 

ही कर लिए गए है पस्तु कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया 

हे। 

(अनुवाद 

राजघाट मे हरित क्षेत्र 

2118. श्री अब्दुल रहमानः 

श्री एस.आर. Waa: 

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने को कूपा करेगे किः 

(क) गत तीन वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान wee 

की यात्रा करने वाले ओर वहां पर पेड लगाने वाले विश्व 

के नेताओं का व्यौरा क्या 2: 

(ख) क्या अधिकतर पेड गायब हो गए है; ओर 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी oh क्या है ओर इसके 

क्या कारण है तथा सरकार दवार इस Hay में क्या कारवाई 

कौ गर्ह vat जा रही है तथा wee मेँ हरित क्षेत्र बनाए 

रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैँ? 
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शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मत्री (श्रीमती दीपा 

दासमुंशी ); (क) गत तीन वर्षो एवं चालू af के दौरान 

wee का दौरा aa वाले विष्व स्तर के किसी नेता ने 

कोई te नहीं लगाया Zz 

(ख) प्रश्न नहीं som 

(ग) प्रन नहीं उठता। जहां तक wae पर हरित क्षत्र 

बनाए रखने का संबंध हे, इस उदेश्य हेतु एक समर्पित 

बागवानी दल इस कार्य पर लगाया गया है ak रजघाट पर 

हरित aa उत्कृष्ट अवस्था में हे। 

न्यायिक पैनल 

2119. श्री एन. पीताम्बर कुरूपः क्या विधि ओर 

न्याय मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) गत तीन वर्षो मेँ प्रत्येक वर्ष ओर चालू af a 

दौरान कितने न्यायिक पैनलों का गठन किया गया 2; 

(ख) इनमे से कितनों ने सरकार को अपनी for दी 

है तथा ta प्रत्येक पैनल द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर सरकार 

द्वारा की गई कारवाई का व्यौरा क्या है; 

(ग) ta न्यायिक पैनलों का alo क्या है जिनंके 

अध्यक्ष/सदस्य उच्चतम/उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश हैः; 

(घ) क्या ta पैनलों में वर्तमान न्यायाधीशों को शामिल 

करने से न्यायालयं मे बडी मात्रा मे मामले लम्बित हो रहे 

है; ओर 

(ङ) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर सरकार 

दवारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कारवाई कौ गई हे/किए 

जाने का प्रस्ताव है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि ait 

न्याय मंत्री (श्री कपिल fesse): (क) से (ग) जानकारी 

एकत्रित कौ जा रही है ओर समा परल पर रख दी जाएगी। 

(घ) ओर (ङ) एसी कोई रिपोर नहीं है कि एसे 

पेनलों मे पदासीन न्यायाधीशों को लगाया जाना, न्यायालयों मेँ 

बडी संख्या मे मामलों के लंबित रहने में सहायक हुआ हे।
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स्पैक्ट्म की ads faga 

2120. श्री ताराचन्द भगोराः क्या संचार ओर सूचना 
प्रोद्योगिको wat यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या मोबाईल आपरेशन संचालन के लिए जीएसएम 

मानक का उपयोग करने वाली कपनियों & वैश्विक संघ ने 

भारत सरकार से fafa vaca में फैली कुल 200 
amet de-fagu से ही काम चलाने को कहा है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब्धी ae क्या है ओर इस पर 

सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; 

(ग) क्या सरकार का विचार Baza को स्वतंत्र करने 

तथा Waa के लिए 700-900 मेगाहयर्जं के बीच कौ संपूर्ण 

रेज का उपयोग करने का है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ao क्या है ओर इसके 

परिणामस्वरूप क्या लाभ मिलने कौ संभावना है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय A राज्य मत्री 
तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मत्री (sit पिलिन्द 
देवरा): (क) ओर (ख) जीएसएम संघ ने अपने पतरौ 
मे, अन्य बातों के साथ, मोबाइल सेवाओं के लिए 900 
weet de में रिफार्भिंग, स्पैक्टूम मूल्य निर्धारण तथा समूचे 

700 मेगाहर॒र्ज बैड Maen का आवंटन करने संबंधी मुदे 
उठाए है। 

रष्टय दूरसंचार नीति, 2012 (एनरीपी-2012;) मे, अन्य 

बातों के साथ, वर्षं 2017 तक आर्हएमरी सेवाओं हेतु 300 
मेगाहटूर्ज अतिरिक्त Gacy उपलब्ध कराने तथा वर्षं 2020 
तक 200 मेगाहटूर्जं ओर Gan उपलब्ध कराने का प्रावधान 
किया गया है। 

(ग) ओर (घ) दूरसंचार क्षेत्र हेतु 806-824/851-869 
meee, 824-844/869-889 मेगाहरर्ज ओर 890-915/935-960 
मेगाहट्र्ज के आवर्तं बेड उपलब्ध #1 दूरसंचार क्षेत्र के लिए 
698-806 Weal का आवर्तं as भी निर्धारित किया गया 

है जिसमे से 15 मेगाहटर्जं कौ गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु 
पहचान की गई है। इस as में can की रिफार्मिग कौ 
जा रही रहै। इससे नवीन प्रद्योगिकियों का प्रयोग सुनिश्चित 

होगा ओर सरकार को राजस्व कौ प्राप्ति होगी। 

अजा^अजजा विद्यार्थियों को शुल्क में छूट 

2121. श्री एस. पक्कीरप्पाः क्या मानव संसाधन 

विकास मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 
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(क) क्या अजा/भजजा के विद्यार्थियों को स्व॒ वित्तपोषण 

ares सहित कालेजों में व्यावसायिक पाट्यक्रमों में प्रवेश के 

समय शुल्क अदा करने dw दी जा रही है ओर यदि 
a, तो तत्सब॑धी व्यौरा क्या 2; 

(खे) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अनुदेश जारी 

किए रहै; ओर 

(ग) यदि a, तो तत्संबधी sh क्या है? 

मानव संसाधन विकास dara पे राज्य मत्री (डां 

शशी थरूर): (क) से (ग) अनुसूचित जाति/^अनुसूचित 

जनजाति के विद्यार्थियों को स्व-वित्त पोषित महाक्द्यालयों सहित, 

महाविद्यालयों के व्यावसायिक पाद्यक्रमोँ में प्रवेश दने के समय 

शुल्क के भुगतान से ae नहीं दी जाती है। तथापि, भारत 

के सर्वोच्च न्यायालय नै टीएमए् a प्रतिष्ठान के मामले ओर 

उसके बाद के मामलों मै, देश में. उच्च शिक्षा को वहन 

करने योग्य बनाने के संबध मेँ दिशा निर्देश जारी किए Zi 

संस्थानों का शुल्क, Galt राज्य सरकार के राज्य-शुल्क-नियतन 

प्राधिकरण द्वारा नियत की जाती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित 

जनजाति के विद्यार्थियों को स्व-वित्त पोषित महाविद्यालयों सहित 

व्यावसायिक महाविद्यालयों A प्रवेश देने के समय पर, शुल्कं 

के भुगतान से छूट देने का मामला भी रज्य सरकारों से 

संबधित है। शिक्षाशुल्क ओर अन्य शुल्क लेने के लिए मानक 

नियत करने ओर feds कौ सिफारिश के लिए राष्ट्रीय 

ee की शुल्क-नियतन समिति का गठन किया गया Zi 

( हिन्दी] 

सी.बी.एस.ई. विद्यालयों द्वारा शुल्क ager 

2122. श्रीमती तवबस्सुम हसनः क्या मानव संसाधन 

विकास मत्री यह बताने कौ कृपा atl किः 

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 

(सी.नी.एस.ई.) से सम्बद्ध निजी विद्यालयों द्वारा शुल्क ager 

के daa मे दिशानि्देश जारी किए है(नियम निर्धारित किए है 

ओर यदि a, तो तत्संबंधी व्यो क्या है; 

(ख) क्या सरकार ने शुल्क मेँ वृद्धि के aay में 

मानदंड ओर मद जिसके अतर्गत शुल्क वसूला जा सकता है 

निर्धारित किए है;
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(ग) यदि a, तो निजी विद्यालयों द्वारा अनियमितताओं के 

संबंध मे सरकार के समक्ष कितने मामले प्रकाश में आए 

है ; ओर 

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई 

है? 

मानव संसाधन विकास dara मे राज्य मत्री (डे 

शशी थरूर ): (क) ओर (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा ae 

(सीनीएसर्ह), मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक 

स्वायत्त निकाय होने के नाते अपने संबद्ध निजी स्कूलों के 
शुल्क aes निर्धारित करता है। सीबीएसई wae की 

उप-विधियों में उल्लेख किया गया दै किं स्कूल द्वारा लिए 

जाने वाले शुल्क उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के 

समरूप होने चाहिए। 

(ग) ओर (घ) सीबीएसई को तथाकथित अधिक शुल्क 

लेने वाले स्कूलों के विकूद्ध चछिटपुट शिकायतें प्राप्त होती Zi 

aS द्वारा प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर चूककर्ता 

स्कूलों के विरुद्ध कारवाई at जाती है। इस संबंध में बो 

स्कूलों को समय-समय पर परिपत्र भी जारी करता है। 

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों यें नए छात्रावास 

2123. श्री कपिल मुनि करवारियाः क्या मानव संसाधन 

विकास wat यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का विचार soa कौ कमी के 

मद्देनजर इलाहाबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय सहित केन्द्रीय 

विश्वविद्यालयों मेँ नए छात्रावासों का निर्माण करने का है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी waa व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) नए छात्रावासों का निर्माण कब तक होने की 

संभावना है 

मानव संसाधन विकास मत्रालय a राज्य मंत्री (डं 

शशी थरूर): (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 

(यूजीसी) ने इस मंत्रालय को सूचित किया है कि श्यावी 

योजना से ईइसने सामान्य विकास योजना के अंतर्गत एक aie 

अनुदान पद्धति शुरू कौ है। इस पद्धति के अंतर्गत, इलाहाबाद 
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विश्वविद्यालय सहित सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को योजना 

आबेटन के भीतर अपनी प्राथमिकताओं ओर अपेक्षाओं के 

अनुसार, छात्रावासों सहित भवन परियोजनाओं के निर्माण कौ 

स्वतंत्रता है। 

[ अनुवाद । 

वीजा समस्या 

2124. श्रीमती श्रुति चौधरीः क्या विदेश मत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या भारतीय कंपनियों को विदेशों मे कार्य वीजा 

मिलने मे कठिनाई हो रही रै; ओर 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी a क्या है ओर दस aay 

मे सरकार द्वारा क्या कदम sam गए हैँ? 

विदेश मंत्रालय पे राज्य मत्री (श्रीमती परनीत कौर) 

(क) ओर (ख) भारतीय फर्मो को जो अगोला, ब्राजील, 

बुरूण्डी, कनाडा, मिश्र, salt, wre, जोर्जिया, जर्मनी, 

रवान्डा, सऊदी अरब, स्टाकहोम, तुर्कमेनिस्तान, युगाण्डा, Away, 

वेनेजुएला ओर जिम्बावे देशों 4 ad कर रही है, उन्हे 

तत्संबधी देशों मं वर्क whe wa करने मे कदिनाई होने 

कौ सूचना प्राप्त हुई है। मुख्य रूप से समस्या कार्यविधि में 

at ओर वर्क whe जारी करने के कारण आ रही ai इन 

देशों मे हमारे मिशनों ने संबधित देशों की सरकारों से इस 

मुदे को उठाया है। भारतीयों द्वारा कार्य वीजा ओर परमिर 

प्राप्त करने मे आने वाली कठिनाहयों के बारे में विभिन देशों 

के साथ नियमित रूप से संयुक्त आयोग aed, विदेश 

कार्यालय परामर्श ओर वीजा/कांसुलर परामर्श किए जा रहे zi 

frat जोखिम meet निधि 

2125, श्री नवीन जिन्दलः क्या आवास ओर शहरी 

गरीबी sort मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ओर 

कम आय वाले परिवारों को dal ओर आवास वित्त कपनियों 

से ऋण लेने को सुकर बनाने के लिए गिरवी जोखिम गारंटी 

निधि (एमआरजीएफ) की स्थापना की है;
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(ख) यदि हां, तो तत्सबधी ah क्या है ओर कुल 

कायिक निधि कितनी है; 

(ग) निधि के कब तके प्रचालित होने की संभावना है; 

(घ) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि महानगरों 

में क्हनीय आवासो at भारी कमी रहै ओर इन शहरों में 

आवासों की भारी लागत & कारण 5 लाख रुपए की 

अधिकतम सीमा कौ गारंटी पर्याप्त नहीं होगी; 

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार कौ क्या प्रतिक्रिया 

है; ओर 

(च) ईडन्ल्यृएस ओर एलआरईजी समूहो को रियायती 

व्याज दरों पर dal ओर आवास वित्त कपनियों से पर्याप्त 

ऋण प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों 

का व्यौरा क्या रै? 

आवास ओर शहरी गरीबी sag मत्री (डा. गिरिजा 

व्यास): (क) जी, wl भारत सरकार द्वारा दिनांक 1 मई 

2012 को निम्न आय आवास हेतु क्रंडिर रिस्क गारंटी फंड 

Ze बनाया गया है। 

(ख) दस स्कौम मे बिना किसी तृतीय पक्ष कौ me 

अथवा आनुषंगिक सिक्योरिटी के ऋण प्रदान करने वली एजेंसियों 

द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्गं के व्यक्तियों 

को दिए गए 5 लाख तक के ऋणो & लिए गारंटी का 

प्रावधान है। राष्ट्रीय आवास बैक सीञआरजीएफ के संचालन के 

लिए नोडल Witt है। आज कौ स्थिति के अनुसार, 39 सदस्य 

ऋण प्रदाता संस्थाओं ने इस स्कीम मे भाग लेने के लिए 

wait ज्ञापन (एय) निष्पादित किया है। ae की कुल 

कोरिपस राशि 1000 करोड रुपये दहै। भारत सरकार ने करपस 

राशि के रूप में अभी तक 150 करोड रुपये कौ राशि जारी 

की रहै। 

(ग्) निम्न आय आवास के लिए क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड 

स्कौम पहले से ही चल रही है! इस स्कौम को भारत के 

राजपत्र मेँ (7-13 जुलाई) अधिसूचित किया गया था ओर यह 

31 अक्तूबर 2012 को आरभ कौ गई eh 

(घ) ओर (ङ) 40 वर्गं मीटर के मकानों के लिषए 

ओसत ऋण तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो ओर निम्न 
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आय समूह वर्गो मे लोगों कौ अदायगी क्षमता को ध्यान मेँ. 

रखते हुए गारंटी की सीमा 5 लाख निर्धारित कौ गई 2 

(च) भारत सरकार ने किफायती आवास at कमी कौ 

दूर करने के लिए निम्नलिखित स्कीम आरभ कौ रैः 

(i) राजीव आवास योजना (आरएवाई): भारत सरकार 

ने जून, 2011 मे राजीव आकास योजना (रे) दो चरणों में 

आरंभ कौ थी; आरंभिक चरण दो वर्षो के लिए धा, जो जून 

2013 A समाप्त हो Ta भारत सरकार ने a¥ 2013-2022 

तक कौ अवधि के लिए राजीव आवास योजना के कार्यान्वयन 

चरण को सितंबर 2013 मे अनुमोदित किया है। इस स्कीम के 

ard wires शासित प्रदेशों तथा केन्द्र सरकार की 

एजेंसियों को, नए आवासो, serena आवासो. feo के 

आवासं, टाजिर आवास तथा आधारभूत नागरिक एवं सामाजिक 

अवसंरचना के विकास/सुधार आवास प्रदान करने के लिए 

केन्द्रीय सहायता ग्राहय होगी। 

(ii) जवाहर लाल नेहरू wet शहरी नवीकरण मिशन 

(जेएनएनयुआरएम); सरकार ने स्लम fafa के पुनर्वास के 

लिए शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं (बीएसयुपी) संबंधी 

उप मिशन के अतिर्गत 65 चुनिंदा शहरों ओर एकीकृत आवास 

ओर स्लम विकास कार्यक्रम (आर्ईएचएसडीपी) & अंतर्गत अन्य 

wed ओर कस्म में शहरी गरीबो८स्लम निवासियों को आवास 

ओर बुनियादी नागरिक सेवाएं जैसे जल, स्वच्छता इत्यादि प्रदान 

करने मे राज्य सरकारों को सहायता के लिए 3 दिसम्बर, 2005 

al जवाहरलाल नेहरू राष्टौय शहरी नवीकरण मिशन 

(जेएनएनयूआरएम) आरंभ किया em मार्च 2012 तक स्वीकृत 

कौ गई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जेएनएनयूआरएम 

को मार्च 2015 तक बढा दिया गया है। जेएनएनयूआरएम के 

अतिर्गत 3 गरीब हितैषी सुधारो में से एक आवास सुधार अवधि 

की सुरक्षा, जलापूर्ति, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक 

सुरक्षा सहित शहरी गरीबों को आधारभूत सुविधाओं का प्रावधान 

करना है। जेएनएनयूआरएम के परिणामस्वरूप सुधार कौ परिकल्पना 

कौ गई है ओर इसका कार्यान्वयन अन्य मंत्रालयों कार्यक्रमों के 

संयोजन से मिशन अवधि (31.03.2005 तक ser mm) में 

अलग-अलग समय मेँ किया जाएगा। 

क) भागीदारी मँ किफायती आवास (एएचपी): आरएवाई 

के aft अग के रूप मं सक्षम प्राधिकारी ने भागीदारी में 

किफायदी आवास (एएचपी) स्कीम के कार्यान्वयन का कार्य 

जारी रखने के लिए भी अनुमोदन किया है। इस स्कीम A 

आवास ओर आंतरिक विकास weat के लिए 40 वर्ग मी. 

आकार कौ रिहायशी इकाई के लिए प्रत्येक आर्थिक रूप से 
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कमजोर aves आय वर्गं को 75000 रुपये at रशि मुहैया 

कराने & लिए संशोधन किया है जिसका उदेश्य किफायती 

आवास मे निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना 2 

(iv) राजीव ऋण योजना (आरआरवाई): भारत सरकार 

ने 1 अक्तूबर, 2013 से राजीव ऋण योजना का कार्यान्वयन 

किया है। इस स्कीम के अंतर्गत, शहरी क्षत्रं में आर्थिक रूप 

से कमजोर ata आय वर्ग के आवास ऋण लेने कालों 

जिन्होने वित्तीय संस्थाओं अर्थात् अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ओर 

एचएफसी आदि से ऋण का लाभ उठाया है, को 15-20 वर्ष 

कौ अवधि हेतु 5 लाख रुपये तक के ऋणो पर 5 प्रतिशत 

वार्षिक व्याज स्क्सिदी प्रदान की जाएगी। 

समेकित कार्य-योजना 

2126. श्री नि्शिकात aa: क्या योजना मंत्री यह बताने 

की कृपा करगे किः 

(क) देश के 82 चयनित जनजातीय ओर free जिलों 
के लिए समेकित कार्य-योजना (आर्ईएपी) के अतर्गत॒ आरम्भ 

की गई प्रत्येक परियोजनाओं का site क्या 2; 

(ख) aes में चिदित जनजातीय जिलों में वास्तविक 
निर्धारित लक्ष्य ओर उपलब्धियों का व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने आईएपी के 

अंतर्गत po ओर जिलों को चिहित किया है; ओर 

18 दिसम्बर, 2013 लिखित उत्तर 256 

(घ) यदि हां, तो ares से चिहित जिलों का व्यौरा 

क्या है? 

संसदीय कार्य मत्रालय यें राज्य wat तथा योजना मंत्रालय 

मे राज्य wit (श्री राजीव शुक्ला): (क) समेकित कार्य 

योजना (आईएपी) के अंतर्गत प्रत्येक जिले द्वारा आरम्भ किए 

गए कार्यो का विस्तृत विवरण एमआईएस http://pcserver.nic.in/ 

iapmis पर उपलब्ध है। आरंभ किए एवं पूर्णं किए गए कार्या 

के प्रकास का सार संलग्न विवरण- में दिया गया Zz 

(ख) समेकित कार्ययोजना (आईएपी) के अंतर्गत weave 

के we जिले शामिल रै। जिलों द्वारा एमआईएस पर उपलब्ध 

करवाई गई सूचना के अनुसार, कुल 16942 कार्य आरंभ किए 

गए जिनमे से 14825 कार्यो के पूर्णं होने कौ सूचना दी गई 

हे। आरखण्ड मे आरंभ किए गए ओर पूर्णं कर लिए गए 

कार्यो के प्रकारो का सार संलग्न विवरण-ा मे दिया गया है। 

(ग) ओर (घ) सरकार ने समेकित कार्य योजना (आईएपी) 

के अतिर्गत पहले से चिहित 82 जिलों के अतिरिक्त “एलडन्ल्यूई 

fret के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए)" स्कौम के 

ard हाल दही में छह अन्य जिलो-छत्तीसगद् से चार जिले 

अर्थात् सुकमा, कोंडागांव, nae ओर बलरामपुर ओर महाराष्ट 

से दो जिले अर्थात् भन्डारा ओर wa को शामिल किया 

है। आारखं्च से किसी जिले को चिहित नहीं किया गया 2 

विवरण I 

ada कार्य योजना (अर्हएफी) के aaa राज्यों के &2 foot ये आरम्भ किए गए कार्यो 

(सख्या मे) ओर पर्णं किए m कार्यो के प्रकारौ का सार 

क्र.सं कार्य का प्रकार आरभ किए गए पूर्ण किए गए 

कार्य कार्यं 

1 2 3 4 

1. आगनवादी केन्द्र 13056 9740 

2. आश्रम विद्यालय 1877 1745 

3. समुदाय भवन 1234 863 

4. पेयजल सुविधाएट(जल निकास एवं स्वच्छता 21490 19342 
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1 2 3 4 

5. विद्युत लाइटें 9378 8047 

6. गोदाम 1143 785 

7. स्वास्थ्य केन्द्र/सुविधाएं 2939 2392 

8. आजीविका गतिविधियां 1216 1037 

9. लघु सिंचाई कार्य 5424 4421 

10. विद्यालय भवन/८विद्यालय अवसंरचना 12175 9753 

11. कौशल विकास ओर प्रशिक्षण 896 783 

12. पशु चिकित्सालय 182 159 

13. ग्रामीण सडक 21001 17656 

14. अन्य 11890 9843 

कुल 103901 86566 

विकरण IT 

समेकित कार्य योजना के अतर्गत areas राज्य मौ आरम्भ किए me कार्यो (सख्या F) 

ओर yor किए गए कार्यां के प्रकारौ का सार 

क्र.सं कार्य का प्रकार आस्म किए गए पूर्ण fer गए 

कार्यं कार्य 

1 2 3 4 

1. आगनवादी केन्द्र 2484 1979 

2. आश्रय विद्यालय 226 226 

3. समुदाय भवन 124 79 

4. पेयजल सुविधाए(जल निकास एवं स्वच्छता 3648 3440 

5. विद्युत लाटू 768 746 

6. गोदाम 12 10 

7. स्वास्थ्य केन्द्र सुविधाएं 455 339 
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1 2 3 4 

8. आजीविका गतिविधियां 108 81 

9. लघु frag कार्य 2053 1710 

10. विद्यालय भवन८विदलय अवसंरचना 2702 2522 

11. कौशल विकास ओर प्रशिक्षण 120 106 

12. पशु चिकित्सालय 

13. ग्रामीण सद्के 2678 2090 

14. अन्य 1564 1497 

कुल 16942 14825 

( हिन्दी) 

te तीन sik चार पदों मे कमी 

2127. St. संजय सिंहः 

श्री अंजनकुमार एप. यादवः 

क्या प्रधान मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या ग्रेड तीन ओर चार पदों की संख्या में कमी 

हो रही है जबकि ग्रेड क ओर ख पदो कौ संख्या में वुद्धि 
हो रही है जिसके कारण सरकारी कार्यालयों के कार्य निष्पादन 

मे कमी आयी है; 

(ख) यदि हां, तो इस Way FY सरकार की क्या 

प्रतिक्रिया रै; 

(ग) वर्षं 2001 ओर आज की तिथि मे केन्द्रीय सरकारी 

कर्मचारियों कौ श्रेणी-वार तुलनात्मक संख्या कितनी दै; 

(घ) क्या ग्रेड क ओर ग्रेड ख के अधिकारी अपने 

वेतन को न्यायोचित ठहराने के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे 

है ओर यदि a, तो इसके क्या कारण है; 

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त अधिकारियों के 

कार्यकरण की समीक्षा करने का है; ओर 

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण रै? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय मे राज्य 

मत्री तथा प्रधान मत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. 

नारायणसामी):ः (क) से (ग) दिनांक 01.03.2001 ओर 

01.03.2012 कौ स्थिति के अनुसार केन्द्र सरकार ओर संघ 

शासित प्रशासनों मे केन्द्रीय सरकार के नियमित सिविलियन 

कर्मचारियों कौ प्रेणी-वार अनुमानित संख्या निम्नलिखित अनुसार ॒दैः- 

1.3.2001 कौ स्थिति 1.3.2012 कौ स्थिति 

के अनुसार के अनुसार 

समूह "क 73174 (2.10) 90905 (2.89) 

समूह ‘a’ 151727 (4.35) 202262 (6.42) 

aye 'ग' 2227233 (63.87) 

समूह ‘a’ 1034826 (29.68) 2856615 (90.69)* 

da के समूह ‘y' पदौ को छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के 

कार्यान्वयन के उपरांत समूह 'ग' के रूप मेँ श्रेणीबद्ध किया 

गया el कोष्ठक में fee गए ated कुल योग का प्रतिशत 

दशति है! 

यह दृष्टव्य है कि समूह गः ओर पूर्वके समूह "घ 

कर्मचारियों कौ संख्या प्रतिशतता के सदर्भं में आंशिक रूप से 

कम हुई है। पदों का सृजन कार्यकारी आवश्यकताओं के
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अनुसार हुआ है ओर पदों कौ आवश्यकता का संवर्गं समीक्षाओं 

तथा कार्य मापन अध्ययनं द्वारा आवधिक मूल्यांकन किया जाता 

zl 

(घ) ओर (ङ) केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 

1964 के अनुसार कोई भी सरकारी सेवके अपने सरकारी कार्यों 

मे समय व्यर्थं गंवाने वाली चाल अथवा उसे fee m कार्य 

को निष्पादित करने मेँ जाननूञ्लकर देरी करने ओर एक सरकारी 

सेवक, उसे दिए गए कार्यको निष्पादित करने में उस कार्य 

के प्रयोजनार्थं निर्धारित समय अवधि तथा उससे अपेक्षित निष्पादन 

गुणवत्ता पर खरा उतरने मे यदि असफल रहता है, तो इसे 

कार्य के प्रति निष्ठा मे कमी माना जाएगा ओर नियमानुसार 

अनुशासनात्मक कारवाई के लिए उत्तरदायी होगा। 

(च) Wea ही नहीं sea 

{ अनुकाद। 

पद आधारित wert 

2128. श्री Wel नाना पाटीलः क्या कार्मिक लोके 

शिकायत ओर पेंशन मंत्री यह बताने at कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने आर. के. सव्वरवाल बनाम पजाब 

राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार 

2.7.1997 के कार्यालय ज्ञापन के अंतर्गत पद आधारित रोस्टर 

के कार्यान्वयन के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैः; 

(ख) यदि हां. तो क्या उक्त मामले में उच्चतम 

न्यायालय के दिशानिर्देश सेनाओं ओर विभिन्न राज्यों के अतर्गत 

पदों मे लागू नहीं है; 

(ग) यदि हां, तो क्या सभी we सरकारों कौ उक्त 

कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है ओर यदि नहीं, तो 

तत्सबधी व्यौरा क्या है; 

(घ) क्या प्रतिवर्षं मंत्रालय ओर राज्य द्वारा इस कार्यालय 

ज्ञापन के कार्यान्वयन कौ समीक्षा की जाती हे; 

(ङ) यदि हां, तो क्या महाराष्ट, उत्तर प्रदेश ओर 

राजस्थान द्वार इस कार्यालय ज्ञापन के उल्लंघन के way में 

अभ्यावेदन प्राप्त हुए् है; ओर 
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(च) यदि हां, तो उपर्युक्त राज्यों मेँ आरके. सन्बरवाल 

बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों 

के कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही 

हे? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर tem ware मे राज्य 

मत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय मे राज्य मंत्री (श्री वी. 

नारायणसापी): (क) जी, हां 

(ख) आरके. vara के मामले में माननीय उच्चतम 

न्यायालय के निर्देश राज्य सरकारों के साथ-साथ केन्द्र सरकार 

पर लागू Zz 

(ग) जी et wa के अंतर्गत सेवाएं संविधान की 

सूची अर्थात् ` रान्य-सूची' के aaa आती हैँ ओर यह 

संबंधित राज्य सरकारों पर है कि भाननीय उच्चतम न्यायालय 

के निर्देशो का पालन करने के लिए आवश्यक आदेश/अनुदेश 

जरी at) इसीलिए सेवा मामलों में उच्चतम न्यायालय के 

निर्दशो का उल्लंघन भी संबंधित राज्य सरकारों से aay रखता 

zl 

(घ) उपर्युक्त (ग) के संबध में दिए m उत्तर के 

आलोक मे प्रश्न ही नहीं semi 

(ङ) ओर (घ) रज्य सरकारों द्वारा पद आधारित रोस्टर 

के कार्यान्वयन न करने के fase समय-समय पर प्राप्त 

अभ्यावेदनोँं को यदि कोई a तो, se उपयुक्त anak हेतु 

अग्रेषित कर feu जाते है। | 

अवसरचना का अभाव 

2129. श्री हमदुल्लाह सईदः क्या मानव संसाधन 

विकास मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या यह सच है कि देश के अधिकांश कालेज 

कौ अवसंरचना में गिरावट आ रही है ओर विज्ञान पादूयक्रमों 

हेतु प्रयोगशालाएं काफी छोरी हैँ ओर उनके पास काफौ पुराने 

उपस्कर है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इसके 

क्या कारण रहै; ओर 

(ग) कालेजों में अवसंरचना के पुनरुद्धार हेतु सरकार 

द्वारा क्या कदम उठाए गए है?
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मानव संसाधन विकास मंत्रालय पे राज्य मत्री (डो. शशी 

wet): (क) ओर (ख) जी, नही। केन्द्र सरकार इसके द्वारा 

अनुरक्षित कोँलेजो में प्रयोगशालाओं एवं उपस्करो सहित अवसंरचना 

की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। राज्य सरकारों द्वारा 

स्थापित कँलेजों मे wa सरकारों द्वारा wala सुविधाएं प्रदान 

कौ जाती है! केन्द्र सरकार भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 

अधिनियम, 1956 कौ धारा 124 के अंतर्गत wa alice को 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजनागत अनुदानं के माध्यम से 

निधियो प्रदान करती है। कुछ राज्य कलेजो मे विज्ञान aaa 

के लिए अवसंसचना की कमी सामने आ रही Zi 

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मूलभूत अवसंरचना के 

स्तरोनयन एवं सुविधाओं के विस्तार ओर सुदृदीकरण, आधुनिकीकरण 

इत्यादि के माध्यम से मानकों मे सुधार के लिए पात्र कंलेजों 

को विकास एवं अनुरक्षण सहायता प्रदान कर रहा है। oi 

पंचवर्षीय योजना के दौरान, केन्द्र सरकार नै देश के शैक्षिक 

रूप से पिछडे जिलों में मोडल डिग्री कोलेिज स्थापित करने की 

केन्द्र प्रायोजित योजना प्रारंभ at है। इस केन्द्र प्रायोजित योजना 

को नई केन्द्र प्रायोजित योजना रष्टय उच्चतर शिक्षा अभियान 

मे समाहित कर लिया गया है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 

मे राज्य सरकार के प्रयासों को सहायता प्रदान करके उच्चतर 

शिक्षा संस्थाओं में महत्वपूर्णं अवसंरचनात्मक कमियों की पहचान 

करने तथा उन्हे दूर करने कौ अभिकल्पना कौ गर्ह है। इनमें 

राज्यों कौ Peel योजनाओं के आधार पर नए मोडल डिग्री 

कोलेजों कौ स्थापना करना ओर मौजूदा कोलिजों को मोडल 

डिग्री कलेजो मे स्तरोननत करना शामिल है! रष्टरीय शिक्षा 

अभियान के अंतर्गत अन्य संघरकों मेँ नए कम्प्यूटर dat कौ 

स्थापना एवं मरम्मत॒ तथा मौजूदा प्रयोगशालाओं इत्यादि के 

स्तरोननयन के लिए अनुदानों सहित कलेजो को अवसंरचनात्मक 

अनुदान देना शामिल Zz 

एकसमान प्रवेश नीति 

2130. श्री थांगसो ad: क्या मानव संसाधन विकास 

मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या कक्षा दस के विद्यार्थियों के संबध मे सरकारी 

विद्यालयों कौ समान प्रवेश नीति है ओर निजी विद्यालयों द्वार 

भी इनका पालन किया जा रहा है; 
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(ख) यदि a, तो इसके क्या कारण है; 

(ग) क्या समान प्रवेश नीति के अतिर्गत कु 

विद्यालयो/कक्षाओं को छूट है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी alo क्या है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य पत्री (st. शशी 

थरूर): (क) से (घ) अधिकांश सरकारी स्कूल राज्य/संघ 

शासित प्रदेश सरकारों द्वारा विनियमित होते है ओर शिक्षा का 

अधिकार अधिनियम, 2009 at धारा 12(1)(ग) के तहत 

प्रारभिक स्कूलों के लिए सभी बच्चों को प्रवेश की अनुमति 

देते है। इसमे समाज के लाभवंचित समूहो ओर आर्थिक रूप 

से fies af से आने वाले बच्चों कै लिए आरक्षितं किए 

जाने वाले निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों मे प्रवेश के प्रारंभिक 

स्तर पर 25% Gel की व्यवस्था है। जवाहर नवोदय विद्यालय 

जो आवासीय स्कूल हैँ. मै ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चों को 

प्राथमिकता दी जाती है वहीं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 

जो आवासीय स्कूल है, में शैक्षिक रूप से fase व्लकों मेँ 

बालिकाओं के लिए उच्च प्राथमिक स्कूलों मेँ अनुसूचित जाति, 

अनुसूचित जनजाति, अन्य free वर्ग या अल्पसंख्यक समुदायं 

से आने वाले बच्चों के लिए 75% te ओर शेष सीर गरीबी 

रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की बालिकाओं के लिए zi 

केन्द्रीय frre केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के वर्ग 

को प्राथमिकता देता ZI 

सी.ओ.सी.एस. को प्रोत्साहन 

2131. श्री Wet vert: क्या मानव संसाधन तिकास 

मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार देश मेँ विश्वविद्यालयों ओर कालेजों 

मे केरियर ओरिणएटिड कोस को प्रोत्साहन कौ योजना का 

कार्यान्वयन कर रही है; 

(ख) यदि a, तो वर्तमान में चलाए जा रहे सीओसी 

सहित तत्संबधी si क्या है; 

(ग) क्या सरकार इस Gay मे ओर पाटूयक्रम चलाने 

की योजना बना रही है ओरं यदि a, तो तत्संबंधी ब्योरा 
क्या दै; ॑ 

(घ) क्या सरकार को ओर सीओसी आरम्भ करने के 

लिए प्रस्तावं प्राप्त हुए है ओर यदि हां, तो तत्संब॑धी at 

क्या है ओर इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया 2;
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(ङ) क्या सरकार कौ सीओसी के प्रोत्साहन हेतु कोई 

वित्तीय सहायता देने at योजना है; ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संबधी राज्य-वार व्यौरा क्या है ओर 

गत॒ तीन वर्षो मे प्रत्येक af के दौरान इस संबध में 

राज्य-वार् ओर वर्ष-वार कितनी राशि व्यय की गर्ह? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री (डो. weit 

wat): (क) ओर (ख) जी, al कँलेजों/विश्वविद्यालयों में 

स्किल ओरिएटिड वैल्यू एडिड एड-अओन-कोरस को शामिल करने 

हेतु प्रोत्साहित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 

(यूजीसी) 

(सीओसीएस) " नामक ॒ एक योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस 

योजना & अधीन यूजीसी satya. aint. एससी जो परम्परागत 

डिग्रियों के साथ-साथ चलती दै; प्रमाणपत्रडिप्लोमा/अग्रिम डिप्लोमा 

के स्तर पर सीभोएस को ay करने के लिए, यूजीसी से 

अनुदान wa करने के लिए usa विश्वविद्यालयों/कोलिजों को 

वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जिन विश्वविद्यालयो/कँलेजों ने 

सीओसी आरभ कर दिए दहै उन्हें मानविकी ओर sind & 

लिए पांच वर्षो के लिए 'सीड मनी' के रूप A 7.00 लाख 

रुपये ओर विज्ञान विषय के लिए पांच at के लिए “ds 

मनी” के रूप मेँ 10.00 लाख रुपये कौ वित्तीय सहायता प्रदान 

“इटरोडक्शन ओंफ कैरियर ओरिएटिड aid 

at जाती है। इस योजना के SR wwwiuec.ac.in पर उपलब्ध 

है। सीओसी कौ सूची fae aint द्वारा अनुमोदित किया गया 

है, संलग्न विवरण- मे दी गर्द हे। 

(ग) जी, हां। विश्वविद्यालव/कोँलेज अपने स्वयं के “नीड 

बेस्ड" सीओसी^अतर विषयक पाद्यक्रमों का निर्धारण करते है। 

वर्षं 2012-13 के दौरान, इस योजना के अधीन 

विश्वविद्यालयो/कलेजों से यूजीसी को प्राप्त 782 प्रस्तावों में a 

522 प्रस्ताव उपयुक्त पाए गए तथा यूजीसी द्वारा स्वीकार किए 

गए I 

(घ) जी, a af 2013-14 के दौरान यूजीसी को इस 

योजना के अधीन विश्वविद्यालयो/कोलेजों से 60 नए प्रस्ताव प्राप्त 

हुए है। 

(ङ) ओर (च) विगत तीन वर्षौ के दौरान जारी अनुदान 

के wear et संलग्न विवरण-ा में दिए गए है। 
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विवरण I 

यूजीसी द्वारा अनुमोदित सीओसीएस की सूची 

कला८सामाजिक विज्ञान 

क्रम अनुमोदित पाठूयक्रमों का नाम 

2 

कार्यात्मक अग्रेजी 

खेल मनोविन्ञान 

स्मोकन ईग्लिश 

बेसिक कूकिग + केटरिग प्रबंधन 

कार्यात्मक संस्कृत 

Sifter we क्रिएटिव uit कोर्स 

waters सेल्समेनशिप we vfs 

a we टदरेवल tude 

फैशन डिजाईनिंग 

लाइत्रेरी आटोमेशन एण्ड नेटवर्किग 

ye Wee एण्ड वाइन टेक्नोलजी 

क्लिनीकल Lat 

क्लिनीकल leer we डाइटेटिक्स 

प्रिपरेशन ओंफ टूरिस्ट गाइड 

स्पोकन दहन्दी 

Were रिलेशन we एडवरराइजिग 

री.वी. एण्ड वीडियो प्रोडक्शन 

इंश्योरेस प्रैक्टिस 

ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट 

पंचायती राज प्रशासन 
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1 2 

20. सेल्फ डिफेस we सिक्योरिटी me 

21. इकोनामिक्स wit सेल्फ हेल्प ग्रुप 

22. बालवादी सेविका tha ate 

23. ae ` चाइल्ड केयर we उवलपमेट 

24. रेक्सराइल feast 

25. अपेरल एण्ड इस feast 

26. होस्पिरेलिरी 

27. एकरिग रिपोरटिग एण्ड न्यूज tfen 

28. फाइल aed 

29. एप्लाइड साइकोर्लोजी 

30. ज्योतिष 

31. सौंदर्य प्रसाधन 

32. योगा + मानसिक स्वास्थ्य 

33. योगा. प्रबंधन ओर स्वास्थ्य केस 

34, कम्युनिकेशन स्किल्स 

35. इग्लिश कम्युनिकेशन 

36. भारत मेँ ग्रामीण विकास प्रशासन 

37. महिला एवं बाल देखभाल 

38. ट्रंसलेशन प्रोफिसिएंसी 

39. हेल्थ क्लब एण्ड मैनेजमेंट 

40. वेब feast we आटोमेशन 

41. जर्नलिज्म एण्ड मास कम्युनिकेशन 

42. कम्युनिकेरिव इग्लिश 
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43. 

65. 

एविएशन मैनेजमेंट 

मोबाइल फोन afd we रिपेयरिग 

एंटरप्रनरशिप डवलपमेट 

एप्लाइड सोसियालोजी 

फोरो जर्नलिज्म एण्ड वीडिवोग्राफौ 

एड्स एण्ड thet काउंसलिग 

ह्यूमन राइट्स एजुकेशन 

afer एण्ड रेलरिग 

लैग्वेज एलबी 

डामारिक्स 

डिजास्टर मैनेजमेंट 

ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम 

गारमेट PRR 

वास्तु 

wae dee 

एनजीओ मैनेजमेट 

कर्मकाण्ड 

चाइल्ड साईइकोर्लोजी 

टरंसलेशन ओंफ इंग्लिश टू अरेविक 

प्रिर we विजुअल मीडिया 

रेडियो प्रोडक्शन we प्रोग्रामिंग 

उर्दू इलेक्टानिक मीडिया 

स्पोर्टं॒मैनेजमेट 
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84. 

85. 

86. 

87. 

सर्टिफिकेट कोस इन ईग्लिश 

Hist संस्कृत 

टूरिज्म एण्ड होस्पिरेलिटी 

बेसिक ath म्यूजिक 

रेडियो एण्ड टेलीविजन 

ज्योतिष एण्ड wets 

वेद 

stem स्पीकिंग कोर्स 

लाइब्रेरी साइंस 

इग्लिश फर स्पशियल परपज 

इग्लिश कंजरवेशन 

मल्टी लिग्जल टासलेशन 

she एण्ड चाइल्ड केयर th 

रूरल tetera 

परसनालिरी Sarde 

मोबाइल फोन सर्विसिग we fad 

कारपोरेट कम्युनिकेशन 

परफार्मिग ated 

कंजरवेशन एण्ड RM ओंफ aed sat ओन 

पेपर सपोर्ट 

रिशु कल्चर 

ब्यूटी कल्चर 

Tessa एण्ड ॒ काडंसलिग 
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100. 

101. 

102. 

103. 

104. 

‘105. 

106. 

107. 

108. 

109. 

110. 

एनिमेशन we ग्राफिक्स 

नर्सरी टीचर thm 

हेल्थ क्लब मैनेजमेंट 

पंचायत राजे एण्ड रूरल wetter 

क्रिसिस we कान्फ्लिक्टूस मैनेजमेंट 

wa मैनेजमेर 

मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन 

फिटनेस we सेल्फ feta 

ब्यूटी पार्लर 

मल्टीमीडिया स्किल्स 

फिल्म जर्नलिन्म, cette माल+ इंग्लिश 

sett 

ह्यूमन far aed 

arte स्किल्स 

अपेरल मेर्किंग एण्ड टददिशनल एनरिचमेर 

3 Sa dee फोरोशोप फर डिजाइनर 

धियेटर एण्ड टेलीविजन 

जर्नलिज्म एण्ड मास कम्युनिकेशन 

वीडियो रिपोर्रिंग 

fam एण्ड डिजास्टर te 

ट्रेवल मैनेजमेर 

हिन्दी 

कार्यत्मक हिन्दी 

वास्तु शास्त्र 
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111. कर्मकाण्ड एण्ड पुरोहित्य 

112. eae ere एण्ड क्रिएटिव wget इन संस्कृत 

एण्ड रीजनल cdma 

113. सररिफिकेट कोर्स इन कनाडा लँग्वेज 

114. आफिस आयोमेशन 

115. Wea we कैरियर डेवलेपमेट 

116. द्युमन राइट्स 

117. yaar, जीवन विज्ञान एण्ड योगा 

118. अर्ली चाइल्ड केयर WS एजुकेशन 

119. टी हसरबेडी 

120. fea aed एण्ड Hen sit बोडोस 

121. कम्प्यूटर साइंस एण्ड एप्लीकेशन 

122.  वर्मी-कम्पोस्टिग 

123. वाटर एण्ड wea एनालिसिस 

124. ह्यूमन वैल्यू एण्ड सपर स्किल्स 

125. ett इंफारमेशन 

126. वीडियोग्राफी 

127. द्युमन रिसोर्स मैनेजमेंट 

128. ओंडियो विजुभल कम्युनिकेशन 

129. टरेम्पल ated 

130. आर्ट sith कुकिंग 

131. एजुकेशन एण्ड केयर फोर डिफरँटली-एबल्ड चिल्डून 

132. कैरियर स्पेसिफिक एचआरडी स्किल्स 
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लीगल प्रोसेस 

योगा भेरेपियुटिक्स एण्ड टर्निग 

ओवरन्यू ste wi we usin wie 

sa क्लासिकल म्यूजिक we डांस 

जेंडर सेसिटाईञेशन 

बोडो 

अपेरल कंस्ट्क्शन 

होलिस्टिक योगा 

अपेरल feast एण्ड mie FeRAM 

काउसलिग 

डेकोरेटिव आरं 

अंडरस्टेडिग meat वल्डं॒पोलिटिक्स 

लों रिलेटिग द् पेशैट्ूस 

परफार्मिग आर्ट 

एजुकेशन एण्ड केयर ain फिजिकली चैलेनन्ड farsa 

pian एण्ड बेकरी 

लाइब्रेरी एण्ड आफिस आरोमेशन 

फूड प्रोडक्शन sat एण्ड phat 

दैर्टिग क्रोकेट, नीरिग, वर्किंग 

मल्टीमीडिया एण्ड एनीमेशन 

योगा एण्ड नेचुरोपैथी 

जर्नलिज्म 
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विज्ञान, जैवविज्ञान, कृषि, प्रौद्योगिकी ओर बहुविषयी 

क्रम सं, पेश किए जा रहे पाद्यक्रमों का नाम 
22. मेडिकल लैब तकनीशियन 

| 2 

23. वस्त्र रसायन विज्ञान 
1. सूचना एवं कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी 

24, कम्प्यूटर आधारभूत सिद्धांत ओर इंटरनेट अनुप्रयोग 
2. फल तथा सन्नी संरक्षण 

25. adam ओर अनुरक्षण 
3. कम्प्यूटर अनुरक्षण नेरवर्किग 

26. tire 
4. मशरूम की खेती ओर उत्पादन 

27. एक्वाकल्चर 
5. केम्प्यूटर् हाईवेयर 

28. हेमेरलोजी, रोग प्रतिरक्षण तकनीके, आणविक, जीव 
6. इलेकिटिकल ओर इलैक्टरोनिक्स वस्तु अनुरक्षण विन्ञान तकनीक 

7. जैवविविधता मँ जैव सूचना प्रणाली 29. होमस्टीड, खेती ओर स्व॒ सहायता समूह 

8. अस्पताल अपशिष्ट Vale 30. पादप संसाधन विकास ओर yay 

9. वाटर WS प्रबध 31, fea डिजाइन 

10. कम्प्यूटर भाषा जावा ओर सी++ 32. मेरिरियल विज्ञान 

11. अनुप्रयुक्त सांखियिकौ में परिकलन संबधी तकनीके 33, क्लिनिकल नैदानिक तकनीक 

12. माइक्रोसोफ्ट एक्सेल 34, खाद्य संसाधन 

13. जल गुणवत्ता ओर मृदा परीक्षण 35. इम्बेडिड (अर्तस्थापित) प्रणाली fess 

14. बीज परीक्षण ओर पादप रोग faa (पेथोर्लोजी) 36 वाटर शेड yay 

15. नेटसिम के प्रयोग के जरिए नैरवर्किग 37, जैव. म्रौद्योगिकी 

16. दैनिक आवश्यकता उत्पादों ओर उनके अनुप्रयोग का 38, जैविक खेती ओर कीटनाशक 

फार्मुलेशन 

39, fret संस्कृति ओर ओषधीय पौधे 
17. बागवानी प्रौद्योगिकी 

40. आहार faa 
18. स्वास्थ्य सहायक 

41. ओद्योगिक aa विश्लेषण 
19. ओद्योगिक यंत्र विश्लेषण 

42. ओषधीय पादप संसाधन 
20. कम्प्यूटर जागरूकता 

43. पर्यावरण Fried ओर ओंडिशन 
21. eat विज्ञान 
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44. ओद्योगिक रसायन fas 66. किण्वन (फर्मेटेशन) प्रौद्योगिकी 

45. सौर ऊर्जा 67. कैटरिगि मैनेजमेंट ओर आहार विज्ञान 

46. पेट्रोलियम ओर पेट रसायन उत्पादों का गुणवत्ता 68. ater रिसर्च 

नियंत्रण 
69. फेव्रिकेशन अभियांिकी 

47. कम्प्यूटर रखेरखाव ओर वेब पेज डिजाईरनिंग 
70. इलेक्टोनिक्स ओर उसके उपकरण रखरखाव 

48. जडी बूटी ओर हर्बल उत्पाद 
71. फार्मस्युटिकल कैमिस्ट्र 

49. रासायनिक विश्लेषण ओर ओद्योगिक सुरक्षा करक 
72. फोरेसिक विज्ञान 

50. जियोडंफोरमेटिक्स 
73. क्लीनिकल पैथोर्लोजी ओर सामुदायिक स्वास्थ्य 

51. प्लाट fey कल्चर सग 
74. ओषधीय, सुगंधित पादप ओर wey प्रवर्धन तकनीक 

52. ओद्योगिक मछली ओर मत्स्य 
75. विश्लेषणात्पक तकनीक 

53. भूगोलीय सूचना प्रणाली 
76. कार्यालय स्वचालन उपकरण 

54. फूलों कौ खेती 
71. खगोल faa ak खगोल भौतिकी 

55. Tea ओर नर्सरी प्रबंधन 
78. एनिमेशन प्रौद्योगिकी 

56. फोरोग्राफी ओर वीडियोम्राफी 
। 79. सर्वेक्षण सररिंफिकेट कोर्स 

57. बेसिक क्लीनिकल लैब टेक 
80. मृदा जल परीक्षण ओर फसल प्रबंधन 

58. मेडिकल प्रतिलेखन नेखवकिग 
81. कम्प्यूटर हाईवेयर ओर नेटवर्किग 

59. aq संचार 
82. शराब प्रौद्योगिकी 

60. रत्न विज्ञान 
83. डिजिटल फोरोग्राफौ 

61. बागवानी ओर नर्सरी wer 
84. इलेक्टोनिक सामान मरम्मत 

62. सजावरी मछली Rea 
85. एबेडेड सिस्टम 

63. प्राथमिक चिकित्सा ओर सुरक्षा शिक्षा 
86. पर्यावरण विज्ञान 

64. डीरीपी/फोरो्शोप ओर सहायक कौशल 
87. सामग्री faa ओर प्रो्योगिकी 

65. रसायन विज्ञान में विश्लेषणात्मक तकनीक 
88. भौगोलिक सूचना टेकनोलोजीज 
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89. पीसी संयोजन ओर gaa शूटिंग 

90. पर्यावरण प्रदूषण ओर wae शिक्षा 

91. विष्लेषणात्मक तकनीकों ओर यत्र विश्लेषण मेँ एडवांसड 

डिप्लोमा 

92. सांख्यिकी ओर एसपीएसएस 

9३. जेव-चिकित्सा यत्र 

94, एक्वाकल्चर 

95. WER ओष्टिक्स संचार 

96. कम्प्यूटर समर्थित en डिजाइनिंग ओर संश्लेषण 

97. प्रकृति से सौदर्यबोध उपचार 

98. कम्प्यूटर नेटवर्किंग 

99. जैव विविधता ओर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के 

क्षेत्र में ओषधीय पौधों कौ भूमिका 

100. घरेलू उपकरणों का रखरखाव 

101. नवीकरण ऊर्जा 

102. ओंनलाइन Aft के लिए ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली 

103. फिजियोथेरेपी 

104. स्वास्थ्य ओर स्वास्थ्य प्रबधन 

105. खाद्य सरक्षण 

106. मल्टीमीडिया ओर नैटवर्किग 

107. हर्बल ओषधि प्रोद्योगिकौ 

108. जलीय कृषि ओर मत्स्य विज्ञान 

109. जैव सूचना 

110. नेरवर्किंग डिजाइन ओर इटरनेर 
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128. 

129. 

130. 

131. 

वेब डिजादूर्निग ओर इंटरनेर 

आधुनिक उपकरण ओर चिकित्सा उद्योग ओर प्रदूषण 

मे इसके अनुप्रयोग 

अस्पताल प्रबधन 

साइबर सुरक्षा 

कम्प्यूटर एेनिमेशन 

पर्यावरण लेखा-संपरीक्षण 

मेडिकल लैब प्रद्योगिकी 

खाद्य प्रौद्योगिकी 

हाउस वायरिग, aaa वाहंडिग ओर टरंसफार्मसं॑का 

निर्माण 

अस्पताल उपकरणों कौ मरम्मत 

ओद्योगिक ओर जैव-सांखियकी के अनुप्रयोग 

ओद्योगिक मादृक्रोबायो्लोजी 

एडवांस जैविक तकनीक में सी.सी. 

वनस्पति विज्ञान 

वर्भिकम्पोजिग 

भूतल कोर्टिंग प्रौद्योगिकी 

ओषधीय एवं सुगंधित पौधे नर्सरी प्रबंधन ओर संरक्षण 

आओौषोगिक सुरक्षा ओर गुणवत्ता नियंत्रण के 

विश्लेषणात्मक तरीके 

अयिमेशन सिस्टम के साथ आरएफआईडी ओर die 

मेडिकल caret टरेक्नीशियन 

पर्यावरण संरक्षण 
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132. रसायन विज्ञान विश्लेषण मेँ उपकरणं पद्धतियां 

133. सिस्को प्रमाणित नैरवर्क 

134. wa विविधता ओर संरक्षण 

135. मिट्टी ओर पीने योग्य पानी ओर इसके महत्व का 

विश्लेषण 

136.  किण्वन (Hee) ओर अल्कोहल प्रौद्योगिकौ 

137. कम्प्यूटर वेब ओर प्रोफाइल 

138. विष्लेषणात्मक ओर कम्प्यूटेशनल रसायन faa 

139. Wel मैनेजमेंट 

140. मेडिकल फिजिक्स 

141. संग्रहालय नमूना संरक्षण 

142. whet हडवेयर 

143. क्लीनिकल बायोकैमिस्दरी 

144. कम्प्यूटरीकृत वाणिभ्यिक खातों ओर व्यापार कराधान 

145. सजावरी मछलियां के वाणिज्यिक उत्पादन 

146. रबड़ प्रौद्योगिकी 

147. संचालन अनसंधान ओर लिंडो/लिगो पैकेज 

148. फूलों की खेती ओर बोनसाई 

149.  सुअर-पालन 

150. कम्प्यूटर uss आंतरिक डिजाइन 

151. कम्प्यूटर एप्लीकेशन 

152. «= fete Sf ओर जीआईएस 

153. कम्प्यूटर हाईवेयर ओर रखरखाव 
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जैव सूचना 

जैव उर्वरक 

सूचना प्रौद्योगिकी 

पर्यावरण विज्ञान 

कुकुर पालन 

कम्प्यूटर विज्ञान ओर अनुप्रयोग 

शहतूत कौ खेती 

रेशम उत्पादन 

रासायनिक पोषण 

ई ed जेनरेशन 

बायो wie उत्पादन प्रौद्योगिकौ 

aftr का उपयोग करते हुए अंकगणितीय nism 

उडी एनीमेशन ओर ग्राफिक्स 

सर्वेक्षण तकनीक ओर मानचित्रकारी 

पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन 

प्लेहाउस प्रौद्योगिकी 

भौगोलिकीय सूचना प्रणाली 

wet प्रौद्योगिकी 

कोरेज उद्योग 

ओषधि विश्लेषण 

वर्मी कम्पोजिग तथा जैव कृषि 

ओषधीय ओर सुगंधीय पादप 

रसायन उपकरण ager 
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178. स्वास्थ्य देखभाल सूचना ओर प्रबध 

179. अनुप्रयुक्त ॒विश्लेषणात्मक रसायन-विन्षान 

180.  पर्यावरणीय प्रबंध 

181. आईसीरी 

182. sess संसाधन नियोजन 

183. ला टैक्स oy सैरटिंग तथा विज्ञान पत्रकारिता 

184. अनुप्रयुक्त जैव-प्रौद्योगिकौ 

185. नैनोविज्ञान तथा नैनो प्रौद्योगिकी 

186.  इलेक्टोनिक सहित सृजनात्मकता 

187, लेटेक्स 

188. कृषि अर्थशास्त्र 

189. मत्स्य पालन 

190. पर्यायवरणीय सरक्षण 

191. वस्त्र डिजादर्निग 

192.  भौगोलीय सूचना प्रणाली, 

193. कम्प्यूटर विज्ञान में अनुप्रयोग 

194. वर्मीकल्चर 

195. सौदर्यपरक मत्स्य पालन 

196. वानिकौ 

197. वेब पेज डिजादू्निग 

198. कम्प्यूटर शिक्षण ओर मरम्मत 

199. स्थानीय जडी-नूरियां ओर उनके उत्पाद 

200. कृषि 
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220 

221. 

कम्प्यूटर रखरखाव ओर नेटवर्किंग 

बरसाती परबधन 

कृषि बाजार प्रबधन 

विभिन सोखियिकौ तकनीकौ का आवेदन 

ओषधि पौधों कौ खेती 

महिला स्वास्थ्य ओर स्वच्छता 

उडी एनीमेशन ओर ग्राफिक 

मोरर रिवादुंडिग 

wt फँम प्रबंधन 

अग्निशमन सेवा (मल्टी डैक) 

कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी 

Gal बाजार 

मधुमक्खी पालन 

बिजली के घरेलू उपकरणों की मरम्मत 

मशरूम कौ खेती 

एेरोविक 

कम्प्यूटर की प्रारभिक जानकारी 

खेल मनोविज्ञान में डिप्लोमा 

ऊर्जा सरक्षण ओर अपारप्परिक ओर रिन्यृएवल एनीं 

कौ जाएगी 

पैर लैब vom ओर एप्लीकेशन 

ओरगनिक फार्मिग तकनीक (मल्टी fee) 
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वाणिज्य wa प्रधन 
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क्रम सं. प्रस्तावित Weasel का नाम 
23. 

1 2 

24. 
1. कम्प्यूटर अकाउरिग 

25. 
2. ग्राहक सेवा wa 

लकि 26. 
3. वैकिंग ओर बीमा 

. आिमेशान 27. 
4. aq feast ओर athe ओयोमेशन 

, | 28. 
5. पर्यटन एवं यात्रा wae 

, , 29. 
6. विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन 

30. 
7. वित्तीय लेखा प्रणाली 

31. 
8. सामान्य बीमा 

9. एक्चुरियल साइंस 32. 

10. विपणन प्रबंधन 33. 

11. बिजनिस एकारटेट 34. 

12. इंशोरेन्स प्रैक्टिस 35. 

13. इटरप्रनरशिप में डिप्लोमा 36. 

14. स्टाक मार्करटिंग आप्रेशन मे निवेश प्रबंधन 37. 

15., लेखांकन 38. 

16. yay कौशल 39. 

17. लघु उद्योग प्रबंधन 40. 

18. विज्ञापन ओर विक्रय का कार्य Al. 

19. रूरल मार्करिंग 42. 

20. maz उत्पादन ओर फैशन डिजाइन प्रबंधन 43. 

21. आयात निर्यात wae 44. 

22. ई मैथमेरिकल टूल 45. 

कार्यालय प्रबधन 

रिटेल मैनेजमेर 

कम्प्यूररीकृत लेखांकन 

विदेश व्यापार 

निर्यात व्यापार प्रबंधन 

Baie 

कराधान प्रैक्टिस 

ओंडियो प्रोडक्शन, साउंड रिकोडिग ओर usin 

बिजनिस लेखा 

कम्प्यूटर आईटी कम्प्यूररीकृत wefan 

ई are 

आफिस मैनेजमेंट ओर सेक्रेरेरियल प्रैकिरस 

टैक्स प्लानिग ओर मैनेजमेंट 

ओफिस afte ओर लेखा रैली 

इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंर 

हाईवेयर ओर नेटवर्किंग 

कराधान ओर लेखा 

वित्त wae 

अकाडरिग ओर ओंडिररिंग 

बीपीो में व्यक्तित्व ओर कैरियर विकास 

कम्प्यूटर रखरखाव 

कम्प्यूटर आधारित लेखांकन 

रिटेल मारकैरटिग ओर प्रबधन 
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46. 

47. 

टैक्स कंसल्टेसी 

डीरीपी ओर रेली 

आपदा प्रबधन 

ई बेकिग 

कनड् में प्रशासन ओर प्रबधन 

इवेंट de 

बिजनिस aie ओर कैरियर स्किल 

आपूर्ति शुंखला प्रबंधन 

टेली प्रोग्राम 

यात्रा ओर पर्यटन प्रबंधन 

बीमा के सिद्धांत ओर परम्परा 

निवेश प्रबंधन 

कम्प्यूटर ओर व्यावहारिक लेखांकन 

बीमा 

अकारउटेसी 

शेयर बाजार परिचालन 

ई-अकाडटिग 

Sel बेस प्रशासन 

सैद्धातिक ओर व्यावहारिक बेकिंग 

ओद्योगिक प्रधन 

ओद्योगिक wither एंड गार्डि्निग 

डायरेक्ट टैक्स लों एंड प्रैक्टिस 

कार्मिक प्रशासन प्रणाली ओर प्रक्रिया 

athe सैक्रिरेरियल fea 

88. 

डिजिरल फोटोमिर्विंसंग ओर वाणिन्यिक प्रकाशन 

एयर टिकरटिग ओर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली 

सामरिक वित्तीय water 

इको टूरिजम + ages लाइफ फोरोग्राफौ 

ई लर्निंग 

कार्यालय सचिव 

ग्रामीण बैकिंग ओर माइक्रोफाइनेस प्रबंधन 

डीबीए (व्यापार प्रशासन मेँ डिप्लोमा) 

एयरलाइंस सेवाएं 

आतिथ्य प्रशासन 

सुरक्षा विश्लेषण ओर पोर्टफोलियो प्रबधन 

सुरक्षा Tae 

कोपिरिर भर्ती प्रशिक्षण 

कोरिपोरेट सेक्टर 

पोर्ट मैनेजर 

fara प्रोसेस आउरसोर्सिंग 

सैन्य विज्ञान 

कम्प्यूटर आधारित लेखांकन 

वेब डिजाइन ओर विकास 

*"अनुमोदित wear कौ कुल संख्या 

कला/सापाजिक विज्ञान = 154 

विज्ञान = 221 

ia = 88 

कुल = 463 

०५००००११५११०५ 
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विवरण II 

पिछले तीन वर्षो के दौरान जारी अनुदान राशि 

क्रम राज्य 2010-11 2011-12 (र) 2012-13 (₹.) 

1. आध्र प्रदेश - 299,70 ,000/- 64 80 000/- 

2. असम - 4.29 .30 000/- 2 87,10 000/- 

3. बिहार - 1 03 ,50 000/- 1 23 30 000/- 

4. हरियाणा - 1 90 80 000/- 21 60 000/- 

5. हिमाचल प्रदेश - 30,60 ,000/- 36 90,000/- 

6. कर्नाटक - 4.59 00 000/- 33 30,000/- 

7. केरल - 3.98 70 000/- 33 30,000/- 

8. महाराष्ट ~ 20 26 80 000/- 21 60 000/- 

9. मणिपुर - 94.50 000/- 72 90.000/- 

10. मेघालय - 49 50 000/- 6 30 000/- 

11. Watt - 21 60,000/- 15 30,000/- 

12. पंजाब - 4 81 50,000/- 40 50 000/- 

13. तमिलनाडु - 6.24 60 000/- 79 21 000/- 

14. उत्तर प्रदेश - 4 59 90 000/- 68 40 000/- 

15. पश्चिम बंगाल - 1.37 70 .000/- 86 40 000/- 

16. गोवा - 12 60 ,000/- - 

17. दिल्ली - 12 60 000/- - 

18. जम्मू ओर कश्मीर - 34 20 000/- - 

19. मध्य प्रदेश - 15.30 000/- - 

20. राजस्थान - 15 30,000/- - 

21. ओडिशा - 58 00 000/- - 

22. छत्तीसगद् - 27.90 000/- - 

23. मिजोरम - 18 90 000/- - 

24. नागालैंड - 12 60.000/- - 

सकल योग -- 60.15.10 .000/- 990,91 000/- 

रिप्पणीः वर्षं 2010-11 के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ge प्रस्ता अनुमोदित नहीं किए गए थे, अतः af 2010-11 के दौरान विश्वविद्यालय/कोँलेजों 

को कोई अनुदान जारी नहीं किए mM
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कुंभ मेले हेतु वृरसंचार सुविधाएं 

2132. श्री समीर भुजबलः क्या संचार ओर सूचना 

प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार कुंभ मेले के दौरान विशेष दूरसंचार 

व्यवस्था करती 2; 

(ख) यदि af, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या 2; 

(ग) क्या सरकार का विचार 2015 में नासिक कुंभ मेल 

हेतु इस प्रकार कौ व्यवस्था ओर मोबाइल टावर लगाने का 

है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्योरा क्या 2? 

संचार ओर सुचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मत्री (डा. 

श्रीमती क्रुपारानी किल्ली): (क) से (घ) भारत संचार निगम 

लिमिटेड (बीएसएनएल) ने fred कुभ मेलं के दौरान मेला 

aq में बेहतर कवरेज उपलब्ध कराने हेतु अतिरिक्त बीरीएस 

(बेस टांसीवर स्टेशन) संस्थापित किए थे। यह प्रक्रिया वर्षं 

2015 मे नासिक में होने वाले कुंभ मैले के दौरान भी जारी 

रहेगी। 

डाटा सिक्योरिटी ओर क्षमता सृजन 

2133. श्री अशोक dat: क्या संचार ओर सूचना 

प्रोद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या देश में अतरराष्टीय स्तर के se केन्द्र है; 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी ah क्या 2; 

(ग) क्या भारतीय डाटा केन्द्र में se सिक्योरिटी व्यवस्था 

है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा स्या है ओर इसके 

क्या कारण है; 

(ङ) क्या सरकार ने देश में डाटा सिक्योरिटी ओर डाटा 

कैपेसिटी सृजन हेतु मानदंड अधिदिष्ट किए हैँ; ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संबधी ao क्या है ओर यदि नहीं, 

तो इस संबध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई कौ गर्ह है? 
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संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मत्री तथा 

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य att (श्री पिलिन्द देवरा): 

(क) जी, a एन्ईजीपी मे एसडीसी योजना कै अंतर्गत बनाए 

गए राज्य डेटा केन्द्र (एसडीसी) में एेसे डेटा केन्द्र है, जो 

arity स्तर पर परिभाषित मानकों को ध्यान मे रखते हुए 

डिजाइन किए गए Zz 

(ख) से (च) Tan के अंतर्गत एसडीसी योजना के 

भाग के रूप में राज्य डेटा mal (एसडीसी) में सुरक्षा संबंधी 

आवश्यक व्यवस्थाएं (सुविधाएं) जैसे नैटवर्क फायरवाल, 

एटी-वायरस, इंटूशन प्रवेशन सिस्टम (anda), आरईएसओ 

27001 आदि कौ गई है। एसदीसौ के संपूर्णं wae के 

साथ-साथ सुरक्षा संबधी व्यवस्थाओं कौ नियमित रूप से जांच 

की जाती है। 

( हिन्दी] 

थोरियम आधारित रिएक्टर 

2134. श्री पीसी. मोहनः क्या प्रधान मंत्री यह बताने 

कौ कृपा करगे किः 

(क) क्या सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र मेँ आत्म-निर्भरता 

प्राप्त करने के उद्देश्य से थोरियम आधारित विद्युत परियोजनाओं 

के विकल्प पर विचार कर रही 2; 

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन थोरियप भंडारों 

को चिन्हिति किया है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है; ओर 

(घ) उक्त परियोजनाओं के निर्माण हेतु आवश्यक तकनीक 

ओर प्रौद्योगिकीय शोध हेतु सरकार द्वारा प्रदान कौ जा रही 

राजसहायता का ब्यौरा क्या है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य 

मत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय मे राज्य पत्री (श्री वी. 

नारायणसामी)ः (क) जी, at 

(ख) जी, a 

(ग) परमाणु खनिज अन्वेषण तथा अनुसंधान निदेशालय 

(Tmt), जोकि परमाणु ऊर्जां विभाग का एक संघटक यूनिट 

है ने, पूर्वी तथा पश्चिमी तय के साथ-साथ मौजूद पुलिन
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बालुका प्लेसर निक्षेपो मे, ओर केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, आधर 

परदेश, पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट के हिस्सो मे मौजूद was 

प्लेसरों में पाए जाने वाले खनिज मोनाजादट मे विद्यमान थोरियम 

भंडार कौ प्रचुर मात्रा का पता लगाया है। 

सितंबर, 2013 कौ स्थिति के अनुसार, परमाणु खनिज 

अन्वेषण तथा अनुसंधान निदेशालय ने, भारत में wer निक्षेपो 

मे मोनाजाइट & 11.93 मिलियन टन स्व-स्थाने स्रोतों का पता 

लगाया है, fret लगभग 1.07 मिलियन टन थोरियम ales 

मौजूद है! भारतीय मोनाजाइट मे ओसतन लगभग 9-10 प्रतिशत 
थोरियम आक्साइड sy होता है। 

(घ) थोरियम आधारित ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण के 

लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी ओर तकनीकी जानकारी के ade में 

अनुसंधान करने के लिए पूरे कार्यक्रम का संचालन परमाणु 

ऊर्जा विभाग द्वार इन-हाउस किया जा रहा है, ओर किसी 

एजेंसी को कोई सहायता मुहैया नहीं कराई जा रही है। 

(अनुवाद) 

कार्यवाही का डिजिटलीकरण 

2135. श्री आर. धामराईसेलवनः क्या विधि ओर 

न्याय मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या देश के सभी उच्चं न्यायालयों को कार्यवाही 

के डिजिरलीकरण कौ प्रक्रिया मेँ तेजी लाने को कहा गया 

हे; 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या रहै ओर देश में 

उन उच्च न्यायालयं का व्यौरा क्या है जिनका डिजिरलीकरण 

हो गया है; 

(ग) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय से डिजिरटलीकरण प्रक्रिया 

के कार्यान्वयन हेतु अन्य उच्च न्यायालयों के कार्मिकों की 

सहायता करने को कहा गया है; 

(घ) यदि a, तो तत्संब॑धी eh क्या है; 

(ड) क्या उच्च न्यायालयं को कम्प्यूटर प्रणाली के 

ean कौ समस्या ओर ast मामलों से फर्जीवाडा करने से 
बचाने के लिए कहा गया है; ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 
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संचार ओर सूचना प्रोद्योगिकी मंत्री तथा विधि ओर 

न्याय मत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) ओर (ख) 

ई- न्यायालय परियोजना के अधीन, लक्ष्यत 14.249 जिला ओर 

अधीनस्थ न्यायालयों मे से, अब तक 13.211 जिला ओर 

अधीनस्थ न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण किया गया है। उच्चतर 

न्यायालयों मे कार्यवाहियों का डिजरलीकरण, ई न्यायालय परियोजना 

कौ परिधि मे नहीं आता है। तथापि, कुक उच्च न्यायालयों 

ने स्वयं अपनी कार्यवाहियों ओर अभिलेखों का डिजटलीकरण 

ama कर दिया 2 

(ग) जी नहीं। 

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता) 

(ङ) ओर (च) अधिकतर उच्च न्यायालयं द्वारा प्रयोग 

किया जाने वाले एनआईसी वेब आधारित सर्वर, सुरक्षित डारा 

oat मे अवस्थित है। ये tet स्टेट-आफ-आर्टं प्रौद्योगिकियो 

के प्रयोग से सुरक्षित है अर्थात् नेटवर्क फायरवाल, एप्लीकेशन 

फायरवाल, Sart प्निवेशन सिस्टम (आई पीए), एटी वायरस,एुटी 

मलबेयर सोल्यूशन ओर ta मैनेजमेंट सोस्यूशन। wk de 

करने वाली वेवबसाइरों को दोषपूर्णता तथा कदिनाईयो के लिए 

स्कैन किया जता है। डाय केन्द्र में de किए गए 

एप्लीकेशनों का लोक wa के लिए डाले जाने से पूर्वं सुरक्षा 

कौ प्रक्रिया की जाती @1 होस्ट कौ गई वेवसाइटे संभव 

दोषपूर्णता ओर तत्काल उपचार कार्यवाई के लिए अचानक 

जांच के अधीन होती है। सुरक्षा कौ घटनाओं का प्रत्युत्तर 

देने के लिए 2447 सुरक्षा मानीटरी रहता है। एनआईसीएनईटी 

पर॒ विभिन सुरक्षा areal से उत्पन ge सुरक्षा घटनाओं 

कौ उपचारात्मक उपायों को करने के लिए हर समय मानीररी 

की जाती है। उच्च न्यायालयो मे, जहां एनआईसी ने अपना 

लोकल एप्लीकेशन लगाया हुआ रहै, वहां वह केवल उच्च 

न्यायालयं के आंतरिक प्रयोग के लिए है तथा बाहरी व्यक्तियों 

के लिए कोई wa प्रदान नहीं कौ गर्ह हे। एप्लीकेशन ओर 

स्तरों पर प्राधिकरण के विभिन स्तरों के प्रयोग द्वारा फाइल 

किए गए मामले के साथ छेडछाड न करने के लिए देखभाल 

भी कौ जाती है।
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(हिन्दी) 

निधियों के आवंटन हेतु ares 

2136. St किरोडी लाल मीणाः क्या प्रधान मंत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) सामाजिक क्षेत्र योजना के अंतर्गत निधियों के 

आवंटन का मानदड क्या है; 

(ख) गत तीन वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान सामाजिक 

aa को कुल कितनी राशि का आवंटन किया गया ओर इसमें 

से कितनी राशि व्यय कौ गह; 

(ग) क्या मत्रालय कौ मांगों की तुलना मेँ वास्तव में 

कम आवंटन किया गया 2; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी al क्या है ओर इसके 

क्या कारण है; ओर 

(ङ) चालू पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्यां को प्राप्त 

करने के मद्देनजर निधियों का उपयोग सुनिश्चित करने के 

लिए सरकार दवारा क्या कारवाई at गईं है अथवा किए जाने 

का प्रस्ताव है? 

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना 

मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) सामाजिक 

aa योजनाएं जिसमे पंचवर्षीय योजना कौ प्राधमिकताएं समय 

संसाधनों की उपलब्धता, wad वर्षो मँ निधियों के प्रयोग का 

निष्पादन ओर विभिन्न योजनाओं की कार्यान्वयन योजनाएं शामिल 

है, के अतर्गत योजना निधियों के आवंटन के ames को 

सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) कहा जाता Zi 

(ख) तीन वर्षो जिनमे चालू af भी शामिल है, के 

लिए केन्द्रीय बजर मेँ सामाजिक aa योजनाओं के लिए 

परिनियोजिते जीबीएस निम्नानुसारः 

27 अग्रहायण, 1935 (शक) 

2011-12 ( वास्तविक) 129609 करोड रुपये 

2012-13 ( संशोधित अनुमान) 149379 करोड रुपये 

2013-14 (बजट अनुमान) 190575 करोड रुपये 
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(ग) ओर (घ) प्रशासनिक मंत्रालयों को आबंटित की गई 

निधियों कौ तुलना में उनकौ निधियों कौ ममि सामान्यतः 

अधिक है। मांग ओर आबयन के मध्य faa के दो मुख्य 

कारण संसाधनों कौ उपलब्धता ओर आमेलन क्षमता है। 

(ङ) मंत्रालयों से निधियों के बेहतर उपयोग के लिए 

निगरानी करने, राज्यों ओर अन्य एजेंसियों द्वारा उपयोग प्रमाण 

पत्र प्रस्तुत करने, ओर केन्द्र प्रायोजित योजनाओं कौ संख्या 

कम करने को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया Zi 

( अनुकाद] 

पी.एम.ई जीपी. के अंतर्गत एस.एस.आई. 

2137. श्री मानिक om: 

श्री हरिभाऊ जावलेः 

क्या सूक्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने कौ 
कृपा करेगे किः 

(क) आज कौ तारीख की स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री 

रोजगार सृजन कार्यक्रम॒के अंतर्गत राज्यवार, क्त्र वार विशेषकर 
लघु उद्योगों के अंतर्गत कितनी परियोजनाए(इकार् स्थापित की 

गई है; 

(ख) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय 

सहायता पाने संबंधी प्रक्रियागत प्रविधि क्या है; 

(ग) गतं तीन वर्षो के दौरान देश में प्रधानमंत्री रोजगार 

सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदत्त धनराशि का ata व्यौरा 
क्या है; 

(घ) क्या प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 
आवेदकों कौ कुल आवश्यकता कौ तुलना में प्रदान की गहू 
धनराशि अपर्याप्त है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्सब॑धी ब्योरा क्या है ओर इसके 

क्या कारण है? 

सूक्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मत्री 

(st wa, qf): (क) ओर (ख) सरकार wet 

स्तर पर नोडल wit के रूप मे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग 

(केवीआईसी) के साथ गैर कृषि क्षेत्र A gen zal कौ 
स्थापना करके देश में रोजगार सृजन के लिए 2008-09 a 

aan, लघु ओर मध्यम उद्यम (एमएसएमर्ई) मंत्रालय में
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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम नामक एक क्रेडिट लिक्ड 

सब्सिडी कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन कर रही है। 

पीएमर्ईजीपी के तहत सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों 

में परियोजना लागत का 25 प्रतिशत ओर शहरी क्षेत्री में 15 

प्रतिशत मार्जिन मनी सन्छिडी प्राप्त कर सकते है। विशिष्ट 

श्रेणी के लाभार्थियों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, 

अन्य पिडा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक, 
शारीरिक रूप से विकलांग पूर्वोत्तर aa, पहाड़ी a सीमा क्षेत्रो 

आदि के लाभार्थियों के लिए मार्जन मनी सन्सिडी ग्रामीण 

क्षेत्रो मे 35 प्रतिशत ओर शहरी क्षत्रं मे 25 प्रतिशत दै) 

विनिर्माण aa में अधिकतम परियोजना लागत 25 लाख रुपये 

ओर सेवा aa मेँ 10 लाख रुपये है! लाभार्थी अपने आवेदन 

pase, खादी ग्रामोद्योग ad (केवीआईबी), जिला उद्योग 

केन्द्र (Sand) आदि के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हे 
fad इसके पश्चात् जिला स्तर कौ कार्य बल समिति 

(डीरीएफसी) के समक्ष प्रस्तुतं किया जाता है। इसके बाद 

डीरीएफसी इसकी जांच करती है ओर अनुशंसित मामलों को 
ऋण की स्वीकृति के लिए sat को अग्रेषित करती है। बैक 

द्वारा ऋण स्वीकृत होने ओर वितरित होने के बाद सन्सिदी 

कौ रिलीज सामान्य रूप मेँ होती है। asa dai को वित्तीय 

शाखाओं के सन्सिडी दावों को निर्धारित मानकों के अनुसार 

निपटान करने का स्थायी निर्देश है। लाभार्थियों को सब्सिडी 

at रिलीज के लिए किसी कै पास जाने कौ जरूरत नहीं 

हे। पीएमर्हजीपी के तहत ग्रामोद्योग कार्यकलापों को सात समृहों 
मे वर्गीकृत किया गया है नामतः ¢) कृषि आधारित ओर 

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एबीएफपीआई) Gi) वन आधारित 

उद्योग (एफबीआई), Gii) खनिज आधारित उद्योग (एमनीआई) , 

(iv) पोलिमर एंड केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री (diem), 

18 दिसम्बर, 2013 लिखित उत्तर 296 

(४) ग्रामीण अभियात्रिकौ ओर जैव प्रौद्योगिकी उद्योग 

(आरईबीरीआई), (vi) हैडमेड पेपर एंड we इंडस्ट्री 

(एचएमपीएफआई) ओर (vii) सेवा ओर Fel 

2008-09 से 2012-13 तक पीएमईजीपी के तहते स्थापित 

राज्यवार ओर उद्योग वार raga कौ संख्या संलग्न विवरण 

मे दी mm Zi 

(ग) गत तीन वर्षो के दौरान जारी ओर उपयोग की 

गई मार्जिन मनी सब्सिडी निम्नानुसार दैः 

वर्ष निर्मुक्त मार्जिन उपयोग कौ गई 

मनी सन्सिडी मार्जन मनी Gout 

(करोड रुपये) (करोड रुपये) 

2010-11 877.20 891.18 

2011-12 1010.24 1057.84 

2012-13 1228.44 1080.66 

Ted वर्ष at अनप्रयुक्त शेष राशि सहित 

(घ) जी a 

(ङ) पीएमर्हजीपी के तहत लक्ष्य निर्धारित करते समय 

बजरीय संसाधनों कौ उपलब्धता का ध्यान रखा जाता Zz 

तथापि देश के प्रायः सभी राज्यों में प्राप्त हो रहे आबवेदनों 

की बडी संख्या को देखते हुए आवश्यकता को पूरा करन 

के लिए पीएमरईजीपी के तहत अतिरिक्त धनराशि मुहैया कराने 
की आवश्यकता है ताकि इसके द्वारा बेरोजगारी के मुद को 

कम करने के लिए सूक्ष्म, ay ओर मध्यम उद्यम मंत्रालय 

के रोजगार सृजन कार्यक्रम को सुदृद किया जा सके। 

विवरण 

पीएमह्जीपी के तहत राज्यवार ओर उद्योगवार सहायता प्रदत्त ग्रामोद्योग saga 

क्र.सं. Tae War एवीएफ- एफबीआई एमबीआई पीसीबी- add एचएमपी- सेवा ओर कुल 

पीआई आई टीआई  एफआई वस्त्र 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. जम्मू ओर कश्मीर 995 493 364 149 1166 149 5022 8338 

2, हिमाचल प्रदेश 333 85 80 49 679 74 2187 3487 
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 

3. पजान 517 122 147 323 886 80 1802 3877 

4 संघ was dele 5 1 3 6 27 li 122 175 

5. उत्तराखंड 975 346 168 139 714 129 1967 4438 

6 हरियाणा 432 224 272 265 1008 103 1361 3665 

7. दिल्ली 33 5 5 23 22 7 497 592 

६. राजस्थान 1283 449 1804 462 992 143 3991 9124 

9. उत्तर प्रदेश 8121 668 3654 826 3170 378 4637 21454 

10. विहार 4324 1779 613 416 1575 201 1572 10480 

11. सिक्किम 51 23 5 3 25 1 153 261 

12. अरूणाचल प्रदेश 209 122 33 11 101 4 660 1140 

13. नागालैंड 153 80 177 10 324 0 555 {299 

14. मणिपुर 209 162 195 10 352 0 711 1639 

15. मिजोरम 101 70 99 38 334 10 819 1471 

16. त्रिपुरा 635 277 352 329 498 29 2393 4513 

17. मेघालय 340 160 272 42 183 9 868 1874 

18. असम 3449 916 1626 348 2830 222 11639 21030 

19. पश्चिम बंगाल 5241 1937 1458 1195 4082 626 14673 29212 

20. wks 1378 147 568 342 1613 124 3055 7227 

21. ओडिशा 2622 527 1301 430 1683 408 5236 12207 

22. छत्तीसगढ़ 658 121 1073 147 702 45 3136 5882 

23. मध्य प्रदेश 1931 200 1254 256 856 176 3138 7811 

24. गुजरात * 620 135 290 476 636 79 3719 5884 

25. महाराष्ट ** 3331 614 2075 612 2698 311 6523 16164 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26. आध्र प्रदेश 1470 215 2609 340 1333 490 3610 10067 

27. कर्नाटक 1529 225 1098 426 1445 121 2913 7757 

28. गोवा 42 4 35 29 26 12 275 423 

29. लक्षदीप 11 5 4 2 9 4 23 58 

3ॐ0. केरल 1083 270 828 405 1109 369 3240 7304 

31. तमिलनादु 2313 415 2013 735 1111 872 4603 12062 

32. पुदुचेरी 23 17 41 34 62 17 269 463 

33. अंडमान ओर निकोबार 80 0 32 2 30 1 644 789 

graye 

कुल 44497 10743 24548 8880 32281 5205 96013 222167 

* दमन ait दीव सहित 

** दादर ओर नगर हवेली सहित 

(हिन्दी 

कृषिग्रामीण उद्योग 

2138. श्री सुरेन्द्र fae नागरः 

श्री अर्जुन राम मेघवालः 

प्रो. राम शंकरः 

क्या Wen, लघु ओर मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार नै गत तीन वर्षो ओर चालू af के 

दौरान देश में कृषि ओर ग्रामीण उद्योगों कौ स्थापना के लिए 

लक्ष्य निर्धारितं किए दै; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर wear 

इस संबंध में क्या उपलब्धियां रहीं; 

(ग) क्या सरकार का विचार लघु उद्योग आरम्भ करने 

के लिए गांवों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करने का है 

जिससे कि उन्हे बैकों को उच्च व्याज द्र अदा न करनी 

पड; 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 2: ओर 

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण ह ओर इसं aay 

मे सरकार द्वारा क्या कदम sem गए है? 

सूक्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यम मंत्रालय पे राज्य मत्री 

(श्री के.एच. qf): (क) ओर (ख) कृषि ak 

ग्रामीण उद्योगों का विकास मुख्यतः राज्य सरकारों कौ जिम्मेदारी 

हे। तथापि, सरकार WA, लघु ओर मध्यम उद्यम (एमएसएमई) 

मंत्रालय में खादी ओर gata आयोग (केवीञआर्ईसी) ओर 

कयर बोर्ड के माध्यम से खादी, ग्रामोद्योग ओर कयर के 

विकास के लिए कई योजनाओं का कार्यान्वयन करके राज्य 

सरकारों के प्रयासों मे मदद करती है। इनमे प्रधानमंत्री रोजगार 

सृजन कार्यक्रम (पीएमर्हजीपी) नामक एकं प्रमुख क्रेडिट लिक्ड 

सच्छिडी कार्यक्रम शामिल @ जो 2008-09 से wea स्तर 

पर Asa wit के रूप में केवीआईसी के साथ गौर कृषि 

aa मे सुक्ष्म seat कौ स्थापना करके देश में रोजगार सृजन 

के लिए कार्यान्वितं किया जा रहा है। पीएमर्हजीपी के तहत 

सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों मे परियोजना लागत 

का 25 प्रतिशत ओर शहरी क्षेत्रों मे 15 प्रतिशत मार्जिन मनी 
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सन्सिडी प्राप्त कर सकते 2) विशिष्ट श्रेणी के लाभार्थियों जैसे 

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिडा वर्ग, 

अल्पसंख्यक, महिलाएं, भूतपूर्वं सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग, 

पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाडी व सीमा क्षत्रं आदि के लाभार्थियों के 

लिए मार्जन मनी सन्सिडी ग्रामीण क्षेत्रो मे 35 प्रतिशत ओर 

शहरी ast मँ 25 प्रतिशत है। विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम 

परियोजना लागत 25 लाख रुपये ओर सेवा क्षेत्र मे 10 लाख 

रुपये है। गत॒ तीन वर्षो के दौरान ओर वर्तमान वर्ष मे 

राज्यवार जारी मार्जिन मनी सन्सिडी, जिले लक्ष्य ओर उपयोग 

at गई मार्जिन मनी सच्छिडी के रूप में उपलब्धि भी माना 
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जाता है, कौ तुलना में सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या 

ओर सृजित अनुमानित रोजगार का sh संलग्न विवरण मे 

दिया गया है। 

(ग) लघु उद्योग ake करने के लिए सीधे ग्रामीणों को 

वित्तीय सहायता मुरैया कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है। 

(घ) प्रश्न नहीं उठता @ 

(ङ) सरकार ved ही आकर्षक सन्सिडी स्तर के साथ 

क्रेडिट लिक्ड सच्सिडी कार्यक्रम पीएमर्ईजीपी कार्यान्वितं कर रही 

है जो पहले ही काफी लोकप्रिय है। 

विवरण 

West के तहत राज्यवार जारी एव उपयोग at गई afta मनी सन्सिडी, सहायता 

प्रत्त प्ररियोजनाओ की सख्या ओर अनुमानित सृजित रोजगार 

2010-11 

क्रम राज्य/संघ राज्यक्षेत् जारी मार्जिन उपयोग की सहायता कौ अनुमानित 

सं मनी सन्सिदी गई मार्जन गई परियोजनाओं सृजित रोजगार 

(लख मेँ) मनी सन्िडी# कौ संख्या (व्यक्तियों कौ 

(लाख में) संख्या) 

1 2 3 4 5 6 

1. जम्मू ओर कश्मीर 2544.81 2941.29 1920 15360 

2. हिमाचल प्रदेश 1374.78 1339.72 961 4781 

3. पंजाब 1833.28 1755.06 823 8234 

4. संघ ॒राज्यक्षेत्र॒चंडीगढ 63.98 28.96 30 302 

5. उत्तराखंड 1120.18 1190.26 974 8769 

6. हरियाणा 1887.82 1886.64 915 10508 

7. दिल्ली 173.83 109.72 149 1490 

8. राजस्थान 4401.64 3904.93 2481 24085 

9. SR प्रदेश 13848.08 13360.58 4462 45019 

10. विहार 3504.32 3207.20 1428 8316 
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1 2 3 4 5 6 

11. सिक्किम 173.77 154.24 78 321 

12. अरुणाचल प्रदेश 248.00 342.44 232 2320 

13. नागालैँड 466.00 546.35 242 1396 

14. मणिपुर 0.00 304.55 204 1691 

15. मिजोरम 306.00 546.51 380 3658 

16. त्रिपुरा 811.25 1098.76 733 2583 

17. मेघालय 515.00 574.00 305 1609 

18. असम 5538.00 4808.10 4756 38473 

19, पश्चिम बंगाल 6719.17 6719.06 5679 56790 

20. ज्ञारखंड 1562.68 2429.68 1707 15363 

21. ओडिशा 4949.26 4983.97 2581 25842 

22. छत्तीसगद 2983.58 3643.65 1576 18213 

23. मध्य प्रदेश 5440.13 5196.18 1180 17467 

24. गुजरात * 3042.54 3229.02 1354 16483 

25. Ferree ** 4793.82 5244.46 4848 36592 

26. ST प्रदेश 7443.94 7750.24 2743 53808 

27. कर्नाटक 3696.02 3681.27 1871 14000 

28. गोवा 391.71 294.79 133 2456 

29. लक्षदीप 77.00 26.08 32 84 

30. केरल 3164.19 3141.21 1641 11375 

31. तमिलनादु 4389.80 4475.04 2247 31895 

32. पुदुचेरी 85.64 103.24 216 757 

33. अंडमान ओर निकोबार gage 171.83 101.06 183 573 

कुल 87722.05 89118.26 49064 480613 

# गत वर्षं के अप्रयुक्त शेष राशि सहित 

* द्मन ओर da सहित 

** दादरा ओर नगर हवेली सहित
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2011-12 

क्रम राज्य/संघ Waa जारी मार्जिन उपयोग कौ सहायता कौ अनुमानित 

a. मनी सन्सिडी गई मार्जन गई परियोजनाओं सृजित रोजगार 

(लाख मेँ) मनी सब्सिडीर कौ संख्या (व्यक्तियों की 

(लाख में) संख्या) 

1 2 3 4 5 6 

1. जम्मू ओर कश्मीर 2780.57 2983.42 1920 15360 

2. हिमाचल प्रदेश 1141.28 1152.51 809 4248 

3. पंजाब 1695.61 1756.94 899 4622 

4. संघ waa चंडीगढ़ 0.00 39.98 38 144 

5. उत्तरखंड 1123.74 1059.62 894 6942 

6. हरियाणा 1396.25 1353.79 786 7418 

7. दिल्ली 213.02 189.69 195 906 

8. राजस्थान 3684.10 3518.29 2075 14955 

9. उत्तर प्रदेश 18851.45 18599.43 5569 59901 

10. बिहार 7417.30 9873.73 4887 35193 

11. सिक्किम 0.00 113.87 64 253 

12. अरुणाचल प्रदेश 349.25 431.63 375 1516 

13. ATS 695.46 1155.94 556 6545 

14. मणिपुर 630.42 869.51 564 3142 

15. मिजोरम 508.00 723.57 418 3404 

16. त्रिपुरा 2868.06 2539.45 1812 16079 

17. मेघालय 833.42 1228.13 712 3273 

18. असम 4035.14 5544.99 5280 44205 

19. पश्चिम बंगाल 5581.67 5581.67 5806 61092 

20. ज्लारखंड 3620.64 3486.33 2372 7116 
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1 2 3 4 5 6 

21. ओडिशा 4220.87 4194.51 2259 20905 

22. AAS 3182.97 3306.12 1510 10345 

23. मध्य प्रदेश 5172.54 5419.41 1943 16256 

24, गुजरात * 6101.97 6147.35 1863 18662 

25. महाराष्ट ** 4730.07 4548.95 2705 24661 

26. आन्ध्र प्रदेश 5568.30 5497.37 1672 37336 

27. कर्नारक 3863.96 3872.13 1852 14971 

28. गोवा 215.22 296.12 155 2467 

29. लक्षद्वीप 0.00 10.52 12 25 

30. केरल 2910.66 2928.85 1629 9195 

31. तमिलनाडु 7383.44 7164.15 3228 43473 

32. पुदुचेरी 164.32 79.22 72 361 

33. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 83.22 116.47 204 552 

कुल 101022.92 105783.66 55135 495523 

Ta a mh अनुप्रयुक्त शेष राशि सहित 

* दमन ओर दीव सहित 

** दादरा ओर नगर हवेली सहित 

2012-13 

क्रम राज्य/संघ राज्यक्ेत्र जारी मार्जन उपयोग कौ सहायतां कौ अनुमानित 

सं मनी सक्छिडी गई मार्जन गई परियोजनाओं सृजित रोजगार 

(लाख में) मनी सन्सिडीर कौ संख्या (व्यक्तियों कौ 

(लाख मे) संख्या) 

1 2 3 4 5 6 

1. जम्मू ओर कश्मीर 3667.37 3413.99 2036 17452 

2. हिमाचल प्रदेश 1449.60 1350.84 916 4522 
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1 2 3 4 5 6 

3. पंजाब 1691.03 1417.92 770 5206 

4, संघ राज्य क्षेत्र dite 135.38 68.63 55 239 

5. उत्तराखंड 1979.18 2043.16 1426 8368 

6. हरियाणा 1898.29 1511.38 927 4867 

7. दिल्ली 368.98 133.52 161 1284 

8. राजस्थान 6737.25 6223.97 2623 21252 

9. उत्तर प्रदेश 14789.65 12968.42 4529 49883 

10. बिहार 7234.44 7669.08 3150 19106 

11. सिक्किम 216.09 88.49 49 283 

12. अरुणाचल प्रदेश 290.74 296.50 261 2364 

13. नागालैड 1049.83 1101.32 436 5570 

14. मणिपुर 1057.31 1098.49 660 3541 

15. मिजोरम 724.52 545.82 517 3201 

16. त्रिपुरा 2867.73 2441.35 1604 10228 

17. मेघालय 1194.87 869.07 458 2160 

18. असम 6614.04 5801.15 7336 26976 

19. पश्चिम बंगाल 7326.41 7382.49 6632. 52624 

20. आरखंड 3396.37 3423.46 2297 11466 

21. ओडिशा 7937.60 7518.67 3735 29937 

22, Salas 4456.80 3714.39 1748 12026 

23. मध्य प्रदेश 9831.73 9097.43 3201 27825 

24. गुजरात * 5640.48 3304.67 1066 11095 

25. महाराष्ट ** 6875.19 6794.14 3640 22358 

26. आध्र प्रदेश 7190.36 5655.41 1968 17982 



311 प्रश्नों के 18 दिसम्बर, 2013 लिखित FR 312 

1 2 3 4 5 6 

27 कर्नारक 6318.62 3580.73 1251 10103 

28 गोवा 387.68 83.87 46 355 

29 लक्षदीप 0 0 0 0 

30 केरल 3265.49 3343.35 1872 12396 

31 THs, 6084.27 4916.28 2244 32723 

32 पुदुचेरी 17.00 83.79 54 294 

33 अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 149.75 124.62 216 560 

कुल 122844.05 108066.40 57884 428246 

ur ai ॒के अनुप्रयुक्त we राशि सहित 

* दमन ओर दीव सहित 

* दद्रा ओर नगर हवेली सहित 

2013-14 

क्रम Wa wae जारी ASA उपयोग कौ सहायता कौ अनुमानित 

सं मनी सबन्सिडी गई मार्जन गई परियोजनाओं सृजित रोजगार 

(लाख मे)# मनी सच्सिडीर कौ संख्याः (व्यक्तियों की 

(लाख मे) ) संख्या) 

1 2 3 4 5 6 

1. जम्मू ओर कश्मीर 1684.42 379.78 184 1221 

2. हिमाचल प्रदेश 870.62 186.81 103 581 

3. पंजाब 1496.69 410.54 202 920 

4. संघ waaay dere - 14.41 17 85 

5. उत्तराखंड 1123.02 213.79 157 877 

6. हरियाणा 1550.64 208.59 124 488 

7. दिल्ली - 42.54 33 236 

8. WRIA 3331.20 202.55 71 517 

9. उत्तर प्रदेश 9381.67 889.78 283 2716 

10. बिहार 5536.60 2161.77 547 4188 
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1 2 3 4 5 6 

ll. सिक्किम - 15.64 6 29 

12. अरुणाचल प्रदेश - 0.00 0 0 

13. नागालैड 796.39 0.00 0 0 

14. मणिपुर 855.91 375.83 190 1109 

15, मिजोरम 448.46 0.00 0 0 

16. त्रिपुरा 693.79 4.55 3 10 

17. मेघालय 759.19 0.00 0 0 

18. असम 3619.41 73.13 122 375 

19. पश्चिम aT 3988.51 622.08 515 3858 

20. ज्लारखंड 3208.29 269.08 194 970 

21. ओडिशा 3629.32 8.74 1 10 

22. छत्तीसगदं 2559.67 124.41 72 462 

23. मध्य प्रदेश 4847.27 1036.43 375 3007 

24. गुजरात * 2522.22 301.83 82 656 

25. महाराष्ट ** 4327.19 209.27 98 795 

26. आध्र प्रदेश 3036.32 749.26 274 2393 

27. कर्नाटक 2647.71 1543.91 603 3982 

28. गोवा - 0.00 0 0 

29. लक्षदीप - 0.00 0 0 

30. केरल 1679.01 637.10 318 1672 

31. तमिलनाङु 2919.89 396.30 179 1505 

32. पुदुचेरी 4.32 8 18 

33. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 137.02 35.92 59 123 

कुल 67650.43 11118.36 4820 32803 

# 14.11.2013 तक 

* दमन an दीव सहित 

** दादरा ओर am हवेली सहित
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(अनुकाद) 

भ्रष्टाचार के daa में ए.आरसी. की सिफारिश 

2139, श्री निले नारायण राणेः क्य कार्मिक, लोक ` 

शिकायत ओर पेंशन मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी 

रिपोर में भ्रष्टाचार के मुद्दे के संबंध मे कोई सिफारिश कौ 

2; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) सार्बजनिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार परं रोकथाम 

के लिए सरकार द्वार क्या कदम उठाए गए है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय यें राज्य 

मत्री तथा प्रधानमत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. 

नारायणसामी ): (क) ओर (ख) जी, a द्वितीय प्रशासनिक 

सुधार आयोग कौ चौथी रिपोर्ट में ‘atria के लिए 

स्वीकृति ', ' भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई 4 

तेजी arn’, "भ्रष्ट तरीके से अर्जित संपत्तियों को जन्त करना, 

लोकायुक्त" तथा 'लोकपाल' जैसे मुदं पर सिफारिश की गई 

है जो अन्य बातों के साथ-साथ ge के मुदे से भी 

संबंधित 21 

(ग) सरकार ने विगत ge समय में भ्रष्टाचारं का 

मुकाबला करने तथा सरकारी काम-काज में सुधार लाने के 

लिए अनेक उपाय किए है। a संलग्न विवरण में दिया 

गया हे। 

वितरण 

0 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अधिनियमनः; 

¢) केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निविदा ओर ठेका देने 

कौ प्रक्रिया में पारदर्शिता के ay में व्यापक 

अनुदेश जारी करना; 

Gi) केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अनुदेश जारी किया 

गया ¢ जिसमे संगठनों से प्रमुख wet प्रापण 

कार्यकलापों मे सत्यनिष्ठा व्चन-पत्र का पालन 

करने के लिए कहा गया है, राज्य wat को 
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भी प्रमुख wot मे सत्यनिष्ठा वचन-पत्र का 

अनुपालन करने की were दी गई 2; 

(Gv) ई गवर्नेस की शुरुआत करना ओर प्रक्रियाओं ओर 

प्रणलियों का सरलीकरणः; 

(४) नागरिक चार्टर जारी करना; 

(श) वर्षं 2011 4 भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त we 

सम्मेलन (यूएनसीएसी) का अनुसमर्थन। 

इसके अतिरिक्त, सरकार ने भ्रष्टाचार पर प्रभावी दग से 

रोक लगाने के लिए हाल ही मे संसद् में अनेक विधान पेश 

किए है। इनमे कतिपय इस प्रकार ठैः- 

¢) लोकपाल ओर लोकायुक्त विधेयक, 2011 

Gi) सूचना प्रदाता aan विधेयक, 2011 

(ii) विदेशी लोक पदधारी ओर statis che संगठन 

पदधारी रिश्वत निवारण विधेयक, 2011 

(iv) नागरिक माल ओर सेवाओं का wae परिदान 

ओर Perma निवारण अधिकार विधेयक, 2011 

(v) सार्वजनिक प्रापण विधेयक, 2012 

(vi) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013 

सी.बी.एस.ई. से सम्बद्धता 

2140. श्री att कलमाडीः क्या मानव संसाधन विकास 

मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सी.बी.एस.ई. से निजी विद्यालय कौ सम्बद्धता 

हेतु संबंधित राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने 

के अनिवार्य waa केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बो (dave. 

ई.) से वापस ले लिया गया है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या हे; 

(ग) क्या यह ag व्यवस्था निजी विद्यालयों के तथ्यों 

ओर विश्वसनीयता के सत्यापन मेँ बाधक सिद्ध नहीं होगी; ओर 

(घ) यदि a, तो aati at क्या है ओर सी.नी. 

was. द्वारा निजी विद्यालयों कौ उपयुक्ता सुनिश्चित करने के 

लिए क्या उपाय किए गए रहै
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मानव संसाधन विकास waa में राज्य मत्री (डं 

viet Get): (क) ओर (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 

(सीबीएसई) को राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेने की 

अब कोई आवश्यकता नहीं है। सीबीएसई ने अपनी संबंधन 
उप-विधियों को संशोधित किया है जिनमें उल्लिखित है कि 

as से sath सम्बद्धन प्राप्त करने के इच्छुक स्कूल के 

पास राज्य/संघ Was सरकार कौ पूर्वं मान्यता होनी चाहिए। 

इस aay में स्कूल को यह साक्ष्य भी प्रस्तुत करना होगा 

कि उन्होने ats से संबधन प्राप्त करने के feu सीबीएसई 

को भेजे गए आवेदन के संबध मेँ waa wea के 

 संबधित शिक्षा विभाग को सूचित कर दिया है। स्कूल के 
आवेदन पर कारवाई के दौरान किसी आपत्ति की स्थिति a 

ae संबंधित स्कूल से राज्य/संघ wees सरकार को *अनापत्ति 

प्रमाण-पत्र' देने के लिए कह सकता है। अन्यथा यह मान 

लिया जाएगा कि संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार को कोई 

आपत्ति नहीं है। 

(ग) ओर (घ) नया संशोधित प्रावधान निजी स्कूलों के 

तथ्य ओर प्रत्यायन का अधिप्रमाणीकरण सुनिश्चित करता है 

Rife, आवेदक स्कूल को बोर्ड को संब॑धन के लिए आवेदन 

करने से पहले राज्य/संघ waa सरकार से मान्यता प्राप्त 

करनी जरूरी है। बोर भी dae से पहले उसकी उपयुक्ता 

का मूल्यांकन करने के लिए आवेदक स्कूल का वास्तविक 

रूप से निरीक्षण करेगा। 

( हिन्दी) 

कोल Sit का प्रावधान 

2141. श्री बद्रीराम जाखड्ः क्या संचार ओर सुचना 

प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने भारत संचार निगम लिमिर्ड को 

निदेश दिए दै कि एक निश्चित समय के बाद उपभोक्ताओं 

को कोल व्यौरा नहीं दिया जाएगा; 

(ख) यदि a, तो इस संबंध में नियमों/दिशा-निर्देशों का 

ain क्या है; 

(ग) क्या सरकार कोल व्यौरों का अभिलेख रखने के 

लिए नियत कौ गई अवधि को संशोधित करने पर विचार 

कर रही 2; ओर 
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(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्योरा क्या है ओर इसके 

लिए कितना समय निर्धारित किए जाने की संभावना है? 

संचार ओर सुचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मत्री 

तथा पोत परिवहन मत्रालय में राज्य मत्री (श्री मिलिन्द 

देवरा): (क) ओर (ख) बीएसएनएल सहित दूरसंचार प्रचालकों 

कौ लाइसेंस शर्तों अथवा किसी अन्य निदेश मे, उनके द्वारा 

उपभोक्ताओं को aia व्यौरों का रिका उपलब्ध कराए जाने 

का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि “ दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण 

विनियम, 2012" विषय पर ae द्वारा जारी किए m दिनांक 

06.01.2012 के विनियमों के अनुसार, बीएसएनएल सहित सभी 

प्रचालकों द्वारा प्री-पेड उपभोक्ता के अनुरोध पर, तर्कसंगत 

कीमत पर, अन्य बातों के साथ-साथ saat सभी ata के 

मदवार उपयोग प्रभार लगाए जाने है। इस प्रकार कौ सूचना, 

किए गए अनुरोध की तारीख से अधिकतम छह माह की 

पर्ववर्तीं अवधि के लिए प्रदान की जानी है। 

तथापि, दूरसंचार विभाग get इस संबंध में बीएसएनएल 

को अलग से ate निदेश जारी नहीं किए गए Zi 

(ग) फिलहाल ta कोई प्रस्ताव नहीं 2 

(घ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रशन नहीं saa 

[ अनुवाद] 

निजी संस्थाओं द्वारा नियमों का उल्लंघन 

2142. श्री बी.वाई. राघवेन्द्रः क्या मानव संसाधन 

विकास मत्री यह बताने को कृपा करेगे किः 

(क) क्या यह सच है कि गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय 

ओर महाविद्यालय संकाय संख्या या शैक्षणिक अवसरचना में 

वृद्धि किए fan उनकौ प्रवेश क्षमता से 5 से 6 गुना अधिक 

oat का प्रवेश ले रहे रै; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या 2; 

(ग) क्या सरकार के पास यह सुनिश्चित करने के लिए 

कि निजी शैक्षणिक went विदित नियमों का ged से 

अनुपालन कर रही हैं, के लिए ae तत्र है;
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(घ) यदि a, तो await व्यौरा क्या है; 

(ङः) नियमों के उल्लंघन के लिए कितनी निजी संस्थाओं 

के विरुद्ध कारवाई की गई है; ओर 

(च) सरकार द्वार ta निजी संस्थाओं के विरुद्ध क्या 

कदम उठाए गए हैः? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री (ड. 

शशी थरूर): (क) ओर (ख) शिक्षा संविधान की समवतीं 

सूची का विषय होने के नाते ओर अधिकांश स्कूल ओर 

कोलिज राज्य सरकारों द्वार संचालित किए जाने के कारण, 

इस संबंध 4 इस स्थिति कौ निगरानी करने ओर उपयुक्त 

कारवाई करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का Zl 

तथापि, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा ae wae प्रदान करने से 

पहले प्रति अनुभाग 1: के निर्धारिते शिक्षक अनुपात पर 

शिक्षकों की उपलब्धता ओर कक्षा-कक्ष सहित अन्य अपेक्षित 

अवसंरचना सहित स्कूलों का मूल्यांकन करने के लिए उनका 

निरीक्षण करता है। 

(ग) ओर (घ) dived waa स्कूलों के लिए तीन 

ay कौ अवधि हेतु अनंतिम संबंधन प्रदान करता है जिसे 

बाद मेँ पांच वर्ष की अवधि का विस्तार दिया जाता है। बोर्ड 

संब॑ंधन से पहले इस प्रकार के स्कूलों के wae विस्तार के 

आवेदनं की जांच करते समय शिक्षकों, कक्षा-कक्षो आदि 

सुविधाओं कौ उपलब्धता सुनिश्चित करता 2 

(ङ) ओर (घ) गैौर-सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा संकाय 

की संख्या या शैक्षणिक अवसंरचना sem बिना उनकी दाखिला 

क्षमता से पांच से छह गुणा अधिक प्रवेश दिए जाने संबंधी 

कोई मामला बोड के ध्यान में नहीं आया है। 

गुम EU भारतीय पापों 

2143. श्री $a. सुगावनमः क्या विदेश मत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या बडी सख्या में भारतीय पासपोरटं के विदेशों 

मे गुम होने कौ सूचना मिली थीः; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी oto क्या है; ओर 
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(ग) सरकार ee इस aay मे क्या कदम उठाए गए 

है? 

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती परनीत कौर); 

(क) हाल ही मे सरकार के नोटिस में विदेश मे बहुत से 

मामलों मे भारतीय wee के खोने का कोई मामला नहीं 

आया है। 

(ख) ओर (ग) प्रश्न नहीं उठता। 

कर्नाटक की योजना८स्कीम 

2144. श्री डी.के. सुरेशः क्या योजना मत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे किः 

(क) कर्नारक राज्य सरकार द्वारा योजना आयोग क 

स्वीकृति हेतु कितनी योजना/स्कीम प्रस्तुत at गर्ह है; 

(ख) fied तीन वर्षो ओर चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक 
को कुल कितनी निधियां आबंदित ओर जारी at गर्ह है; 

(ग) क्या कद्र सरकार के पास रज्य सरकार द्वारा इसके 

अनुदानों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कोई 

da है; ओर 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर यदि नही, 

तो इसके क्या कारण रहै? 

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य पत्री तथा योजना 

मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) कर्नारक 

wa सभी राज्यों कौ वार्षिक योजना में td करई योजना 

wea है जो ग्यारह व्यापक aan से afr है जो पुनः 
विभिन रउप-क्षत्रकों में विभाजित है। कर्नाटक सहित सभी राज्यों 

की वार्षिक योजनाओं को योजना आयोग द्वारा संबंधित राज्य 

सरकार से परामर्शं कर अनुमोदित किया जाता Zz 

(ख) योजना आयोग द्वारा कनार्दक के लिए अनुमोदित 

कुल योजना परिव्ययं के ak तथा भारत सरकार द्वारा 
कर्नाटक राज्य को जारी कुल अनुदानों का ब्योरा संलग्न 

विवरण में zi 

(ग) ओर (घ) केन्द्रीय मंत्रालय निर्धारित दिशानिर्देशों तथा 
राज्यों द्वारा प्रस्तुत उपयोग प्रमाणपत्न के आधार पर निधियां 

जारी करते है ओर उनके पास करई अनुवीक्षण तंत्र हैँ जिनमें
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वेब-आधारित एमआईएस, समीक्षा aoc, am, तीसरे पक्ष के 

मोनीटर ओर asad मूल्यांकन शामिल 21 साथ ही, योजना 

वितरण 
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आयोग वार्षिकं योजना चर्चाओं कै दौरान व्यापक वार्षिक 

समीक्षाएं भी करता हे। 

een के लिए अनुमोदित वार्षिक योजना 

परिव्यय तथा जारी निधिया 

(करोड रुपये मेँ) 

वर्ष केन्द्रीय सहायता वार्षिक योजना योजना के लिए जारी कुल निधि 

सहिते राज्य के के लिए राज्य कौ केन्द्र प्रायोजित कर्नाटक के 

संसाधनों से अनुमोदितं वार्षिके योजना स्कोमों के लिए जारी कुल 

अनुमोदित वार्षिक केन्द्रीय के लिए लिए जारी केन्द्रीय सहायता 

राज्य योजना सहायता केन्द्रीय अतिरिक्त 

परिव्यय सहायता* संसाधन 

2013-14* 47 000.00 3 600.36 2 644.07 5 293.79 7 937.86 

2012-13 42 030.00 3,413.00 4,081.66 7,191.99 11 273.65 

2011-12 38 070.00 3 405.18 4 483.10 6 096.28 10 579.38 

2010-11 31 050.00 2,798.70 4,133.95 7 511.83 11 645.78 

12.12.2013 तक * 

भ्जारी निधियों में बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) के अंतर्गत पास-भ्रू सहायता जबकि आवंटन (केन्द्रीय सहायता कौ) A ऋण अंश शामिल नहीं a 

स्रोतः (¢) अनुमोदित वार्षिक योजना परिव्यय योजना आयोग, Gi) जारी कौ गई कुल योजना 

राशिः सीपीएसएमएस वेबसाइट 13.12.2013 के अनुसार 

शिक्षा का अधिकार अधिनियम हेतु हिस्येदारी पैटर्न 

2145. श्रीमती जयश्रीबेन wea: क्या मानव संसाधन 

विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या केन्द्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 

के क्रियान्वयन हेतु 139 वित्त आयोग द्वारा stated 65% 

अनुदान का एक बड़ा हिस्सा अपने अधिकार मेँ ले लिया 

है ओर इसके परिणामस्वरूपं राज्य सरकारों को बडा विचीय 

aa वहन करना पद्गाः 

(ख) यदि हां, तो मामले के तत्संबधी तथ्य क्या है ओर 

इसके क्या कारण है; 

(ग) क्या केन्द्र सरकार राज्यों के वित्तीय aa क कम 

करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयनं 

हेतु राज्यों द्वारा किए गए.किए् जाने वाले व्यय का 100 

प्रतिशत ॒ वहन करेगी; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या रै; ओर 

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का आगामी af के दौरान 134 

वित्त आयोग के अनुदान को प्राप्त करने कै लिए प्राथमिक 

शिक्षा पर 8% व्यय बदाने कौ शर्तं को वापस लेने का इरादा 

है ओर यदि a, तो तत्संबधी oh क्या है? 

मानव संसाधन विकास मत्रालय गे राज्य मत्री (डां 

शशी wet): (क) से (ङ) निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल
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शिक्षा का अधिकार (ard) अधिनियम, 2009 कौ संवर्धित 

वित्तीय अनिवार्यताओं को ध्यान मेँ रखते हुए केन्द्र ओर राज्य 

सरकारों के मध्य सर्वं शिक्षा अभियान के निधि भागीदारी पैटर्न 

को वर्षं 2010-11 A अनुमोदित स्लाइडिग स्केल पर घटाकर 

पांच वर्ष के लिए 65:35 के अनुपात को ओर पूर्वोत्तर aa 

के राज्यों के संबध मेँ निधि भागीदारी tt के 90:10 के 

अनुपात को बनाए रखा गया है! साथ ही, शिक्षा का अधिकार 

अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु राज्यं कौ at हई माग को 

पूरा करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रस्ताव 

पर at 2010-15 से पांच वर्षं कौ अवधि हेतु 13वैँ वित्त 

आयोग ने प्रारभिक शिक्षा के लिए 24068 करोड रुपये at 

राशि प्रदान की है। ये निधियां राज्यों को उपलब्ध करा दी 

गई हैँ ओर केन्द्र सरकार द्वारा इन्हे लिया नहीं गया 2 

शिक्षा का अधिकार अधिनियम कौ धारा 7 में प्रावधान 

है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को पूरा 

करने के लिए निधियां प्रदान करने हेतु केन्द्र ओर राज्य 

सरकारों का बराबर का उत्तरदायित्व होगा। निधियों के प्रावधान 

के उत्तरदायित्व मेँ बदलाव का को प्रस्ताव नहीं है। 13वें वित्त 

आयोग द्वारा प्रारंभिक शिक्षा हेतु प्रदान कौ गई राशि के लिए 

अनिवार्य @ कि राज्य अपने प्रारंभिक शिक्षा के परिव्यय मेँ 

वार्षिक तौर पर 8% कौ वृद्धि at ओर इस शर्तं को हटाने 

का कोई प्रस्ताव नहीं है। 

एस.टी.पी.आई. द्वारा आईटी. इकाइयों को प्रोत्साहन 

2146. श्री अनंत कुमारः 

श्री एस. अलागिरीः 

श्री गोरख प्रसाद जायसवालः 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी wit यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सुक्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यमो की संख्या 

ओर भारतीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी wed (एस.री.पी.आर्ई) के 

अंतर्गत निर्यात इकाइयों की संख्या मे कमी आ रही है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर पिछले 

तीन वर्षो ओर चालू वर्ष के दौरान wae द्वारा 

संवर्धित एसी इकाइयों की राज्य-वार संख्या कितनी है; 
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(ग) उपरोक्त अवधि कै दौरान एस.टी.पी.आई. के लिए 

स्वीकृत ओर व्यय कौ गई ffl का राज्य-वार व्यौरा क्या 

है; 

(घ) इस गिरते हुए vam के लिए कमियो/विसंगतियों के 

क्या कारण है; ओर 

(ङ) कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए 

गए है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री 

तथा पोत परिवहन मंत्रालय A राज्य मंत्री (श्री भिलिन्द 

देवरा): (क) ओर (ख) एसरीपीआई द्वारा अपनाई गई 

आतिरिक प्रक्रिया के अनुसार एसटीपी कौ tat यूनिर जिनका 

वार्षिक टर्म-ओवर 25 करोड रुपये से अधिक है, उन्हें 

एमएसएमई का दर्जा दिया जाता है। ca ओर आकरो के 

विश्लेषण के अनुसार आईटी निर्यात करने वाली 80% युनिरे 

एमएसएमई के अतिर्गत आती gi गत तीन asf ओर वर्तमान 

ag के दौरान wetter? दवारा संवर्धित निर्यातक एमएसएमई 

यूनिट का राज्य-वार ah संलग्न विवरण- मेँ दिया गया ti 

(ग) गत तीन वर्षो ओर वर्तमान वर्ष के दौरान एसरीपीओई 

के लिए मंजूर किए गए अनुदान एवं उस पर खर्च की गई 

राशि का st संलग्न विवरण मेँ दिया गया है। 

(घ) एसटीपीआई का मुख्य उदेश्य देश के aida 

निर्यात को बढावा देना है। सोँफ्टवेयर निर्यातकों को एसरीपीञई 

द्वारा प्रदान की गई मुख्य सेवाएं साविधिक सेवाए, उेटा्कोम 

सेवाएं ओर उदभवन सेवाएं ॑है। एसरीपीआई से पंजीकृत 

एमएसरएमई ate भी उपर्युक्त सेवाएं प्राप्त कर रही FI तथापि 

1 अप्रेल, 2011 से धारा 10क/10ख के अंतर्गत आयकर लाभ 

को वापस लेने के कारण निर्यातक एमएसएमर्ई युनिटों at 

संख्या में भारी गिराक्ट हु हेै। 

(ङ) सरकार देश में आईटी क्षेत्र को कई प्रोत्साहन देती 

el सोप्टवेयर प्रद्योगिकौ पार्क (एसटीपी) योजना जिसे इलेकटरोनिकी 

ओर सूचना प्रौद्योगिकौ विभाग, संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी 

मंत्रालय के अतर्गत एक स्वायत्त ated, भारतीय सोफ्टवेयर 

प्रोद्योगिकौ पार्क (एसरीपीआई) द्वारा शासित किया जाता 2, 

के aah आईटी ओर आर्ईरीर्हएस/बीपीओ इकाइयां विभिन
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लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है जैसे आयातित वस्तुओं पर 

सीमा शुल्क में we, घरेलू विनिर्मित वस्तुओं कौ खरीद पर 
केन्द्रीय विक्रौ कर (सीएसटी) ओर उत्पाद शुल्क कौ प्रतिपूर्ति 
इसके अतिरिक्त वाणिज्य विभाग, वाणिज्य ओर उद्योग मंत्रालय 

विपणन विकास सहायता (एमडीए) ओर बाजार अभिगम 

प्रयास (एमएआई) योजना के जरिए विदेश में निर्यात संवर्धन 

के कार्यकलापों के लिए निर्यातकों विशेषकर लघु ओर asic 

उद्यमं की सहायता करता है। वाणिज्य विभाग ने 235 

आईटी-आईटीईएस विशिष्ट विशेष आर्थिक aa (wads) 
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अधिसूचित किए दै। इस समय आयकर अधिनियम कौ धारा 

10कक मे एसर्दजेड में स्थित sara चरणबद्ध तरीके से 15 

ay कौ अवधि के लिए कर लाभ के पात्र है इसके अलावा, 

आईटी aa कौ विशेष विशेषताओं को पूरा करने के लिए 

एसरईजेड नियमों को भी संशोधित किया गया em हाल ही 
H आईटी/आईटीईएस के लिए Wests कौ स्थापना हेतु 

न्यूनतम भूमि आवश्यकता को भी सरकार ने हटा दिया है 

ओर न्यूनतम प्रक्रियात्मक क्षेत्र की आवश्यकता शहरों की श्रेणी 

के अनुसार लागू कौ गई zi 

वितरण I 

एसटीपी योजना कै अतति Prater एमएसएय्ह aie 

PAG राज्य का नाम वित्त वर्षं 2010-11 वित्त वर्ष 2011-12 वित्त वर्षं 2012-13 वित्त वर्षं 2013-14 

1 2 3 4 5 6 

1. महाराष्ट 872 700 615 453 

2. गुजरात 160 63 51 44 

3. कर्नाटक 716 744 603 480 

4. असम 4 4 2 2 

5. मेघालय 1 1 1 1 

6. मणिपुर 0 0 0 0 

7. सिक्किम 0 0 0 0 

8. ओडिशा, 40 40 31 31 

9. was 1 6 4 4 

10, बिहार 0 1 1 1 

11. पश्चिम बंगाल 139 125 75 57 

12. केरल 141 113 88 78 

13. उत्तर प्रदेश 312 228 190 160 

14. दिल्ली 179 134 102 83 

15. हरियाणा 230 196 181 167 

16. उत्तराखंड 9 8 6 12 
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1 2 3 4 5 6 

17. पंजाब 98 104 68 27 

18. राजस्थान 74 57 29 20 

19. मध्य प्रदेश 42 34 27 27 

20. चण्डीगद् 6 5 7 7 

21. जम्मू ओर कश्मीर 3 1 1 1 

22. तमिलनाडु 705 563 467 414 

23. आंध्र प्रदेश 690 504 440 360 

24. पुदुचेरी 5 3 6 4 

25. हिमाचल प्रदेश 0 1 1 1 

कुल 4427 3635 2996 2434 

किवरण I 

नये एसरीमाई wal कौ स्थापना के लिए स्वीकृत ओर खर्च at गईं निधियां 

वर्ष केन्द्र का नाम/राज्य डीर्ईआईटीवाई दारा स्वीकृत राशि खर्च कौ गई राशि 

2010-11 जमशेदपुर (ज्ारखंड) 50 लाख रुपये डीईआईरीवाई को वापस किए गए 

व्याज के साथ जीआर्ईए 

2011-12 शून्य शून्य 

2012-13 आइजोल (मिजोरम) 1.5 करोड रुपये शून्य ° 

2013-14 शून्य | शून्य 

हिन्दी) (क) क्या चीन ने हाल ही में दक्षिण चीन सागर गं 

दक्षिण चीन सागर विवाद 

2147. श्री अनंत कुमार ete: 

श्री अर्जुन रायः 

इसके क्षेत्रीय दावों पर नम्य दृष्टिकोण अपनाया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ato क्या 2; 

(ग) क्या चीन ने उक्त क्षेत्र में arta कानूनों का 

अनुपालन करने के faa कोई आश्वासन दिया है ओर यदि 
क्या विदेश मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः a, तो तत्संब॑धी oh क्या है;
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(घ) क्या सरकार उक्त क्षेत्र मे व्यावसाविक गतिविधियों 

को बढावा देने पर विचार कर रही है; ओर 

(ङ) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या 2? 

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती परनीत कौर); 

(क) से (ङ) दक्षिण चीन समुद्री क्षेत्र पर संप्रभुता के मामले 

म चीन सहित उस क्षेत्र के कई देशों मे विवाद है। भारत 
इस विवाद का पक्षधर नहीं है ओर उसका मानना दै कि 
संबंधित देशों द्वारा इस विवाद का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से 

किया जाना चाहिए। भारत ने कई अवसरो पर अपने पक्ष 

को दुहराया है कि वह दक्षिण चीन सागर सहित अंतरराष्ट्रीय 

समुद्र मे जहाजों कौ आवाजाही कौ स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय कानून 

तथा समुद्री विवादों के शातिपूर्णं Poet संब॑धी स्वीकृत सिद्धांतों 

के अनुरूप आवाजाही का अधिकार तथा निर्बाध करोबार का 

समर्थन करता है। इन सिद्धातों का सभी देशों द्वारा सम्मान 

किया जाना चाहिए्। ओएनजीसी विदेश लिमिरेड {ओवीएल) 

ay 1988 से ही दक्षिणी चीन समुद्र मँ अन्वेषण कार्य-कलापों 

म लगा हआ है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 
वियतनाम तट से लगे दक्षिणी चीन समुद्र म हाइदोकार्बन 

अन्वेषण तथा उपयोग संब॑धी उसकी परियोजनाएं पूर्णतः वाणिज्यिक 

स्वरूप की दहै ओर इनका कोई राजनैतिक अर्कं नहीं है। 

( अनुवाद ] 

शिक्षकों के लिए वेतन समानता 

2148. श्री पवन कुमार बंसलः क्या मानव संसाधन 

विकास मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या संघ wads une के सहायता प्राप्त 

विद्यालयों के कर्मचारियों के वेतन आदि में पंजाब पैटर्न पर 

सरकारी विद्यालयों के कर्मचारियों से परम्परागत रूप में समानता 

है ओर यदि हां, तो इसके क्या कारण है; 

(ख) क्या चंडीगद् मँ शैक्षणिक ओर गैर-शैक्षणिक 
कर्मचारियों के day में sd पंजाब वेतन आयोग कौ सिफारिशों 

को चंडीगढ़ मे लागू नहीं किया गया है; 

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण दहै; ओर 

(घ) स्थिति को सुधारने के लिए क्या केदम उठाए गष 

दै? 
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मानव संसाधन विकास मत्रालय में राज्य मत्री (डो. 

शी wet): (क) से (घ) जी, a संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन 

चंडीगद के अंतर्गत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त निजी तौर पर 

vata स्कूलों के शैक्षणिक ओर गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के 

लिए पंजाब वेतनमान दिनांक 1.1.2006 से उन्हीं निबंधन एवं 

शर्तों के आधार पर लागू किए गए थे, जैसाकि संघ wads 

प्रशासन के सरकारी स्कूलों मँ उनके समकक्ष के मामलों में 

किया गया है। 

युरेनियम का अवैध निष्कर्षण 

2149. श्री fade एच. पालाः 

श्री जितेन्द्र सिंह ॒बुन्देलाः 

क्या परमाणु ऊर्जां मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या मेघालय, ओडिशा, तमिलनादु ओर केरल 

सहित देश के विभिन भागों 4 यूरेनियम ओर Aree का 

निजी कम्पनियों द्वारा अवैध रूप से निष्कर्षण ओर निर्यात 

किया जा रहा 2; 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ओर इसके 

क्या कारण रहै; ओर 

(ग) सरकार द्वारा इस aay में क्या कार्यवाई कौ गई 

है/की जा रही दै? 

कार्मिक, लोक शिकायत sit पेंशन मंत्रालय में राज्य 

मत्री तथा प्रधान मत्री कार्यालय में राज्य मत्री (श्री वी. 

नारायणसामी): (क) एसी कोई सूचना सरकार के पास 

उपलब्ध नहीं ZI 

(ख) ओर (ग) ऊपर (क) के उत्तर के मदेनजर, ये 

प्रशन ही नहीं sad 

गरीबी की रेखा से नीये जीवनयापन करने वाले 

अल्पसंख्यक 

2150. श्री राम सुन्दर दासः 

श्री कपिल मुनि करवारियाः 

क्या योजना पत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः
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(क) क्या सरकार के पास देश मे गरीबी at रेखा से 

नीचे जीवनयापन करने वाले अन्य पिडा a ओर अल्पसंख्यक 

समुदाय के लोगों कौ संख्या के बरे में आंकड़े उपलब्ध रहै; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर यदि नही, 

तो इसके क्या कारण है; ओर 

(ग) उनकौ पहचान ओर उत्थान हेतु क्या कदम उठाए 

गए दहै/उठाए जाने प्रस्तावित 2? 

संसदीय कायं मंत्रालय मे राज्य मत्री तथा योजना 

मत्रालय में राज्य मत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) ओर 

(ख) योजना आयोग wee प्रतिदर्शण सर्वेक्षण कार्यालय 

(एनएसएसओ) द्वारा किए गए परिवार उपभोग व्यय सर्वेक्षणों 

से प्राप्त उपभोग ak के आधार पर गरीबी का अनुमान 

लगाता है! परिवारों के उपभोग व्यय dat डेटा संग्रह करने 

कौ प्रक्रिया मे, एनएसएसओ परिवार कौ सामाजिक समूह तथा 

धार्मिक dag के व्यौरे भी yer है। सामाजिक समूह के 
मामले A, सभी सामाजिक समूहो के लिए अखिल भारतीय 

Mm पर तथा प्रमुख wi के स्तर पर ग्रामीण ak 

शहरी-दोनों कषेत्रं मं पर्याप्त संख्या में निष्कर्षं उपलब्ध हे 
जिनके आधार पर विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सकते Zz 

तदनुसार, एनएसएसओ द्वारा 2011-12 के दौरान जुटाए गए 

नवीनतम उपभोग व्यय सर्वेक्षण व्यौरे के आधार पर, योजना 

आयोग ने अनुमान लगाया है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने 

वाले अन्य fres वगो के लोगों का प्रतिशत ग्रामीण ast 

. मे 22.6 ओर शहरी at में 15.4 हे। 

कितु, धार्मिक समूहो के मामले 4 निष्कर्षो की संख्या 

अखिल भारतीय स्तर पर भी कुछ धार्मिक समूहो के सदर्भं 

में इतनी संतोषजनक नहीं है fe उनसे कोई भरोसेमंद अनुमान 

लगाया जा सके। अतः, योजना आयोग ने समस्त अल्पसंख्यक 

समुदायों के लिए गरीबी अनुपातो का अनुमान नहीं लगाया है। 

(ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जून, 2011 में, 

सामाजिक-आर्थिक तथा जातिगत जनगणना & माध्यम से देश 

के ग्रामीण ओर शहरी इलाकों में घर-घर जाकर जनगणना 

शुरू की है ताकि diva परिवारों कौ पहचान के लिए 

परिवार आधारित ates जुटाए जा We इस अनगणना 

(एसर्हसीसी, 2011) मे देशभर की जातिगत जनगणना भी 

शामिल है। 
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अन्य free वर्गो के उत्थान कै लिए, सरकार विभिन्न 

स्कौमों का कार्यान्वयन at रही है, जैसे-राष्ट्रीय पिडा वर्ग 

विकास निगम, अन्य fase वर्गो के लिए कार्यरत स्वैच्छिक 

संगठनों के लिए अनुदान सहायता, अन्य frees anf के लिए 

Hear छात्रवृत्ति, अन्य fred वर्गो के faa मैटिक-पूर्व 
छात्रवृत्ति, अन्य पिडँ af के लडकों ओर लडकियोँ के लिए 

sora, अन्य fies वर्गो के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय 

अध्येतावृत्ति योजना तथा अन्य free af के लिए राष्ट्रीय 

समुद्रपारीय कछात्रवृत्तियां। 

इसी प्रकार, अल्पसंख्यक के सामाजिक-आर्थिक विकास 

के लिए भी कार्यक्रम कार्यान्विति किए जा रहे है, जैसे- प्रधानमंत्री 

का 15-सूत्री कार्यक्रय, sedan विकास कार्यक्रम, मैटरिक-पूर्व 
छत्नवृत्ति योजना, मैटिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, योग्यता-सह-साधन 

आधारित छत्रवृत्ति स्कीम, अल्पसंख्यक छात्रं के लिए मौलाना 

आजाद राष्टरीय अध्येतावृत्ति, मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन 

(WHET) को अनुदान सहायता, अल्पसंख्यक के लिए मुफ्त 

शिक्षण तथा संबद्ध योजना ओर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास 

तथा वित्त निगम (एनएमडीएफसी) को इक्विरी अंशदान के 

लिए अनुदान सहायता। साथ ही, anced? योजना के दौरान 

कार्यान्वयन हेतु करई स्कीम falar कौ गई है, जैसे-अल्पसंख्यकों 
मे युवा नेताओं के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण कौ प्रायोगिक योजना, 

सिविल सेवा कौ प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्णं करने वाले ot को 

समर्थन, अल्पसंख्यक बहुल 100 weet मे शिक्षा को 

aa देने की योजना, शहरी युवा समर्थन cel के लिए 

प्रायोगिकं योजना, अल्पसंख्यक संस्कृति तथा धरोहर के संरक्षण 

ओर विकास की योजना। 

इनके अलावा, सरकार ने लोगों के जीवन-स्तर को ऊपर 

उठने तथा देश मेँ गरीबी को कम करने के लिए, गरीबी 

को कम करने संबंधी प्रत्यक्ष अतःशक्षेप के माध्यम से विभिन 

उपाय शुरू किए हैँ, जैसे-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार 

Te स्कीम (एमजीएनआरर्ईजीएस), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य 

मिशन (एनआरएलएम), स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना 

(एसजेएसआरवाई), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम)., 

सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए), wears भोजन स्कीम 

(एमडीएमएस), जवाहरलाल नेहरू रष्टय शहरी नवीकरण 

मिशन (जेएनएनयूआरएम), एकीकृत बाल विकास सेवाएं 

(आईसीडीएस), राजीव गांधी राष्टीय पेयजल fen 

(आरजीएनडीडन्ल्यूएम), wp wacom अभियान (रीएससी), 

इंदिरा आवास योजना (seta), राष्टीय सामाजिक सहायता
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आर्यक्रम (एनएसएपी) आदि। अनुमान है कि इन कार्यक्रमोस्कीमों 

से आगे चलकर हर वर्गं के लोगों के जीवन-स्तर को बेहतर 

बनाने मेँ मदद मिलेगी। 

पुनर्वसि परियोजना 

2151. श्री वरूण met: क्या आवास ओर शहरी 

गरीबी sara मत्री यह sad कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या मलिन बस्ती पुनर्वास परियोजना जो मुम्बई 

विमानपत्तन के विस्तार हेतु भूमि मुक्त करने के लिए मलिन 

बस्तियों में रहने वालों को स्थानान्तरित करने ओर उन्हें पुनः 

आवास देने के लिए है, 4 विगत दो वर्षो मे a खास 

प्रगति हूर 2; 

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ओर इस 

परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; 

(ग) क्या मुम्बई इण्टरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लि. (ware. 

ए.एल.) द्वारा आवासीय विकास ओर अवसरचना लिमिटेड 

(एच.डी.आई.एल.) को दिए गए मलिन बस्ती पुनर्वास ठेका के 

निरस्त होने के कारण मुम्बई विमानपत्तन के प्रस्तावित विस्तार 

ओर आधुनिकीकरण मे ओर विलम्ब होने कौ संभावना है; 

(घ) यदि हा, तो क्या सरकार इस प्रक्रिया में गति लाने 

ओर मलिन बस्ती के निवासियों का पुनर्वास सुनिश्चित करने 

हेतु कोई कदम उठा रही है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी oto क्या है ओर za way 

मे क्या कारवाई की गर्ह 2? 

आवास ओर शहरी गरीनी उपशमन मत्री (डो. गिरिजा 

व्यास): (क) से (ङ) महाराष्ट सरकार ने सूचित किया है 

fe मुम्बई अंतरष्टरीय विमानपत्तन प्रा. लि. (एमआईएएल) ने 

विमापत्तन कौ भूमि से em वासियों को अन्यत्र भेजने के 

लिए तथा करार के प्रावधानों के अनुसार स्लम पुनर्वास 

परियोजना को पूर्ण करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने 

हेतु ओर एसआईएएल को किसी भी प्रकार के अतिक्रमण।/हरमेरस 

से मुक्त॒विमानपत्तन की भूमि उपलब्ध कराने के लिए 

हाउसिंग डउवलपमेट we sateen लिमिटेड (एचडीआर्ईएल) 
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के साथ एक संविदा निष्पादित किया है। यह भी सूचित किया 

गया रहै कि राज्य सरकार ने अपनी ओर से मुंबई एयरपोर्ट 

परियोजना को महत्वपूर्ण ॒ सार्वजनिक परियोजना के रूप मेँ 

घोषित किया था, तदुनसार एयरपोर्ट के स्लमवासियों के लिए 

परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) के रूप मेँ रेनार्मेरों के 

निर्माण हेतुं एचडीआईएल द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं को अनुमोदित 

कर दिया था तथा एचडीञआईएल का अनुमेय स्थानान्तरणीय 

विकास अधिकार (रीडीआर) प्रदान करं दिए थे। इस प्रकार 

एचडीआईएल को 27401 टनामेरो के निर्माण कौ अनुमति 

प्राप्त हुई जिसमे से लगभग 9000 वास्तविक रूप से पूर्णं हो 

गए थे। पूर्णं किए casei मे से पीएपी के पुनर्वास हेतु मुंबई 

महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमरडीए) को 644 

टेनामेट उपलब्ध कराए WI तथापि, एचडीआईएल के साथ 

हुए करार को एमआईएएल ने निरस्त कर दिया है! इससे 

fa होकर एचडीआईएल नै मुंबई उच्च न्यायालय मँ एक 

मध्यस्ता याचिका प्रस्तुत कौ थी जिसका निपरान 23.8.2013 

को कर दिया गया था! तत्पश्चात् इस मामले का भी 

28.11.2013 को निपटान कर दिया गयां था जिसमें एचडीआईएल 

को मामले A दोबारा हार Esl शहरी विकास/स्लम राज्य का 

विषय होने के नाते स्लमवासियों के पुनर्वास हेतु एमआईएएल 

के समन्वय से नीति का निर्माण करने का दायित्व महाराष्ट 

सरकार का है। 

सी-एस.एस. का वित्तपोषण पैटर्न 

2152. श्रीमती प्रतिभा fag: क्या प्रधान मत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार द्वारा सभी विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों में 

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं हेतु वही 90:10 वित्तपोषण के 

आधार परं धन आवंटित किया जा रहा हे; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर यदि नहीं, 

तो इसके क्या कारण 2; 

(ग) क्या योजना आयोग ओर वित्त मंत्रालय ने हिमाचल 

प्रदेश सहित सभी विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों के लिए चल रही 

विभिन केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं ओर नई केन्द्रीय प्रायोजित 

योजनाओं के अतर्गत facie के पैटर्न मे समानता लाने के 

लिए सभी केन्द्रीय मंत्रालयों को निदेश दिए है; ओर
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(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्योरा क्या 2? 

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य wit तथा योजना 

मत्रालय में राज्य मत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) से 

(घ) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) में राज्य के 

हिस्से का निर्धारण संबंधित प्रशासनिक केन्द्रीय मंत्रालयों/(विभागों 

द्वारा तैयार स्कौम के दिशानिर्देश द्वार होता है। जबकि iat 
योजना मे कार्यान्वितं की us अधिकांश सीएसएस के दिशानिर्दशें 

मे विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों के लिए विशेष व्यवस्था शामिल 

थी परंतु विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों विशेषकर उत्तराखंड, जम्मू 

ओर कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के मामले में सीएसएस में 

राज्य के हिस्से कौ आवश्यकता के बारे मेँ कोई एकरूपता 

नहीं eff 

उपर्युक्त समाधान के लिए सरकार ने aed पंचवर्षीय 

योजना में केन्द्र प्रायोजित स्कौमो/एसीए स्कौमों कौ पुनरसरचना 

के vay मेँ योजना आयोग का प्रस्ताव अनुमोदित करते समय 

अन्य बातों के साथ-साथ यह भी अनुमोदित किया है कि 

प्रत्येक नई सीएसएस/एसीए Rs स्कीम के लिए कम से 

कम 25 प्रतिशते निधियां सामान्य श्रेणी राज्यों द्वारा ओर 10 

प्रतिशत निधियां विशेष श्रेणी राज्यों जिनमें जम्मू ओर कश्मीर, 

हिमाचल प्रदेश ओर उत्तराखंड शामिल रँ, द्वारा योगदान किया 

जा सकता है इस उपाय से 12वीं योजना अवधि में नई 

सीएसएस में रज्य के हिस्से के प्रावधान मे एकरूपता लाने 

की उम्मीद कौ जाती हे। 

मुख्य सलाहकार ( लागत) का faq पद 

2153. श्री वबृजभूषण शरण सिंहः क्या प्रधान मत्री 

यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या भारत सरकार के सचिव के ग्रेड ओर 

वेतनमान मे मुख्य सलाहकार (लागत) का पद पिछले छह 

वर्षो से अधिक समय से रिक्त पडा है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर इसके 

क्या कारण है; 

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान उक्त पद हेतु कर 

बार विज्ञापन प्रकाशित हुआ है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर सरकार 

द्वारा इस रिक्त पद् को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए 

है? 
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कार्मिक, लोक शिकायत ओर ter मंत्रालय में राज्य 

मत्री तथा प्रधान wat कार्यालय में राज्य मत्री (श्री वी. 

नारायणसामी ): (क) ओर (ख) मुख्य सलाहकार (लागत) 

के पद से श्री डी.सी. बजाज कौ मानित सेवानिवृत्ति के कारण 

20/08/2013, से वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के अधीन भारतीय 

लागत ` लेखा सेवा में मुख्य सलाहकार (लागत) का पद् रिक्ते 

पडा है। 

(ग) ओर (घ) मुख्य सलाहकार (लागत) के पद् के 

लिए 20.08.2013 अर्थात् जिस तारीख से पद खाली पडा है, 
से विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। मुख्य सलाहकार 
(लागत) का पद भारतीय लागत लेखा सेवा (संशोधन) 

नियमावली, 2012 के अनुसार भरा गया 21 

लघु बचत योजनाएं 

2154. श्री वैजयंत पांडाः क्या संचार ओर सूचना 
प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) देश मे चल रही लघु बचत योजनाओं का व्यौरा 
क्या है ओर इन योजनाओं का लाथ लेने के लिए ग्राहकों 
हेतु न्यूनतम आवश्यकताओं का व्यौरा क्या 2; 

(ख) क्या सरकार ने यह पाया है कि कठोर Aneel 

के कारण समाज के कमजोर dah के AM लघु add 

योजनाओं का लाभ लेने मे असमर्थं हे; ओर 

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के 

लिए कि “समाज के कमजोर तबके के लोग इससे लाभान्विते 

a’, क्या कदम sem गए हैँ? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री 
(ड. व्रुपारानी किल्ली); (क) निवेश के लिए न्यूनतम 

आवश्यकताओं सहित देश में चल रही लघु बचत योजनाओं 

के ot निम्नानुसार हैः 

क्रम योजना का नाम निवेश।लेन-देन के लिए 

a. न्यूनतम आवश्यकता 

(रुपये में) 

1 2 3 

1 मूल बचत खाता 0.00 

2 आवतं जमा खाता 10.00 
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3 चत साता 20.00 

4 राष्ट्रीय क्चत पत्र (शावं निर्गम) 100.00 

5 राष्ट्रीय बचत wa (ixal निर्गम) 100.00 

6 सावधि जमा खाता (1, 2, 200.00 

3 एवं 5 वर्ष) 

7 लोक भविष्य निधि 500.00 

8 रिष्ट नागरिक बचत योजना 1000.00 

9 मासिक आय खाद्य 1500.00 

(ख) जी, नहीं। 

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं 

उठता। 

मोडल रपोलीटेकव्निक 

2155. श्री जोस के. मणिः क्या मानव संसाधन 

विकास मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव देश के विभिन हिस्सों 

मे विशेषकर जनजातीय विद्यार्थियों के लिए मोडल रपोलीरेविनिक 

स्थापित करने का है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ah क्या है; 

(ग) क्या Gs सरकार को केरल सहित विभिन wet 

से एेसी पलीरेविनिक स्थापितं करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए 

है; ओर 

(घ) यदि हां, तो asad at क्या है ओर इन 

प्रस्तावों पर॒ सरकार द्वारा राज्य-वार ओर प्रस्वाव-वार क्या 

कारवाई की गई tet जा रही है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डं 

Wet wat): (क) जी, नहीं। देश के विभिन्न भागँ में 

मोडल veers स्थापित करने की ae योजना सरकार के 

विचाराधीन नहीं है। हालाकि, “aire विकास हेतु समन्वित 
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कार्रवाई के अधीन रपोलीटरेक्निकों का उप-मिशन'' कौ योजना 

के तहत यह मंत्रालय देश के 300 असेवित तथा कम-सेवित 

जिलों मे नए राज्यकौय रपोलीरेक्निकों कौ स्थापना हेतु राज्य/संघ 

राज्यक्षेत्र सरकारों को एकमुश्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करता 

है बशते, wae wes सरकार निःशुल्क भूमि उपलब्ध 
कराए ओर 100 प्रतिशत आवतीं व्यय वहन at योजना के 

तहत पहचान किए mu 300 जिलों का राज्यवार Sh संलग्न 

विवरण मे दिया गया है ओर इसमे अनेक जनजातीय a 

शामिल #1 इस योजना के तहत 300 मेँ से 291 जिलों मे 

नए deere स्थापित करने के feu संबंधित राज्यों at 

आंशिक वित्तीय सहायता ved दही उपलब्ध कराई जा gat 

है। 

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता क्योकि, मोडल Udita 

स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा कोई योजना तैयार नहीं 

की गई है। 

विवरण 

नए पोलीटेविनिक स्थापित किए जाने हतु पहचान किए 

7a जितत कौ सख्या 

करस. राज्य नए रपोलीरेक्निकों कौ स्थापना 

के fat पहचान किए 

गए जिलों कौ संख्या 

1 2 3 

1. दिल्ली 05 जिले 

2. हरियाणा 07 जिले 

3. हिमाचल प्रदेश 05 जिले 

4. जम्मू ओर कश्मीर 18 जिले 

5. पंजाब 07 जिले 

6. राजस्थान 15 जिले 

7. उत्तर प्रदेश 41 जिले 

8. उत्तराखंड 01 जिला 

9. आध्र प्रदेश 01 जिला 
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2 3 3 

10. तमिलनाडु 07 जिले 

11. लक्षदीप 01 जिला 

12. दमन ओर दीव 01 जिला 

13. गुजरात 05 जिले 

14. छत्तीसगद 11 जिले 

15. मध्य प्रदेश 21 जिले 

16. महाराष्ट 02 जिले 

17. अंडमान ओर निकोबार द्रीपसमूह 02 जिले 

18. ` बिहार 34 जिले 

19. ज्ञारखंड 17 जिले 

20. ओडिशा 22 जिले 

21. पश्चिम बंगाल 11 जिले 

22. अरुणाचल प्रदेश 14 जिले 

23. असम 21 जिले 

24. मणिपुर 08 जिले 

25. मेघालय 04 जिले 

26. मिजोरम 06 जिले 

27. नागालैंड 08 जिले 

28. सिक्किम 02 जिले 

29. त्रिपुरा 03 जिले 

कुल 300 जिल 
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(हिन्दी) 

सरकारी आवासो a सौर पेनल 

2156. श्री हुक्मदेव नारायण यादवः क्या शहरी विकास 

मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) दिल्ली A संसद सदस्यों ओर मत्रिय के आवास 

सहित सरकारी आवासों मे स्थापित क्रिए गए सौर पैनलों की 

संख्या कितनी 2: 

(ख) क्या स्थापित feu गए सभी पैनल ठीक ढंग से 

कार्य कर रहे है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर यदि नहीं 

तो इसके क्या कारण दहै; ओर 

(घ) उक्त Ree मे स्थापित पैनलों का समुचित 

कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही 

कौ गई है? 

शहरी विकास aaa यें राज्य wt (श्रीमती दीपा 

दासमुंशी): (क) दिल्ली मे ससंद सदस्यों ओर मंत्रियों के 

आवासो सहित सरकारी आवासो मे कुल 857 सौर ऊर्जा पैनल 

स्थापित किए गए Zl 

(ख) 28 सौर ऊर्जा पैनलों को छोडकर, सभी सौर ऊर्जा 

पैनल ठीक ढंग से कार्य कर रहे ZI 

(ग) ओर (घ) 28 सौर ऊर्जा पैनलों कौ मरम्मत का 

कार्य प्रगति पर है ओर दिनांके 24.12.2013 तक पूर्णं कर 

लिया जाएगा। 

( अनुकाद) 

अल्पसंख्यक समुदायो का प्रतिनिधित्व 

2157. श्री वश्वीर fae: 

श्री नीरज शेखरः 

क्या प्रधान मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः
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(क) क्या 2010-11 4 केन्द्र सरकार की सेवाओं में 

अल्पसंख्यक समुदाय के 10.18% लोग नियोजित थे; 

(ख) यदि हां, तो विभाग-कार तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या वर्षं 2012-13 मेँ केन्द्र सरकार कौ नौकरियों 

म अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व कम होकर 

7.73% हो गया है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी at क्या है ओर इसके 

क्या कारण है; ओर 

(ङ) इस संबध में क्या कदम उठाए गए teen जाने 

प्रस्तावित हैँ? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर tert मंत्रालय मे राज्य 

मंत्री तथा प्रधान मत्री कार्यालय में राज्य मत्री (श्री वी. 

नारायणसामी ): (क) ओर (ख) 71 मंत्रालयों/विभागों से 

प्राप्त हुए उपलब्ध आंकडं विवरण के रूप में संलग्न Zi 

(ग) 70 मत्रालयों/विभागों से प्राप्त हुए उपलब्ध आंकड़े 

विवरण ाके रूप मे संलग्न ZF 

(घ) अल्पसंख्यक समुदायं के उम्मीदवार की भर्ती में 

आई कमी के निमित मंत्राल्यो(विभागों से we सूचना निम्नानुसार 

1. अल्पसंख्यक समुदाय कौ भर्ती मे बदोत्तरी ओर 

कमी प्राप्तं हुए आवेदनं कौ संख्या पर तथा 

अल्पसंख्यक समुदाय के उत्तीर्णं हुए उम्मीदवारों के 

प्रतिशत पर निर्भर करती है। 

2. अल्पसंख्यकों के लिए भर्ती मे आरक्षण नहीं 2 

3. परम्परागत/धार्मिक शिक्षा पर निर्भरता। 

4 निम्न साक्षरता स्तर ओर उपयुक्त उम्मीदवारों की 

अनुलन्धता। 

5. अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में 

अर्थात् पीएसरी/पीईरी^लिखित चयन प्रक्रिया 
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परीक्षा/चिकित्सा परीक्षा मेँ उत्तीर्णं नहीं होते है ओर 

ओर लिखित परीक्षा मे कम अंक प्राप्त करने वाले 

उम्मीदवार चयनित उम्मीदवारों इत्यादि कौ afte में 

स्थान नहीं प्राप्त करते है। 

(ङ) सभी नियुक्ति प्राधिकारियों को निम्नलिखित दिशा-निर्देशों 

का निष्ठापूर्वक अनुपालन करने के लिए दिनांक 17.09.2011 

के पत्र संख्या 39016/2 (एस)/2009-स्था. (ख) TR अनुदेश 

जारी किए गए हैः 

0) चयन समितियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति 

का एक सदस्य तथा अल्पसंख्यक समुदाय का एकं 

सदस्य रखना अनिवार्य हो। 

Gi) जहां Tat रिक्तियो, जिनके विरुद्ध चयन किया 

जाना है कौ संख्या 10 से कम a, aa एेसी 

समितियो/बोडो में अनुसूचित जाति/^अनुसूचित जनजाति 

अधिकारी ओर एक अल्पसंख्यक समुदाय अधिकारी 

रखने के लिए प्रयास किए जार 

Gi) सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ओर सार्वजनिक 

aa के dat ओर वित्तीय संस्थाओं मेँ होने बाली 

सभी नियुक्तियां का व्यापक प्रचार किया जाए। 

विज्ञापन अग्रेजी एवं हिंदी के अतिरिक्त राज्य/संघ 

शासित क्षेत्रों कौ बहुसंख्यक जनता दवरा बोली जाने 

वाली भाषा (भाषाओं) A जारी किए जाए। इसके 

अतिरिक्त, समूह ग एवं घ स्तर के पदों के लिए, 

केवल मूलभूत अर्हता अपेक्षाओं को क्षेत्र के विद्यालयों 

ओर महाविद्यालयों के माध्यम से प्रसार किया 

WIE! 

(iv) जहां स्थानीय क्षत्रं में अल्पसंख्यक समुदाय कौ 

जनसंख्या अधिक हो वहां रिक्ति परिपत्र को स्थानीय 

भाषा मं उपयुक्त व्यवस्थाओं द्वारा उन क्षेत्रं में 

वितरित किए जाए्। 

इन अनुदेशो को समय-समय पर पुनः दोहराया गया Zz!



विवरण I 

31.3.2011 कौ स्थिति के अनुसार कर्मचारियों कौ स्थिति दशनिकाला विवरण, वर्षं 2010-11 के दौन कुल नियुक्त कर्मचारी एवं अल्पसंख्यक समुदाया से तियुक्त कर्मचारी 

tH
. 

मत्रालयविभाग समूह क समूह ख समूह ग समूह घ कुल 

विवरण 31301 wae wa 33201 वर्षके वर्षके 33201 AS HS 31320 We वर्षके 3320] Wa Ws 

afi dy a कौश्थिति a a a CS दए रैएन 

aa नियुक्त नियुत SRO नियुक्त केअनुख Of ORR केअनुसर गयु नियुत OG aR OO 

कुल कुल अकल्प वुल वृत अल्पक कुतं कुल wee वुल - कुल we कुल कुल ae 

कर्मकरौ व्यव्ितियौ व्यवितयौ कर्मच व्यत्तियौं व्यतया कर्मच व्यक्तियौं व्यति कर्णवा व्यत्ति्यो व्यक्तिय करवै व्यवितियौ व्यक्ति 

at Gel कौस aw wae al Gen कौस्छ at den कोस्य wt Fel कोस्य 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 ॥ 2 3 4 15 16 17 

विनिवेश विभाग 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

महिला एवं बाल विकास मत्रालय 157 2 0 307 7 ] 546 7 0 117 4 0 1121 20 1 

नवीन एवं नवीनीकृत ऊर्जा मंत्रालय 116 0 0 121 0 0 64 0 0 116 0 0 47 0 0 

संसदीय कार्य मत्रालय 12 0 0 37 0 0 34 3 0 22 1 1 105 4 1 

आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय 542 2 0 195 0 0 218 0 0 16 l 0 1117 3 0 

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, aati 37 3 0 33 0 0 16 0 0 9 0 0 95 3 0 

एवं ओंद्योगिक अनुसंधान विभाग 

भूमि संसाधन विभाग 20 0 0 38 0 0 14 0 0 18 0 0 90 0 0 

Wasa सचिवालय, सचिव (सुरक्षा) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

का कार्यालय 

कार्मिक, लीक शिकायत तथा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

पशन Aaa 

विदेश मंत्रालय (01.01.2006 से समूह 1176 24 7 2731 18 0 200 8 2 5915 50 1 

'ध' को समूह "ग' मेँ विलयित 

कर् दिया है) 
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11. 

12. 

13. 

14. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

प्रशासनिक सुधार एवं लोक 

शिकायत विभाग 

पर्यटन फत्रालय 

रक्षा मत्रालय।दीआरदीओ 

(समूह ‘a’ में शामिल) 

पंचायती राज मंत्रालय 

परमाणु ऊर्जा विभाग 

वाणिज्य विभाग 

अल्पसंख्यक कार्य विभाग 

वित्त Hare, आर्थिक कार्य विभाग 

रासायन एवं पेटरो रसायन विभाग 

उर्वरक विभाग 

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग 

योजना आयोगं 

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता 

TART 

पेटोलियम एवं प्राकृतिक tte मंत्रालय 

वस्त्र मत्रालय 

शहरी विकास मंत्रालय 

वित्तीय सेवाएं विभाग 

मत्रिमडत सचिवालय 

27 

10768 

1236 

860 

315121 

1198 

Sl 

138 

5872 

398 

219 

47 

3985 

12176 

311770 
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2 3 4 5 6 1 8 9 10 ll 1 B 14 15 6 17 

व्यय विभाग 107 3 0 350 34 ] 422 12 0 4] 0 0 926 49 1 

डाक विभाग 572 io 1 5754 48 7 166270 14840 1175 30242 744 10 2028636 15642 1293 

जल संशाधन मत्रालय 1297 48 1 2948 330 7 4447 103 2 &11 2 0 9603 482 10 

अतरिक्ष विभाग 8851 381 3 3133 155 14 2931 210 25 | 0 0 15516 746 74 

रक्षा मंत्रालय 2605 149 9५ 1499 207 27 157907 492 ॐ 7910 17] 70 254541 5319 499 

कृषि एवं सहकारिता विभाग 639 46 4 1323 147 9 2219 6 2 1112 10 0 5293 266 15 

रेल Fale 6280 28 3 6611 422 41 1058754 12205 978 233013 5596 569 1304658 18251 159] 

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 930 71 6 230 22 3 144] 57 4 1163 0 0 3764 150 13 

मत्रालय।आयुष 

विधि एवं न्याय मंत्रालय 61 2 0 131 1 0 88 1 0 71 1 0 351 5 0 

(विधायी विभाग) 

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग 4483 82 13 1981 115 11 119 65 8 373 4 0 8030 266 32 

दूरसंचार विभाग 2939 15 2 996 42 1 872 12 0 2 14 0 482 83 3 

पूर्वोत्तर क्षत्र मंत्रालय 6 ॥ 0 112 1 0 143 2 0 69 0 0 459 4 0 

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा मंत्रालय 1733 90 5 906 15 1 2240 8 3 860 12 0 5739 200 9 

इस्पात AAs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

मानव संसाधन विकास Wares 8264 834 134 3219 112 3 8276 282 145 6499 13 0 26258 1241 317 

(उच्चतर शिक्षा विभाग) 

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

विभाग/एटड्ूस नियत्रण संगठन 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 li 2 B 4 15 16 17 

45. गृह मत्रालय 11459 739 47 49538 3324 174 699274 45223 4317 6852 19 1 767123 49305 4539 

46. सडक परिवहन एवं राजमार्ग 817 205 21 547 42 6 511 5 2 166 0 4 2116 236 29 

मंत्रालय एवं एनएचएभई 

47. प्रवासी भारतीय कार्य मत्रायल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

48. उपभोक्ता कार्य पत्रालय 633 36 2 729 30 0 711 39 0 492 0 2565 105 2 

49. विधि कार्य विभाग 187 2 0 143 0 0 469 22 ५ 442 38 8 1241 62 17 

50. छान मत्रालय 6198 502 56 3950 8 5 13639 517 2422 2922 106 4 14745 12450 7802 

51. विज्ञान एवं ग्रोद्योगिकौ विभाग 346 12 0 850 18 0 3651 11 1 2834 10 3 7681 5} 4 

52. संस्कृति मंत्रालय (अनतिम) 59 2 0 214 0 0 446 2 0 395 0 0 1123 9 0 

53. पोत परिवहन मंत्रालय 2466 57 1 1223 49 1 28904 372 22 22754 563 11 56547 104] 35 

54. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय 113] 16 3 6142 47 8 15477 124 13 531 58 12 28033 183 36 

55. राजभाषा विभ्राग 10 0 0 213 0 0 89 0 0 93 0 0 405 0 0 

56. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, 871 9 0 964 30 6 1403 30 5 82] ॥ 2 956 70 13 

ओद्योगिक नीति एवं संवर्धन 

विभाग 

57. कीला मंत्रालय 58 3 1 109 0 0 873 | 0 222 0 0 1265 4 | 

58. रक्षा उत्पादन विभाग 1782 98 23 23658 279 20 75197 3295 158 6722 305 13 107359 397 214 

59. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय समूह "घ 874 44 7 700 9 3 2236 23 6 1462 2 0 5272 8B 16 

पदों का प्रोनयन किया कया ओर समूह 

‘ty’ मे शामिल किया गया 

ॐ 

(i
z)

 
५६

6 
| 

।०
।२
।२
।६
।६
 
ZZ

 
(£
 
BP
EL
 

OS
E



61. 

62. 

63. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

विद्युतं मंत्रालय 

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय 

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 

पत्रालय 

सूक्ष्म, लघु एवे मध्यम 

उद्यम मत्रालय 

विधि एवं न्याय मत्रालय, 

विधायी विभाग 

रक्षा मंत्रालय, पूर्वं सेनिक 

कल्याण विभाग 

नागरिके उदूढयम मंत्रालय 

युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय 

कारपोरेट कार्य मंत्रालय 

पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय 

वित्त मत्रालय (राजस्व विभाग) 

सीपीएसई 121 

1142 

गृह मंत्रालय 

दारा किया 

जाता है 

1493 106 14328 373 

337 20 . 6660 9 

7 0 

नियुक्ति प्राधिकरण 

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 

46 5 1069 15 

0 0 0 0 

7 0 149 6 

12 19 196 5 

69 2 360 20 

0 0 23 0 

351 25 42334 1691 

0 0 0 0 

30232 

52 

3448 

46451 

126 

5889 

1927 

1472 

65 

98258 

0 

कुल 444037 33202 2313 234660 8903 2713373 1605 3967070 

अल्पसंख्यक TA से 11.56% अभ्यर्धियो कौ नियुक्ति कौ गंई। 
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विवरण Il 

313.2013 कौ स्थिति क अनुसार कर्मकारियो कौ स्थिति दशनिवाला विवरण, af 2012-13 क दौरान कुल नियुक्त कर्मचारी एव अल्पसघ्यक समुदाया से नियुक्त कर्मचारी 

क्रम मत्रालय/विभाग समूह क समूह ख समूह ग समूह घ कुल 

a विवरण 31303 Se Ws 31303 We We 33203 Be We 33203 WE AA 33203 Wa Ws 

a fet =| ar an कौस्थिति am oa od दैन oan कौष्िति a jw ae td वैन 

RO fon के अनुपा fen निय केअनुसा नियुतः नियुक्त केअनूार OO OS RR Of 

कुल कुल  अल्यप्छक कुल कुल अल्यसघ्मक वल वुल अल्पस्क कृत कुल अल्पक कुल कुल अल्पे 

कर्मच व्यक्तियों व्यवितियौ कर्मबाै व्यक्तय व्यक्तियों कर्मचारी व्यक्तियों व्यवितियां कर्व व्यक्तियों oat कर्मचारी व्यभितयो व्यक्तिं 

ic: कौस altel | at Fe alae कौस्घ्य St Get | Fl GST a Gel करस्य 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 Ik 4 15 16 17 

1. कृषि एवं सहकारिता विभराग 728 2 2 1488 60 5 2294 51 1 73 3 1 5233 133 9 

2. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग 8464 678 4 2859 59 1 3813 66 0 6960 0 0 22196 803 46 

3. पशुपालन, डेयरी ओर मत्स्य पालन विभाग 550 43 4 426 2] 3 2109 £ 6 410 8 3 3495 154 16 

4. परमाणु ऊर्जा विभाग 10946 309 2 13563 395 3 12969 62६ 32 116 52 0 38594 1384 84 

5 रसायन एवं पेद रसायन विभाग 0 

6. उर्वरक विभाग 4 0 0 94 0 0 40 0 0 50 0 0 22 0 0 

7. पिधायी विभाग 0 

8. ओषध निर्माण विभाग 40 6 0 38 0 0 24 0 0 7 0 0 109 6 0 

9. नागरिक उद्डयन मंत्रालय 109 8 0 131 1 0 324 0 0 95 0 0 659 9 0 

10. कोयला मंत्रालय 65 0 ] 110 0 0 904 1] 1 141 13 2 1220 24 4 

11. वाणिज्य विभाग 2036 138 18 3789 103 4 4513 172 2 1488 4 1 12826 47 54 

12. ओद्योगिक नीति एवं saga विभाग 932 71 2 %69 39 3 1330 67 0 557 0 0 380 184 5 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 il 12 3 4 15 I6 ॥ 

13. दूर् संचार विभाग 2001 142 1 8 28 3 1032 13 0 28 0 0 4954 183 14 

14. डाक विभाग 516 20 1 59 17 18 158411 2642 222 23278 1241 12 167857 4283 366 

15. सूचना प्रो्योगिकी विभाग 4372 57 5 2247 64 6 1455 39 4 177 0 0 8251 16 15 

16. कापेरिर कायं मंत्रालय 403 44 3 456 25 1 6 | 0 0 0 0 1472 70 4 

17. खाद्य एवं सार्वजनिक वित्तरण विभाग 107 0 0 269 5 | | 502 5 9 शून्य शून्य F BB 10 1 

18. उपभोक्ता मामले विभाग 660 19 6 722 | 21 1 674 5 0 39 0 0 2448 105 7 

19. सस्कृति मत्रालय 0 

20. रक्षा विभाग 1764 64 5 12664 155 14 134235 4473 376 15878 9 9) 164541 5601 485 

21. रक्षा उत्पादन विभाग 2111 87 4 33212 210 19 68414 4246 283 0 0 0 103738 4543 306 

22. रक्षा अनुसंधान एवं विकासं विभाग 10808 107 12 7217 356 4 899 48] 56 0 0 0 26224 944 109 

23. पूर्वं सैनिक कल्याण विभाग 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय 0 

25. पेयजल एवं स्वच्छता मत्रालय 19 i 0 34 0 0 19 0 0 शून्य शून्य RF 72 ] 0 

26. भूमि faa म॑त्रालय 411 57 0 192 8 1 128 5 1 44 1 0 775 71 2 

27. पर्यावरण एवं वनं AeA 0 

28. विदेश मत्रालय 1215 38 10 267 167 12 1987 85 5 56 0 0 5425 290 27 

29. वित्तीय सेवाएं विभाग 76670 5844 

30. आर्थिक कायं विभाग 180 17 3 29 3 1 16 ] 0 167 0 0 80 20 4 

31. व्यय विभाग 410 16 0 2867 l 0 342 51 0 9 1 0 3628 69 0 
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45. 

46. 

47. 

48, 

राजस्व विभाग 

विनिवेश विभाग 

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 

आयुष विभाग 

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग 

ues नियत्रण विभाग 

भारी उद्योग विभाग 

लोक उद्यम विभाग (सीपीएसयू) 

गृह मंत्रालय (अद्धसैनिक) 

राजभाषा विभाग 

सीमा परबधन विभाग 

anita परिषद् सचिकलय विभाग 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय 

(उच्च शिक्षा+स्कृलौ शिक्षा 

एवं साक्षरता विभाग) 

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन 

मत्रालय 

सुचना एवं प्रसारण मंत्रालय 

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय 

18881 

514 

1544 

4030 

103 

394 

21 
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2 5 

59. 

60. 

61. 

63. 

65. 

विधि कार्य विभाग 

विधायी विभाग 

खान मंत्रालय 

अल्पसंख्यक कार्य मत्रालय 

Ga, लघु एवं मध्यम 

उद्यम Hae 

नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय 

प्रवासी भारतीय कार्य मत्रालय 

संसदीय कार्य मंत्रालय 

पंचायती राज मत्रालयं 

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग 

प्रशासनिक सुधार एवं लोक 

शिकायत विभाग 

पशनं एवं पेशनभोगी कल्फण विभाग ` 

पेग्रूलियम एवं प्राकृतिक 

गैस मत्रालय 

योजना आयोग 

विद्युत मंत्रालय 

सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय 

ग्रामीण विकास Aaa 

11 

226 

57 

794 

86 

568 

24 

298 

118 

536 

157 

12 

16 
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| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 3B 4 15 16 7 

66. भूमि संसाधन विभाग 32 4 53 7 0 24 0 0 19 0 0 109 8 

67. पोत परिवहन मंत्रालय 

68. विज्ञान एवं प्रद्योगिकौ विभाग 316 ॥ 0 803 8 0 3238 18 0 2416 9 0 6773 36 0 

69. वैज्ञानिक एवं ओंद्योगिक अनुसंधान विभाग 5472 205 12 4355 124 11 4057 83 2 955 22 0 14839 434 25 

70. जैव प्रौद्योगिकी विभाग 426 34 4 338 22 0 218 10 1 24 0 0 1106 56 3 

71. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 

72. faxed कार्य विभाग 

73. अतिरिक्ष विभाग 2922 424 25 3827 196 20 2048 487 82 | 0 0 15698 110 127 

74. सांख्यिकौय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन् मंत्रालय 0 

75. इस्पात मंत्रालय 36 0 0 91 7 1 83 0 0 210 7 1 

76. वस्त्र Tae 0 

77. पर्यटन मंत्रालय 0 

78. जनजातीय कार्य मंत्रालय 10 3 2 94 शून्य शून्य 14 10 शून्य शून्य शुन्य शून्य 307 13 2 

79. शहरी विकास मंत्रालय 2324 66 2 8637 514 8 18448 140 8 10608 28 1 4007 748 19 

80. जल संसाधन मंत्रालय 1434 66 2 2737 330 17 4467 101 $; 77 54 1 955 55] 25 

81. महिला एवं बाल विकास मत्रालय 168 8 0 347 30 2 494 16 1 58 10 1 1067 64 4 

82. युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय 585 2 0 210 4 1 129] 4 0 1660 1 0 3746 11 1 

83. रेल Tac 61562 4210 

84. गृह मंत्रालय 14233 940 105 54645 3642 243 77491; 6106 3170 810 5 0 844601 66393 3518 

कुल 150443 8500 972 297423 13550 1055 2122355 146853 8802 17357 404] 448 2668311 328723 22674 

अलपसंख्यक समुदाय से 6.89% अभ्वर्धियों कौ नियुक्ति कौ गई। 
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सुश्री ममता कुन्दर 

aya सचिव (स्थापना) 

दूरभाषाः (011) 23094276 

फैक्स न. (011) 23092869 

डी.-ओ.सं 39016/2 (एस) 2009-स्था. (ख) 

नई दिल्ली, दिनांक 17 नवम्बर, 2011 

महोदया/महोदय, 

यह भर्ती में अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवार पर 
विशेष ध्यान देने के संब॑ध में अल्पसंख्यकों के कल्याण के 
निमित्त माननीय प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के 
कार्यान्वयन के संबंध मे ei 

2. इस विभाग ने दिनांक 08.01.2007 कौ कार्यालय 
aa जारी किया था जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमो, 
सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों/वित्तीयं संस्थाओं ओर रेलवे सहित 
सरकारी रोजगार म अल्पसंख्यकों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित 
करने के लिए उक्त मद के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश 

दिए गए थे। उक्त कार्यालय ज्ञापन में अनुदेशो मै यह 
प्रावधान किया गया है fe सभी नियोक्ता प्राधिकारियों को 
निम्नलिखित दिशा निर्देशों का निष्ठापूर्वक अनुपालन करने के 
लिए अनुदेश दिया जाए। 

0) चयन समितियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति 
का एक सदस्य तथा अल्पसंख्यक समुदाय का एक 
सदस्य रखना अनिवार्य a 

Gi) जहां एेसी रिक्तियो, जिनके विरुद्ध चयन किया 
जाना है कौ संख्या 10 से कम हो, वहां एसी 
समितियों(बोडं मे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति 
अधिकारी ओर एक अल्पसंख्यक समुदाय अधिकारी 
रखने के लिए प्रयास किए simi 

Gi) सरकार, सार्वजनिक aa के उद्यमं ओर सार्वजनिक 
aa के dat ओर वित्तीय संस्थाओं में होने वाली 
सभी नियुक्तियां का व्यापक प्रचार किया जाए। 
विज्ञापन अग्रेजी एवं हिंदी के अतिरिक्त राज्य/संघ 
शासित क्षेत्रं कौ बहुसंख्यक जनता द्वारा बोली 
जाने वाली भाषा (भाषाओं) A जारी किए जाए 
इसके अतिरिक्त, समूह ग॒ एवं घ स्तर के पदों 
-के fat, केवल मूलभूत अर्हता अपेक्षाओं को रखते 
हुए, भर्ती के लिए fart के बारे मेँ सूचना का 
भी सामान्य माध्यमों के अतिरिक्त, उस क्षेत्र के 
विद्यालयों ओर महाविद्यालयों के माध्यम से प्रसार 
किया जाए। । 

(iv) जहां स्थानीय क्षेत्रों मे अल्पसंख्यक समुदाय कौ 
जनसंख्या अधिक हो वहां रिक्ति परिपत्र को स्थानीय 
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भाषा में उपयुक्त व्यवस्थाओं द्वारा उन क्षेत्रों मेँ 
वितरित किया जाए। 

3. सचिव समिति, जो उक्त नए 15 सूत्री कार्यक्रम के 
अन्तर्गत विभिन Hel के कार्यान्वयन में ge प्रगति कौ नियमित 
रूप से समीक्षाएं करती है. ने संस्तुति कौ थी कि 
सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों मे अल्पसंख्यकों कौ भर्ती 
al सकारात्मक Shae पर सूचना का प्रसार करने के लिए 
मत्रालयों/विभागों द्वारा अभियानों का आयोजन किए जाए। इस 
आशय के लिए, प्रत्येक मंत्रालयो/विभाग को इस विभाग के 

दिनांक 09.06.2008 के अर्धशासकोय सं. 39016/3(एस)2008-स्था. 
(ख) के अन्तर्गत सम्पूर्ण रूप से संबंधित मंत्लय/विभाग में 
कारवाई योजना का समन्वय करने के लिए एक संयुक्त सचिव 
स्तरीय अधिकारी को नामित करना अपेक्षित em विशेष रूप 
से नामित अधिकारी, मत्रालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो^मत्रालय 

के अन्तर्गत स्वायत्त निकायो मे अल्पसंख्यक की भर्ती पर 
सकारात्मक कारवाई पर सूचना का प्रसारं करने के लिए 
आयोजित किए जाने वाले अभियानों के लिए तथा सम्पूर्ण 
म॑त्रालय के संबध में निर्धारित प्रपत्र मे अल्पसंख्यकों कौ भरतीं 
के वार्षिक siast को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी erm 
नामित अधिकारी को मंत्रालय ओर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमं 
Raat निकायों द्वारा आयोजित किए mi अभियानं संबंधी 
ant को सूचित करना भी अपेक्षित em मत्रालय/सार्वजनिक 
aa के उपक्रमों/स्वायत्त fart द्वारा आयोजित किसी अभियानं 
पर कोई फीडबैक मंत्रालय में इस प्रयोजनार्थं नामित अधिकारी 

से प्राप्त नहीं कौ जा रही है। रिपोरटिग अवधि 01.04.2009 
से 31.09.2010 के दौरान अल्पसंख्यकों कौ भरतीं कौ समीक्षा 
करते समय, सचिव समिति मे ate किया om कि भर्ती में 
अल्पसंख्यक समुदाय उम्मीदवारों का अंश fect रिपोर्टिग 
अवधि कौ तुलना A घट गया Zi 

4 यह अनुरोध दै fe भर्ती करते समय इस विभाग के 
दिनांक 08.01.2007 & कार्यालय ज्ञापन में समाहित दिशा- निर्दशं 
का निष्ठापूर्वक अनुपालनं करने के लिए आपके मंत्रालय में 
सभी संबधितों को अनुदेश जारी feu जाए। मंत्रालय में नायित 
tea अधिकारी को भी मत्रालय।/सार्वजनिक क्षेत्र के 
उपक्रमो/स्वायत्तशासी far में अल्पसंख्यक को भर्ती कौ 
सकारात्मक कार्रवाई के day मँ अभियानं को आयोजित करने 

में विगत H ge Wal कौ ओर ध्यान देने तथा तत्काल 

उपचारी उपाय करने के लिए भी सलाह दी जाए। इस संबंध 

मे की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई को अल्पसंख्यक मामला 

मंत्रालय को प्रति सहित sa विभाग को भी सूचित किया जाए्। 

धन्यवाद, 

भवदीया, 

(पमता कुन्द्रा)
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(हिन्दी) 

खादी उद्योग 

2158. श्रीमती अश्वमेध देवीः 

श्रीमती मीना fae: 

श्री dite कश्यपः 

श्री भूदेव चौधरी; 

क्या सूक्ष्म, लघु ओर मध्यप उद्यम मंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने कच्चे मालो कौ कम दर पर देने 

तथा अंतर्यष्टरीय बाजार मेँ खादी उद्योगों के उत्पादों के प्रदर्शन 

के लिए कोई नीति बनायी दै/कोई सहायता प्रदान की है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी oto क्या है ओर इस संबध 

मे सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है; ओर 

(ग) क्या सरकार का “महात्मा met राष्ट्रीय ग्रामीण 

रोजगार गारंटी अधिनियम'' के तहत खादी बुनकरों को लाने 

का प्रस्ताव है ओर यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है? 

सक्षम, लघु ओर मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मत्री 
(श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) ओर (ख) खादी संस्थानों 
को कच्चे सामान कौ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआर्दसी) 4 देश A छह 

tea स्लिवर प्लांट (सीएसपी) तथा दौसा, सुरेनद्रनगर, बिजनौर, 
कुरुक्षेत्र, मेरापल्ली, कान्देवली, मुर्शादानाद ओर तिरुवनतपुरम में 

आठ गोदाम स्थापित feu है। केवीआईसी कौ नीति के 

अनुसार सस्थान मार्जन मनी कै रूप मेँ वार्षिक ऋण 

अपेक्षाओं की केवल 20 प्रतिशत राशि के भुगतान पर इन 

सीएसपी क्रेडिट पर कच्चा सामान प्राप्त कर सकते Zl इसके 

अलावा सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय 4 एशियाई 

विकास de की वित्तीय सहायता से चलाए जा रहे खादी 

सुधार एवं विकास कार्यक्रम के अतिर्गत खादी संस्थानों को कम 

दरो पर बेहतर गुणवत्ता का कच्चा सामान उपलब्ध कराने के 
लिए अपने दो सीएसपी मेँ केवीआईसी के माध्यम से सार्वजनिक 

निजी भागीदारी भी शुरू कौ है। सरकार द्वारा केवीआईसी के 

माध्यम से ante बाजार मे खादी ओर ग्रामोद्योग (केवीआई) 

उत्पादों के wage के लिए उठाए me कदमों मेँ (i) 

अधिकतम 10 लाख रुपए कौ राशि के खादी एवं ग्रामोद्योग 

उत्पादों के सीधे निर्यात पर केवीआई संस्थानों को जहाज तक 

निष्प्रभार मूल्य (एफओबी) में 5 प्रतिशत कौ दर से प्रोत्साहन 

27 अग्रहायण, 1935 (1h) लिखित उत्तर 356 

प्रदाने करना, ८) निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए 

केवीआईसी को निर्याति dada परिषद (ईपीसी) के समकक्ष 

दर्जा प्रदान करना ओर (iii) अतर्सष्ीय बाजारों में अवसर 

प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों तथा अन्य कार्यक्रमों 

H alse को केवीआई इकाइयों सहित सहभागिता प्रदान 

करना शामिल Zl 

(ग) ग्रामीण विकास मत्रालय नै सूचित किया है कि 

महात्मा गधी रष्टीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 

(एमजीएनआररईजीए) के तहत खादी को शामिल करना व्यवहार्य 

नहीं पाया ग्या था क्योकि इस अधिनियम का फोकस 

अकुशल श्रम कार्य wz 

(अनुकाद] 

निःशक्त व्यक्तियों को दुकानों ओर 
स्टालों का आवंटन 

2159. श्री सुशील कुमार सिह 
श्री पूर्णमासी रामः 

श्री fama अर्जनभाईं मादमः 

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) गत तीन वर्षो ओर चालू at के दौरान निःशक्त 
व्यक्तियों को रियायती दर पर आवंटित की गर्ह दुकानों ओर 
स्टालों का स्थान-वार oh क्या 2; 

(ख) क्या संपदा निदेशालय ओर दिल्ली विकास प्राधिकरण 

(डीडीए) के अतर्गत शारीरिक रूप सं निःशक्त व्यक्तियों के 

लिए बहुत सी आरक्षितं दुकानें खाली पडी 2; 

(ग) यदि हां, तो तत्संक्धी sho क्या है तथा इसके 

क्या कारण हे; ओर 

(घ) शारीरिक रूप से faa व्यक्तियों को इन 
दुकानो/स्यलों को आवंटित करने के लिए क्या कदम उठाए 

गए८उ्ठाए जा रहे ठै? 

vet विकास मत्रालय में राज्य मत्री ( श्रीमती दीपा 

दासमुंशी ): (क) ah संलग्न विवरण 1 मेँ दिया गया है। 

(ख) जी, हां 

(ग) ओर (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण & अंतर्गत 

शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित ओर 

खाली पडी दुकानों, इसके कारण ओर fet गये उपायों का 

व्योरा संलग्न विवरण मेँ दिया गया है।



367 प्रश्नों के 18 दिसम्बर, 2013 लिखित उत्तर 368 

विवरण 7 

गत तीन वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के aol निःशक्त व्यक्तियों को रियायती दरौ पर 

आवटित की ग्रहं दुकान ओर wet का स्थान-वार व्यौरा frag 2: 

क्र.सं Maer वर्ष संख्या दुकानो/स्टालों का व्यौरा 

4 

क. 2010-11 24 दुकान सं. 

दुकान स, 

दुकान सं 

दुकान सं. 

दुकान सं. 

दुकान स. 

दुकान सं 

सीएससी 

10 पंचशील मे एलएससी 

3 पोकिट-।, सेक्टर-17, द्वारका फेज-।॥ मे सीएससी 

6 रपोकिट-। सेक्टर-17, द्वारका फेज-॥ मँ सीएससी 

25 परिवहन केन्द्र, रोहतक रोड में सीएससी 

18 पोकिट-7, सेक्टर-बी4, नरेला मैं सीएससी 

4, गरुप-1, जोन-ए, टीकरी कलां 

17 ` इंडियन एक्सपो सीबीएचएस के नजदीक चिल्ला(दल्लुपुरा मं 

प्लेरफार्मं॑सं. 7 गुजरावाला टाउन, फेज-4, मयूर विहार में देरवाल नगर मं 

एलएससी 

प्लेटफार्म॑सं. 14 जीएचएस, मयूर विहार, फेज-।! F एलएससी 

दुकान 

. दुकान 

दुकान 

दुकान 

दुकान 

a. 

a. 

a. 

a. 

a. 

9 सीएससी, पांकिर-ए, लोकनायकपुरम 

9 सीएसी, पोक्टि-बी2, लोकनायकपुरम 

16 न्लाक-बी, दिलशाद गान, स्कौम 575 में एलएससी 

22 व्लाक-बी, दिलशाद गार्डन, स्कोम 575 मे एलएससी 

6 सेक्टर-10 एचएएफ, पोकिर-बी, द्वारका मै सीएससी 

दुकान सं. 32 सीएससी-2, रोहिणी, सेक्टर-11 

कियोस्क सं. 18 सीसी अर्लोग रोड नं.-44, पीतमपुरा 

कियोस्क सं. 27 सीसी अलग रोड नं. 44, पीतमपुरा 

वेज Bia सं. 3 पंचशील में एलएससी 

दुकान सं. 2 प्रियदर्शनी विहार मेँ सीएससी 

दुकान सं. 1 ग्रुप, जोन-।, feet कलां में दुकानें 
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1 2 3 4 

21. दुकान सं. 1 सीएससी सं.-6 सेक्टर-3, रोहिणी 

22. दुकान सं. 7 प्लाट सं. 18/12 पर सेक्टर-5, द्वारका फेज-। मे एलएससी 

23. दुकान सं. 3 सीएससी पोकिट-बी-1, लोकनायकपुरम 

24. दुकान सं. 7 सीएससी सेक्टर-10, एचएएफ पोकिट-बी, द्वारका 

ख. 2011-12 शून्य 

ग् 2012-13 शून्य 

घ. 2013-14 शून्य 

(30-11-2013 तक) 

विवरण II 

दिल्ली विकास प्राधिकरण के अतर्गत शारीरिक रूप से Ama व्यक्तियों के fae आरक्षित ओर खाली पड़ी 

दुकानों, इसके कारण ओर fed गये उपायो का sir निस्नानुसार है; 

क्र.सं दुकानोस्योलों का व्यौरा कारण किये Tafa जा रहे उपाय 

1 2 3 4 

1. दुकान सं. 7 इन दुकानों को चालू वित्तीय वर्ष (1) मूल्य निर्धारण समिति कौ बैठक 

सीएससी सेक्टर-10 एचएएफ में आबंरित किया जाना है। कौ me है। 

पोकिर-बी, द्वारका (2) आबंरित कौ जाने वाली gar 

कौ पहचान कौ गर्ह Zz 

(3) प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने 

की प्रक्रिया शुरू कौ गई हे 

2. दुकान सं. 112 

एलेएससी सं. 2 चिल्ला/दल्लुपुरा 

3. दुकान सं. 118 

एलएससी सं. 2 चिल्ला दल्लुपुरा 

4. दुकान स.-125 

एलएससी स.-2 चिल्ला दल्लुपुरा 

प्लेरफार्म॑सं.-14 मयूर विहार, 

फेज-1 में जीएचएस A एलएससी 
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10. 

11. 

12. 

13. 

14, 

15. 

16. 

दुकान स. 2 

प्रियदर्शनी विहार में सीएससी 

दुकान स. 3 

जहांगीरपुरी मं 656 एमआईजी हाउस 

मे सीएससी 

दुकान सं.-18 पोकिर-7, सेक्टर-बी4, 

नरेला 

दुकान सं. 4 

ग्रुप-1, जोन-ए, टिकरी कलां में दुकानें 

दुकान सं. 1 

ग्रुप-2, जौन-ए, टिकरी कलां में दुकानें 

प्लेरफार्म सं 3 

डिफेस कालोनी प्लाई ओवर माकिर 

के aati एलएससी 

दुकान सं. 10 

पंचशील मे एलएससी 

दुकान सं. 2 

सेक्टर-डी पोकिट-6 वंसत कुज मं 

सीएससी 

दुकान सं. 19 

हरीनगर मे सब डिस्टिक्ट सेन्टर में 

सीएससी 

दुकान स. 25 

परिवहन केन्द्र, रोहतके te में 

सीएससी 

दुकान सं. 32 

परिवहन केन्द्र, रोहतक रोड में 

सीएससी 
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(हिन्दी) 

भारतीयों के साथ विदेशों मे दुर्व्यवहार 

2160. sit रमाशंकर राजभरः क्या प्रवासी भारतीय 

कार्य पत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) पिछले तीन वर्षो के दौरान विभिन देशों में रह 

रहे भारतीय मूल के लोगों के साथ हुई भेदभाव/हमलों at 

घटनाओं का देश-वार a क्या है; ओर 

(ख) सरकार द्वारा विदेशों A रहने वाले भारत के 

नागरिकों कौ सुरक्षा ओर पीडितो. को न्याय दिलाना सुनिश्चित 

करने के लिए क्या कदम उठाए गए है? 

प्रवासी भारतीय कार्यं मत्री (श्री वायालार रवि); 

(क) ओर (ख) सूचना एकत्र कौ जा रही है, 

(अनुवाद) 

आपात स्थिति के दौरान संचार नेटवर्क 

2161. श्री हरिन पाठकः क्या संचार ओर सूचना 

प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या प्राकृतिक आपदाओं, आतंकवादी हमलों ओर 

बम विस्फोरों के दौरान टेलीफोन ओर मोबाइल नेटवर्क सामान्य 

तौर पर ठप्प हो जाते है; 

(ख) यदि हां, तो asa oh क्या है ओर इसके 

क्या कारण दहै; ओर 

(ग) एसी स्थितियों में कौन-सी अन्य संचार प्रणाली शुरू 

कौ ye किए जने की संभावना 2? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मत्रालय में राज्य मत्री 

तथा पोत परिवहन मत्रालय मे राज्य मत्री (श्री fafa 

देवरा): (क) से (ग) कभी-कभी, मानव जन्य अथवा 

प्राकृतिक आपदाओं के कारणं किसी नेटवर्क के महत्वपूर्ण 

घटक क्षतिग्रस्तप्रभावित हो जाते हैँ तो उस दूरसंचार नेटवर्क 

का कोई भाग गर. प्रचलनशील हो जाता है। इन परिस्थितियों 

मे, सामान्य दूरसंचार सेवाओं के पुनः प्रारभ होने तक सेरेलाइर 

आधारित संचार नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। 
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उच्च न्यायालयों की स्थापना 

2162. श्रीमती जे. हेलन उेविडसनः 

श्रीमती तबस्सुम हसनः 

श्रीमती दर्शना wearer: 

क्या विधि ओर न्याय मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

किः 

(क) क्या सरकार का विचार wat मे नयी उच्च 

न्यायालय पीठो की स्थापना करने का है; 

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षो कै प्रत्येक वर्षं ओर 

चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में सरकार को राज्य-वार 

कितने प्रस्तावे wa हुए है; 

(ग) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ओर इस 

संबंध मे विधि arm की सिफारिशो, यदि कोई a, सहित 

उक्त प्रस्तावों की स्थान-वार वर्तमान स्थिति क्या है; 

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबध में उच्चतम 

न्यायालय ओर संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों कौ राय लेने 

का है ओर यदि a, तो तत्संबधी राज्य-वार ala क्या है 

ओर यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; ओर 

(ङ) इस संबध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए 

है ओर उक्त del की स्थापना कब तक किए जाने की 

संभावना हैः? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मत्री तथा विधि ओर न्याय 

मंत्री (श्री कपिल fase): (क) से (ङ) जसवंत सिंह 

आयोग द्वारा की गर्ह सिफारिशो ओर रिट पिरीशन (सिविल) 

संख्या 379/2000 मे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय पर 

विचार करते हुए उच्च न्यायालयं की न्यायपीठ (न्यायपीठों) 

को राज्य सरकार से, जिसको अवसंरचना को प्रदान तथा व्यय 

कौ पूर्ति कौ जानी है, पूर्णं प्रस्ताव पर, जिस पर संबद्ध उच्च 

न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति कौ, जिससे उच्च न्यायालय ओर 

उसको न्यायपीट के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन कौ देखभाल at 

अपेक्षा कौ जाती हे, सहमति भी होनी चाहिए, सम्यक् विचार 

करने के पश्चात् स्थापित किया जाता है।
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उच्च न्यायालयं कौ न्यायपीठों कौ स्थापना के लिए राज्य 

सरकारों से wa अनुरोधो कौ प्रास्थिति निम्न प्रकार 2: 

कर्नाटक उच्च न्यायालय कौ दो स्थायी 

न्यायपीदे अगस्त, 2013 में धारवाड 

ओर गुलबर्ग मे स्थापित कौ गई eff 

1 कर्नारकः 

2. पश्चिमी बंगाल: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सूचित किया 

है fe जलपाईगुड़ी में afte न्यायपीठ 

कौ स्थापना के लिए अवसंरचना 

सुविधाएं, वर्तमान में पर्याप्त नहीं zi 

feat सर्किट न्यायपीठ को स्थापना करने 

के लिए कुक ओर समय लगेगा। 

तदनुसार, माननीय राष्ट्रपति को अवगत 

कराया गया है ओर उनका अनुमोदन, 

कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा सभी 

अवसंरचना कौ सूचना के पश्चात् ` 

आवश्यक अधिसूचना/^आदेश जारी करने 

के लिए अभिप्राप्त किया गया Zz 

3. केरलः केरल उच्च न्यायालय कौ न्यायपीठ 

की, तिरुवंतपुरम में स्थापना के लिए 

राज्य सरकार के अनुरोध को केरल 

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा 

उपयुक्त या साध्य नहीं पाया गया था। 

4. हिमाचल प्रदेशः हिमाचल प्रदेश की न्यायपीठ की, 

धर्मशाला मे, स्थापना के प्रस्ताव पर 

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य 

न्यायमूर्ति द्वारा सहमति नहीं दी गई हे। 

ओडिशा के पश्चिमी ओर दक्षिणी क्षेत्रो 

मै उदीसा उच्च न्यायालय कौ दो 

न्यायपीठों कौ स्थापना के प्रस्तावं को 

मुख्य न्यायमूर्ति, उड़ीसा उच्च न्यायालय 

को निर्दिष्ट किया गया om मुख्य 

न्यायमूर्ति, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने 

सूचित किया है कि मामले कौ सभी 

तथ्यों ओर परिस्थितियों के आधार पर 

सम्यक् अनुक्रम में उच्च न्यायालय द्वारा 

समीक्षा कौ जाएगी। 

5 ओदिशाः 
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लोक अदालतें 

2163. श्रीमती ज्योति धवः 

श्री एन.एस.वी. faa: 

क्या विधि ओर न्याय मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

किः 

(क) देश में स्थापित की गई लोक अदालतों की 

राज्य/संघ ॒राज्यक्षेत्र-वार संख्या ओर व्यौरा क्या है; 

(ख) fet तीन वर्षो के प्रत्येकं वर्ष के दौरान लोकं 

अदालतों में निपटाए गए मामलों ओर लंबित मामलों कौ 

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी 2: 

(ग) लोक अदालतों ने किस सीमा तक निचली sere 

का भार कम किया हैः; 

(घ) स्या सरकार का विचार देश मे ओर अधिक लोक 

अदालतों की स्थापना करने का है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो उक्त प्रयोजनार्थं राज्यो/संघ wast 

को क्या सहायता दिए जाने का प्रस्ताव 2? 

संचार ओर सुचना प्रौद्योगिकी मत्री तथा विधि ओर 

न्याय मंत्री (श्री कपिल fees): (क) ओर (ख) प्रत्येक 

पिछले तीन कलैण्डर वर्षं अर्थात् वर्षं 2010, 2011 ओर 2012 
के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षे्रों मे आयोजित लोक अदालतों ओर 

निपराए गए मामलों कौ संख्या संलग्न विवरण में दी गई हे। 

लोक अदालतों मे लंबित मामलों कौ संख्या से संबंधित 

जानकारी अनुरक्षित नहीं कौ जाती 21 

(ग) से (ङ) राष्टीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) 

देश भर में राज्य विधिक सेवार्ग्रा 

धकरण, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय 

विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों तथा 

age विधिक सेवा समिति के माध्यम से लोक अदालतों का 

आयोजन कर रहा है। लोक seed, कम अवधि के भीतर 

विवादों का निपटान करने का अवसर प्रदान करती है जिससे 

विभिन न्यायालयों पर att कम होता हे। राज्य विधिक सेवा 

प्राधिकरणों को मामलों के त्वरित निपटान के लिए अधिक 

प्रभावी रूप से लोक अदालतों को आयोजित करने ओर लोक 

अदालतों के नेटवर्क को व्यापक करने कै लिए नाल्सा द्रा 
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मार्गदर्शक सिद्धात/निदेश जारी feu है। नाल्सा, विधिननं राज्य 

विधिक सेवा प्राधिकरण को, भारत सरकार द्वारा उसको प्रदान 

किए गए सहायता अनुदान 4 से निधियां जारी करता है। 
wed वित्त आयोग कौ सिफारिश पर आधारित, 2010-2015 

कौ अवधि के लिए 100 करोड रुपए कौ रकम, लगभग 10 

मेगा लोक seed प्रति उच्च न्यायालय प्रति af ओर प्रत्येक 
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1500 न्यायालय अवस्थामों के लिए लगभग 5 लोक अदालतें 

प्रतिवर्षं आयोजित करने के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से 

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को जारी करने के लिए 

आबंरित की गई 21 deed वित्त आयोग ने वर्ष 2015 तक 

लोक अदालतों द्वारा प्रतिवर्ष 15 लाख मामलों के निपरान का 

लक्ष्य निर्धारित किया 21 

विवरण 

पिले प्रत्येक तीन weer वर्षे अथात् 2010, 2011 ओर 2012 & दौरान wares राज्यक्षेतरों मे आयोजित 

किए गए लोक अदालतों कौ ओर निपराए गए amet कौ संख्या 

क्रम राज्य/संघ 2010 2010 2011 | 2011 2012 2012 

सं राज्यक्षेत्र आयोजित निपरापए आयीजित निपराए आयोजित निपराए 

लोक गए लोक गए लोक गए 

अदालतों मामलों अदालतों ` मामलों अदालतों मामलों 

कौ संख्या की संख्या की संख्या कौ संख्या कौ संख्या कौ संख्या 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 आंध्र प्रदेश 14.272 90,770 15921 81 704 15.298 197615 

2. अरुणाचल प्रदेश 70 530 20 100 10 100 

3. असम 293 42 839 47 4.091 52 4.670 

4. बिहार 4.195 193.332 4.595 104.027 4.768 108 824 

5. wine 1037 9,877 1 053 6.597 1,045 6,787 

6 गोवा 76 458 99 711 114 801 

7. गुजरात 9,940 4 35 A89 10 266 3 65 078 10411 1.74.197 

६. हरियाणा 1,701 50 941 2 979 66 668 8 068 90 251 

9. हिमाचल प्रदेश 359 2 848 449 10992 356 5 088 

10. जम्मू ओर कश्मीर 333 16 582 516 13,474 569 10 883 

11. ands 273 7 684 344 38 897 372 39,157 

12.  कर्नारक 14.414 25.179 29 470 25.301 14.581 27 023 

13. केरल 3 0005 25.179 3272 25 301 3,533 27 023 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

14. मध्य प्रदेश 1,602 834 444 1314 14,16 931 1,130 27 90,169 

(वित्तीय वर्षवार) 

15. महाराष्ट 3377 1,19 319 3 228 2,16.348 3.227 5 60.365 

(वित्तीय वर्षवार्) 

16. मणिपुर 13 723 6 93 4 77 

17. मेघालय 18 493 19 474 11 245 

18. मिजोरम 46 54 32 49 16 64 

19. नागालैंड 37 195 44 248 58 276 

20. ओडिशा 1,110 2,10 933 698 2 A0 367 702 1 85 389 

21. पंजाब 480 40 663 721 68 283 645 2,10 284 

22. राजस्थान 13 441 129917 23.078 6.73 610 26 460 434 276 

23. सिक्किम 163 409 139 713 172 950 

24. तमिलनादु 5 469 39 039 5.188 79.714 4.966 78 291 

25. त्रिपुरा 251 15.144 344 13 659 175 19 884 

26. उत्तर प्रदेश 4335 6 62,029 4220 6 56,476 4269 7 A2 210 

27. उत्तराखंड 126 91.228 142 47 327 155 34 484 

26. पश्चिम ane 2,175 34 329 1.323 28 473 1 462 371,153 

28. अंडमान ओर निकोबार 2 161 2 2,129 4 4713 

दवीपसमूह 

3ॐ0. संघ ॒राज्यक्षेत्र wets 1706 48 972 ` 961 32 459 830 47 828 

31. दादरा ओर नगर हवेली 2 225 7 157 9 231 

3. दमन ओर दीव 3 81 7 173 6 64 

33. दिल्ली 1.123 145 362 1,165 1 53 656 1 260 163 572 

34. लक्षद्वीप 54 14 84 27 64 10 

35. पुदुचेरी 106 5.700 107 102 1266 10092 
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परमाणु सयत्र में सुरक्षोपाय 

2164. श्री एम.आई. waar: क्या प्रधान मंत्री यह 
बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) देश में परमाणु संयत्रं कौ सुरक्षा सुनिश्चित करने 

हेतु संयत्र-वार क्या उपाय feu m है; 

(ख) देश के सभी परमाणु wat के सुरक्षा trial 

की निगरानी हेतु स्थापित किए गए तत्र का व्यौरा क्या है; 

(ग) समुद्र तट के निकट स्थित परमाणु संयंत्र कौ सुरक्षा 

के लिए किए गर् तरीय gaat का a क्या है; 

(घ) क्या देश मेँ परमाणु संयत्रों कौ भौगोलिक स्थितियों 
को ध्यान मँ रखते हुए इन सुरक्षोपायोँ कौ विभिन तकनीकौ 

पैरामीटरो के अधीन नियमित आधार पर समीक्षा ओर asta 
कौ जाती है; ओर 

(ङ) यदि a, तो तत्संबधी oh क्या 2? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मत्रालय में 

राज्य पत्री तथा प्रधान मत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री 

वी. नारायणसापी)ः (क) सभी नाभिकीय बिजलीघरों मे, 

अतिरिक्तता (आवश्यकता से अधिक संख्या मे) ओर विविधता 

(विभिन सिद्धातों पर प्रचालित) के सिद्धांतों के आधार पर 

सुरक्षा संबंधी आधुनिकतम उपाय करिए गए है। इनमें निम्नलिखित 

शामिल है रिएक्टर को सुरक्षित रूप से शट डाउन करने 
के लिए दोषरहित we डाउन प्रणाली, क्रोड से किसी भी 

समय उष्मा का अपनयन करने के लिए सक्रिय ओर निश्चेष्ट 

(प्राकृतिक परिघटना पर॒ काम करने वाली प्रणालियां ओर 

जिनके लिए किसी गतिदायी शक्ति अथवा प्रचालक द्वारा कोई 

Ras SA कौ आवश्यकता न पड) शीतलक प्रणालियों का 

संयोजन ओर सभी परिस्थितियों में विकिरणसक्रियता को उन्मुक्त 
होने से रोकने के लिए एक सुदृढ संशोधन। इसके अतिरिक्त, 

सभी नाभिकौय विद्युत saat का डिजायन इस तरह से तैयार 
किया जाता है कि वे अत्यधिक प्राकृतिक घटनाओं जैसेकि 
भूकप, बाद, सुनामी आदि का सामना कर सकं। 

(ख) सभी नाभिकौय विद्युत wal कौ सुरक्षा का 

मानीररन करने के लिए. एक बहु-चरणीय सुरक्षा संबंधी 

व्यवस्था स्थापित कौ गर्ह है जिसके अतर्गत न्यूक्लियर पावर 
कारपोरेशन ate इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के भीतर 

सुरक्षा संबंधी पुनरीक्षा समितियां, ओर नियामके प्राधिकरण 

(परमाणु ऊर्जां नियामक बो -एईआरनबी) कौ सुरक्षा संबंधी 

पुनरीक्षा समितियां शामिल टै! इसके अतिरिक्त, आवधिक सुरक्षा 
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संबंधी पुनरीक्षा, लेखा परीक्षा ओर निरीक्षण संब॑धी एक व्यवस्था 
मौजूद हे। 

(ग) तटव्तीं dat पर स्थापित किए जाने वाले नाभिकौय 
विद्युत केन्द्रं का डिजायन, प्रत्येक स्थल पर भूकंप, सुनामी, 
तूफानी प्रोत्कर्ष, बाद आदि से संबंधित तकनीकौ प्राचलों को 
ध्यान में रखकर तैयार किया जाता @) तारापुर, कलपाक्कम 
ओर कुडनकुलम स्थलों पर समुद्र तट की an के लिए 
उपयुक्त बाध बनाए गए ZI 

(घ) ओर (ङ) समुद्र तट के सरक्षण संब॑धी उपाय 
प्राकृतिक घटनाओं के संभावित प्रभाव का सामना करने कौ 

afte से तैयार तथा निर्मित किए गए है। सरक्षण संबंधी इन 
उपायों पर आवधिक रूप से निगरानी रखी जाती है। फुकुशिमा 

घटना के बाद, सभी नामिकौय विद्युत gaat कौ सुरक्षा संबधी 
पुनरीक्षा न्युक्लियर पावर कारपोरेशन ओंफ इंडिया लिमिटेड के 
कृतिक बलों ओर परमाणु ऊर्जा नियामक बोई कौ विशेषज्ञ 
समिति द्वारा कौ msi सुरक्षा संबंधी टन पुनरीक्षाओं से यह 

पता चला है कि भारतीय नाभिकीय विद्युत संयंत्र सुरक्षित है 
ओर उनके डिजायन मेँ भूकंप ओर सुनामी जैसी अत्यधिक 
घटनाओं का सामना करने कौ गुंजाइश ओर विशिष्टताएं मौजूद 
ra 

भारत-म्यामार सीमा विवाद 

2165. Bt थोकचोम ten: क्या चिदे मत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) भारत ओर म्यांमार के बीच सीमा विवाद का व्यौरा 

क्या है; 

(ख) विवाद के समाधान की वर्तमान स्थिति क्या है; 

(ग) इस मुदे को निपटान के लिए दोनों देशों के बीच 
आयोजित वार्तालापों/विचार-विमर्श/बैठकों का ब्योरा क्या है; 

(घ) क्या सीमा पर बाड लगाने कै कार्य के विरुद्ध 

विरोध प्रकट किया गया है ओर यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा 
क्या है ओर इसके क्या कारण रहै; ओर 

(ङः) सीमा समस्याओं को qa ओर सीमा का संयुक्त 

सर्वेक्षण करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए 

है(उठाए जाने का प्रस्ताव है? 

विदेश मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्रीमती परनीत कौर): 

(क) से (ङ) भारत तथा म्यांमार के बीच कोई सीमा विवाद 

नहीं है। तथापि, मणिपुर क्षेत्र मे भारत म्यांमार सीमा के साथ
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नौ अनसुलञ्चे सीमा स्तंभ है। दोनों पक्षकार विदेश कार्यालयीन 

विचार-विमर्श, usta स्तरीय बैठकों तथा क्षेत्रीय स्तरीय वैकं 

जैसे संस्थाकृत dal के माध्यम से सीमा निर्धारत तथा सीमा 

Wau से संबधित मामलों पर नियमित रूप से ad करते 

a1 सरक्षण विभाग के अध्यक्षों तथा निदेशक, सर्वेक्षण के स्तर 

पर भी doh आयोजित की जाती है जिनमे अन्य बातों के 

साथ-साथ सीमा निर्धारण, संयुक्त सर्वेक्षण, सीमा al के 

निरीक्षण एवं अनुरक्षण से संबंधित मामलों पर चर्चा कौ जाती 

है। दोनों पक्षों के सर्वेक्षण विभाग नियमित रूप से सीमा स्तंभं 

का संयुक्त सर्वेक्षण, निरीक्षण तथा अनुरक्षण करते zg] भारत 

ने म्यांमार के साथ संयुक्त सीमा कार्यसमूहों के गठन कौ 

पेशकश भी की है ताकि व्यापक तरीके से सीमा से संबंधित 

सभी qe कौ जांच की जा सके। 

मीडिया में हाल ही में भारत-म्यांमार सीमा पर As 

लगने के कार्यं के विरोधों कौ fiat आई है जो इस बात 

पर आधारित of कि ये ag भारतीय भूभाग के काफी भीतर 

लगाई जा रही है। मणिपुर सरकार तथा राजनैतिक दलों के 

प्रतिनिधियों सहित एक केन्द्रीय दल ने हाल ही A मोरे, 

मणिपुर के निकट बीपी का स्थल निरीक्षण किया om 

(हिन्दी) 

अदोहित क्षमता का विकास 

2166, श्री कीतिं आजादः 

श्री wa, ame: 

क्या मानव संसाधन विकास wat यह बताने al कृपा 

करेगे किः 

(क) देश में विशेषरूप से ग्रामीण क्षत्रे A विद्यालयों ओर 

कोलिज स्तर पर गरीब छात्रों की दोहित क्षमता के विकास 

हेतु योजनाओं का ब्योरा क्या है; 

(ख) क्या सरकार का विचार इस weet एक 

विशिष्ट निधि की स्थापना करने का है; ओर 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी oto क्या है ओर यदि नहीं, 

तो इसके क्या कारण रहै? 
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मानव संसाधन विकास dara मे राज्य मत्री (डां 

शशी थरूर): (क) से (ग) जवाहर नवोदय विद्यालय 

योजना (जेएनवी) में प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों को अच्छी 

गुणवत्ता कौ शिक्षा का अवसर देने के लिए देश के प्रत्येक 

जिले मे कक्षा-6 से sea माध्यमिक स्तर तक आवासीय 

सह-शिक्षा Gent स्थापित की जाती है। 

इसके अतिरिक्त, सर्व शिक्षा अभियान ओर राष्टरीय माध्यमिक 

शिक्षा अभियान जैसी केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, जो wet 

wat के साथ भागीदारी में कार्यान्विति कौ जाती है, भी 

ग्रामीण कषत्रं में नए स्कूलों कौ स्थापना करती है जिनसौ उन 

क्षेत्रों के बच्चों को प्राथमिक ओर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा 

मे सहभागिता करने मे समर्थं बनाया जा सके। मोडल स्कूल 

योजना में प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों को गुणव्त्तायुक्त शिक्षा 

उपलब्ध कराने हेतु उत्कृष्टता के dah के रूप में देश 

के प्रत्येक aie मेँ एक की द्र से 6000 मोडल स्कूल 

स्थापित किए जाने कौ परिकल्पना कौ गईं 21 योजना के 

कार्यान्वयन की दो प्रणालियां है, नामतः-(1) 3500 मोडल 

स्कूल राज्य/संघ wads सरकारों के माध्यम से रौक्षिक दृष्टि 

से free व्लोकों में स्थापित किए जाने है; ak (2) शेष 

2500 मंडल स्कूल सार्वजनिक-निजी भागीदारी पद्धति के तहत 

उन ्लोकों मे जो शैक्षिक दुष्टि से free नहीं है, में स्थापित 

किए जाने Zi 

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) हाल ही में 

चलाया गया है जिसका उदेश्य ग्रामीण क्षेत्रों सहित राज्य 

विश्वविद्यालयों ओर कलेजो की उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में 

सुधार लाना Zz 

[aya] 

पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग सम्मते 

2167. श्री एस.आर. जेयदुरईः क्या विदेश मत्री यह 

बताने की कृपा करेगे किः 

(क) विगत छह माह के दौरान पड़ोसी देशों के साथ 

किए गए द्विपक्षीय सहयोग समह्मौतों का वर्ष-वार ओर देश-वार 

ब्योरा क्या है; 

(ख) किए जा चुके wid ओर किए जाने वाले 

aid! का देश-वार ai क्या रै; ओर
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(ग) इसके परिणामस्वरूप क्या लाभ हुए हैया होने कौ 
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विदेश मंत्रालय मे राज्य मत्री ८ श्रीमती परनीत कौर); 

संभावना है? (क) से (ग) otf सूचना संलग्न विवरण मेदे दी गर्ह हे। 

विवरण 

usta देशो के साथ द्विपक्षीय करार 

ee fied छह महीनों के दौरान पड़ोसी feu गए करार तथा देशवार संबद्ध इसके परिणामस्वरूप प्राप्त अथवा 

देशो के साथ हस्ताक्षरित द्विपक्षीय सहयोग 

ami का ean विवरण 

किए जाने कौ समय सीमा का 

विवरण 

प्राप्त होने वाले लाभ 

2 

MTT: 

भारत ओर aaa के बीच प्रत्यर्पण 

संधि पर 28 जनवरी, 2013 को हस्ताक्षर 

feu mm थे। यह संधि 23 अक्तूबर, 

2013 को लागू हुई थी। 

Wert: 

ay 2013-18 कौ अवधि के लिए 

भूटान कौ ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के 

लिए भारत सरकार कौ सहायता पैकेज 

मे 4500 करोड रुपए कौ योजनागत 

सहायता तथा 31 अगस्त, 2013 को 

भूटान के माननीय प्रधान मंत्री कौ भारत 

यात्रा के दौरान घोषित उनके आर्थिक 

som योजना के लिए 500 करोड 

रुपए की राशि शामिल Zz 

श्रीलंकाः 

(i) लघु एवं मध्यम उद्यमो, हथकरघा, 

faga चालित करा aa के लिए 

aug way पर सितंबर, 2013 4 

हस्ताक्षर किए m gt (11) त्रिभाषाई 

श्रीलंका के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना 

के समर्थन मेँ तकनीकौ सहायता के 

शून्य 

भावी करारों कौ समय-सीमा का 

निर्णय द्विपक्षीय रूप से लिया जाना 

है तथा अभी ज्ञात नहीं है। 

शून्य 

इस संधि में ane अपराधियों का 

प्रत्यर्पण प्राप्त करने के लिए एक 

ठोस विधिक संरचना कौ व्यवस्था 

है, जिसमे वित्तीय अपराधो के लिए 

वांछित व्यक्ति भी शामिल रह। इससे 

भारत तथा बांग्लादेश कै नीच 

द्विपक्षीय udu ओर मजबूत होंगे! 

इससे भूटान के साथ हमारे अनन्य, 

विशेष तथा रणनीतिकं संबंध ओर 

Ta बनाने मे सहायता मिलेगी। 

इससे भारत तथा श्रीलंका के बीच 

सहयोग का स्तर तथा आदान-प्रदान 

संवर्धित करने में सहायता मिलेगी। 
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1 2 3 4 

लिए wag ज्ञापन पर अक्टूबर, 2013 

मे हस्ताक्षर किए गए a 

4. म्यामारः शून्य इस करार से म्यांमार के साथ 

भारत सरकार तथा म्यांमार संघीय गणराज्य पहले से ही मौजूद Aig सर्वो 

की सरकार के बीच सूचना प्रौद्योगिकी को विस्तृत तथा प्रगाद् बनाने मे 
कौशल संवर्धित करने के लिए समद्यौता सहायता मिलेगी। 

ज्ञापन पर 31 अक्टूबर, 2013 को 

नेईपेईताव मे हस्ताक्षर किए गए 4 

5. चीनः शून्य इससे दोनों देशों के बीच संबंधित 

22-24 अकतूबर, 2013 के दौरान, प्रधान 
मत्री St मनमोहन सिंह कौ चीन यात्रा 

के दौरान निम्नलिखित each art 
तथा करारों पर हस्ताक्षर fee गए धेः 

1. सीमा सुरक्षा सहयोग करार 

2. नालंदा विश्वविद्यालय पर॒ ane 

ज्ञापन 

3. अंतररष्टरय नदियों पर सहयोग सशक्त 

बनाने के लिए wan ज्ञापन 

4. सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम 

2013-15 

5. सड़क परिवहन wa राजमार्गं के 

aa मे सहयोग पर॒ समद्मौता ज्ञापन 

6. भारत मेँ विद्युत उपस्कर सेवा केन्द्र 

पर॒ समलता ज्ञापन 

7. दिल्ली-बीजिग के बीच समरूप नगर 

aay स्थापित करने से संबंधित करार 

8. ange Us के बीच समरूप नगर 

aay स्थापित करने से संबधित करार 

9. कोलकाता-कुनमिंग के बीच समरूप 

नगर Gay स्थापित करने से संबधित 

करार 

क्षेत्रों में सहयोग को संवर्धति एवं 

विकसित करने मेँ सहायता मिलेगी। 
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विसंक्रमित जोन 

2168. श्री मनोहर तिरकीः 

श्री नृपेन्द्र नाथ रायः 

क्या प्रधान मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) देश के प्रत्येक परमाणु waa के आस-पास विसंक्रमित 

जोनों कौ सीमाएं क्या है; 

(ख) क्या विसंक्रमित जोनों कौ सीमाओं में वृद्धि, 

मुआवजे में वुद्धि ओर ग्रामीणों के पुनरस्थापन के लिए सुञ्चाव 

प्राप्त हुए है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी oa क्या है ओर इस पर 

सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; ओर 

(घ) पर्याप्त मुआवजे का भुगतान करने ओर प्रभावित 

ग्रामीणों के पुनस्थापन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए 

Tsar जा रहे है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय में 

राज्य मंत्री तथा प्रधान पत्री कार्यालय ये राज्य पत्री (श्री 

वी. नारायणसामी): (क) सयत्र कौ चारदीवारी ओर रिएक्टरो 

से पांच किलोमीटर के दायरे के भीतर आने वाले क्षेत्र को 

परमाणु ऊर्जा नियामक ae (एईआरबी) कौ ‘afta विद्युत 

सयत्र के स्थल निर्धारण के संबंध में सुरक्षा" संबंधी संहिता 

प्रक्रिया में वर्तमान मे निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार fasting 

क्षेत्र के रूप मँ परिभाषित किया जाता है। निर्जर्मीकृत aa 

मे, लोग अपनी आजीविका को जारी रख सकते है, ओर 

नाभिकीय विद्युत संयंत्र कौ स्थापना के बाद ओर उसके 

प्रचालन के दौरान भी वे अपने सामान्य कार्यकलाप कर सकते 

हे। निर्जर्मीकृत ax में जनसंख्या में प्राकृतिक रूप से वृद्धि 

होने पर कोर्ट रोक नहीं 2 

(ख) ओर (ग) निर्जर्मीकृत क्षेत्र की सीमा को बढाने 

का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, निर्ज्मीकृत aa में पडी 

भूमि का अधिग्रहण करने ओर वहां रहने वाले लोगों का 

पुनर्वास तथा पुनस्थापन करने के संब॑ध मे अनुरोध प्राप्त हुए 

él चकि मौजूदा निर्जर्मीकृत क्षत्र मे अतिरिक्त भूमि का 

अधिग्रहण करने, अथवा निर्जर्मीकृत क्षेत्र की सीमा का विस्तार 
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करने कौ कोई आवश्यकता नहीं है, अतः निर्जर्मीकृत क्षेत्र में 

भूमि का अधिग्रहण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। 

(घ) ae wa ही नहीं som 

पेशनभोगियों की शिकायतें 

2169. श्री पी.आर. नटराजनः क्या प्रधान मत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या पेंशनभोगिर्यों कौ शिकायतों के निवारण हेतु 

कोई सरकारी प्रणाली उपलब्ध है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी oh क्या है; 

(ग) क्या पेशनभोगियों के कुछ संगठनों, यदि कोई af, 

को पेंशनभोगियों की शिकायतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 

al विधिक प्राधिकार प्रदान किया गया है; ओर 

(घ) वदि नही, तो इसके क्या कारण रै? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय में 

राज्य मत्री तथा प्रधान मत्री कार्यालय A राज्य मत्री (श्री 

वी. नारायणसामी): (क) से (घ) पशनभोगियों की शिकायतों 

का पंजीकरण एवं saat निगरानी केन्द्रीकृत पेंशन शिकायत 

निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपेनग्राम्स) के माध्यम से 

ओंनलाइन की जाती है, जोकि wet ई गवर्नैन्स योजना 

(एनईजीपी) के तहत आस्म की गई एक वेब आधारित 

एप्लीकेशन दहै। पेंशनभोमियों को अपनी शिकायतें दर्ज करने में 

सहायता प्रदान करने ओर पेंशन से संबंधित जानकारी प्रदान 

करने के लिए पेंशन ओर deat कल्याण विभाग 

(डीओपीपीडन्ल्यू) ने देशभर में 30 पेंशनभोगी संघों कौ 

पहचान कौ है। मत्रालयो/विभागों के ata अधिकारियों के 

साथ समीक्षा dont का आयोजन करके लंबित शिकायतों की 

निगरानी कौ जाती है ओर चालू वित्त वर्षं के दौरान एेसी 

7 dent का आयोजन किया जा चुका है। इसके फलस्वरूप 

वर्तमान कैलेंडर वर्षं के दौरान (दिनांक 12/12/2013 तक) 

कुल 29.000 शिकायतों में से 22.000 का निवारण किया जा 

चुका है। 

ये drat संघ, एक तरफ wrt के बीच 

सुविधा प्रदान करने वाले की ओर दूसरी ओर पेंशन स्वीकृत 

करने वाले प्राधिकारियों की भूमिका निभा रहे है। पेशनभोगियो 
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aoa विभिन gt पर चर्चा करने के लिए वर्षं मेँ दो 

बार राज्य मंत्री की अध्यक्षता में स्वयंसेवी संघों कौ स्थायी 

समिति (स्कोवा), जिसके कुछ संघ सदस्य रहँ, की बैठकों का 

आयोजन भी किया जाता Zz 

(हिन्दी) 

चल रही केन्द्र प्रायोजित योजनाएं 

2170, श्री सुरेश काशीनाथ aan: 

श्री नवीन frac: 

क्या प्रधान मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन मेँ 

राज्यों का निष्पादन संतोषजनक दै; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ato क्या है ओर यदि नहीं, 

तो sak क्या कारण है; 

(ग) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के aaa राज्यों को 

धनराशि का आबंटन करने हेतु मोटे तौर पर निर्धारित मानदंड 

क्या है; 
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(घ) क्या areal की गणना करते समय राज्यों कौ 

आवश्यकताओं के साथ-साथ उनके कार्य-निष्पादन को भी 

पर्याप्त महत्व दिया जाता है; ओर 

(ङ) यदि a, तो तत्संबधी ato क्या दै ओर यदि नहीं. 
तो इसके क्या कारण है? 

संसदीय कार्य मंत्रालय मे राज्य मत्री तथा योजना 

मत्रालय में राज्य मत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) से 

(ड.) केन्द्र ग्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के अतिर्गत विभिन 

राज्यों को धनराशि के आबंटन के मानदडों का निर्धारण 

संबंधित मंत्रालय द्वारा संसाधनों al उपलब्धता ओर संबंधित 

केन्द्र प्रायोजित योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता 

है। राज्य सरकार इन दिशा-निर्देशो के अनुसार केन्द्र प्रायोजित 
योजना का क्रियान्वयन करती है। राज्यो को निधियों कौ 

निर्मुक्ति प्रशासनिक मत्रालयो/विभागो द्वारा विभिन्न कारको जैसे 
राज्य सरकारों के प्रस्तावों, पूर्वं A जारी कौ गई निधियों के 

उपयोग के कार्य-निष्पादन ओर दिशा-निर्देशों के पालन आदि 

के आधार पर की जाती है। राज्य सरकारों से भी केन्द्र 

प्रायोजित योजनाओं का संबंधित wa का हिस्सा उपलब्ध 

कराना अपेक्षित है। वर्ष 2009-10 से 2012-13 कौ अवधिं 

के दौरान केन्द्र प्रायोजित योजना के अतर्गत राज्य वार जारी 

केन्द्रीय fir का व्यौरा संलग्नं विवरण में दिया गया है। 

वितरण 

केन्र प्रायोजित योजनाओं के aa राज्यवार जारी asta निधि 

(करोड रुपये मे) 

क्रम सं. राज्य/संघ राज्यक्षेत् 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

1 2 3 4 5 6 

विशेष श्रेणी राज्य (एससीएस) 

1. अरुणाचल प्रदेश 814.66 1329.19 1219.86 1675.09 

2. असम 5158.87 7112.67 7733.23 6336.09 

3. हिमाचल प्रदेश 1242.47 1913.94 1858.26 1276.42 

4 जम्मू ओर कश्मीर 1690.86 2400.78 3392.57 3069.31 

5. मणिपुर 1007.63 1191.29 1375.65 1485.33 
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1 2 3 4 5 6 

6. मेघालय 739.16 1070.45 981.78 1066.86 

7. मिजोरम 759.71 925.14 1020.87 1000.10 

8. नागालैंड 1107.66 1174.51 1437.46 1444.76 

9. सिक्किम 306.17 413.75 471.78 527.09 

10. त्रिपुरा 1537.51 1509.88 2088.58 1872.90 

11. उत्तराखंड 1138.39 1781.98 1933.72 1598.76 

उप जोड एससीएस 15503.09 20823.58 23513.76 21352.71 

गैर विशेष श्रेणी राज्य (एनएससीएस) 

12. आंध्र प्रदेश 9601.34 15424.26 11867.19 10979.72 

13. विहार 7627.46 13698.96 12970.26 12209.09 

14. छत्तीसगढ़ 3389.01 $147.90 6019.59 5560.01 

15. गोवा | 74.25 106.15 90.48 105.57 

16. गुजरात 4014.09 5311.22 5614.47 5879.25 

17. हरियाणा 1965.86 2094.05 2556.73 2350.40 

18. आरखंड 3251.55 $123.87 5069.17 3432.18 

19. कर्नाटक 7199.85 7556.67 6033.94 7175.61 

20. केरल 2095.67 2769.88 3570.49 3485.37 

21. मध्य प्रदेश 9435.12 11213.40 11681.51 9512.81 

22. महाराष्ट 6327.85 9161.49 11287.24 11111.52 

23. ओडिशा 4562.14 7962.32 7661.00 5506.51 

24. पंजाब 1589.42 2082.07 2214.31 2439.05 

25. राजस्थान , 11539.07 10189.08 9351.19 9584.52 

26. तमिलनाडु 5277.90 6898.41 7702.13 9154.39 

27. उत्तर प्रदेश 18275.14 20449.21 18222.34 16475.77 

28. पश्चिम aed 7021.69 9320.23 10519.88 11203.60 

उप जोड (एनएससीएस) 103247.41 134509.17 132431.92 126165.37 

कुल राज्य (एससीएस+एनएससीएस) 118750.50 155332.75 155945.68 147518.08 

स्रोतः सीपीएसएमएस
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न्यायालयों मे सीसीटीवी कैमरे 

2171. प्रो. रामशंकरः 

श्री राजेन्द्र अग्रवालः 

श्री अर्जुन राम मेघवालः 

क्या विधि ओर न्याय मत्री यह बताने की कृपा करेगे 

किः 

(क) क्या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने न्यायाधीशों के 

चैम्बरों के दर्दगिर्द सहित न्यायालयों मे सीसीरीवी कैमरे लगाए 

जाने का अनुरोध किया है; 

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया 

हैः 

(ग) क्या सरकार का विचार विभिन्न विभागों के सचिवं 

के deat मे सीसीरीवी कमरे लगाने हेतु कानून बनाने का 

हे; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण रहै 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि ओर 

न्याय मत्री (श्री कपिल feet): (क) ओर (ख) सरकार 

को, सुप्रीम wie बार एसोसिएशन से न्यायालयं से सीसीटीवी 

कमरों को लगाने के लिए, जिसके अंतर्गत न्यायाधीशों के 

चैम्बर के चारों ओर लगाया जाना भी है, कोई प्रस्ताव नहीं 

प्राप्त हुआ है। 

(ग) से (ङ) न्यायाधीशो के चैम्बर के चारों तरफ, 

जिसके siete न्यायालय है, न्यायालयं में सीसीटीवी Sad को 

लगाने के लिए, जिसके अंतर्गत न्यायाधीशों के चैम्बर के चायं 

ak लगाया जाना भी है, विधि को अधिनियमित करने का 

कोई प्रस्ताव नहीं Zz 

[ अनुवाद] 

न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग 

2172. श्रीमती asta wren: 

श्री रामसिंह «Wear: 
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श्री wad. चित्तनः 

श्री ए. गणेशमूर्तिः 

क्या विधि ओर न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेगे 

किः 

(क) क्या सरकार को wa के विभिन्न न्यायालयं में 

कार्यवाहियों में उनको अपनी ater भाषाओं के प्रयोग को 

प्राधिकृत किए जाने हेतु राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए 

है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी or क्या है; 

(ग) क्या सरकार का विचार उच्य-न्यायपालिका A हिन्दी 

ओर अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग के संबंध में संविधान 

मे संशोधन करने का है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ङ) उन राज्यों कै नाम क्या है जहां उच्च न्यायालयों 

में हिन्दी तथा esta भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है 

ओर जहां अभी भी उच्च न्यायालयों कौ भाषा att है; ओर 

(च) ahi को उच्चतम न्यायालय की शासकीय भाषा 

रखने के क्या कारण दहै? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मत्री तथा विधि ओर 

न्याय मंत्री (श्री कपिल fast): (क) से (घ) सरकार 

को छत्तीसगढ, मद्रास ओर गुजरात उच्च न्यायालयं की arate 

मे क्रमशः हिन्दी, तमिल ओर गुजराती & प्रयोग के way 

मे रज्य oder तमिलनाडु ओर गुजरात सरकारों से प्रस्ताव 

प्राप्त हुए है। उच्चतम न्यायालय कौ पूर्णं पीठ ने 11 

अक्तूबर, 2012 को आयोजित अपनी बैठक मेँ उच्च न्यायालयों 

में हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं के उपयोग के प्रस्तावों पर 

विचार किया है ओर 1997 तथा 1999 मे अंगीकृत, प्रस्तावों 

को स्वीकार नहीं करने के पूर्णं पीठ न्यायालय के पूर्वं के 

समान संकल्पां को दोहराया है। सरकार ने, इसका पालन करने 

का विनिश्चय किया zi 

(ङ) संविधान के अनुच्छेद 348८2) के अधीन किसी 

राज्य का राज्यपाल, wera कौ पूर्वं सहमति से उन उच्च 

न्याफलयों कौ कार्यवाहियों में, जिनका मुख्य स्थान उस राज्य
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मेँ है, हिन्दी या किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर 
सकेगा। Sty के अनुसार चार wet अर्थात् बिहार, मध्य 

प्रदेश, राजस्थान ओर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल अपने राज्यों 

q उच्च न्यायालयं कौ कार्यवाहियों मेँ ahi भाषा के 

अतिरिक्त हिन्दी का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत 2 अन्य 
राज्यों में, उनके संबंधित उच्च न्यायालयों की भाषा अग्रेजी 

बनी हूर है। 

(च) उच्चतम न्यायालय ने 1990 ओर 1996 A पूर्ण 

पीठ मे यह संकल्प किया था कि उच्चतम न्यायालय at 

कार्यवाहियों H हिन्दी को पुरस्थापित करना व्यावहारिक नहीं 

था। 

अवसंरचनात्मक उन्नयन 

2173. श्री हरिभा wee: क्या मानव संसाधन 

विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या वर्षं 2010-11 ओर 2012-13 के बीच 

विद्यालयों के अवसंरचनात्मक उन्नयन के लिए सर्वं शिक्षा 

अभियान बजट में 52 प्रतिशत वृद्धि के बावजूद शिक्षा का 

अधिकार मानकं का पालन करने वाले विद्यालयों कौ संख्या 

मे कोई महत्वपूर्ण ॒वृद्धि नहीं हुई है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी sto क्या है ओर उक्त 

अवधि के दौरान किए गए विद्यालयों के अवसंरचनात्मक 

उन्नयन का व्यौरा क्या है ओर इसके क्या कारण है; 

(ग) वर्षं 2013-14 के बजर में इस yarn कितनी 

राशि आबंटित की me है; ओर 

(घ) विद्यालयों मेँ अवसंरचनात्मक सुविधाओं को सुधारने 

के लिए क्या प्रभावी कदम sau जा रहे 2? 

मानव संसाधन विकास vara पे राज्य मत्री (डं 

शी wet): (क) ओर (ख) जी, नहीं। जिला शिक्षा 

सूचना प्रणाली के वार्षिक डाटाबेस के अंतर्गत संग्रहित प्रारभिक 

स्कूल के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2012-13 मेँ पिछले दो 

वर्षो कौ तुलना मे सरकारी प्रारंभिक स्कूलों कौ संख्या में 

22116 कौ वृद्धि हर्द है। 

स्कल अवसंरचना ओर इमारतों के सृजन A समय लगता 

है ओर प्रगति बाद मे आने वाले वर्षो मेँ परिलक्षितं होती 

है। वर्षं 2010-11 से 2013-14 के मध्य सर्वं शिक्षा अभियान 
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के att wis wast A 33768 प्राथमिक स्कूल 

भवन, 10827 उच्चे प्राथमिक स्कूल भवन, 691230 अतिरिक्त 

शिक्षण कक्षं (उच्च प्राथमिक स्कूलों के स्थान पर ओर छात्र 

शिक्षक अनुपात के अनुसार), 546513 शौचालयों ओर 34671 

पेय जल सुविधाओं को संस्वीकृत किया गया Zi 

(ग) ओर (घ) वर्षं 2013-14 के लिए सर्वं शिक्षा 

अभियान हेतु 27258.00 करोड रुपए का बजटीय प्रावधान 

दर्शाया गया है जो वर्षं 2012-13 के संशोधित अनुमान से 

14.17% अधिक 2 निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल शिक्षा का 

अधिकार अधिनियम, 2009 के anal के अनुसार राज्य/संघ 

राज्यक्ेत्रों द्वारा आबंटित तिधियों के उपयोग को सुनिश्चित 

करने ओर अवशिष्ट अंतराल को पूरा करने के लिए सर्व 

शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्कूल अवसंरचनात्मक सुविधाओं कौ 

पूर्णता कौ गहन मोनीटरिग at जाती है। 

[fet] 

भारतीय विश्वविद्यालयों की tan 

2174. श्री राकेश सिंहः 

श्री पी. कमारः 

श्री भीष्म शंकर ah कशल तिवारीः 

श्री हमदुल्लाह Ua: 

क्या मानव संसाधन विकास मत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 

विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालय विश्व॒ के सर्वश्रेष्ठ 200 

विश्वविद्यालयों में नहीं अते है; 

(ख) यदि हां, तो इसकी क्या कारण है ओर इस पर 

सरकार की क्या प्रतिक्रिया 2: 

(ग) क्या राष्ट्रीय मूल्यांकन ओर प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) 

ने उच्चतर शिक्षा संस्थाओं कौ Yan हेतु दिशानिर्देश ओर 

पैरामीटर विकसित करने के लिए a परियोजना शुरू की 

हे; 

(ध) यदि हां, तो तत्संबधी sto क्या है ओर इस 

परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; ओर
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(ङ) भारतीय विश्वविद्यालयों /उच्चतर शिक्षा के स्तर को 

सुधारने के लिए विशेष ध्यान देने ओर उन्हें विश्व-स्तरीय 

बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री (डो 

शशी wat): (क) ही, हा। 

(ख) एसी अनेक अतर्रष्टीय Yen usta है जो 

उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को दर्जा देने के लिए विभिन मूल्यों, 
पैरामीटरों का प्रयोग करती ga मानदंड न तो सर्वत्र स्वीकृत 

है ओर न ही मान्यताप्राप्त हैँ ओर इसलिए कभी-कभी शैक्षिक 

समाज में इनकी आलोचना होती 2) इसलिए ये Yan, 

भारतीय संस्थाओं कौ daa के लिए आवश्यक वैधिक 

आधार नहीं बन सकती है। विशेषतया, अधिकांश ten, शोध 

उत्पादन को अधिक वेटेज देते टै जबकि अधिकांश भारतीय 

विश्वविद्यालय शोध संस्थानों के स्थान पर शिक्षण at ओर 

प्रवृत्त रहे Zz | 

wate शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों मं नाम आना एक 

वांछनीय उदेश्य हो सकता है, ये सरकार की नीति निर्माण 
एवं सुधार कार्यक्रम को arian नहीं दे सकता, जो 

गुणवत्ता के साथ-साथ समानता एवं समावेशन दोनों पर बल 

देता दै। 

(ग) ओर (घ) जी, al एनएएसी ने उच्चतर शैक्षिक 

संस्थाओं कौ रैकिंग के लिए दिशानिर्देशों ओर tied को 

विकसित करने हेतु एक परियोजना पर विचार किया है। इस 

परियोजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया Zi 

(ड.) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विश्वविद्यालयों 

मे शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के उदेश्य से pep 

योजनाएं कार्यान्वयन कर रहा है ओर शैक्षिक सुधारों के लिए 
विभिन कदम उठाए हैँ जैसे एक सेमेस्टर पद्धति को शुरू 

करना ओर vara एवं चयन आधारित क्रेडिट पद्धति 

(सीबीसीएस) इत्यादि को नियमित अद्यतन करना आदि। यूजीसी 

ने भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षण के मानदंडों को सुधारने 

के लिए “विश्वविद्यालयों ओर कलेजो में शिक्षकों एवं अन्य 
शैक्षिक स्टाफ कौ नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं ओर 
उच्चतर शिक्षा में मानकं को बनाए रखना, 2010” पर 

विनियम भी जारी feu है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 
उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के अनिवार्य मूल्यांकन एवं प्रत्यायन 

विनियम, 2012 भी जारी किया है जहां सभी पात्र उच्चतर 

शैक्षिक संस्थाओं को स्वयं को प्रत्यायित कराना अनिवार्य 2 
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विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), उच्चतर शिक्षा 

कौ गुणवत्ता को सुधारने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को 

सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाएं जैसे उत्कृष्टता वाले 

संभावित विश्वविद्यालय (यूपी), उत्कृष्टता वाले संभावित कलिज 

Carte), विशेष सहायता कार्यक्रम (wart), विज्ञान ओर 
प्रौद्योगिकी के लिए अवसंरचना को सुदृढ करने हेतु सहायता 

(एएसआईएसरी), “ मानविकौ एवं सामाजिक विज्ञानो के लिए 

TA को Yas करने हेतु सहायता'' (एएसआईएचएसएस)., 

बुनियादी वैज्ञानिक अनुसंधान (बीएसआर) इत्यादि, कार्यान्वित 
करता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकौ विभाग, अपने कार्यक्रम 
“ "विश्वविद्यालय अनुसंधान एवं विज्ञान एवं विज्ञान उत्कृष्टता 

का सवर्धन'' (पीयूआरएसई), अनुसंधान को प्रेरितं करने के 

लिए विज्ञान खोज में नवाचार (आरईएनएसपीआईई), उच्चतर 

शैक्षिक संस्थाओं म एस एवं री wa के सुधार 

(unseat) के लिए निधि इत्यादि के माध्यम से अनुसंधान, 

स्टाफ लागत, उपस्कर एवं परिकलना सुविधाओं का संवर्धन, 

अनुसंधान उपभोज्य तथा सुविधाओं इत्यादि के रखरखाव के 

लिए सहायता प्रदान करता हे। 

रेल परियोजनाओं को स्वीकृति 

2175. श्री हर्ष वर्धनः 

श्री महेश्वर हजारीः 

श्रीमती सीमा उपाध्यायः 

क्या प्रधान मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या योजना आयोग ने केवल उन राज्यो के नयी 

रेल लादन प्रस्तावों को सिद्धांत रूप में स्वीकृति दिए जाने 

का निर्णय किया है जो निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराएगे ओर 
ay 2013-14 के बाद से निर्माण at लागत के 50 प्रतिशत 

हिस्से को वहन करेगे; 

(ख) यदि a, तो तत्सब॑धी ole क्या ठै; 

(ग) क्या इस कारण अनेक weal के प्रस्ताव लंबित है 

ओर यदि हा, तो तत्संबधी राज्य-वार ब्योरा क्या है; 

(घ) क्या इस संबध में wal से विचारविमर्शं किया 

गया धा; ओर 

(ङ) यदि हां, तो इस संबध मँ राज्यों कौ क्या प्रतिक्रिया 

हे?
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संसदीय कार्य मंत्रालय मे राज्य मत्री तथा योजना 
मंत्रालय मे राज्य मत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) ओर 
(ख) अगस्त 2013 मेँ 12 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रेलवे 
परियोजनाओं के लिए सेद्धातिक अनुमोदन (आई. पी.ए) प्रदान 
करने & लिए योजना आयोग द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों 

मै यह शर्तं लगाई गई कि wa सरकारों at भागीदारी से 
रेल मंत्रालय द्वारा शुरू की जाने वाली नई परियोजनाओं मे 
राज्य/संघ॒राज्यक्षेत्र॒ सरकारों के लिए लागू किए जानै वाली 
उपयुक्त स्कीम तैयार कौ जा सकती है जिस्म राज्य द्वारा 
भूमि ओर वित्तपोषण उपलब्ध कराए जाने की प्रतिबद्धता का 
उल्लेख होगा। इन दिशानिर्दंशो मे राज्य द्वारा भूमि ओर 
वित्तपोषण कौ व्यवस्था के लिए कोई विशिष्ट अनुबध नहीं हे 

(ग) से (डः) उपलब्ध सूचनानुसार, एेसी 37 रेलवे 
परियोजनाएं हँ जिन्हें विभिन राज्य want की भागीदारी में 
पहले ही मजूर किया जा चुका है ओर वर्तमान मेँ ये 
परामर्शो के बाद तय किए me अनुसार वित्तपोषण ओर भूमि 
के प्रावधान हेतु विभिन क्चनबद्धताओं के साथ कार्यान्वयन के 
विभिन चरणों पर zt] जहां तक राज्य सरकार कौ भागीदारी 
मे न्ह ओर भावी परियोजनाओं का संबध है मौजूदा fees 
मे स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि स्टेक होल्डरों कौ प्रतिबद्धता 
अपेक्षित परामर्शो के बाद निर्धारित wag (Wasa) के 
रूप मेँ होगी। 

त्रि-स्तरीय आरक्षण नीति 

2176. श्री मधुसूदन यादवः क्या प्रधान मत्री यह 
बताने की कृपा करेगे किः 

(के) क्या संघ लोक सेवा आयोग (युपीएससी) द्वारा 
करायी जा रही अखिल भारतीय सेवा परीक्षा में fae 

आरक्षण नीति को अपनाया गया 2; 

(ख) यदि हां, तो उक्त नीति के कार्यान्वयन हेतु संघ 

लोक सेवा आयोग द्वारा an प्रक्रिया अपनायी गयी 2; 

(ग) क्या संघ लोक सेवा आयोग उक्त आरक्षण नीति 

मे कोई परिवर्तन करने पर विचार कर रहा है; 

(घ) यदि हां, तो तत्सबधी ws क्या है ओर उक्त 
नीति में इन परिवर्तनों at कब तक शामिल किए जाने कौ 

संभावना ठै; ओर 

(ङ) पिछली पांच परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर 

सभी तीनों स्तेय पर आरक्षण प्राप्त करने के बाद अनारक्षित 

वर्ग के अंतर्गत चुने गए आरक्षित af के छात्रं कौ संख्या 

कितनी है? 
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कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मत्रालय में 
राज्य मत्री तथा प्रधान मत्री कार्यालय मे राज्य पत्री (श्री 

वी. नारायणसामी): (क) से (ङ) इस प्रश्न मे उल्लिखित 

“ot fear आरक्षण'' नामावली कौ सरकार को जानकारी नहीं 

हे ओर न ही इस संबध में कोई अनुदेश जारी किए गए है। 

अखिल भारतीय सेवा के सीधी भती कोरा कौ भरतीं संघ 

लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) कौ सिफारिशों के आधारं पर 
कौ जाती है। संघ लोक सेवा आयोग, संबंधित संवर्गं नियंत्रक 

प्राधिकारियों (सीसीए) द्वारा किसी at विशेष में संबंधित 

सेवाओं के आरक्षण श्रेणी वार भेजी गर्ह मांग के आधार पर 

उम्मीदवारों at नियुक्ति की सिफारिश करता 2 

मांग को भैजते समय सीसीए यह सुनिश्चित करते हँ 
fe सरकार के मौजूदा अनुदेशो के आधार पर 200 fag 
आधारित Wet को संचालित करके विनिर्दिष्ट आरक्षण अर्थात् 

अन्य पिडा वर्गं के लिए 27%, अनुसूचित जाति कै लिए 

15% ओर अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% का पालन किया 

गया है। इस आरक्षण नीति मेँ कोई परिवर्तन अपेक्षित नहीं 2 

[ अनुकाद] 

इलेक्टानिक वस्तुओं का निर्पाण 

2177. श्री प्रदीप Ari: 

डो. एम. तम्बिदुरईः 
श्री किसनभाई वी. पटोलः 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मत्री यह बताने कौ 
कृपा करेगे किः ,. 

(क) क्या देश मेँ निर्मित इलेक्टनिक वस्तुएं घरेलू 
उपभोक्ताओं कौ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त 

नहीं है; 

(ख) यदि हां, तौ aaa व्यौरा क्या है ओर पिछले 
तीन वर्षो ओर चालू af के दौरान आयात कौ गयी एसी 
इलेक्टरोनिक वस्तुओं का वर्ष-वार ओर मूल्य-वार व्योरा क्या 2; 

(ग) विकसित देशों के समान गुणवत्तापरक वस्तुओं के 

उत्पादन ओर आपूर्ति को बढाने के लिए इलेक्टोनिक उद्योग 

मे शुरू किए गए अनुसंधान ओर विकास (आर एंड डी) 

का wait क्या है; 

(घ) क्या सरकार का विचार देश के इलेक्टरनिक सिस्टम, 

fossa ओर विनिर्माण as की समीक्षा करने के feu कोई 

नीतिगत पहल किए जानै का है; ओर
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(ङ) यदि हां, तो at ब्योरा क्या है ओर एेसी 
समीक्षा कब तक पूरी किए जाने कौ संभावना है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मत्री 
तथा wa परिवहन मंत्रालय में राज्य मत्री (sit मिलिन्द 
देवरा): (क) ही, el 2009 मेँ उद्योग जगत के नेतृत्व मं 
स्थापित कार्यबल ने रिपोर्ट किया कि वर्षं 2020 तक भारत 
मे इलेक्टोनिक उत्पादों कौ मांग 400 बिलियन qua डालर 
तक VE का अनुमान है जबकि इनका उत्पादन 2020 तक 

104 बिलियन यूएस डालर तक ही बदने की आशा 2 

(ख) विभिन sal जैसे चिकित्सा इलेक्टनिकी, ओगोमोरिव 
इलेक्टोनिकौ आदि से संबंधित उपर्युक्त शीर्षं के अतिर्गत duel 
इलेक्टनिक आइटम शामिल है। अलग-अलग इलेक्टोनिक उत्पादों 
कौ मांग ओर उत्पादन संबधी विवरण डीईआईटीवाई द्वारा नहीं 
रखे जाते है। हालांकि व्यापक पैमाने पर आयात किए जाने 
वाले sce stent से संबंधित डाटा संलग्न विवरण में 

दिया गया है। 

(ग) इलेक्टोनिक उद्योगों द्वारा किए जा रहे अनुसंधान 
ओर विकास के विवरण इस विभाग मे नहीं रखे जाते है। 
हालांकि अनुसंधान ओर विकास निधियन योजना, प्रोद्योगिकी 
समावेशन ओर उद्यमियों का विकास योजना, आईसीरीएण्डई, 

आरएण्डई नवोदभव yah, 2013 जैसी विभिन योजनाओं के 
 अतिर्गत विभाग ने इलेक्टरोनिकौ मे अनुसंधान ओर विकास किया 

है। डीईआईदीवाई द्वारा वित्तीय सहायता के जरिए विकसित की 
गई कुक प्रौद्योगिकियां इस प्रकार 2: 
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(i) वायरलैस दैफिक ae सिस्टम (agen) 

Gi) मेडिकल लीनियर एक्सीलरेटर (ost) | 

(iii) ZAR Bex 

(घ) ओर (ङ) देश में इलेक्टनिक प्रणाली डिजाइन 
ओर विनिर्माण (ईएसडीएम) aa को प्रोत्साहन देने के लिए 
सरकार ने राष्ट्रीय इलेक्टोनिकी नीति (एनपीई), 2012 को 

अधिसूचित किया है। इस नीति मेँ देश कौ आवश्यकताओं कौ 
पर्ति के लिए ओर अंतररष्टरीय बाजार कौ पूर्तिं करने के लिए 
एक वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी ईएसदीएम उद्योग को सृजित 
करने कौ परिकल्पना कौ गई दै। अक्षमताओं को दूर् करने 
ओर ईएसडीएम उद्योगों मे निवेश आकर्षित करने के लिए 
संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम.सिप्स), ईएसडीएम 
सेक्टर के लिए विश्व-स्तरीय अवसंरचना उपलब्ध कराने के 

लिए इलेक्टनिकौ विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) योजना जैसे 
नीति के भार्गो; जिन इलेक्टोनिक उत्पादों की देश के प्रति 

सुरक्षा बाध्यताएं है, उनकौ खरीद में घरेलू स्तर प्र॒ विनिर्मित 
इलेक्टोनिक उत्पादों को aaa प्रदान करने कौ नीतिः तथा 

ओर विशिष्ट भारतीय सुरक्षा anal को पूरा करने के लिए 
चिहधित ईलेक्टोनिक उत्पाद at अनिवार्य पंजीकरणं कै लिए 

योजना को पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है। भारत 
मे दो सेमीकंडक्टर वेफर tise (a) विनिर्माण सुविधाओं 
को स्थापित करने के लिए “dea” अनुमोदन भी प्रदान 
किया गया है। इसके अलावा, seine हाईवेयर विनिर्माण 

सेक्टर में 100% तक पूर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए 

अनुमोदन की प्रक्रिया ओयिमैटिक we मे है। 

विवरण 

आयात संबंधी sae (करोड रु. मे) 

2013-14 

आईरीसीएचएस आदइटम विवरण 2011-12 2012-13 (अग्रैल-सितम्बर) 

1 2 3 4 5 

85171290 सेलुलर नेटवर्क अथवा अन्य वायरलैस नेवर्को के लिए रेलीफोन 25189.87 2246118 = 16643.94 

85177090 टेलीफोन /रेलीग्राफ उपकरणों के अन्य कल-पुर्जे 12256.17 15156.22 7137.89 

85414011 सोलर सेल/फोरोवोल्टेडक सैल चाहे wet मँडयूल^पैनल में 6541.00 4494.90 2312.78 

असेम्बल किया हो अथवा नहीं 

84713010 पर्सनल कम्प्यूटर (लैपर्ोप, पामरोप आदि) 6512.33 8527.09 6796.99 

85423100 मोनोलिथिक एकौकृत सर्किंर-डिजीरल 6626.76 5736.58 3084.22 
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1 2 3 4 5 

85176290 वीडियोफोन 4514.66 5150.98 3288.15 

84715000 डिजीरल प्रोसेसिंग यूनिट 3201.85 3870.82 2269.48 

85176990 कैरियर/डिजीरल लाइन सिस्टम के लिए अन्य उपकरण 3152.49 3589.45 1523.70 

84733010 माइक्रोप्रोसेसर के कलपु्जे ओर एसेसरीज 3095.91 3139.45 1695.84 

84717020 हाई डिस्क दादुव 2752.17 3622.75 1603.01 

85171210 पुश बटन वाले रेलीफोन 2525.96 3373.97 1260.82 

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत उपलब्धियां 

2178. श्री शिवकूमार उदासीः 

श्री अवगुरू एच. विश्वनाथः 

क्या मानव संसाधन विकास wit यह बताने कौ कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या माध्यमिक शिक्षा हेतु ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 

मे निर्धारित लक्ष्यो को पूरा कर लिया गया 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी sho क्या है ओर माध्यमिक 

शिक्षा हेतु संबंधित मांग को पूरा करने A प्राप्त उपलब्धियों 

का win क्या 2; 

(ग) क्या केन्द्र सरकार का बारहवीं पंचवर्षीय योजना के 

दौरान नये माध्यमिक विद्यालयों को खोलने ओर विद्यमान 

विद्यालयों की क्षमता बढाने के लिए कोई प्रस्ताव है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्सबधी व्यौरा क्या है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री (डां 

शशी थरूर): (क) ओर (ख) wea माध्यमिक शिक्षा 

अभियान (आरएमएसए) माध्यमिक शिक्ष तक wd सुलभ 

बनाने ओर उसकी गुणवत्ता मे सुधार के उदेश्य से 2009 में 

आरभ किया गया। किसी बस्ती की पर्याप्त दूरी पर 

उच्च-प्राथमिक स्कूलों के स्तरोननयन दवारा नए माध्यमिक 

स्कूल (कक्षा [> ओर X) स्थापित किए गए। अन्य उदेश्यों 

म सभी माध्यमिक स्कूलों को निर्धारित मानकं के अनुरूप 

बनाते हुए माध्यमिक स्तर पर प्रदान की जा रही शिक्षा कौ 

गुणवत्ता मेँ सुधार, afr, सामाजार्थिक ओर निःशक्तता बाधाओं 

को दूर करना, 2017 तक अर्थात् 12वीं पंचवर्षीय योजना के 

अंत तक माध्यमिक स्तर तक शिक्षा कौ सार्वभोमिक पहुंच 

बनाना ओर 2020 तक सार्वभौमिक प्रतिधारण प्राप्त करना 

शामिल है। आरएमएसए के तहत Xia योजना के लिए 

निर्धारित लक्ष्यो ओर अब तक की उपलब्धियों का at 

संलग्न विवरण में दिया गया हेै। 

इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय कौ मंडल स्कूल योजना 

में प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध 

कराने हेतु उत्कृष्टता के dah के रूप में देश के प्रत्येक 

aie मे एक कौ द्र से 6000 मोडल स्कूल (कक्ष VI- 

XI तक) स्थापित किए जाने कौ परिकल्पना कौ गई हे। 

योजना के कार्यान्वयन कौ दो प्रणालियां है।, नामतः (1) 3500 

मोडल स्कूल राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के माध्यम से शैक्षिक 

af से fase न्लोकों में स्थापित किए जाने है; ओर ¢ 

शेष 2500 मोडल स्कूल सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति के 

तहत उन wie! मेँ जो शैक्षिक दृष्टि से fase नहीं है, 
मे स्थापित किए जाने है। आज कौ तिथि तक, राज्य सरकारों 

के माध्यम से शैक्षिक दृष्टि से free लोकों मेँ स्थापित किए 

जाने के लिए 2266 मंडल स्कूल अनुमोदित किए m हँ 

जिनमे से 1084 कार्यात्मक है। 

(ग) ओर (घ) 12वीं योजनावधि के दौरान, राज्य/^संघ 

Tada सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर आरएमएसए 

के तहत नए स्कूल स्थापित किए जा रहे है ओर मौजूदा 

स्कूलों का सुदृदीकरण किया जा रहा है। आज कौ तिथि तक, 

आरएमएसए के तहत 10230 नए स्कूलों का अनुमोदन किया 

गया है ओर 35256 the स्कूलों के सुदृदीकरण का 

अनुमोदन किया गया zt 
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विवरण 

करसं lat पंचवर्षीय योजना a माध्यमिक शिक्षा 

के लिए वास्तविक लक्ष्य 

उपलब्धियां 

1. 11.000 (अनुमानित) नए विद्यालय 

2. विद्यमान 44,000 विद्यालयों का सुदुदढीकरण 

3. 1.79 .000 अतिरिक्त शिक्षक 

4. प्रति नए माध्यमिक स्कूल मेँ 5+1 शिक्षक कौ द्र 

से अनुमोदित नए स्कूलों के लिए शिक्षकों कौ भरतीं 

5 88.500 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष 

6. प्रत्येक वर्षं सभी शिक्षकों को सेवारत प्रशिक्षण 

10230 नए विद्यालय संस्वीकृत किए गए थे जिनमें से 9219 

विद्यालय कार्यात्मक है (31 अक्टूबर 2013 कौ स्थिति के 

अनुसार) 

वर्तमान 34891 विद्यालयों का सुदुद्धीकरण अनुमोदित कर दिया 

गया है 

41507 अतिरिक्त शिक्षकों को अनुमोदित कर दिया गया है 

जिनमें से 21936 अतिरिक्त शिक्षकों को नियुक्त कर दिया 

गया हेै। 

नए माध्यमिक विद्यालयों के संबंध A 64215 शिक्षकों को 

संस्वीकृत कर दिया गया है जिनमें से 24184 शिक्षकों को 

भर्ती कर लिया गया 2 

49 356 अतिरिक्त ॒कक्षा-कक्ष अनुमोदित कर दिए गए है 

जिनमे से 9516 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का कार्य पूरा हो गया 

है ओर 8220 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के संबंध में कार्य प्रगति 

पर है। (31 मार्च 2013 कौ स्थिति के अनुसार) 

सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों कौ शिक्षकों afer सभी 

सरकारी शिक्षकों का सेवारत प्रशिक्षण संस्वीकृत कर दिया गया 

a 

व्िवेशों मे स्थित आई.सी.सी.आर. के केन्द्र 

2179, श्रीमती सुप्रिया सुलेः 

श्री ई.जी. सुगावनमः 

क्या fate मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) frst तीन वर्षो के दौरान भारतीय सांस्कृतिक 

संबंध परिषद (आईसी.सी.आर.) द्वारा भेजे गए शिष्टमंडलों का 

an क्या है तथा प्रत्येक शिष्टमंडल पर किये गए व्यय का 

वर्ष-वार व्यौरा क्या है ओर प्रत्येक शिष्टमंडल के वर्ष-वार 

कितने व्यक्तियों ने दौरा किया; 

(ख) क्या आई.सी.सी.आर. ने सरकार द्वारा स्वीकृत केन्द्र 

कौ अक्षा विदेशों में अधिक केन्द्र खोले है; ओर 

(ग) यदि a, तो स्वीकृत किये गए Sal का व्यौरा 

क्या है तथा वास्तव में कितने Se खोले गए ओर प्रत्येक 

केन्द्र पर व्यय की गई धनराशि का व्यौरा क्या है? 

विदेश मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री ई.अहमद): (क) 

भारतीय सांस्कृतिक dar परिषद् (आईसीसीआर) द्वारा पिछले 

तीन वर्षो मे भेजे गए प्रतिनिधिमंडलों के eR तथा प्रत्येक 

प्रतिनिधिमंडल पर खर्च कौ गर्ह धनराशि ओर प्रत्येक प्रतिनिधि 

मंडल मे यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या वर्षवार संलग्न 

विवरण- से विवरण-ा में दी गर्ह Zi 

(ख) ओर (ग) विदेश स्थित सभी केन्द्र विदेश मंत्रालय 

के विधिवत अनुमोदन के पश्चात् तथा आईसीसीआर द्वारा 

विदेश स्थित संबंधित पिशनों से परामर्शं करके खोले गए रै!



विवरण I 

बाहर जाने वाले सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल अप्रैल 2010 से मार्च 2011 

waa श्रमण किए गए देश समूह का नाम् दिनांक दौरे का कारण टिप्पणियां 

2 3 4 5 6 

रियूनियन ace सुश्री इदिश देवी, मणिपुर के नेतृत्व A 10 4-19 अप्रैल, 2010 रियुनियन आईलैड 4 तमिल नव वर्षं समारोह रुपये 10.26 803/- 

यूएस 

सिगापुर 

मलेशिया 

कंबोडिया 

जिम्बान्वे दक्षिण arta 

सदस्यीय ^ मेरी परंपरागत नृत्य" मणिपुरी 

नृत्य समूह 

प्रो. dam. सुत्रमणियम तथा डो. राधा 

वैकटचलम (कार्नटिक वोकल), तमिलनाडु 

दो यात्री अनुदान 
सुश्री अरीत कोर, पंजाब कं नेतृत्व में 

“ अमृतसर नाटक कला केन्र" का 10 

सदस्यीय पंजाबी fader समूह 

श्री दविन्दर सिंह, पंजाब कं नेतृत्व में 

“Sr arate एण्ड युथ“ का 10 

सदस्यीय भांगडा तथा गिदा समूह 

सुश्री रीना देवी, मणिपुर के नेतृत्व पर 

6 सदस्यीय मणिपुरी नृत्य समूह 

श्री भये शिवाजी कपरुभाई, गुजरात के 

नेतृत्व मे ५ युबक मंडल Tat” 12 

सदस्यीय गुजराती फोल्क डांस समूह 

14 अप्रैल-29 जून, 

2010 

22-24 अप्रैल, 2010 

22-26 अप्रैल, 2010 

24 अ्रैल-] FE, 2010 

25 अप्रैल-9 मई, 2010 

मे भाग लेना 

जीएन बालासुद्रमणियम वैश्विक dearest 

समारोहं के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम 

प्रस्तुत करना 

बैसाखी मेले मे भाग लेना 

बैसाखी समारोह में प्रदर्शन 

सीम ty, कंबोडिया मे “crac 

ओंफ सिविलाइजेशन " समारोह के 

अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम 

प्रस्तुत करना 

fray मे हारे anita कला 

समारोह (एचआरईएफए) मै भाग लेना 

तथा साउथ sala मँ सांस्कृतिक 

कार्यक्रम प्रस्तुतं करना 

रुपये 1 22 478/- 

रुपये 2.38 473/- 

रुपये 4.05 052/- 

रूपये 365 425/- 

रुपये 11.55 567/- 
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7. जर्मनी बैंगलोर संगीत स्कूल, कर्नारक से बच्चो 1-10 मई, 2010 बाल वृन्दगान महोत्सव मे भाग लेना रुपये 4,17 200/- 

के समूह को 14 यात्री अनुदान 

चौदह यात्रा अनुदान 

8. सिंगापुर श्री VIM राहा, बेस्ट कगाल कौ अगुवाई 10-15 मई, 2010 “एन एज इन मोशनः द् एशियन वोयञ रुपये 142.184/- 

मलेशिया मे 4 सदस्यीय vax संगीत समूह आफ रविन्द्रनाथ em” सम्मेलन के समय 

सास्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

9, इरली श्री हरी मोहन श्रीवास्तवा, उत्तर प्रदेश कौ 12-20 मई, 2010 ईरली के तूरीन sata बुक मेले में रुपये 2.77,104/- 

wl अगुवाई में 3 सदस्यीय बांसुरी समूह प्रदर्शन तथा तुर्की मँ सांस्कृतिक कार्यक्रम 

प्रस्तुत करना 

10. द्विनिडाड एवं रोबेगा सुश्री Was कमाड, राजस्थान कौ अगुवाई 25 मई-& जून, 2010 दुडियन अराहवल इड मे सांस्कृतिक कार्यक्रम रुपये 12.70 451/- 

सुरीनाम मे 10 सदस्यीय राजस्थानी लोक समूह प्रस्तुत करना 

ll. म्यांमार “ आईनोजेनिसेस म्यूजिक ग्रुप" का.5 सदस्यीय 27-31 मई, 2010 नेशनल धियटर्, यागून तथा नेशनल धियेरर, रुपये 3.58.655/- 

संगीत बैड समूह का श्री मोसुर्बोग, नागालैड मंडले मेँ सांस्कृतिक कार्यक्रम कौ प्रस्तुति 

द्वारा नेतृत्व 

12. जापान श्री कालाकृष्णा, आधर प्रदेश का 5 सदस्यीय 28 मई-10 जून, 2010 वेदाता सोसाहटी के स्वर्णजयन्ती समारोह के रुपये 5 97,798/- 

कुचीपुटी डांस समूह अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत 

करना 

13. यूके “लोक रग परिषद्" कं 10 सदस्यीय राजस्थानी 2-21 जून, 2010 tea ten, ब्रेडफोडं मेला तथा ग्लासगो रुपये 751 A82/- 

लोक संगीत समूह कौ श्री समादन खान मेले मे भाग लेने कं लिए 

AMMEN, राजस्थान द्वारा अगुवाई 

14. वियतनाम वेस्ट बंगाल कें 5 सदस्यीय ओडिसी डांस 5-13 जून, 2010 ह्यु महोत्सवे में भाग लेने के लिए रुपये 221 376/- 

समूह कौ सुश्री अरुधती Ta द्वार अगुवाई 
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15. AERA सुश्री सुकन्या रामगोपाल (ताल वाडया कचरी 6-11 जून, 2010 सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने कं लिए रुपये 3 57 068/- 

के साथ घातम), कर्नाटक द्वारा 5 सदस्यीय 

महिला तात वाद्या कचरी समूह की अगुवाई 

16. मरतेशिया सुश्री उर्मिला सत्यानासयनन, तमिलनाडु द्वारा 10-14 जुन, 20101 “द्वितीय भरतनाटयम महोत्सव" मे भाग लेने रुपये 1,10,490/- 

5 सदस्यीय भरतनाट्यम डांस समूह का नेतृत्व तथा व्याख्यान देन तेथा कार्यशालाएं संचालित 

कएने कं लिए 

17. इटली श्री सय्यद् सलाउदीन पाशा, नई दिल्ली दारा 10-20 जून, 2010 सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने कं लिए रुपये 8.57 .236/- 

9 सदस्यीय भरतनाट्यम डांस समूह का नेतृत्व 

18. मलेशिया सुश्री सुत्रा AEM, महाराष्ट द्वारा 7 सदस्यीय 11-17 जून, 2010 - क्वीस deq tet 4 प्रस्तुति करने फे लिए चीन मँ आयोजित भारत 

aictas समूह कौ अगुवाई महोत्सव शीर्षं से 

विनियोजन 

19. iM श्री अशोक शर्मा, राजस्थान द्वारा "ब्रिज लोक 22-28 जून, 2010 किंशासा at स्वतंत्रता कौ 50वीं ANTS के रुपये 10,13.530/- 

किंशासा कला मंच एवं जाग्रति मंडल" के 12 समारोह मेँ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने 

सदस्यीय युपौ लोक समूह का नेतृत्व कं लिए 

20. यृएसए सुश्री श्रेयासी मित्रा, (रविन्द्र संगीत) पश्चिम 26 FA-8 जुलाई 2010 सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना रुपये 1.85 898/- 

बगाल 

तीन यात्री अनुदान 

21. यृएसए श्री रापुधाली रघुनंदन, Halen 28 जुून-20 जुलाई, 2010 नाविका fava प्रथम कनड शिखर रुपये 78 500/- 

सम्मेलन में प्रस्तुति 

एक यात्री अनुदान 

22. इली सुश्री इलीयना सिगरिसिर, afte कं नेतृत्व 30 जून-16 जुलाई, 2010 सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना रुपये 8.55.525/- 

युके मे 8 सदस्यीय ओडिसी डांस समूह 

23. दक्षिण arate श्री गुलाम wa तथा श्री गुलाम वारिस, 1-20 जुलाई, 2010 सत्री उस महोत्सव में भाग लेने हेतु रुपये 12.59 224/- 

दिल्ली कं नेतृत्व मे 8 सदस्यीय कव्वाली 

समूह 
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24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

रूस 

ओमान 

दोहा 

यूएई (दुबई, आवृ 

धाबी) 

वियतनाम 

आयरलैड 

उन्वेकिस्तान 

कनाडा 

मोरिशस 

सुश्री अनुरूपा रोय, महाराष्ट के नेतृत्व मे 

8 सदस्यीय Hoya समूह 

सुश्री ज्योसना शोरी (भरतनार्यम), नई दिल्ली 

को चार यात्री अनुदान 

चार यात्री अनुदान 

सुश्री चरनजीतं सोनी तथा श्री फरीद अहमद 

खान, नईं दिल्ली का 6 सदस्यीय संयुक्त 

संगीत समूह 

श्री असूनां चौधरी, दिल्ली के नेतृत्व मे 

“ इप्यल्स" का 6 सदस्यीय RRM बैड 

हिंदुस्तानी Free समूह 

श्री मुदानीदंबूर संजीवा पुजारी, कर्नाटक के 

नेतृत्वे मे" संजीवा Yami” 12 सदस्यीय 

यक्षगान समूह 

श्री सुरजन दास, कोलकाता विश्वविद्यालय 

पश्चिम बंगाल कं उप कुलपति 

श्री कादरी गोपालनाथ (सेक्सोफोन), a 

पांच यात्री अनुदान 

श्री जोहर अली, नहं दिल्ली कं नेतृत्व में 

“सरगम “ 7 सदस्यीय फ्यूजन समूह 

2-20 जुलाई, 2010 

8-11 जुलाई, 2010 

10-25 जुलाई, 2010 

21-26 जुलाई, 2010 

22-28 जुलाई, 2010 

25-30 जुलाई, 2010 

28 जुलाई-3 अगस्त, 2010 

28 जुलाई-4 अगस्त, 2010 

“चीर win” (धरती कौ रूह) नामक 

कटपुतली धिएटर का ईको-ओधिटिक महोत्सव 

नावे मे फोडं नृत्य तथा संगीत महोत्सव मे 

भाग लेने हेतु 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

हो ची मिन सिरी मे बीच महोत्सव मेँ भाग 

लेने हेतु 

विश्वे सस्कृति महोत्सव मे भाग लेने हेतु 

उज्बेकिस्तान मे “ भारत वर्ष" & एक भाग कं 

रूप मेँ भारतं -उज्वेक यैत्री विषय पर व्याख्यान 

देने हेतु 

HR विद्या भारती द्वारा आयोजित एसनीवीएफ 

के महापवित्रिकरण (कुंभ अभिशेखम) कं दौरान 

प्रस्तुति देने के लिए 

ग्रेड dé कौ नौसेना लडाई के द्विवार्षिकौ समारोह 

कं अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

रुपये 465 984/- 

रुपये 1 34,600/- 

रुपये 6 52,748/- 

रुपये 347 350/- 

रुपये 7,90 285/- 

रुपये 32 484/- 

रुपये 3.27 ,500/- 

रुपये 5 01,724/- 
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32. इजरायल श्री राज कुमार wee, नई दिल्ली के 1-9 अगस्त, 2010 354 अतर्ष््रीय कला एवं शिल्प मेला-2010 मं रुपये 3 97.500/- 

नेतृत्व में 6 सदस्यीय कठपुतली समूह भाग लेने कं लिए 

33. मालदीव श्री मुथुकाड, केरल का 15 सदस्यीय मैजिक 2-6 अगस्त, 2010 भारत-मालदीव मैत्री माह समारोह मनाने के लिए रुपये 11 96 200/- 

समूह सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

34. ओमान श्री संदीप fan, पंजाब के नेतृत्व मँ 12 5-9 अगस्त, 2010 सलाला, ओमान मे खरीफ महोत्सव में भाग लेने रुपये 445 929/- 

सदस्यीय wing समूह कं लिए 

35. भूटान श्री शुजात हुसैन खान, दिल्ली कं नेतृत्व मँ 5 13-16 अगस्त, 2010 स्वतंत्रता दिवस कं अवसर पर सांस्कृतिक रुपये 2.92.255/- 

सदस्यीय सितार समूह कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए 

36. श्रीलंका सुश्री शर्मिला बिस्वास, पश्चिम गाल के Aged 13-21 अगस्त, 2010 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक रुपये 3 44 392/- 

मे 8 सदस्यीय ओडिसौ नृत्य समूह कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए 

37. यूएसए गुरु राधामोहन, दिल्ली के नेतृत्व मेँ & सदस्यीय 14-22 अगस्त, 2010 अमेरिका मे “इरेसिग aigd फेस्टिवल ओंफ रुपये 8 40,190/- 

कनाडा कथकली समूह ear डांस 2010" मेँ भाग लेने के लिए 

ओर कनाडा मे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत 

करने कं लिए 

38. तुर्कमेनिस्तान श्री अश्वमी कुमार, दिल्ली के नेतृत्व मे 14-22 अगस्त, 2010 “ आवाजा 2010" नामक संगीत, गायन तथा रुपये 4,87.391/- 

“Wied दटरनेशनल" 11 सदस्यीय, नृत्य महोत्सव में भाग तेने के लिए 

पंजाबी समूह 

39. ग्रीस श्री डी. बालाराम रेदडी, ओडिशा के नेतृत्व 20-30 अगस्त, 2010 48वे अतरष्टरीय लेफका लोक नृत्य महोत्सव रुपये 4.95.710/- 

मे 10 सदस्यीय ओडिशी लोक नृत्य समूह मे भाग लेने कं लिए 

40. इजिष्ट मो. wate लंगा, दिल्ली कं नेतृत्व मँ 8 23 अगस्त-5 सितम्बर, 2010 सूफौ समा महोत्सव मेँ भाग लेने कं लिए रुपये 448 588/- 

सदस्यीय राजस्थानी लोक समूहं 

4}. दक्षिण अफ्रीका सुश्री मेत्रयी पहाड़ी, दिल्ली दरार 20 28 अगस्त-3 सितंबर, 2010 इंडियन शो मेँ भाग लेने के लिए रुपये 12 28.789/- 

सदस्यीय लोक नृत्य 
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42. दक्षिण अफ्रीका मोहिनीअट्टम संस्थान केन्द्र, दिल्ली से 18 6-20 सितंबर, 2010 Tal इतिहास महोत्सव-2010 के दौरान रुपये 9,10,600/- 

सदस्यीय मोहिनीअर्टम नृत्य समूह “स्वान लेक" निर्माण कौ प्रस्तुति 

( सामूहिक कार्यं )-यात्री अनुदान 

43. आस्दरलिया प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन, तमिलनादु के नेतृत्व 9 सितबर-5 अक्तूबर, 2010 सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए रुपये 9.27 244/- 

म 5 सदस्यीय कार्नरिक वायलीन समूह 

44. यृएसए श्री उदय भालवाल्कर् (धरपद), महाराष्ट 9 सितंबर-9 नवंबर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने कं लिए रुपये 126 576/- 

दो यात्री अनुदान | 

45. यूएसणए सुश्री लुशीन दूबे (थियेरर्), नई दिल्ली 10 सितबर-13 अक्तूबर, 2011 सलाम भारत नामक संगीत नारक का AA रुपये 4.60 000/- 

आठ यात्री अनुदान कएने के fw 

46. मालदीव श्री सुरिद्र सागर एंड पारी, पंजाब के नेतृत्व 15 सिततंबर-20 सितंबर, 2010 सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए रुपये 4,63 528/- 

मँ 14 सदस्यीय पंजाबी लोक नृत्य समूह 

47. यूके श्री कलामंडलमं गोपी, केरल के नेतृत्व 4 15 सितंबर-3 दिसंबर, 2010 ae पँ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने ओर रुपये 170 000/- 

कथकली समूह कार्यशालाएं आयोजिते करने के लिए 

पांच यात्री अनुदान 

48. बांग्लादेश सुश्री निवेदिता पार्थसारथी, तमिलनादु के नेतृत्व 15-24 सितंबर, 2010 सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए रुपये 2,15 831/- 

A 5 सदस्यीय भरतनाट्यम नृत्य समूह 

49-51 कतर (1) श्रीमती गोवर्धन कुमारी, राजस्थान के 25 सितेबर-5 अक्तूबर, 2010 दोहा मे भास्तीय सास्कृतिक महोत्सव मेँ रुपये 206.717/- 

मस्कट नेतृत्व मे 12 सदस्यीय लोकनृत्य समूह भाग लेने के लिए 

यूष (आब धाबी) 

कतर 

मस्कट 

यूष (आब् धाबी) 

कुवैत 

कतर 

(2) निजामी syst (श्री चद् निजामी), 

नई दिल्ली का 8 सदस्यीय कव्वाली 

समूह 

(3) सुश्री रेखा मेहरा, नई दिल्ली के 

नेतृत्व मै 7 सदस्यीय कथक नृत्य समूह 

25 सितंबर-8 अक्तूबर, 2010 

25-29 सितंबर, 2010 

रुपये 7,04 000/- 

रुपये 2,04 193/- 
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52-54 इजिप्ट 

55. 

56. 

57. 

दक्षिण कोरिया 

Mes 

RH 

दक्षिण अफ़रोका 

¢) श्री रितेश सर्जन सहाय, उत्तर प्रदेश द्वारा 

पांच सदस्यीय तलाश संगीत बैड कौ 

अगुवाई कौ गई 

(i) श्री अमरजीत सिंह, मणिपुर के नेतृत्व 4 

14 सदस्यीय मणिपुरी नृत्य समूह “रग 

निकेतन" 

(ii) at जे. सी. जडंजा, गुजरात के नेतृत्व में 

12 सदस्यीय गुजराती लोक नृत्य समूह 

“Sa लोकं कला केन्र" 

पंडित बिरजू महाराज, नई दिल्ली द्वार नृत्य 

निर्देशित 21 सदस्यीय act समूह जिनमे 

निम्नलिखित शामिल थैः 

(i) सुश्री दीपिका tet के नेतृत्व में 

3 सदस्यीय कुच्चिपुदी नृत्य समूह (ii) सुश्री 

वकटरमन कं नेतृत्व मेँ 3 सदस्यीय भरतनाट्य 

नृत्य समूह (iii) FA पार्वती दत्ता कं नेतृत्व मँ 

तीन सदस्यीय ओडिसी नृत्य समूह (iv) सुत्री 

परमिता AA कं नेतृत्व मेँ 4 सदस्यीय कथक 

नृत्य समूह (४) सुश्री बिंबावती देवी के नेतृत्व 

मे 3 सदस्यीय मणिपुरी नृत्य समूह 

श्री अभिजीत मोहकर, महाराष्ट कं नेतृत्वे मे 6 

सदस्यीय प्युजन समूह 

सुश्री चेतना जालान, पश्चिम बंगाल के नेतृत्व 

मेँ 10 सदस्यीय समकालीन नृत्य समूह 
“ पदतिक " 

26 सितंबर-4 अक्तबर 2010 मिश्र मेँ भारत सप्ताह A भाग लेने के लिए 

28 सितंबर-18 अक्तूबर, 

2010 

29 सितंबर-6 अक्तूबर, 

2010 

30 सितम्बर-; अक्तृबर्, 

2010 

ages मै 12d अतर्गष्टरीय नृत्य एवं संगीत 

महोत्सव ओर दक्षिण कोरिया मेँ जियोजू 

ame सोरी महोत्सव में भाग लेने 

के लिए 

gan स्थापना दिवस समारोहं मँ भाग 

लेने कं लिए 

saa में चौथे क्षेत्रीय पीबरीढी adem मेँ 

भाग लेने कं लिए 

रुपये 1 &4.575/- 

रुपये 15.50 679/- 

रुपये 3137, 560/- 

रुपये 3 22.728/- 

रुपये 6 67,000/~ 
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58. यृएसणए श्री सदानम हरिकुमार बसंतम, केरल के 30 सितंबर-४ अक्तूबर, 2010 “Sega US” नामक भारतीय कलात्मक रुपये 4.23 500/- 

नेतृत्व मँ कथकली समूहं ५ सतविकम नृत्य महोत्सव मेँ भाग लेने कं लिए 

कलासदनम" 

सात यात्रा अनुदान 

59. विर्तनाम श्री गोपा कुमार कुम्मान, केरल के नेतृत्व मेँ 1-17 अक्तूबर, 2010 नान an अतरष्टरय लोक नृत्य महोत्सव में रुपये 6.25 600/- 

ताईवान 8 सदस्यीय कलारी waze समूह “ सीवीएन भाग लेने के लिए 

HAR नाडा कावू कलीकट" 

60. नेपाल श्री प्रहलाद ब्रह्मचारी, पश्चिम बंगाल दरार 2-6 ARTA, 2010 सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने कं लिए रुपये 1,61 256/- 

Wa सदस्यीय बाउल समूह 

61-62. {pies ८) श्री गाजी खान, राजस्थान कं नेतृत्व में 13 अक्तूबर-3 नवंबर, 2010 दिवाली कं अवसर पर प्रस्तुति देने के लिए रुपये 14.20.900/- 

12 सदस्यीय राजस्थानी समूह 

(i) Ft उदय WER, कर्नाटक कं नेतृत्व में रुपये 10.46 000/- 

चार सदस्यीय जादू समूह 

63. केन्या श्री उमाकांत सिहं नमिरकपम, मणिपुर के नेतृत्व 13 अक्तूबर-1 नवंबर, 2010 सस्कतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए रुपये 12.52 022/- 

दक्षिण अफ्रीका मँ 12 सदस्यीय मणिपुरी नृत्य समूह “एन 

aera” 

64. aid सुश्री रुकमणी चरर्जी, नई दिल्ली के नेतृत्व मेँ 15-23 अ्तूबर, 2010 wey नोर्वेजियन att तथा ae कार्यक्रम रुपये 1 80,545/- 

भरतनाट्यम मे भाग लेने के लिए 

चार यात्रा अनुदान 

65. दुबई श्री नील GA मुखर्जी, नई दिल्ली क नेतृत्व 4 13-17 अक्तूबर 2010 सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए रुपये 53.100/- 

तीन सदस्यीय हिदुस्तानी गायन समूह “ आहग " 

तीन यात्रा अनुदान 

66. सीरिया श्री हरीश गंगानी, नई दिल्ली के नेतृत्व मेँ 6 17-22 अक्तूबर, 2010 सीरिया मेँ पामिर महोत्सव मेँ भाग लेने के लिए रुपये 2.61 500/- 

सदस्यीय नृत्य समूह 
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67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

72. 

73. 

74. 

75. 

त्रिनिडाड एवं रोबेगो 

उन्देकिस्तान 

ea 

मैविसिको 

आस्दरलिया 

इटली 

त्रिनीडाड एवं रोबेगो 

सूरीनाम 

qa 

क्यूबा 

de डोमिनिगो 

रूस 

इथोपिया 

दक्षिण STRAT 

श्री weed हुसैन, उत्तर प्रदेश कं नेतृत्व 

मे 7 सदस्यीय कव्वाली समूह 

श्री आफताब Fal तथा श्री हाशिम Gat, 

महाराष्ट कं नेतृत्व मं 8 सदस्यीय कव्वाली 

समूहं 

सुश्री arene, आश्र प्रदेश के नेतृत्व में 

7 सदस्यीय कथक नृत्य समूह 

श्री रहमत खान लगा, नई दिल्ली का 15 

सदस्यीय कथक नृत्य समूह 

सुश्री सर्वपल्ली माधवी माला, आध्र प्रदेश 

के नेतृत्व मँ 5 सदस्यीय कुचिपुदी नृत्य समूह 

श्री जोरावर सिह wea, गुजरात कं नेतृत्व 4 

12 सदस्यीय भावी बेहरूपी तथा एक्रोबेरटिक 

समूह 

श्री UR मराकरं वलापिल, केरल के नेतृत्व 

मेँ 8 सदस्यीय मार्शल आरं समूह " दिदुस्तानी 

कलार संगम" 

श्री वच्चू खान लंगा, राजस्थान के नेतृत्व मे 

12 सदस्यीय राजस्थानी तलोक नृत्य समूह 

श्री सुभाष गोयल तथा सुश्री अजू गोयल, 

मई दिल्ली के नेतृत्व मे 16 सदस्यीय पंजाबी 

संगीत (विविध) समूह 

19-28 अक्तूबर, 2010 

19-25 FRR, 2010 

20 अक्तूबर; Aq, 

2010 

27 अक्तूबर-13 नवंबर, 

2010 

29 अकतूबर-4 नवंबर, 

2010 

29 अक्तु 14 नवंबर, 

2010 

1-10 नवंबर, 2010 

4-11 नवबर्, 2010 

5-23 नवम्बर्, 2010 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए 

उन्वेकिस्तान मे “ भारत वर्ष" कं एक भाग 

के रूप में सास्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने 

कं लिए 

सर्वारिनों महोत्सव तधा लानाओ महोत्सव मेँ 

भाग लेने कं लिए 

दिवाली के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम 

प्रस्तुत करने के लिए 

दिवाली के अवसर पर सास्कृतिक कार्यक्रम 

प्रस्तुत करने के लिए 

सोस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने कं लिए 

दिवाली कं अवसर पर सास्कृतिक कार्यक्रम 

प्रस्तुत करने के लिए 

दिवाली के अवसरं पर सांस्कृतिक कार्यक्रम 

प्रस्तुत करने कं लिए 

रुपये 8 61 745/- 

रुपये 6 09 000/- 

रुपये 8 01.800/- 

रुपये 12,47 635/- 

रुपये 4.63 505/- 

रुपये 14.57 411/- 

रुपये 12,14,000/- 

रुपये 572 760/- 

रुपये 13.79 995/- 
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76. चीन सुश्री एेश्वर्या नित्यानंद, आध्र प्रदेश के नेतृत्व 10-16 नवंबर, 2010 सांस्कृतिक DAHA प्रस्तुत करने के लिए रुपये 88 ,890/- 

मे 5 सदस्यीय भरतनाट्यम नृत्य समूह 

77. जपन सुश्री राजश्री काले नागरकर, महाराष्ट कं 11-25 नवम्बर, 2010 सास्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए रुपये 22 36 350/- 

दडोनेशिया नेतृत्व मँ 12 सदस्यीय लावणी समूह 

रूस 

78. वियतनाम श्री सुवीर मलिक, नई दिल्ली के नेतृत्व में 12-16 नवंबर, 2010 दिवाली कं अवसर पर॒ सास्कृतिक कार्यक्रम रुपये 6 88 352/- 

9 सदस्यीय de समूह “परिक्रमा' प्रस्तुत कनै कं लिए 

79. चीन श्री बाबू खान, राजस्थान कं नेतृत्व A 12 15-29 नवंबर, 2010 गुआंजाऊ, चीन मेँ द्वितीय फुबाओं ग्रामीण रुपये 6.85 632/- 

सदस्यीय राजस्थानी लोक नृत्य समूह सांस्कृतिक महोत्सव में भाग लेने कं लिए 

80. इजराइल उस्ताद इकबाल अहमद खान, दिल्ली के 20-22 नवंबर्, 2010 ओयूटढी महोत्सव मेँ भागं लेने कं लिए रुपये 2.94 620/- 

नेतृत्व मँ 5 सदस्यीय ददुस्तानी गायन समूह 

81-85. बाग्लादेश ¢) श्री राजेन्द्र गगानी (कथक), दिल्ली 26 नवंबर-3 दिसंबर, 2010 वाग्लादेश मेँ “ अनद् यक्ष” नामक भारतीय रषये 3 00.556/- 

महोत्सव मे भाग लेने के लिषए 

Gi) सुश्री ter गांगुली (eget गायन) रुपये 3 35 841/- 

x7, दिल्ली 

(0) श्री देबोज्योती बोस (सरोद )>3, पश्चिम रुपये 78 937/- 

जगाल 

Gv) at सुभाष गोयल तथा सुश्री ay गोयल रुपये 2,52,000/- 

(पंजाबी लोक संगीत )>८15, दिल्ली 

®) श्री मनोज मित्रा (धियटर)>20, पश्चिम रुपये 2.37.970/- 

बाल 

86. नाहजीरिया सुश्री राखी सपेरा, राजस्थान के नेतृत्व मेँ 27-30 नवंबर्, 2010 “ आबूजा कार्निवल" मँ भाग लेने के लिए रुपये 946.500/- 

12 सदस्यीय राजस्थानी लोक नृत्य समूह , 

87. यूके श्री मुज्जफर् अली, नृत्य निदेशक, नई दिल्ली 1-8 दिसम्बर, 2010 “ जहां -ए-घुसरो " परियोजना हेतु अग्निम दौर रुपये 2.96.042/- 
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88. 

89. 

90. 

91. 

92. 

93. 

94, 

95. 

96-97 Aug (आबू धावी) 

सेनेगल 

म्यामार 

मोरिशस 

सिंगापुर 

भूयान 

कतर (दोहा) 

श्रीलंका 

नेपल 

at यात्रा अनुदान 

(i) सुश्री feet रोमानाबेनं छोटुभाई, गुजरात 

के नेतृत्व मँ 10 सदस्यीय सिद गोमा समूह 

श्री अनव Tal भाई, उत्तर प्रदेश कं नेतृत्व 

मे 5 सदस्यीय कव्वाली समूह 

श्री गोविद्राजन इलान गोवन, दिल्ली कं नेतृत्व 

मं 5 सदस्यीय कर्नाटक गायन समूह 

सुश्री शोभना नारायण, दिल्ली कं नेतृत्व मँ 13 

सदस्यीय कथक नृत्य समूह 

श्री what सिह, पंजाब कं नेतृत्व में 14 

सदस्यीय भागडा तथा गिदा समूह 

श्री राजिनद्र रोक, नई दिल्ली के नेतृत्व में 14 

सदस्यीय भागडा समूह 

श्री कोराकल चंदरशेखरन, केरल के नेतृत्व मे 

आठ सदस्यीय कथकली समूह 

श्री सतीश बन्बर, नई दिल्ली कं नेतृत्व मे 6 

सदस्यीय गायन समूह 

दो सांस्कृतिक समूहः 

@) श्री जयपू खान लंगा, राजस्थान के नेतृत्व 

मँ 12 सदस्यीय राजस्थानी लोक नृत्य समूह 

(i) उस्ताद एम. जफर निजामी, दिल्ली के 

नेतृत्व मेँ 8 सदस्यीय कव्वाली समूह 

21-26 दिसबर, 2010 

11-19 जनवरी, 2011 

11-21 जनवरी, 2011 

12-15 जनवरी, 2011 

22-27 जनवरी, 2011 

24-27 जनवरी, 2011 

24 जनवरी-2 फरवरी, 2011 

24-28 जनवरी, 2011 

25 जनवरी-2 फरवरी, 2011 

विश्व श्याम कला तथा संस्कृति महोत्सव 4 

भाग लेने कं लिए 

म्यांमार कं विभिन wed मेँ सांस्कृतिक कार्यक्रम 

प्रस्तुत करने के लिए 

गणतंत्र दिवस कं अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम 

प्रस्तुत करने के लिए 

“इंडिया शो" मेँ भाग लेने के लिए 

गणतंत्र दिवस कं अवसर पर सास्कृतिक 

कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए 

एशियाई Feat कप खेलो के दौरान सांस्कृतिक 

कार्यक्रम प्रस्तुत करने कं लिए 

गणतत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम 

प्रस्तुत करने कं लिए 

Toda दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम 

प्रस्तुत करने के लिए 

भारतीय सांस्कृतिक सप्ताह तथा गणतंत्र दिवस 

समारोह मे भाग लेने के लिए 

रुपये 7.22,104/- 

रुपयं 4.00 308/- 

रुपये 542 860/- 

रुपये 4.83 400/- 

रुपये 3.56.134/- 

रुपये 3.38 400/- 

रुपये 3.34,160/- 

रुपये 1.50 564/- 

रुपये 7 84 428/- 
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98. 

99. 

100. 

101. 

102. 

103. 

104. 

105- 

106. 

107. 

108. 

angels 

यमन (सेनाआ) 

चीन 

तुका 

जर्मनी 

tis 

किग्निस्तान 

रूस 

acer 

फिलिपिंस 

हंगरी 

स्लोवानिया 

रोमानिया 

नेपल 

सुश्री श्वेता मिश्रा, उत्तर प्रदेश कं नेतृत्व मे 

5 सदस्यीय कथक नृत्य समूह 

श्री भुगरा खान, राजस्थान कं नेतृत्व मँ 10 

सदस्यीय राजस्थानी लोक नृत्य समूह 

सुश्री नम्रता पमनानी, दिल्ली कं नेतृत्व मं 10 

सदस्यीय कथम नृत्य समूह 

सुश्री मंजरी चतुर्वेदी, उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में 

12 सदस्यीय कथक नृत्य समूह 

सुश्री सीमा तिवारी, एनसीआर, उत्तर प्रदेश के 

नेतृत्व मे 10 सदस्यीय भोजपुरी समूह 

सुश्री अनीता शर्मा, असम के नेतृत्व मे 8 

सदस्यीय सत्रिया समूह 

श्री एन. नारायण सिंह, दिल्ली क नेतृत्व मं 

8 सदस्यीय पुग तथा ढोल चोलम समूह 

(i) ot जुनैन हलीम खान (सितार)>3, 

महाराष्ट 

(i) श्री अभिजीत रोय चौधरी (सरोद )>4, 

उत्तर प्रदेश 

सुश्री प्रिय दर्शनी शोम, पश्चिम बंगाल 

कं नेतृत्व मँ 7 सदस्यीय समकालीन समूह 

सुश्री जिला खान, दिल्ली के नेतृत्व मेँ चार 

सदस्यीय सुगम संगीत (सूफौ) समूह 

25-28 जनवरी, 2011 

25-29 जनवरी, 2011 

25-29 जनवरी, 2011 

2-5 फरवरी, 2011 

8-15 फरवरी, 2011 

9-21 फरवरी, 2011 

11-19 फरवरी, 2011 

12-26 फरवरी, 2011 

14-23 फरवरी, 2011 

17-2] फरवरी, 2011 

Ta दिवस कं अवसर पर सास्कृतिक कार्यक्रम 

प्रस्तुत करने कं लिए 

गणतंत्र दिवस कें अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम 

प्रस्तुत करने के लिए 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए 

वाणिज्य एवं उद्योग रज्य मत्री को यात्रा के 

दौरान भासत MA भाग लेने कं लिए 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के few 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए 

तीसरे अतरयष्टरीय deren महोत्सव मे भाग 

लेने के लिए 

27 सरायेवो शीतकालीन महोत्सव मे भाग लेने 

के लिए 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने कं लिए 

रुपये 143 .721/- 

रुपये 5,18 200/- 

रुपये 6,76 200/- 

रुपये 4,64.723/- 

रुपये 7,08 637/- 

रुपये 9.78 300/- 

रुपये 645 700/- 

रुपये 735 000/- 

रुपये 1148 261/- 

रुपये 1 98 .891/- 
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109. मोरिशस सुश्री पियोशा कैलाश अनुज दिल्ली के 25 फरवरी-3 मार्च, 2011 सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत के के लिए रुपये 6.23 500/- 

नेतृत्व मँ 6 सदस्यीय भक्ति गान समूह 

110. बं्लादेश सुश्री विद्या शाह, दिल्ली कं aga मेँ चार 1-5 मार्च, 2011 Tia दिवस समरोह कं अवसर पर “वूमेन रुपये 1.51016/- 

सदस्यीय ददुस्तानी गायन (भव्ति) समूह a fale” कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए 

111. न्यूजीतैड श्री राजेनद्र WaT, दिल्ली को 04 यात्रा 03-23 मार्च, 2011 श्री मोहिन्दर सिंह fect, अध्यक्ष नटराज रुपये 3,29 684/- 

अनुदान सांस्कृतिक केन्द्र के आमंत्रण पर “2010 

स्पिरिट ate इंडिया" नामक aad दौरा 

कार्यक्रम मँ भाग लेने कं लिए 

112. मोगीशस सुश्री water मारिया, मेलिटा, मेनेजेस' ई- 6-14 मार्च, 2011 “ कार्निवल ओंफ विक्टोरिया इंटरनेशनल" मेँ भाग रुपये 6.57420/- 

डायस, गोवा के नेतृत्व मेँ गोवा कला लेने कं लिए 

` अकादमी का 12 सदस्यीय सांस्कृतिक . 
समूह 

113. मेक्सिको सुश्री काकोली बोस, पश्चिम बंगाल के नेतृत्व 11-24 मार्च, 2011 “ भारत सप्ताह" में भाग लेने के लिए रुपये 8.68 435/- 

Fe म 5 सदस्यीय ओडिसी नृत्य समूह 

114. त्िनिडाड एवं रोबेगो श्री कार्तिकेश्वर राणा, ओडिशा के नेतृत्व में 14-24 मार्च, 2011 होली/फगवा ओर सेट पैटिक्स दिवस समारोह रुपये 13,51 ,173/- 

“दक्षिणा साही छाउ नृत्य मंदिर" नामक 10 मेँ भाग लेने कं लिए 

सदस्यीय मयूरभंज छाउ समूह 

115. यूएसए श्री शिवानी वजीर पसरीच, नई दिल्ली, मध्य मार्च, 2011 “geal” नाटक का मंचन करने के लिए परिषद् ने 5 लाख रुपये 

आईसीसीआर के पैनल पे शामिल एक कौ एकमुश्त रशि प्रदान 

कलाकार कौ 

116. SPATE Usa जसराज, नई दिल्ली क नेतृत्व मँ पांच 16-20 मार्च, 2011 सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के few रुपये 4.28 427/- 

सदस्यीय गायन समूह 

111. sai सुश्री विधा लाल, नई दिल्लौ के नेतृत्व A 10 17-27 मार्च, 2011 आस्टरिया मे भारत सांस्कृतिक सप्ताह A भाग रुपये 807 292/- 

स्वीटजर्लैड सदस्यीय समकालीन कथक नृत्य समूह लेने ओर daa, स्वीरजरतैड मेँ रल एवं 
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आभूषण नियति प्रोनयनं परिषद्, द्वारा आयोजित 

सांस्कृतिक कार्यक्रमों मेँ भाग लेने कं लिए 

118-119. जर्मनी श्री जोहर अली, नई दिल्ली के नेतृत्व मं 18-21 मार्च, 2011 मिरलद्यूशर, teh (एमडीआर)-मिडल जर्मन रुपये 4.79 209/- 

6 सदस्यीय वायलिन समूह रेडियो स्टेशन द्वारं आयोजित “रेदी दंस-फरस्ट 

जर्मनी सुश्री सरोजा वैद्यनाथन, नई दिल्ली के 18 मार्च-4 अप्रैल, 2011 रो" नामक कार्यक्रम मेँ सांस्कृतिक प्रस्तुति देने रुपये 11,16,179/- 

अल्जीरिया नेतृत्व A 10 सदस्यीय भरतनाट्यम नृत्य समूह कं लिए 

ans 

120. anftern श्री अनवर खान, राजस्थान के नेतृत्व मै 10 19-30 मार्च, 2011 atten म भारत सांस्कृतिक सप्ताह मेँ भाग रुपये 8 47,163/- 

HA सदस्यीय राजस्थानी लोक नृत्य समूह तेने के लिए 

121. Pleas सुश्री लैशराम बीना देवी, मणिपुर के नेतृत्व 22-27 मार्च, 201] dad, स्वीट्जरलैड यें रल एवं आभूषण निर्यात रुपये 5.20 385/- 

मे 8 सदस्यीय मणिपुरी नृत्य समूह प्ोनयन परिषद् द्वारा आयोजित सांस्कृतिक 

कार्यक्रमों मेँ भाग लेने के लिए 

122. उक्रेन सुश्री अनुराग वर्मा, राजस्थान के नेतृत्व 23-29 मार्च, 2011 सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने कं लिए रुपये 4.18 945/- 

gehen मेँ 12 सदस्यीय समकालीन कथक समूह 

123. यूएसए श्री वजीफुदीन डागर (भक्ति संगीत) दिल्ली 28 मार्च, 2011 सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए रुपये 193 729/- 

wre पाच यात्रा अनुदान 

124, ray सुश्री विजय लक्ष्मी (मोहिनी seca), 30 मार्च-8 अप्रेल, 2011 सास्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुतं करे कं लिए रुपये 3,52.459/- 

नई दिल्ली 

पांच यात्रा अनुदानं 

125. ओमान श्री राजेश उपाध्याय, उत्तर प्रदेश कं नेतृत्व 30 मार्च-2 अप्रैल, 2011 सास्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने कं लिए रुपये 2,56 370/- 

म 8 सदस्यीय भोजपुरी समूह 
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विवरण I] 

बारह जानै वाले सास्कृतिक प्रतिगिधिमडल 

1 अप्रेल, 2011-31 मार्च, 2012 

करसं दौरा किए गए देश समूह का नाम दिनांक यात्रा का प्रयोजन अभियुक्तियां 

॥ 2 3 4 5 6 

1. वियतनाम श्री afin सोनम सोपारी, जेएण्डके के नेतृत्व 5-13 अप्रैल, 2011 बद्धिस्ट सम्मेलन ओर टैगोर सम्मेलन मे रुपये 8 50 820/- 

2-9. 

मे 13-सदस्यीय जम्मू ओर कश्मीर लोक नृत्य 

समूह उत्तरी कला ओर संस्कृति 

0) श्री हस राज हंस, पंजाब के नेतृत्व में 14-17 अप्रैल, 2011 

8-सदस्यीय सुफौ समूह 

(i) GR मंजरी चतुर्वेदी, उत्तर प्रदेश के नेतृत्व 

मे 2-सदस्यीय Eel कथक समूह 

(ii) श्री वजहत हुसैन, उत्तर प्रदेश के नेतृत्व 

मे 6-कव्वाली समूह 

(iv) सुश्री मालिनी अवस्थी, उत्तर प्रदेश के 

नेतृत्व मे 7-सदस्यीय सुगम शास्त्रीय संगीत समूह 

(४) सुश्री मालविका सरूकाई, तमिलनादु के 

नेतृत्व मेँ 4-सदस्यीय भरतनाट्यम नृत्य समूह 

(vi) at नवतेज सिंह जोहर, दिल्ली कं नेतृत्व 

मँ &-सदस्यीय भरतननाट्यम नृत्य समूह 

(शी) श्री गुलाम नबी नामथाहली, जम्मू एण्ड 

कश्मीर के नेतृत्व 4 5-सदस्यीय हिन्दुस्तानी 

गायन समूह 

(viii) रूमी फारंडेशन, दिल्ली को 11 

यात्रा अनुदान 

भाग लेना 

जहा-ए-खुसरू महोत्सव मेँ भाग लेना रुपये 5 05 900/- 

रुपये 1 00 500/- 

रुपये 3 30.000/- 

रुपये 3,10 556/- 

रुपये 281 500/- 

रुपये 3,70 300/- 

रुपये 345.770/- 
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10. जिम्बव्वे सुश्री संगाधिया सोनालबेन हंसदेवजी, गुजरात 25 अप्रैल-5 मई, 2011 हरर anita कला महोत्सव (एचभईएफए) रुपये 8 96 022/- 

के नेतृत्वं मेँ 12-सदस्यीय गुजराती लोक मे भाग लेना 

समूह ‘hay’ 

1}. quay श्री सर्द सलमान क्रिस्टी (शाही कव्वाली 25 अप्रैल-17 मई, 2011 स्मिथसोनियन जादृघर मेँ सुफौ सम्मेलन मेँ रुपये 544 000/- 

समूह, राजस्थान कं नेतृत्व मे &-सदस्यीय भाग लेना 

कव्वाली समूह 

12. आस्दलिया सुश्री स्नेहा चक्रधर, दिल्ली के नेतृत्व मे 6- 28 अप्रैल-8 AE, 2011 वार्षिक उगादी महोत्सव मेँ भाग लेना रुपये 4.82.712/- 

सदस्यीय भरतनार्यम नृत्य समूह 

13-15. इजादल कार्य दल को यात्रा अनुदान- 2-23 मई, 2011 द्रादल मे “ भारत महोत्सव मे" भाग रुपये 10.63 202/- 

(i) सुश्री अदीती मगलदास, दिल्ली कं नेतृत्व लेने कं लिए 

मे 11-सदस्यीय कथक नृत्य समूह 

Gi) पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, महाराष्ट के 

नेतृत्व मेँ 5-सदस्यीय यात्रिकौय समूह 

(ii) चार विद्रानः सुश्री अल्का पांडे (क्यूरेटर), 

सुश्री नमिता गोखले, श्री तरूण तेजपाल तथा 

सुश्री उर्वशी बुयलिया (लेखक) 

16-17. ईरान (i) a 3g खान, राजस्थान के नेतृत्व A 8- 10-17 मई, 2011 “ भारतीय संस्कृति के दिनि" नामक कार्यक्रम रुपये 408.739/- 

सदस्यीय राजस्थानी लोक संगीतं समूह मेँ भागलेने कं लिए 

(i) श्री अभय रूसतम सोपोरी, दिल्ली कं 09-18 मई, 2011 रुपये 3 44 966/- 

नेतृत्व मे 06 सदस्यीय संतूर समूह 

18. मोरीशस श्री उमराव खान, राजस्थान के नेतृत्व मे 10- 12-19 मई, 2011 महाराणा प्रतापय दिवस कार्यक्रम मेँ भाग लेने रुपये 529 297/- 

सदस्यीय राजस्थानी समूह कं लिए 

19. यृएसए सुश्री लीलेर दुबे, दिल्ली के नेतृत्व में 12-23 मई, 2011 “Sf एल्बम" नामक नाटक मेँ कला AAT रुपये 4.94.880/- 

Wee टाइम धियेटर समूह को 8 यात्रा अनुदान हेतु 
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20. स्लोवेनिया सुश्री राधिका शाह, दिल्ली कं नेतृत्व म 12- 23-26 मई, 2011 “हारमोनी WHIT कल्चर" नामक कार्यक्रम रुपये 7,54.000/- 

सदस्यीय कथक समूह मँ भाग लेने कं लिए 

a. dae ओर at श्री संदीप शर्मा के नेतृत्व मेँ 16-सदस्यीय 28 मई -18 जुन, 2011 arta ओर dant मे 166d भारतीय आगमन रुपये 26.18 679/- 

iret बारबाडोस सूरीनाम “नकश विरसा" भागा ओर fires समूह दिल्ली दिवस मे भाग लेना ओर क्षेत्र मे सांस्कृतिक 

कला प्रदर्शन 

22. FA बारबाडोस श्री शिवा प्रसाद दास॒ के नेतृत्व मे 28 मई-18 जुन, 2011 “भारतीय आगमन दिवस” के महोत्सव को रुपये 23 31 058/- 

14-सदस्यीय fae समूह “असोम ज्योती मनाने मे भाग लेना 

सांस्कृतिक गोष्ठी " असम 

23. यृएसए श्री रजित कपुर को आर्थिक सहायता 6-12 जून, 2011 पुणे sed नाटक का मंचन (श्री रजित कपूर रुपये 1277712/- 

(नारयशाला समूह)- रेज प्रोडक्शन को 12.77.712 रुपये का भुगतान किया गया था 

24. जर्मनी श्री प्रम कुमार मल्लिक, उत्तर प्रदेश द्वार 6 जून-5 जुलाई, 2011 उनके aad टूर के लिए मलिक पारिवारिक रुपये 1 84.270/- 

धुपद समूह को 05 यात्रा अनुदान दीम टूर 2011-नई Ve कं लिए एक मंच 

25. साउथ Ta श्री अभिजीत अजय पोहांकर, महाराष्ट कौ 16-26 जून, 2011 दक्षिणी ameter के विभिन wed A भारत रुपये 3 80.640/- 

अगुवाई वाला 8-सदस्यीय फ्यूजन बैड समूह कं लघु त्योहार मं भाग लेना 

26.  अजखैजान श्री अमन अली ane, दिल्ली के नेतृत्व मेँ 23 जून-3 जुलाई, 2011 गांजा ओर शेखी में आयोजित करिए जाने वाले रुपये 3 56 308/- 

5-सदस्यीय सरोद समूह द्वितीय संगीत महोत्सव (सिल्क वे) में भाग लेना 

27. साउथ अफ़रीका श्रीमत उमा wat, दिल्ली कं नेतृत्व मे 15- 23 जुून-10 जुलाई, 2011 दक्षिणी अफ्रीका के विभिन शहरों A भारत रुपये 20 52,036/- 

Ta सदस्यीय कथक नृत्य समूह के लघु त्योहारो मेँ भाग लेना 

28. मलेशिया श्री मोहसीन अली खान के नेतृत्व मे 4- 24-28 जून, 2011 संस्कृतकं कला प्रदर्शन करना रुपये 179 434/- 

सदस्यीय सितार समूह 

29. इंडोनेशिया at बालाकृष्णन tn, दिल्ली कं नेतृत्व मे 1-4 जुलाई, 2011 एकल anise अभिनीत कला (सीपा) मे रुपये 4,57,156/- 

10-सदस्यीय कथकली समूह भाग लेना 
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30. साउथ अफ़ौका श्री यार् मोहम्मद लंगा, राजस्थान के नेतृत्व 1-8 जुलाई, 2011 WARTS महोत्सव मेँ भाग लेना रुपये 10.81093/- 

मेँ 12-सदस्यीय राजस्थानी फोल्क समूह 

31. तुर्क st सिधव करणभाई भयाबी, गुजरात के नेतृत्व 7-12 जुलाई, 2011 HA स्वर्ण कारागोज लोक नृत्य रुपये 1123 163/- 

रूस मेँ 14-सदस्यीय गुजराती समूह प्रतियोगिता मेँ सास्कृतिक कला प्रदर्शन 

32.  यूएसए श्री नीतीन नाथ हर्ष, राजस्थान के नेतृत्व में 8 जुलाई-30 अगस्त सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना रुपये 4,79 500/- 

WRIA लोकं समूह THU भुन को 07 

यात्रा अनुदान 

33. स्पेन अल्जीरिया श्री रीदमल खान, राजस्थान कं नेतृत्वं मे 14- 10-22 जुलाई, 2011 सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना रुपये 19 56 527/- 

सदस्यीय राजस्थानी समूह 

34. फिनलैड एस्टोनिया श्रीमती मोनीमाला बोराह असम के नेतृत्व 20-30 जुलाई, 2011 सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना रुपये 10.04.028/- 

मे 12-सद्स्यीय fae नृत्य समूह “दक्ष्विणी 

सांस्कृतिक गोष्ठी " 

35. आस्ट्रेलिया श्रीमती कोमकली, (हिन्दुस्तानी वोकल) पुणे को 19-26 जुलाई, 2011 सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना रुपये | 60,218/- 

03 यात्रा अनुदान 

36. यूके at cheat फ़ासिस्को नैपोलियो बटेटो मार्टिनस, 22-24 जुलाई, 2011 ग्लोबल गांव HARA 2011 मेँ भाग लेना रूपये 8.98 901/- 

गोवा के नेतृत्व A गोवा कला अकादमी से 

14-सदप्यीय गोवा सांस्कृतिक समूह 

37. मलेशिया सिंगापुर श्रीमती सुमन देवगन, दिल्ली कं नेतृत्व में 22-26 जुलाई, 2011 सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना रुपये 3 81,172/- 

5-सदस्यीय लाइट क्लासिकल (गजल) 

38. Tee श्रीमती संगीता सोनाल्बेल हंसादेवी, गुजरा 27 जुलाई-2 अगस्त, 2011 “खरीफ महोत्सव” मेँ भाग लेना रुपये 5,19,667/- 

कं नेतृत्व मेँ 10-सदस्यीय गुजराती समूह 
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39. नीदर्तैदूस श्री राकेश उपाध्या, उत्तर प्रदेश के नेतृत्व मं 29 जुलाई-1 अगस्त, 2011 हेग मं ^ मिलन महोत्सव” मे भाग लेना रुपये 6.21.523/- 
8-सदस्यीय भोजपुरी समूह 

40. साउथ SBT श्री अमीत चौधरी, पश्चिम बंगल को 04 29 जुलाई-2 अगस्त, 2011 सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना रुपये 199 688/- 

यात्रा अनुदान 

Al. फ़रस पृथ्वी नाट्यशाला समूह श्री गोपाला ओर श्रीमती 2-21 अगस्त, 2011 peat वार्षिक नाट्यशाला कार्यशाला मे रुपये 34 882/- 
कनी कस्तुरी, महाराष्ट को 02 यात्रा अनुदान भाग लेना 

42. टरीनीदाद ओर टोबैगो श्रीमती मरीयेनला पी मेस्केरेनस एडियस, गोवा 6-16 अगस्त, 2011 सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना रुपये 23 42 585/- 
ग्रेनाडा के नेतृत्व मे 14- सदस्यीय गोवा फोल्क नृत्य 

समूह “गोएंचीम steer” 

43, Faire श्रीमती उर्मीला देवी, दिल्ली के नेतृत्व मे 11-26 ` अगस्त, 2011 “समा"-सूफौ महोत्सव मे सांस्कृतिक कला रुपये 6 56,191/- 

8-सदस्यीय कव्वाली समूह “AI भारती" प्रदर्शन 

44. यृएसए श्री आशीश खोखर, दिल्ली को 05 यात्र 11 अगस्त -11 सितम्बर, 2011 मोहन खोखर के नृत्य प्रदर्शन अनुभव को रुपये 3 06.560/- 

अनुदान दिखलाने कं लिए 5 ant द्वारा लाइव 

Re प्रदर्शन, 3 मुख्य भारतीय शापस्त्रीय 

नृत्य नीधियां का प्रदर्शन 

45. भून श्री मनुगसैग gain, नागालैंड के नेतृत्व 12-20 अगस्त, 2011 स्वतत्रता दिवस कं अवसर पर सांस्कृतिक रुपये 3 06 200/- 
मे 4-सदस्यीय बैड समूह “ एवियोजैसिस" कला प्रदर्शन करना 

46. श्रीलंका श्रीमती नलिनी ओर कमलिनी, दिल्ली के 13-21 अगस्त, 2011 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक रुपये 6 00.959/- 

नेतृत्व मेँ 10-सदस्यीय कथक नृत्य समूह केला प्रदर्शन करना 

47. फौजी श्रीमती मीरा दास, ओडिशा के नेतृत्व 13-23 अगस्त, 2011 भारतीय संस्कृती केन्द्र कौ स्थापना के 40 रुपये 21,13.720/- 

म 12-सदस्यीय ओडीसी नृत्य समूह वर्षं होने के अवसर पर सांस्कृतिक कला 

प्रदर्शन केरना 

48. हगरी श्रीमती शिप्रा गोयल, दिल्ली कं नेतृत्व मे 14-22 अगस्त, 2011 वार्षिक फूल महोत्सव मे भाग लेना रुपये 2004.192/- 
12-सदस्यीय बोँलीवुड समूह 
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49. साउथ sata श्री sah ate मनीकंदन, तमिलनादु के 14-23 अगस्त, 2011 सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना रुपये 2,02 500/- 

नेतृत्व मे 5-सदस्यीय कार्नैटिक भोकल समूह 

50. नेपाल श्रीमती शोभना नारायण दिल्ली के नेतृत्व में 15-20 अगस्त, 2011 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रुपये 6.92.195/- 

12-सदस्यीय कथक नृत्य समूह सस्कृतिक कला प्रदर्शन करना 

51. कनाडा श्री एल्कं सिन्हा, मेघालय के नेतृत्व मेँ शिलांग 18-22 अगस्त, 2011 योर्टो महोत्सव में भाग लेना रुपये 11.34 454/- 

चैम्बर कोय समूह को 19 यात्रा अनुदान 

52. वियतनाम श्रीमती मोहिनी रूपनाथ, राजस्थान के नेतृत्व 18-29 अगस्त, 2011 सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना रुपये 10.83 900/- 

मे 12-सदस्यीय रजस्थानी लोक समूह 

53 उन्बेकिस्तान श्री नजीर ओर श्री नासीर अहमद खान, 25-30 अगस्त, 2011 “ शराक तरनालारी " (afte कौ रुपये 579 042/- 

आन्ध्र प्रदेश कं नेतृत्व मेँ 6-सदस्यीय कव्वाली स्वरलहरियो) मेँ भाग लेना 

समूह “ वारसी sed” 

54. नेपाल श्रीमती दीपमाला मोहन, दिल्ली के नेतृत्व 30 अगस्त-9 सितम्बर, 2011 सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना रुपये 5.99 216/- 

मँ 5-सदस्यीय गायन समूह 

55. यूएसाए श्री अमोल पालेकर ओर उनकौ पली 1-3 सितम्बर, 2011 एक गैर-लाभकारी संगठन नाट्य भारती, रुपये 3 22.000/- 

सुश्री संध्या गोखले, महाराष्ट को 02 यात्रा के लिए दो नाटकं का निदंशन करना 

अनुदान 

56-57. बालादेश ( सुश्री शरमिष्ठा मुखर्जी, नई दिल्ली के 6-8 सितम्बर, 2011 सार्वं बैठक के संबंध मेँ सांस्कृतिक रुपये 4.96 933/- 

नेतृत्व मँ 11-सदस्यीय कथक नृत्य समूह कला प्रदर्शन करना 

(i) सुश्री ज्याती घोष, पश्चिम बंगाल के 

नेतृत्व मे 5-सदस्यीय गायन समूह 

58, किर्मिस्तान सुश्री सोनल सगाथिया, गुजरात के मेतृत्व 6-11 सितम्बर, 2011 विश्व के लोगों का महाकाव्य “ दूसरे रुपये 5.19 667/- 

मे ।[-सदस्यीय गुजराती समूह विश्व महोत्सव” मेँ भाग लेना 

59. तंजानिया केन्या ` . - श्री गुलाम कादिर, दिल्ली के नेतृत्व मेँ 14-23 सितम्बर, 2011 सस्कृतिक कला प्रदर्शन करना रुपयं 9,78 810/- 

&-सदस्यीय कव्वाली समूह 
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60-62. साउथ Ala (i) श्री सलीम खान राजस्थानी लोक समूह, 2-12 सितम्बर, 2011 ई/आई एवं कार्यदल द्वारा आयोजित साउथ रुपये 4.94 880/- 

राजस्थान को 08 यात्रा अनुदान apa में भारतीय अनुभव सां इतिहास 

के पांचवें संस्करण मे भाग लेना 

(ii) Thee दुबे, दिल्ली को 6 हवाई यात्रा 7-16 सितम्बर, 2011 

टिकट 

(ii) ot असताद देबो (कंरेग्पोररी नृत्य)> 10, 13-24 सितंबर, 2011 

दिल्ली 

63-64. यूएसए यूके. सुश्री कौशल्या रेड्डी, दिल्ली को 02 यात्रा 18 सितम्बर-6 सास्कृतिक कला प्रदर्शन करना ओर व्याख्यान रुपये 1.33 451/- 

अनुदान अक्तूबर, 2011 आयोजित करना 

यूएसए सुश्री भावना test (कुच्चीपुदी), दिल्ली 18 सितम्बर 

17 मार्च, 2011 

65. यूके. गायन कलाकार श्री सतीश बल्बर ओर 22 सितम्बर-22 गाधी जयंती कं अवसर पर अंतरराष्ट्रीय मित्र॒ रुपये 87 900/- 

वानी बन्बर दिल्ली को 02 यात्रा अनुदान अक्तूबर, 2011 समिति द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कला 

प्रदर्शन करना 

66. जो्जिया श्री विक्रम अय्यंगर, पश्चिम बंगाल के 23-30 सितम्बर, 2011 अतरष्ट्रय तन्लीसी नार्यशाला महोत्सव रुपये 6 06 000/- 

नेतृत्व मेँ “wa” समूह को 09 यात्रा अनुदान मे भाग लेना 

67. यूके. गुलाम Wan, बाबू फकीर्, अकास wal, 26 सितप्बर-9 अक्तूबर, 2011 सांस्कृतिक कला ve करना रुपये 174.835/- 

गोपन देवनाथ ओर नूरआलम, वाले बाउल 

wart समूह, पश्चिम बंगाल को 05 यात्रा 

अनुदान 

68. अर्मेनिया डो. युमनम सदानंद सिंह, मणिपुर के नेतृत्व 28 सितम्बर 9 अक्तूबर, 2011 Haniel उच्च भोज कला प्रदर्शन महोत्सव रुपये 8 25 000/- 

मे कागलेई AEA नाट्यशाला सूचीपत्र समूह 2011 मे भाग लेना 

को 15 यात्रा अनुदान 

69. quay सुश्री लीला सैमसन, तमिलनाडु का 10-सदस्यीय 28 सितम्बर-13 अक्तूबर, 2011 भारत कं वर्ष कं भाग मेँ सास्कृतिक कला रुपये 11 09 283/- 

कलाक्ेत्र समूह प्रदर्शन करना 
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70. फास श्री जी.एस. रंजन (बांसुरी), तमिलनाडु को 04 30 सितम्बर-12 अक्तूबर, 2011 सास्कृतिक कला प्रदर्शन करना रुपये 2,05 ,148/- 

यात्रा अनुदान 

71. श्रीलंका at cium. कृष्णा (कर्नारिक गायन), तमिलनाडु 1-8 अक्तूबर, 2011 नवरात्री महोत्सव कं साथ-साथ सांस्कृतिक रुपये 55 909/- 

को 04 यात्रा अनुदान कला प्रदर्शन करना 

72. RSCTA gr tet अबेल, दिल्ली कं नेतृत्व में 3-10 STIR, 2011 मेलबोरन महोत्सव A भाग लेना रुपये 8.81.115/- 

मंगानियर विलोभन समूह को 15 यात्रा अनुदान 

13. जर्मनी श्री जयचंद्रन पलाजी, कर्नाटक क नेतृत्व में 5-16 अक्तूबर, 2011 “dda” ओर “ध्वनि” नृत्य प्रदर्शन रुपये 340.200/- 

अटाकालारी समूह कं आंदालेन कला अराकालारी ्रस्तूत करना 

कन्दर को 09 यात्रा अनुदान 

74. भूटान at संजीव भार्गव दिल्ली के नेतृत्व में "शीर" 10-14 अक्तूबर, 2012 भूटान नरेश एचएम कौ शाही शादी के रुपये 15 00.000/- 

के द्वारा 3-सदस्यीय समूह साथ, -साथ सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना 

75-76. न्यूजीतैड (i) सुश्री सीथालाकाशिमी साहूकारू, तमिलनाडु 6-17 अक्तूबर, 2011 दीवाली उत्सव मेँ भाग लेना रुपये 7.28,167/- 
का 4-सदस्यीय We समूह (1) सुश्री अमुसाना 

देवी नोनगथोम्बन, मणिपुर के नेतृत्व मे 11- रुपये 18.74.140/- 

सदस्यीय नृत्य समूहं 

71. मेकिसको श्री अमृत नटराज, Tere के नेतृत्वे में 10-25 अक्तूबर, 2011 mated के अतिररषटरीय महोत्सव के od रुपये 10.42 385/- 

6-सदस्यीय आधात समूह ' लाया नादअमृत' संस्करण में भाग लेना 

78. बेरूत तुर्कमेनिस्तान at सुरेश के. jen, दिल्ली कं नेतृत्व मे 10 अक्तूबर-7 नवम्बर 2011 सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना रुपये 30,67 325/- 
फिनलैड ओर रूस 14-सदस्यीय बोलीवुड ‘Adan’ समूह 

79. ता्ईुवान श्री सती कंरा मोहापात्रा, ओदिशा के नेतृत्व 12-23 अक्तूबर, 2011 सास्कृतिक कला प्रदर्शन करना रुपये 7.60 400/- 

मे “ सृजन" ओडीसी नृत्य समूह 

80. aH ओर dat श्री THR अहमद, उत्त प्रदेश के नेतृत्व 13-23 अक्तूबर, 2011 ईद महोत्सव मे भाग लेना रुपये 20,15,035/- 

सूरीनाम मे 8-सदस्यीय कव्वाली समूह 
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81. जर्मनी सुश्री अल्केया पुंजाला, तमिलनाडु कं नेतृत्व में 15-21 अक्तूबर, 2011 “ भारतीय सांस्कृतिक सप्ताह" मेँ भाग लेना रुपये 9.09.707/- 

6-सदस्यीय कुचीपटी नृत्य समूह 

82. कनाडा सुश्री शर्मिष्ठा मुखर्जी, दिल्ली के नेतृत्व मेँ 15-23 अक्तूबर, 2011 “ भारतीय प्रदर्शन " मेँ सास्कृतिक कला प्रदर्शन रुपये 3,14 500/- 

6-सदस्यीय कथक नृत्य समूह कला 

83. TRE रंजीत सेनगुप्ता (सरोद), पश्चिम बंगाल को 15-31 HATA, 2011 सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना रुपये 47.700/- 

01 यात्रा अनुदान 

84. RM सुश्री रीला होरा, दिल्ली के Age में 18-23 अक्तूबर, 2011 SAA उदीयमान दिवस महोत्सव कं अवसर रुपये 3 25,193/- 

5-सदस्यीय ओडीसी नृत्य समूह पर सास्कृतिक कला प्रदर्शन करना 

85. कतर श्री इल्वीस गोज, गोवा के नेतृत्व मेँ गोवा 19-25 अक्तूबर, 2011 “विश्व गोवा दिवस" पर सांस्कृतिक कला रुपये 4 86 .000/- 

लोक समूह को 15 यात्रा अनुदान प्रदर्शन करना 

86. चेक Frater श्री सलीम खान लगा, राजस्थान कं नेतृत्व मेँ 19-22 अक्तूबर, 2011 सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना रुपये 8,96 389/- 

12-सदस्यीय राजस्थानी लोक समूह 

87. आसद्या श्री नीलय खान मो-सीदकौ, पंजाब के 19-25 अक्तूबर, 2011 सलाम ओरिषट महोत्सव मेँ भाग लेना रुपये 7.79 398/- 

कतर नेतृत्व में 8-सदस्यीय कव्वाली समूह 

88. इथोपिया श्री अकबरमिया मुलमाली काद्री, गुजरात कं 21-29 अक्तूबर, 2011 सास्कृतिक कला प्रदर्शन करना। रुपये 9,73,1338- 

नेतृत्व मेँ 12. -सदस्यौय गुजराती लोक 

समूह “सिदी धमाल मोमा" 

89. aan श्री संतोष कुमार नायर, दिल्ली के नेतृत्व में 25-31 अक्तूबर, 2011 पोंजगऊ महोत्सव मेँ भाग लेना रुपये 723 920/- 

13-सदस्यीय कंटेमपरोरी ५“ संध्या" 

90. after श्री सुभाषचन्द्रा पारेख, महाराष्ट के नेतृत्व 25-31 ARR, 2011 पोंजगउ महोत्सव मे भाग लेना रुपये 3.27 322/- 

मे 5-सदस्यीय इल्यूजन जाद् समूह 
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91. कनाडा सुश्री सोहिना चरनालिया (कपूर), दिल्ली क 31 अक्तूबर-21 नवम्बर, 2011 नार्य कला प्रदर्शन कना रुपये 32,90.977/- 

यूके. नेतृत्व मे 20-सदस्यीय नार्य समूह “ माहिम 

aug जक्शन" 

92. इंडोनेशिया श्री संजय कुमार शर्मा, उत्तर प्रदेश क नेतृत्व 2-16 नवम्बर, 2011 भारत ओर इंडोनेशिया के मध्य 60 वर्ष के रुपये 45,18 697/- 

फिजी म 23-संदस्यीय रामायण समूह “ब्रज लोक रजनयिक संबंधों कौ यादगार के रूप मे 

कला रामायण" योग्यकर्ता मेँ कला प्रदर्शन करना 

93. कोलम्बिया श्री sek दलाल, गुजरातं के नेतृत्व में 7-26 नवेबर, 2011 सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना रुपये 21 93 561/- 

9-सदस्यीय गुजराती लोक समूह “अविष्कार ” 

94. oH सुश्री गीतांजली लाल, दित्लौ के नेतृत्व मं 11-13 नवम्बर, 2011 भारतीय कासादे ला कौ Sat वर्षगांठ कें रुपये 1107.585/- 

कथक ae निर्माण “Ay सा" महोत्सव पर सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना | 

95. अल्जीरियः (i) सुश्री रानी खनम, दिल्ली के नेतृत्व 4 21-28 नवम्बर्, 2011 वर्षं 2011 के लिए विश्व कौ तलेमसेन-दी रुपये 10 66.251/- 

7-सदस्यीय सूफौ कथक समूह दस्लामिक सांस्कृतिक राजधानी मे ५ भारतीय 

Gi) श्री अनीस deat, अराबीक कैलीग्राफिस्ट, सप्ताह " मे भागीदारी करः 

दिल्ली 

(iii) St मोहम्मद बाबा मोदृदिन, ओडिशा 

96. हंग काग श्री मधु मार्गी, केरल के नेतृत्व मँ कोडीयत्तम 22-29 नवंबर, 2011 इटेनजिबल विरासत कार्यक्रम कौ दसवीं रुपये 1.52 000/- 

समूह को 04 यात्रा अनुदान वर्षगांठ कं महोत्सव पर 

97. तनजानिया श्री पुरन भट्ट, दिल्ली कं नेतृत्व मँ 7-सदस्यीय 23-28 नवंबर, 2011 सास्कृतिक कला प्रदर्शन BT रुपये 7.52 488/- 

Te समूह ओर एक जादृगर 

98. नाइुजीरिया, वेनि श्री चारू पानीकर, केरल के नेतृत्व मं 25 नवम्बर-4 दिसंबर, 2011 “अबुजा कार्निवल-2011, मे भाग लेना रुपये 12,56 583/- 

“ अनुष्ठान केन्द्र कोबल का 15-सदस्यीय 

थाइयान समूह " 

9. यूएई श्री dea सिह खीया, पंजाब के नेतृत्व में 26 नवम्बर-6 दिसम्बर, 2011 40d wee दिवस समारोह मे भागं लेना रुपये 10.12 913/- 

15-सदस्यीय रगला पंजाब समूह 
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100. नेपालं श्री सेरिग ait मेगी, हिमाचल प्रदेश 10- 2-5 दिसम्बर, 2011 “हिमालयन alert समारोह" पर सांस्कृतिक रुपये 4.29 548/- 

सदस्यीय अजी लाहम मास्क नृत्य समूह कला प्रदर्शन करना 

101. धाई्ेड श्री रमन कुट्टी नैय्यर, दिल्ली कं नेतृत्व मे 3-10 दिसम्बर, 2011 अतररष्टरीय रामायण महोत्सव में भाग लेना रुपये कला 7.24.758/- 

15-सदस्यीय कथकली समूह 

102. FTE सुश्री पायल रामचंदानी, दिल्ली कं नेतृत्व मं 4-10 दिसबर, 2011 सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना रुपये 6 21 335/- 

06-सदस्यीय कुचीपडुी नृत्य 

103. तनजानिया श्री जी.सी. जदेजा, गुजरात कं नेतृत्व A 10- 6-14 दिसंबर, 2011 सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना रुपये 7,76 885/- 

सदस्यीय गुजराती समूह 

104. al श्री जौ ओल्वेरस, पश्चिम ama के नेतृत्व मेँ 14-20 दिसंबर, 2011 विश्व संगीत महोत्सव A भाग लेना रुपये 6.80.574/- 

नाद ब्रह्म बैड समूह को 06 यात्रा अनुदान 

105. मलेशिया श्री परमजीत fae नरूला, महाराष्ट के नेतृत्व मे 22 दिसंबर, 2011- भारतीय संस्कृतिक केन्द्र कौ स्थापना रुपये 43 47.758/- 

फिजी 15-सदस्यीय बोलीवुड समूह “कार्मिक संयोजन " 6 जनवरी, 2012 कं 40 वर्ष होने के अवसर पर सांस्कृतिक 

कला प्रदर्शन करना 2011-2012 

106. म्यामार श्री गुलाम हुसैन, दिल्ली के Age मेँ नियाजी 23 दिसम्बर, 2011 यूआरएस महोत्सव कं अवसर पर सांस्कृतिक सपय 7,14 846/- 

भाई का 8 सदस्यीय कष्वली समूह -2 जनवरी, 2012 कला प्रदर्शन करना 

107. व्राजील श्री एन. रविकिरण, तामिततनादु के नेतृत्व 4 11-20 जनवरी, 2012 सांस्कृतिक कला प्रदर्शन BE रुपये 11.18 687/- 

4-सदस्यीय विचित्र वीणा 

108. चीन सुश्री किरण सहगल, दिल्ली के नेतृत्व मं 12-19 जनवरी, 2012 मणतत्र दिवस कं अवसर पर सांस्कृतिक कला रुपये 6 89.478/- 

13- सदस्यीय ओडिसी नृत्य प्रदर्शन करना 

109. बालादेश मोनालिषा घोष, पश्चिम बंगाल कं नेतृत्व में 20-20 जनवरी, 2012 सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना रुपये 326 879/- 

07-सदस्यीय ओडिशी नृत्य 

110. श्रीलंका सुश्री अदीती मगलदास, दिल्ली के नेतृत्व में 20-31 जनवरी, 2012 गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक रुपये 6 61 918/- 

12-सदस्यीय कंटेप्परोरी नृत्य कला प्रदर्शन करना 
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111. अल्जीरिया सुश्री रविन्द्र कौर, दिल्ली के नेतृत्व मेँ 14- 22 जनवरी-5 फरवरी, 2012 Ta दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक रुपये 14.78 364/- 
सदस्यीय भागडा ओर fier समूह कला प्रदर्शन करना 

112. मालदीव श्री अभिषेक माथुर, दिल्ली के नेतृत्व मेँ 24-27 जनवरी, 2012 गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर रुपये 4 87 827/- 
9 सदस्यीय “ada” बैण्ड समूह सांस्कृतिक प्रस्तुति 

113, जाम्बिया तंजानिया “पंजाब पुलिस सांस्कृतिक दस्ता ", पंजाब के 24 जनवरी-2 फरवरी, 2012 गणतत्र दिवस समारोह के अवसर पर रुपये 14.58 882/- 
14 सदस्यीय भांगड़ा ओर fier समूह सास्कृतिक Teh 

114. फिजी सुश्री सबिता देवौ, दिल्ली के नेतृत्व मर 24 जमवरी, 7 भारतीयं सांस्कृतिक केन्द्र कौ स्थापना कं रुपये 2447 579/- 
6-सदस्यीय हिन्दुस्तानी गायन संगीत समूह फरवरी, 2012 40 वर्षं के अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुति 

115. यूएई सुश्री अवानी मर्कण्डभाईं रुशी, गुजरात के 25 जनवरी-6 फरवरी, 2012 भारतीय सास्कृतिक सप्ताह मे भाग लेना रुपये 8 39.643/- 
नेतृत्व मेँ “ समन्वय” के 12 सदस्यीय के 

गुजराती लोक नृत्य समूह 

116. पाकिस्तान पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, महाराष्ट के 26-30 जनवरी, 2012 गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर रुपये 4.24.505/- 

6 सदस्यीय यात्रिक (बांसुरी) समूह सास्कृतिक प्रस्तुति 

117. मोरीशस सुश्री लहरी कोलाचेला, आध्र प्रदेश के 30 जनवरी, 10 फरवरी कावेरी महोत्सव मेँ भाग तेना रुपये 6 15,994/- 
6 सदस्यीय Hag गायन समूह 2012 

118. मोरीशस कारी वासिफ रजा नूर नरखवन, महाराष्ट 3-15 फरवरी, 2012 ईद मिलाद उन नवी कं समारोह के अवसर रुपये 48.187/- 
को 1 यात्रा अनुदान पर भाग लेना 

119. जापान सुश्री शुभ्रा भारा, महाराष्ट कं नेतृत्व मे 4-9 फरवरी, 2012 भारत-जापान राजनयिक ay के 60 वर्ष रुपये 2948 949/- 
25 सदस्यीय siege नृत्य समूह पुरे होने के अवसर पर सास्कृतिक प्रस्तुति 

120- पाकिस्तान (i) at परमजीत सिंह नरूला (पिकी नरूला) 12-14 फरवरी, 2012 लाहौर मँ आयोजित “इडया शो" मे दोनों आईसीसीआर ERI कोई 
121. महाराष्ट कं नेतृत्व मँ “ कार्मिक कनेक्शन " 

कं 24 सदस्यीय बलीवुड समूह 

(i) सुश्री कुमुदिनी लिया, गुजरात कं नेतृत्व 

q “aga” के 11 सदस्यीय कत्थक समूह 

भागीदारों को आईसीसीआर ने सहायता प्रदान 
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122, मोीशस उमराव सलोदिया, राजस्थान के 8 सदस्यीय 12-27 फरवरी, 2012 महाशिवरत्रि महोत्सव मेँ भाग लेना रुपये 12 99.739/- 
साऊथ TTT हिन्दुस्तानी गायन समूह 

123. aes सुश्री प्रीति, दिल्ली कं नेतृत्व में पंजाबी 15-27 फरबरी, 2012 सांस्कृतिक प्रस्तुति रुपये 8 87,166/- 
अकादमी के 14 सदस्यीय भांगड़ा व 

गिद्धा समूह 

124. आस्ट्रेलिया श्री बधु प्रसाद, पं. बंगाल के नेतृत्व 4 19-27 फरवरी, 2012 हैनरिक इवेन के “लेडी win द सी" रुपये 5,67.000/- 

अभिनव fret अनुसंधान कद्र को 9 के अनुकूलन “ सागर कन्या” नाटक कौ 

यात्रा अनुदान प्रस्तुति 

125, यूएसए श्री ए. लक्ष्मनास्वामी (भरतनाट्यम) तमिलनाडु 23 फरवरी-31 मई 2012 संस्कृत्यालय संस्थान के संगीत कार्यक्रम में रुपये 2.75 000/- 

को 5 यात्रा अनुदान aa 

126. अर्जरीना डोः मुस्तफा रजा, दिल्ली कं नेतृत्व मे 3 25 फरवरी-5 मार्च, 2012 सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना रुपये 14.04.208/- 

सदस्यीय विचित्र वीणा समूह 

127. मैविसको सुश्री रजकी, राजस्थान के नेतृत्व म 12 सदस्यीय 27 फरवरी-3 मार्च भारत व्यापार प्रदर्शनी मे भाग लेना रुपये 35.70.745/- 

राजस्थानी लोक नृत्य समूह 2012 

128. नेपल सुश्री प्रतीक्षा शर्मा, दिल्ली के नेतृत्व मेँ 2 01-05 मार्च, 2012 सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना रुपये 65 252/- 

सदस्यीय प्रकाश Me समूह 

129. सेशल्स सुश्री चम्पा सपेरा, राजस्थान के नेतृत्व मे 1-5 मार्च, 2012 सेशल्स महोत्सव मेँ भाग लेना रुपये 1641 071/- 

12 सदस्यीय राजस्थानी लोक समूह 

130. धाईलैण्ड सुश्री रंजना गौहर, दिल्ली कं नेतृत्व मेँ 4-7 मार्च, 2012 “चित्रांगदा” नारक कौ प्रस्तुति रुपये 3,16 729/- 

9 सदस्यीय ओडिशी नृत्य समूह 

131, इण्डोनेशिया सुश्री areata मिश्रा, दिल्ली के नेतृत्व 4-8 मार्च 2012 सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना रुपये 8 28.065/- 

मेँ 8 सदस्यीय कत्थक समूह 
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132, afar अफ्रीका सुश्री स्वाती सिन्हा, दिल्ली के नेतृत्व मेँ 6-12 मार्च, 2012 “जीवन के आनन्दोत्सव उत्सव ” रुपये 6,14.060/- 

8 सदस्यीय सूफौ कत्थक नृत्य समूह मे भाग लेना 

133. ओस्रिलिया पं शिवकुमार शमां (संतूर), महाराष्ट को 7-23 मार्च, 2012 “ भारत मे संगीत कार्यक्रम कौ भावना" रुपये 2,63 869/- 

PHS 4 यात्रा अनुदान मे भाग लेना 

134, यूगाण्डा श्री हयात मोहम्मद, राजस्थान कं नेतृत्व मे 8-12 मार्च, 2012 होली के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम रुपये 10.33 982/- 

14 सदस्यीय राजस्थामी समूह प्रस्तुत करना 

135. यूके. सुश्री शिवानी वजीर पसरिच ओर दो सहयोगियां 9-11 मार्च, 2012 दक्षिण बैक केन्द्र में विश्व महिला उत्सव रुपये 1 36 500/- 

दिल्ली के लिए 3 यात्रा अनुदान मँ प्रदर्शन करना 

136, श्रीलंका डो. कुमुद् fear, दिल्ली के नेतृत्व मेँ 5 13-20 मार्च 2012 सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना रुपये 204.032/- 

सदस्यीय प्रकाश संगीत समूह 

137. इण्डोनेशिया सुश्री मालविका सरोकई, तमिलनाडु के नेतृत्व 17-22 मार्च, 2012 सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना रुपये 8,75 695/- 

मे 7 सदस्यीय भरतनाट्यम नृत्य समूह 

138. नयूजीतैण्ड पं देबू चौधरी, दिल्ली को 1 यात्रा अनुदान 22-24 मार्च, 2012 सास्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना रुपये 59 691/- 

139. इण्डोनेशिया सुश्री मनीषा गुलयानी, राजस्थान के नेतृत्व मं 28 मार्च -2 अप्रैल 2012 बाली उत्सव मेँ भाग लेना रुपये 7.59.360/- 

12 सदस्यीय (कत्थक नृत्य ओर राजस्थानी 

लोक गीत) 

140, यूएस, इटली गुनदेचा Fe, मध्य प्रदेश को 5 यात्रा अनुदान 28 मार्च-6 मई 2012 सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना रुपये 7.21 496/- 

> 
BI 

६
0
८
 

` 
०५६

 ५
२५

६ 
vo
r



बाहर् 

विवरण 

जने वाले सांस्कृतिक रतिमिधिमंडल 

अल, 2012-मार्च 2013 

क्रम दौरा किया गया देश दल का नाम तिथि दौरा का प्रयोजन रिप्पणी 

स 

I 2 3 4 5 6 

1. वियतनाम “ठाकुर TR शाज पोशाक", पश्चिम बंगाल 4-18 अप्रल-2012 हू उत्सव में भाग लेना ओर सांस्कृतिक रुपये 14.97 453/- 

के प्रोडक्शन कं साथ सुश्री शर्मिला बिस्वास प्रदर्शन करना 

x21 

2. a श्री अनुज मिश्रा, उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में 04 5-29 अप्रैल, 2012 सांस्कृतिक प्रदर्शन करने कं लिए रुपये 6.92495/- 

जर्मनी सदस्यीय कथक नृत्य समूह 

स्फ 

3. यएसए श्री तरूण भट्टाचार्य (संतूर), पश्चिम बंगाल के 6 अआरैल-21 मई, 2012 सांस्कृतिक प्रदर्शन करने कं लिए रुपये 244 000/- 

लिए चार यात्रा अनुदान 

यात्रा अनुदान 

4 यूके, दक्षिण बैक ax, यूकं के लिए तैतीस यात्रा अनुदान 7-22 अप्रैल, 2012 जियो @एलकेमी उत्सव मँ भाग लेना रुपये 23 42.806/- 

(i) विक्रम घोष ओर अग़रम मोहनता (पपन 

एक्स) x2 राजस्थानी लोक, पश्चिम बंगाल 

(ii) We tie 12 राजस्थान x 

(iii) रघु दीक्षित (रक्कर समूह) कर्नाटक 6x . 

(iv) शंकर महादेवन ( बोलीवुड समूह) ओर 

पूर्वायन dest 7 सितार, महाराष्ट 

(v) एक्स 6 डा. एल. सुब्रमण्यम (सितार) 

तमिलनाडु 

यात्रा अनुदान 

$. युके सुश्री रंजना The, दिल्ली के नेतृत्व मे 9 8-23 अप्रैल, 2012 चित्रागंदा म॑ सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए रुपये 14.27 460/- 

सदस्यीय ओडिसौ नृत्य समूह 
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6. यूके श्री राजीव सेठी, एशियाई तिरासत फाउंडेशन, 10-23 अप्रैल, 2012 जियो @एलकेमी उत्सव मे भाग लेना रुपये 10,11 803/- 

दिल्ली को सत्रह यात्रा अनुदान 

यात्रा अनुदान 

7. तुर्कमेनिस्तान श्री ia wee, दिल्ली कं नेतृत्व मेँ 14-सदस्यीय 12-16 अप्रैल, 2012 सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए रुपये 1043 293/- 

कटपुतली समूह 

8 सूस 8 सदस्यीय 12-20 अप्रेल, 2012 सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए रुपये 17,67 428/- 

at गुलाम वारिस ओर श्री गुलाप साबिर्, 

दिल्लौ के नेतृत्व मेँ कव्वाली समूह 

तीन द्रवेश नर्तक दिल्ली आर ae, 

दिल्ली सूट कं लिए दौ हवाई टिकट 

9. स्वीट्जर्लैड श्री सुखविन्दर सिंह, पंजाब कं नेतृत्व मे 13-22 अप्रैल, 2012 स्विर्जरलैड मे ya उत्सव मँ भाग लेना रुपये 10.79.141/- 

सदस्यीय 10 भागा समूह 

10. पेरू (लीमा) सुश्री मसाको ओनो, ओडिशा के नेतृत्व मेँ 2 15 अप्रेल- 8 मई, 2012 सांस्कृतिक प्रदर्शन करने कं लिए रुपये 5,07 559/- 

सदस्यीय sifsat नृत्य समूह 

11. aa (सिमी भाटिया कं अनुरोध एर) श्री राहुल 19-21 set, 2012 समा महोत्सव कं लिए सुश्री सिमी भारिया कं रुपये 2.63 869/- 

शर्मा (संतूर), महाराष्ट कं लिए एक यात्रा अनुरोध पर संस्कृति प्रदर्शन करे के few 

अनुदान 

यात्रा अनुदान 

12. सिंगापुर श्री गगनदीप सिह, पंजाब के नेतृत्व में 20-23 अप्रैल, 2012 amet समारोह मेँ भाग लेने कं लिए रुपये 3,97 610/- 

12 सदस्यीय भागडा ओर गिद्धा समूह 

13. न्यूजीलैण्ड ताजमहल नृत्य नाटिका 31 मार्च, 2012 Waal मनोरंजन द्वारा ताजमहल नृत्य रुपये 5 00 .000/- 

सुश्री रीता शशिधरन, न्यूजीलैड नाटिका का मेगा शो ओर एएसबी 

रामच ओंकलैण्ड, =pitis में मंचन 

करने के लिए 5.00.000/- रुपये कौ 

वित्तीय सहायता 
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14. 

15. 

फिनलैण्ड (हेलंसिकौ) 

दक्षिण कोरिया 

चूएसए 

कनाडा 

यूएस 

जिग्बाबे 

्रिनिदाद टोबेगो 

दोमिनिका रिपन्लिक 

इजरायल 

श्री परीथ vara, श्री राजू के. कमातकार् 

ओर श्री राजकुमार पंजाबी, कर्नारक को तीन 

यात्रा अनुदान 

यात्रा अनुदान 

श्री पूर्णं दास बाउल, पश्चिम बंगाल के नेतृत्व 

मे 8 सदस्यीय बाउल समूह 

श्री वनराज भाटिया (आकस्टाासंगीतकार) 

सुश्री रानी दिन बुरा, महाराष्ट कं लिए 

a हवाई टिकट सुश्री अमल अल्लाना ओर 

श्री निसार अल्लाना (रगमंच), दिल्ली की 

a एयर टिकट 

यात्रा अनुदान 

श्री मेजर सिंह, पंजाब के नेतृत्व मे 10 

सदस्यीय भागा समूह 

श्री जया भास्कर पैरवी, आधर प्रदेश के 

नेतृत्व मे 09 सदस्यीय टक्कर समूह “ ताल 

चाद्य कचैरी " 

तेरह टीम वर्कं प्रोडक्शन, दिल्ली कौ टीम 

के लिए अनुदान श्री चुगे खान के नेतृत्व 

मेँ 08 सदस्यीय राजस्थानी जोश समूह 

श्री रजत कपूर कं नेतृत्व मँ 04 सदस्यीय 

कलाउन लेभर थियेरर गुप 

डो. एल. सुत्रमण्यम के नेतृत्व मेँ 05 सदस्यीय 

कर्नारक वायलिन समूह 

22-29 अप्रैल, 2012 

1-8 मई, 2012 

2 मई-8 जून, 2012 

2-20 मई, 2012 

2-9 मई, 2012 

6-21 FS, 2012 

6-11 मई, 2012 

विश्व बधिर उत्सव मेँ भाग लेने के लिए 

सांस्कृतिक प्रदर्शन करने कं लिए 

area विश्वविद्यालय > संगीत का 

जूहिथ केलोक प्रो. द्वारा निदंशित 

गिरीश कर्नाड कौ अगनिवर्षा पर 

आधारित एक ओपेर का प्रदर्शन 

करने के लिए 

हरारे अतर्यष्टीय उत्सव कला मेँ भाग 

लेने के लिए 

दस्पात उत्सवे भँ भाग लेने के लिए 

“saga मे भारत “ उत्सव का 

सांस्कृतिक प्रदर्शन करने कं fou 

रुपये 2.30 500/- 

रुपये 8.27.784/- 

रुपये 8,03 432/- 

रुपये 11,10215/- 

रुपये 21 52 733/- 

रुपये 7.28 868/- 
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यात्रा अनुदान 

20. जापान श्री आरिफ खान (तबला), पश्चिम बंगाल के 10-22 मई, 2012 जापान मे सुनामी ओर भूकंप से पीटिता रुपये 45.141/- 

लिए एक यात्रा अनुदान के लिए धन जुटाने के लिए सांस्कृतिक 

प्रदर्शन करने के लिए 

यात्रा अनुदान 

21. मारीशस श्री लाखनसी मेलोडियोडेडरा, गुजरात के नेतृत्व 10-16 मई, 2012 सांस्कृतिक प्रदर्शन करमे के लिए रूपये 11.87.591/- 

मं 12 सदस्यीय गुजराती लोक समूह 

22. दक्षिण अफ़ोका श्री शाहिद fast, उत्तर प्रदेश के नेतृत्व मे 16-27 मई, 2012 Jana उत्सव मेँ भाग लेने कं लिए रुपये 9.25 300/- 

8 सदस्यीय कव्वालौ समूह 

23. दक्षिण अफ़ीका डो. पदा Grea, तमिलनाडु के नेतृत्व मेँ 19-26 मई, 2012 त्यागराज उत्सव में भाग लेने कं लिए रुपये 13.52 260/- 

12 सदस्यीय भर्तनार्यम नृत्य समूह 

24. इथोपिया feat श्री राजेश Wn, दिल्ली कं नेतृत्व मेँ 21-27 मई, 2012 सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए रुपये 1136 020/- 

10 सदस्यीय सहवास फ्यूजन नड समूह 

25, फिजी सुश्री मालिनी अवस्थी, उत्तर प्रदेश कं 22 मई-02 जुम, 2012 भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र को 40वीं रुपये 16 90 .525/- 

नेतृत्व मे 8 सदस्यीय cee शास्त्रीय वर्षगांठ कं अवसर पर सांस्कृतिक प्रदर्शन 

संगीत समूह करने कं लिए 

26. पोलैण्ड पंडित हग्प्रसाद चौरसिया (बांसुरी) ओर 11-17 मई, 2012 पंडित चतुर लाल मेमोरियल सोसाइरी के 

उनके समूह, महाराष्ट को यात्रा अनुदान लिए समर्थन करने के लिए 

यात्रा अनुदान 

27. जापान श्री गुरू दुर्गा चरण रणबीर, ओडिशा 23-30 मई, 2012 भारत ओर जापान कं बीच राजनयिक रुपये 14.56 040/- 

के नेतृत्व में 14 सदस्यीय ओडिसी 

नृत्य समूह 

Faw कौ 60वीं वर्षगांठ कं उपलक्ष 

समारोह मे भाग लेने के लिए 
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28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34, 

35, 

36. 

MEAS 

मलेशिया 

Fea 

नेपाल 

ईगन 

जापान 

फिनलैण्ड 

किर्गीस्तान 

द्स्टोनिया 

19 सदस्यीय ओडिसी ^ निर्वाण" नाट्य बले 

सेटर समूह श्री अनिरुद्ध दास, दिल्ली का 

Age किया 

सुश्री नंदनी कृष्णा, महाराष्ट के नेतृत्व मेँ 06 

सदस्यीयं AAA नृत्य समूह 

श्री भरत गंगानी, गुजरात कं नेतृत्व A 08 

सदस्यीय गुजराती लोक समूह 

सुश्री माधवी मुद्गल, दिल्ली के नेतृत्व मेँ 

05 सदस्य ओडिसी नृत्य समूह 

श्री राकंश प्रसन्ना दिल्ली के नेतृत्व मेँ 

05 सदस्य सरोद समूह 

भरतमार्यम, ओदिसी, कथक प्रदर्शन ओर 

भारतीय Weal, जापान कं साथ इस तरह 

सितार, संतूर जैसे वाद्यय॑त्र बजाना कला 

उत्सव पानी कलाकारों को वित्तीय सहायता 

श्री sey, अमरजीत सिंह, मणिपुर कं नेतृत्व 

मे 15 सदस्यीय मणिपुरी नृत्य समूह “रगानकितान 

श्री बलवंत ठाकुर, जम्मू एवं कश्मीर कं नेतृत्व 

मे जग्म एवं कश्मीर से 13 सदस्यीय लोक 

समूह 

पाच यात्रा अनुदान “मानवोपासू " सुश्री रतनिका 

श्रीवास्तव, दिल्ली & नेतृत्व मे पफयूजन de समूह 

यात्रा अनुदान 

29 मई 03 जुन, 2012 | 

31 मई 04 जून, 2012 

1-4 जून, 2012 

7-10 जुन, 2012 

7-12 जून, 2012 

9 जून, 2012 

11-20 जून, 2012 

11-13 जून, 2012 

12-23 जुन, 2012 

बुद्ध सांस्कृतिक उत्सव मेँ भाग लेने कं लिए 

भरतनाट्यम पर aR सम्मेलन मेँ भाग 

लेने के लिए 

“भारत शो" में भाग लेने के लिए 

सांस्कृतिक प्रदर्शन करने कं few 

तेहरान मे भारतीय सांस्कृतिक वीक मे भाग 

लेने के लिप् 

भरतनाटयम, ओडिसी, कथक प्रदर्शन ओर भारत 

ओर जापान के राजनयिक saul कौ स्थापना 

के 60 साल के उत्सव के अवसर पर भारतीय 

Teal के साथ इस तरह सितार, संतूर जसे 
वाद्ययंत्र बजाना जापानी कलाकारों कं लिए 

2.03 666/- रुपये कौ वित्तीय सहायता 

ग्रीष्म उत्सव मेँ सांस्कृतिक प्रदर्शन 

करने के लिए 

एशियाई भारत ओर मध्य वार्ता कं अवसर 

पर सांस्कृतिक प्रदर्शन करे के लिए 

सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए 

रुपये 5.51 498/- 

(स्थानीय प्रायोजकां 

द्वार 10 टिकर दिया गया) 

रुपये 333 248/- 

रुपये 12 04.740/- 

रुपये 2.58 086/- 

रुपये 6,14,125/- 

रुपये 2.03 666/- 

रुपये 17 62.829/- 

रुपये 10,03 847/- 

रुपये 545 000/- 
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37. प्रास श्री बहाबन्दा हजारिका, असम के नेतृत्व में 13 जून-16 जुलाई, 2012 सांस्कृतिक प्रदर्शन केरे के लिए FI 1692.139/- 

10 सदस्यीय सतरिया समूह 

38. पोलैण्ड सुश्री गोग बाई कमाद, राजस्थान के नेतृत्व 15 जून-7 जुलाई, 2012 सांस्कृतिक प्रदर्शन करने कं लिए रुपये 492 000/- 

म राजस्थानी लोक समूह को छह यात्रा 

अनुदान 

यात्रा अनुदान 

39. स्फ पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, महाराष्ट के नेतृत्व 18-26 जून, 2012 सांस्कृतिक प्रदर्शन करने कं लिए रुपये 539 880/- 

मे 8 सदस्यीय बासुरी समेह 

40. स्पेन सुश्री नर्मदा (कर्नाटक वायलिन), तमिलनाडु 19-27 जून, 2012 सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए रुपये 8 26.249/- 

कं नेतृत्व मँ 03 सदस्यीय समूह 

41. स्पेन सुश्री Art werd, दिल्ली के नेतृत्व में 19-26 जुन, 2012 सांस्कृतिक प्रदर्शन करे के लिए रुपये 19,01 028/- 

यूके 12 सदस्यीय लोक नृत्य समूह “लोक चन्दा" 

42. जापान सुश्री मोनिशा नायक, दिल्ली कं नेतृत्व गँ 06 19-25 जून, 2012 “भारत शो" मे भाग लेने के लिए रुपये 5,58 869/- 

सदस्यीय कथक नृत्य समूह 

42. wie पश्चिम बंगाल से लोकं कलाकार (फाकरिस) 27 जुन-1 जुलाई, 2012 सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए रुपये 8.26 249/- 

को चार यात्रा अनुदान 

यात्रा अनुदान 

44. बेलारूस सुश्री प्रतिभा प्रहलाद, महाराष्ट के नेतृत्व में 28 जून, 3 जुलाई, 2012 सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए रुपये 19 01.028/- 

11 सदस्यीय भरतनाट्यम नृत्य समूह 

(प्रसिद्ध नृत्य रेपेरोररी) 

45. Te श्री राजेनद्र कुमार बिल्ला, पुणे कं नेतृत्व 28 जून-7 जुलाई, 2012 सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए रुपये 558 869/- 

मँ 12 सदस्यीय लावणी लोक नृत्य समूह 
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46. 

41. 

48. 

49. 

50. 

51. 

कोलम्बिया 

यूएस 

कनाडा 

qua 

Py 

कनाडा 

पंडित बिरजू महाराज ओर उनकं समूह, दिल्ली 

को सात यात्रा अनुदान 

यात्रां अनुवान 

सुश्री प्रियदर्शिनी गोर्विद (भरतनाट्यम), तमिलनादु 

के लिए एक यात्रा अनुदान 

यात्रा अनुदान 

सुश्री मिमलू सेन ओर श्री पवन दास बाउल 

( बाउल।बगाली लोकर), पश्चिम बंगाल कं 

दो यात्रा अनुदान 

यात्रा अनुदान 

सुश्री शर्मिला टैगोर, बलीवुड (टीम वर्क के 

अनुरोध पर) कं लिए एक यात्रा अनुदान 

यात्रा अनुदान 

श्री se कोनेटकर्, दिल्ली को दो यात्रा अनुदान 

सुश्री कुमुद् दीवान (हिन्दुस्तानी गायन), दिल्ली 

यात्रा अनुदान 

श्री रजत केक्कड् दिल्ली (टीम वर्क के 

अनुरोध पर) के नेतृत्व मेँ मरिगया बैंड 

समूह को दस यात्रा अनुदान 

यात्रा अनुदान 

30 जून - 13 जुलाई, 2012 सांस्कृतिक प्रदर्शन करने कं लिए 

03-08 जुलाई, 2012 

03 जुलाई-21 नवम्बर् 2012 

05-13 जुलाई, 2012 

07 जुलाई से 19 

अगस्त, 2012 

18 जुलाई- 

14 अगस्त, 2012 

12-23 जुलाई, 2012 

सांस्कृतिक प्रदर्शन कर्ने के लिए 

सांस्कृतिक प्रदर्शन करने कं लिए 

अमरीका फेस्टिवल मेँ इंडियन समर, 

कनाडा ओर भार पर आंखों मे भाग 

लेने के लिए 

सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए 

अमरीका फेस्टिवल मेँ इियन समर, 

कनाडा ओर भारत पर आंखों मेँ भाग 

लेने के लिए 

रुपये 4.23 500/- 

रुपये 1.23 983/- 

रुपये 2.88 000/- 

रुपये 2.63 000/- 

रुपये 2.00 000/- 

रुपये 9.63 000/- 
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52. ब्राजील पंडित हरि प्रसाद चौरसिया (बांसुरी). 14-18 जुलाई, 2012 पंडित चतुर लाल मेमोरियल सोसाइटी रुपये 17,03 302/- 

fra महाराष्ट के नेतृत्व A 05 सदस्यीय समूह 19-23 जुलाई, 2012 के लिए समर्थन करने कं लिए 

53. नेपाल श्री अमित किलाम, दिल्ली के नेतृत्व मेँ 15-20 जुलाई, 2012 सांस्कृतिक प्रदर्शन करने कं लिए रुपये 3 96 209/- 

09 सदस्यीय भारतीय महासागर बैड समूह 

54 il सुश्री राधा A, राजस्थान के नेतृत्व में 18-29 जुलाई, 2012 सांस्कृतिक प्रदर्शन करने कं लिए रुपये 18 22.78/- 

वेनीन 12 सदस्यीय राजस्थानी लोक समूह 

केन्या 

55. we SL वी. जयाराजन, केरल के नेतृत्व मं 18-31 जुलाई, 2012 सांस्कृतिक प्रदर्शन करने कं लिए रुपये 5 04,552/- 

“ धयाम समूह" के लिए आठ यात्रा अनुदान 

यात्रा अनुदान 

56. फिजी डो लता मुंशी, मध्यप्रदेश के नेतृत्व मेँ 24 जुलाई-05 अगस्त, 2012 सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के few रुपये 18.62 986/- 

10 सदस्यीय भरतनाट्यम नृत्य समूह 

57. युके सुश्री विद्या लाल दिल्ली के नेतृत्व में 24-28 जुलाई, 2012 ओलंपिक समारोह मेँ लग लेने के लिए रुपये 7.73 978/- 

10 सदस्यीय कथक नृत्य समूह 

58 दक्षिण कोरिया सुश्री संगीता शर्मा, दिल्ली क नेतृत्व मँ 07 25-28 जुलाई, 2012 भार ड सियाल मेँ भाग लेने के लिए रुपये 6 25 859/- 

सदस्यीय समकालीन नृत्य समूह 

59. मिश्र श्री अत्ता मोहम्मद्, राजस्थान कं नेतृत्व मे 26 जुलाई-09 अगस्त, 2012 अतरष्ट्रीय सामा समारोह मे भाग लेने कं लिए रुपये 9.22.859/- 

10 सदस्यीय राजस्थानी लोक नृत्य समूह 

60. यूके. Ya कला को दस यात्रा अनुदान (1 सुश्री 27 जुलाई-20 अगस्त, 2012 सांस्कृतिक प्रदर्शन करने कं लिए रुपये 6,19 600/- 

सुमा सुधीन्द्ररा (वीणा) x3, कर्नाटक (2) 

Si एम. बालामुरलीकृष्णा (कर्नाटक गायन), 

तमिलनाडु (3) श्री प्रकाश सोनताके 

(हिदुस्तानी इसटुमेल Breach), कर्नाटक 

यात्रा अनुदान 
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61. 

62. 

63. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

जापान 

कनाडा 

देलाषूस 

मारीशस 

भून 

mS 

श्रीलंका 

त्रिनिदाद ओर यबेगो 

श्री वासीफुदीन डागर ध्रुपद् समूह, दिल्ली 

को चार यात्रा अनुदान 

यात्रा अनुदान 

सुश्री उमा शर्मा, कथक, दिल्लौ के लिए 

एक यात्रा अनुदान 

यात्रा अनुदानं 

मिताली प्रकाश ओर उसके समूह (भरतनार्यम)., 

तमिलनादु को चार यात्रा अनुदान 

यात्रा अनुदान 

श्री सतीश व्यास, महाराष्ट कं नेतृत्व A 06 

सदस्यीय संतूर समूह 

श्री राजू fae dam, मणिपुर कं नेतृत्व मे 

12 सदस्यीय मणिपुरी नृत्य समूह 

श्री जयारामा राव, दिल्ली के नेतृत्व मेँ 08 

सदस्यीय कुचीपुदी नृत्य समूह 

श्री नितिन नाथ, राजस्थान के नेतृत्व मे 

12 सदस्यीय राजस्थानी लोक नृत्य समूह 

सुश्री कनक यतीन्द्र ले, महाराष्ट कं नेतृत्व 

मे 10 सदस्यीय मोहिनीअट्टम नृत्य समूह 

श्री गुलाम दस्तीगर खान, दिल्ली कं नेतृत्व 

मँ 07 सदस्यीय वाद्य समूह 

09-17 अगस्त, 2012 

9-13 अगस्त, 2012 

12-26 अगस्त, 2012 

12-16 अगस्त, 2012 

12-18 अगस्त, 2012 

13-17 अगस्त, 2012 

14-18 अगस्त, 2012 

14-20 अगस्त, 2012 

14 अगस्त-01 

सितम्बर, 2012 

स्वतंत्रता दिवस कं अवसर पर 

सांस्कृतिक प्रदर्शन करने कं लिए 

सांस्कृतिक प्रदर्शन करने कं लिए 

स्वतंत्रता दिवस क अवसर पर 

सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए 

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 

सांस्कृतिक प्रदर्शन करने कं लिए 

Taam दिवस कं अवसर पर 

सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए 

स्वतंत्रता दिवस कं अवसर पर 

सांस्कृतिक प्रदर्शन करने कं लिए 

स्वतंत्रता दिवसं के अवसर पर 

सांस्कृतिक प्रदर्शन कटने के लिए 

स्वतत्रता दिवस के अवसर पर 

सांस्कृतिक प्रदर्शन करने कं लिए 

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 

सांस्कृतिक प्रदर्शन करने कं लिप् 

रुपये 244 000/- 

रुपये 1.30 500/- 

रुपये 282.788/- 

रुपये 7.81.143/- 

रुपये 17.87 344/- 

रुपये 3 97.754/- 

रुपये 787.731/- 

रुपये 4 81 669/- 

रुपये 20,14 892/- 
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10. 

71. 

72. 

73. 

74, 

75. 

76. 

रूस 

फिजी 

यूएसए 

eae 

नार्वे 

मलेशिया 

चीन 

हागकाग 

वियतनाम 

श्री जोन wart, तमिलनाडु के नेतृत्व मे 

08 सदस्यीय बैड aria de समूह 

श्री सुरेश कुमार नायर, दिल्ली कं नेतृत्व 

मे 14 सदस्यीय बोलीतुड मैटिक्स समूह 

श्री शांतनु बेनजीं (eget गायन) ओर 

उनके समूह, पश्चिम बंगाल के लिए 

चार यात्रा 

यात्रा अनुदान 

सुश्री विद्या कोलयुर, तमिलनाडु कं नेतृत्व 

मे यक्षगान समूह “यक्ष wan” के लिए 

दूस यात्रा अनुदान 

यात्रा अनुदान 

सुश्री इला अरूण (बलीवुड), महाराष्ट को 

तीन यात्रा अनुदान 

यात्रा अनुदान 

ओडिसी नृत्यांगना सुश्री सोनल मानसिह ओर 

उसके साथ रहमेवाला दिल्ली को दो यात्रा 

अनुदान 

यात्रा अनुदान 

श्री दादी पुदमजी (कपुतलौ), दिल्ली के नेतृत्व मेँ 

इश कठपुतली wa को वित्तीय सहायता 

14-20 अगस्त, 2012 

20 अगस्त-03 

सितम्बर, 2012 

20 अगस्त-01 

अक्तूबर, 2012 

30 अगस्त-04 

नवम्बर्, 2012 

31 अगस्त-15 

सितम्बर, 2012 

31 अगस्त-13 

सितम्बर, 2012 

31 अगस्त, 2012 

स्वत॑त्रता दिवस के अवसर पर 

सांस्कृतिक प्रदर्शन करने कं लिए 

भारत 12-2011 के आईसीसी के 

त्योहार कौ 40वीं वर्षगांठ 

सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए 

सांस्कृतिक प्रदर्शन करने कं लिए 

सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के few 

लेकडम ओर कार्यशालाए आयोजित 

करने के लिए 

दो प्रदर्शन करने के लिए 45000/- 

रुपये कौ वित्तीय सहायता 

रुपये 806 935/- 

रुपये 3268 056/ 

रुपये 4.76 000/- 

रुपये 14.27.500/ 

रुपये 4,45 000/- 

रुपये 1.72 967/- 

रुपये 45 000/- 
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77. यूके. श्री अजीत कपूर (रंगमंच), महाराष्ट को 5-13 सितम्बर, 2012 हारं संस्थानं खोलने हेतु प्रदर्शन करने रुपये 3 00.000/- 

वित्तीय सहायता सितम्बर, 2012 कं लिए 3,00,000/- रुपये कौ वित्तीय । 

सहायता 

78. यृएसए सुश्री नंदनी कश्मीर मेहता ओर श्री के. मुराली 5 सितम्बर-2 सास्कृतिक प्रदर्शन करने कं लिए रुपये 1427 ,650/- 

मोहन, कर्नारक को दस यात्रा अनुदान अक्तूबर, 2012 

यात्रा अनुदान 

79. म्यामार सुश्री सुधा रघुनाथन, तमिलनाडु कं नेतृत्व में 6-11 सितम्बर, 2012 सास्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए रुपये 5.12 035/- 

06 सदस्यीय हिन्दुस्तानी गायन समूह 

80. FAST सुश्री रेखा सूर्या, दिल्ली के लिए एक यात्रा 6 सितम्बर-3 अक्तूबर, 2012 सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए रुपये 1.27.845/- 

यूएस अनुदान 

यात्रा अनुदान 

६1. दक्षिण अफ़ौका टीम को उन्नीस यात्रा अनुदान (1) नृत्यग्राम 07-24 सितम्बर, 2012 64 Wel इतिहास कं भारतीय अनुभव रुपये 12.12.552/ 

डांस कंपनी (मोहिनीअट्टम नृत्य) x 4, महोत्सव मेँ भाग लेने कं लिए 

कर्नाटक श्री अभिषेक माथुर x9, दिल्ली 

कं नेतृत्व मेँ (2) अद्वैते बेड) (3) जोकर 

लेअर रंगमंच x5 श्री रजत कपूर, महाराष्ट 

के नेतृत्व मे 

(4) कंलाश खेर (aces) x 1, 

महाराष्ट 

यात्रा अनुदानं 

82. फस श्री शिव कुमार पिल्ल, गुजरात कं लिए 10-14 सितम्बर, 2012 सास्कृतिक प्रदर्शन करने कं लिए रुपये 61 946/- 
एकं यात्रा अनुदान, 

यात्रा अनुदान 

(रूकमणी Fest के अनुरोध पर) 
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83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

यूक्रेन 

aes 

फ़रासं 

जापान 

ea 

दक्षिण कोरिया 

फिजी 

88-89. रियूनियन द्वीप 

मारीशस 

श्री नितिन विजयनाथ, केरल के नेतृत्व मे 

10 सदस्यीय मोधरग़जन बैड समूह 

सुश्री अरूना मोहानरी, ओडिशा कं नेतृत्व 

मे 24 सदस्यीय नृत्य समूह 

सुश्री कलामंडलम कसेमेवती (मणिपुरी नृत्य) 

(सुश्री त्रिजित चराग कं अनुरोध पर) केरल 

के तीन यात्रा अमुदान 

यात्रा अनुदान 

10 सदस्यीय कलारिपयाट्टू समूह जेनीमार मर्म 

कलारी संघम श्री WIA यूसुफ, केरल 

के नेतृत्व में 

श्री वजाहत हुसैन, उत्तर प्रदेश कं नेतृत्व मे 

08 सदस्यीय कव्वाली समूह 

श्री ओएस Aen, महाराष्ट के नेतृत्व 4 

06 सदस्यीय कर्नाटक गायन समूह 

श्री शशधर आचाय, दिल्ली के नेतृत्व मं 

08 सदस्यीय छाऊ समूह 

14-24 सित्प्बर, 2012 

15-18 सितम्बर, 2012 

17 पितम्बर-05 

अक्तूबर, 2012 

20 सितम्बर-12 

अक्तूबर, 2012 

20 सितम्बर-01 

अक्तूबर, 2012 

22 सितम्बर-14 

अक्तूबर, 2012 

सांस्कृतिक प्रदर्शन करने कं लिए 

संगीत ओर नृत्य के 14d बैकांक 

अतिरष्टरय फिल्म महोत्सव मे हिस्सा 

लेने के लिए 

मसी ata पे भारतीय समर् फेस्टिवल 

मे हिस्सा लेने कं लिए 

भारत ओर जापान के बीच राजनयिक 

संब॑धं कौ 60वीं ais के साथ मेल 

खाते हए ओसाका मे ओसाका कला 

महौत्सव (जापान) मेँ भाग लेने कं लिए 

सांस्कृतिक प्रदर्शन व्लादिवोस्तोक (रूस) ओर 

दक्षिण कोरिया में करने के लिए 

भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र कौ स्थापना के 

404 साल के अवसर पर सास्कृतिक प्रदर्शन 

करने कं लिए 

सांस्कृतिक प्रदर्शन करने कं लिए 

रुपये 9.84 405/- 

रुपये 627, 972/- 

रुपये 2.45 868/- 

रुपये 20 40,164/- 

रुपये 16 35 978/^ 

रुपये 17,22 612/- 
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90. रूस श्री तिश मुखोपाध्याय (सरोद) पश्चिम बाल 25 सितंबर, 12 सास्कृतिक प्रदर्शन करने कं लिए रुपये 55 .746/- 

कौ यात्रा करने के लिए एकं यात्रा अनुदान अक्तूबर, 2012 

यात्रा अनुदान 

91. अर्मनिया सुश्री रेवती रामचद्रन, तमिलनादु के नेतृत्व में 27 सितंबर-02 राजनयिक Pat कौ 20वीं वर्षगांठ में रुपये 164.500/- 
05 सदस्यीय भरतनाट्यम नृत्य समूह अक्तूबर, 2012 भाग लेने कं लिए 

92. यूके. कलाकार कं लिए aR कला संस्कृति 1-10 अक्तुबर, 2012 द्रबार उत्सव मँ भाग लेने के लिए रुपये 500.000/- 
विरासत cee को यात्रा अनुदान; उस्ताद (5 लाख रुपये कौ वित्तीय सहायता) 

शुजात खान (दिल्ली) चितरविन रविकिरण 

(तमिलनाड्), प्रत्युश बनर्जी (पश्चिम बंगाल) 

9. कुवैत सुश्री पार्वती दत्ता, पुणे के नेतृत्व 4 08 02-05 अक्तूबर, 2012 एशियाई सहयोग वार्ता (एएसडी) के रुपये 3 89 976/- 
सदस्यीय कथक ओर ओडिसी नृत्य समूह शिखर सम्मेलन मेँ भाग लेने कं लिए 

94. बांग्लादेश सुश्री मालाबीका सेन, पश्चिम बंगाल कं नेतृत्व 03-11 अक्तूबर, 2012 सांस्कृतिक प्रदर्शन करने कं लिए रुपये 1.56.818/- 

मे 02 सदस्यीय भरतनाट्यम नृत्य समूह 

9९. मेविसको सुश्री मीरा प्रसाद्, दिल्ली के age मे 04 07-29 अक्तूबर, 2012 केरवेनरीनो उत्सव मेँ सांस्कृतिक प्रदर्शन रुपये 11.70 500/- 
सदस्यीय सितार समूह करने के लिए 

96. यूके, श्री अतर मोहम्मद्, दिल्ली क नेतृत्व F 18 8-12 अक्तूबर, 2012 नाटक “बाबर के बेटे" "पेश करने के लिए रुपये 9.80 439/- 

सदस्यीय रगमच समूह 

97. agar सुश्री तनुश्री शंकर, पश्चिम बंगाल क नेतृत्व 08-15 अक्तूबर, 2012 सांस्कृतिक प्रदर्शन करने कं few रुपये [1.51 452/- 

मे 15 सदस्यीय समकालीन नृत्य समूह 

98. न्यूजीलैण्ड सुश्री अवनि पंडित, गुजरात के नेतृत्व मे 11-22 अक्तूबर, 2012 सांस्कृतिक प्रदर्शन करन के लिए रुपये 28 99.620/- 

15 सदस्यीय गुजराती लोक नृत्य समूह ‘Tit’ 

99. डनमार्क 10 सदस्यीय कथक ओर सुश्री मितुल सेनगुप्ता, 16-30 अक्तूबर, 2012 स्वान लेक पँ प्रस्तुति करने के लिए भारत रुपये 14,74 201/- 

बेलारूस बंगाल के नेतृत्व मे ta डांस ग्रुप आञ कोपेन हेगन कल के लिए इनमार्क मे 

स्वीडन सांस्कृतिक प्रदर्शन के लिए 
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100. सिंगापुर श्री बंगसीधर महतो, पश्चिम बंगाल के नेतृत्व 20-23 अक्तूबर, 2012 दुर्गा पूजा उत्सव कै अवसर पर सास्कृतिक रुपये 6 32,728/- 

A 10 सदस्यीय yet छाऊ समूह प्रदर्शन करने कं लिए 

101. कन्या श्री सुरजीत सिंह, दिल्ली के नेतृत्व मे 15 21-28 अक्तूबर, 2012 सांस्कृतिक प्रदर्शन करने कं लिए रुपये 14.91 659/- 

सदस्यीय wing ` ओर गिद्धा नृत्य समूह 

102. कजाकिस्तान (अस्ताना) नाकृ ए. एवे., aes के नेतृत्व मे 7 24-26 अक्तूबर, 2012 भारतीय संस्कृति कं दिनों मेँ भाग रूपये 7.72.560/- 

सदस्यीय रोक बैड समूह “ मनोभ्रश " लेने कं लिए 

103. मारीशस सुश्री पल्लवी कष्णन, केरल के नेतृत्व मे 06 25 अक्तूबर-03 आगामी भिनी प्रवासी भारतीयं दिवसं 2012 4 रुपये 9,74 415/- 

सदस्यीय मोहिनीअट्यम ओर कथकली नृत्य समूह नवम्बर, 2012 भाग लेने कं लिए 

104. पापु न्यू गिनी, इमरान अकबर सिदी, गुजरात क नेतृत्व मेँ 26 अक्तूबर-20 दीवाली उत्सव कं अवसर पर सांस्कृतिक रुपये 19.64 .218/- 

अस्टरलिया, 09 सदस्यीय feet गोमा दल नवम्बर, 2012 प्रस्तुति देने के लिए 

तस्मानिया 

105. स्विट्जर्लैण्ड कत्थक नृत्य दल को पांच यात्रा अनुदान 23 अक्तूबर-19 सांस्कृतिक प्रस्तुति देने कं लिए रुपये 3,13 460/- 

फ़ोस (श्री हरि ओर सुश्री चेतना, कर्नाटक के नवम्बर, 2012 

नेतृत्व मेँ नुपूर प्रस्तुति कला) 

यात्रा अनुदान 

106. इण्डोनेशिया सुश्री मालती श्याम, दिल्ली कं नेतृत्व मेँ 29-अक्तुबर-12 आसियान कार रैली कं संबंध मे रुपये 9 85 246/- 

5 सदस्यीय कत्थक नृत्य दल नवंबर, 2012 सांस्कृतिक प्रस्तुति देने के लि 

107. AUER सुश्री विदिशा राय तथा दल, दिल्ली को 30 अक्तूबर-14 सास्कृतिक प्रस्तुति देने कं लिए रुपये 3 48 400/- 

5 यात्रा अनुदान FAR, 2012 

108- सऊदी अरब 5 दल- 2-9 नवंबर, 2012 fare मे “ भारतीय सांस्कृतिक सप्ताह " रुपये 35,96 664/- 

112. 1. श्री कुंदन कुमार खीवा, wna के नेतृत्व 

मे 12 सदस्यीय भागडा दल 

2. श्री ताज मोहम्मद, राजस्थान क नेतृत्व ये 

मे प्रस्तुति देने के लिए 
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113. 

114, 

115. 

116. 

117. 

118. 

119, 

दक्षिण अफ्रीका 

मलेशिया 

त्रिनिदाद व रोबैगो 

अल्जीरिया 

अल्बानिया 

वियतनाम 

जिम्बाव्वे 

BK 

12 सदस्यीय राजस्थानी दल 

3. श्री श्रीकुमार कदमपत नायर (श्रीकुमार 

कलामण्डलम), दिल्ली कं नेतृत्व मेँ 10 सदस्यीय 

पचवादयन दल 

4. श्री पमेश कुमार, पं. बंगाल के नेतृत्व गे 

10 सदस्यीय “ मनोरंजन oH एवं दल" छक 

समूह 

5. 07 सदस्यीय मुशायरा कलाकार (दिल्ली, 

उत्तर प्रदेश) 

मोहम्मद् हनिफ भाई, गुजरात कं नेतृत्व मेँ 

10 सदस्यीय feet गोमा दल 

श्री रमेशभाई AAS, गुजरात के नेतृत्व मेँ 

10 सदस्यीय दल 

सुश्री शर्मिला पाण्डे, दिल्ली के नेतृत्व मे 8 

सदस्यीय भोजपुरी नृत्य समूह 

श्री अमरजीत fae aie, मणिपुर के 

नेतृत्व म 14 सदस्यीय मणिपुरी थंगरा समूह 

श्री चैतन्य पी. दवे, गुजर॒त के नेतृत्व मे 

15 सदस्यीय गुजराती लोक समूह “Were” 

सुश्री अचना देव प्रसाद अगरात, मुजरात 

के नेतृत्व मेँ 10 सदस्यीय गुजराती लोक समूह 

सुश्री मनकरेनहस दियस मरिएनेला फिलौगिना, 

गोवा के नेतृत्व मे 15 सदस्यीय मोवा के 

लोक समूह “ गोएनचिम नोकेटूम" 

3-9 नवंबर, 2012 

2-13 नवबर्, 2012 

4- {1 नवम्बर् 2012 

5-13 Aaa, 2012 

9-18 Ada, 2012 

15-21 नवम्बर्, 2012 

21-28 Aaa, 2012 

22 नवम्बर-8 दिसंबर, 2012 

दीवाली कं अवसर पर सांस्कृतिक 

कार्यक्रम कौ प्रस्तुति देना 

भारतीय सप्ताह मे भाग लेना 

दीवाली कं अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुति 

सास्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

दीवाली पर्वं कं अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुति 

सास्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

विश्व गोवा दिवस के समारोह में भाग लेना 

रुपये 12.84.101/- 

रुपये 7 29.781/- 

रुपये 17.83 929/- 

रुपये 22.92 833/- 

रुपये 9.40 456/- 

रुपये 9.79.771/- 

रुपये 13 42 627/- 
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12]. 

122. 

123. 

124. 

125. 

126. 

127. 

128. 

129. 

130. 

131. 

जापान 

इण्डोनेशिया 

wg 
कम्नोडिया 

यूएस 

यू के. 

oes 

यूएसए 

धाईलैण्ड 
कम्बोडिया 

arate 
वियतनाम 

लाओं पीडीञर 

कम्बोटिया 

वियतनाम 

म्यांमार 

कम्बोडिया 

कम्बोडिया 

फिलीपीन्य 

सुश्री पिनाज मनासी, महाराष्ट कं नेतृत्व 
मे 12 सदस्यीय बालीवुड समूह 

सुश्री प्रीति मेहरोत्रा (पटेल), प॑. बगाल के 
नेतृत्व मे 9 सदस्यीय मणिपुरी नृत्य समूह 

श्री हाजी सर्द सलमान चिश्ती, रजस्थान 

के नेतृत्व मँ 9 सदस्यीय कव्वाली समूह 

सुश्री लूसिन दूबे (थियेटर) ओर उनका 
ग्रुप, दिल्ली को तेरह यात्रा अनुदान 

मधुगोपीनाथ “केरल के नेतृत्व मेँ “ भारतीय 
समकालीन प्रदर्शन कला” समुद्र का 10 
सदस्यीय दल 

डो. एल. सुब्रहमण्यम (वायलीन), तमिलनाडु 
को दौ यात्रा अनुदान 

सुश्री लिला सैमसन, तमिलनाडु के नेतृत्व 
मेँ 6 सदस्यीय भरतनाट्यम नृत्य समूह 

सुश्री अदिली मंगलदास, दिल्ली के नेतृत्व मं 
7 सदस्यीय कत्थक नृत्य समूह 

सुश्री अरुणा मोह॑ती, ओडिशा के नेतृत्व मं 
7 सदस्यीय ओडिशा नृत्य समूह 

श्री. उमामकेश विनयाकरम, तमिलनाडु के नेतृत्व 
मे 4 सदस्यीय आघात वादययंत्र 

श्री सदानम पी. बालाकृष्णन, तमिलनाडु के नेतृत्व 
मेँ 5 सदस्यीय मोहनीअट्टम ओर कथकली 
नृत्य समूह 

उस्ताद गुलाम TAR, दिल्ली के नेतृत्व मँ 10 
सदस्यीय आघात area “GR इनसेम्बल" 

23-30 नवम्बर्, 2012 

24 नवम्बर-6 freA, 2012 

25-27 नवंबर, 2012 

26 नवम्बर से 3 

दिसम्बर, 2012 

26 नवम्बर 

दिसंबर, 2012 

30 नवंबर-1 दिसंबर, 2012 

1-6 दिसंबर, 2012 

3-10 दिसंबर, 2012 

3-16 दिसंबर, 2012 

3-6 दिसंबर, 2012 

3-6 दिसंबर, 2012 

8-12 रिसंबर, 2012 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

आसियान कार रैली मेँ सांस्कृतिक कार्यक्रम 
प्रस्तुत करना 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

भ्यलाम भारत" में भाग लेना 

अंतरराष्ट्रीय नृत्य समारोह मेँ प्रस्तुति 

सम्मा महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत 
करना (fast भारिया के अनुरोध पर) 

आसियान कार tet गँ “Sie” पर 
सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

आसियान कार रैली मेँ सांस्कृतिक कार्यक्रम 
प्रस्तुत केला 

आसियान कार रैली में सास्कृतिक कार्यक्रम 
प्रस्तुत कना 

आसियान कार रैली में सांस्कृतिक कार्यक्रम 
प्रस्तुत करना 

आसियान कार रैली मे सांस्कृतिक कार्यक्रम 
प्रस्तुत कना 

नौकायन अभियान कं संबंध मे सांस्कृतिक 
प्रस्तुति 

रुपये 9.93 744/- 

रुपये 15 8६ 747/- 

रुपये 8 55 751/- 

रुपये 6,88 318/- 

रुपये 526 311/- 

रुपये 8 24 400/- 

रुपये 9.25 990/- 

रुपये 7.93 436/- 

रुपये 10 95 603/- 

रुपये 1 93 690/- 

रुपये 341 085/- 

रुपये 5.86 087/- 
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134. 

135. 

136. 

137. 

138. 

139. 

140. 

141. 

142. 

143. 

वियतनाम 

कग्बोदिया 

OES 

तस्पानिया 

बाग्लदेश 

श्रीलंका 

अल्जीरिया 

ट्यूनीशिया 

मोरीशस 

चीन 

तंजानिया 

हाग कांग 

सिंगापुर 

सेशल्स 

arco 

थाईतैण्ड 

श्री राजेश प्रसना ओर सुश्री सोनम कालरा, 
दिल्ली के नेतृत्व मेँ dug समूह “ श्वास" 

श्री FHT घोष (तबला), महाराष्ट को 6 यात्रा अनुदान 

श्री अशिम बधु, कोलकाता कं नेतृत्व मेँ 2 

सदस्यीय कल्थक समूह 

श्री आर. रमाचन्द्रन नायर, केरल के नेतृत्व 
मँ 8 सदस्यीय कलारीपयाट्ट् “ माधव मदाम 

सीवीएम wert ओर महमा चिकिलसलायम " समूह 

श्री अंकुर गुप्ता, दिल्ली के Agra मेँ 12 
सदस्यीय बालीवुड समूह 

अंसारी मोहम्मद रशीद रिजिवी (नाथखान), 
महाराष्ट को एक यात्रा अनुदान 

सुश्री जयालक्ष्मी ईश्वर, दिल्ली के नेतृत्व में 

9 सदस्यीय भरतनाट्यम नृत्य समूह 

सुश्री प्रणामे भवगती व सुश्री जय॑ता भगवती, 
महाराष्ट के नेतृत्व मेँ 5 सदस्यीय कत्थक 
नृत्य समूह 

सुश्री लक्ष्मीरानी देवी अर्म, मणिपुर के 
नेतृत्व मँ 12 सदस्यीय फ्यूजन बैड समूह 
“रिदिम ओंफं मणिपुरी" 

सुश्री सेलिना अजवेदो, गोवा के नेतृत्व मे 
12 सदस्यीय गोवा लोक समूह 

st एच.0 कृष्णा Tee, कर्नाटक मेँ 10 
सदस्यीय यक्ष्गान समूह 

सुश्री प्रीति, दिल्ली के नेतृत्व मेँ 14 सदस्यीय 
भागडा ओर गिद्धा समूह “ पंजाबी अकादमी " 

1-20 जनवरी, 2013 

15-19 जनवरी, 2013 

29-28 जनवरी, 2013 

23 जनवरी-2 फरवरी, 2013 

23 जनवरी-10 

फरवरी, 2013 

23 जनवरी-5 फरवरी, 2013 

25 जनवरी-2 फरवरी, 2013 

25-29 जनवरी, 2013 

2-7 फरवरी, 2013 

6-{] फरवरी, 2013 

7-} | फरवरी, 2013 

15-27 फरवरी, 2013 

नौकायन अभियान के day में सांस्कृतिक 
प्रस्तुति 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति 

गणतंत्र दिवस समरोह मेँ सांस्कृतिक कार्यक्रम 
प्रस्तुतं केरनी 

गणतंत्र दिवस समारोह मँ सांस्कृतिक कार्यक्रम 

प्रस्तुत करना 

गणतंत्र दिवस समरोह मेँ सांस्कृतिक कार्यक्रम 
प्रस्तुत करना 

ईद मिलाद उन नवी कं समारोह मे सांस्कृतिक 
प्रस्तुति 

गणतंत्र दिवस समारोह मे सांस्कृतिक 
कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

गणतंत्र दिवस समारोह मे सास्कृतिक कार्यक्रम 

प्रस्तुत करना 

आसियान नौकायन अभियान के संबंध 

मे सास्कृतिक प्रस्तुति 

विक्टोरिया अतर्गष्ट्रीय महोत्सव मेँ भाग लेना 

बहुसांस्कृतिक उत्सव में सांस्कृतिक प्रस्तुति 

सांस्कृतिक प्रदर्शन करना 

रुपये 20 62,110/- 

रुपये 6 42 000/- 

रुपये 268, 12/- 

रुपये 2.79 052/- 

रुपये 20.85 639/- 

रुपये 43 ,890/- 

रुपये 7.26 600/- 

रुपये 3.31,561/- 

रुपये 14.66 962/- 

रुपये 9.32.006/- 

रुपये 12 06791/- 

रुपये 744 023/- 
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144. धार्ईलैण्ड इबाहुबा मेसनम सिह, मणिपुर के नेतृत्व मेँ 17-24 फरवरी, 2013 विश्व पृथ्वी संगीतं महोत्सव कं वार्षिक Hats रुपये 744.023/- 
10 सदस्यीय मणिपुरी समूह धून में भाग लेना 

145 मोरीशिस श्री त्रिलोकी प्रसाद, महाराष्ट के मेतृत्व 5-11 मार्च, 2013 महाशिवरात्रि उत्सव मे सांस्कृतिक प्रस्ुतति रुपये 18.2.290/- 
दक्षिण अफ़़ौका मे 7 सदस्यीय भक्ति संगीते समूह 11-20 मार्च, 2013 

146. म्यांपार श्री सत्यनारायण, केरल के नेतृत्व मे & सदस्यीय 6-9 मार्च, 2013 आसियान नौकायन अभियान के संबध में रुपये 3,87 484/- 
सीवीएन कालरी समूह सांस्कृतिक प्रस्तुति 

1147. अंस्टिलिया 6 यात्रा अनुदान 7-8 मार्च, 2013 श्री मोहिन्द्र feet, नटराज सास्कृतिक केन्र रुपये 5.85 000/- 
0) सुश्री सुधा रघुनाथन (हिन्दुस्तानी स्वर) ART कं अनुरोध पर भारत के उत्साह 

x3, तमिलनाडु समारोह मे भाग लेना 
(i) सुश्री मजिरी कलकर x3, महाराष्ट 

148 मरीशस सुश्री शिवानी कश्यप, दिल्ली कं नेतृत्व में 8-17 मार्च, 2013 मारीशस कं 45d स्वतंत्रता दिवस के समारोह रुपये 6.59 900/- 
15 सदस्यीय बोलीवुड समूह मे, जहां भारत के राष्ट्रपति ईस अवसर पर 

उपस्थित थे, मे सांस्कृतिक प्रस्तुति करना 

149. quan भिराबी ललित कला, दिल्ली को वित्तीय 17 मार्च-26 अप्रैल, 2013 fret ललित कला को 2.5 लाख रुपये रुपये 2.50 000/- 
सहायता कौ वित्तीय सहायता 

150. यृएसषए सुश्री कौशल्या tet को 4 यात्रा अनुदान 19 पार्च-9 अप्रैल, 2013 सांस्कृतिक प्रस्तुति रूपये 5,11.000/- 

151. Saher श्री आशीष कार args के नेतृत्व मे 20-25 मार्च, 2012 “ भारत के महाराजा” ओर नृत्य सृजन- रुपये 6.59 900/- 
| प्रदीपकार स्मारक न्यासं कं Wace पौराणिक विगत एवं आज के ब्रीच एशिया 

छार समूह को 11 यात्रा अनुदान नामक प्रदर्शनी के दौरान कलामंचन हेतु 

152. THER श्री वसावा sq सोमाभाई, गुजरात के 22-30 मार्च, 2013 मोसेरर मे सेट tera दिवस समारोह मे रुपये 22 89,178/- 
त्रिनिडाड व टोवैगो नेतृत्व मे 9 सदस्यीय गुजराती नृत्य समूह भाग लेने ओर होली समारोह कं अवसर 

पर कलामंचन करे हेतु 

153. मोरीशस श्री अर्जुन बुद्धिराजा, दिल्ली के नेतृत्व में 22-29 मार्च, 2013 होली समारोह के अवसर पर “व्रज कौ रुपये 14,54 870/- 
10 सदस्यीय होली समूह होली" का कलामचनं करने हेतु 

154. दक्षिण stp सुश्री राजकुमारी, राजस्थान के नेतृत्व मेँ 10 22 मार्च से 02 बीच महोत्सव मेँ भाग लेने ओर् साथ दही रूपये 15 26.768/- 
सदस्यीय राजस्थानी नृत्य समूह अप्रैल, 2013 पांचवें द्रिक्स शिखर सम्मेलन मेँ सांस्कृतिक 

कार्यक्रम प्रस्तुत करने हेतु 
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501 Wat के 

द्विपक्षीय श्रम सम्मोते 

2180. sit सुल्तान अहमदः 

श्री एम. वेणुगोपाल रेडडीः 

क्या प्रवासी भारतीय कार्य मत्री यह बताने की कृपा 
करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने विभिन देशों मेँ wa वाले/कार्यरत 
भारतीय मूल के लोगों कौ सुरक्षा के लिए उनके साथ कोई 

सामाजिक सुरक्षा/सुरक्षा wei पर हस्ताक्षर किए है; 

(ख) यदि हां, तो तत्सबधी व्यौरा क्या है तथा उक्त 

समञ्लोतों की प्रमुख विशेषताओं का देश-वार व्यौरा क्या 2; 

(ग) क्या सरकार इस way मे किसी अन्य देश के 

साथ चर्चा कर रही है ओर यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 

हैः 

(घ) क्या पिछले तीन वर्षो ओर चालू वर्ष के दौरान 
कतिपय देशों द्वारा उक्त anid! का उल्लंघन किए जाने की 

सूचना सरकार को wa हुर्द है ओर यदि a, तो तत्संबधी 
वर्ष-वार, देश-वार ot क्या है; ओर 

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम sam रहै? 

प्रवासी भारतीय कार्य मत्री (श्री वायालार रवि); 

(क) भारत सरकार 4 विभिन देशों के साथ सामाजिक सुरक्षा 
ami पर हस्ताक्षर किए है। 

(ख) भारत सरकार ने बेल्जियम, जर्मनी, we, 
स्वीर्नरलैड, लक्जमबर्ग, aes, डेनमार्क, दक्षिण कोरिया, 
हगरी, चेक गणराज्य, ad, fers, कनाडा, जापान, स्वीडन, 

आस्टिया, पुर्तगाल के साथ सामाजिक सुरक्षा सरकार पर ओर 

क्यूबेक (कनाडा का प्रांत) के साथ सामाजिक सुरक्षा संबंधी 
wg पर हस्ताक्षर किए zi 

व्यापक सामाजिक सुरक्षा करार कौ मुख्य विशेषताएं 

सामान्यतः ferme हैः- 

0) लघु अवधि सविदा के लिए भारतीय कामगारों को 

इन देशों मे कोई सामाजिक सुरक्षा अंशदान का भुगतान करने 
की आवश्यकता नहीं हीगी asd कि, वे भारत में अंशदान 

करते Tl 

Gi) भारतीय कामगार यदि भारत A वापस पुनर्वास करते 

है तो वे सामाजिक सुरक्षा लाभ को अपने साथ ले जाने 

के पात्र होगे। 

27 अग्रहायण, 1935 (शक) लिखित उत्तर 502 

Gi) सामाजिक सुरक्षा ast के लिए पात्रता का निर्धारण 

करते समय एक संविदाकारी राज्य मँ किए गए अंशदान की 

अवधि को दूसरे संविदाकारी राज्य मेँ किए गए अंशदान की 
अवधि में जोडा जाएगा। 

उपरोक्त (iii) पर वर्णित विशेषता बेल्जियम, eens, 

fais, डेनमार्क ओर चेक गणराज्य के साथ feu गए 
सामाजिक सुरक्षा करार मे शामिल नहीं है! 

(ग) रूस, ages, स्पेन ओर श्रीलंका के साथ इस 

vay में चर्चा चल रही है ओर aren के साथ पूर्ण 
हो चुकी है। 

(घ) उल्लंघन का कोई उदाहरण रिपोर्ट नहीं किया गया 

है या मंत्रालय के vam में नहीं आया है। 

(ङ) उपरोक्त उत्तर के भाग (घ) के मद्देनजर प्रन 
नहीं उठता। 

(हिन्दी) 

भारत समावेशी नवाचार निधि 

2181. श्री घनश्याम अनुरागीः क्या सुक्ष्म, लघु ओर 
मध्यम उद्यम पत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का विचार भारत समावेशी नवाचार 

निधि की स्थापना करने का है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी ah क्या है; ओर 

(ग) उक्त प्रयास कौ वर्तमान स्थिति क्या है? 

सूक्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मत्री 
(श्री के.एच. मुनियण्पा ): (क) ओर (ख) जी, a सामाजिक 
प्रतिफल एवं अच्छं आर्थिक प्रतिफल सहित आधारभूत नवप्रवर्तनों 
को बढावा देने के लिए yen, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय 

ने “इंडिया इंक्लूसिव wide फंड के नाम से एक प्रतिबद्ध 
कोष बनाने का प्रस्ताव रखा है। यह कोष सामाजिक निवेश 

पर फोकस सहित लाभकारी संस्था के रूप में संचालित होगा। 
इंडिया इक्लुसिव इनोवेशन फंड उन sent कौ सहायता करेगा 

जो भारत के आर्थिक पिरामिड में निचले ag भाग में रहने 
वाले amet के लिए नवप्रवर्तन समाधान विकसित करने में 
लगे है जिनकी मूलभूत सेवाओं तक सीमित वास्तविक एवं 
संस्थागत पहुंच. है। इस कोष कौ कुल राशि प्रारंभ में न्यूनतम 

500 करोड रुपए ओर अधिकतम 5 000 करोड रुपए रखने 
का प्रस्ताव है जिसमें भारत सरकार का आरंभिक योगदान 100 
करोड रुपए Sri
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(ग) मंत्रिमंडल ने इंडिया इंक्लूसिव इनोवेशन फंड के 

गठन को अनुमोदित कर दिया zi 

आवास परियोजनाषं 

2182. श्री Wada गंगाराम attrac: 

श्री नलिन कुमार कटीलः 

क्या आवास ओर शहरी गरीबी saya मत्री यह 
बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) विगत तीन वर्षो के प्रत्येक at ओर चालू वर्ष 
के दौरान महाराष्ट ओर कर्नारक सहित रान्य-वार आवास 
परियोजनाओं के विकास ओर निर्माण हेतु केन्द्र सरकार से 
प्राप्त प्रस्तावों कौ कूल संख्या कितनी 2; 

(ख) उक्त प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या हे ओर 
इसमें से कितने प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गर्ह है ओर 
लंबित प्रस्तावों की संख्या कितनी 2; 

(ग) उक्त प्रयोजन हेतु प्रस्ताव-वार आब॑टित राशि कितनी 
है; ओर 

(घ) सरकार दारा लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति 

प्रदान किए जाने कौ संभावना है? 

, आवास ओर शहरी गरीबी उपशमन मत्री (ड 
गिरिजा व्यास): (क) ओर (ख) भारत सरकार द्वारा जवाहर 
लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी adem मिशन (जेएनएनयूआरएम) 
वर्षं 2005 मेँ शुरू किया गया था जिसका उदेश्य शहरी गरीबों 
के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) कार्यक्रम के अंतर्गत देश 

H 65 चुनिंदा शहरों A शहरी गरीबो८स्लम वासियों के लिए 
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बुनियादी सुविधाओं सहित आवास ओर अवस्थापनात्मक सुविधाएं 

शुरू करने में waa राज्यकषेत्रां कौ सहायता करना Zi 
अन्य शहरो/कस्बं के लिए एकीकृत आवास ओर wm विकास 
कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) शुरू किया गया am मिशन कौ 
अवधि 31.12.2012 तक थी जिसे मार्च 2012 तक स्वीकृत 

परियोजनाओं के पूर्णता के लिए मार्च 2015 तक बद्ाया गया 
है। गत तीन वर्षो के प्रत्येक वर्षं ओर चालू वर्ष के दौरान 
जेएनएनयुआरएम के तहत महाराष्ट ओर कर्नाटक सहित राज्यवार 
अनुमोदित प्रस्तावों के व्यौरे संलग्न विवरण-। मे दिए गए है 
चूकि, स्कोम के तहत परियोजनाओं के लिए अनुमोदन मार्च, 2012 
तक था इसलिए कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। 

भारत सरकार ने दो चरणों मँ जून, 2011 मेँ आरएवाई 
ua किया है, इसका प्रारंभिक चरण दो वर्षो कौ अवधि 

काथा, जो जून, 2013 में समाप्त हो गया है। भारत सरकार 
ने सितम्बर, 2013 मेँ आरएवाईं के कार्यान्वयन चरण को 
2013 से 2022 की अवधि के लिए अनुमोदित किया है! 
महाराष्ट ओर कर्नाटक सहित ॒राज्यो/संघ शासित प्रदेशों से 
मत्रालय को आरएवार्ह के तहत 165 Stem प्राप्त हुए zi 
गत तीन वर्षो के प्रत्येक वर्ष ओर चालू वर्ष के दौरान 
आरएवाई के तहत अनुमोदित महाराष्ट ओर कर्नाटक सहित 
प्रस्तावं के राज्य-वार SR तथा उनकौ परियोजना लागत 
संलग्न विवरण-॥ A दी गई है। 

(ग) जेएनएनयूआरएम (बीएसयूपी एवं आरईएचएसडीपी) 
कौ स्कीम हेतु निर्दिष्ट wie के aR संलग्न विवरण-।॥ मेँ 
दिए गए है। स्कीम के परियोजना-वार व्यौरे इस मंत्रालय के 

वैसाइर www.mhupa.gov.in से प्राप्त किए जा सकते él 

(घ) प्रश्न नहीं उठता। 

विवरण 7 

वर्ष 2010-11 से 2011-12 तक तथा कुल (2005-2012) के दौरान शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं 

(उप-मिङशन-ा) के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं कौ संख्या ओर परियोजना लागत 

(करोड रुपये मं) 

दिनांक 02.12.2013 कौ स्थिति के अनुसार 

क्र.सं राज्य/संघ राज्य 2010-2011 2011-2012 कुल (2005-12) 

aa का नाम अनुमोदित कुल अनुमोदित कुल अनुमोदित कुल 

परियोजनाओं अनुमोदित परियोजनाओं अनुमोदित परिंयोजनाओं अनुमोदित 

कौ संख्या परियोजना कौ संख्या परियोजना कौ संख्या परियोजना 

लागत लागत लागत 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. आधर प्रदेश 2 172.27 39 3559.51 

2. अरुणाचल प्रदेश 2 17.55 4 66.81 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3. असम 2 108.44 

4. बिहार 18 709.98 

९. छन्तीसगद 4 218.77 10 461.5 

6. चंडीगद (यूटी) 1 11.55 4 1033.03 

7. दिल्ली 7 1905.13 3 741.92 17 3244.98 

8 गोवा 1 10.22 

9. गुजरात 2 27.61 7 401.52 27 2067.09 

10. हरियाणा 2 64.23 

11. हिमाचल प्रदेश 2 24.01 

12. जम्मू ओर कश्मीर 5 162.39 

13. Ones 3 159.71 14 530.38 

14. Halen 1 10.96 19 854.64 

15. केरल 7 343.67 

16. मध्य प्रदेश 22 705.08 

17. महाराष्ट 11 638.74 62 5837.94 

18. मेघालय 3 51.74 

19. मणिपुर 1 51.23 

20. मिजोरम 3 91.02 

21. ओडिशा 6 74.62 

22. पंजाब 2 96.42 4 168.86 

23. पुदुचेरी 3 135.98 

24. सिक्किम 3 33.58 

25. नागालैंड 1 133.08 

26. राजस्थान 2 181.50 3 289.21 

27. तमिलनाडु 1 15.79 51 2334.28 

28. त्रिपुर 1 16.73 

29. उत्तर प्रदेशं अतिरिक्त 11.67 1 11.28 66 2295.37 

30. उत्तराखंड 11 75.32 

31. पश्चिम बंगाल 12 710.67 15 558.67 112 4177.38 

26 2996.29 50 2895.44 523 29712.30 
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विवरण I 

दिनाक 02.12.2013 कौ स्थिति के अनुसार 

राजीव आवास योजना(आरणएवाई) 

राजीव आवासं योजना के अंतर्गत परियोजना का राज्य-वार ओर वर्ष-वार a 

(करोड रुपये मे) 

क्र.सं. राज्य/संघ राज्य 2011-2012 2012-2013 2013-14 कुल 

क्षेत्र का नाम अनुमोदित कुल अनुमोदित कुल अनुमोदित कुल अनुमोदित कुल 

परियोजनाओं अनुमोदित  परियोजनाओं अनुमोदित परियोजनाओं अनुमोदित परियोजनाओं अनुमोदित 

कौ संख्या परियोजना कौ संख्या परियोजना कौ संख्या परियोजना की संख्या परियोजना 

लागत लागत लागत लागत 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 आंध्र प्रदेश 1 58.75 3 107.62 4 166.37 

2. अरुणाचल प्रदेश 1 44.31 1 44.31 

3. असम 0 0.00 

4. बिहार 0 0.00 

5. छत्तीसगढ़ 1 13.60 3 115.66 4 129.26 

6 dette (get) 0 0.00 

7. दिल्ली 0 0.00 

६. गोवा 0 0.00 

9. गुजरात | 2 56.92 2 56.92 

10. हरियाणा 4 311.09 4 311.09 

11. हिमाचल प्रदेश 1 34.00 1 34.00 

12. जम्मू ओर कश्मीर 1 22.22 1 22.22 

13. wees 0 0.00 

14. कर्नाटक | 3 194.73 2 120.11 5 314.84 

15. केरल 1 71.87 1 17.85 2 89.72 

16. मध्य प्रदेश 4 213.55 2 146.01 6 359.56 

17. महाराष्ट 0 0.00 

18. मेघालय 0 0.00 
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2 3 4 5 6 7 8 10 

मणिपुर 0.00 

मिजोरम 1 11.20 11.20 

ओडिशा 1 44.77 4 205.96 1 21.51 272.24 

पंजाब 2 19.43 19.43 

पुदुचेरी 0.00 

सिक्किम 0.00 

नागालैंड 0.00 

राजस्थान 1 57.29 6 363.20 14 547.75 968.24 

तमिलनाडु 3 134.36 134.36 

त्रिपुरा 0.00 

उत्तर प्रदेश 8 224.60 224.60 

उत्तराखंड 0.00 

पश्चिम बंगाल 2 22.95 22.95 

8 446.23 35 1476.93 30 1258.15 3181.31 

विवरण 7 

जेएनएनेयूआरएमः संयुक्त वित्तीय प्रगति 

(2 दिसम्बर 2013 कौ स्थिति के अनुसार) 

Taya 7-वषं नया आवंटन अनुमोदित परियोजना लागत वचनबद्ध एसीए एसीए जारी एसीए 

waar बीएस- आईएच- कुल बीएस- आईएच- ga बीएस- आईएच- ga wy बीएस- seu कुल एसीए 

यूपी एसटीपी यपौ एसडीपी यूपी एसडीपी व्चन- युप एसटीपी % 

बद्धता 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 1 14 15 16 

अंडमान ओर 000 27.29 27.29 0.00 15.15 15.15 000 13.64 [3.64 50% 0.00 5.53 5.53 20% 

निकोबार द्रीपसमूह 

आध्र प्रदेश 1547.42 764.57 2311.99 3559.51 1003.53 4563.03 1605.31 675.45 2280.76 १११ 1382.64 656.35 2038.99 = 88% 

अरुणाचल प्रदेश 43.95 24.52 68.47 66.81 १.५5 76.76 59.60 896 68.55 100% 2881 448 33.39 = 49% 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 14 185 16 

4. असम 121.94 67.25 189.19 108.44 84.99 193.43 97.60 7022 167.81 89% 48.80 3881 87.61 46% 

5. विहार 531.54 168.07 699.61 709.99 757.89 1467.87 312.76 380.79 693.55 99% 78.19 233.51 311.70 45% 

6 चंडीगद् 446.13 0.00 446.13 1033.03 0.00 1033.03 444.93 0.00 444.93 100% 379.02 0.00 379.02 85% 

7. Barre 385.21 158.83 544.04 461.50 225.60 687.10 362.08 15883 520.90 96% 191.66 158.85 350.51 64% 

8 दादर ओर नगर 0.00 2056 20.56 000 5.74 574 000 334 334 16% 000 167 167 8% 

हवेली 

9. दमन ओर दीव 000 2197 2197 0.00 069 069 000 058 058 3% 0.00 029 0.29 1% 

10. दिल्ली 1481.28 = 0.00 1481.28 3244.98 0.00 3244.98 1472.72 0.00 1472.72 99% 768.24 0.00 768.24 52% 

11, गोवा 11.43 35.79 47.22 = 10.22 4.10 14.32 = 4.60 = 140 600 13% 1.15 0.0 1.85 = 4% 

12. गुजरात 1015.56 256.25 1271.81 2067.09 425.71 2492.81 1015.47 254.65 1270.12 100% 803.48 204.32 1007.81 79% 

13. हरियाणा 57.31 209.70 267.01 = 64.23 303.98 368.20 31.18 231.85 263.03 99% 31.18 172.73 203.91 76% 

14. हिमाचल प्रदेश 31.29 37.07 6६.36 2401 75.11 99.11 18.27 50.09 68.35 100% 7.37 32.09 39.46 58% 

15. जम्मू ओर कश्मीर 140.18 11734 257.52 162.39 147.60 310.00 13444 114.32 248.76 97% 52.38 96.86 149.24 58% 

16. ARGS 351.09 13600 487.09 530.38 217.93 748.31 32874 131.33 460.06 94% 82.18 86.98 169.17% 35% 

17. len 407.97 222.69 630.66 854.64 410.30 1264.94 412.64 222.58 635.22 101% 353.20 218.60 571.81 91% 

1&. कंसल 25000 198.83 448.83 343.67 273.32 616.98 233.56 201.60 435.17 97% 179.86 161.29 341.15 76% 

19. लक्षदीप 0.00 21.03 21.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0% 

20. मध्य प्रदेश 351.10 27664 627.74 705.08 376.28 1081.36 344.26 257.42 601.68 96% 258.74 163.11 421.86 67% 

21. महाराष्ट्र 3372.56 1130.60 4503.16 5837.94 2533.69 8371.62 2818.83 1581.61 4400.44 98% 1894.67 1064.74 2959.41 66% 

22. मणिपुर 43.91 3235 76.26 51.23 70.21 121.44 43.91 52.20 96.11 126% 32.93 32.35 65.28 86% 

23. मेघालय 40.35 2897 69.32 51.74 4148 93.22 40.35 22.43 62.78 91% 36.21 11.21 47.42 68% 

24. मिजोरप 80.11 29.78 109.89 91.02 5607 147.10 79.73 41.05 12077 110% 59.80 29.78 89.58 82% 

25. नागालैड 105.60 44.14 149.74 13308 101.86 234.94 105.60 60.99 166.59 111% 105.60 29.92 135.52 91% 
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1 2 3 4 5 6 7 9 0 11 2 2B 14 15 16 

26. ओडिशा 78.74 176.33 255.07 74.62 289.50 364.12 54.18 194.53 248.71 98% 45.68 155.74 201.42 79% 

27. पद्चरी 83.20 26.95 110.15 135.98 17.03 153.01 83.20 548 88.67 81% 3802 274 40.75 37% 

28. पंजाब 444.46 172.56 617.02 168.86 340.12 50898 84.37 145.64 230.00 37% 47.49 89.71 137.19 22% 

29. राजस्थान 383.46 424.56 80802 289.21 1012.78 1301.99 172.67 613.64 786.31 97% 85.47 506.74 592.21 73% 

30. सिविकिम 29.06 20.90 49.96 33.58 1991 5349 29.06 179 46.98 94% 2906 17.92 46.98 94% 

31. तमिलनादु 1107.80 349.38 1457.18 2334.28 566.11 900.39 1045.28 400.45 1445.73 99% 812.62 362.62 1175.25 81% 

32. त्रिपुर 23.66 28.36 52.02 16.73 43.64 60.37 13.96 38.05 52.01 100% 13.96 37.35 51.31 99% 

33. TR प्रदेश 1165.22 854.41 2019.63 2295.37 1295.84 3591.2] 1121.52 826.41 1947.94 96% 850.48 688.34 1538.82 76% 

34. SATE 97.84 63.58 16142 75.32 177.55 252.88 56.47 97.92 15439 96% 24.17 70.30 9447 59% 

35, पश्चिम बाल 212698 681.04 2808.02 4177.38 944.36 5121.74 2045.44 709.02 2754.46 98% 1427.17 696.67 2123.84 76% 

सकल योग [65635 6828.31 2418466 2971230 1184803 4156033 1467272 7584.36 22257.08 96% 1015033 603234 1018167 1% 

[ अनुकद। 

व्यय को whe करना 

2183. श्री रूद्रमाधव रायः क्या प्रधान मंत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार के विभिन्न विभागों को tea कौ 

wud, विदेशी ओर घरेलू दौरो सहित विभिन शीर्षो के 

अन्तर्गत किए गए व्यय ओर सरकारी निजी भागीदारी के संबंध 

मे ब्योरा देने का निर्देश दिया गया था; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इसके 

क्या कारण दहै; 

(ग) अपेक्षित सूचना कब तक उपलब्ध कराए जानै कौ 

संभावना 2; ओर 

(घ) इस Gay मे apna अधिकारियों के विरुद्ध क्या 

कार्यवाही किए जाने कौ संभावना ठै? 

कार्मिक, लोक शिकयत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य 

मंत्री तथा प्रधान मत्री कार्यालय में राज्य मत्री (श्री वी. 

नारायणसामी ): (क) से (घ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 

2005 की धारा 4 के अंतर्गत स्वतः प्रकटन कौ गुणता ओर 
मात्रा में सुधार के लिए भारत सरकार ने 15.04.2013 को. 

अपने मंत्रालयों (विभागों को कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देश जारी 

किए है। अन्य बातों के साथ-साथ सार्वजनिक निजी भागीदारियों 

के स्वतः प्रकटन ओर waive तथा भारत सरकार के 

संयुक्त सचिव तथा उससे ऊपर के पद के अधिकारियों एवं 

विभागाध्यक्षों द्वारा किए जाने वाले विदेशी ओर घरेलू ei 
के ot पर स्वतः प्रकटन पर दिशा-निर्देश दिए गए Zi 

दिशा-निर्देशो मे अगे ओर प्रावधान है कि प्रत्येक 

मंत्रालय।/सार्वजनिक प्राधिकरण यह सुनिश्चत करे कि ये दिशा-निदेश 

उनके जारी किए जाने की तिथि से 6 माह कौ अवधि के 

भीतर पुरी तरह से लागू हो जाए्। 

भारत सरकार के सभी मंत्राल्योविभागोसार्वजनिक प्राधिकरण 

को दिनांक 10.12.2013 को उक्त दिशा-निदेशों का शीघ्रातिशीघ्र 

अनुपालन करने का पुनः अनुरोध किया गया zl
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[fet] 

fass जिलों हेतु सहायता 

2184. श्री लक्ष्मण eg: 

राजकुमारी रत्ना सिंहः 

क्या प्रधान मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार को देश में पिछछडे जिलों & विकास 

हेतु anit एजेंसियों(संस्थाओं से कोई सहायता मिल रही 

है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी oth क्या है; ओर 

(ग) उपरोक्त सहायता से चलाई जा रही 

परियोजनाए/कार्यक्रम कौनसे है ओर इसके परिणामतः क्या 

लाभ प्राप्त हुए है? 

संसदीय कायं मंत्रालय A राज्य मत्री तथा योजना 

मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री राजीव शुक्ला); (क) ओर 
(ख) विश्व de ओर एशियाई विकास बैक (एडीबी) की 

सहायता उद्िष्ट नहीं की जाती है। विश्व da ओर एडीबी, 

भारत सरकार द्वारा उनके समक्ष रखी गई परियोजनाओं को 

वित्तपोषित करते el anita एजेसियो(संस्थानों से अतर्रषटरीय 

सहायता Wa करने वाली परियोजनाओं को केन्द्रीय ओर राज्य 

gael में कार्यान्वित किया जाता है। अतर्यष्ट्रीय एजेसियो/संस्थानों 

से मिलने वाली अधिकांश सहायता, कषेत्रक/परियोजना-विशिष्ट 

होती है ओर देश के fase क्षेत्रों सहित देश में अनेक 

परियोजनाएं प्रचालनाधीन 21 गरीबी उपशमन, आजीविका ओर 

ग्रामीण विकास पर ध्यान केन्द्रित करने वाली कुछ परियोजनाओं 

मँ बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश ओर राजस्थान में ग्रामीण 

आजीविका संबंधी परियोजनाएं, पश्चिम राजस्थान में गरीबी 

उपशमन, ode जिला ग्रामीण गरीबी परियोजना, तमिलनाडु 

अधिकारिता ओर गरीबी उपशमन परियोजना, आरखंड-छत्तीसगद 

जनजातीय विकास कार्यक्रम, ओडिशा जनजातीय अधिकारिता 

ओर आजीविका कार्यक्रम, आंध्र प्रदेश ग्रामीण गरीबी उपशमन 

परियोजना आदि शामिल है। 

(ग) हालाकि, अतररष्टरीय एजेंसियो/संस्थानों से मिलने 

वाली सहायता हमारे विकास व्यय का एक बहुत ही छोरा 

भाग है परंतु anda एजेंसियों के साथ संबंध स्थापित करने 
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से वैश्विक ज्ञान ओर सुविज्ञता का लाभ उठाने, विकास में 

नवप्रवर्तन को कार्यान्विति करने के साथ-साथ क्षमता निर्माण 

करने मेँ मदद मिलती है। ये सभी, देश के पिट ast सहित 

देश में गरीबी को कम करने के भारत सरकार के प्रयासं 

को समर्थन देने में उपयोगी भूमिका निभाते है। 

( अनुवाद । 

संविधान पीठीं द्वारा निर्णय 

2185. श्री आर. धापराईसेलवनः क्या विधि ओर 

न्याय मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या संविधान पीठो द्वारा निर्णीत मामलों की संख्या 

मे कमी आई है; 

(ख) यदि a, तो पिले तीन वर्षो के प्रत्येक वर्षं ओर 

चालू वर्षं के दौरान तत्संबंधी ot क्या है ओर इसके क्या 

कारण है; 

(ग) इस पर सरकार कौ क्या प्रतिक्रिया है; 

(घ) क्या राष्ट्रीय महत्वे के कई तात्कालिक संवैधानिक 

पीठ संबंधी मामलों कौ सुनवाई होना बाकी रहै; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्योरा क्या है ओर इस संबंध 

में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किये afer जाने 

का प्रस्ताव है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मत्री तथा विधि ओर 

न्याय मत्री (श्री कपिल feet): (क) से (ङ) जानकारी 

एकत्रित कौ जा रही है ओर सभा पटल पर रख दी जाएगी। 

(हिन्दी) 

निजी स्कूलों मे अनियपितताएं 

2186. श्री हरीश चौधरीः 

श्री गोरख प्रसाद जायसवालः 

श्रीमती तलस्सुमभ हसनः 

क्या मानव संसाधन विकास मत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे किः
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(क) क्या स्कूलों द्वारा कैपिरेशन शुल्क लेने, बच्चों को 

प्रवेश से इंकार करने, भ्रामक विज्ञापनों के माध्यम से ge 

वायद्े करने इत्यादि सहित विभिन अनुचित पद्धतियों को 

अपनाये जाने कौ सूचना सरकार के ध्यान मे आई है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी राज्य-वार ah क्या है; 

(ग) विगत तीन वर्षो के दौरान देश भर में उक्त कृत्य 

हेतु कितने स्कूलों के विरुद्ध कार्यवाही कौ गर्ह है; 

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार स्कूलों द्वारा कैपिटेशन 

शुल्क लेने, बच्चों को प्रवेश से इंकार करने ओर gs दावे 

करने में संलिप्त स्कूलों को कदाचार करने से रोकने के लिषए 

कोई विधान लागू करने का है ओर यदि हां, तो तत्संबधी 

ब्योरा क्या है; ओर 

(ङ) सरकार द्वारा इन स्कूलों द्वारा अपनाई जा रही 

अनुचित पद्धतियों को रोकने के लिए क्या प्रभावी उपाय किर 

जा रहे है? 
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मानव संसाधन विकास ware मे राज्य मत्री (डँ 

शशी थरूर): (क) शिक्षा संविधान कौ समवर्ती सूची में 

एक विषय होने ओर ie अधिकांश स्कूल राज्य सरकारों 

द्वरा चलाए जा रहे हें. इस संबंध में उपर्युक्त कारवाई करना 

संबंधित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। हालांकि, केन्द्रीय 

माध्यमिक शिक्षा ate (सीबीएसई) को निजी तौर पर yatta 

स्कूलों के विरुद्ध कैपीरेशन शुल्क ओर Shem की मांग 

करने के संबध मेँ छिटपुट शिकायतें मिलती Zi 

(ख) ओर (ग) गत दौ वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान 

कुल 29 शिकायतें प्राप्त ge ti प्राप्त शिकायतें ओर कृत 

कार्दवाई का व्योरा संलग्न विवरण में दिया गया #2 

(घ) ओर (ङ) स्कूल शिक्षा क्षेत्र मे कैपीटेशन शुल्क 

कौ वसूली, उच्चतर कक्षाओं मे छात्रों के दाखिले के लिए 

स्कूलों द्वारा अपनाई गई भामक ओर अपारदशीं प्रक्रियाओं तथा 

अपात्र एवं अयोग्य अध्यापकों कौ नियुक्ति सहित कदाचारों को 

दूर करने के लिए प्रारूप विधान तैयार किया गया Zi 

विवरण 

निजी स्कूलों मँ अतरियपितताओं के wae मौ प्राप्त शिकायते ओर कृत कार्सवाई 

ay राज्य शिकायतों कौ स्कूलों कौ संख्या जिनके 

संख्या विरुद्ध कारवाई की गर्ह 

1 2 3 4 

2011 केरल 01 

पंजाब 02 

THATS 03 01 

दिल्ली 01 

महाराष्ट 01 

गुजरात 01 

कुलं 09 01 

2012 केरल 08 

उत्तर प्रदेश 05 02 
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1 2 3 4 

हरियाणा 01 00 

आंध्र प्रदेश 03 00 

कर्नाटक 01 00 

कुल 18 06 

2013 छत्तीसगद 01 00 

असम 01 00 

कुल 02 00 

कुल योग 29 07 

( अनुकाद। की गुणवत्ता संबधी बेचपार्कों के er सेवा प्रदाताओं के 

निजी टेलीर्कोम कपनियों की निगरानी 

2187. श्री राजेन Wea: क्या संचार ओर सूचना 

प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार के पास निजी कंपनियों, जो मोबाईल 

फोन प्रयोक्ताओं को सेवाएं दे रही है के कार्यकरणं कौ 

निगरानी हेतु कोई तत्र है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 2; 

(ग) क्या ये कंपनियां देश के अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रो 

मे ग्राहकों को न्यूनतम सुनिशचित/साविधिक सेवा नहीं दे रही 

है; 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इस संबंध 

मे सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; ओर 

(S) सरकार द्वारा निजी कपनियों द्वारा मोबाइल फोन 

सेवा में सुधार हेतु क्या उपाय किए गए है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मत्री 
तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री पिलिन्द 
देवरा): (क) ओर (ख) ag, सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत 
तिमाही कार्य-निनष्यादन निगरानी रिपो (पीएमआर) ओर मासिक 

सघनता रिपोर्ग कौ मार्फत, टाई दारा निर्धारित किए गए सेवा 

कार्य निष्पादन की निगरानी करता है। टाई, स्वतंत्र एजेंसियों कौ 

मार्फत बुनियादी टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) एवं सेल्युलर 
मोबाइल टेलीफोन सेवा तथा aisds सेवाओं कौ मार्फत 
उपलब्ध कराई गई सेवाओं की गुणवत्ता का आवधिक वस्तुनिष्ठ 

आकलन ओर जांच करता है। द्रई, स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा 
कराए गए सर्वक्षणीं कौ मार्फत सेवा कौ ग्राहक संकल्पना का 

आकलन भी करता है। इन सभी रिपोर्यो को आम 
जनता,स्टेकधारकों कौ सूचना के लिए ae कौ वेबसाइट कौ 
मार्फत प्रकाशित किया जाता zi 

(ग) ओर (घ) सूचना एकत्र कौ जा रही है ओर सभा 
पटल पर रख दी जापएगी। 

सरकार ने सफल बोलीदाता के लिए स्पेक्टूम की नीलामी 

हेतु एनओआईए के भाग के रूप में ग्रामीण क्षत्रं के कवरेज 
हेतु लादइसेस कौ प्रभावी तारीख से sd वर्षं तक कम से कम 
30% ब्लोक मुख्यालयों का कवरेज करने हेतु रोलआउर दायित्व 

निर्धारित किए zi 

( हिन्दी] 

सुग्गी-्मोपडियों मे रहने वाले लोगों को 

स्वामित्व क्रा अधिकार 

2188. श्री लालजी टन्डनः 

श्री गोपीनाथ qe:
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क्या आवास ओर yet गरीबी sama मंत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने ज्ुग्गी-ज्ञोपडियों में रहने वाले लोगों 
को स्वामित्व का अधिकार देने हेतु a योजना तैयार कौ 
है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इससे 

लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या कितनी है; ओर 

(ग) उक्त योजना को केव तक लागू किए जाने कौ 

संभावना है? 

आवास ओर शहरी गरीबी उपशमन मत्री (डं 
गिरिजा व्यास): (क) से (ग) जी al भारत सरकार ने 

दिनांक 03.09.2013 को 2013-2022 कौ अवधि के लिए 
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में राजीव आवास योजना 

(आरएवाई) शुरू की रै। आरएवाई दिशानिर्देशों के अतर्गत 
अनिवार्य सुधारों मेँ से एक ‘wd wm वासियों को बधक 

योग्य एवं नवीकरणीय, दीर्घं अवधि (15 वर्ष) कौ वशांनुगति 

योग्य पट्टा अधिकार देने के लिए वचनबद्ध एवं इच्छुक है 
जो 5 वर्षों से अधिक समय से स्लमों में रहे है।'' स्कीम 

के vata सभी शहरशहरी समूह पात्र है। आरएवाई में दो 
चरण कार्यान्वयन कार्यनीति है अर्थात स्लम मुक्त शहर कार्य 

योजना एसएफसीपीओए की तैयारी एवं yf स्लमों हेतु 
परियोजनाओं कौ तैयारी कौ व्यवस्था की गयी है। स्कौम के 
अतर्गत weg का चयन केन्द्र के परामर्श से राज्यों द्वारा 

किया जाएगा! स्कौम के अंतर्गत केन्द्र सरकार 5 लाख से 
अधिक आबादी वाले शहरो८युए के लिए परियोजना लागत का 

50 प्रतिशत, 5 लाख से कम आबादी वाले शहरों यूए के 
लिए परियोजना लागत का 75 प्रतिशत ओर पूर्वोत्तर क्षेत्र के 
शहरों एवं विशेष श्रेणी के राज्यों (जम्मू एवं कश्मीर, 
हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड) को उनकौ आबादी पर ध्यान 
दिए बिना परियोजना लागत का 80 प्रतिशत सहायता प्रदान 

करती है। स्कीम का लक्ष्य 12d योजना के दौरान आरएवाई 
के अंतर्गत 1 मिलियन परिवारों को लाभ प्रदान करना Zi 

(अनृवाद्। 

भारत निर्माण कार्यक्रम का कार्यनिष्यादन 

2189. श्री नामा नागेश्वर रावः 

श्री मंगनी लाल मंडलः 

श्री बी. वाई. राघवेन्द्रः 

श्री पी. करूणाकरनः 

27 अग्रहायण, 1935 (शक) लिखित उत्तर 522 

क्या प्रधान मत्री यह बताने कौ कृपा करेगी किः 

(क) क्या भारत निर्माण कार्यक्रम (बीएनपी) का लक्ष्य 

ग्रामीण अवसंरचना मे वृहत् सुधार wa करना है; 

(ख) यदि हां, तो तत्सबधी a क्या है ओर इस 

कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति क्या है; 

(ग) बिहार, केरल ओर कर्नाटक सहित विभिन राज्यों में 

राज्य-वार कार्यक्रम के विभिन संघटकों के sta कार्यनिष्पादनता 

केसी है; 

(घ) क्या इन प्रत्येक राज्यों में कार्यक्रम के विभिन्न 

Bacal के अतर्गत निर्धारित लक्ष्यो को प्राप्त किया गया है; 

ओर 

(ड) यदि हां, तो तत्संबधी संघटक-वार win क्या है 

ओर यदि नही, तो इसके क्या कारण रै? 

संसदीय कार्य मंत्रालय मे राज्य मत्री तथा योजना 

मत्रालय में राज्य मत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) ओर 

(ख) भारत सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के 

लिए ग्रामीण अवसंरचना का निर्माण करने हेतु 2005 मे भारत 

निर्माण कार्यक्रम (बीएनपी) नामक एक समयवबद्ध योजना शुरू 

की है। बीएनपी के दो चरण tsa कार्यक्रम के चरण-। 

को 2005-06 से 2008-09 तक की अवधि मे कार्यान्विति 

किया गया था। चरण-।॥ को 2009-10 से कार्यान्वितं किया 

जां रहा है। ब्रीएनपी में ग्रामीण अवसंरचना के छः घटक 

शामिल दहै, नामतः ग्रामीण पेयजल (राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल 

कार्यक्रम), आवास (दुदिरा आवास योजना), सिंचाई (त्वरित 

सिंचाई लाभ कार्यक्रम), ग्रामीण सडक (प्रधान मत्री ग्राम 

सडक योजना) (पीएमजीएसवाई), विद्युतीकरण (राजीव गाधी 

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना) ओर ग्रामीण टेलीफोन सेवा। 

(ग) से (ङ) बिहार, कर्नाटक ओर केरल सहित सभी 

राज्यों के लिए बीएनपी के छः vert के way में वास्तविक 

लक्ष्य ओर उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई है। लक्ष्यो 
से संबंधित उपलब्धि में, राज्य-विशिष्ट ओर घटक-विशिष्ट 

भिनताओं को अधिसूचित किया गया है। कमी के कारण 

ेत्रक-विशिष्ट हैँ जिनमे अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित भी 

शामिल दै (4) राज्यों A ठेकागत क्षमता की कमी (1) वन 

ओर पर्यावरण मंजूरी में विलम्ब Gil) कानून ओर व्यवस्था कौ
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समस्याएं ओर निजी भूमि कौ अनुपलब्धता (iv) राज्यों 4 

पर्याप्तं उप-पारेषण तत्र॒ कौ अनुपलब्धता (४) परियोजनाओं कौ 

निर्माण लागत में बदोतरी ओर वितीय व्यवहार्यता (vi) इदिरा 

आवास योजना के मामले में बीपीएल परिवारों के लिए वास 

स्थलों कौ अनुपलब्धता (vii) आवास कौ निम्न गुणवता ओर 

आवास की अपर्याप्तं इकाई लागत (viii) Tt कौ जा चुकौ 

जलापूर्ति स्कोमों के अनुरक्षण ओर रख-रखाव मे पंचायती राज 

संस्थानों कौ क्षमता मेँ कमी ओर सामुदायिक जल उपयोगकर्ताओं 

कौ क्षमता संब॑धी बाध्यताएं आदि। 

विवरण 

1. ग्रामीण पेयजल (रष्टय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम) 

(इकाटयों कौ संख्या) 

क्रम राज्य/संघ लक्ष्य (01.04.2005 कौ स्थिति व्याप्ति (कवरेज) 

सं राज्यक्षत्र के अनुसार शेष) 

सुविधा fers गुणवत्ता कुल सुविधा स्लिपड गुणवत्ता कुल 

रहित बैक at दृष्टि रहित वैक at दृष्टि 

(अन से प्रभावित (अन से प्रभावित 

mas) afer mas) बस्तियां 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 आध्र प्रदेश 0 29744 4050 33794 0 28598 2611 31209 

2. अरुणाचल प्रदेश 668 2752 0 3420 668 870 401 1939 

3. असम 7375 10636 8119 26130 7375 8829 2478 18682 

4. faer 0 47597 776 48373 0 42705 6306 | 49011 

5. छत्तीसगढ़ 0 19007 5021 24028 0 29547 1042 30589 

6. गोवा 6 0 0 6 € 1 0 7 

7. गुजरात 36 4389 8717 13142 36 6046 3551 9633 

8. हरियाणा 0 2506 361 2867 0 2860 205 3065 

9. हिमाचल प्रदेश 6891 9308 0 16199 6891 9653 0 16544 

10. जम्मू ओर कश्मीर 3211 3138 49 6398 3211 782 0 3993 

11. ्ारखंड 0 17225 168 17393 0 17005 457 17462 

12. कर्नाटक 5618 809 21008 27435 5618 8578 3238 17434 

13. केरल 7573 421 867 8861 7573 3946 691 12210 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14. मध्य प्रदेश 0 37269 5381 42650 0 38512 559 39071 

15. महाराष्ट 17738 11579 3787 33104 17738 13987 3622 35347 

16. मणिपुर 0 80 37 117 0 517 0 517 

17. मेघालय 251 4341 160 4752 251 3562 98 3911 

18. मिजोरम 112 271 26 409 112 363 26 501 

19. नागालैंड 731 202 157 1090 731 614 46 1391 

20. ओडिशा 0 14900 32254 47154 0 39902 5124 45026 

21. पंजाब 1931 5247 2093 9271 1786 2198 703 4687 

22. राजस्थान 2300 33680 41072 77052 1871 26897 5355 34123 

23. सिक्किम 74 783 0 857 74 510 0 584 

24. तमिलनाडु 0 44080 5574 49654 0 33123 1300 34423 

25. त्रिपुरा 0 651 7031 7682 0 825 683 1508 

26. उत्तर प्रदेश 0 19886 5062 24948 0 24629 3853 28482 

27. उत्तराखंड 272 7567 0 7839 237 5611 0 5848 

28. पश्चिम बंगाल 0 3536 65156 68692 0 7635 7728 15363 

29. अंडमान ओर 102 0 26 128 94 0 0 94 
निकोबार द्वीपसमूह 

30. दादरा ओर नगर 60 0 0 60 60 0 0 60 
हवेली 

31. दमन ओर दीव 0 0 0 0 0 0 0 0 

32. दिल्ली 0 0 0 0 0 0 0 0 

33. लक्षद्वीप 10 0 0 10 0 0 0 0 

34. पुदुचेरी 108 0 16 124 108 57 91 256 

35. चण्डीगढ 0 0 0 0 0 0 0 0 

कुल 55067 331604 216968 603639 54440 358362 50168 462970 



2. आवास (इदिर आवास योजना) 

रज्य 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

हक्षि रमेण ee लक्षि गर्मण लिति र्ग लिति र्मम लिति मिण लक्षि मग लक्षि i i 

wa fam wat feu we mum wat mu षँकी manasa fmm wa fm We fm wat fT 

wm प्रको स्या षरँकौ स्मा पकौ स्या Oe elt स्या Ota सह्या Oat Ome षरँकौ संखा al 

Fal Fel Fal स्य Fel Fal संख्या Fel Fal 

i 2 3 4 $ 6 7 8 9 10 11 2 B 4 15 16 1 8 9 

आधर प्रदेश 130130 132521 13842 146403 92148 194861 192132 266654 371982 434733 257104 257104 249013 249013 270399 250945 207313 0 

अरुणाचल प्रदेश 4603 532 4939 = 400 6765 6422 6770 7236 10873 626 7726 9915 7548 1400 8339 15६1 6870 0 

असम 101790 104353 109214 {25441 14959 150776 1496099 1121706 240446 181162 170849 156911 166913 143770 184408 96156 13869; 0 

बिहार 384111 331651 408350 349053 S67I7L 430864 = 567125 484197 1098001 653214 758904 566148 737486 469885 816305 581762 605550 254 

छत्तीसमद 20124 26578 = 21398 2088 = 29714 3098 = णा? 30003 57520 5449 59 = 519 = 37466 77485 = 41511 = 25438 = 48001 0 

गोवा 801 615 852 1115 118 135 183 58 2291 186 158 667 154 1087 1714 6939 107880 10 

गुजरात 63819 65602 67846 6519 १4234 {10908 = ०4226 12242 18429 166760 126090 167313 123168 111999 136470 10902 18029 181 

हरियाण 860 9743 9526 10375 13231 13398 = 13229 13302 25611 24138 = 17703 18055 1729 17282 19163 6279 7064 0 

हिमाचल प्रदेश 2873 3031 3054 = 3317 = 4242 4029 4242 4501 812 295 579 5834 5659 609 6271 3994 15952 0 

Way ओर कश्मीर 8924 8231 प्व्ा 10667 13177 1536 13176 13211 25508 18594 1995 19666 12578 = १042 19476 = 62550 67153 4 

ारखंड 34261 75403 36423 57246 50589 45936 50585 56180 97926 87524 1617691 167254 63477 {17343 69503 10992; 87816 0 

कर्नाटक 50136 56944 53299 49088 = 74029 39990 74023 87051 14331 158417 99055 = 95567 ५660 26965 107210 42607 45738 288 

केरल 27880 36413 29639 30817 41167 37094 41164 53133 79695 51590 55084 54853 53808 = 54499 = 59620 100277 11296 25 
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॥ 2 3 4 $ 6 7 8 9 10 il 12 3 i4 19 16 i7 18 19 

मध्य प्रदेश 40022 50420 42548 54544 $9096 60222 5909] 465] 1143956 96877 9073 (7 16135 ०8447 84358 10539 1317314 970 

महाराष्ट 7478 ०4274 83430 78427 11589 126117 114869 118611 224323 207695 155052२ 1565475 151063 14149 {6739 3018 8011 0 

मणिपुर 3996 4962 4287 3460 5872 3379 5877 514 9439 326 6707) {682 6552 2956 17238 5356 1386 84 

मेघालय 6959 6678 7467 4183 10228 2271 10235 5619 {6440 %875 1168] 11439 11412 13147 12608 2308 3661 49 

मिजोरम 1483 2182 1591 2178 2180 1918 2181 519 3504 4851 2489 3517 2432 322 2687 0 10439 0 

नगालैंड 4605 7949 494] 6321 6768 7491 673 24717 10878 11645 17730 15514 7552 13362 8343 116666 = 128057 1 

ओडिशा 75465 87070 80228 81345 11143 = 140853 111422 62447 21571; 17066 1491060 1171223 142082 141398 155363 5371 1०531 0 

पंजाब 11081 7868 11780 8250 16362 192 16361 11700 3164 21108 21893 20483 21386 16622 23696 82094 85460 29 

राजस्थान 32070 38471 ३40०4 33397 47344 42517 47350 52654 ०1670 8699 63362 63464 61894 25642 08518 1410 1436 0 

सिक्किम 881 1296 945 1554 1294 1533 1295 1774 2080 1819 1476 21739 1444 1805 1596 38242 88436 2448 

तमिलनाडु 52101 66434 55389 2919 16932 10339 16925 ०4160 1489529 1697353 1020939 96256 100553 91631 11 1410 0 13368 0 

त्रिपुर 8967 11902 262} 10612 13178 12445 13187 26389 21182 8322 15050 12310 1404 26529 16245 162435 2497223 8 

उत्तर प्रदेश 172527 18554] 183414 [65469 254750 2642096 2454729 267543 4०93156 483949 340868 05376 33204 3017012 3682322 12881 14012 0 

उत्तरंड 7863 21122 8359 17239 11611 18766 11610 12696 22416 20373 15856 15924 15488 15573 17162 [58439 18559०4 0 

पश्चिम बगाल 104098 99259 110667 128838 153709 107575 = 153697 12808 2974564 2301355 20567] 1178832 199176 186224 2195553 0 1065 0 
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3. सिचाई [त्वरित सिचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) ] 

(हजार हेक्टेयर मँ इकाइयां) 

क्रमसं, रज्य भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत सृजित 

कृत्रिम frag क्षमता (अप्रैल सिचाई क्षमता (2009 से 2013 तक) 

2005 के मार्च 2009 तक) 

1 2 3 4 

1. FY प्रदेश 799.262 1010.481 

2, अरुणाचल प्रदेश 19.051 33.767 

3. असम 57.777 212.307 

4. बिहार 526.751 1494.981 

5, चडीगद् 167.446 256.062 

6. गोवा 12.581 16.336 

1. गुजरात 551.655 914.283 

8. BRAT 64.411 200.386 

9, हिमाचल प्रदेश 22.625 75.257 

10. wy ओर कश्मीर 60.357 107.061 

11. anaes 83.899 176.107 

12. कर्नाटक 347.980 527.425 

13. केरल 34.514 76.324 

14, मध्य प्रदेश 403.320 771.625 

15. महाराष्ट 637.200 1028.323 

16. मणिपुर 16.140 24.112 

17. मेघालय 10.269 26.835 

18, मिजोरम 8,910 23.210 

19. PS 12.715 30.040 
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l 2 3 4 

20 ओदिशा 237.575 584.676 

21 पंजाब 137.498 179.269 

22 राजस्थान 424.640 573.190 

23. सिक्किम 3.891 9.877 

24. तलिमनाडु 483.624 2193.484 

25. त्रिपुरा 11.749 38.139 

26. उत्तर प्रदेश 1933.176 2202.817 

27. उत्तराखंड 109.079 199.124 

28. पश्चिम बगाल 137.426 273.964 

कुल 7315.521 13259.460 

शीएमयू-पीएपभो को भेजी गई तिमाही रिपो के अनुसार राज्य सरकार द्रा बताये गए आंकडे। 

4. ग्रामीण सडक (प्रधान मत्री ग्राम सड़क योजना) 

जुलाई 2013 तक पीएमजीएसवाई के तहत मंजूर कौ गर्ह ओर जोडी गर्ह बस्तियां क्रमोननयन (नवीकरण सहित), लम्बाई कि. 

मी. में (आंकड फरवरी 2013 तक) 

क्रम राज्य जून, 2013 तक मंजूर जुलाई 2013 तक wWet 

सं कौ गर्ह बस्तियां जा चुकौ बस्तियां 

1 2 4 5 

1 आध्र प्रदेश 1947 1386 

2. अरुणाचल प्रदेश 365 321 

3. असम 8806 7038 

4. विहार (आरडन्ल्यूदी एवं एनईए) 20892 10719 

5. छनत्तीसगद 9109 6463 

6. गोवा* 20 2 
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1 2 3 4 5 

7. गुजरात 3387 3024 2730 

६. हरियाणा 1 1 I 

9. हिमाचल प्रदेश 3725 2427 1872 

10. जम्मू ओर कश्मीर 3892 1927 1220 

ll. आारखंड 11613 7883 4086 

12. कर्नारक 1766 269 269 

13. केरल 435 435 365 

14. मध्य प्रदेश 21168 16202 11636 

15. महाराष्ट 2159 1369 1178 

16. मणिपुर 1023 448 304 

17. मेघालय 793 290 156 

18. मिजोरम 246 162 152 

19. नागालैंड 191 91 90 

20. ओडिशा 22211 11962 7193 

21. पंजाब 441 425 410 

22. राजस्थान 16801 13191 11252 

23. सिक्किम 366 296 196 

24. तमिलनाडु 2203 1983 1934 

25. त्रिपुरा 1731 1997 1563 

26. उत्तर प्रदेश 13984 12664 11129 

27. उत्तराखंड 2684 1049 678 

28. पश्चिम बंगाल 13822 13265 8858 

कुल योग 178184 132499 93201 

“are 2009 के बाद कोई fide नहीं। 

“cuit किया जा रहा है। 24.08.2013
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पीएमजीएसवाई कौ वास्तविक प्रगति कौ स्थिति (31 जुलाई, 2013 कौ स्थिति के अनुसार) 

नई सम्पर्कता (कि.मी.) 

क्रम राज्य कुल अपेक्षित जून, 2013 तक मंजूर जुलाई 2013 तक पूरी 

सं लम्बाई कौ गई लम्बाई कौ गई लम्बाई 

1 2 3 4 5 

1 आध्र प्रदेश 3326 6124 3862 

2. अरुणाचल प्रदेश 6095 5486 3752 

3. असम 14571 16549 13884 

4. बिहार (आरडन्ल्यूडी) 33544 23869 12639 

बिहार (एनर्ईए) 13038 9849 

5. छत्तीसगढ़ 37556 25135 17764 

6. गोवा * 40 26 2 

7. गुजरात 7453 5312 4654 

8. हरियाणा 26 2 2 

9. हिमाचल प्रदेश 12832 10782 7618 

10. जम्मू ओर कश्मीर 8412 16516 4122 

11. args 21445 9899 8319 

12. कर्नारक 500 505 501 

13. केरल 439 789 612 

14. मध्य प्रदेश 60264 48043 36345 

15. महाराष्ट 4654 4381 3367 

16. मणिपुर 2131 4576 2771 

17. मेघालय 2662 1455 1037 

18. मिजोरम 2021 2902 2180 

19. नागालैंड 1789 2047 1991 

20. ओडिशा 29374 33321 19257 

21. पंजाब 979 825 830 

22. राजस्थान 36472 42385 36271 
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1 2 3 4 5 

23. सिक्किम 1107 2118 1073 

24. तमिलनाडु 4978 3538 3380 

25. त्रिपुरा 2980 3294 2288 

26. उत्तर प्रदेश 38600 17774 19301 

27. उत्तराखंड 10429 6617 4297 

28. पश्चिम बंगाल 22995 20609 12437 

कुल योग 367673 327917 234403 

मार्च 2009 के ae कोई रिपोर्ट adi *श्संशोधित किया जा रहा #1 24.08.2013 

5. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 

क्रम सं, राज्य विद्युत सुविधा से वंचित बीपीएल परिवारों को बिजली 

गांवों का विद्युतीकरण कनेक्शन जारी करना 

1 2 3 4 

1. आश्र प्रदेश 0 2663815 

2. अरुणाचल प्रदेश 1023 19562 

3. असम 7249 741241 

4. बिहार 21505 1873361 

5. Baas 336 482251 

6. गुजरात 0 779403 

7. हरियाणा 0 194104 

8. हिमाचल प्रदेश 39 9028 

9. जम्मू ओर कश्मीर 130 39395 

10. anes 17398 1220965 

11. कर्नाटक 61 823751 

12, केरल 0 17238 
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1 2 3 4 

13. मध्य प्रदेश 447 567492 

14. महाराष्ट 0 1135238 

15. मणिपुर 337 12482 

16. मेघालय 334 44134 

17. मिजोरम 74 11681 

18. नागालैंड 75 25768 

19. ओडिशा 13612 2500223 

20. पजाब 0 48397 

21. राजस्थान 3896 1014466 

22. सिक्किम 23 8855 

23. तमिलनाडु 0 498883 

24. त्रिपुर 123 72685 

25. उत्तर प्रदेश 27759 900618 

26. उत्तराखंड 1510 229237 

27. पश्चिम बंगाल 4169 1719432 

कुल (राज्य) 100100 17653705 

6. ग्रामीण रेलीफोन सेवा (आरट) 

क्रम राज्य का नाम भारत निर्मण-1 उपलब्ध कराए गए 

संख्या के तहत वीपीरीज तीपीरी 

कौ सुविधा प्रदान 

किए जाने वाले 

गांवों कौ संख्या 

1 2 3 4 

1. अंडमान ओर निकोबार द्रीपसमूह 0 0 

2. आध्र प्रदेश 675 675 
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1 2 3 4 

3. असम 8775 8775 

4. बिहार 0 0 

5. ands 1564 1564 

6. गुजरात 4097 4097 

7. हरियाणा 0 0 

8. हिमाचल प्रदेश 1000 1000 

9, जम्मू ओर कश्मीर 1753 1748 

10. कर्नाटक 0 0 

11. केरल 0 0 

12. मध्य प्रदेश 11854 11854 

13. छत्तीसगढ़ 3509 3509 

14. महाराष्ट 6275 6270 

15क. मेघालय (एनई-ा) 1504 1363 

15ख. मिजोरम (aT) 93 93 

15ग. त्रिपुरा (एनई-) 75 75 

16.क अरुणाचल प्रदेश (एनई-ा) 646 646 

16.ख॒ नागालैंड (एना) 861 861 

167 नागालैंड (एना) 28 28 

17. ओडिशा 4122 4122 

18. पंजाब 0 0 

19. राजस्थान । 11924 11921 

20. तमिलनाडु 0 0 

21. उत्तर प्रदेश (पूर्व) 0 0 

22, उत्तर प्रदेश (पश्चिम) 0 0 

23. उत्तराखंड 3547 3500 

24. पश्चिम बगाल 0 0 

कुलं 62302 62101 
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केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना 

2190. श्री प्रेमदास रायः क्या मानवे संसाधन विकास 

मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र मेँ इदिरा गांधी 
राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (आईजीएनरीयू) कौ तर्ज पर 

एक केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने प्र विचार 

कर रही 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या राज्य सरकारों ने अपने wat में आईजीएनरीयू 

के क्षेत्रीय कैम्पस स्थापित करने हेतु संपर्क किया है; ओर 

(घ) यदि a, तो तत्संबंधी am क्या है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय पे राज्य मत्री (डो 

शशी थरूर): (क) जी नहीं। तथापि, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय 

जनजातीय. विश्वविद्यालय (आईजीएनटीयू) का मणिपुर मेँ इम्फाल 
स्थित एक क्षेत्रीय केन्द्र है। 

(ख) उपर्युक्त (क) के दृष्टिगतं प्रश्न नहीं उठता। 

(ग) ओर (घ) जी हां। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय 

विश्वविद्यालय (आईजीएनरीयू) द्वारा प्रदान कौ गई सूचना के 
अनुसार आध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगद्, गुजरात, केरल, महाराष्ट, 

ओडिशा, उत्तर प्रदेश, was ओर जम्मू ओर कश्मीर में 

इंदिरा गाधी wea जनजातीय विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय viet 

को स्थापित करने का अनुरोध राज्य सरकारों, ae ओर 

अन्य वर्गो से प्राप्त हुआ है। 
खतरनाक.^असुरक्षित wea 

2191. श्री ए. गणेशमूर्तिः 
श्री कुलदीप विष्नोः 

क्या शहरी विकास पत्री यह बताने कौ कूपा करेगे किः 

(क) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षो ओर चालू वर्षं ॒के 

दौरान देश में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा खतरनाक/असुरक्षित 

घोषित सरकारी आवासो/बंगलों कौ संख्या कितनी है; 

(ख) इन आवासं को खतरनाक घोषित करने के क्या 

कारण है ओर इसके परिणामतः सरकारी राजकोष को कितनी 

हानि हुई है; 

(ग) क्या सरकार का विचार इन wean का 

नवबीकरण करने का है; ओर 
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(घ) यदि a, तो इस नवीकरण कार्य को कबर से प्रारभ 

करने ओर कब तक पूर्णं करने कौ संभावना है? 

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती दीपा 
दासमुंशी ): (क) fed तीन वर्षो एवं वर्तमान वर्षं के दौरान 
देश H सीपीडन्ल्यूडी द्वारा 1234 सरकारी आवास/बंगलों को 

खतरनाक ओर असुरक्षित घोषितं किया गया है। 

(ख) इन मकानों में रहने योग्य समय-सीमा समाप्त हो 

चुकी टै इसलिए सरकारी wat को कोई नुकसान नहीं है। 

(ग) 72 प्लैटो का नवीकरण/मरम्ममत की जा रही 2 
ओर शेष पुनर्विकास स्कीम के अतर्गत है। डमोलिशन के लिए 

प्रस्तावित है। 
(घ) () दिल्ली में 58 Re का पहले ही नवीकरण 

किया जा रहा है ओर 28.2.2014 तक आब॑टन के लिए तैयार 
हो जाएगे। 

(7) मुंबई में 14 फलैर का नवीकरण 6 पाह के भीतर 
शुरू किया जाएगा ओर 12 माह के भीतर पुरा हो जाएगा। 

मध्याह्न भोजन योजना मे हादसे 

2192. श्री बदरूद्दीन अजमलः 

श्री अब्दुल रहमानः 
श्री शिवराम गौडाः 

श्री सी. शिवासरामीः 

श्री बी.वाई. राघवेन्द्रः 

क्या मानव संसाधन विकास wat यह बताने कौ कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या मध्याह भोजन खाने के बाद विद्यार्थियों को 

अपने जीवन से हाथ धोने/बीमार wad ओर एेसे भोजन को 
बनाते समय विद्यार्थियों का कडाही में गिरने के अनेक मामले 

सरकार के संज्ञान मे आए 2; 

(ख) यदि a, तो विगत तीन वर्षो के प्रत्येक वर्ष ओर 
चालू वर्षं के दौरान तत्संब॑धी राज्य-वार ate क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने उक्त योजना के अतर्गत प्रदान किए 

जाने वाले भोजन को तैयार करनै ओर इसकौ गुणवत्ता के 
विनियमन हेतु को मानक प्रचालन कार्यविधियां तैयार कौ है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर यदि नहीं. 

तो इसके क्या कारण रहै; ओर 

(ङ) देश में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को बढावा देने हेतु 
उटाए गणएु/प्रस्तावित कदमो का ब्योरा क्या हे?
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मानव संसाधन विकास ware मे राज्य मत्री (डं 

welt wet): (क) ओर (ख) सूचना संलग्न विवरण में 
दी गई है। 

(ग) से (ङ) सरकार ने मध्याह भोजन योजना के 
en ओर इसके अतर्गत गुणवत्ता सुरक्षा ओर स्वच्छता 
के मानकं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए 
राज्य, जिला, aie आदि विभिन स्तरों पर yaa संरचनाओं 

की स्थापना के माध्यम से स्पष्ट भूमिकाओं ओर उत्तरदायित्वों 
के साथ विस्तरित दिशा-निर्देश पुनः जारी किए है। राज्यों को 
ब्राण्डेड ओर wah गुणवत्ता वाली ad ओर खाट्य सामग्रियां 
प्राप्त करने ओर उनके सुरक्षित भण्डारण को सुनिश्चित करने 
के साथ-साथ बच्चों को खाना We जाने से पहले कम-से-कम 
एक शिक्षक द्वारा खाने को चखना अनिवार्य करने के लिए 
कहा गया है। मोनीटरिग को gas करने के लिए योजना की 
सामाजिक संपरीक्षा को आरम्भ किया गया है ओर राज्यों को 
जिले के वरिष्ठतम संसद सदस्य कौ अध्यक्षता में जिला स्तरीय 
सतर्कता ओर ्मोनीरसि समिति कौ बैठक gaa के लिए 
कहा गया हे। मध्याह्न भोजन के लिए da आधारित एमआरईएस 
पोर्टल आरम्भ किया गया है ओर राज्यो/संघ wast ने 
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लगभग 12.12 लाख स्कूलों का वार्षिक डाटा sad डाल दिया 

है। पर्यटन मंत्रालय, चयनित विश्वविद्यालयों में गृह विज्ञान 
स्कूलों के साथ-साथ गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से 
Gai कौ सुरक्षा के प्रबंध ओर स्वच्छ कुकिंग को सुनिश्चित 

करने हेतु रसोडया-सह-सहायक के साथ-साथ जिला ओर 

व्लोक संसाधन व्यक्तियों कौ क्षमता में वृद्धि की जा रही है। 
भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण/सीएसआईआर 

संस्थानो/प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोई द्वारा 

अनुमोदित प्रयोगशालाओं से खाद्य aa कौ जांच सुनिश्चित 

करने के लिए भी राज्यों को कहा गया है। 

इन दिशा-निर्देशो के अनुपालन का मूल्यांकन नियमित 

अंतिरालों पर wl का दौरा करने वाली संयुक्त समीक्षा 
मिशनों द्वारा किया जाता है! वर्तमान ay A उत्कृष्ट 

पोषण-विशेषन्ञों के सहयोग से 16 संयुक्त समीक्षा मिशन 

आयोजित किए गए है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर 
ओचक दौरे किए गए है; वर्तमान वर्ष मे महाराष्ट्र, जम्मू ओर 

कश्मीर, असम ओर ओडिशा मेँ ta चार दौरे किए गए है। 

विवरण 

पिले तीन at ओर चालू af के दौरान मध्याह्न भोजन खाने के पश्चात् ate wet 

अथवा मरने वाले क्च्चों की सख्या 

ad मे मामलों की संख्या 

राज्य 2010 2011 2012 2013 कुल बच्चों कौ संख्या 

बीमार ust वाले मृत (वर्ष) 

( वर्ष) 

1 2 3 4 6 7 8 

कर्नाटक 1 0 0 2 153 (2010) 1 (2013) 

भगोने मे गिरने 

के कारण मृत्यु 

तमिलनाडु 1 158 (2013) - 

दिल्ली 1 2 1 4 29 (2010) - 

मध्य प्रदेश 126-22(2011) - 

12 (2012) - 

बिहार 1 1 2 9 (2011) - 

85 (2012) - 
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1 2 3 4 6 7 8 

राजस्थान 1 1 5 128 (2010) - 

100 (2012) - 

46; 113; 8(2013) 23 (2013) 

छपरा जिले में 

मध्याह्न भोजन 

खाने के पश्चात् 

1 78 (2013) - 

हरियाणा 2 2 22 ओर 3 (2011) - 

पश्चिम बंगाल 1 1 50 (2012) - 

ओडिशा 2 39 (2013) 1 (2013) 

भगौने मे गिरने 

के कारण मृत्यु 

कुल 3 5 4 20 1181 25 

मोनाडल फोन प्रशुल्क 

2193. श्री एम.के. राघवनः 

श्रीमती श्रुति चौधरीः 

श्री भीष्म शंकर oh कशल तिवारीः 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या दूरसंचार क्षेत्र में कंपनियों के मध्य प्रशुल्कं 
स्पर्धा होने कौ सूचना है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इस पर 
सरकार कौ क्या प्रतिक्रिया है; 

(ग) क्या दूरसंचार कंपनियां मोबाइल wien को बहाने 

के लिए एकजुट हुई है; 

(घ) यदि a, तो तत्सबंधी wa क्या है ओर इसे 
तरस्थ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गईं है; 

(ङ) क्या मोबाइल ce सेवाओं कौ गुणवत्ता बहुत 
घटिया है ओर प्रचालकों ने अनेक क्षेत्रों में जी नेटवर्क का 

विस्तार नहीं किया है; ओर 

(च) यदि हां, तो meal को मोबादल डाटा सेवाओं हेतु 

मूल्यों मे कटौती सहित गुणवत्ता सेवा प्रदान करने के लिए 

सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे है? 

संचार ओर सुचना प्रौद्योगिकी मत्रालय में राज्य मत्री 
तथा पोत परिवहन मंत्रालय मे राज्य मत्री (श्री मिलिन्द 

देवरा): (क) से (घ) विद्यमान प्रशुल्कं ae के अनुसार, 

wey रोमिंग एवं ग्रामीण फिंक्स्ड लाइन सेवाओं को छोडकर 

मोबाइल डाटा सेवाओं सहित दूरसंचार अभिगम सेवाओं के लिए 

wee फारबीयरेस के अधीन है। सेवा vast को अपने 
प्रचालनों के अलग-अलग सेवा क्षेत्रों के लिए विभिन प्रशुल्कं 

vent का निर्णय करने कौ सुविधा प्राप्त है। सेवा प्रदाताओं 
दवारा आगत लागत, प्रतिस्पर्धा स्तर तथा अन्य वाणिज्यिक मुदं 

सहित अनेक तथ्यों पर विचार करते हुए woe 4 वुद्धि 

एवं प्रशुल्कं मे कमी at जाती हे। 

(ङ) ओर (च) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण 

(as) वायरलेस डाटा सेवा विनियम, 2012 दिनांक 04.12.2012 

के लिए सेवा कौ गुणवत्ता संब॑धी मानकों के माध्यम से टाई 

ae निर्धारित सेवा की गुणवत्ता संबंधी विभिन पैरामीटरों हेतु 
aac के मदेनजर सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं के कार्य 

निष्पादन कौ निगरानी करता है। सितम्बर, 2013 को समाप्त



551 प्रन के 

तिमाही के लिए सेवा प्रदाताओं से प्राप्त निष्पादन निगरानी 

रिपोर्ट के अनुसार सेवा प्रदाता टाई द्वारा विनिर्दिष्टं sane को 

18 दिसम्बर, 2013 लिखित उत्तर 552 

सामान्यतया पूरा कर रहे रहै। निम्नलिखित द्वारा बेचमार्क का 

अनुपालन न किया जाना पाया गया हैः 

सेवा प्रदाता पैरामीटर aaah पीढी तिमाही निष्पादन 

वोडाफोन सेवा संक्रियण८व्यवस्था 95% सफलता दर के सभी fer कोलकता 79.23 

साथ 4 घंटे के भीतर 

भारतीय एयरटेल सेवा सक्रियण८व्यवस्था 95% सफलता दर के सभी wear गुजरात 94 

साथ 4 घंटे के भीतर महाराष्ट 94 

मुंबई 93 

Tae 91 

यूनीरनोरि अन्तर्हिता 250 एमएस से कम सभी पीदियां आंध्र प्रदेश 421.72 

डा गुजरात 447.56 

महाराष्ट एवं Wat 482.94 

सरकार द्वास, त्वरित अनंतिम सामाजिक-आर्थिक विकास के 

लिए किसी भी समय, कहीं भी, सुरक्षित विश्वसनीय, वहमीय 

तथा उच्च गुणवत्ता वाली दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के 

विदेशी गणमान्य व्यक्तियों का भारत दौरा 

2194. श्री के. शिवक्षुपार ऊर्फ जेके. रितीशः क्या 
विदेश मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) विगत तीन वर्षो के दौरान भारत का दौरा करने 
वाले विदेशी राष्टरपतियों(प्रधान मत्रियों तथा भारत के राष्ट्रपतिप्रधान 
Hat द्वारा विदेशी <i का व्यौरा क्या है; 

(ख) क्या सरकार ने हाल ही मँ किसी देश के साथ 

agin ज्ञापन (एमओयू) किया 2; 

(ग) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; 

(घ) क्या हमारी विदेश नीति ने हमें पडोसी देशों के 
साथ मेत्रीपूर्णं संबंध बनाने में मदद की है; ओर 

(ङः) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 2? 

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती परमीत कौर); 

(क) से (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण मेँ दी गई th 

(घ) ओर (ङ) भारत कौ विदेश नीति पटोसी देशों के 
साथ संबंधों को उच्च प्राथमिकता देती है ओर, सौहारदपूर्णं तथा 
मेत्रीपूर्ण संबंधों को बनाए रखने में सहायक रही है, जो कि 

दृष्टिकोण से, दिनांक 31.05.2012 को राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 

2012 (एनरीपी-12) का अनुमोदन किया गया है। 

बहुमुखी है तथा इसके तहत राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक 

तथा अन्य संबध शामिल रै। भारत के wee हितों को अगे 
बढाने के क्रम मे, भारत बडे पैमाने पर पड़ोस A क्षमता 

निर्माण कार्यक्रमों तथा द्विपक्षीय सहयोग ओर सहायता के 

साथ-साथ विकासमूलक परियोजनाओं में शामिल है जिसने इस 

aa में स्थित देशों के साथ भारत के संबधों कौ मजबूत 
बनाने में योगदान दिया है। भारत द्विपक्षीय तथा ach दोनों 
माध्यमं से अतर-संबध, व्यापार तथा निवेशो का नेटवर्क 

स्थापित करने से संबंधित नीतियों का अनुसरण कर रहा है 
ताकि विकास से होने वाले लाभों को vet देशों के साथ 
Mel जा सके। 

अपने पड़ोसी देशों के प्रति भारत at विदेश नीति इस 

आधार-वाक्य द्वारा निर्देशित है कि एक स्थिर, समृद्ध, लोकतात्रिक 
तथा शातिपूर्णं पडोस भारत ओर इस क्षेत्र कं देशों के आपसी 

हित में है। सरकार इस क्षेत्र के घटनाक्रमों पर बारीकी से 
नजर रखती है, खासतौर पर उन घरनाक्रमों पर जो देश कौ 

सुरक्षा तथा हितों पर प्रभाव डालने वाली होती है ओर इस 
सबंध में समुचित नीतिगत फैसले लेती है। जहां विशिष्ट मुदे 
मोजुद है, भारत इन मुदं को व्यापक ad da ओर साथ 
ही नियमित रूप से परस्पर देशों कौ aa करके yee 

के लिए प्रतिबद्ध है। 



लोकसभा अताराकित WA सं 2194 

18.12.2013 का उत्तर देने कं लिए 

माननीय सांसद श्री के. शिवकुमार उर्फ़ ach, रितीश द्वारा पृष्ठा गया 

वितरण 

विदेशी गणमान्य व्यक्तियों हारा यात्राए 

क्रम सं पिछले तीन वर्षो के दौरान विदेशी देशो के प्रधामम्॑री/ 

राष्ट्रपति का भारत का दौरा तथा भारत से वहां के 

क्या हाल ही मं 

सरकार ने किसी देश 

यदि हा, तत्सबधी व्यौरा 

दौरे का विवरण के साथ समद्मौता सपन 

हस्ताक्षर किया है 

| 2 3 4 

| अफगानिस्तान 

12-15 दिसंबर, 2013 तक अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति श्री हामिद करज का दौरा शून्य 

2. आस्टेलिया 

प्रधानमत्री/रष्ट्पति के स्तर पर कोई यात्रा नही 

3. बांग्लादेश 

प्रधानमत्री^राष्टरपति के स्तर पर कोई यात्रा नहीं 

4, बेल्जियम 

जी हां 

जी हां 

2-5 अक्तूबर, 2013 तक पारत के राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखजीं ने बेल्जियम जीहां 

का दौरा किया 

नवंबर, 2013 मेँ आशय से सबधित निम्न waa ज्ञापन।वक्तव्य हस्ताक्षरित हुए हैः 

(क) पारिस्थितिकौ तत्र तथा वात्तावरण विज्ञान पर एक केन्द्र से संबंधित सहयोग के लिए 
aria तथा नालंदा विश्वविद्यालय के बौच एक “आशय का वक्तव्य! 

(ख) सीमा शुल्क से संबंधित मौजूद सम्लोता ज्ञापन 4 संशोधन 

28 जनवरी, 2013 को भारत ओर बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर EU संधि 

23 अक्तूबर, 2013 से लागू है। 

रष्टृपति के दौरे के ahr, अनुसंधान ओर नवीकरण पर भारतीय ओर बेल्जियम विश्वविद्यालयों 

के बीच पांच समद्नौता ज्ञापनं पर हस्ताक्षर हुए। 
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भूटान 

30 अगस्त से 04 सितंबर, 2013 तक भूयन के प्रधानमंत्री श्री योन चेन शेति 

ने भारत कौ यात्रा कौ 

ब्नाजील 

प्रधानमत्री^राष्ट्पति के स्तर पर कोई यात्रा नहीं 

Te 

9-10 अक्तूबर, 2013 तक Fe मे प्रधानमंत्री डो. मनमोहन सिंह 

ने 11 वीं आसियान-भारत तथा sat पूर्वं एशिया शिखर सम्मेलन 

कं भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया 

कंबोडिया 

प्रधानमत्री^राष्टीय के स्तर पर कोई यात्रा नहीं 

चीन 

22-24 अक्तुबेर, 2013 तक एक द्विपक्षीय यात्रा पर भारत के 

प्रधानमत्री डो. मनमोहन सिह ने चीन कौ यात्रा कौ 

जी हां 

at at 

शत्य 

wt a 

wt a 

वर्ष 2013-18 अवधि के लिए भूटान कौ iret पंचवर्षीय योजना के लिए भारते सरकार 

के सहायता पैकंज, जिसमें रुपये 4500 करोड कौ योजना सहायता तथा रुपये 500 करोड 

उनके आर्थिक संवर्धन योजना शामिल है कौ घोषणा, 31 अगस्त, 2013 को भूटान के प्रधानम 

के भारत दौरे के दौरान की गई। 

15 अक्तूबर, 2013 को ब्रासीलिया मँ सजायाप्ता व्यवितयों के स्थानांतरण से संबंधित करार 

पर भारत ओर ब्राजील के बीच हस्ताक्षर हुए। 

जून, 2013 मेँ एक सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर हुआ। 

23 अक्तूबर, 2013 को प्रधानमंत्री कौ यात्रा के दौरान निम्न queer ज्ञापनं पर हस्ताक्षर 

हृएः 

(क) नालंदा विश्वविद्यालय पर समद्मौता ज्ञापन 

(ख) सीमापार नदियों पर सहयोग को age करने से संबंधित Goat ज्ञापन 

(ग) 2013-15 सास्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम 

(घ) सडक परिवहन ओर राजमार्गं पर सहयोग से संबंधित casa ज्ञापन 

(ङ) भारत मे विद्युत उपकरण सेवा dat से संबंधित aaah aA 

८४
 

LO
Z 
५
७
 

SE 
२९६

 D
EYL

Y 
9



10. Ia 

प्रधानमत्री^राष्ट्पति के स्तर पर कोई यात्रा नहीं 

11. amt 

16-18 अक्तूबर, 2013 तक हंगरी के प्रधानमंत्री श्री विक्टर आरबन ने 

भारत को यात्रा कौ 

12. इंडोनेशिया 

10 से 12 अक्तूबर, 2013 तक प्रधानमंत्री ड. मनमोहन रिंह 

ने इंडोनेशिया को यात्र कौ 

at a 

जीहां 

जी हां 

30 अक्तूबर, 2013 को हवाना म प्रसार भारती तथा क्यूबन रेडियो व रीवी के बौच प्रसारण 

पर सहयोग से संबंधित Tash ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। 

उनके यात्रा के दौरान निप 6 wash ज्ञपनो/आशय wal पर हस्ताक्षर aU: 

(क) हवाई संवा करार कं संशोधन से संबंधित आशय पत्र 

(ख) भारत-हगरी सामरिक अनुसंधान निधि (2014-17 के लिषए प्रत्येक यूरो 2 मिलियन 

का बदा हुआ अंशदान) अनुसंधान के लिए आशय पत्र 

(ग) 2013-1; के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम 

(घ) सुक्ष्म जैविक तथा रेडियोधर्मी खोज ओर सरक्षा क रक्षात्मक पहलुओं के क्षत्र मे 

सहयोग से संबंधित समद्यौता ज्ञापन 

(ङ) खेल के क्षेत्र मे सहयोग से संबंधित समञ्चौता ज्ञापन 

(च) ओषधि के पारंपरिक त॑त्र के क्षेत्र मे सहयोग से संबंधित oat ज्ञापन 

अक्तूबर, 2013 में हमारे प्रधानमंत्री द्वार द्डोनेशिया दौरे कं दौरान निम्न समद्मौता ज्ञापन पर 

हस्ताक्षर BU: 

(क) स्वापक ओषधियों, नशीली वस्तु ओर दसकं अग्रगामी अवैध तस्करी से निपटने पर 

समद्मौता ज्ञापन 

(ख) आपदा प्रधन के क्षत्र मे सहयोग से संबंधित aia सापन 

(ग) स्वास्थ्य सहयोग से संबंधित Gaga ज्ञापन 

(घ) wer से निपटने कं लिए अतरष्टरय सहयोग से संबंधित Grain aa 
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(ड) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी ओर shia के राष्ट्रीय लोक 

प्रशासनिक संस्थान के बीच सरकारी कर्मचारियों के क्षमता निर्माण के क्षत्र मे तकनीकी 

सहयोग से संबंधित Bain ज्ञापन 

(च) भारत के भारतीय विश्व कार्य परिषद ओर इंडोनेशिया के इंडोनेशियाई विश्व कार्य 

परिषद के बीच सहयोग से संबधित waa न्ञापन 

इराक 

अगस्त, 2013 गे इराक कँ प्रधानमंत्री श्री नौरी अल मालिकौ ने at at इराक के प्रधानमंत्री के aa के दौरान निग्न चार समद्मौता सापनों पर हस्ताक्षर हुएः 

भारत की राजकीय यात्रा की (क) wal के aa मेँ सहयोग पर ania am 

(ख) दोनों देशो के विदेश cael के बीच सहयोग से संबंधित anata सापन 

(ग) दोनों म॑त्रालयों के विदेश सेवा संस्थानों के बीच सहयोग से संबेधित anata ज्ञापन 

ओर 

(घ) जल संसाधन प्रबधन के क्षेत्र मे सहयोग से संबधिते anata स्ञापन 

जापान 

30 नवंबर से 3 दिसम्बर, 2013 तक जापान के महामहिम समगर शून्य  ----- 

अकिहितो ओर wat मिचिको ने भारत कौ यात्रा की। 

कुवैत 

7-10 नवंबर, 2013 तक कुवैत कँ प्रधानमंत्री श्री शेख जबर अल-मुबार जी हां नवंबर, 2013 मे यात्रा कं दौरान निम्न 5 समलता aerial पर हस्ताक्षर eT: 

अल-हमद अल-शबह ने भारत कौ यात्रा कौ (क) सजायाप्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण पर करार 

(ख) एफएसओआई ओर केटीआई के बीच समद्रा ज्ञापन 
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16. 

17. 

19, 

लेबनान 

प्रधानमत्रीराष्टूपति के स्तर पर कोई दौरा नही 

लाइबेरिया 

लाटृबेरिया कौ राष्टरध्यक्ष श्रीमती एेलेन जनसन सरलीफ सरलीफ 11-13 

सितंबर, 2013 को भारत राज्य दौरे पर॒ आई 

लिचटेस्टेन 

प्र॑सिपेलिटि sith लिचरेस्टेन के रष्टराध्यक्ष पदासीन युवराज एवएसएच हस 

आदम, ने कार्यकारी राष्टराध्यक्ष एचएसएच हेरिटेररी va एलोयज के 

साथ मिलकर 13-19 अक्तूबर, 2013 तक निजी 'दौरे' पर रहे। 

मलेशिया 

wae के स्तर पर कोई दौरा नही 

हां 

a 

शून्य 

al 

(ग) खेल ओर युवा मामले के 4a में angi ज्ञापन 

(घ) शिक्षा ओर अधिगम के क्षत्र मे आदान-प्रदान कार्यक्रम ओर 

(ड) संस्कृति ओर सूचना आदान-प्रदान मे कार्यकारी कार्यक्रम 

लेबनान मे 30 जून, 2013 को द्विपक्षीय शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (eect) समद्मौता 

ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए्। 

दौरे के दौरान निम्नलिखित करयसमन्नोता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए: 

(क) भारत ओर again के बीच संयुक्त आयोग स्थापित करने पर करार; 

(ख) भारत के विदेश सेवा संस्थान तथा लाइबेरिया के बीच समञ्मौता ज्ञापन; 

(ग) ana तथा लाइबेरिया के बीच तेल एवं गैस क्षत्र मे सहयोग पर aaa ज्ञापन; 

(घ) लाइबेरिया मे विद्युत पारेषण एवं आबंटन परियोजना के वित्तपोषण हेतु 144 मिलियन 

अमरीकौ Sen कौ ऋण शंखला एग्जिम बैक तथा लाइबेरिया कौ सरकार के बीच 

करर 

(क) जून 2013 मे भारत ओर मलेशिया कं बीच सीमाशुल्कं मामलों मे सहयोग एवं 

आपसी सहायता के लिए wast सापन पर हस्ताक्षर हुए 
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20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

मोरक्को 

प्रधानमंत्री^रष्टरपति के स्तर पर कोई दौरा नहीं 

Tare 

yarmsversstt के स्तर पर कोई दौरा नहीं 

पेरू 

प्रधानमत्री/राष्ट्पति के स्तर पर कोई दौर नहीं 

रूस 

प्रधानम॑त्रीराषटरपति के स्तर पर कोई दौर नहीं 

सिंगापुर 

प्रधानमंत्री/राष्ट्पति के स्तर पर कोई दौरा नहीं 

a 

हां 

हां 

हां 

हां 

(ख) नवंबर, 2013 मेँ भारत तथा मलेशिया के बीच लोक प्रशासन एवं शासन मे समद्लौता 

ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए 

8 अगस्त, 2013 को भारत तथा मोरक्को ने दोहरा कर परिहार करार (डीरीएए) मे संशोधन 

करके एक नयाचार पर नई दिल्ली मेँ हस्ताक्षर किए 

सीदैक के प्रधिकृते प्रशिक्षण केन्द्र मँ 3 वर्षं कं लिए आईटी कौशलो के उन्नयन के लिए 

भारत म्यांमार कद्र (आईएमसीईआईटीएस) के स्तरोनयन हेतु 31 अक्तूबर, 2013 को एक 

द्विपक्षीय waste ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ZI 

(क) पेरू में 28 अक्तूबर, 2013 को संयुक्त आयोग स्थापित करने कं लिए ashen 

ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए 

(ख) सांस्कृतिक विरासत कं उननयन के प्रसार ओर चल सांस्कृतिक संपत्ति कं परिवर्तन, 

संग्रहालय विकास के क्षत्र मेँ सहयोग के लिए संस्कृति के मंत्रलयों के मध्य आशय 

पत्र पर पेरू मेँ 28 अक्तूबर, 2013 को हस्ताक्षर किए गष। 

(ग) fran & क्षत्र मे सहयोग पर विनिमय कार्यक्रम पर पेरू मे 28 अक्तूबर, 2013 

को हस्ताक्षर किए गए्। 

ager, एसएमटी, जीव प्रद्योगिकौ, मानकीकरण ओर ऊर्जा दक्षता के dal एर अक्तूबर 

2013 यैं प्रधानमन्री यात्रा के दौरान पाच द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए। 

सेना प्रशिक्षण ओर अभ्यासो पर सहयोग के लिए एक द्विपक्षीय करार जून 2013 मेँ पांच 

वर्षं के लिए नवीनीकृतं किया गया at 
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25. 

26, 

27. 

28. 

श्रीलंका 

प्रथानमंत्री/रष्टरपति के स्तर पर कोई दौरा नहीं 

सूडान 

प्रथानमत्रराष्टूपति के स्तर पर कोई दौरा नही 

mes 

प्रधानमत्री/राष्टरपति के स्तर पर कोई दौरा नहीं 

zat 

5-7 अक्तूबर 2013 के दौरान भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने 

cal कौ यात्रा की 

हां 

a 

a 

a 

(क) एसएमई का विकास, हथकरघा, पावरलूम ओर वस्त्र के लिए सितंबर, 2013 मे 

एक Waa ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। 

(ख) एक dante श्रीलंका के लिए 10 वर्षीय wea योजना के समर्थन हेतु तकनीकी 

सहायता के लिए अक्तूबर, 2013 को एक समद्मौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गण। 

जुलाई, 2013 में निपलिखित करारोँ पर हस्ताक्षर किए गप 

(क) भूतकाल मे सूटान गणराज्य को सरकार को भारत सरकार द्वार एलओसी पर पूजीकरण 

एर व्याज पर करीर किया गया। 

(ख) जुलाई 2013 मेँ मशकोर शुगर कंपनी के लिए एलओसी के द्वितीय सत्र को जारी 

करने के लिए सूडान कै गणराज्य कौ सरकार ओर एण्जिम बैक के मध्य करार 

जुन, 2010 मे संस्कृत चेयर को जारी रखने के लिए सिल्पाकार्न विश्वविद्यालय, 

amas ओर सांस्कृतिक Wael के लिए भारतीय परिषद् के मध्य एक anata 

ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। 

छह करार/समद्मौता a यात्र के दौरान संपन किए गणः 

(क) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, सुक्ष्म लघु ओर मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार 

ओर लघु ओर मध्यम उद्यम विकास संगठन, उद्योग ओर व्यापार Hae, तुर्की 

सरकार के मध्य समद्मौता ज्ञापन 
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29. 

30. 

31. 

यूके 

यूके के प्रधानमंत्री श्री विड केमरोन ने 13-14 नवम्बर, 2013 

को भारत का दौरा किया 

FRAT 

प्रधानमंत्री डो. मनमोहन सिंह ने 26-30 सितंबर, 2013 को संयुक्त 

रान्य का दौरा किया 

विवतनाम 

कम्युनिस्ट पार्य वियतनाम के महासचिव श्री गयेन धू त्रोग ने 

नवंबर, 2013 में भारत का दौर किया 

श्य 

शून्य 

हां 

(ख) 

(ग्) 

(घ) 

(ड) 

विज्ञान ओर प्रौद्योगिकौ विभाग, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ओर 

Sate ओर तकनीकौ अनुसंधान परिषद cat (रीयुबीआर्टीएके) के मध्य नयाचार 

भारत सरकारे ओर टका गणराज्य सरकार के मध्य अभिलेखागार aa मे सहयोग 

पर् नयाचार् 

दूरदर्शन ओर zat रेडियो टेलीविजन निगम के मध्य सहयोग के लिए नयाचार 

अखिल भारत रेडियो ओर cant रेडियो टेलीविजन निगम (रीआरटी) का रेडियो 

कार्यक्रमों मेँ सहयोग के मध्य नयाचार 

वियतनाम कौ कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौ यात्रा के che निम्नलिखित 

कराससमञ्लौता सपनों पर हस्ताक्षर किए गपएः 

(क) वायु सेवा करार 

(ख) Bae में इदिर गांधी उच्च तकनीकी अपराध प्रयोगशाला (आईजीएचसीएल) 

की स्थापना कं लिए समद्मौता ज्ञापन 
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(ग्) रक्षा मंत्रालयों के मध्य वर्गीकृते सूचना कौ सुरक्षा एवं करार 

(घ) दो वित्त मंत्रालयों के मध्य सहयोग के लिए aaa ज्ञापन 

(ङ) वैज्ञानिक ओर ओंद्योगिक अनुसंधान के लिए भारतीय परिषद ओर होई 

Tela विश्वविद्यालय के मध्य सहयोग करार 

(च) भारतीय vay संस्थान (आईआईएमबी) ओर राजनीति ओर लोक प्रशासन 

की एचसीएम usta अकादमी के मध्य सहयोग W GA ज्ञापन 

(छ) वियतनाम तेल ओर te समूह ओर ओएनजीसी विदेश लिमिटेड 

(ओवीएल) के मध्य समद्नौता ज्ञापन 

(ज) उद्योग ओर व्यपार मंत्रालय ओर सोकतरंग मे लोग फू दो धर्मल ऊर्जा 

परियोजना के विकास पर टाटा पावर लिमिटेड के मध्य cast ज्ञापन 

नवंबर, 2013 में भारत के रक्षा सचिव कौ वियतनाम यात्रा के दौरान रक्षा सहयोग 

पर् द्विपक्षीय करार कां पांच वर्षो के लिए जमीनीकरण किया गया था। 

वियतनाम के लोक सुरक्षा मंत्री कौ भारत यात्रा के दौरान सजायाप्ता लोगो के एाणमन 

पर एक करार पर नवंबर 2013 मँ हस्ताक्षर किए mM 

जुलाई 2013 मेँ वियतनाम के विदेश मत्री कौ यात्रा के दौगन नाम तराई 4 हाददोपावर 

परियोजना ओर बिमबो पर्पिग स्टेशन कौ स्थापना के लिए एक एलओसी (अमरीकौ 

19.5 मिलियन डल्स) करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। 

जुलाई 2013 मे वियतनाम के सूचना ओर प्रसारण मत्री कौ यात्राके दौरान दो 

aria सापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे। (क) वियतनाम दूरसंचार प्राधिकरण 

(तीएनरीए) ओर भारत के दूरसंचार् नियामक प्राधिकरण के मध्य समद्ौता ज्ञापन, 

(ख) रेडियो फिक्वैसी प्रबंधन प्राधिकरण, सूचना ओर प्रसारण मंत्रालय, वियतनाम 

ओर बेतार योजना ओर सहयोग स्कंद्, प्रसारण ओर सूचना प्रौद्योगिकौ, भारत के 

मध्य Maen परबधन के क्षत्र मे सहयोग पर समद्लौता ज्ञापन 

(1
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केबल लैडिंग स्टेशन विनियम 

2195. श्री किसनभाईं वी. ae: 

श्री प्रदीप «ret: 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने at 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या भारतीय gear विनियामक प्राधिकरण ने 

अंतरराष्ट्रीय दूर-संचार केबल लैडिंग स्टेशन अधिगम सुविधा 
प्रभार ओर को-लोकेशन प्रभार विनियमन, 2012 जारी किया 

है; 

(ख) यदि हां, तो तत्सबधी oh क्या है ओर इसकी 
मुख्य विशेषताएं क्या 2; 

(ग) इस पर विभिन अंशधारकों कौ क्या प्रतिक्रिया है 

ओर इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; 

(घ) क्या ये विनियमन देश मे लागू हो गया है; ओर 
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(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर अब तक 

नए विनियमनों से विभिन सेवा प्रदाता ओर ग्राहकों को किस 

स्तर॒ तक लाभ हुए है? 

संचार ओर सुचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री 

तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य पत्री (श्री मिलिन्द 

देवरा): (क) ओर (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण 

(टाई) ने अभिगम सुविधा प्रभारों (एएफसी) को वर्तमान 

लागत ओर उपयोग के अनुरूप बनाने के लिए दिनांक 

22.3.2012 को एक परामशीं पत्र जारी fea सेवा प्रदाताओं 

द्वारं प्रस्तुत की गई रिप्पणियों एवं लागत संबंधी आंकडों के 

आधार पर, ae ने दिनांक 21 दिसम्बर, 2012 कौ अंतरराष्ट्रीय 

Qa केबल लैडिंग स्टेशन अभिगम सुविधा प्रभार ओर 

को-लोकेशन wa विनियम, 2012 (वर्ष 2012 का 27) जारी 

किया है। इस विनियम में, अन्य बातों के साथ-साथ, 

निम्नलिखित अभिगम सुविधा we विनिर्दिष्टं किए गए धेः 

क्रम सं क्षमता अभिगम सुविधा war प्रति इकाई क्षमता प्रतिवर्ष (रुपये मे) 

केबल लैडिंग स्टेशन पर वैकल्पिक स्थान पर 

(क) एसरीएम-1 36 000 1.11 000 

(ख) एसरीएम-4 93 000 2.88 000 

(ग) एसटीएम-16 2 40,000 7 50 000 

(घ) एसटीएम-64 6.25 000 19 50,000 

ये प्रभार प्रचलित प्रभारों की तुलना मेँ काफी an है 

ओर इनसे निम्नलिखित परिणाम आने की संभावना 2: 

* बीपीओ/कोल det, लघु एवं मध्यम उद्यमो (एसएमर्ई) 

ओर अन्य सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा प्रदाताओं 
के लिए अंतरराष्टीय निजी veer सर्किरों 

(आईपीएलसी) के मूल्यों A कमी। 

* तेजी से ad हु sists सेवाओं के लिए 

अतररष्टरीय लंबी दूरी के प्रचालकों/इंटरनेर सेवा 

प्रदाताओं को स्पर्धात्मक कीमत पर अंतरराष्ट्रीय 

वैँडविड्थ की उपलब्धता। 

* वोयस/डारटा को स्पर्धात्मक कौमतत पर अंतरराष्ट्रीय 

eR पर पहुचाना 

* अंतरराष्टीय बेंडविड्थ क्षेत्र A स्पर्धा-वर्धन। 

(ग) से (ङ) उपर्युक्त विनियमो को aad ae 

कम्युनिकेशंस लिमिरेड ओर tad भारती एयरटेल लिमिरेड ने
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मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। मद्रास seq न्यायालय 

नै दिनांक 24.01.2013 ओर दिनांक 21.02.2013 के अपने 

आदेश के तहत oe के विनियमों के कार्यान्वयन पर॒ रोक 

लगा दी है। 

( हिन्दी) 

बाजार शेयर 

2196. श्री फ़्रांसिस्को कोज्मी सारदीनाः 

श्री गोपाल सिंह शेखावतः 

श्री इज्यराज सिंहः 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या लोग अपनी डाक/पार्सलों को भेजने के लिए 

डाक विभाग at तुलना मं निजी कोरियर कंपनियों को वरीयता 

देते है; 

(ख) यदि हां, तो डाक विभाग ओर कोरियर कपनियों 

के बाजार हिस्से का तुलनात्मक a क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने डाक विभाग के कार्यकरण कौ कोई 

समीक्षा कौ है ओर डाक वितरण प्रणाली कौ निगरानी हेतु 

कोई da तैयार किया 2; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी oto क्या है ओर इस संबध 

पे पाई गई afta क्या हैँ; ओर 

(ड) सरकार द्वारा इस aay में क्या अनुवर्ती कार्यवाही 

कौ गर्ह है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मे राज्य 

मत्री (डो. क्रुपारानी किल्ली): (क) जी, नही। लोग अपनी 

डाक/पार्सलोँ इत्यादि को भेजने के लिए डाक विभाग कौ 

तुलना में निजी कोरियर कंपनियों को वरीयता नहीं देते है! 

स्पीड पोस्ट कै परियात ओर राजस्व, दोनों A वर्ष-द्र्-वर्ष 

वृद्धि हो रही है, जो कि इस सेवा में ग्राहकों के विश्वास 

की द्योतक है। विगत 3 वर्षो के दौरान, स्पीड पोस्ट के 
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परियाति तथा अर्जित राजस्व से संबंधित सूचना विवरण-। में 

दी गर्ह हे) 

(ख) चिहित सहभागी के माध्यम से स्पीड पोस्ट सेवा 

पर किया गया आंतरिक अध्ययन यह भी दर्शाता दै कि समग्र 

alte बाजार में भारतीय डाक की स्पीड पोस्ट सेवा का 

शेयर वर्ष 2010-11 A 15.1% से बढ़कर 18.3% ओर ay 

2011-12 में 16.7% से Went 19.8% हो गया रहै वर्ष 

2011-12 के दौरान स्पीड पोस्ट wi कुछ प्रमुख कोरियर 

कंपनियों के बाजार शेयर का व्यौरा संलग्न विवरण-।॥ A दिया 

गया है। 

(ग) जी, हां। भारतीय डाक ने स्वयं को एक सक्रिय 

तथा संवेदनशील संगठन के रूप मेँ तब्दील करने के लिए 

"प्रोजेक्ट एेरो नाम कौ एक गुणवत्ता सुधारात्मक परियोजना 

प्रारभ कौ है। इसकी शुरुआत अप्रेल, 2008 F की गर्ह Zi 

प्रोजेक्ट एेरो के अंतर्गत डाकघरों के कौर प्रचालनों मे समग्र 

सुधार के साथ-साथ डाकघरों के रूप एवं परिवेश, जिसमें 

लेन-देन किया जाता है, को भी बेहतर बनाया जाता हेै। 

इसके अतिरिक्त, देश भर में डाक प्रचालनों तथा डाक 

सेवाओं कौ गुणवत्ता में सुधार के उदेश्य से विभाग ने डाक 

नेटवर्क इष्टतमीकरण परियोजना कार्यान्विति की है। इस परियोजना 

के एक भाग के रूप मे स्पीड पोस्ट सेवा के लिए ओंनलाइन 

दैक एवं te प्रणाली को ओर सुदृढ किया गया है ताकि 

बेबसाईइर (www.indiapost.gov.in) पर स्पीड पोस्ट वस्तुओं को 

om करने से संबंधित सूचना प्रदान कौ जा सके। इसका 

प्रयोग डाक निदेशालय तथा सर्किल, दोनों स्तयो पर, स्पीड 

पोस्ट सेवा कौ प्रचालनात्मक कार्यक्षमता को मानीटर करने के 

लिए किया जाता Zi 

(घ) ओर (ङ) डाकघर के सर्वर से बिना किसी 

aaa हस्तक्षेप के डाटा सीधे ही प्राप्त करने के लिए एक 

वेब आधारित मानीररिग प्रणाली (sel एक्सटेक्शन टूल के 

माध्यम से) विकसित कौ गई है। डाक संवितरण की मानीरसि 

के लिए कुछ महत्वपूर्णं कार्य निष्पादन सूचको (attend) को 

चिह्नित किया गया धा, जिसमे कार्यकलाप के स्वरूप को 

देखते हुए 0% से 5% तक का cate स्तर (स्वीकार्यता)
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निर्धारित किया गया था। डाटा एक्सटरेक्शन टूल के माध्यम से 

प्राप्त se का विश्लेषण किया जाता है ताकि कार्यान्वयन कौ 

खामियों कौ पहचान हो सके ओर we दूर करने के aay 

मे कारवाई कौ जा सके। 

स्पीड पोस्ट के संवितरण कार्य कौ मानीररिग के लिए, 

एक ओंनलाइन कार्यनिष्पादन मानीटरिग प्रणाली विकसित at 

गई है, जो कि प्रचालनात्मक मानीटरिग हेतु महत्वपूर्ण 

कार्यनिष्पादन wart पर आधारित है। फौल्ड इकाडयों के 

कार्यनिष्पादन का आकलन विभिन मानदंडों के अनुरूप किया 

जाता है, जिनमे स्पीड पोस्ट ओर पंजीकृत वस्तुओं के परिप्रक्ष्य 

मँ ट्रांजिट समय (बुकिंग से वितरण के बीच लगने वाला 

समय) विभिन स्तरों पर डाक वस्तुओं कौ स्कैनिंग, सवितरण 

कार्य का निष्पादन, पिन कोड का प्रयोग तथा गलत प्रेषण 
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इत्यादि के मामले शामिल है। विभिन रिपोरं रओनलाईन उपलब्ध 

है ताकि इनकी मदद से ies saa कमजोरियं की 

पहचान कर सके ओर उन पर सुधारात्मक कार्रवाई कर TS 

Tics इकाइयों के कार्यनिष्पादन का मूल्याकन शीर्षस्थ स्तर पर 

भी किया जाता है तथा इनके आधार पर सुधारात्मक कारवाई 

कौ जती है। स्पीड पोस्ट सेवाओं मे गुणात्मक सुधार के 

अंतर्गत डाक नेटवर्क को इष्टतमं बनाना, बेहतर प्रचालनात्मक 

 प्रक्रियाओं मेँ सुधार तथा एंड टू एड dm सूचना शामिल 

a1 te एवं देस सुविधा के माध्यम से ग्राहक अपनी डाक 

वस्तु को बुकिंग से वितरण तक टैक कर सकता है। 

एक वेब आधारित ग्राहक शिकायत निपटान एवं फीडबैक 

प्रणाली भी उपलब्ध है ओर men अपनी शिकायतें तथा 

अपना wean ओंनलाइन भी भेज wad रे। 

विवरण 7 

स्पीड पोस्ट का परियात तथा अर्जित राजस्व 

ay परियात (Hts रुपये मे) राजस्व (करोड रुपये में) 

2010-11 27.29 748.82 

2011-12 39.19 889.64 

2012-13 44.99 1261.47 

विवरण ध 
1 2 

वर्षे 2011-12 के दौरान स्पीड पोस्ट ओर प्रमुख करियर 
कंपनियों का बाजार शेयर फर्स्ट पलाहर 6.9% से 7.1% 

सेवा प्रदाता मात्रा के आधार पर शेयर डीटीडीसी 4.9% से 5.3% 

1 2 प्रोफेशनल कोरियर 4.8% से 5.2% 

स्पीड पोस्ट 31.5% से 32.5% ओवरनाइर एक्सप्रेस 3.4% से .5% 

ब्लू ut 7.8 से 2.8% एएफएल 1.9% से 2.1% 

श्रोतः स्पीड पोस्ट कौ बाजार शोध रिपोर्द-2012
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(अनुकाद 

जेएनएनयुूआरएम के अंतर्गत बीआरटीएस परियोजनाएं 

2197. श्री भीष्म शंकर oh कशल तिवारीः क्या 

शहरी विकास मंत्री यह बताने कौ कूपा करेगे किः 

(क) विगत तीन at ओर चालू at के दौरान राज्यवार 

जवाहरलाल नेहरू राष्टीय शहरी नवीकरण पशन 

(जेएनएनयूआरएम) के अतिर्गत स्वीकृत बस रेपिड ate 

सिस्टम (बीआरटीएस) परियोजनाओं का ahr क्या 2; 

(ख) निश्चित समयावधि के अतर्गत पूरी नहीं हुई 

परियोजनाओं का व्यौरा क्या है; 

(ग) इन परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए सरकार 

द्वारा क्या कदम उठाए गए दै ओर शहर एवं राज्य-वार इन 

प्रस्तावित बीआरटीएस को कब तक पूरा किए जानै कौ 

संभावना है; 

(घ) देशश में wean बीआरटीएसं के अंतर्गत निर्माण 

हेतु प्रस्तावित कुल aa कितना है; ओर 

(ङ) सरकार द्वार विचार किए जा रहे नए बीआररीएस 

प्रस्तावों, यदि कोई a, का व्यौरा क्या 2? 

शहरी विकास मत्रालय मे राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा 

arent): (क) से (ग) देश में जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय 

शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत स्वीकृत 

बस रैपिड टाजिर सिस्टम (बीआरटीएस) परियोजनाओं का 

पिछले तीन वर्षो तथा चालू वर्षका, कार्य पूर्णता अनुसूची 

सहित राज्यवार st संलग्न विवरण में दिया गया हे। 

27 अग्रहायण, 1935 (शक) लिखित उत्तर 578 

मंत्रालय द्वारा परियोजना को शीघ्रता से पूरा करने के 

लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैः 

0) संबंधित wie wees के साथ केन्द्रीय अनुमोदन 

एवं निगरानी समिति द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन 

की प्रगति की नियमित समीक्षा कौ जाती 2 

Gi) प्रगति की समीक्षा उच्च स्तरीय बैठकों जैसे राज्यों 

के शहरी विकास सचिवों के साथ वार्षिक बेठकों, 

क्षेत्रीय, समीक्षा sant इत्यादि द्वारा कौ जाती है 

तथा पत्राचार कं माध्यम से भी लगातार अनुवर्ती 

antag कौ जाती है। 

Gi) यूएलबीधिरस्टेटल के कर्मचारियों के लिए द्रुत प्रशिक्षण 

कार्यक्रम, राज्य स्तर पर सहायक कार्यक्रम yar 

इकाइयां पीएमयू तथा यूएलबी स्तर पर॒ परियोजना 

कार्यान्वयन grea (पीआईयू) ओर राज्य स्तर पर 

Tada समीक्षा तथा निगरानी प्राधिकरण (आईआरएमए) 

हेतु क्षमता निर्माण उपाय करना। 

Gv) नई परियोजना अथवा दूसरी या बाद की किष्त कौ 

स्वीकृति के समय सीएसएमसी द्वारा राज्य/संघ 

शासितक्ेत्रां कौ पहले से स्वीकृत परियोजनाओं के 

सुधारों ओर परियोजना कार्यान्वयन कौ स्थिति पर 

विचार किया जाता है। 

(घ) इन बीआरटीएस परियोजनाओं कौ कुल लंबाई लगभग 

72.50 कि.मी. है) 

(ङ) पंजाब राज्य सरकार द्वारा दिनांक 29.10.2013 को 

बीआरटीएस अमृतसर कौ 31 कि.मी. लंबी तथा 494.03 करोड 

रुपये कौ कुल परियोजना लागत वाली विस्तृत परियोजना रिपोर 

भेजी गई रहै। जो मूल्यांकनाधीन 2



जेएनएनयुआरएम के अतरग Hamre wate 

विवरण 

(लाख रुपये मे) 

क्रम रान्य का शहर परियोजना का नाय सीएसएमसी अनुमोदित प्रतिबद्ध 2010-11 2011-12 = 2012-13 2013-1 डीपौआर के नवीनतम 

a. नाम द्वारा अनुमोदन लागत अतिरिक्त मेँ उपयोग मेँ उपयोग मेँ उपयोग में उपयोग अनुसार पुरा क्यूपीआर के 

कौ तारीख (अनुमानित) कन्द्रीय सहायता के लिए केलिए केलिए के लिए करने कौ अनुसार पूर्ण 

(एसीए) जारी जारी जारी जारी तारीख करने कौ 

(अनुमानित) wit एमरीए wale एसीए तारीख 

1. मध्यप्रदेश इंदौर इंदोर बीआरटीएस चरण-1 12 नव. 10 1800000  9000.00 0.00 0.00 2250.00 0.00 लग् नही माच, 15 

का नदी किनारे का कोरिडोर 

2 मध्यप्रदेश भेपाल बीआरटएस पूरक डीपीर, 16 सित. 13 © 8276.00 4138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 मार्च, 15 मार्च, 15 

भोपाल 

3 मध्यप्रदेश इरौर इंदौर मे एबी मार्गं पयलट 16 सित. 13 57700 2858.50 0.00 0.00 0.00 0.00 मार्च, 15 मार्च, 15 

बीआररी कोरिडोर के लिए 

आरईटीएसं विकास 

4. राजस्थान जयपुर जयपुर बीआररीएस 16 सित. 13 1741300 &706.50 0.00 0.00 0.00 0.00 fad. 15 सित. 15 

परियोजनाओं के लिए 

नीआरटीएस (पैकेज-1४) 

बहुर्मोडल संयोजकता 

5. पश्चिम बंगाल कोलकाता कोलकाता महानगरं aa 16 जून, 10 2529100  8851.85 = 2212.96 0.00 0.00 0.00 मार्च, 12 मार्च, 14 

में उल्टा डांग से 

गोरिया तक बीआररीएस 

कुल 74697.00 = 33554.85 = 2212.96 0.00 2250.00 0.00 
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( हिन्दी] 

ग्राम शिक्षा समितियां 

2198. श्री रवीन्द्र कमार पाण्डेयः क्या मानव संसाधन 
विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या संपूर्णं देश में ग्राम शिक्षा समितियां (वीईसीएस) 
गठित की गई है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी str क्या है ओर ग्रामीण 
प्राथमिक शिक्षा के सुधार मेँ इनकौ क्या भूमिका है; 

(ग) क्या सरकार का विचार वीरईसीएस के माध्यम से 
जन भागीदारी को ae हेतु जागरूकता ओर प्रसार अभियान 
शुरू करने का है; ओर 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी on क्या है ओर इस 
प्रयोजन हेतु निर्धारित निधियां कितनी हैः? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री (डं 
शशी थरूर ): (क) ओर (ख) निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल 
शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के अधिनियमन 

से पूर्वं सभी wie west मे सर्व शिक्षा अभियान 
(एसएसए) के अंतर्गत ग्राम/स्कूल स्तरीय समितियां गदित की 
जा gal et तथापि, आरटीई अधिनियम, 2009 अधिदेश के 
अंतर्गत प्रत्येक प्रारंभिक स्कूल के लिए स्कूल प्रबंध समिति 

(एसएमसी) गठित कौ जानी Zi 

सभी ware wat ने स्कूल yas समितियों 
(एसएमसी) का गठन अधिसूचित किया है। आरटीई अधिनियम, 
2009 के अंतर्गत स्कूल प्रबंध समितियों (एसएमसी) को स्कूल 
के कार्यकरण कौ मोनीटरिग, स्कूल विकास योजना कौ सिफारिश 
तथा उसे तैयार करने ओर स्कूल द्वारा wa अनुदानों के 
उपयोग कौ मोनीररिग करने का कार्य सौपा गया Zz 

(ग) ओर (घ) सर्वं शिक्षा अभियान (एसएसए) के 
अंतर्गत समुदाय जागरूकता समुदाय प्रशिक्षण ओर समुदाय 
लामबंदी के रूप में प्रदान की जाती है। एसएसए amet 
में प्रावधान है कि जला परिव्यय में से 0.5% oder समुदाय 

लामबंदी जिसमे प्रसार तथा जागरूकता अभियान शामिल है, 
के लिए किया जाए। 

(अनुकाद] 

पीपीपी विधि के अंतर्गत केन्द्रीय विद्यालय 

2199. श्री कुंवरजीभाईं मोहनभाई बावलियाः 
श्री जी.एम. सिवदेश्वरः 

क्या मानव संसाधन विकास मत्री यह बताने कौ कृपा 
करेगे किः 
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(क) क्या सरकार की सभी केन्द्रीय विद्यालयों (केवीएस) 

q दूसरी पाली प्रारभ करने कौ कोई योजना है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी oho क्या है ओर इस हेतु 
waa किए गए स्थान कौन-से है ओर इसे wee 
राज्यक्षेत्र-वार कब तक प्रास्म किए जाने कौ संभावना 2; 

(ग) क्या सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) के अंतर्गत 

केन्द्रीय विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

मानव संसाधन विकास मत्रालय मे राज्य मंत्री (डो 
शशी थरूर): (क) जी, नही। कुक ही केन्द्रीय विद्यालय 
दूसरी पाली चला रहे Zi 

(ख) प्रश्न नहीं semi 

(ग) ओर (घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) ने 
दिनांक 19.01.2012 को हुई अपनी oat बैठक में एक नीति 
निर्णय लिया है कि सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी मोड) 
के अतर्गत नए केन्द्रीय विद्यालय खोलना, इसके अधिदेश के 

अनुसार नहीं है। 
नागरिक संहिता 

2200, डां. रतन fae अजनालाः 

श्री रतन सिंहः 

श्री हरीश arent: 

क्या प्रधान मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने सभी प्रशासनिक विभागों के लिए 

नागरिक संहिता के सिद्धान्त को अनिवार्य बना दिया है; 

(ख) यदि a, तो केन्द्र सरकार के विभिन विभागों में 

नागरिक संहिता के कार्यान्वयन की स्थिति क्या 2; 

(ग) क्या सरकार के पास नागरिक संहिता के कार्यान्वयन 

मे दक्षता सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रभावी निगरानी तत्र है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ड) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैँ? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मत्रालय में 

राज्य मत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय A राज्य मत्री (श्री 

ती. नारायणसामी);: (क) जी, नहीं नागरिक चार्टर की 

अवधारणा स्वैच्छिक है। तथापि, प्रबोधक प्रयासों के परिणामस्वरूप 

वर्ष 2012 तक 131 केन्द्रीय मत्रालयों/विभागो/संगठनों ने 
अपनी-अपनी नागरिक चार्टर तैयार कर ली oft 

(ख) से (ङ) प्रत्येक केन्द्रीय मत्रालय/विभाग/संगठन अपनी 

स्वयं के नागरिक चार्टर के कार्यान्वयन ओर निगरानी के 

लिए उत्तरदायी होता है। सरकार ने लोक सभा में दिनांक



583 प्रश्नों के 

20.12.2011 को “नागरिक माल ओर सेवाओं का समयबद्ध 
परिदान ओर शिकायत निवारण अधिकार विधेयक, 2011" पेश 

किया em इस विधेयक में प्रत्येक लोक प्राधिकरण पर 
नागरिक चार्टर प्रकाशित HA की बाध्यता रखी गई 2 जिसमें 
प्रदान कौ जाने वाली विनिर्दिष्टं वस्तुओं ओर सेवाओं कौ 
प्रदायगी संबधी समय-सीमा का उल्लेख किया जाएगा तथा 

नागरिक चार्टर का अनुपालन नहीं करने कौ स्थिति में 
शिकायत निवारण da की व्यवस्था की जाएगी। इसके अतिरिक्त, 
प्रशासनिक सुधार ओर लोक शिकायत विभाग द्वारा समीक्षा 
बैठकों के माध्यम से लंबित शिकायतों कौ गहन समीक्षा कौ 

जाती है। चालू af के दौरान इस प्रकार कौ 14 aah 
आयोजित की गई Zl 

आरक्षण संबंधी नीति 

2201. डो. मन्दा जगन्नाथः क्या मानव सं्ाधन विकास 

मत्री यह बताने की कृपां करेगे किः 

(क) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अन्य पिडा वर्गो 
के लिए आरक्षण dat नीति उचित रूपमे लागू कौ जा 
रही है; 

(ख) यदि हां, तो aaa व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या हैदराबाद विश्वविद्यालय मे फरवरी, 2007 रें 
लेक्चरर/सहायक प्रोफेसर पदां के लिए ओबीसी उम्मीदवारों के 
लिए आरक्षण नीति को नजरअदाज किया था; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी a क्या है; ओर 

(ङ) इस संबंध मे हैदराबाद विश्वविद्यालय द्वारा किए 
गएुकिए जा रहे सुधारात्मक कदम क्या हैः? 

मानव संसाधन विकास म॑त्रालय मे राज्य मत्री (डो 
श्री थरूर ): (क) ओर (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
ने मंत्रालय को सूचित किया है कि केन्द्रीय शैक्षिक संस्थान 
(प्रवेश मेँ आरक्षण) अधिनियम, 2006 कै कार्यान्वयन के 
अनुसरण में इसने प्रवेश मँ अन्य fied वर्गो के लिए 
आरक्षण नीति की कार्यान्वितं करने हेतु सभी केन्द्रीय 
विश्वविद्यालयों को एक परिपत्र जारी किया है! इसके अतिरिक्त, 
इसने दिनांक 24.01.2007 के पत्रे द्वारा सहायक प्रोफेसर/लेक्चरार 
के स्तर पर शिक्षण पदौ मे अन्य fies वर्गो के लिए 27 
प्रतिशत आरक्षण को ait करने कै लिए केन्द्रीय 
विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया 21 

(ग) ओर (घ) हैदराबाद विश्वविद्यालय 4 dara को 
सूचित किया है कि उसे दिनांके 9.2.2007 को विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग का दिनांक 24.1.2007 का पत्र प्राप्त हुआ 
था ओर इसी बीच, विश्वविद्यालय ने भरतीं के लिए 2007 
के पदों को पहले ही विन्ञापित कर दिया था तथा अतः वह 
कोई भी 7 पद नहीं भर सका जो वास्तव मेँ ay 2007 
हेतु अन्य free वर्गो के लिए आरक्षित होने थे। 

18 दिसम्बर, 2013 लिखित उत्तर 584 

(ङ) विश्वविद्यालय ने रोजगार अधिसूचना को जारी 
करते हुए वर्षं 2008 के रिक्त vel को सूची में, वर्षं 2007 
के लिए अन्य fies वर्गो के 7 रिक्त पदों को शामिल 
करके कमी कौ wag की हे। 

( हिन्दी] 

जाली डिग्री^अंक तालिका 

2202. श्री वीरेन्द्र कुमारः क्या मानव संसाधन विकास 
मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या देश मेँ खुले विद्यालयों के अंक तालिका 
सहित जाली feta तालिकाओं at fast के उदाहरण/मामले 

सरकार के ध्यान मै आए है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार व्यौरा क्या है; 

(ग) इस मामले मे दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कारवाई 

की गर्ईकिए जाने का प्रस्ताव है; 

(घ) क्या सरकार का देशभर मे इस समस्या से निपटने 

के लिए ठोस कदम उठाने का प्रस्ताव है; ओर 

(ट) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 2? 

मानव संसाधन fara dara a राज्य wait (डी 
शशी थरूर): (क) ओर (ख) जी, a राष्ट्रीय मुक्त 
विद्यालय संस्थान (एनआईभोएस) A सूचित fea है कि 
जाली प्रमाणपत्रो^भंक तालिकाओं के 23 मामले सामने आए 
हँ जिसमे से वर्तमान af के दौरान जम्मू ओर कश्मीर से 
11, मणिपुर से 2 ओर उत्तर प्रदेश से 10 मामले ZI 

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा até द्वारा प्रदान कौ गई 
जानकारी के अनुसार, सत्यापन कराने वाले संगठन सत्यापन के 
लिए दस्तावेजों कौ प्रतियों के साथ आवेदन करते हैँ ओर यदि 
यह पाया जाता है कि अंक तालिकाप्रमाण-पत्र जाली है तो 

संगठन को नकारात्मक रिपोर्ट भेजी जाती है जिसने आवेदन 

किया है ओर थाने मेँ शिकायत दर्ज कौ जाती हे। विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि इसने अपनी वैबसाइट 
http://www.ugc.ac.in/page/fake-universities.aspx H 21 जाली 

विश्वविद्यालयों कौ सूची प्रकाशित कौ है, जिनको डिग्री प्रदान 
करने का अधिकार नहीं हे। इनका राज्य-वार व्यौ विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग कौ वेबसाइट पर उपलब्ध ZI 

(ग) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान ने कई उपाय किए 

हँ जैसे प्रमाणपत्रं के मुद्रण के लिए aed पेपर का 
प्रयोग होलोग्राम का प्रयोग, प्रमाणपत्र की बारकोडिग ओर सभी 
स्टेकहोल्डरों दारा सत्यापन के लिए एनआईओएस कौ वेबसाइट 

पर मूल प्रमाणपत्रं के स्कैन किए गए प्रतिरूप को डालना 
हे। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जाली दस्तावेजों को बडे



585 प्रश्नों के 

स्तर॒ पर समाप्त करने के लिए केन्द्रीकृत राष्ट्रीय शैक्षिक 
डिर्पोजिटरी विकसित करने कौ प्रक्रिया को अतिम रूप दे दिया 
al 

(घ) ओर (ङ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 
राष्टीय शैक्षिक डिरपोजिटरी विधेयक 2011 प्रस्तुत किया है। 
विधेयक मेँ इलेक्टनिक wee की शैक्षिक उपाधियों के राष्ट्रीय 
sera को स्थापित करने ओर उसे बनाए रखने के लिए 
राष्ट्रीय शैक्षिक दडिरपोजिटरी (एनएडी) नामक डिपोजिटरी बनाने 
की व्यवस्था ZI 

व्यावसायिक शिक्षा 

2203. श्रीमती भावना पाटील गमवलीः 

श्री गणेशराव नागोराव दुधगांवकरः 

क्या मानव संसाधन विकास पत्री यह बताने कौ कृपा 
करेगे किः 

(क) देशभर गं विशेषकर महाराष्ट मे व्यावसायिक शिक्षा 

योजना के तहत शामिल विद्यालयों कौ कुल संख्या कितनी 2; 

(ख) गत तीन at के दौरान उक्त स्कीम के तहत शामिल 

किए गए विद्यालयों कौ राज्य-वार कुल संख्या कितनी है; ओर 

(ग) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान इस स्कौम में 
शामिल किए जाने वाले लक्षित नए विद्यालयों कौ राज्य-वार 
कूल संख्या कितनी है? 

मानव संसाधन विकास ware में राज्य पत्री (डो 
शशी थरूर): (क) “sear माध्यमिक शिक्षा का 
व्यावसायीकरण'' कौ केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अतर्गत 

व्यावसायिक शिक्षा के कार्यान्वयन हेतु अब तक 1119 स्कूलों 
का अनुमोदन किया गया दहै जिनमें महाराष्ट के 35 स्कूल 
सम्मिलित है। 

(ख) इस योजना के तहत वर्ष 2011-12 के दौरान तीन 
राज्यों नामतः हरियाणा (40 स्कूल), असम (60 स्कूल), 
पश्चिम बंगाल (93 स्कूल) मे 193 स्कूल अनुमोदित किए 
गए थे। वर्षं 2012-13 के दौरान पांच राज्यों नामतः हिमाचल 
प्रदेश (100 स्कूल), उत्तर प्रदेश (100 स्कूल), अन्ध्र प्रदेश 
(46 स्कूल), कनार्टक (250 स्कूल), सिक्किम (44 स्कूल) 
मे 540 स्कूल अनुमोदित किए गए थे तथा 2013-14 के 
दौरान चौदह राज्यो महाराष्ट (35 स्कूल), ओडिशा (30 
स्कूल), छत्तीसगद (25 स्कूल), दिल्ली (22 स्कूल), उत्तराखंड 

(11 स्कूल), मणिपुर (9 स्कूल), मध्य प्रदेश (50 स्कूल). 
ames (5 स्कूल), अरुणाचल प्रदेश (10 स्कूल), जम्मू 

ओर कश्मीर (22 स्कूल), चण्डीगढ (5 स्कूल), AEE 
(24 स्कूल), बिहार (38 स्कूल) ओर हरियाणा (100 स्कूल) 
386 स्कूल अनुमोदित किए गए zi 

27 अग्रहायण, 1935 (शक) लिखित उत्तर 586 

(ग) बारहवीं योजना कौ शेष अवधि 4 योजना के तहत 

पहले से अनुमोदित 1119 स्कूलों के प्रति प्रतिबद्ध दायित्व पूरा 
करने का प्रस्ताव है। बारहवीं योजना कौ शेष अवधि में कोई 
भावी अनुमोदन राज्यो/संघ क्षेत्रों से व्यवहार्य प्रस्तावं के मिलने 
व इनके लिए पर्याप्त निधियों कौ उपलब्धता के अध्यधीन Zi 

एमएसपएमई के feu आरक्षित उत्पाद 

2204. श्री चंद्रकांत खैरेः क्या सुक्ष्म, लघु ओर पथ्यम 
उद्यम मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सूक्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यमो (एमएसएम्ई) 

के लिए आरक्षित उत्पादों के संदर्भ में दिशानिर्देशो के उल्लंघन 

की कोई घटना सरकार के ध्यान मे आयी है; 

(ख) यदि a, तो गत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्षं ओर 
चालू वर्ष के दौरान तत्संब॑धी ato क्या है ओर इस संबंध 
मे क्या कारवाई at गई 2: 

(ग) न्यायालयों म लंबित मामलों को संख्या का समय-वार 

ओर मामला-वार wt क्या है; ओर 

(घ) इन लंबित Amel कै निपटान के लिए सरकार 

द्वारा क्या कदम उठाए गए रहै? 

yea, लघु ओर मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मत्री 
(श्री we. मुनियप्पा); (क) सरकार को कभी-कभी 
hoy उद्योग (गैर-एमएसई) इकाइयों द्वारा लघु उद्योग (अब 
एमएसई) में विशिष्ट विनिर्माण के लिए आरक्षण नीति के 
उल्लंघन कौ सूचना प्राप्त होती है। वर्तमान नीति के तहत 

एक गैर-लघु उद्योग इकाई (गैर एमएस), उद्योग (विकास एवं 
विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत लाइसेंस प्राप्त करने के 
बाद उत्पादन के न्यूनतम 50 प्रतिशत के निर्यात कौ बाध्यता 
का पूरा करने के अधीन एमएसई aa में विनिर्माणं के लिए 
आरक्षित सामग्रियों का विनिर्माण कर सकती है। 

(ख) गत तीन वर्षो मे लघु उद्योग (अब एमएसर्ई) मे 

विशिष्ट विनिर्माण के लिए आरक्षण कौ नीति के कथित 

उल्लंघन संबधी 05 मामलों मे कारवाई आरभ कर दी गई 

है। वर्तमान वर्ष मे कोई मामला दर्ज नहीं किया गया Zz 

मामले तथा उन पर कौ गई कारवाई संबधी oh संलग्न 

विवरण-। मे दिया गया है। 

7) न्यायालय म समय-वार wa मामला-वार लवित 

मामलों कौ संख्या संलग्न विवरण-।॥ A दी गई है। 

(घ) सरकार, केन्द्र सरकार के Ken काउंसल।सरकारी 

वकीलों के माध्यम से न्यायालय में मामलों का अननुशीलनं 
करती है।
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एमष्टस्ह मे विश्चिष्ट विति्माण के लिए नीति के कथित उल्लघन सबधी मामले 

क्रममसं इकाई का नाप पता विनिर्गत सामग्री (सामग्रियां) को-गई- कारवाई दर्ज कराने का वर्ष 

fad wet ओंोमोरिव इंडिया प्रा.) 

लि., बगलौर 

qed मैजिक इंटरनेशनल (प्रा) लि. 
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Had सनबीम हाई टेक मेडिकेयर 

मैसं de ged इम्पेक्स (प्रा) लि. 

tad बाल्लारपुर gets लिमिटेड 

(बीआईएलरी) 

पताः 41, भिमेनाहाल्ली, पोस्ट बिडादी, 

तहसील-रामानगरम, जिला-बगलौर ग्रामीण, 

कर्नाटक-562109 

वर्स wie सं 28, सेक्टर 34, watt, 

गुडगांब-122001 (हरियाण) 

पताः tae स. 148, सेक्टर-5, आरएमदी 

मानेसर, गुडगांव (हरियाणा) -122050 

पताः 285, उद्योग विहार, फेज-]ा , गुड़गांव, 

पिन-122016 

पताः we इंडिया प्लेस, zara, 

मेहरौली-गुडगांव रोड, गुडगांव, 

हरियाणा-122002 

पैसेंजर कारौ के लिए afm सिस्टम ओर 

दंटीरियर (सीट कुशन, sat ओर cai के 

लिए सीर ओर सन विसर) 

अभ्यास पुस्तिका 

एडजस्टेबल बेदस-हास्पिटल, स्टील 

टेबल-हास्पिटल, टरली-लौह ओर इस्पात ओर 

अन्य सभी प्रकार कास्टील का फीचर 

पेपर लेबल प्राइस मार्किंग सिस्टम 

अभ्यास पुस्तिकाएं 

महानगरीय दण्डाधिकारी म्यायालय, बगलौर 

मँ मुकदमा at किया गया है। 

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जिला न्यायालय, 

गुडगांव मेँ मुकदमा दर्ज किया गया zt 

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जिला न्यायालय, 

Tema पँ मुकदमा दर्जं किया गया है। 

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जिला न्यायालय, 

गुडगांव मे मुकदमा दर्ज किया गया था 

जहां न्यायालय द्वारा तीन आरोपियों 4 

प्रत्येक पर पांच हजार रुपये का जुर्माना 

लगाया गया है। 

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जिला न्यायालय, 

गुडगांव मेँ मुकदमा दर्ज किया गया है। 
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विवरण I 

न्यायालय मेँ समय-वार तथा पामलावार लितं मामले 

क्रमसं इकाई का नाम पता विनिर्मित सामग्री (सामग्रियां) न्यायालय का नाम से लंबित 

1 Aad धर्मपाल सत्यपल लि. aad: बी-19, सेक्टर-3, नोएडा, गौतम पिसे एवं प्रसेस्ड मसाले Sed न्यायालय, इलाहाबाद 2009 

(पूर्वं मे डी.एस. wea लि.) बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 

2. Fed धिरूमालाई केमिकल्स लि, फैक्टरी; सिपकोर इदस्टियल कभ्लेक्स डईपी (डाईथाईल फथैसेट/डीओपी उच्च न्यायालय, चेन 2007 

फेज-1, रानीपेट, वेल्लैर जिला- तामिलनादु- (डायोसिरादल फथैलेर) 

632403 

3. भैसर्स जैआर. पैकेजेस पैक्टरीः 10वां के.एम. केलनांगलम रोड, कोरूगेटेड बोक्सेस उच्च न्यायालय, चेनै 2007 

आओंगोनडपल्ली, होसुर, जिला कृष्णागिरी, 

तमिलनाडु, पिन-635110 

4. fad सिन्थेटिक इंटस्टियल केमिकल्स॒ पताः SRT प्रभाग, 6/103, Weg, rugs, we कानक्रिटूस ओर ie उच्च न्यायालय, चेनै 2007 

लि. aang, तमिलनाडु पिन कोड-641104 नैचुरल एसेसशियल ओंयल 

5. tad tke fife ओर पैकेजिंग प्रोदक्ट, पताः सी-46, fom, weet, अभ्यास पुस्तिका नागपुर मे प्रथम श्रेणी न्यायालय संख्या 9 2007 

नागपुर नागपुर-440028 के न्यायिक दण्डाधिकारी 

6. ded एको atts इंडिया (पी) पताः 41, भिमेनाहाल्ली, एमएन हल, पोस्ट पसेजर कारों के लिए सीटिग सिस्टम ओर महानगरीय दण्डाधिकारी न्यायालय, 2010 

लि. ane बिडाडी, तहसील-रामानगरम, जिला-कगलौर इंटीरियर (सीर कुशन, sal ओर cat के बलैर 

ग्रामीण, कर्मारक -562109 लिए सीर ओर सन विसर) 

पताः यू-116, . एमआईडीसी इडस्टियल अभ्यास पुस्तिकापए नागपुर मं प्रथम श्रेणी न्यायालय संख्या 9 2007 71. मैसं शक्ति प्रेस लि., नागपुर 

एरिया, हिगना रोड, नागपुर -440016 के न्यायिक दण्डाधिकारी 
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(अनुवाद) 

हुडको द्वारा लेखापरीक्षा 

2205. श्री संजय wd: क्या आवास ओर शहरी 

गरीबी उपञ्ञमन मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या geal ने विभिन wal मँ केन्द्रीय सरकार 

कर्मचारी कल्याण आवास संगठन योजना के संदर्भ मे अपनी 

कोई लेखापरीक्षा करवाई है; 

(ख) यदि हां, तो geal द्वारा पहचान कौ गई pha, 

खामियो, अतरो का स्कौम-वार व्यौरा क्या है ओर इन कमियों 

को दूर करने के लिए सीजीईडल्ल्यूएचओ द्वारा क्या कारवाई 

कौ गई है; 

(ग) क्या सरकार का इन खापियों/अतरों के लिए उत्तरदायी 

लोगों के विरुद्ध कोई कारवाई करने का प्रस्ताव रहै; 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी aia क्या है; 

(ङ) क्या सरकार इन कमियों के feu आवंरियों को 

क्षतिपूर्ति दे सकती रै; ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संबधी व्योरा क्या है ओर यदि नहीं, | 

तो इसके क्या कारण 2? 

आवास ओर शहरी गरीबी उपमन मत्री (डो. गिरिजा 

व्यास): (क) जी हां! हडको, द्वारा सीजीरईडन्ल्यूएच ओ आवासीय 

योजना, Bag, फेज-।॥ की गुणता परीक्षा की om हे। 

(ख) हडको ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट के 

अनुखार हडको द्वारा बताया गया है कि पाये गए दोषों में 

से अधिकतर कमियां सुधार योग्य हैँ जबकि बाकौ में सुधार 

योग्य नहीं है। परियोजना कौ लागत we पूर्णता की अवधि 

के मदेनजर समग्र परिसज्जा उचित प्रतीत होती है। हडको ने 

कार्यनिष्पादन में pea परिवर्तनां के साथ-साथ निम्नलिखित 

विशिष्टियां पाई है। 

Gi) ws स्टील सिंगल fleets wa के स्थान पर 

Ware आरसीसी/सीसी wal का उपयोग किया गया है। 

विद्युत फिरिग्सि के मामले मेँ निर्धारित sag में 

बदलाव। 

18 दिसम्बर, 2013 लिखित उत्तर 592 

Gi) चाहूनावेयर सिस्टर्न के स्थान पर पीवीसी fact 

सीजीईडन्ल्यूएचओ द्वारा सुधार योग्य कमिर्यो को पूरा करनं 

के लिए सभी संभव कारवाई आरंभ कौ है तथा दोष दायित्व 

अवधि के दौरान यदि कोई देखी गई तो उसे भी 

सीजीर्हडन्ल्यूएचओ नियमों के अनुसार ठीक किया जा रहा Zz 

सीजीरईडन्ल्यएचओ द्वारा वित्तीय भार कौ गणना कौ गर्ह है 

ताकि उसे ठेकेदार के भुगतान में से काटा जा सके। 

(ग) ओर (घ) इस मामले की गहनता जांच a 

जाएगी तथा यदि कोई दोषी पाया जाता रहै, तो उसे छोडा 

नहीं जाएगा। 

(ङ) ओर (च) इस मामले पर मंत्रालय विचार कर 

रहा zl 

By मे Wart पाट्यक्रम 

2206. श्री ured fewa: क्या मानव संसाधन विकास 

मत्री यह बताने कौ कृपा करगे किः 

(क) क्या इदिरा गाधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इण्न) 

ने शैक्षिक वर्षं 2012-13 में कुछ पत्राचार पादूयक्रमों को aq 

कर दिया deri कटौती कौ 2: | 

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण 2; 

(ग) शैक्षिक af 2012-13 के दौरान इग्नू मेँ उन 

रिक्तियों का प्रतिशत क्या है जिन्हे भरा नहीं गया है; ओर 

(घ) इग्नू मँ रिक्तियों को भरने के लिए सरकार द्वार 

क्या कदम उठाए गणए(उठाए् जा रहे है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मत्री (डो 

शशी wet): (क) ओर (ख) इंदिरा गाधी राष्ट्रीय मुक्त 

विश्वविद्यालय (Sq) ने शैक्षिक af 2012-13 के दौरान 

दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से प्रदान किए गए किसी 

भी शैक्षिक कार्यक्रम को बंद नहीं किया है। 

(ग) शैक्षिक ad 2012-13 के दौरान, शिक्षक/शैक्षिक 

ओर गैर-शिक्षण ere के dae में क्रमशः 15% ओर 46% 

पद रिक्त vw हुए al
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(घ) विश्वविद्यालय ने रिक्त vel कौ adi करने के 

लिए आवश्यक कदम पहले ही उठा लिएु है ओर यह कार्य 

प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय ने अ.जा./अ. 

ज.जा/अन्य fest वर्गो के लिए आरक्षित गैर-शिक्षण पदों को 

भरने के लिए अप्रैल, 2012 में एक विशेष भर्ती अभियान 

शुरू किया भा जिसे अब पूरा कर लिया गया है ओर चयनित 

उम्मीदवासौं ने विश्वविद्यालय मे कार्यभार ग्रहण करना आस्भ 

कर दिया है। 

विद्यालयों मे व्यावसायिक प्रशिक्षण 

2207. श्री रमेश राटौड़ः क्या मानव संसाधन विकास 

मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार कौ विद्यालयों मं व्यातसायिक प्रशिक्षण 

देने की योजना है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है; 

(ग) क्या व्यावसायिक पाटूयक्रम को सरकारी ओर निजी 

विद्यालयों मेँ लागू किया जाएगा; 

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का उपयुक्त व्यावसायिक 

Tea का निर्धारण करने का प्रस्ताव है अथवा यह राज्यों 

के लिए छोड दिया जाएगा; ओर 

(ङ) यदि a, तो तत्संबंधी aio क्या है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मत्री (डो 

शशी थरूर): (क) से (ग) जी, a देश में केन्द्रीय 

प्रायोजित योजना “उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण' 

सितम्बर, 2011 से लागू कौ जा रही है। योजना का उदेश्य 

अर्थव्यवस्था ओर वैश्विक बाजार के विभन क्षत्रं के लिए 

शिक्षित, रोजगार योग्य ओर प्रतिस्पर्धात्मक मानव संसाधन तैयार 

करना है। योजना के तहत उच्चतर माध्यमिक सरकारी, 

सरकारी सहायता प्राप्त ओर निजी स्कूलों के माध्यम से 

उद्योग/नियोक्ता के सहयोग से मांग-आधारित मड्यूलर व्यावसायिक 

पाटूयक्रमों कौ पहचान की गई ओर इन्हें तैयार किया गया 

el योजना घटकों में स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा कौ 

शुरुआत सहित स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा, अध्यापकों के 

क्षमता निर्माण, क्षमता आधारित पाठ्यचर्या ओर शिक्षण सामग्री 

27 अग्रहायण, 1935 (रक) लिखित उत्तर 594 

का विकास शामिल #1 यह योजना राज्यों ओर संघ राज्य क्षेत्रों 

द्वारा कार्यान्विति की जाती है। 

(घ) ओर (ङ) इस योजना के तहत प्रत्येक चयनित 

स्कूल पहचान किए गए व्यवसायों मेँ आवश्यकता-आधारित 

Higa व्यावसायिक पादूयक्रम को इस ढंग से प्रदान करेगे 

कि छात्रं को पारूयक्रम चुनाव र्मे asda लचीलापन मिल 

सके! राज्य/^संघ राज्यक्षत्रों को स्थानीय उद्योग आदि से परामर्शं 

करके मानव संसाधन आवश्यकताओं कौ पहचान करनी होती 

है। राज्य सरकार/संघ wad द्वारा Weer का चयन 

अन्यो के साथ-साथ राष्टीय ओर स्थानीय स्तर पर 

कौशल- आवश्यकताओं, अपेक्षित संसाधनों जैसे उद्योग/संयोजन 

के लिए व्यवसाय ढांचा, fanaa, आवश्यकं कच्ची 

सामग्री कौ उपलब्धता ओर विद्यमान तथा sad हुए रोजगार 

अवसरो के मूल्यांकन पर आधारित है। 

( हिन्दी 

wastes में प्रशासनिक बदलाव 

2208. श्री जगदानंद fae: 

श्री मनसुख भाई डी. वसावाः 

श्री गोरख प्रसाद जायसवालः 

क्या मानव संसाधन तिकास मत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् 

(एञईसीरीई) के कारण तकनीकौ शिक्षा मे a पैमाने पर 

कथित भ्रष्टाचार व्याप्त है; 

(ख) यदि हां, तो उन मामलों का ah क्या है जो 

गत तीन वर्षो ओर चालू at के दौरान सरकार के ध्यान 

मे लये गए है; 

(ग) क्या सरकार का एआईसीरीई मे प्रशासनिक बदलाव 

लाने का प्रस्ताव है ओर यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 

हैः 

(घ) क्या एआईसीरीई ने संस्थाओं को मान्यता प्रदान 

करने के day में नियमों में संशोधन fea है ओर यदि 

a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर
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(ङ) तकनीकौ संस्थाओं कौ कमी को देखते हुए देश 

के प्रत्येक राज्य में इनकी स्थापना करने के लिए केन्द्र 

सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मत्री (डो 

शशी थरूर); (क) ओर (ख) अखिल भारतीय तकनीकी 

शिक्षा परिषद् (ustedes) के कारण तकनीकौ शिक्षा में 

भ्रष्टाचार/अनियमितताओं कौ कोई बडी घटना का उदाहरण 

सरकार कौ जानकारी मेँ नहीं आया है। तथापि, सरकार को 

एञ्ईसीरीरई के विरुद्ध कथित भ्रष्टाचार ओर छोरी अनियमितताओं 

कौ कुछ शिकायते wa हुई है। लगभग सभी शिकायतें 

निराधार हैँ ओर बिना तथ्यपरक प्रमाण के प्रस्तुत की गहू 

है। इन शिकायतों कौ जांच-पड्ताल, सरकार द्वारा समय-समय 

पर जारी किए गए विद्यमान आदेशं के अनुसार की गई et 

(ग) जी, नहीं। 

(घ) ओर (ङ) watts ने संस्थानों की मान्यता के 

लिए अपनी अनुमोदन प्रक्रिया मे संशोधन नहीं किया Zh 

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीरटीई) अधिनियम, 

1987 के खंड 10(ट) के Wawel के अधीन नए तकनीकी 

संस्थान स्थापित करने के लिए defeat अधिनियम, 

1956 कौ धारा 25 के तहत पंजीकृत कौ गई कंपनियो/केन्दर 

सरकार/राज्य सरकार आदि को उन आवेदक संस्थाओं को 

स्थापित करने कौ संस्वीकृति प्रदान करता है जो समय-समय 

पर निर्धारित किए गए मानकों ओर मानदंडो को पुरा करते Zi 

तकनीकी संस्थान 

2209. श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह aac: | 

श्री अरविन्द कुमार चौधरीः 
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श्रीमती सुस्मिता बाउरीः 

श्रीमती पुतुल कुमारीः 

क्या मानवे संसाधन विकास मत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या देश मेँ तकनीकी संस्थाओं को खोले जाने को 

गति धीमी है; 

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण 2; 

(ग) क्या गत तीन वर्षो के दौरान तकनीकी संस्थाओं 

को खोले जाने में कमी आयी है ओर यदि हां, तो तत्संबधी 

an क्या है; 

(घ) गतं तीन वर्षो के दौरान खोली जाने वाली तकनीकी 

संस्थाओं की कल संख्या क्या है ओर खोली गई संस्थाओं 

की वास्तविक संख्या क्या है; ओर 

(ङ) क्या तकनीकौ संस्थाओं F पढ रहे छत्रं at 

संख्या मेँ भी कमी आयी है ओर यदि a, तो तत्संब॑धी ah 

क्या है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री (डो 

शशी थरूर): (क) से (घ) जी, a विगत तीन वर्षो के 

दौरान, नई संस्थाएं खोलने मे कुछ गिरावर आई है क्योकि 

अनुमोदित तकनीकी संस्थाओं A विद्यार्थियों के दाखिलों कौ 

तुलना मे सीर अधिक हैँ! विगत तीन वर्षो मै संस्वीकृत 

किए गए ओर खोले गए संस्थानों का ब्योरा निम्नलिखित हैः 

वर्ष इंजीनियरिंग प्रबंध एमसीए फार्मसी वास्तु शास्त्र एचएमसीरी ay में 

जोडे गए 

2010-11 250 322 29 33 2 7 643 

2011-12 171 123 30 23 8 2 357 

2012-13 102 65 13 8 10 3 201 

(ङ) जी, नहीं तकनीकी संस्थानों में अध्ययन करने 

वाले विद्यार्थियों कौ संख्या a वृद्धि हुई है विगत तीन वर्षो 
मे तकनीकी संस्थानों मे दाखिला de ओर दाखिल किए गए 

विद्यार्थियों कौ संख्या निम्नलिखित 2:
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कार्यक्रम 2010-11 2011-12 2012-13 

दाखिला नामांकन दाखिला नामाकन दाखिला नामांकन 

इजीनियरिग 1314594 1051675 1485894 1099562 1761976 1391961 

प्रबंध 277811 216693 352571 260902 385008 296456 

एमसीपए 87216 61051 92216 63629 100700 68476 

फार्मसी 98746 80972 102746 88362 121652 102188 

वास्तुशास्त्र 4991 4891 5491 5381 5996 5816 

एचएमसीरी 7393 7023 7693 7385 8401 7897 

योग 1790751 1422303 2046611 1519220 2236743 1872794 

क्षणिक संस्थाओं में ग्रामीण छात्र 

2210. श्री हरिभाई चौधरीः 

श्री इज्यराज सिंहः 

क्या मानव संसाधन विकास मत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या देश मेँ व्यावसायिक, विश्वविद्यालय ओर शैक्षणिक 

संस्थाओं मे ग्रामीण छात्रं का प्रतिशत बहुत कम है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इसके 

क्या कारण है; ओर 

(ग) सरकार द्वारा इस aay मं क्या कदम उठाए गए 

team जाने का प्रस्ताव ठै? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मत्री (डां 

शी wet): (क) ओर (ख) मंत्रालय द्वारा ग्रामीण छात्रो 

के आंकड़े नहीं रखे जाते। तथापि, 2010-11 के आंकडीं के 

अनुसार 36.1 प्रतिशत विश्वविद्यालय तथा 54.3 प्रतिशत कोलेज 

ग्रामीण क्षेत्रों मे अवस्थित हें। कुल 66.1 प्रतिशत तकनीकी 

aaa ओर 62.6 प्रतिशत vedere भी ग्रामीण क्षेत्रों में 

अवस्थित 21 

(ग) सरकार ने हाल में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 

(आरयूएसए) आरम्भ किया है जो अन्य बातों के साथ-साथ 

Wed के मुदे, विशेष रूप से देश के ग्रामीण व free क्षत्र, 

का समाधान करता है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के 

अंतर्गत was waa से सम्भावित योजनाएं तैयार करने 

तथा राज्य के असेवित a लाभवंचित क्षेत्रों का पता लगाना 

अपेक्षित 2: wae weal से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा 

अभियान (आरयूएसए) के विशिष्ट कारको, जैसे उच्च शिक्षा 

का व्यावसायीकरण, नए व्यावसायिक ओर तकनीकी कोलेजों 

कौ स्थापना तथा स्वायत्त कोलेजों व॒ क्लस्टरिग aie के 

क्रमोननयन से नए विश्वविद्यालयों का निर्माण के उपयोग की 

आशा भी कौ जाती है। 

{ अनुकाद। 

आसियान सम्मेलन 

2211. श्री wa tar: क्या विदेश मत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या ee मे हाल के आसियान के दौरान दक्षिण 

पूर्वं एशिया के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र को We जाने पर चर्चा 

कौ गई थीः; ओर
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(ख) यदि हां, तो तत्संबधी alo क्या है? 

विदेश मंत्रालय A राज्य मत्री ( आक्षी परकैत wir): 

(क) ओर (ख) प्रधान मंत्री तथा आसिकन के नेताओं 4 

10 अक्तूबर 2013 Al Fe दारूस्सलाम में 11 वं wae 

शिखर सम्मेलन में इसके सभी आकां जं रतं वैर 

आसियान के बीच संपर्क को aga देने कै wee पर र्वा 

की ओर म्यांमार a oases के साथ रते कै eee कत्र 

को जोडने वाले भारत-म्यांमार-थारईलैण्ड feta wit के 

कार्यान्वयन में प्रगति पर भी चर्चा st 

पासपोर्टं को जारी किए wt W tt 

2212, डो. पी. वेणुगोपालः 

श्रीमती तवस्सुम हसनः 

क्या विदे मंत्री यह बताने कौ pu करेगे fa: 

(क) क्या wand संबंधी आवेदनों पर ara किए 

जाने में अत्यधिक विलंब के मामले सरकार के am में जौ 

हैः 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ao क्या है ओर विभिन 

श्रेणियों के तहत पासपोर्य को जारी किए जाने के लिप 

निर्धारित समय-सीमा क्या है; 

(ग) क्या आवेदकों के आवेदनों ओर fama के 

समाधान के लिए कोई da स्थापितं किया गया है ओर यदि 

हां, तो ada व्यौ क्या है; ओर 

(घ) पासपोर्द जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाने 

ओर इसमे dad लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम 

उठाए गए है? 

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर); 

(क) ओर (ख) सरकार के अनुदेशो के अनुसार भारतीय 

नागरिको को पास्पोर्द, add अधिनियम, 1976 ओर संभव-समय 

पर संशोधित wed नियमावली, 1980 के wt कै 

अनुसार जारी किया जाता है। want wt eat यै ai 

पासपोर्ट जारीकर्ता प्राधिकारी आवेदक की aR पीने 

ओर किसी प्रकार का आपराधिक fate ब ee की owe 

अनिवार्य तौर पर करता है, क्योकि we कको wie 
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द्वारा अधिदेशित है। इसमे आवेदक कौ व्यक्तिगत जानकारियों 

का सत्यापन ओर उसके आपराधिक पृष्ठभूमि कौ wa कौ 

आवश्यकता पडती है, जिसमे समय लगता Zi 

2 सरकार को eee te मामलों कौ जानकारी 2 

जिनमे पासपोरटं जारी करने a अखाधारण विलंब हुआ हे। 

सामान्यतः देरी होने के कारण निम्नानुसार हैः 

@ 21 दिनों के निर्धारित समय के भीतर पुलिस 

सत्यापन रिपोर्ये कौ wha d देरी होनाः 

प) आवेदकों द्वारा अपूर्ण ॒सु्वनो/दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण 

के कारण अपूर्ण पुलिस feel कौ प्राप्ति; 

Gi) पासपोर्यो कौ मांग A बदोतरी; ओर 

(iv) सेवाओं के लिए श्ढती हई मांग को पूरा करने 

के लिए केन्द्रीय wand संगठन में जनशक्ति की 

कमी। 

3. Wate dar परियौजना Choad) के अन्तर्गत सरकार 

ने स्वीकृति, wane जारी करने, भेजने कौ प्रक्रिया में लगने 

वाला समय सहित wad सेवाओं को सरल बनाने कौ 

कोशिश की 8 इस प्रणाली के अन्तर्गत, सरकार ने निम्नलिखित 

" अपेक्षित सेवा स्तरो के बारे मे विचार किया दै जिसमें 

Gadd जमा करने का दिन शामिल नहीं हैः 

0) "बाद मेँ पुलिस सत्यापन' या ‘ad’ श्रेणी के 

मामलों A सामान्य west हेतु तीन कार्य दिवस 

0) नये पासपोटं के te मामलों में जिनमे पूर्वं पुलिस 

सत्यापन कौ आवश्यकता है, तीन कार्य दिवस + 

पुलिस सत्यापन में लिया गया समय 

Gi) तत्काल wet सेवा के मामले मे एक कार्य 

दिवस sed अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त हो जाए। 

(ग)4. जी हां, पीएसपी के अन्तर्गत मंत्रालय ने सुदृढ 

शिकायत निवारण प्रणाली at aren कौ है जिसके अन्तर्गत 

विभिन सेवाओं के बारे में सूचनां देने ओर शिकायतों का 

निपटान करने ओर नागरिको से फीडकैक प्राप्त करने के लिए 

एक wa कोल केन्द्र कौ स्था्वको की गई है। इस प्रणाली 

पे एक टोल मुक्त नम्बर (1800-258-1800) जोकि 17
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भारतीय देशी भाषाओं मेँ 24 के आधार पर लगातार कार्यरत 

रहता है। एक सहायता डेस्क की स्थापना की गई है ओर 

नागरिक www.passportindia.gov.in पोर्टल द्वारा Wa सकते 

है तथा उसमे yaa ओर शिकायतें दर्ज कराई जा सकती 

zl 

5. उपर्युक्त के अलावा मंत्रालय के सीपीवी प्रभाग में 

मुख्य पासपोर्ं अधिकारी के wider मे एक लोक शिकायत 

निवारण प्रकोष्ठ (पीजीआरसी) कौ स्थापना की गई है। यह 

दूरभाष, ई-मेल, पत्राचार के माध्यम से ओर विभिन सरकारी 

कार्यालयों से प्राप्त शिकायतों का निपटान भी करता है। इसके 

अतिरिक्त सभी पासपोर्टं कार्यालय कार्मिक, लोक शिकायत ओर 

पेंशन मंत्रालय को वेबसाइट केन्द्रीयकृत लोक शिकायत निवारण 

ओर निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएम) द्वारा लोक शिकायतों 

का निपटान करते है! उनके आवेदनं कौ वर्तमान स्थिति तथा 

आगे कौ कारवाई हेतु निर्देश इस वेबसाइट पर पोस्ट की जाती 

हे, जिसे लोगों द्वारा आसानी से देखा जा सकता है। 

6. लोकं शिकायत अधिकारियों के नाम, पते, ओर फोन 

नम्बर भी madd कार्यालयों मे लगाए जाते 1 wend 

कार्योलयों मे महत्वपूर्णं स्थानों पर शिकायत।/सुस्राव बक्सों को 

भी स्थापित किया गया है। किसी नागरिक से प्राप्त किसी भी 

शिकायत कौ समय सीमा के अन्तर्गत जांच करने ओर सुनवाई 

करने के लिए सभी पासपोर्द कार्यालयों मे लोक शिकायत 

निवारण प्रणाली है। त्वरित गति से शिकायतों के निवारण के 

लिए ओर आवेदकों कौ सहायता के लिए सूचना ओर सुविधा 

wee, पीजी सैल ak सहायता डेस्क स्थापित किए गए 

है। 

(घ) 7. पासपोर्ट प्रक्रिया को ओर सरल कर्ने के लिए 

भारत सरकार के राष्ट्रीय ई-शासन योजना (watt) के 

अन्तर्गत एक मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) कौ पहचान 

की गई थी, जिसमे अन्य बातों के साथ-साथ अन्य कई उच्च 

प्रभाव वाली ई-शासन पहल ओर परियोजनाएं शामिल 21 

पासपोर्यो से संबंधित एमएमपी, नामतः पासपोर्दं सेवा परियोजना 

का लक्ष्य है सरलीकृत प्रक्रियाओं ओर प्रतिबद्ध, प्रशिक्षित ओर 

प्रक कार्य बल के माध्यम से नागरिको को wat से 

Rata सभी सेवाएं, पारदर्शी अधिक सुगम भरोसेमंद तरीके से 

एवं सुविधाजनक वातावरण म उपलब्ध कराना। पीएसपी में 
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wade जारीकर्ता प्रणाली से संबंधित उत्तम वैश्विक पद्धतियों 

को शामिल fea गया है। पीएसपी की मुख्य विशेषताएं 

निम्नलिखित हैः 

6) नागरिको को we एण्ड सेवा प्रदान करने के लिए 

77 Wend tar केन्द्र (पीएसके) कौ स्थापना। 

(परियोजना को पूर्णं रूप से लागू कर दिया गया 

है ओर 77 पीएसके को जून, 2012 से पहले 

चालू कर दिया गया था)। 

Gi) Wand सेवा प्रदान करने हेतु ओंनर्लोइन wed 

पोर्टल का सृजन (www.passportindia.gov.in) | 

4) पुलिस विभाग मे नियत fags पर संपर्क प्रदान 

करना। 

Gv) डके विभाग से भेजने कौ प्रक्रिया के अतिरिक्त 

भार को aed के लिए केन्द्रीय wad प्रकाशन 

सुविधा (सीपीपीएफ) कौ स्थापना। 

(vy) बहुआयामी सूचना ओर शिकायत निवारण प्रणाली 

कौ शुरुआत करना। 

(vi) सभी पीएसके, पासपोर्ट कार्यालय, पुलिस ओर डाक 

विभागों को ated हुए एक केन्द्रीकृत आर्ईरी 

प्रणाली का निर्माण करना। 

(भा) सरकारी कर्मचारियों के लिए उत्पादकता आधारित 

प्रोत्साहन योजना शुरू करना। 

(vii) उपर्युक्त सभी के कार्यान्वयन ओर प्रचालन का 

wa करने के लिए एक समुचित कार्यक्रम अभिशासन 

aa कौ स्थापना। 

( हिन्दी] 

सरकारी भवनों के निर्माण के लिए भूमि 

2213. श्री अरविन्द कुमार चौधरीः 

श्रीमती पुतुल कूमारीः 

श्रीमती सुस्मिता बाउरीः 

श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह aie: 

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने को कृपा करेगे किः
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(क) क्या सरकारी भवनों के निर्माण के लिए विभिन 

राज्यों में आवंटित बडी संख्या A भूमि खाली पडी है; 

(ख) यदि a, तो देश कै विभिन भागों में एसी खाली 

पडी भूमि।जमीन के टुकडों का स्थान-वार ब्योरा क्या है ओर 

इसके क्या कारण रै; ओर 

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए 

गए्/उदाए जा रहे है? 

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती दीपा 

दासमुश्ली): (क) से (ग) सूचना संबंधित एजेंसियों से 

एकत्रित कौ जाएगी तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी) 

संपत्ति संबंधी मुकदमा 

2214. Bt. बलीरामः क्या विधि ओर न्याय मंत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या विभिन उच्च न्यायालयं मे भूमि संबंधी विवादों 

के करई मामले वर्षो से लंबित पडे टै; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी राज्य-वार ओर न्यायालय-वार 

ain क्या है; 

(ग) इन लंबित मामलों के निपटान के लिए सरकार द्वारा 

क्या कारवाई ama जा रही tam निर्देशों का व्यौरा 

क्या है; 

(घ) क्या संपत्ति wae मुकदमों के शीघ्र निपटान के 

लिए विशेष म्यायालय गदित करने का कोई प्रस्ताव है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संब॑धी स्थान-वार व्यौरा क्या है ओर 

oe wa तक स्थापित किए जाने कौ संभावना 2? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मत्री तथा विधि ओर 

न्याय मत्री (श्री कपिल सिव्बल): (क) से (ङ) जानकारी 

एकत्रित की जारही है ओर सभा परल पर रख दी जाएगी। 

(अनुवाद) 

aus. म्रहाविद्यालयों की भरमार 

2215. श्री पीसी. गददीगौदरः क्या ama संसाधन 

विकास मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या देश भर मँ बी.एड. महाविद्यालयों की भरमार 

हैः 
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(ख) यदि हां, तो क्या इन महाविद्यालयों में शिक्षा के 

स्तर ओर छात्रों कौ समय पाबंदी को नजर अंदाज किया जा 

रहा दै; 

(ग) यदि a, तो क्या सरकार ने इस संबध में कोई 

कारवाई कौ है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी eto क्या दै? 

मानव संसाधन विकास मत्रालय मे राज्य पत्री (st. 

शी wat): (क) से (घ) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् 

वर्षं 2009-2010 से 2016-2017 की अवधि के लिए राष्ट्रीय 

अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा कराए गए मांग ओर आपूर्ति 

अध्ययन के आधार पर देश मे अध्यापक शिक्षा संस्थाओं at 

सवृद्धि (विकास) को विनियमित करती 21 इसके अतिरिक्त, 
उनके अपने क्षेत्रं मे अध्यापक शिक्षा संस्थाओं का ओर 

विकास करने के aay में निर्णय लेने के लिए संबंधित राज्य 

सरकारो/संघ राज्य क्षेत्रं कौ राय (विचार) प्राप्त किया जाता 

हे। शैक्षणिक वर्षं 2014-2015 के लिए निजी संस्थाओं से 

आवेदन प्राप्त नहीं किए जा रहे है, इसी प्रकार सत्र 2013-14 

हेतु मौजूदा मान्यता प्राप्त पादयक्रमों कौ del में अतिरिक्त 
प्रवेशवृद्धि सहित विभिन शिक्षक प्रशिक्षण पादुयक्रमों के लिए 

11 waite राज्य क्षेत्रों से आवेदन प्राप्त नहीं हीने के 

कारण Se एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया om इसी 

लिए, अध्यापक शिक्षा कलेजो कौ संख्या में वृद्धि केवल 

राज्यों कौ आवश्यकता के अनुसार है ओर यह अनियत्रित नहीं 
है। 

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 

1993 के खंड 13 के तहत eet कौ मोनीररिंग के लिए 

तत्र विनिर्दिष्ट किया गया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् 

द्वारा मान्यता प्राप्त अध्यापक प्रशिक्षणं संस्थाओं का निरीक्षण 

यह सुनिश्चित करने के विशिष्ट उदेश्य से किया जाता है। 

कि क्या tat मान्यता प्राप्त vent अधिनियम के उपबंध के 

अनुसार कार्य कर रही हँ अथवा नही। यदि th संस्थाओं 
को एनसीरीई, नियमावली ओर विनियमो का उल्लंघन करते 

हए पाया जाता है तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् को 
एनसीटीई अधिनियम के खंड 17 के तहत अध्यापक शिक्षा 

संस्थाओं कौ मान्यता को वापस लेने का अधिकार प्रदान किया 

गया है, वर्षं 2007-2013 कौ अवधि के दौरान feu गए 
निरीक्षणों के आधार पर 784 अध्यापक प्रशिक्षण पाद्यक्रमों 

की मान्यता वापस ली गई हे।
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(हिन्दी) 

स्वैच्छिक aa संबंधी राष्टीय नीति 

2216. श्री गोपाल सिंह शेखावतः 

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाणः 

क्या प्रधान मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या स्वैच्छिक aa संबधी राष्टीय नीति ने अपने 

लक्ष्य ओर उदेश्य को पूरा करने मे सफलता पाई है ओर 
यदि हां, तो तत्संबधी oto क्या 2; 

(ख) क्या सरकार ने स्वैच्छिक क्षत्र द्वारा इसकी अनुपालना 
कौ समीक्षा कौ है ओर यदि हां, तो तत्संबंधी व्योरा क्या 
है; ओर 

(ग) स्वैच्छिक aa की प्रभावकारिता को बढाने के लिए 
क्या कदम उठाए गए ¢ ओर सरकार के साथ स्वैच्छिक क्षेत्र 

की परस्पर बातचीत का व्यौरा क्या ठै? 

संसवीय कार्यं waa मे राज्य मत्री तथा योजना 
मंत्रालय में राज्य पत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) स्वैच्छिक 
aa संबधी राष्ट्रीय नीति 2007 के मुख्य लक्षय ओर उदेश्य, 
स्वैच्छिक संगठनों (वी) के लिए समर्थकारी वातावरण प्रदान 

करना ओर एक पारदर्शी एवं जवाबदेह शासन प्रणाली अपनाने 

के लिए प्रोत्साहन देना, काफी हद तक प्राप्त कर लिए गए 

है, जो कि विभिन wet विकास गतिविधि्यो/कार्यक्रमों में 
उनकौ बढती भागीदारी से प्रदर्शित होते है। 

(ख) ओर (ग) स्वैच्छिक क्षेत्र संबंधी usta नीति में 
अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि स्वैच्छिक 

aan कौ शासन ओर प्रभावशीलता बढाने के लिए उन्हे स्व 
नियंत्रण के माध्यम से अपने मानदण्ड स्थापित करना अपेक्षित 

है। नीति की समग्र प्रगति कौ समीक्षा 12वीं पंचवर्षीय योजना 

के लिए स्वैच्छिक dan संबंधी संचालन समिति हारा की गई 

थी ओर विभिन स्तरों पर स्वैच्छिक संगठनों के साथ संयुक्त 

सलाहकार aera कौ स्थापना के सुञ्ञाव सहित इसकी 

मुख्य fame को izat योजना के दस्तावेज में शामिल 
किया गया। स्वैच्छिक संगठनों के साथ पारस्परिक संबंध बढाने 

के लिए योजना आयोग ने 12वीं योजना का दृष्टिकोण पत्र 

तैयार करने के साथ-साथ 11 वीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन 
के लिए इनमे से काफी स्वैच्छिक संगठनों & साथ विचार 

विमर्शं किया इसके अतिरिक्त सरकारी प्रतिनिधियों के साथ 

विकास पर जमीनी स्तर कौ वास्तविकताओं ओर दृष्टिकोणों के 
आदान-प्रदान के लिए योजना. आयोग की सिविल सोसायरी 
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विंडो पहल & अतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को सपय-समय पर 

आमंत्रित किया जाता है। 

(भनृकाद] 

एसएसए^आरएमएसए हेतु कार्यकारी 
समिति का aries 

2217. श्री विश्व मोहन कुमारः क्या मानव संसाधन 
विकास मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने सर्वं शिक्षा अभियान (एसएसए) 
ओर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) कौ 

अभिशासी परिषद् ओर कार्यकारी समिति के पुनर्गठन को 
अनुमोदन प्रदान किया 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) इस Way मं सरकार द्वारा क्या कारवाई कौ गई 

है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री (डो 
vot थरूर): (क) से (ग) जी, at राष्ट्रीय सर्वं शिक्षा 

अभियान (एसएसपए) मिशन का शासी परिषद ओर कार्यकारी 

समिति के पुनर्गठन हेतु दिनांक 11 अक्तूबर, 2013 को 
अधिसूचना संख्या 2-4/2000-ईई-3 के द्वारा अधिसूचना जारी 
कौ गई है। अधिसूचना मंत्रालय विवरण- मेँ दी me 2 
अतिम पुनर्गठन के पश्चात कार्यकारी समिति कौ बैठक दिनांक 

दिनांक 05.12.2013 को Be है। 

wea माध्यमिक शिक्षा अभियान मिशन (आरपएमएसए) 

की शासी परिषद ओर कार्यकारी समिति का दिनांक 26 
सितंबर 2011 के संकल्प संख्या 1-1⁄2009-स्कूल- के द्वारा 
पुनर्गठन किया गया ओर इसका व्यौरा संलग्न विवरण-ा में 
दिया गया है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मिशन की 

एक बैठक दिनांके 25.04.2011 को ge थी। 

विवरण 

एसएसएु^भारएमएसए eq कार्यकारी स्मिति का Friar 

(भारत के राजपत्र के भाग-] खंड-1 में प्रकाशनार्थ) 

फा.सं.-2-4/2000-ई ई 3 
भारत सरकार 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय 

स्कूल शिक्षा ओर साक्षरता विभाग 

[१11111111111111111111111.; 

नई दिल्ली 11 अक्तूबर, 2013
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अधिसूचना 

विषयः Teta ad शिक्षा अभियान की शासी परिषव् 

ओर कार्यकारी समिति का पुनर्गठन। 

इस मंत्रालय के दिनांक 02.01.2001 ओर 26.08.2003 

के संकल्प सं.-फ. 2-4/2000-डेस्क (ईई) ओर दिनांक 

02.07.2007, 01.10.2009, 05.09.2011 ओर 12.01.2012 की 

समसंख्यक अधिसूचना, जिसमें usta सर्वं शिक्षा अभियान कौ 

शासी परिषद् ओर कार्यकारी समिति कौ संरचना को अधिसूचित 

किया गया धा, के अनुसरण मे भारत सरकार, एतदद्वारा 

राष्ट्रीय सर्वं शिक्षा अभियान कौ met परिषद् ओर कार्यकारी 

सपिति मेँ अगले दो वर्षं के feu निम्नलिखित नामांकन करती 

al 

2. शासी परिषद् में निम्नलिखित शामिल होगेः- 

क. शासी परिषव् 

6) भारतं के प्रधानमत्री - अध्यक्ष 

( मानव संसाधन विकास मंत्री - उपाध्यक्ष 

Gi) मानव संसाधन विकास राज्य मत्री 

(iv) वित्त मत्री, भारत सरकार 

(४) उपाध्यक्ष, योजना अओयोग 

(vi) महिला तथा बाल विकास wa मत्री 

(शो) सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता राज्य मत्री 

(vii) जनजातीय war Wea मत्री 

Gx) ग्रामीण विकास wa मत्री 

(x) अल्पसंख्यक कार्य राज्य मत्री 

(xi) पंचायती राज राज्य मत्री 

(xii) युवा मामले तथा खेलकूद राज्य मंत्री 

(ॐ) पूर्वोत्तर विकास राज्य मंत्री 

(xiv) We राष्ट्रीय दलों के सात वरिष्ठ स्तरीय राजनीतिक 

नेता (राजनीतिक) दलों, द्वारा afta): 

(क) श्री शमीम tel, सचिव, राष्ट्रीय भारतीय कम्युनिस्ट 

दल परिषद्। 

(a) 

(xv) 

(क) 

(ख) 

(ग) 

(xvi) 

(क) 

(ख) 

(ग) 

(घ) 

(S.) 

(च) 

(शा) 

(क) 

(ख) 

(ग) 

(घ) 
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श्रीमती सुप्रिया सूले, संसद सदस्य, राष्ट्वादी-काप्रेस 

दल। 

(अन्य राजनीतिक. दलों aad, बीजेपी, आईएनसी, 

dies (एम) ओर बीएसपी के नामांकन प्रतीक्षित 

है ओर wa होने पर अधिसूचित किए जाएंगे) 

भारत सरकार दवारा नामित तीन संसद-सदस्य (दो 

लोकसभा से ओर एक राज्यसभा से) निम्नानुसार 

alt: । | 

श्री संजय भोई, संसद सदस्य, लोकसभा। 

श्री अर्जुन राम मेघवाल, संसद-सदस्य, लोकसभा। 

श्री अविनाशं पांडे, संसद सदस्य, राज्यसभा 

भारत सरकार दवारा नामित प्रारंभिक शिक्षा के लिए 

उत्तरदायी छह शिक्षा राज्य मत्री निम्नानुसार होगेः- 

atures के शिक्षा मंत्री 

हरियाणा के शिक्षा मंत्री 

अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मत्री 

उत्तर प्रदेश के शिक्षा मत्री 

विहार के शिक्ष मत्री 

कर्नाटक के शिक्षा मंत्री 

भारत सरकार द्वारा नामित शिक्षकों ओर शिक्षक 

संघो के छह प्रतिनिधि निम्नानुसार होगे 

श्री रामपाल सिंह, अध्यक्ष, अखिल भारतीय प्राथमिक 

शिक्षक ues, 41 इस्टिर्युशनल एरिया, डी-र्व्लोक, 

जनकपुरी, नई दिल्ली-110 058 

श्री गडे श्रीनिवासुलू नायडू, एमएलसी उत्तर sien 

शिक्षक क्षत्र, एपीएचनबी-एमआर्ईजी -132, बाबा Fez, 

विजयनगरम, आ्रप्रदेश 

श्री मृणमोय भट्टाचार्य, विश्व शिक्षक संघ परिसंघ, 

नई दिल्ली के महासचिव 

श्रीमती बुलबुल feet, मुख्य-अध्यापिका, केन्द्रीय 

विद्यालय सं. 2, चंडी मंदिर कैट, पंचकुला 

हरियाणा-134 107
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(ड) 

(च) 

(xvii) 

(क) 

(ख) 

(ग) 

(घ) 

(ङ) 

(क) 

(ख) 

(ग) 

(घ) 

प्रश्नों के 

श्रीमती लता एलेक्जेंडर री के एम dead पन्लिक 

स्कूल, रीकेएमसी डाकघर, कारिकोड, कोल्लम, केरल 

श्रीमती एस. परमेश्वरी, मुख्य -अध्यापिका, पंचायत 

संघ मिडिल (माध्यमिक) विद्यालय, कडाल्डी, तालुक- 

कंडालाडी, जिला-रामाअनतपुरम, तमिलनादु-623703 

भारत सरकार द्वारा शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों आदि में 

से नामित छह व्यक्ति Ferg होगेः 

सुश्री राधिका हर्जबर्गेर, रिषि वैल्ली (घारी) शिक्षा 

केन्द्र, चित्तूर जिला, आध्रप्रदेश 

श्री हदय काति cre, fag भवन सोसाइरी विद्या 

भवन शिक्षा केन्द्र, डो. मोहन सिंह मेहता मार्ग, 

देवली, उदयपुर-313 001, राजस्थान 

ड. दीपक बी we, Gang एम. निलेकानी चेयर 

(अध्यक्ष) प्रोफेसर, कम्प्यूटर faa तथा इंजीनियरिग 

विभाग, wae tet बिल्डिग, भारतीय प्रौद्योगिकी 

संस्थान, at, मुष 

प्रोफेसर अमिताभ aes faa शिक्षा ओर संचार 

केन्द्र, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110 007 

श्री दिलीप रानजैकर, 

बंगलोर 

अजीम प्ररेमजी फाउडेशन, 

भारत सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र मे कार्य कर 

रहे गैर-सरकारी संगठनों मे से afta छह व्यक्ति 

निम्नानुसार होगेः- 

डो. शांता सिंहा, पूर्वं अध्यक्ष, एनसीपीसीआर, एमवी 

फाउंडेशन, 201 नारायण अपार्दमेट्स, पश्चिम 

मररंडपेल्ली, सिकंदराबाद-500 026, आध्र प्रदेश। 

श्री रामजी Weed, अध्यक्ष, अगस्त्य फाउंडेशन, 

दूसरा mle रोड, बंगलोर, कर्नाटक 

स्वामी व्याप्त आनंद, सचिव, रामकृष्ण मिशन, 
दतेवाडा १ pane 

दतवाडा, छत्त[सगद्। 

डो. जीन दज, विजिरिग (अतिथि) प्रोफेसर, गोविद 

बल्लभ पंत सामाजिक विक्ञान संस्थान, .द्यूसी, 

इलाहाबाद -211019 

27 अग्रहायण, 1935 (शक) 

(ङ) 

(च) 

(xx) 

(क) 

(ख) 

(7) 

xxi) 

(क) 

(ख) 

(ग) 
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सुश्री सेहबा हुसैन, निदेशक, बीर्ईटीआई (बेरी) परिसंघ, 

बी-86, सेक्टर सी, महानगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। 

श्रीमती रूपा बनर्जी, निदेशक, सेवा-इन-एक्शन, 36 

पहला मेन, एसरी बेड लेओंखउट, कोरामगला, 

बंगलौर-560 034, कर्नारक। 

भारत सरकार द्वारा महिला संगठनों से नामित तीन 

व्यक्ति निम्नानुसार होगेः- 

सुश्री निशी महरोत्रा, अध्यक्षा, राष्ट्रीय संसाधन समूह, 

27, न्यू बेरी रोड, लखनऊ-226001, FR We 

ड. शांता मोहन, फेलो (लैगिक अध्ययन यूनिट), 
राष्टीय विज्ञान संस्थान परिसर, vets, 

बरगलोर-560012, कर्नारक। 

सुश्री अंजली दवे, सहायक प्रोफेसर, महिला, बाल 

ओर परिवार समता केन्द्र, सामाजिक कार्य विद्यालय, 
ररा सामाजिक विज्ञान संस्थान, aw. पूरब मार्ग, 

देलम्र, मुंबई-400048 

wa सरकार द्वारा अनुसूचित जाति ओर अनुसूचित 

जनजाति के बीच कार्य कर रहे तीन व्यक्ति 

निम्नानुसार होगेः- 

Wat सुश्री तुलसी मुंडा, ओडिशा के विख्यात 

emia कार्यकर्ता 

सुश्री wi नमाला, सामाजिक समता तथा समावेशन 

केन्द्र की कार्यकारी निदेशक, 3/24, प्रथम मंजिल, 

ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110 008 

सुश्री बिन्नी यागा, अध्यक्षा, ओजु कल्याण संघ, 

बी-सेक्टर (पुलिस स्टेशन कै पास), 

नाहरलागुन-791110, अरुणाचल प्रदेश। 

निम्नलिखित पदेन सदस्य होगेः- 

सचिव, स्कूल शिक्षा ओर साक्षरता विभाग। 

महानिदेशक, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। 

उपकुलपति, राष्ट्रीय शिक्षा आयोजना तथा प्रशासन 

विश्वविद्यालय (न्यूपा) 

निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण 

परिषद्।
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(ड) 

(च) 

(छ) 

प्रश्नों के 

अध्यक्ष, राष्टीय अध्यापक शिक्षा परिषद्। 

महानिदेशक, वैज्ञानिक तथा ओद्योगिक अनुसंधान 

परिषद् 

संयुक्त सचिव, प्रारंभिक शिक्षा तथा महानिदेशक, 

सर्व शिक्षा अभियान wea मिशन सदस्य सचिव। 

4.(क) इसके साथ ही राष्ट्रीय सर्वं शिक्षा अभियान मिशन 

का अध्यक्ष परिषदों की बैठक में विशेष अतिथि के रूप में 

te व्यक्ति को नामित कर सकता है, जिसे वह नामित करना 

आवश्यक समद्ध। 

(ख) कार्यकारी समिति 

5. राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान मिशन की एक कार्यकारी 

समिति होगी जिसमे निम्नलिखित शामिल होगे 

(i) 

0), 

(iii) 

(iv) 

(v) 

(vi) 

(vil) 

(viii) 

(1x) 

(x) 

(xi) 

(xii) 

(xii) 

Wa संसाधन विकास मत्री-अध्यक्ष 

मानव संसाधन विकास wast {प्रारभिक शिक्षा 

प्रभारी), बरिष्ठ उपाध्यक्ष 

सचिव, स्कूल शिक्षा ओर साक्षरता विभाग - 

उपाध्यक्ष 

सचिव, महिला तथा बाल विकास मंत्रालय 

सचिव, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय 

सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय 

सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय (पेयजल तथा स्वच्छता 

विभाग) 

सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय 

सचिव, पंचायती राज 

सचिव, युवा मामले तथा खेलकूद 

सचिव, पूर्वोत्तर विकास विभाग मंत्रालय 

निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण 

परिषद् 

उपकुलपति, राष्ट्रीय शिक्षा आयोजना तथा प्रशासन 

विश्वविद्यालय (न्यूपा) 

18 दिसम्बर, 2013 

(xiv) 

(xv) 

(Xv1) 

(क) 

(ख) 

(ग) 

(घ) 

(ङ) 

(च) 

(छ) 

(xx) 

लिखित उत्तर 612 

अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् 

महानिदेशक, राष्टीय साक्षरता मिशन 

महानिदेशक, वैज्ञानिक तथा ओद्योगिक अनुसंधान 

परिषद् 

वित्त सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय 

प्रधान सलाहकार (शिक्षा), योजना आयोग 

भारत सरकार दवारा मामित सात गैर-अधिकारिक 

सदस्य, जिनमें शिक्षक, एनजीओ के प्रतिनिधि, शिक्षा 

शास्त्री शामिल है, fener ai: 

डो माधवे चवान, प्रथम, 101, Wa We, 

लोकमान्य बसन रोड-3, दादर, मुबई-400 014 

प्रोफेसर फातिमा अली खान, पूर्वं निदेशक, महिला 

अध्ययन केन्द्र, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद-500 007 

सुश्री Ut नमाला, कार्यकारी निदेशक, सामाजिक 

समता तथा समावेशन केन्द्र, 8/24, प्रथम मंजिल, 

ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110 008 

प्रोफेसर के. सुत्रह्मण्यम, होमी भाभा .विज्ञान शिक्षा 

केन्द्र, Te फंडामेटल अनुसंधान संस्थान, aw. 

पूरव मार्ग, मान खुर्द, मुबई-400 088 

सुश्री शाहीन मिस्त्री, सीईओ, रीच फोर इंडिया ओर 

संस्थापक, आकाक्षा संस्था मार्फत् गोदरेज इंडस्ट्रीज 

परिसर, Te सं.-2. फिरोजा नगर, ईस्ट्न एक्सप्रेस 

हाइवे विखरोली (पूर्व) मुंबई -400 079 

डो. एम.एन. जी मनि, 3, weed कोलोनी, 

पलामलाई रोड, समिशेट्टीपालयम शाखा कार्यालय, 

एस.आर.के.वी. पोस्ट, कोयम्बटूर, तमिलनाडु 641 020 

सुश्री बिन्नी यागा, अध्यक्षा, ओजु कल्याण संघ, 

बी-सेक्टर, (पुलिस स्टेशन के पास), नाहरलागुन- 

791 110, अरुणाचल प्रदेश। 

भारत सरकार, द्वारा यथा नामित प्रारंभिक शिक्षा 

से संबंधित चार राज्यों के शिक्षा सचिवः 

(क) केरल के शिक्षा सचिव 

(ख) जम्मू ओर कश्मीर के शिक्षा सचिव
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(ग) ओडिशा के शिक्षा सचिव 

(घ) महाराष्ट के शिक्षा सचिव 

(xi) संयुक्त सचिव, प्रारभिक शिक्षा तथा महानिदेशक, 

राष्ट्रीय सर्वं शिक्षा अभियान मिशन सदस्य सचिव। 

ह/- 

(मनिंदर कौर द्विवेदी) 

निदेशक 

सेवा में 

प्रबधक 

भारत सरकार मुद्रणालय 

फरीदाबाद 

प्रति प्रेषितः 

(क) wet सर्वं शिक्षा अभियान मिशन कौ शासी परिषद् 

ओर कार्यकारी समिति के सभी सदस्य। 

(ख) भारते सरकार के सभी मंत्रालय तथा विभाग। 

(ग) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रं के सभी शिक्षा सचिव। 

(घ) स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभागों के सभी ब्यूरो 

Wal 

(ङ) ईई-॥ Seve अनुभागों के सभी प्रभागी प्रमुख। 

(च) सचिव (स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग) के 

वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव। 

ह/- 

 (मनिंदर कौर द्विवेदी) 

| निदेशक 

विवरण II 

एसएसए^आरएमरएसए हेतु कार्यकारी समिति का युनर्गठन 

(भारत के राजपत्र, भाग 1, खण्ड 1, में प्रकाशनार्थं) 

एफ संख्या 1-1/2009 स्कूल 1 

भारतं सरकार 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय 
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स्कूल शिक्षा ओर साक्षरता विभाग 

नई दिल्ली, दिनांक 26 सितम्बर, 2011 

संकल्प 

विषयः राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कौ कार्यकारी 

समिति का पुनर्गठन। 

राष्टीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सबधी wet मिशन का 

गठन मानव संसाधन विकास मंत्री कौ अध्यक्षता A दिनांक 26 

जून, 2009 के संकल्प संख्या एफ 1-1/2009 स्कूल 1 के 

जरिए भारत सरकार द्वारा किया गया am मिशन की एक 

शासी परिषद तथा एक कार्यकारी परिषद् है। 

2. मिशन कौ कार्यकारी समिति के गठन को she 

सदस्यों के अलावा निम्नलिखित नए सदस्यों को शामिल करने 

हेतु एतद् द्वार संशोधित किया जाता है। 

0) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का प्रतिनिधि। 

(i) ग्रामीण विकास मंत्रालय पेयजल तथा स्वच्छता विभाग 

का प्रतिनिधि। 

क) पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का प्रतिनिधि। 

ह.^/- 

(अंशु वैश्य) 

सचिव भारत सरकार 

आदेश 

आदेश किया जाता है fe संकल्प की एक प्रति रष्टरीय 

माध्यमिक शिक्षा अभियान Pat रष्टय मिशन के सभी 

सदस्यों को भेजी जाप्। 

आदेश किया जाता है कि इस संकल्प at एक प्रति 

सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी arm 

आदेश किया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचना 

के लिए भारत के राजपत्र A भी प्रकाशित किया जाए्। 

ह.^/- 

(अंशु वैश्य) 

सचिव, भारत सरकार



615 प्रश्नों के 

सेवा में, 

Yau , 

भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद 

भारत के राजपत्र के भाग-1, खंड-1 में प्रकाशनार्थं 

सं.एफ. 1-1/2009-स्कूल-1 

भारत सरकार 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय 

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग 

नई दिल्ली, दिनांकः 26 जून, 2009 

संकल्प 

विषयः “राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' से 

सम्बन्धित राष्ट्रीय मिशन का गठन, 

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (watts) तथा इसकी 

कार्ययोजना, 1992 मे अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख 

किया गया है कि विशेष रूप से विज्ञान, afr ओर 
व्यावसायिक विषयों मे बालिकाओं, अनुसूचित जातियों ओर 
अनुसूचित जनजातियों के नामांकन पर विशेष ध्यान देकर 
मध्यमिक शिक्षा कौ सुलभता का विस्तार किया जाएगा। ad 

शिक्षा अभियान कौ सफलता ओर प्रारभिक शिक्षा सभी को 

सुलभ कराने के संवैधानिक अधिदेश के अनुसरण में यहं 
अनिवार्य हो गया है कि माध्यमिक शिक्षा सभी को सुलभ 
कराने की ओर अग्रसर होने के लिए इस दृष्टिकोण al आगे 
बदाया जाए 

2. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा सलाहकार बोडं द्वारा “माध्यमिक 

शिक्षा सभी को सुलभ कराने" के सम्बन्ध में गठित की गई 
समिति ने अपनी रिपोर्ट (जून, 2005) मेँ निर्धारित मानदण्डां 
तथा toed के आधार पर माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में 
तत्काल एक कार्यक्रम शुरू करने का Gara दिया था। योजना 

आयोग ने भी 10वी पंचवर्षीय योजना के मध्य-कालिक मूल्यांकन 
(जून, 2005) मे सर्वे शिक्षा अभियान कौ सफलता का 
अनुसरण करते हुए सर्वं शिक्षा अभियान कौ तर्ज पर माध्यमिक 

शिक्षा के लिए नए मिशन का yea दिया em 

(^) मानव संसाधन विकास मत्री 

Gi) सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग 

Gi) सचिव, योजना आयोग 

(iv) सचिव, व्यय विभाग 

(४) सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय 
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3. जबकि शिक्षा संविधान at समव्तीं सूची में शामिल 

है ओर माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक रूप से राज्य सरकार का 

उत्तरदायित्व है इसीलिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 
15-16 वर्ष के आयु समूह के सभी युवाओं को बेहतर 

गुणवत्ता वाली, वहनीय माध्यमिक शिक्षा सुलभ कराने के लिए 

दुष्टिकोण निर्धारित किया है। तदनुसार, भारत सरकार ने 

माध्यमिक शिक्षा कौ स्थिति मे सुधार करने तथा इसे सभी 

को सुलभ कराने के लिए रष्टरीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 

नामक एक केन्द्रीय प्रयोजित स्कौम शुरू कौ हे। 

4. इस स्कौम के उदेश्य (0) प्रत्येके निवास स्थान से 

पर्याप्त दूरी के भीतर 5 वर्षो कै अन्दर एक माध्यमिक 

विद्यालय की व्यवस्था करके कक्षा IX-X के सम्बन्ध में 75 

प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात हासिल करना (ii) सभी 

मसध्यमिक विद्यालयों को यथा-निर्थारित मानदण्डो के अनुरूप 

बनाकर माध्यमिक स्तर पर प्रदान कौ जाने वाली शिक्षा कौ 

गुणवत्ता A सुधार करना, (7) Wee सम्बन्धी सामाजिक- 

आर्थिक, भौगोलिक तथा तिकलांगता सम्बन्धी बाधाओं को दूर 

करना (iv) वर्ष 2017 अर्थात् 12 वीं पंचवषीय योजना के अन्त 

तक सभी को माध्यमिक स्तर कौ शिक्षा सुलभ कराना, ओर 

(४) वर्षं 2020 तक सभी विद्यार्थियों को विद्यालयौ मे बनाए 

रखना शामिल 2 

5. स्कीम के सफल क्रियान्वयन को सुकर बनाने हेतु, 

भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा 

एवं साक्षरता विभाग) A usta माध्यमिक शिक्षा अभियान के 

लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। 

यह मिशन मानव साधान विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा एवं 

साक्षरता विभाग) का एक स्वतंत्र एवं स्वायत्तशासी विंग होगी, 

जिसमे इसके ad क्षेत्र कौ सभी कीर्यकारी एवं वित्तीय 

शक्तियां निहित ett यह राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक शिक्षा 

से सम्बन्धित सभी मामलों हेतु एक नोडल निकाय em 

6. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हेतु राष्टरीय मिशन 

at शासी परिषद 4 निम्न व्यक्ति शामिल होगिः- 

- अध्यक्ष 

- START 

~ सदस्य 

- सदस्य 

- सदस्य
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(vi) सचिव, जनजातीय कार्य मत्रालय 

(vii) सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय 

(viii) सचिव, पचायती राज मंत्रालय 

(x) सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग 

6) सचिव, पेयजल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रलय 

(i) सचिव, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 

(ii) सभी रान्यों८संघशासित प्रदेशो के शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा प्रभारी 

(फ) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 

(xiv) कुलपति, एन यू ई Hu 

(xv) अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा ae 

(xvi) समय-समय पर मिशन में शामिल किए गए अन्य विशेषज्ञ 

(णा) संयुक्त सचिव (माध्यमिक शिक्षा) 

7. wea मिशन को स्कीम के कार्यढांचे के अन्दर 

समय-समय पर वित्तीय एवं भौतिक मानदण्डों को निर्धारित 

करने का अधिकार प्राप्त होगा। इसे योजना, क्रियान्वयन, 

मानीररिग एवं मूल्यांकन पैरामीटरो मै आवश्यके परिवर्तन करने 

का भी अधिकार होगा ताकि केन्द्र Va राज्य कार्यक्रम का 

प्रभावी एवं sien ढंग से क्रियान्वयनं कर सके। 

सचिव (माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता), मानव संसाधन विकास मंत्रालय 

संयुक्त सचिव (माध्यमिक शिक्षा), मानव संसाधन विकास मत्रालय 

योजना आयोग का प्रतिनिधि 

वित्त सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय 

सचिव, संबधित राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन कौ माध्यमिक 

शिक्षा के प्रभारी 

पंचायती राज मत्रालय का प्रतिनिधि 

जनजातीय कार्य मंत्रालय का प्रतिनिधि 

सामाजिकं न्याय तथा अधिकारिता मत्रालय का प्रतिनिधि 

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का प्रतिनिधि 

कुलपति, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय 

सदस्य 

सदस्य 

सदस्य 

सदस्य 

सदस्य 

सदस्य् 

सदस्य 

सदस्य 

सदस्य 

सदस्य 

सदस्य 

लिखित उत्तर 

सदस्य सचिव 

8. परियोजना अनुमोदन ate 

अध्यक्ष 

सदस्य 

सदस्य 

सदस्य 

सदस्य 

सदस्य 

सदस्य 

सदस्य 

सदस्य 

सदस्य 

618 

एक कार्यकारी समिति का गठन किया sem जिसे 

परियोजना अनुमोदन aS के नाम से जाना जाएगा तथा इसमे 

निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होगेः-
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निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 

अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बो 

अध्यक्ष, राष्टीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान 

मानीररिगि संस्थाओं के प्रतिनिधि सदस्य 
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सदस्य 

सदस्य 

सदस्य 

सदस्य 

प्रभारी निदेशक, आर.एम.एस.ए.,. मानव संसाधन विकास मंत्रालय 

9. कार्यकारी समिति wet माध्यमिक शिक्षा अभियान 

राष्ट्रीय पिशन के सभी कार्यकलाप परिषद द्वारा निर्धासिति नीति 

तथा दिशानिर्देशों के अनुसार करेगी। कार्यकारी समिति कौ 

सहायता UST स्तर पर मूल्यांकन तथा मानीटरिग के लिए 

गदित तकनीकौ सहायता समूह द्वारा की जाएगी। 

10. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान wea मिशन के 

पास अपने स्वयं के नियम तथा प्रक्रियाएं बनाने की शक्ति 

होगी। यह अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समय तथा स्थान पर 6 माह 

मे कम से कम एक बार बैठक आयोजित करेगा। 

ह./- 

(अंशु वैश्य) 

सचिव, भारत सरकार 

आदेश 

आदेश दिया जाता है कि संकल्प कौ एक प्रति राष्ट्रीय 

माध्यमिक शिक्षा अभियान संबधी राष्ट्रीय मिशन के सभी 

सदस्यों को भेजी जाए्। 

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति 

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी we 

आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचना 

हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। 

ह./- 

(अंशु वैश्य) 

सचिव, भारत सरकार 

सेवा में, 

Wan 

भारत सरकार मुद्रणालय, 

फरीदाबाद। 

संयोजक 

अवैध नियुक्तियां 

2218. श्री पूर्णमासी रापः क्या कार्मिक, लोक शिकायत 

ओर पेंशन मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या आपके मंत्रालय को केन्द्रीय सरकार उपभोक्ता 
सहकारी सोसाइटी में भर्ती नियमों का उल्लंघन करके सहायक 

महाप्रबंधक ओर लेखा अधिकारी कौ अवैध नियुक्ति किए जाने 
के संबध में शिकायतें प्राप्त हई है; ओर 

(ख) यदि हां, तो इस संबध मे सरकार द्वारा क्या. 

कारवाई की गई 3? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय मे राज्य 

मत्री तथा प्रधान मत्री कार्यालय मे राज्य मंत्री (श्री at. 

नारायणसामी): (क) ओर (ख) जी a, केन्द्रीय सरकार 
उपभोक्ता सहकारी सोसायरी (केन्द्रीय भण्डार) मेँ नियुक्तियां 

भर्ती नियमों ओर केन्द्रीय भण्डार के उप-नियमों के अनुसार 
कौ जाती दै केन्द्र सरकार नै केन्द्रीय भण्डार को अनुदेश 

जारी किए हैँ कि सभी नियुक्तियां विद्यमान भर्ती नियमों के 
अनुसार ही कौ जानी चाहिए! 

( हिन्दी) 

शौचालयों की कमी 

2219. श्री दत्ता aa: क्या आवास ओर ved गरीली 
say मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या विष्व de ने अपनी हाल की रिपोर्ट में यह 
कहा है कि लगभग 50 प्रतिशते भारतीय परिवारों के पास 

शौचालय नहीं है ओर इसलिए उन्हें खुले में शौच जाना 

पडता 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) इस Gay में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए 

है?
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आवास ओर शहरी गरीबी उपशमनं मत्री (डो. गिरिजा 

व्यास): (क) जी हां डीन aad ओर स्नेहा लाम्बा द्वारा 

इस day म अर्थात् "इफेक्टस sie अलीं लाइफ एक्सपोजर 

टू सेनीटेशन ओन चाइल्डहुड कोग्निरीव स्किल्सः एवीडंस फ़ाम 

इंडियाज टोटल सेनीरेशन कम्पेन" पर॒ विश्व बैक कौ एक 

रिपोर्टं॑मे यह उल्लेख किया गया है कि 53% भारतीय परिवार 
शोचालयों के प्रयोग के बिना खुले मे शौच करते Zi 

(ख) कम खर्च वाले पिट शौचाल्यों का निर्माण ae ओर 

se aan देने में स्थानीय सरकार को प्रोत्साहित करने के 

लिए इस रिपोर्ट में भारत के संपूर्णं स्वच्छता अभियान अब 

परिवर्तित नाम निर्मल भारत अभियानं (एनबीए) प्रभावित प्रारभिक 

जीवन की बाल्यकाल at संञ्ञानात्मक उपलब्धियों पर प्रभावां 

का अध्ययन किया गया है। रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है 
कि भारत का apt स्वच्छता अभियान जैसी कम लागत वाली 

ग्रामीण स्वच्छता नीतियों से बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में 

सुधार लाया जा सकता दहै जिससे दीर्घकाल में भारतीय श्रमिक 
बल कौ मानव पंजी म अधिक बदोत्तरी होगी। 

(ग) पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय eo निर्मल भारत 

अभियान का कार्यान्वयन किया जा रहा रहै जिसके तहत 

ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयं के निर्माण के लिए राज्य सरकारें 

को वित्तीय सहायता दी जाती है। 11वीं योजना के 6540 

करोड रूपए कौ तुलना में ग्रामीण स्वच्छता के लिए 12वीं 

योजना मे 34677 करोड रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया 

गया है जोकि विशिष्ट रूप में एक उच्च आवंटन (11वीं 

योजना के आबंटन से 425% अधिक) 2 इसका उदेश्य निर्मल 

भारत अभियान के अधीन देश में वर्षं 2022 तक ग्रामीण क्षेत्र 

के सभी निवासियों को 100% स्वच्छता उपलब्ध कराना 7 

इसके साथ ही निर्मल भारत अभियान के 12वीं योजना के 

उदेश्य कौ 50% पंचायतों तहत ay 2017 तक सभी ग्राम 

पंचायतों को निर्मल ग्राम बनाना है। 

निर्मल भारत अभियान का उदेश्य, संपूर्ण समुदायों A निर्मल 

ग्राम के रूप मै चरणबद्ध, सैचुरेशन मोड म स्वच्छता 

सुविधाओं का प्रावधान करके sted में स्थिर बदलाव लाना 

है। watt के तहत निम्नलिखित उपाय किए गए दैः 

इसके अलावा आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मत्रालय 

एकीकृत निम्न लागत स्वच्छता स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा 

है। जिसे संबंधित राज्यों की मांगों के अनुसार आर्थिक रूप 
से कमजोर cant के लिए सभी शुष्क शौचालयों कौ fe 
पिट-पोर van शौचालयों में बदलना शामिल 2 

27 अग्रहायण, 1935 (शक) लिखित उत्तर 622 

( अनुवाद] 

साक्षात्कार हेतु प्रत्याशियों का चयन 

2220. stadt बोचा ्ांसी लक्ष्मीः क्या मानव संसाधन 

विकास मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों विशेषकर हैदराबाद 
विश्वविद्यालय मै समूह-क ओर शैक्षणिक पदों हेतु साक्षात्कार 
के लिए अभ्यर्थियों को oe जाने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग द्वारा सेवा अवधि ओर अनुभव सहित अर्हता/पात्रता 

संबंधी दिशानिर्देशों का व्यो क्या है; 

(ख) क्या teva विश्वविद्यालय सहित कुछ विश्वविद्यालयों 
द्वारा इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया 2; 

(ग) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; ओर 

(घ) हैदराबाद विश्वविद्यालय सहित एेसे विश्वविद्यालयों के 

विरुद्ध सरकार द्वारा an कारवाई की गई 2? 

मानव संसाधन विकास wares A राज्य मत्री (डो 
शशी थरूर ): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 
यथाअधिसूचित “विश्वविद्यालयों एवं कोंलेजों मेँ अध्यापकों एवं 

अन्य अकादमिक कर्मचारियों कौ नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता 
तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण हेतु उपायों संबधी 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2010 के व्यौरे वेबसाइट 
http://www.ug.ac.in/oldpdf.regulations/revised_final 

ugcregulationfinallO.pdf पर उपलब्य है विश्विद्यालय अनुदान 
आयोग इस मंत्रालय के दिनांक 31 दिसंबर, 2018 के पत्र 
संख्या 1-32/2006-यू- यू. I (11) द्वारा सुचित॒ समूह-क 

शिक्षणेत्तर पदों के लिए पात्रता wel कौ ae करता 
हे, जो मत्रालय कौ वेबसाइट http://wwmhrd.gov.in/ 
sites/upload_files/mhrd/files/Registrapayscale.pdf पर 

उपलब्ध है। न तो इस मत्रालय ने ओर न॒ही विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग ने साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों कौ लघु सूची 

तैयार करने संबंधी कोई दिशा-निर्देश जारी किए है। केन्द्रीय 
विश्वविद्यालय (सीयू) स्वायत्त निकाय होने के कारण आवेदनं 
कौ . संवीक्षा हेतु आवश्यक अध्यादेश/नियमो/विनियमों को तैयार 

करने में सक्षम है, 

(ख) से (घ) केन्द्रीय विश्वविद्यालय इस विषय पर 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमो की अनुपालना करनं 

हेतु बाध्य है। तथापि, केन्द्रीय विश्वविद्यालय संसद के संबधित 

अधिनियमों द्वारा स्थापित स्वायत्त निकाय होने के कारण, 

संबंधित अधिनियम, संविधियों एवं उनके अंतर्गत तैयार किए
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गए अध्यादेशों के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होते ह, इसलिए 
वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानकों से 
उच्वतर मानकों को बनाने A सक्षम है। इस aay मे जब 
भी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो इसे उपयुक्त कार्रवाई 
हेतु संबंधित विश्वविद्यालय को अग्रेषित कर दिया जाता Zi 

[fet] 

एस.एस.ए.८आर.टी.ई. अधिनियम हेतु निधियां 

2221. st dena प्रसाद महतोः क्या मानव संसाधन 

चिक्षा् wat यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) सर्वं शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) ओर geal के 
लिए निःशुल्क ओर अनिवार्य शिक्षा (आर.टी.ई.) अधिनियम, 

2009 के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न राज्यों को पिछले तीन वर्षो 

में प्रत्येक af ओर चालू वर्ष के दौरान आवंटित की गई 

निधयो का राज्य-वार ओर संघ राज्यक्षेत्र-वार व्यौरा क्या हे; 

18 दिसम्बर, 2013 लिखित उत्तर 624 

(ख) क्या योजना आयोग नै उक्त निधियां जारी करने 

के way मे आपत्ति की है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया 2? 

मानव संसाधन विकास waa में राज्य मत्री (डो 

शशी wat): (क) से (घ) सर्वं शिक्षा अभियान (एसएसए) 

निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) 

अधिनियम, 2009 के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रीय निधियों के 

प्रावधान का मुख्य साधन है। विगत तीन वर्षो ओर चालू वर्ष 

के लिए wales राज्य क्षेत्रों को जारी कौ गई निधियों का 

ब्योरा संलग्न विवरण मेँ दिया गया है। इन निधियों को जारी 

करने के day मे योजना आयोग cam कोई आपत्ति नहीं 

जताई गई। 

विकरण 

2010-11 से 2013-14 के दौरान एसएसए के अतगत जारी केन्द्रीय तिधियां (लाख रुपये मे) 

जारी निधिया 

oS राज्य का 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 (05.12.2013 

नाम कौ स्थिति के अनुसार) 

1 2 3 5 6 

1 आध्र प्रदेश 81000.00 183551.72 141049.46 117614.28 

2. अरुणाचल प्रदेश 20401.77 23880.10 43764.67 9325.85 

3. असम 76854.35 106921.15 130881.60 91429.44 

4. बिहार 204789.63 185108.20 275462.25 136508.94 

5. छत्तीसगढ़ 87683.00 69870.22 85015.73 37738.59 

6. गोता 671.27 1079.14 1013.04 718.80 

7. गुजरात 44065.01 88027.79 113918.08 80559.63 

8 हरियाणा 32786.11 40461.41 33810.35 18017.26 

9. हिमाचल प्रदेश 13786.66 14192.78 10737.30 6144.00 

10. जम्मू ओर कश्मीर 40348.79 30070.50 50805.85 55866.21 

11. Reus 89562.26 57903.46 56183.87 45010.71 

12. ales 66903.00 62788.35 68450.58 49519.38 
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J 2 3 4 5 6 

13. केरल 19660.73 17021.85 13449.14 16327.37 

14. मध्य प्रदेश 176783.00 190427.12 135343.30 107821.34 

15. महाराष्ट 85537.00 117962.58 106854.62 33659.48 

16. मणिपुर 13253.77 3940.55 17362.44 4195.99 

17. मेघालय 18540.90 14410.60 18670.78 10673.41 

18. मिजोरम 10115.31 10814.05 15317.60 10657.69 

19. AMes 8636.83 9798.33 11231.95 9803.02 

20. ओडिशा 73177.85 92719.98 104307.62 53637.41 

21. पंजाब 39612.74 48112.44 49472.68 26181.72 

22. राजस्थान 146182.29 148580.86 153520.11 139490.15 

23. सिक्किम 4469.19 4022.84 2693.85 4195.08 

24. तमिलनाडु 69068.57 68141.96 71637.13 46919.64 

25. त्रिपुरा 17121.48 17493.76 12010.11 11749.29 

26. उत्तर प्रदेश 310462.88 263682.61 375476.26 3464 11.66 

27. उत्तराखंड 25793.94 20892.49 17941.10 16055.80 

28. पश्चिम बेगाल 174703.17 177652.74 258056.58 109269.42 

29. अंडमान ओर निकोबार 357.78 907.36 1089.28 440.39 

द्रीपसमूह 

30. चंडीगढ़ 2155.89 1611.21 1772.64 2276.76 

31. दादरा ओर नगर हवेली 413.78 564.35 652.76 386.24 

32. दमन ओर् दीव 162.99 257.06 433.12 145.54 

33. दिल्ली 3552.71 3783.29 4293.24 5822.82 

34. लक्षद्वीप 127.39 127.86 57.62 0.00 

35. पुदुचेरी 485.38 757.62 918.91 299.02 

कुल 1959407.42 2077538.33 2383655.62 1604872.13 

(अनुवाद) 

बोडो भाषा को लागू करना 

2222. श्री area खुगुर बैसीमुथियारीः क्या मानव 

संसाधन विकास wat यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगते है कि निःशुल्क 

ak अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 के अनुसार पश्चिम 

बंगाल राज्य सरकार नै sat बंगाल में बोडो-मेक गांवों में 

प्राथमिक शिक्षा स्तर पर बोडो भाषा को अभी तक शिक्षा 

के माध्यम के रूप में लागू नहीं किया हे; ओर
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(ख) यदि हां, तो इस aay में अन तक sam गणए 

कदमों का व्यौरा क्या रै? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य dat: (डँ 

शशी थरूर ): (क) ओर (ख) जी a सरकार इस तथ्य 

से अवगत दै fe बोडो भाषा उत्तर ama मे शिक्षा का 

माध्यम नही है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है ओर सर्व 

शिक्षा अभियान (एसएसए) के माध्यम से केन्द्र सरकार 

प्रारभिक के सर्वसुलभीकरण के लिए राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों को 

सहायता प्रदान करती है। निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल शिक्षा 

का अधिकार (आररीई) अधिनियम, 2009 कौ धारा 29(च) 

मे निर्घारित किया जाता है कि शिक्षा का माध्यम, जहां तक 

साघ्य हो, बालक कौ मातृभाषा मे होना चाहिए्। शिक्षा के 

माध्यम से संबंधित निर्णय लेना राज्य सरकार के अधिकार aa 

मे आता है तथा इस मामले मे aa सरकार द्वारा निर्णय 

नहीं लिया जाता। 

[fet] 

विद्यालयी बच्चों मे अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति 

2223. श्री हरिश्चन्द्र Warm: क्या मानव संसाधन 

विकास मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या विद्यालयों में बच्चों मेँ विशेषकर 6-14 आयु 

at के वच्चो मेँ बडे पैमाने पर अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति 

की fide है; 

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया 

है ओर इसके क्या कारण हैँ तथा fied तीन वर्षो में प्रत्येक 

वर्ष ओर चालू af & दौरान राज्य-वार te कितने मामलों 

कौ रिपोर्ट हे; 

(ग) क्या सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए 

al कदम उठाया है; ओर 

(a) यदि हां, तो तत्संबधी ai क्या है ओर यदि नहीं, 
तो इसके क्या कारण ठै? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मत्री (डं 

शशी wat): (के) से (घ) स्कूलों में 6 से 14 वर्ष 

कौ आयु वर्गं के adi के बडी संख्या मे बिना अनुमति 
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के स्कूल से अनुपस्थित रहने कौ कोई रिपोर्ट नहीं है। तथापि 
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 20 wat (आध्र प्रदेश, 

असम, बिहार, छत्तीसगद्, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल 

प्रदेश जम्मू ओर कश्मीर, कर्नारक, केरल, मध्य प्रदेश, 
महाराष्ट, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनादु, उत्तर प्रदेश, 

उत्तराखंड, ओर पश्चिम बंगाल) में 2006-07 के दौरान 

प्राथमिक ओर उच्च प्राथमिक स्कूलों मे विद्यार्थियों ओर 
अध्यापकों की अनुपस्थिति पर एक अध्ययन किया था यह 

प्रतिवेदित किया गया था कि प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक 

स्तर पर विद्यार्थियों की ओसत उपस्थिति क्रमशः 68.5% ओर 

75.7% Mi सर्वे शिक्षा अभियानं (एसएसए) में उपस्थिति 

ae के लिए कई प्रकार के उपायों का प्रावधान किया गया 

है यथा राज्य के and नियमों के अधीन wa सरकार 

द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार नए स्कूल खोलना, विहित 
मानदडों के अनुसार बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों 
ओर वर्दियों का प्रावधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 

2009 मेँ निर्धारित शिष्य-शिक्षक अनुपात के अनुसार पर्याप्त 
संख्या मेँ शिक्षकों कौ नियुक्तिं ओर उनकी पुनः तैनाती, बच्चों 
को पटाने के लिए शिक्षक कौ क्षमता में वृद्धि करनै के 

लिए sie तथा कलस्टर संसाधन adel के माध्यम से 

शैक्षणिक सहायता, सभी बच्चों के लिए पर्याप्त कक्षा-कक्ष 
, तथा अन्य सुविधाएं जिनमें पीने का पानी ओर शौचालय तथा 

निःशक्त बच्चों कौ निर्बाध wea के लिए to शामिल 2, 
शिक्षण-अधिगम कौ संबुद्धि के लिए स्थानीय सामग्री के प्रापण 

हेतु स्कूल तथा अध्यापक अनुदान, बालिकाओं^अनुसूचित 
जाति/^अनुसूचित जनजाति/शहरी वंचित/अल्पसंख्यकों के लिए सर्वे 

शिक्षा अभियान के नवाचर deen के अधीन अनुदान ओर 

कप्यूटर कौ SAM! तदनुसार, कार्यक्रम के शुरू होने के बाद 
wa fer अभियान के अधीन 195003 प्राथमिक स्कूल, 
109541 उच्च प्राथमिक स्कूल, 17.91.860 अतिरिक्त 

कक्षा-कक्ष, 229840 पेय जल सुविधाए, 853,624 शौचालय 
ओर 19.82.904 शिक्षको के पद् संस्वीकृत feu गए है। 
मध्याह्न भोजन योजना का उपस्थिति स्तरों पर लाभकारी प्रभाव है। 

निजी ई-मेलों पर प्रतिबंध 

2224. श्री सुदर्शन भगतः क्या संचार ओर सूचना 

प्रोद्योगिकी मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का साइबर जासूसी को रोकने के 

लिए सरकारी विभागों मे निजी ई-मेल सेवा के उपयोग परं 

प्रतिबंध लगाने का विचार है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी oto क्या है;
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(ग) क्या सरकार ने नई ई-मेल नीति का मसौदा तैयार 

किया है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी sit क्या 2? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मे राज्य मत्री 

तथा पोत परिवहन मंत्रालय पे राज्य मत्री (श्री भिलिन्द 

देवरा): (क) से (घ) इलेक्टरोनिकौ ओर सूचना प्ौद्योगिकौ 

विभाग (डीईआईटीवाई) द्वारा भारत सरकार की ईमेल नीति 

तैयार कौ जा रही है। अतर-मत्रालयी परामर्शं के पश्चात सभी 

संगत veqal को ध्यान मेँ रखते eu इस नीति को अंतिम 

रूप दिया जाएगा। 

[ अनुवाद] 

दूरसंचार प्रयालकों हेतु अर्थदंड संबंधी मानक 

2225. श्री sata अडसुलः क्या संचार ओर सूचना 

प्रौद्योगिकी मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या दूरसंचार विभाग (डी.ओ.री.) का Ban कौ 

अगली नीलामी शुरू होने के पूर्वं दूरसंचार प्रचालकों के लिए 

निर्धारित शास्ति संबंधी मानकं के प्रति नया ओर अधिक 

उचित दृष्टिकोण अपनाने का विचार 2; 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी oa क्या टै ओर क्या 
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (de) ने भी दूरसंचार 

प्रचालकों के लिए शास्ति संबंधी मानकं कौ भी अनुशंसा कौ 

हे; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 2; 

(घ) क्या सरकार ने Shad. के प्रस्ताव का अध्ययन 
कराने के लिए अधिकार wa मंत्रियों के समूह का गठन 
किया है; ओर 

(ङ) यदि a, ती इस aay मै कब तक अंतिम निर्णय 

लिये जाने कौ संभावना 2? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी wae में राज्य मत्री 
तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री मिलिन्द 
देवरा): (क) से (ग) वर्तमान मे दूरसंचार विभाग में 

sata (लाइसेंस) कौ wd va निब॑धनो का उल्लंघन 

करने पर दंड देने कौ मात्रा कौ सिफारिश करना है एक 
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समिति ar कर् रही है जिसका कार्य “ae” ने '“एकीकृत 
लाइसेंस “वर्गीकृत लाइसेंस तथा विद्यमान लाइसेंस के sam’ 

नामक विषय पर दिनांक 16.04.2012 को कौ गई सिफारिशों 

मे अन्य बातों के साथ-साथ मौजूदा so ats रूपए के 
अधिकतम जुर्मानि कौ राशि पर कम करके 10 ate करने 

कौ भी सिफारिश कौ ot ‘ae’ की इन सिफारिशों को 

स्वीकार नही किया गया था। 

(घ) सरकार मे ga day र्मे अधिकार wa मत्री समूह 

(इजनीओएम) का गठन नहीं किया है। 

(ङ) उपर्युक्त के मदेनजर प्रश्न नहीं som 

( हिन्दी] 

भारतीय भू-भाग का गलत चित्रण 

2226. श्री भूदेव चौधरीः 
श्रीमती मीना यौधरीः 

क्या विदेश मंत्री यह बताने कौ कृपा att किः 

(क) क्या विश्व वैक ने भारतीय भूभाग का पाकिस्तान 
ओर चीन के नक्शे में गलत रूप से चित्रण किया है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इस पर 

सरकार की क्या प्रतिक्रिया रै; ओर 

(ग) इस daa में क्या आपत्तियां कौ गर्द हैँ ओर इस 
त्रुटि को सुधारने के लिए सरकार द्वार क्या कदम उठाए गए 

है? 

विदेश area मे राज्य पत्री ( श्रीमती परनीत कौर): 

(क) से (ग) जब भारतीय drat के रेखांकन का ae 

एेसा मामला सरकार के सम्मुख आया है। इन्होने, ओ सही 

हेतु इस मुदे को जोरदार तरीके से संबंधित प्राधिकारियों के 

सम्मुख उठाया है। वर्तमान घटना मेँ भी सरकार इस मुदे को 

विश्व de के सम्मुख उठा रही है। 

भ्रष्टाचार के मामलों को ad करना 

2227. राजकुमारी रत्ना सिंहः 

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधवः 

क्या मानव संसाधन विकास मत्री यह बताने की कृपा 

करेगे किः
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(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में 

भ्रष्टाचार के मामलों को at करने के लिए कोई Hala 

कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था कौ है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी oh क्या 2 ओर एसी 

संस्थाओं के राज्य-वार् नाम क्या है ओर 

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण रै? 

मानवे संसाधन विकास मत्रालय यें राज्य मत्री (डौ 

शशी थरूर): (क) जी, नहीं 

(ख) प्रश्न नहीं som 

(ग) हालाकि शिकायतों के पंजीकरण हेतु ae केन्द्रीकूत 

कप्यूटरीकृत way नहीं किया गया है तब भी भ्रष्टाचार a 
संबंधित मामलो के पंजीकरण हेतु wad आयोग da पहले 
से ही विद्यमान है। एसी शिकायतें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो मे 
भी दर्ज कराई जा सकती हैँ ओर इन्दे सीधा मंत्रालय के 
मुख्य सतकंता अधिकारी के पास भी at कराया जा सकता 

है। केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं द्वारा अलग से a प्रबंध नही 
किया गया है। एसी शिकायतों पर स्थापित प्रक्रिया के अनुसार 
मंत्रालय में कारवाई कौ जाती है ओर wer भी आवश्यक 

हो केन्द्रीय सतकंता आयोग से भी मामले मेँ परामर्श लिया 
जाता है। 

[ अनुकाद] 

विश्रातिकाल 

2228, W. सौगत रायः क्या विधि ओर न्याय मत्री 

यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या निर्वाचन आयोग नै नौकरशाहों के लिए 

राजनीतिक दल में शामिल होने८चुनाव लडने के लिए किसी 
विश्रातिकाल कौ अनुशंसा at है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी =o क्या है ओर इसके 

ओचित्य क्या है; ओर 

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया 2? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी पत्री तथा विधि sik 
न्याय पत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) ओर (ख) 
निर्वचन आयोग ने सरकारी आधिकारियों & लिए ‘soem’ 

अवधि तथा सेवानिवृति होने वाले या सरकारी सेवा Bled वाले 
ओर किसी राजनैतिक दल में सम्मिलित होने वरले अधिकारियों 

के मध्य उचित उपबंध करने का gee दिया है जिसमे उनके 
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पद पर कार्य करने में उनकी स्वतंत्रता ओर निष्पक्षता को 

बनाए रखा जाए। 

(ग) सरकार द्वारा भारत के माननीय महान्यायवादी के 

परामर्श से मुदे कौ समीक्षा कौ गर्ह थी जिनका यह पत हे 
कि ta निर्बधन, चाहे सेवा नियमों के द्वारा या निर्वाचन 

विधियों के संशोधन के द्वारा भारतं के संविधान के अनुच्छेद 
14 के अधीन वैध वर्गीकरण की परीक्षा पर खरा नही उतर 
सकेगा अतः, प्रस्ताव समुचित या साध्य नही पाया गया था। 

एयरपोटं मेटो 

2229. श्री भर्तृहरि महताबः 
श्री संजय a: 

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या केन्द्रीय सततकता आयोग (सी.वी.सी.) ने एयरपोर्ट 

मेटो एक्सप्रेस लाइन के निर्माण मेँ पाई गई खामियों के लिए 

जिम्मेदारी तय करने हेतु गठित जांच समिति की fate at 
दिल्ली मेटो रेल निगम (डी.एम.आसरसी.) को प्रेषित कर दिया 

है; 

(ख) यदि हां, ते तत्संबंधी ah क्या है ओर डीएम. 

aa. ने इस रिपोर्ट पर क्या कदम उठाए tea रही है; 

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैँ ओर इस रिपोर्ट 

पर कब तक कारवाई किए जाने की संभावना है; 

(घ) क्या मंत्रालय ने रिलायंस wa लिमिटेड को 
समापन भुगतान (टरमिनेशन पेमेन्ट) के रूप में लगभग 1800 
करोड का भुगतान करने के लिए Susana. को मिदेश 
देने हेतु अधिकार प्राप्त मत्रियों के समूह (ई.जी.ओ.एम.) को 
नोर भेजा है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर इसके 
क्या कारण है? 

शहरी विकास मत्रालय मे राज्य at (श्रीमती वीपा 

दासपुंशी ): (क) से (ग) एयरपोर्ट मेटो एक्सप्रेस लाइन के 
Fant में afta at जिम्मेदारी तय करने के लिए शहरी 

विकास मंत्रालय द्वारा गठित कौ गई जांच समिति कौ रिपोर्ट, 

केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजी गई थी तथा सीवीसी कौ 

सलाह के अनुसार, रिपोर के निष्कर्षो के अनुसार डीएमआरसी 
के विभिन कर्मचारियों के साथ-साथ fa ase 

एवं ठेकेदारों के विरुद्ध कारवाई करने के लिए डीएमआरसी 

के बोर्ड द्वारा रिपोर्ट जांच करने हेतु डीएमआरसी को भेजी
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गई है। डीएमआरसी को, भविष्य में इस तरह कौ गडबडियो 

कौ पुनरावृत्ति को रोकने के लिए विभिन प्रणाली सुधारो की 

जांच करने का निदेश भी दिया गया है। 

डीएमआरसी द्वारा जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने 

तथा आगे कौ कारवाई हेतु उप समिति गदित कौ ag 21 

डीएमआरसी ने भी सूचित किया गया है कि परामर्शदाता। 
ठेकेदारो के विरुद्ध निम्नलिखित कारवाई at गर्ह 2: 

(1) सिविल देकेदारों (गै. आईजेएमआईआईजेवी) को फेज-।॥ 

निविदाओं के लिए अयोग्य कर दिया है उन्हे फज-।। की 

निविदाओं मै भाग लेने की अनुमति नही दी we है। उनकी 
पर्वं अर्हता भी निलंबित कर दी गई है। 

(2) भै. ओरिएटटल कन्सल्रेटस जापान कौ एक अगुवाई में 

एक कन्सोरटिवम, एयरपोर्ट मेटो लाइन कन्सलरेन्ट कौ 5.8 

करोड रूपये कौ निष्पादन प्रतिभूति जन्त कर ली गर्ह है। 

(घ) ओर (ङ) द्रुत जन परिवहन प्रणाली पर अधिकार 

प्राप्त मंत्री समूह हेतु नोट पर अन्तर मंत्रालयी परामर्शं किया 

जा रहा हे। 

मेटौ wiht शुल्क में वृद्धि 

2230. श्री संजय ata: क्या शहरी विकास मंत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

27 अग्रहायण, 1935 (शक) लिखित उत्तर 634 

(क) क्या दिल्ली मेटो रेल निगम Samara.) ने 

मार्च, 2013 से wf शुल्क में बदोत्तरी कौ है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ath क्या है ओर इसके 

क्या कारण है; 

(ग) आम आदमी पर एसी ब्ढोत्तरी का क्या प्रभाव 

पद्गाः; 

(घ) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हेतु पर्यावरण प्रदूषण 

(निवारण ओर नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपी.सी.ए्.) ने पार्किग 

शुल्क में एेसी वृद्धि के लिए सरकार/दी.एम.आर.सी. को सलाह 

दी 2; 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ato क्या है; ओर 

(च) यदि नहीं, तो ofan शुल्क मे एेसी वृद्धि के क्या 

कारण है? 

शहरी विकास मंत्रालय W रान्य सत्री (श्रीमती दीपा 

दासमुंशी); (क) जी हां 

(ख) दिल्ली मेटो रेल कारपोरेशन लि. (डीएमआरसी) 

द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार व्यौरा 

निम्नलिखित रहैः- 

वाहन Ufa शुल्क रात्रि शल्कं 

6घंरे तक 12घटे 12घंटे से मासिक प्रतिदिन मासिक 

तेक अधिक 

कार/एसयुबी/रैक्सी 20 30 40 1000 1000 

sien ate रिक्शा 10 15 20 475 475 

साइकिल 3 5 5 45 45 

डीएमआरसी द्वारा uf wart पे कौ गई act के 

कारण निम्नलिखित ठैः- 

0) डीएमआरसी का सीमित पार्किंग स्थान aad के 

यात्रियों के लिए है) चकि डीएमआरसी कौ पार्किग 
दरे, अन्य नागरिक अभिकरणोँ द्वारा अनुरक्षित पार्किग 

ad से कम भी, इसलिए, मेटो से यात्रा न करने 

वाले यात्री भी स्थान का इस्तेमाल कर रहे थे 

Gi) पाकिंग का प्रचालन एवं अनुरक्षण ठेकेदारों द्वारा 

किया जाता है। पार्किग कौ पूर्व दरों पर ofan 
का संचालन करना ठेकेदारों को व्यावहारिक नहीं 

लग स्ह al 

Gi) पार्किंग स्थान के उचित wae एवं विनियमन के 

लिए दरों में बदोतरी आवश्यक थी।
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(ग) मेटो Seri पर सीमित ais सेद्धातिक रूप से मेटो 

यात्रियों के लिए उपलब्ध करायी जाती 21 दरो में यह वृद्धि 

मेटो से यात्रा न करने वाले यात्रियों को डीएमआरसी पाकिग 

स्थान का इस्तेमाल करने के लिए हतोत्साहित करने के लिए 

की गई है af wf स्थान का उचित रूप से प्रबधन 

करना संभव हो सके। 

(घ) से (च) पर्यावरण प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) 
प्राधिकरण ने तो wet राजधानी क्षेत्र (एनसीरी) के लिए 
पार्किग नीति के अपने दिनाक 23.7.2012 के प्रारूप में, 
दुपहिया वाहनों के लिए उच्चत दर प्रस्तावित की 2! 

विद्यालयों मे रोगों के dae मे चेतावनी 

2231. श्री सुरेश कमार शोटकरः क्या मानवे संसाधन 
विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार विद्यालयों मे मुंह से संबंधित बीमारियों 

के बरे मेँ चेतावनी जारी करती है; ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी eho क्या 2? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मत्री (डो 
शशी थरूर ): (क) ओर (ख) शिक्षा संविधान कौ समवर्ती 
सूची में एक विषय ठै ओर इसे देखते हुए कि अधिकांश 
स्कूल wafer राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे है, इस 

aay में उपर्युक्त Shae करना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व 
हे। हालांकि, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोड (सीबीएसई) अपने 
संबंधित स्कूलों मे स्वास्थ्य ओर कल्याण शिक्षा के महत्व पर 

पर्याप्त रूप से बल देता है। बोर्ड स्वास्थ्य ओर कल्याण 

मैनुअल भी प्रकाशित करता है जिसमें व्यक्तिगत स्वच्छता ओर 

अच्छी देखभाल भी शामिल zl 

विवरण 
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( हिन्दी] 

wit एजेंसियों द्वारा थोखाधदी 

2232. श्रीमती मीना सिंहः क्या प्रवासी भारतीय कार्य 

मंत्री यह बताने कौ कृपां करेगे किः 

(क) क्या भक्ती एजेंसियों ने विदेशों में नौकरी चाहने 

वाले लोगों को बडी संख्या 4 धोखा दिया 2; 

(ख) यदि हां, तो इस aay मे प्राप्त शिकायतों का 

राज्य-वार ब्योरा क्या है; ओर 

(ग) सरकार ने tea भर्ती एजेंसियों के विरुद्ध क्या 

कारवाई की है? 

प्रवासी भारतीय कार्य मत्री (श्री वायालार रचि): (क) 

पंजीकूत भर्ती wel के विरुद्ध समय-समय पर उत्प्रवासियों 

से शिकायतें wa होती है जोकि सामान्यतः अतिप्रभार, संविदात्मक 

बाध्यताओं को पूरा न करने, विदेशी नियोक्ता द्वारा बुरा 

व्यवहार करने आदि से संबंधित होती हें। इसी प्रकार अपंजीकृत 

wart के विरुद्ध भी शिकायतें प्राप्त होती हँ जोकि उत्प्रवासं 

अधिनियम, 1983 के तहत पंजीकृत नही होते है। 

(ख) ओर (ग) प्राप्त शिकायतों का राज्य-वार डाटा नहीं 

रखा जाता है। तथापि पिछले तीन वर्षो के दौरान पंजीकृत 

ओर अपंजीकृत भरतीं wel के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों कौ 

स्थिति ओर उनके विरुद्ध कौ गई कारवाई का व्यौरा संलग्न 

विवरण में दिया गया हैः 

fst तीन ad के दौरान पंजीकृत भरतीं wel के विरुद्ध wa शिकायतों तथा उनके विरूद्ध कौ me कारवाई कौ स्थिति 

वर्ष कूल जारी किए पंजीकूत प्रमाण पत्र aq कर दिए 

गए कारण (आरसी) मए/समाधान 

बताओ नोरिस निलंवित रद किए गए कर fram गए 

2010 145 145 10 29 84 

2011 212 212 20 44 ५4 

2012 267 267 43 19 67 

2013 220 220 20 12 59 

(नवम्बर् तक) 
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पिछले तीन वर्षो के दौरान अपंजीकृत भर्ती wiki के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों तथा उनके विरुद्ध की गर्ह कारवाई की 
स्थिति 

aa शिकायतों राज्य राज्य सरकार जारी कौ गई 

की संख्या सरकार/पीओई द्वारा मांगी गई अभियोजना 

कार्यालयों को अभियोजना संस्वीकृति 

कारवाई हेतु संस्तीकृति 

भेजे गए मामले 

2010 166 166 10 10 

2011 225 225 9 9 

2012 254 254 16 16 

2013 255 237 05 05 

( नवम्बर तक) 

पालिटेकिनिक संस्थानों का स्तरोनयनं 

2233. श्री मंगनी लाल मंडलः क्या मानव संसाधन 

विकास पत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या केन्द्र सरकार को बिहार सरकार से राज्य में 

नए पादूयक्रम के अन्तर्गत रपलिटेविनिक संस्थानों के स्तरोन्नयन 

करने ओर नए बी.एड./डी.एड. शैक्षणिक संस्थान खोलने के 

लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ 

है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी ato क्या दहै; ओर 

(ग) सरकार द्वारा विद्यार्थियों को दी गई प्रतिभा errata 

का संस्था-वार व्यौरा क्या है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मत्री (डां 

Vent Wer): (क) जी हा 

(ख) सरकार ने 500 सार्वजनिक वित्तपोषित पोँलिरेक्निको 

q अवसंरचना सुविधाओं के उन्नयन हेतु प्रति पोलिटेकविनिक 

2.00 करोड रूपये कौ वित्तीय सहायता कौ योजना का 

अनुमोदन किया 21 बिहार के 12 राजकीय पोलिरेविनकों से 
प्रस्ताव प्राप्त हुए है ओर इस योजना के तहत् सभी 

12 रपोलिरेक्निकों को अवसंरचना-उन्नयन हेतु आशिक वित्तीय 

सहायता उपलब्य कराई गईं है। 

अध्यापक शिक्षा अनुमोदन बोर्ड ने बिहार कौ वार्षिक 

कार्य-योजना प्रस्तावे पर विचार किया गया है ओर मूसापुर- 

कटिहार, दरियापुर-पूर्वीं चंपारण, मधोपर्टी -द्रभगा, बाल्मिकौ 

नगर-पूर्वी चंपारण मँ 4 नए अध्यापक शिक्षा न्लोक संस्थान 

(बी og टी ई) स्थापित किए जाने की संस्वीकृत दी है 

ओर वित्त वर्षं 2013-14 A अनुदान की पहली किस्त जारी 

कर दी हे। 

(ग) राष्टीय प्रतिभा खोज योजना के तहत् राष्ट्रीय स्तर पर 

चयनित अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती दै ओर 

weve के लिए कोई कोरा नही है। इसके अतिरिक्त, 

कोलेज तथा विश्वविद्यालय के छात्रों हेतु मंत्रालय की केन्द्रीय 

aa छात्रवृत्ति योजना के तहत्. 18-25 वर्ष कौ आयु के आयु 

वर्ग॒म जनसंख्या की ओसत के अनुसार, प्रत्येक राज्य को 

saga का कोरा आवंटित किया गया है। wef, छात्रवृ्तियां 

सीधे संब॑धित छात्रो को जारी कौ जाती हैँ ओर संस्थाओं को 

कोई निधि जारी नही कौ जाती। 

संस्कृत विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी 

2234. st, भोला सिंहः क्या मानव संसाधन विकास 

मंत्री यह बताने कौ कृपा करगे किः 

(क) क्या देश के संस्कृत विश्वविद्यालयों में शिक्षकों कौ 

कमी दैः
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(ख) यदि हां, तो तत्संबधी विश्वविद्यालय-वार ब्योरा क्या 

है तथा इसके क्या कारण है; ओर 

(ग) इस संबध में सरकार ने क्या सुधारात्मक कदम 

उठाए है? 

मानव संसाधन विकास aaa में राज्य मत्री (डां 

शशी थरूर): (क) जी, हां संस्कृत विश्वविद्यालय जो 

सरकार दवारा सीधे या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) 

के माध्यम से वित्तपोषित किये जा रहे है, शिक्षकों कौ कमी 

का सामना कर रहे है। 

(ख) संस्कृत विश्वविद्यालयों मेँ संकाय-सदस्यों कौ स्थिति 

के व्यौरे विवरण मेँ दिए गए है। विश्वविद्यालयों द्वारा सूचित 

किया गया है, सेवानिवृत्ति, पदोननति, चयन मेँ विलम्ब, उपयुक्त 

आवेदकों का न पाया जाना, स्वीकृत पदों कौ तुलना 4 

विभाग मे पर्याप्त छात्रों के न होने आदि के कारण पद रिक्त 

él 
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(ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रोफेसर संजय ae, 

तत्कालिम निदेशक, आई आरईटी कानपुर कौ अध्यक्षता में संकाय 

सदस्यों कौ कमी पर कार्यदल की सिफारिशों के कार्यान्वयन 

निगरानी ओर निगरानी कार्य-निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली कौ 

रूपरेखा तैयार करने के लिए कार्यान्वयन निगरानी समिति का 

गठन किया है। यूजीसी इन विश्वविद्यालयों में शिक्षको कौ 

रिक्तियां भरने की प्रगति पर निरंतर निगरानी रख रहा Zi 

विश्वविद्यालयों से समय-समय पर रिक्त पदों को भरने का 

अनुरोध किया जाता है। शिक्षकों कौ कमी at स्थिति से 

बचने के लिए मंत्रालय ने शिक्षकों कौ सेवानिवृत्ति कौ आयु 

62 से 65 वर्षं तक बढा दी है। यहां तक कि सेवानिवृत्त 

शिक्षक, यदि शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो 70 वर्ष कौ आयु 

तक पदा सकते है। छठे वेतन आयोग के बाद शिक्षण के 

पेशे में युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए शिक्षकों 

के वेतन ओर पदोन्नति की सम्भावना को ओर बेहतर बना 

दिया गया है। 

क्र.सं संस्कृत विश्वविद्यालय का नाम स्वीकृत पद वर्तमान संख्या रिक्त॒पद् 

1 राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली (आज 243 230 13 

कौ तिथि के अनुसार) 

2 श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत 120 81 39 

विद्यापीठ, नई दिल्ली (आज at तिथि के अनुसार) 

3 राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति (आज at 85 71 14 

तिथि के अनुसार) 

4 श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय कलाडी 210 178 32 

(31.03.2012 की स्थिति के अनुसार) 

5 के.एस.डी. संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा 349 179 170 

(31.03.2012 तक कौ स्थिति के अनुसार) 

6 श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय 35 20 15 

(31.03.2012 तक कौ स्थिति के अनुसार) 

7 सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वारणसी 112 60 52 

(31.03.2012 तके कौ स्थिति के अनुसार) 

कूल 1154 819 335 
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(अनुकाद] 

न्यायालयों मे लंबित मामले 

तकाम संजयः 

तुफानी सरोजः 

संजय सिंह cer: 

रतन सिंहः 

के. शिवकूमार ऊक जे.के. रितीशः 

निशिकांत दुबेः 

असावूददीन ओवेसीः 

गोपीनाथ We: 

विश्व मोहन कुमारः 

राजकुमारी रतना सिंहः 

डो. मिर्जा महवूब वेगः 

श्री हषं वर्धनः 

श्रीमती सीमा उपाध्यायः 

श्री ताराचन्द भगोराः 

श्री बदरूद्दीन अजमलः 

श्री गणेश सिंहः 

श्री 

श्री 
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जी-एम. सिददेश्वरः 

महेश्वर हजारीः 

क्या विधि sit न्याय मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

किः 

(क) क्या देश भर के विभिन न्यायालयं A बडी संख्या 

मे मामले निपटान के लिए लवित 2; 

(ख) यदि a, तो पिले तीन वर्षो मेँ प्रत्येक at ओर 
चालू वर्ष के दौरान तत्संब॑धी ato क्या है ओर इसके राज्य 
ओर न्यायालय-वार कारण क्या है; 

(ग) उक्त अवधि के दौरान विभिन न्यायालयों द्वा 

निपराये गए मामलों कौ राज्य एवं न्यायालय वार संख्या कितनी 

हैः 

(घ) न्याय परिदान प्रणाली मे विलंब होने से किस वर्ग 

के लोग बहुत अधिक प्रभावित है; ओर 

(ङ) विभिन न्यायालयों में बही संख्या मेँ लंबित मामलों 

के त्वरित निपटान के लिए क्या कदम उठाए Wes जा 

रहे रहै? 
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संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी ait तथा विधि ओर 

न्याय मत्री (श्री कपिल सिल्बल);: (क) से (ङ) लंबित 

मामलों aes उच्चतम न्यायालय तथा न्यायालयं द्वारा रखे 

जाते 31 उपलब्ध जानकारी के अनुसार, तारीख 01.12.2013 

को उच्चतम न्यायालय में 65.661 मामले लंबित थे। पिछले 

तीन वर्षो के दौरान उच्च न्यायालयों में निपराए गए तथा 

लंबित मामलों के व्योरे संग्लन विवरण में feu गए है ओर 

fied तीन ast के दौरान अधीनस्थ न्यायालय में fren गए 

तथा लंबित मामलों के राज्यवार oh संग्लन विवरण-ा में 

दिए गए Zi 

मामलों के निपटान में विलंब से समाज के सभी वर्ग 

प्रभावित होते है। न्यायालय के मामलों के शीघ्र विचारण के 

लिए एेसी प्रक्रियात्मक विधियो मे faut परिवर्तन किए गए 

है जिसमे दंड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 309 ओर 

सिविल प्रकिया संहिता, 1908 के आदेश 17 में यथा अतर्विष्ट 

आपराधिक ओर सिविल मामलों में न्यायालय की प्रकिया के 

स्थगनों को सीमित करने के feu उपबध सम्मिलित Zi 

इसके अतिरिक्त, सरकार ने (i) विलंबो ओर बकाया मामलों 

को कम करके न्याय तक wa मेँ वृद्धि करके; ओर (ii) 

संरचनात्मक परिवर्तनां के माध्यम से जवाबदेही में वृद्धि केरके 

ओर निष्पादन मानक तय करके तथा क्षमताओं में सुधार 

करके fered को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय न्याय परिदान 

ओर विधिक सुधार मिशन स्थापित किया है। मिशन ने 

Sqm, अधीनस्थ न्यायपालिका कौ पदसंख्या मे वृद्धि को 

प्रोत्साहन देने, अत्यधिक मुकदमा संभावित क्षेत्रों में नीति ओर 

विधायी उपायों कौ सिफारिश करने तथा मामलों के शीघ्र 

निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रियाओं कौ पुनः इुंजीनियरी का 

aaa देने सहित बेहतर न्याय अवसंरचना के लिए सहायता 

उपलब्ध कराकर न्यायिक प्रशासन में बकाया मामलों ओर 

लंबित मामलों की संख्या को क्रमिक रूप से समाप्त करने 

के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाया Zz 

भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने विधि ओर न्याय मत्री से 

परामर्शं करने के पश्चात् मई, 2012 मे रष्टय न्यायालय 

Way प्रणाली (एनसीएमएस) स्थापित की है। राष्ट्रीय न्यायालय 

wad प्रणाली (एनसीएमएस) को कार्यान्वितं करने के लिए, 

“नीति ओर कार्य योजना' दस्तावेज, 27.09.2012 को भारत 

के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा जारी किया गया था | राष्ट्रीय 

न्यायालय प्रबध प्रणाली (एनसीएमएस) भारतीय न्यायालयों के
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लिए मापीय निष्पादन मानक निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय 

न्यायालय उत्कृष्टता sa (एनएफसीई) का विकास करने के 

लिए नीति विषयक मार्गदर्शी सिद्धाति तैयार करने के लिए 
उत्तरदायी है जिससे न्याय का समय से परिदान किए जाने 

को सुकर बनाने के लिए गुणवत्ता, उत्तरदायित्वता ओर सामयिकता 

के मुदं का समाधान किया जा सके। 

केन्द्रीय सरकार ने wed वित्त आयोग अधिनिर्णय के अधीन, 

18 दिसम्बर, 2013 लिखित उच्तर 644 

वर्ष 2010-15 कौ अवधि के लिए एसी पहलों के लिए 5000 

करोड रूपए आबंटित किए हैँ जैसे न्याय oem में 

सुधार ओर लंबित मामलों A कमी के लिए, प्राप्तःकालीन/ 

सायंकालीन/पली न्यायालय, अनुकल्पी विवाद समाधान (एडीञआर) 

कद्र, लोक अदालतें, मध्यस्थों^सलाहकारों का प्रशिक्षण, न्यायिक 

अधिकारी ओर लोक अभियोजक तथा न्यायालय प्रबधकोँं कौ 

नियुक्ति। 

विवरण J 

वर्ष् 2010, 2011 ओर 2012 के दौरान उच्च न्यायालयीं मै तिपटाए गए ak लित मामलों की सख्या 

करस. उच्च न्यायलय के 2010 2011 2012 

नाम निपराए लंबित निपराए गए लंबित निपटाए लंबित 

गए मामले मामले गए मामले 

1. इलाहाबाद 249380 967910 235869 1005527 247539 1008679 

2 आध्र प्रदेश 61353 198084 67722 198214 66130 210101 

3. बम्ब 136913 351297 135510 362885 174020 341969 

4 कलकत्ता 73793 334901 69486 347154 78428 362131 

5, दिल्ली 41569 60054 43239 61212 35656 62352 

6. गुजरात 71247 89640 66563 82232 63778 76009 

7. गुवाहाटी 39900 53735 34161 §3255 35713 52873 

8. हिमाचल प्रदेश 38707 45581 36512 49541 37772 55597 

9. जम्मू कश्मीर 13961 69887 19196 82223 16380 82306 

10. कर्नारक 131637 222 138 141544 172088 121624 183852 

11. केरल 60535 122986 73273 128777 78801 124061 

12. मद्रास 248164 448168 240767 473736 246200 500374 

13. मध्य प्रदेश 93294 216526 104307 229336 100281 248157 

14. ओडिशा 79747 280991 94435 301314 81388 332910 

15. पटना 84300 127875 93446 118964 91328 11919] 

16. पंजाब ओर 119064 232919 1011978 243666 108266 251120 

हरियाणा 

17. राजस्थान 71172 292490 166124 281306 131277 292551 

18. सिक्किम 138 45 119 67 126 63 

19. उत्तराखंड 13178 18275 11344 19263 13616 20187 

20. छत्तीसगद 25785 55377 23215 50163 27817 47751 

21. इआारखंड 24026 60465 25472 61277 300030 61957 

कूल 1677863 4249344 1784282 4322200 1786170 4434191 
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वितरण I 

लिखित उत्तर 646 

वर्षं 2010, 2011 ओर 2012 के दौरान अधीनस्थ न्यायालयों में राज्य-वार fem गए ओर लबित मामलों कौ संख्या 

क्रम राज्य/संघ राज्यक्षेत्र 2010 2011 2012 
a. का नाम निपटाए् गए लंबित मामले निपराए गए लंबित मामले fue गए लंबित मामले 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. आध्र प्रदेश 585818 963190 604396 945737 606447 924943 

2. अरुणाचल प्रदेश 7474 6345 7854 6305 7355 6200 

3. असम 215826 244008 210480 259596 239706 253428 

4. बिहार 316503 1540250 287634 1607306 304786 1711380 

5. wile 229264 271558 156909 271406 162104 272523 

6. गोवा 32512 29240 23438 30057 33886 30131 

7. गुजरात 1135402 2178329 1035541 2183026 1072123 2174691 

8. हरियाणा 433149 56294] 576094 588812 733591 564285 

9. हिमाचल प्रदेश 202763 176146 212662 189549 246052 224563 

10. जम्मू ओर कश्मीर 235876 189020 275193 206308 291100 191144 

11. ज्ञारखंड 97228 292592 114743 292215 123777 299265 

12. कर्नाटक 1055642 1143842 955321 1128996 1035706 113873 

13. केरल 1146439 980422 992374 1060056 1112342 1240164 

14. मध्य प्रदेश 1238753 1106012 1186416 1089195 1217733 1091221 

15. महाराष्ट 2392663 3904605 2624928 3275954 2048255 2977306 

16. मणिपुर 13252 8840 13530 9844 14572 14381 

17. मेघालय 5011 12591 1970 3181 2982 4103 

18. मिजोरम 14895 4193 9044 4412 11747 3569 

19. नागालैड 2275 5060 2979 4405 3179 3586 

20. ओडिशा 295667 1111165 318634 1153517 300337 1185763 

21. पंजाब 490222 569345 678677 553202 758927 537064 

22. राजस्थान 849266 1528318 1244592 1451368 1150808 1446129 

23. सिक्किम 1654 1199 1862 1194 1913 1077 

24. तमिलनाडु 1693229 1241370 1656290 1183249 1499884 1232469 

25. त्रिपुरा 138225 52670 135571 48251 148688 55895 

26. उत्तर प्रदेश 2811237 5653441 2599715 5798048 2798690 5792331 

27. उत्तराखंड 261168 155593 195773 145734 178409 164495 

28. सश्चिम बगाल एवं अंडमान 868212 2801306 1105367 2644869 992367 2605371 

ओर निकोबार द्वीपसमूह 

29. चंडीगद 123158 80365 161785 60116 138558 49955 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

30. दादरा ओर नगर हवेली 2724 5974 3863 4977 8451 7249 

ओर दमन ओर दीव 

31. दिल्ली 726846 905228 1159545 758478 918683 656587 

32. लक्षद्वीप 138 197 0 239 96 291 

33. पुदुचेरी 37067 25826 43686 26705 33899 28941 

कुल 17659558 27751181 18596866 26986307 18197153 26889203 

[ हिन्दी) (घ) क्या एेसे अधिकारी wa के दौरान भी कार्यरत हैँ 

अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें 

2236. श्री प्रेमदासः 
श्री तूफानी सरोजः 
श्री विश्व मोहन कुमारः 
श्री पूर्णमासी रामः 
श्री सुशील कमार सिंहः 
eq जय नारायण प्रसाद निषादः 

क्या शहरी विकास मत्री यह बताने कौ कूपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार को संपदा निदेशालय के अधिकारियों 
के विरुद्ध ae शिकायतें प्राप्त e हैः 

(ख) यदि a, तो पिछले तीन वर्षो ओर चालू af के 
दौरान तत्संब॑धी वर्ष-वार ब्योरा क्या है तथा इन शिकायतों की 
प्रकृति किस प्रकार की है; 

(ग) क्या सरकार ने इस संबध में कोई जांच at रहै 
ओर यदि हां, तो तत्संबधी aia क्या 2; 

ओर यदि हां. तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है तथा इसके क्या 

कारण दहै; ओर 

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में ओर tet शिकायतों के 

front के लिए क्या कदम उठाए गए geen जा रहे है? 

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्रीमती दीपा 

दासमुंशी ): (क) जी a 

(ख) व्यौरा संग्लन विवरण मे दिया गया है। 

(ग) जी, हां, संपदा मिदेशालय के कर्मचारियों के विरुद्ध 

शिकायतों के सभी मामलों में ara की गई है। 

(घ) जी, हां, एक अधिकारी को उनके मूल विभाग में 
स्थानान्तरित कर दिया गया है। ta अधिकारियों में से कुछ 
अधिकारी प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण अभी निदेशालय 

मे कार्यरत हैँ जिनके विरुद्ध शिकायत के मामलों मेँ अनिवार्य 

स्थानान्तरण का समुचित आधार नही है। 

(ङ) इन मामलों में संबंधित नियमों के अनुसार कार्रवाई 

शुरू कौ जा चुकी z 

विवरण 

शिकायतों की प्रकृति के साथ-साथ fred का वर्षे-वार न्यौरा 

क्र.सं. वर्ष संपदा निदेशालय के कर्मचारियों के शिकायतों कौ प्रकृति 

विरुद्ध शिकायतों की कुल संख्या सतर्कता प्रशासनिक 

1. 2010 03 01 02 

2. 2011 02 - 02 

3. 2012 07 03 04 

4. 2013 05 - 05 
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चल न्यायालव 

2237. श्री अजनकुमार एम. यादवः 

श्री नरेनभाई काछडियाः 

श्री watts राठवाः 

क्या विधि ओर न्याय मत्री यह बताने को कृपा करेगे 

किः 

(क) क्या सरकार दूरस्थ ओर frst ast के लिए 
न्यायिक प्रणाली सुलभ बनाने के लिए wal को ग्राम 

न्यायालय अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत चल न्यायालय 

आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ao क्या है ओर चल 

न्यायालयों की स्थापना के लिए तैयार की गई प्रविधियों का 

ar क्या है; 

(ग) आज कौ तारीख तक देश मे अधिसूचित ओर चल 
रहे ग्राम न्यायालयों कौ राज्य-वार संख्या कितनी है तथा आज 

तक आयोजित किये गये ग्राम न्यायालयों का et क्या है; 

(घ) क्या अभी भी कई राज्यों ने ग्राम न्यायालयं की 

स्थापना ओर चल न्यायालयं का आयोजन नहीं किया है ओर 
यदि हां, तो तत्संबधी ot क्या है तथा इसके क्या कारण 

है; ओर 

(ङः) पिले तीन af ओर चालू वर्ष के दौरान इस 
aay मे राज्यों को जारी a गई वित्तीय सहायता का व्यौरा 

क्या है? 
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संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मत्री तथा विधि ओर 
न्याय मंत्री (श्री कपिल fast): (क) से (ड) ग्राम 

न्यायालय अधिनियम, 2008 कौ धारा 3(1) के निबंधनानुसार, 

राज्य सरकारे, नागरिकों को उनकी दहलीज पर न्याय तक 
Wea का say करने कौ दृष्टि से संबंधित उच्च न्यायालयों 
के परामर्शं से मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालयों कौ 

स्थापना कर सकेगी। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 9 
के निबंधनानुसार न्यायाधिकारी अपनी अधिकारिता के stand 
आने वाले wal का आवधिक रूप से दौरा करेगा ओर एसे 

किसी स्थान पर विचारण या कार्यवाहियां संचालित करेगा, 

जिसको वह उस स्थान के निकट Guam रहै जहां पक्षकार 
सामान्यता निवास करते हैँ या जहां संपूर्णं वाद हेतुक या 
उसका कोई भाग उद्भूत हुआ धा, परंतु जहां ग्राम न्यायालय 
अपने मुख्यालयों से बाहर चल न्यायालय आयोजित करने का 
विनिश्चय करता है वहां वह उस तारीख ओर स्थान के बारे 
मे, जहां पर चल न्यायालय लगाने का प्रस्ताव करता है, 
व्यापक प्रचार करेगा। राज्य सरकार, ग्राम न्यायालय को सभी 

सुविधाएं प्रदान करेगी जिनके अंतर्गत उसके मुख्यालयों से बाहर 
विचारण या कार्यवाहियां संचालित करते समय न्यायाधिकारी द्वारा 
चल न्यायालय आयोजित करने के लिए वाहनों की व्यवस्था 

भी ZI 

asta सरकार, विहित संनियमों के भीतर वित्तीय सहायता 
प्रदान करते हुए न्यायालय कौ स्थापना करने के लिए राज्यों 
को प्रोत्साहित कर रही है। उपलब्ध जानकरी के अनुसार, नौ 
रज्य Weert द्वारा 172 ग्राम न्यायालयं को अधिसूचित किया 
गया है जिसमे से 152 ग्राम न्यायालय कार्य कर रहे ZI ग्राम 
न्यायालय अधिनियम, 2008 के प्रारभ से तारीख 30.11.2013 
तक स्कीम के अधिन वित्तीय सहायता के रूप मे राज्य 

सरकारों को 3425 लाख eu कौ रकम प्रदान गर्ह है। 

जिसके ot निम्नानुसार हैः 

क्रम राज्य अधिसूचित कार्यरत जारी रकम (रुपये लाख मेँ) 
सं 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 योग 

1. मध्य प्रदेश 89 89 632.00 745.40 156.80 0.00 284.80 1819.00 

2. राजस्थान 45 45 567.00 0.00 144.00 = 243.00 192.00 1146.00 

3. कर्नाटक 2 0 0.00 0.00 25.20 0.00 0.00 25.20 

4 ओडिशा 14 8 15.80 0.00 110.60 0.00 0.00 126.40 

5 महाराष्ट 10 10 132.60 0.00 9.60 15.80 0.00 158.00 

6 FRE 6 0 0.00 0.00 0.00 75.60 0.00 75.60 

7. गोवा 2 0 0.00 0.00 0.00 25.20 0.00 25.20 

8. पंजाब 2 0 0.00 0.00 0.00 25.20 0.00 25.20 

9. हरियाणा 2 0 0.00 0.00 0.00 25.20 0.00 25.20 

कुल 172 152 1347.40 745.40 446.20 410.00 476.80 3425.80 
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केद्रीय सरकार सं्बधित राज्यों मँ ग्राम न्यायालयों की 

स्थापना के लिए राज्यों के मुख्यमत्रियों ओर उच्च न्यायालयं 
के मुख्य न्यायमूर्तियों से नियमित अनुरोध करती रही है। ग्राम 
न्यायालय अधिनियम के fara को प्रभावित करने वाले 

मुदे पर, तारीख 7 अप्रैल, 2013 को उच्च न्यायालयं के 
मुख्य न्यायमूर्तियों ओर राज्यों के मुख्यमत्रियों के सम्मेलन में 
चर्चा की गई at सम्मेलन मे, अन्य बातों के साथ, यह 

संकल्प लिया गया है कि राज्य सरकारों ओर उच्च न्यायालयं 
को, जहां कहीं साध्य हों, उनकी स्थानीय समस्याओं को ध्यान 

मे रखते हुए, ग्राम न्यायालयों कौ स्थापना के प्रश्न कों 
विनिश्चित करना Areal 

एस.एस.आई. का विकास 

2238. श्री ser सिंहः 

श्री नरेनभाई काछडियाः 
श्रीमती ज्योति ae: 
श्री हरीश चौधरीः 
श्री देवजी एम. पटेलः 
श्रीमती अनू टन्डनः 
श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह बघेलः 
श्री करुंवरजीभाटं मोहनभाईं बावलियाः 

क्या सुक्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यम मत्री यह बताने कौ 
कृपा करेगे किः 

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रं में लघु उद्योगों (एसएसई) 
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कौ प्रगति तथा विकास के लिए सरकार कौ वर्तमान नीति 

का व्यौरा क्या हे; 

(ख) पिछले तीन ad मेँ प्रत्येक वर्ष ओर चालू at 
के दौरान देश के विभिन राज्यों मे पंजीकृत/कार्यरत लघु 
उद्योगों कौ संख्या कितनी है तथा इनमें किए गये निवेश तथा 
इनसे सृजित रोजगार के saat का was राज्यक्षेत्न-वार 

an क्या है; 

(ग) क्या सरकार द्वारा लघु उद्योगों के उत्पादों को बढावा 
देने/विपणन करने के लिए राज्यों को सहायता/विशेष पैकेज 

प्रदान किया जा रहा हैकिए wa का विचार 2; 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है तथा सरकार 
द्वारा इस संब॑ध मे किये गये आकलन/शुरू कौ गई 
योजनाओंकिए गए उपायों का व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) सरकार द्वार लघु उद्यमियों की व्यवस्था कौ स्थापना 

करने/विस्तार करने तथा उनके कौशल A सुधार लाने के लिए 
सहायता देने हेतु कौ गर्ह wd का व्यौरा क्या है तथा इस 
प्रयोजन हेतु निर्धारित लक्ष्यौ/इसके परिणामस्वरूप प्राप्त उपलब्धियों 
का व्यौरा क्या है? 

Wea, लघु ओर मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मत्री 

(श्री के.एच. मुनियप्पा);: (क) सुक्ष्म, लघु ओर मध्यम 
उद्यम (एमएसएमई) विकास अधिनियम, 2006 में निम्नानुसार 

एमएसएमई का वर्गीकरण किया गया हैः 

वर्गीकरण aaa ब मशीनरी मे निवेश 

विनिर्माण क्षेत्र सेवा क्षेत्र 

सुक्ष्म 25 लाख रुपये तक 10 लाख रुपये तक 

लघु 25 लाख रुपये से अधिक ओर 5 करोड रुपये तक 10 लाख रुपये से अधिक ओर 2 करोड रुपये तक 

मध्यम 5 करोड रुपये से अधिक ओर oh 10 करोड रुपये तक 2 करोड रुपये से अधिक ओर 5 करोड रुपये तक 

भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित एमएसएमर्ईद सहित 

देश मे weg क्षेत्र के विकास के लिए wa wean 

के प्रयासों का अनुपूरण करती है। विशेष रूप से, भारत 

सर्कार स्थानीय कच्चे माल ओर कौशल के इष्टतम इस्तेमाल 

पर आधारित उत्पादक रोजगार अवस के सृजन ओर साथ 

ही आपूर्ति शृंखला को सुधारने, कौशल में वृद्धि, प्रोद्योगिकौ के 

उन्नयन, बढते बाजार ओर उद्यमियों^कारीगरं तथा उनके समूहों 

के क्षमता निर्माण के लिए हस्तक्षेप करने सहित बहुत a 

उपायों द्वारा ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र को सुधारने कौ कोशिश 

कर रही है। 

(ख) संदर्भ वर्षं 2006-07 के साथ आयोजित नवीनतम 
गणना (एमएसपएमर्ईह की चौथी अखिल भारतीय गणना), जिसमे 

2009 तक aime एकत्रित किए गए थे ओर 2011-12 में 

परिणाम प्रकाशित किए गए थे, देश में पंजीकृत एमएसएमई 
कौ संख्या, किया गया निवेश ओर सृजित रोजगार के अवसर 

संग्लन विवरण में दिए गए है। गणना में वर्ष-वार आके 

नही प्राप्त किए जाते हे। 
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(ग) से (ङ) wees मंत्रालय एमएसएमई के लिए 

any कार्यक्रमों में भागीदारी के द्वारा अपना निर्यात बदाने 

के लिए एक विपणन विकास सहायता (एमडीए) योजना 

कार्यान्वितं करती दै। सरकार नै एक खरीद नीति भी अधिसूचित 

कौ हे, जिसके अनुसार, कद्र सरकार के मंत्रालय, विभाग ओर 

सार्वजनिक as के उपक्रम अपने वार्षिक खरीदों का न्यूनतम 

20 फीसदी, सृक््म ओर लघु उद्यमो द्वारा उत्पादित agai ओर 

wed सेवाओं से प्राप्त करेगे। 

एमएसएमई मंत्रालय में सरकार गैर-कृषि aa मे सूक्ष्म 

san कौ स्थापना द्वारा देश मेँ रोजगार के सृजन के लिए 

राष्ट्रीय स्तर पर Asa witt के रूप में खादी व ग्रामोद्योग 

आयोग (केवीआईसी) के साथ 2008-09 से प्रधानमंत्री रोजगार 

सृजन कार्यक्रम ॒(पीएमर्हजीपी) नामक एक क्रंडिर-लिंम्ड सब्सिडी 

कार्यक्रम भी कार्यान्वित की रही हे। पीएमरईजीपी के तहत, 

सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण ast मेँ परियोजना लागत 

के 25 प्रतिशत ओर शहरी क्षत्रं मे 15 प्रतिशत कौ मार्जिन 

मनी सन्सिटी प्राप्त कर सकते @ विशेष श्रेणियों जैसे 

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिडा वर्ग, 

अल्पसंख्यक, महिलाओं, पूर्व सैनिकं, शारीरिक रूप से विकलोगो, 
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पूरवातर क्षेत्र, पहाड़ी ओर सीमा aa के लाभार्थियों, आदि के 

लिए. मार्जन मनी सन्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत ओर 

शहरी aa मेँ 25 प्रतिशत रै। परियोजना कौ अधिकतम लागत 

विनिर्माण क्षेत्र मेँ 25 लाख रुपये ओर सेवा क्षेत्र में 10 लाख 

रुपये @1 2012-13 के दौरान, देश मेँ अनुमानित रूप से 4. 

28 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित करने के लिए 

1080.25 करोड रुपये की मार्जन मनी सहायता कै साथ 

57078 सूक्ष्म उद्यम स्थापित किए m ै। 

इस मंत्रालय के तीन राष्ट्रीय स्तर के उद्यमिता विकास 

संस्थानों, अर्थात रष्टय उद्यमिता ओर लघु व्यवसाय विकास 

संस्थान (निसबड), नोएडा, राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु ओर मध्यम 

उद्यम संस्थान (एनआई wae), हैदराबाद ओर भारतीय 

उद्यमिता संस्थान (SSS), गुवाहाटी तथा केवीआईसी, केयर 

ae विकास आयुक्त (एमएसएमई) कौ विभिन्न क्षेत्रीय इकाहृयों 

जिसमे 10 एमएसएमई टूल रूम शामिल हैँ के माध्यम से 

कौशल/उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाते है। 

2012-13 के दौरान, 6 लाख लोगों के लक्ष्य के मुकाबले 

5.5 लाख लोगों को प्रशिक्षित करिया गया। 

विवरण 

पजीकेत चालू. उद्यमो, रोजगार ओर निवेश का wean विवरण 

राज्य८संघ राज्य/संघ Waals उद्यमो की संख्या रोजगार प्लांट एवं मशीनरी नियत निवेश 

राज्यक्षेत्र का नाम का आरभिक मूल्य का बाजार 

का कोड (करोड रुपये मेँ) मूल्य (करोड 

रुपये में) 

1 2 3 4 5 6 

1 Wy ओर कश्मीर 14993 90158 557.65 7364.92 

2. हिमाचल प्रदेश 11931 65148 741.7 3085.72 

3. पंजाब 48110 415838 3825.13 22864.79 

4. चंडीगद् 996 11705 61.86 424.92 

5. उत्तराखंड 23765 79941 801.97 3436.46 

6. हरियाणा 33150 381774 3179.08 18970.53 

7. दिल्ली 3754 58123 360.07 2464.25 
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1 2 3 4 5 6 

8. राजस्थान 54885 341690 3832.87 16158.73 

9. उत्तर प्रदेश 187742 754908 4829.37 33666.01 

10. बिहार 50036 147775 491.84 3674.46 

11. सिक्किम 122 1159 10.83 27.82 

12. अरूणाच्ल प्रदेश 417 5411 31.22 543.78 

3. Ames 1332 16281 111.23 718.33 

14. मणिपुर 4492 19960 41.73 96.76 

15. मिजोरम 3715 26032 91.57 296.95 

16. त्रिपुरा 1343 23166 94.24 326.57 

17. मेघालय 3010 12701 63.55 134.54 

18. असम 19864 210507 1070.39 5867.4 

19. पश्चिम बंगाल 43259 360255 2470.04 11379.38 

20. was 18190 75134 674.19 3546.65 

21. ओडिशा 19606 173088 1041.89 5361.55 

22. wang 22768 75094 579.64 2193.57 

23. मध्य प्रदेश 106997 298047 1697.28 6834.2 

24. गुजरात 229830 1244981 42099.26 151868.8 

25. दमन ओर दीव 594 25518 326.81 1863.6 

26. दादरा ओर नगर हवेली 1716 26476 46.97 178.96 

27. महाराष्ट 86586 1088790 12384.89 54365.37 

28. आध्र प्रदेश 45692 382977 3641.84 11752.16 

29. Hale 136186 789359 4608.04 14818.73 

30. गोवा 2621 33330 404.42 3250.39 

31. «Tago 2 2 0 0 

32. केरल 150188 621423 3408.9 17217.1 

33. तमिलनादु 233881 1426056 11112.59 43296.16 

34. पुदुचेरी 1451 21086 310.57 1051.48 

35. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 750 5593 20.18 37.33 

अखिल भारतीय योग 1563974 9309486 105024.61 449138.40 
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देश पे नाभिकीय विद्युत का उत्पादन 

2239. श्री सतपाल पहाराजः 

श्री एम. आनंदनः 

श्री पी. करूणाकरनः 

श्री के. शिवक्ुमार od जेके. रितीशः 

श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः 

श्री संजय feat पाटीलः 

डो. संजीव गणेश नाईकः 

श्रीमती सुप्रिया सुलेः 

कुमारी सरोज पाण्डेयः 

श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देलाः 

श्री gitar wae: 

क्या प्रधानमंत्री यह बताने को कृपा करेगे किः 

(क) देश मे चल रहे नाभिकौय विद्युत संयत्रं (एन.पी,. 
पी.) कौ अधिष्ठापित क्षमता ओर उनके द्वारा उत्पादित वास्तविक 

विद्युत का संयत्र-वार ब्योरा क्या है; 

(ख) क्या नाभिकौीय wat का विद्युत उत्पादन ओर 

क्षमता का उपयोग विश्व के ओसत के समतुल्य नहीं है ओर 
यदि हां, तो तत्संबंधी संयत्र-वार oh क्या है तथा इसके 

क्या कारण 2; 
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(ग) दन Waal में विद्युत उत्पादन मेँ ala करने के 

लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार 

है; 

(घ) देश में विद्युत उत्पादन मेँ वृद्धि करने/विदयुत कौ 

आवश्यकता को पूरा करने के उदेश्य से कितने एन.पी.पी. 

निर्माणाधीन रहै ओर स्थापित किये जाने का विचार है; ओर 

(ङ) किन-किन स्थानों पर उक्त संयंत्र स्थापित किये जा 

रहे tft जाने की संभावना रै तथा संयत्र-वार उनकी 

उत्पादन क्षमता का न्यौरा क्या है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पशन मंत्रालय में राज्य 

मत्री तथा प्रधान मत्री कार्यालय में राज्य मत्री (श्री वी. 

नारायणसामी ): (क) देश में 20 नाभिकोय daa हैँ जिनकी 

स्थापित क्षमता 4780 मेगावार रहै। इनसे से, 19 रिएक्टर, 

जिनकी स्थापित क्षमता 4680 मेगावार है, वर्तमान में प्रचालम 

है एक faa, राजस्थान परमाणु बिजलीघर-1(100 Aare) 

को निरंतर प्रचालन के लिए तकनीकौ-आर्थिक मूल्यांकन हेतु 

विस्तारित अवधि के लिए शट-डाउन किया गया है। 

वर्ष 2012-13 मे इन रिपएक्टरों द्वारा किए गए वास्तविक 

उत्पादन का व्यौरा निम्नानुसार हैः 

अवस्थिति तथा राज्य यूनिट क्षमता ay 2012-13 मेँ किया गया 

(मेगावाट) उत्पादन (मिलियन यूनिर) 

1 2 3 4 

तारापुर, महाराष्ट टीएपीएस-1 160 577 

रीएपीएस-2 160 1007 

टीएपीएस-3 540 4373 

रीएपीएस-4 540 3866 

रावतभाटा, राजस्थान आरएमीएस-1 * 100 

आरएपीएस-2 200 1584 

आरएपीएस-3 220 1757 

आरएपीएस-4 220 1926 

आरएपीएस-5 220 1760 
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l 2 3 4 

आरएपीएस-6 220 1819 

कलपाक्कम, तमिलनाडु एमएपीएस-1 220 1485 

एमएपीएस-2 220 1257 

नरोरा, उत्तर प्रदेश एनएपीएस-1 220 1226 

एनएपीएस-2 220 1315 

काकरापार, गुजरात केएपीएस-1 220 1832 

केएपीएस-2 220 1639 

om, कर्नारक PUSS | 220 1464 

केए्आईजीए-2 220 1270 

केए्जईजीए-3 220 1447 

केएआईजीए-4 220 1259 

"राजस्थान परमाणु बिजलीघर-1 को अक्तूबर, 2004 से विस्तारित अवधि के लिए शट-डाठन किया गया है 

(ख) जी नहीं, वर्षं 2012 के लिए, भारतीय नाभिकौय 

विद्युत fuel का वर्तमान समग्र क्षमता उपयोग विश्व॒ कौ 

80% ओर ओसत तुलनीय है। 

(ग) विगत 4, भारतीय नाभिकौय विद्युत संयत्रो की 

क्षमता के उपयोग में कमी होने का कारण, स्वदेशी ईधन 

कौ मांग ओर आपूर्ति A अतर होना था। तथापि, सरकार द्वारा 

स्वदेशी ईधन कौ आपूर्ति a वृद्धि करने ओर activa 

परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सुरक्षोपायों के अतर्गत fiat में 

आयोजित ईधन का उपयोग करने के day में किए गए 

aries सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप क्षमता का 

उपयोग, जोकि वर्ष 2008-09 मे लगभग 50% था, मेँ निरंतर 

सुधार हुआ है ओर यह चालू वर्ष में &0% तक हो गया FI 

(घ) ओर (ङ) wa नाभिकौीय विद्युत रिएक्टर 

निर्माण/कमीशनिंग के विभिन चरणों a है, जिनमे से एक 

रिएक्टर, कुडनकुलमर नाभिकौय विद्युत परियोजना (केकेएनपीपी) 

यूनिट-1 (1000 मेगावाट) को अक्तूबर, 2013 से fle के 

साथ पहले से ही जोड दिया गया है, ओर वह तब से 

अनिश्चित विद्युत उत्पादन कर रहा Zi 

निर्माणाधीन-कमीशनाधीन अन्य रिएक्टरों का व्यौरा निम्नानुसार हैः 

परियोजना अवस्थिति क्षमता (मेगावार) स्थिति 

केकेएनपीपी-2 कुडनकुलम, तमिलनाडु 1241000 कमीशनाधीन 

केएपीपी 3 तथा 4 काकरापार, गुजरात 2x700 निर्माणाधीन 

आरएपीपी 7 तथा 8 रावतभारा, राजस्थान 2x700 निर्माणाधीन 

पीएफबीआर कलपाक्कम, तमिलनाडु 500 निर्माणाधीन 
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इनके अतिरिक्त, शावीं योजना के प्रस्तावों में, उन्नीस 

नए रिएक्टरो, जिनकी क्षमता 17400 मेगावार होगी, से 
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संबंधित कार्य शुरू करने की परिकल्पना कौ wm है। इनका 

ब्योरा निम्नानुसार हैः 

परियोजना अवस्थिति किस्म क्षमतां (मेगावार) 

स्वदेशी रिएक्टर 

जीएचएवीपी 1 तथा 2 गोरखपुर, हरियाणा पीएचडल्ल्यूआर 2x700 

सीएमएपीपी 1 तथा 2 चुटका, मध्य प्रदेश 2700 

माही बासंबाडा 1 तथा 2 माही बासवाडा, राजस्थान 2x700 

am 5 तथा 6 am, कर्नाटक 2>.700 

WHat 1 तथा 2 कलपाक्कम, तमिलनादु एफबीआर 2x500 

एएचडन्ल्यूआर स्थल का निर्धारण अभी किया एएचडन्ल्यूआर 300 

जाना है 

विदेशी सहयोग से स्थापित रिएक्टर 

केकेएनपीपी 3 तथा 4 कुडनकुलम, तमिलनाडु 2x 1000 

जेएनपीपी 1 तथा 2 जेतापुर, महाराष्ट 2>.1650 

कोव्वाडा 1 तथा 2 कोव्वाडा, आंध्र प्रदेश एलडन्ल्यूआर 2x1500 

छाया Het विरदी 1 तथा 2 छाया मीठी विरदी, गुजरात 2x1100 

व्याख्या (fasts): पीएचडन्ल्यूआर-दाबित भारी पानी रिएक्टर 

एफबीआर- फास्ट त्रीडर रिएक्टर 

एएचडल्ल्यूआर-प्रगत भारौ पानी रिएक्टर 

एलडब्ल्यूआर- साधारण जलं रिएक्टर 

( अनुकाद। 

आई.आई.री. में छात्र-शिक्षक अनुपात 

2240. श्री नीरज शेखरः 

डं. संजीव गणेश ada: 

श्रीमती सुप्रिया act: 

श्री खगेन दासः 

श्री agra सिंहः 

श्री ate कलमाडीः 

क्या मानव संसाधन विकास मत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या देश के भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थानों (आई. आई 

री.) में गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यमान 

छात्र-शिक्षक अनुपात संतोषजनक है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी आई.आरई.री.-वार ah क्या 

है ओर आई.आई.टी. में वर्तमान 4 छात्र-शिक्षक अनुपात का 

wan क्या है; 

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उक्त अनुपात में सुधार लान 

के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किये गये/किए् जाने का 

विचार रै; ओर
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(घ) aad. मे छात्रं कौ संख्या में da sent 

विशेषकर अन्य free af कौ श्रेणी के विस्तार ओर 

शोधार्थियों कौ संख्या में वृद्धि को देखते हुए सर्कार द्वारा 

संकाय सदस्यों की संख्या an के लिए उठाए गए प्रयासा 

का व्यौरा क्या है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री (डं 

शशी थरूर): (क) ओर (ख) विश्व॒ भर में विभिन 

संस्थाओं A संकाय में विद्यार्थं अनुपात भिन-भिन है। ओईसीडी 

रिपोर ' एजुकेशन We ए wee’ 2010 के अनुसार उच्चतर 

शिक्षा संस्थाओं A संकाय विद्यार्थी अनुपात संयुक्त राज्य 

अमेरिका (यृएसए) में 15.1:1, यूके में 17.6:1, जापान F 

10.6:1, जर्मनी मे 12.1:1 ओर we मेँ 1661 om भारतीय 

प्ोद्योगिकौ संस्थान-वार विद्यार्थी शिक्षक अनुपात wer विवरण 

में दिया हे। 
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(ग) ओर (घ) रिक्तियां उत्पनन होना ओर भरा जाना 

एक सतत् प्रकिया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुणवत्तापरक 

संकाय सदस्यों को आकर्षित करने ओर उन्हे प्रतिधारित करने 

के लिए समुचित कार्यनीतियों कौ योजना बनाते हैँ जिनमें अन्य 

बातों के साथ-साथ पूर्णं वर्षं॒मुक्त॒ विज्ञापन देना, वीडियो 

aban के जरिए चयन समिति कौ doh आयोजित करना, 

सक्षम उम्मीदारों तक vert के लिए पूर्वं ॒छात्रोवैस्लानिको, 
भारत ओर विदेश के संकाय को fafa करना, विदेशों F 

व्यावसायिक का ध्यान आकर्षित करने के लिए अतर्रष्टीय 

पत्न-पत्रिकाओं में faa देना, उत्कृष्ट युवा संकाय को 

पुरस्कार प्रदान करना, आदि भी शामिल fi संस्थान संविदा 

आधार पर संकाय कौ नियुक्ति कर रहे है ओर कमी को 
पूरा करने के लिए अतिथि संकाय को आमंत्रित कर रहे हे! 

संस्थानों को स्थायी संकाय पदों पर प्रवासी भारतीय (एनआरआई) 

ओर भारतीय मूल के व्यक्तियों को नियुक्त करने कौ अनुमति 

भी प्रदान कौ जाती है) 

क्र.सं संस्थान विद्यार्थियों संकायों कौ संख्या विद्यार्थी; संकाय 

कौ संख्या मंत्रालय के मानकों वर्तमान स्थिति का अनुपात 

के अनुसार (अतिधि।/सहायक, 

अनुबध आधार सहित) 

1 2 3 4 5 6 

1. आईआईटी बम्ब ६०45 834 617 14:1 

2. आईआईटी दिल्ली 7827 770 421 19:1 

3. आईआईटी गुवाहाटी 4878 475 334 15:1 

4. आईआईटी कानपुर् 6167 617 378 16:1 

5. आईआईटी Geta 10026 1020 564 18:1 

6 आईआईटी मद्रास 8186 500 538 15:1 

7. आईआईटी «sat 7524 752 393 19:1 

8. आईआईरी बीएचयू 5020 557 233 22.1 

9. आईआईटी भुवनेश्वर 779 90 86 9:1 

10. आईआईटी गांधीनगर 734 90 79 9:1 

11. आईआरईटी हैदराबाद् 1364 136 109 13:1 
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॥ 2 3 4 5 6 

12. आईआरईटी इंदौर 670 90 80 8:1 

13. आईआईटी जोधपुर 711 90 56 13:1 

14. आई आईटी मंडी 564 90 57 10:1 

15. आईआईटी पटना 748 90 77 10:1 

16. आईआरईरी Ws 556 90 57 10:1 

कुल 64699 6591 4079 16:1 

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा 

2241. डो. एम. तम्बिदुरहुः 

डो. मिर्जा nega बेगः 

श्री ताराचन्द भगोराः 

श्री अशोक तवरः 

क्या विधि ओर न्याय wit यह बताने कौ कृपा करेगे 

किः 

(क) म्यायाधीशों कौ नियुक्ति हेतु अखिल भारतीय न्यायिक 

सेवा गठित करने के लिए प्रस्ताव कौ वर्तमान स्थिति क्या 

है तथा इसे कब तक गठित किए जाने की संभावना है; 

(ख) क्या सरकार का विचार ta कानून लाने का है 

जो se उनके समक्ष लंबित मामलों पर निर्णय देने के लिए 

तथा न्यायपालिका में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने 

कै लिए एक समय-सीमा निर्धारित करेगा; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी sto क्या रै; 

(घ) क्या सरकार का इरादा न्यायिक प्रणाली A जकाबदेही 

सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों के चयन में निष्पक्षता 

एवं पारदर्शिता लाने का है; ओर 

(ङ) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है तथा न्यायिक 

प्रणाली में संरचनात्मक सुधार हेतु सरकार द्वारा कौन से कदम 

उठाए गएप्रस्तावित है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मत्री तथा विधि ओर 

न्याय मत्री (श्री कपिल fae): (क) संविधान के 

अनुच्छेद 312 के अधीन अखिल भारतीय न्यायिक सेवा 

(एञआर्हनेएस) का उपबंध करने कै लिए संविधान में 1997 

मे संशोधन किया गया em waned विधि आयोग द्वारा उसकी 

116वीं fit मेँ प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग, केन्द्र 

राज्य संबंध समिति ओर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति 

दवारा अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के पक्ष में समर्थन किया 

गया है। तथापि, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा अपनाने पर, 

राज्य सरकारों ओर उच्च न्यायालयों के साथ हुए परामशों में 

सहमति संभव नही हुई हे। प्रस्ताव को, 07 अप्रैल, 2013 

को आयोजित, राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा उच्च न्यायालयां 

के मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन मेँ विचारार्थं रखा गया था। 

यह विनिश्चय किया गया है कि विषय पर अगला परामर्श, 

राज्यों ओर उच्च न्यायालयों के साथ किया जाना अपेक्षित 

होगा। 

(ख) ओर (ग) विभिन न्यायालयों 4 लंबित मामलों का 

निपान करना, न्यायपालिका के area मे आता है। न्यायपालिका 

कौ सहायता करने के लिए सरकार ने (i) विलंबो ओर 

बकाया मामलों को कम करके न्याय तक wa में वृद्धि 

करके; ओर (11) संश्चनात्मक परिवर्तनं के माध्यम से जवाबदेही 

मे वुद्धि करके न्याय परिदान ओर विधिक सुधार मिशन 

स्थापित किया 2: मिशन ने कप्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका 

कौ पदसंख्या में वृद्धि को प्रोत्साहन देने ओर अत्यधिक 

मुकदमा संभावित क्षेत्रं मेँ नीति ओर विधायी उपायों कौ
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सिफारिश करने तथा मामलों के शीघ्र fot के लिए 

सहायता प्रक्रियाओं कौ पुनः इंजीनियरी का सुञ्ञाव देने सहित 

बेहतर न्यायालय अवसंचरना के लिए सहायता उपलब्ध कराकर 

न्यायिक प्रशासन में बकाया मामलों ओर लंबित मामलों की 

संख्या को क्रमिक रूप से समाप्त करने के लिए एक 

समन्वित दृष्टिकोण अपनाया है। राष्ट्रीय मिशन द्वारा किए जा 

रहे विभिन्न उपायों के परिणाम, सम्यक समय मेँ न्याय परिदान 

q सुधार के रूप मे परावर्तित होगे i तथापि, यहां यह 

उल्लेख किया जा सकेगा कि अधीनस्थ न्यायालयं म मामलों, 

के लंबित रहने कौ प्रवृत्ति पे वृद्धि को fata किया गया 

है ओर इन न्यायालयों 4 लंबित कुल मामले, 2010 में 

2.77 करोड से 2012 मेँ 2.68 करोड तक कम हए Zi 

मिशन, पांच वर्ष (2011-16) कौ समयावधि के लिए Zi 

(घ) ओर (ङ) उच्चतम न्यायालय ओर उच्च न्यायालयों 

के न्यायाधीशों कौ चयन प्रकिया में बेहतर पारदर्शिता ओर 

जवाबदेही लाने के लिए संविधान (एक सौ बीसवां संशोधन) 

विधेयक, 2013 पर विचार किया गया ओर राज्य सभा द्वारा 

संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) विधेयक, 2013 के रूप मेँ 

पारित किया है। न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक, 2013 

संसदीय स्थायी समिति को निर्देशित किया गया है। जिसकी 

रिपोर atta 9 दिसंबर, 2013 को राज्य सभा के परल पर 

रख दी गई ot इसके अतिरिक्त, सरकार ने “न्यायिक मानक 

ओर जवाबदेही विधेयक" प्रस्तावित किया है जो उच्चतम 

न्यायलय ओर उच्च न्यायल्यों के न्यायाधीशों के विरुद्ध 

अभिकथित कंदाचार ओर अक्षमता के आधारौ पर नागरिको 
द्वारा कौ गर्ह शिकायतों के निपटारे के लिए ओर अन्वेषण 

के पश्चात् उनको दोषी पाए जाने पर कारवाई करने के लिए 

` व्यापक तत्र का stay करता है। विधेयक, न्यायिक mat 

को अधिकथित करता है ओर न्यायाधीशों के लिए यह 

आवश्यक बनाता है कि वे अपनी आस्तियो/दायित्वों कौ घोषणा 

atl विधेयक को लोक सभा द्वारा पहले ही पारित कर दिया 

गया है ओर अब विचार के लिए सभा के समक्ष है। 

(हिन्दी) 

जघन्य अपराधों के लिए त्वरित न्यायालय 

2242. श्री राजू vet: 

श्रीमती जे. हेलनं डविडसनः 
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श्री हरिश्चन्द्र aes: 

श्री usta नाथ सिंहः 

श्री wet नाना पाटीलः 

क्या विधि ओर न्याय मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

किः 

(क) क्या राज्यों को बलात्कार जैसे जघन्य अपराधो 

महिलाओं, बच्चों, fame, वरिष्ठ नागरिको एवं समाज के 

हाशिए् के ai के विरुद्ध अन्यं अपराधों कौ सुनवाई के लिए 

त्वरिते न्यायालयोँ कौ स्थापना हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा 

है; 

(ख) यदि हां, तो fet वर्षं एवं चालू वर्षं & दौरान 

ta स्थापित saat का व्यौरा क्या है तथा wear 

कितने मामले निपराए गए 

(ग) इन न्यायालयं द्वारा उपर्युक्त अवधि के दौरान 

निपटाएं गए बलात्कार के मामलों कौ संख्या क्या है तथा 

बलात्कार के कितने मामले gd पार् om; ओर 

(घ) बलात्कार के फर्जी मामले दर्ज करने को रोकने 

के लिए क्या कदम उठाए गए है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि ओर 

न्याय मत्री (श्री कपिल fast): (क) 7 अप्रैल, 2013 

को नई दिल्ली में राज्यों के मुख्यमत्रियों ओर उच्च न्यायालयों 

के मुख्य न्यायमूर्तियो का एक सम्मेलन आयोजित किया था, 

यह संकल्पितं किया गया है कि राज्य सरकारे, dag उच्च 

न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के परामर्शं से महिलाओं, 

बालकों, विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ट नागरिको ओर समाज के 

सीमांत at के व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधं से संबंधित त्वरित 

निपरान न्यायालयं कौ समुचित संख्या में स्थापना करने के 

लिए आवश्यक उपाय करेगी ओर त्वरित निपटान न्यायालयं के 

सृजन तथा उनको जारी रखने के प्रयोजन के लिए पर्याप्त 

निधियां प्रदान BOT 

सरकार ने, बलात्संग के मामलों मेँ विचारण समाप्त करने 

के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों कौ स्थापना सभी राज्यों के 

मुख्यमत्रियों ओर सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों 

को लिखा 21 राज्यों से इस प्रयोजन के लिए, fea मोहनं
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लाल मामले मे उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण 

A अधीनस्थ न्यायपालिका में सृजित किए गए न्यायाधीशों के 

अतिरिक्त पदों का उपयोग करने का अनुरोध किया गया zt 

सरकार ने, 134 faa आयोग अधिनिर्णय के अधीन 

प्रातःकालीन/सायंकालीन/पाली न्यायालयों के लिए 31 मार्च, 2015 

तक उपलब्ध निधियों से इन अतिरिक्त न्यायाधीशों के वेतन 

का 50% राज्य सरकारों को उपलब्ध करना भी अनुमोदित कर 

दिया हे। 

(ख) बलात्सग मामलों के विचारण के लिए 

स्थापित/अभिहित एफ री सी कौ संख्या को दर्शित करने 

वाला व्यो संग्लन विवरण में दिया गया है। इन न्यायालयों 

द्वारा निपराए गए मामलों पर आकडे, केन्द्रीय रूप से उपलब्ध 
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नहीं हे। तथापि रष्टरीय अपराध अभिलेख ब्यूरो हार प्रकाशित 

“ara मे अपराध-2012'' के अनुसार af 2012 & दौरान 

निपराए गए भा.द.सं. के मामलों कौ राज्य-वार संख्या संग्लन 

विवरण-। में दी गई Ze 

(ग) af 2012 दौरान, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो 

द्वारा प्रकाशिते 'भारत मेँ अपराध 2012’ के अनुसार विचारण, 

14717 बलात्संग के मामलों मेँ पूरे किए गए थे तथा तथ्य 

अथवा विधि कौ भूल के कारण 1833 मामले मिथ्या घोषित 

किए गए al 

(घ) भादसं ओर aaa F एेसे व्यक्तियों के लिए 

उपबंध हैँ जो किसी अपराध के करने के लिए किसी अन्य 

व्यक्ति को मिथ्या रूप से अभियुक्त बनाते है। 

विवरण J 

महिलां के विरुद्ध अपराध के fag 

क्रम सं राज्य का नाम बलात्संग के मामलों के विचारण के 

लिए स्थापित एफटीसी की संख्या 

1. मध्य प्रदेश 9 

2. उत्तराखंड 42 

3. ्ारखड 10 

4. ओडिशा 30 

5. कर्नाटक 10 

6. केरल 1 

7. पंजाब 20 

8. असम 3 

9, राजस्थान 9 

10. आध्र प्रदेश 24 

11. दिल्ली 6 

योग 164 
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विवरण-पा 

वर्षे 2012 के दौरान निष्टा गए aia के 

मामलों कौ राज्यवार सख्या 

PAs राज्य का नाम भा.द.सं. के मामलों 

कौ संख्या जिनमे वर्ष 

2012 के दौरान 

विचारण पूर्णं थे 

1 2 3 

1. आन्ध्र प्रदेश 114732 

2. अरुणाचल प्रदेश 526 

3. असम 20244 

4. विहार 57361 

5. write 37901 

6. गोवा 1420 

7 गुजरात 66995 

& हरियाणा 43343 

9. हिमाचल प्रदेश 6384 

10. जम्मू ओर कश्मीर 15915 

11. Res 24777 

12. कर्नाटक 108153 

13. केरल 92305 

14. मध्य प्रदेश 122948 

15. महाराष्ट 104748 

16. मणिपुर 70 

17. मेघालय 210 

18. मिजोरम 1394 

19. नागालैड 530 

20. ओडिशा 35744 

लिखित उत्तर 672 

1 2 3 

21. पंजाब 22138 

22. राजस्थान 75685 

23. सिक्किम 287 

24. तमिलनाडु 128570 

25. त्रिपुरा 6206 

26. उत्तर प्रदेश 82747 

27. उत्तराखंड 6895 

28. पश्चिम बगालं 39790 

योग (राज्य) 1218018 

संघ राज्यक्षेत्र 

1 अंडमान ओर निकोबार द्वीप समूह 380 

2 dere 1621 

3 aa ओर नगर हवेली 231 

4 दमन ओर दीव 94 

5 दिल्ली 29700 

6 लक्षद्रीप 65 

7 पुदुचेरी 2029 

योग॒ (संघ राज्यक्षेत्र) 34120 

योग (संपूर्णं भारत) 1252138 

( अनृकाद] 

दूरसंचार cat के लिए नवीकरणीय ऊर्जा 

2243. श्री 

> 
# 

# 
ॐ 

> 

एन.एस.वी. चित्तनः 

आनंद प्रकाश परांजपेः 

भास्करराव बापुराव पाटिल खतगांवकरः 

एम. कृष्णास्वामीः 

एकनाथ महादेव गायकवाडः 

वीरेन्द्र कश्यपः 

Tara सिरिसिल्लाः
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क्या संचार ओर सुचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने नवीकरणीय ऊर्जा से 

दूरसंचार टावर चलाने की परियोजना प्रारंभ की है जो fis 

रहित क्षेत्रों से शुरू होगी तथा देश में सभी aaa aad 

को चलाने के feu नवीकरणीय ऊर्जां विशेषकर सौर ऊर्जा 

का इस्तेमाल अनिवार्य किया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्सबधी so क्या है; 

(ग) विशेषकर बीएसएनएल द्वारा इस संबध में अब तक 

क्या कदम उठाए गए है तथा नवीकरणीय/संकर ऊर्जां आधारित 

कितने टावर अब तक राज्य wa ओंपरेटर-वार चालू किए गए 

हे; 

(घ) क्या सरकार gaa क्षेत्र में एशियाई विकास बैक 

(एडीबी) से हरित पहल हेतु आसान शर्तों पर ऋण प्राप्त 

करना चाहती टै; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी alo एवं वर्तमान स्थिति 

क्या है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मे राज्य मत्री 

तथा पोत परिवहन dara में राज्य मत्री {श्री मिलिन्द 

देवरा): (क) ओर (ख) दूरसंचार विभाग ने हरित ऊर्जा 

[सौर फोटो वोल्टिक (एसपीवी) एवं एसपीवी-पवन संकर] का 

प्रयोग करते हए इसकी तकनीको साध्यता तथा वित्तीय व्यवहार्यता 

की जांच ea के लिए सार्वभोमिक सेवा दायित्व निधि 

(यूएसओएफ) ओर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 
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(THURS) के सहयोग से युएसओएफ के पहले चरण के 

स्थलों मे 20 प्रायोगिक परियोजनाएं आस्म कौ है 

दूरसंचार विभाग ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण 

(ट्राई) कौ हरित दूरसंचार कौ ओर एक दुष्टिकोण नामक 

शीर्षक के अधीन दी गई दिनांक 12.04.2011 कौ सिफारिशों 

के आधार पर जनवरी, 2012 में gaa क्षेत्र को पर्यावरण 

अनुकूल बनाने के लिए fran दिए al 

सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र म हरित प्रोद्योगिकियों को लागू 

करने के लिए निर्देश जारी किए जिनमें यह उल्लेख किया 

गया कि वर्षं 2015 तक कम से कम 50% सभी ग्रामीण 

योवर् ओर 20% शहरी dat को संकट विद्युत (नवीकरणीय 

ऊर्जा प्रौद्योगिकियां (आरर्दरी) + fae विद्युत) द्वारा संचालित 

किया जाना है ओर वर्षं 200 तक 75% ग्रामीण eat एवं 

33% शहरी gar संकर विद्युत से संचालित किए जाने हेै। 

ये निर्देश केवल सौर ऊर्जा के लिए नहीं बल्कि नवीकरणीय 

ऊर्जा प्रद्योगिकियों के लिए थे। ये लक्ष्य ग्रिड/गैर fas स्थलों 

मे भेदभाव न करते हुए समग्र आधार पर निर्धारित किए गए 

थे। 

(ग्) बीएसएनएल द्वारा नवीकरणीय।संकट ऊर्जा से जिन 

Ziad को राज्य-वार कार्यशील बनाया गया था उन cat कौ 

संख्या संलग्न विवरण मेँ दी गई है। अन्य दूरसंचार प्रचालकों 

द्वारा लगभग 2517 at परियोजनाओं का निष्पादनं किया 

जा रहा है ओर उनका राज्य-वार व्यौरा उपलब्ध नहीं 2! 

(घ) जी, नहीं 

(ड) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए शून्य। 

विवरण 

बीएसएनएल के नवीकरणीय,संकर ऊर्जा द्वारा संचालित दूरसंचार cad का राज्य वार at 

क्र.सं राज्य सोर ऊर्जा द्वारा हाइब्रिड द्वारा कुल टावर 

संचालित रावरों संचालित रावरो 

कौ संख्या कौ संख्या 

1 2 3 4 5 

1. बिहार 01 00 01 

2. छत्तीसगद 01 01 
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1 2 3 4 5 

3. गुजरात 01 01 

4 हरियाणा 06 00 06 

5 हिमाचल प्रदेश 18 18 

6 जम्मू ओर कश्मीर 16 16 

7. ञ्ञारखंड ) 01 01 

8. कर्नारक 03 01 04 

9. केरल 05 00 05 

10. पंजाब 04 04 

11. महाराष्ट 02 01 03 

12. राजस्थान 05 05 

13. सिक्किम 02 02 

14. तमिलनाडु 03 01 04 

15. पूर्वोत्तर क्षेत्र 19 00 19 

16. ओडिशा 00 01 01 

17. पश्चिम बंगाल 01 01 

18. उत्तर प्रदेश (पश्चिम) 05 05 

19. उत्तराखंड 26 26 

कुल 118 05 123 

स्पीड पोस्ट tant (ख) उक्त सेवा के अंतर्गत शामिल किए गए जिलों 

2244. श्री नलिन कुमार कटीलः 

श्री एन. धरम सिंहः 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

हैः 
(क) देश में स्पीड पोस्ट a4 का राज्य-वार व्यौरा क्या 

तथा गांवों की राज्य-वार संख्या कितनी है; 

(ग) क्या इस सेवा के अतिर्गत बहुत से ग्राम aie एवं 

हुबली सहित जिला मुख्यालयों को शामिल नहीं किया गया 2; 

(घ) यदि हां, तो तत्संक्धी राज्य-वार व्यौरा. क्या है तथा 

शामिल नहीं किए गए ग्राम व्लोकों एवं जिलों में स्पीड पोस्ट 

सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम sau 

गए दहै; ओर
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(ड) सभी जिला मुख्यालयों एवं गांवों को कब तक 

स्पीड पोस्ट सुविधा प्रदान किए जानै की संभावना 2? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मत्री 

(st. क्रुपारानी किल्ली): (क) डाक विभाग कौ डाक 

नैरवर्क का इष्टतम उपयोग परियोजना के अंतर्गत स्पीड पोस्ट 

केन्द्र के नेटवर्क ओर संख का पुनर्गठन किया गया है। स्पीड 

पोस्टर केन्द्र या तो राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट ses हब रै अथवा 

अतरा-सर्किल see हब zi 89 राष्ट्रीय स्पीड the छंटाई हब 

है तथा 146 अंतरा-सर्किल sed हब है। राष्टीय छटाई हों 

ओर अतरा-सर्किल wal की, राज्य-वार, सूची संलग्न विवरण- 

मेँ दी गहु tt 

(ख) स्पीड पोस्ट सेवा के तहत कवर किए गए जिलों 

कौ राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-॥ A दी गई है। ग्रामीण 

क्षेत्र मेँ स्थित विभागीय डाकघर स्पीड पोस्ट बुकिंग सुविधा 

उपलब्ध करा रहे है तथा शाखा डाकघर स्पीड पोस्ट बुकिंग 
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के लिए प्राधिकृत नहीं है। तथापि ग्रामौ के feu निर्दिष्ट स्पीड 

पोस्ट वस्तुओं का वितरण देश भर में करिया जाता है। 

(ग) जी नही, सभी जिला मुख्यालयों को स्पीड पोस्ट 

सेवा के तहत शामिल किया गया ti ग्राम aia स्तर में 

see अलग से नहीं रखे जाते है, तथापि कुरु sen 

को छोडकर दूरस्थ ओर पर्वतीय क्षेत्रो में स्थित सभी विभागीय 

डाकघर स्पीड पोस्ट सेवा उपलब्ध करा रहे है। हुबली के 47 

ग्रामों 4 से 3 ग्रामं में स्पीड पोस्ट बुकिंग सुविधा उपलब्ध 

है तथा स्पीड पोस्ट वितरण कौ सुविधा सभी 47 ग्रामं में 

उपलब्ध कराई जाती है। 

(घ) ओर (ड) ग्राम स्तर सहित देश में सभी स्तरों 

पर स्पीड पोस्ट सेवा उपलब्ध करना एक सतत् प्रक्रिया ZI 

स्पीड पोस्ट सेवा ग्रामक कौ आवश्यकताओं, व्यवसाय कौ 

प्रत्याशित मात्रा, आर्थिक लाभ प्रदता, प्रचालनात्मक व्यवहार्यता 

ओर उपयुक्त परिवहन को ध्याने मेँ रख कर प्रदान की जाती 

है। 

विवरण I 

स्पीड Uke Bee sal कै राज्य-वार सूची 

राज्य क्र.सं Bee हब का नाम 

1 2 3 

आध्र प्रदेश 1 हैदराबाद 

2 कुरनूल 

3 तिरूपति 

4 विजयवाड़ा 

5 विशाखापतनम 

6 बारगल 

अरुणाचल प्रदेश - - 

असम 1 गुवाहारी 

बिहार 1 गया 

मुजफ्फरपुर 
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छत्तीसगद 

दिल्ली 

गुजरात 

गोवा 

हरियाणा 

हिमाचल प्रदेश 

जम्मू ओर कश्मीर 

was 

कर्नारकं 

अहमदाबाद 

राजकोर 

सूरत 

वडोदरा 

पणजी 

अंबाला 

Tema 

करनाल 

रोहतक 

शिमला 

पठानकोट 

जम्मू 

श्रीनगर 

धनबाद 

जमशेदपुर 

रांची 

बगलौर 

बेलगाम 

बिरूर 

गुलबर्ग 

हौसपेट 
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केरलं 

मध्य प्रदेश 

महाराष्ट 

मणिपुर 

मिजोरम 

मेघालय 

नागालैंड 

ओडिशा 

हुबली-धारवाड् 

मंगलोर 

मैसूर 

कन्नूर 

कोच्चि 

कोक्चिकोड 

धिरूवल्ला 

त्रिसूर 

Fas 

भोपाल 

ग्वालियर् 

इंदौर 

जबलपुर 

ओरगानाद् 

मुम्बई 

नागपुर 

पुणे 

इम्फाल 

भुवनेश्वर 

संबलपुर 

बरहामपुर 
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पंजाब 

राजस्थान 

सिक्किम 

त्रिपुरा 

तमिलनाडु 

उत्तर प्रदेश 

अमृतसर 

dere 

जालंधर 

लुधियाना 

पटियाला 

अजमेर 

जयपुर् 

जोधपुर 

विल्लूपुरम 

तिरूनेलवेली 

आगरा 

इलाहाबाद 

बरेली 

गाजियाबाद 

गोरखपुर 

कानपुर 

लखनऊ 
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] 2 3 

8 मुरादाबाद 

9 नोएडा 

10 वाराणसी 

उत्तराखंड ] देहरादून 

पश्चिम बंगाल 1 बर्दधवान 

2 हावड़ा 

3 खडकपुर 

4 कोलकाता 

5 सिलिगुडी 

स्पीड पोस्ट अतरा-सर्किल हबों कौ राज्य-वार सूची 

राज्य क्र.सं अतरा-सर्किल हब का नाम 

आंध्र प्रदेश 1 राजामुदरी 

2 अनतपुर 

3 TS 

4 इलुरू 

5 नेल्लोर 

6 निजामाबाद् 

7 asm 

8 अगोले 

9 खम्मम 

10 करीमनगर 

11 नालगोंडा 

12 श्रीकाकुलम 

अरुणाचल प्रदेश 1 ईटानगर 

आसम जोरहर 
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1 2 3 

2 सिलचर 

3 तिनसुकिया 

4 तेजपुर 

5 नगांव 

बिहार् 1 क्यूल 

2 छपरा 

3 भागलपुर 

छत्तीसगद् 1 बिलासपुर 

2 जगदलपुर 

3 राजग 

4 दर्ग 

गुजरात 1 भरूच 

2 भावनगर 

3 गोधारा 

4 हिम्मतनगर 

5 जामनगर 

6 जूनागद् 

7 मेहसाणा 

8 आणंद 

9 भुज 

10 वलसाड 

11 पालनपुर 

12 सुरेन्द्रनगर 

गोवा _ 

हरियाणा 1 हिसार 
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हिमाचल प्रदेश 

जम्मू ओर कश्मीर 

द्यारखंड 

कर्नाटक 

केरल 

मध्य प्रदेश 

महाराष्ट 

रिवाडी 

फरीदाबाद 

मंडी 

कागडा 

सोलन 

हमीरपुर 

SEATS 

बी. देवधर 

हजारीबाग रोड 

TTA 

बागलकोट 

कमता 

बीजापुर 

पालाक्कड 

छिन्दवाडा 

सागर 

गुना 

खंडवा 

उज्जैन 

इटारसी 

बालाघाट 

सतना 

रतलाम 

नासिक रोड 
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1 2 3 

2 भुसावल 

3 धुले 

4 रत्नागिरी 

5 कोल्हापुर 

6 सतारा 

7 अहमदनगर 

8 सोलापुर 

9 अमरावती 

10 अकोला 

11 चंद्रपुर 

12 परभणी 

13 मिरज 

14 पनवेल 

15 गोन्दिया 

16 मलकपुर 

17 यवतमाल 

मणिपुर - 

मिजोरम 1 आटूर्जोल 

मेघालय 1 शिलांग 

नागालैड 1 दीमापुर 

ओडिशा 1 कटक 

2 बालासोर 

3 राउरकेला 

4 aye 

5 जाजपुर रोड 
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1 2 3 

6 बोलंगीर 

7 टेकानाल 

पंजाब 1 फिरोजपुर 

2 होशियारपुर 

3 भरिडा 

राजस्थान 1 उदयपुर 

2 बीकानेर 

3 कोरा 

4 सीकर 

5 अलवर 

6 फाल्ना 

7 भीलवाडा 

8 भरतपुर 

9 श्रीगंगानगर 

10 सवाईमाधोपुर 

सिक्किम 1 रगो 

त्रिपुर 1 अगरातला 

तमिलनादु 1 इरोड 

2 करायकुडी 

3 BRIER 

4 तिरूपुर 

5 विरूधुनगर 

6 वृधाचलम 

7 मइलादुतुराय 

8 तूतीकोरन 
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1 2 3 

9 जोलारपेट्टेई 

10 नगरकोइल 

उत्तर प्रदेश 1 अलीगढ 

2 मऊ 

3 कासगंज आरएमएस 

4 इटावा 

5 आसी 

6 गोंडा 

7 मेरठ 

8 मुजफ्फरनगर 

9 सहारनपुर 

10 शाह जहापुर 

11 फैजाबाद 

12 रायबरेली 

13 खीरी 

14 बांदा 

15 वस्ती 

16 फरूखाबाद 

17 मिर्जापुर 

18 जौनपुर 

उत्तराखंड 1 हरिद्वार 

2 रुद्रपुर 

3 रुद्रप्रयाग 

4 अल्मोड़ा 

5 पौडी 
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1 3 

6 पिथौडागद् 

पश्चिम बंगाल apa 

2 बुरहमपुर 

3 ate व्लेयर 

4 पुरूलिया 

5 रानाघार 

6 संथिया 

7 सियाल्दह 

8 माल्दा 

9 आसनसोल 

विवरण 7 
1 2 3 

स्पीड पोस्ट सेवा के sila war किए गए 

राज्यवार जिलों कमी सख्या 9, हिमाचल प्रदेश 12 

क्र. रज्य का नाम स्पीड पोस्ट सेवा के 10. जम्मू ओर कश्मीर 22 

स. अंतर्गत कचम् किप् 11. ल्ञारखड 24 

गए जिलों की संख्या 
12. कर्नारक 30 

1 2 3 
13. केरल 14 

1. आन्ध्र प्रदेश 23 
14. मध्य प्रदेश 51 

2. असम 25 
15. महाराष्ट 35 

3. विहारं 38 
16. मणिपुर 09 

4, छत्तीसगढ 27 
17. त्रिपुरा 08 

5. दिल्ली 11 
1६. मिजोरम 08 

6. गोवा 02 
| 19. नागालैँड 11 

7. गुजरात एवं दमन ओर दीव 35 
20. अरूणाचल प्रदेश 18 

8. हरियाणा 21 
21. पेघालय 12 
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1 2 3 

22. ओडिशा 30 

23. पंजाब ओर संघ wees चंडीगद . 23 

24. राजस्थान 33 

25. सिक्किम 04 

26. तमिलनाडु ओर पुदुचेरी 33 

27. उत्तर प्रदेश 75 

28. उत्तराखंड 13 

29. पश्चिम बंगाल 21 

30. अंडमान ओर निकोबार gage 03 

कुल 671 

सूचना प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग 

2245. प्रो. रजन Wale यादवः 

श्री एस.आर. war: 

श्री वत्ता wa: 

श्री यज्ञवीर सिंहः 

श्री नीरज शेखरः 

श्री वैजयंत पांडाः 

डो. भोला सिंहः 

श्री पी. fava: 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या कछ सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों को प्रख्यात 

व्यक्तित्वों की छवि धूमिल करने तथा किसी कौ लोकप्रियता 

को बनावटी तौर पर बढाने के लिए सोशल नेटवर्किग aera 

मीडिया के दुरुपयोग मै लिप्त पाया गया है; 

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों तथा चालू at के 

दौरान पाए गए te मामलों का वर्ष-वार एवं राज्यवार व्यौरा 

क्या है; 
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(ग) एसी आईटी कंपनियों के विरुद्ध अश्लील सामग्री 

जैसे आपत्तिजनक एवं अश्लील सामग्री भी सोशल नेटवर्किग 

साइटों पर पोस्ट कौ जाती है; 

(घ) क्या भारत विरोधी भावनाओं एवं अश्लील सामग्री 

BQ आपत्तिजनक एवं अश्लील सामग्री भी सोशल नेरवरकिग 

साइटों पर पोस्ट की जाती दहै; ओर 

(ङ) यदि a, तो तत्संब॑धी ao क्या है तथा एसी 

सामग्री पोस्ट करने के लिए Ww नेरवर्किंग साइट एवं 

कपनियो/व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई at 

गयी है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री 

तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य पत्री (श्री मिलिन्व 

देवरा): (क) ओर (ख) मीडिया मे समाचार प्रकाशिते हुए 

ह fe इनवेस्टिगेटिव वेबसाइट कोबरापोस्ट नै site ay 
aga नामक एक fen आपरेशन किया है जिसके जरिए यह 

मालूम हुआ कि सोशल मीडिया पर प्रबधन सेवाएं प्रदान करने 

वाली सूचना प्रोद्योगिकौ कंपनियों ने कृत्रिम रूप से किसी कौ 
लोकप्रियता को बनावरी तौर पर sere विख्यात दस्तिथों की 

छवि को धूमिल करने के लिए फेसबुक, fea ओर qaqa 
जैसे सोशल मीडिया dat का win किया है। 

तथापि, इस प्रकार कौ किसी गतिविधि के लिए किसी भी 

सूचना प्रौद्योगिकौ कंपनी के विरुद्ध गत तीन वर्षो तथा चालू 
वर्ष मेँ सरकार को इस तरह की कोई विशिष्ट शिकायत/घटना 

के बारे मेँ जानकारी नहीं दी गई है। 

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता है। 

(घ) ओर (ङ) विशिष्ट प्रसंगोघरनाओं के संबंध में 

विचारों, गतिविधियों तथा घटनाओं ओर विचारौ/मतों को प्रकट 

करने ओर आपस में oe ga करने के लिए सोशल 

नेरवर्किंग सादरे प्रयोक्ताओं को समर्थं बनाने के लिए एक 

Sra माध्यम,/मच के रूप में उभरी है। कुछ समूहो 
ओर व्यक्तियों ने विविध प्रयोजनों के लिए इन सोशल 

नेरवर्किग साइटों पर सामग्री पोस्ट at है जिसे समाज के एक 

वर्गं से जोडा जा सकता टै ओर फायदे के लिए इसका प्रयोग 

किया Tal कई समूहों ने इन साइटों पर we विरोधी 

भावनाओं ओर अश्लील सामग्री win करने जैसे प्रयोजनों के 

लिए इनमें आपतिजनके सामग्री पोस्ट की रै। अधिकांश 

नैटवर्किंग wed देश से बाहर होस्ट की जाती है।
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सरकार नै इस दिशा में निम्नलिखित कार्यवार्हयां की हैः 

() सरकार ने सूचना vee अधिनियम की धारा 

79 के अर्तर्गत सूचना delet (माध्यम दिशानिर्देश) 

नियमावली, 2011 को अधिसूचित किया 21 इसमें 

राष्ट्रीय ओर अंतरराष्टीय नैरवकिंग सारो समेत 

माध्यस्थों से यह अपेक्षित है कि अपने कर्तव्यं का 

निर्वाह करते हुए वे उचित सावधानी adit ओर 

कम्प्यूटर संसाधनो के प्रयोक्ताओं को एेसी किसी 

भी सूचना को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधन 

प्रकाशित, प्रेषण, अद्यतन ओर Gat नही करने कौ 

जानकारी देगे, जो किसी भी प्रकार से हानिकारक, 

आपत्तिजनक, नाबालिगों को प्रभावित करने वाली 

ओर गैर कानूनी हे। इस नियमों में यह भी अपेक्षित 

है कि माध्यस्थ प्रयोक्ताओं तथा प्रभावित safety 

संगठनों से शिकायत प्राप्त होने पर उनका समाधान 

करने के लिर् शिकायत अधिकारियों कौ नियुक्ति 

करेगे। 

0) सरकार ने 17 अगस्त, 2012 को राष्ट्रीय ओर 

अतरराष्टीय सोशल नेटवर्किंग साइटों समेत सभी 

माध्यस्थों को एक परामर्शं जारी किया जिसमें उन्हें 

सलाह दी me कि वे अपनी वेबसाइट पर होस्ट 

कौ गई हानिकारक ओर fast सूचना सामग्री 

को अशक्त करे। 

1) सरकार tet सूचना सामग्री को प्रभावी ओर सक्षम 

तरीके से अशक्त करने के लिए सोशल नेटवर्किग 

साइटों समेत माध्यस्थों कै साथ लगातार बातचीत 

कर रही 2 

(हिन्दी) 

विधिक सलाह के लिए लंबित wee 

2246. श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाहः क्या विधि 

ओर न्याय मंत्री यह वतानै कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या बहुत महत्वपूर्णं मामलों तथा विभागों के 

कार्यकरण से संबंधित बहुत सी wet कई वर्षो से विधिक 

सलाह हेतु सरकार के पास लंबित है; 
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(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षो के प्रत्येक ad तथा 

चालू वर्षं के दौरान कितनी एेसी wed लंबित है; 

(ग) सेबी, भूमि अधिग्रहण, सडक परिवहन तथा प्रमुख 

परियोजनाओं से yet फाइलों के लंबन के क्या कारण है; 

ओर 

(घ) एसी weal पर॒ विधिक सलाह प्रदान करने के 

लिए क्या कदम उठाए गए है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मत्री तथा विधि ओर 

न्याय मत्री (श्री कपिल fae): (क) से (घ) जानकारी 

एकत्रित कौ जा रही है ओर सभा परल पर रख दी जाएगी 

(अनृकाद्। 

शहरी बेरोजगारी 

2247. चौधरी लाल सिंहः 

श्रीमती ज्योति gd: 

श्री एम.के. राघवनः 

श्री एम. वेणुगोपाल रेडडीः 

क्या आवास ओर शहरी गरीबी saga मत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या पिछले तीन वर्षो के प्रत्येक वर्ष एवं चालू 

वर्षं के दौरान देश के शहरी क्षेत्रं मे बेरोजगारी की स्थिति 

संबंधी कोई अध्ययन सरकार ने कराया है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा एवं परिणाम क्या है 

तथा उनमें से कितने बेरोजगार एवं कितने अकुशल बेरोजगार 

है; 

(ग) शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित राशि 

का व्यौरा क्या है तथा उपर्युक्त अवधि के दौरान राज्य/संघ 

राज्यक्षेत्र-वार क्या लक्ष्य निर्धारित/हासिल feu गए है; 

(घ) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना तथा शहरी 

गरीबो मे रोजगार wads हेतु कौशल प्रशिक्षण के अतर्गत 

प्रशिक्षण देने के लिए पहचाने गए संस्थानों का व्यौरा क्या 

है; ओर
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(डः) इन योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों का राज्य-वार 

व्यौरा क्या है तथा देश के शहरी क्षेत्रं मेँ शिक्षित बेरोजगारों 

को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम 

उठाए गए है? 

आवास ओर शहरी गरीबी saga मत्री (st गिरिजा 

व्यास): (क) ओर (ख) आवास एवं शहरी गरीबों उपश्मन 

मंत्रालय द्वारा देश के शहरी क्षत्रं A बेरोजगारी कौ स्थिति 

संबधी कोई अध्ययन नहीं कराया गया zt 

(ग) स्वर्णं जयंती शहरी रोजगार-योजना (एसजेएसआरवाई) 

का एक घटक शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम है। एसजेएसआरवाई 

के ata निधियां रान्यो/(संघ-राज्य क्षेत्रं को समग्र रूप मं 

रिलीज की जाती @ विगत तीन वर्षो तथा चालू वर्ष के 

दौरान एसजेएसआरवा्ई के अतर्गत॒राज्य/संघ राज्य क्षत्र-वार 

रिलीज कौ गर्ह निधियों तथा एसजेएसआरवाई के घरके शहरी 

स्वरोजगार कार्यक्रम (यूएसर्ईपी) के अंतर्गत ela लक्ष्य 

संलग्न विवबरण-। तथा विवरण-॥ में दिए गए Zz 
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(a) स्वर्णं ज्यती शहरी रोजमार-योजना (एसजेएसआरबारई) 

स्कौम संबंधित राज्य/संघ ॒राज्य-क्षेत्र सरकारों के माध्यम सं 

कार्यान्विति की जा रही है। स्कीम के अंतर्गत, कोशल प्रशिक्षण 

संस्थानों कौ पहचान राज्य/संघ राज्य-क्ेत्र सरकारों द्वारा अपने 

स्तर पर कौ जाती है। de योजना राज्य सरकारों द्वारा 

कार्यान्वित की जा रही है, केन्द्रीय स्तर पर किसी भी कौशल 
प्रशिक्षण संस्थान की पहचान नहीं कौ गई है। 

(ङ) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एसजेएसअरवाई 

की स्कीम के अन्तर्गत लाभार्थियों को संख्या का राज्य/संघ 

राज्य at वार व्यौरा संलग्न विवरण । A दिया गया है। 

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय मेँ विद्यमान 

स्वर्णं जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के स्थान 

पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) ' 24 दिसंबर, 

2013 से शुरू की है। एनयूएलएम का ध्यान शहरी गरीबों 

को स्वावलंबी समूह बनाने, बाजार आधारित रोजगार के लिए 

कौशल विकास के अवसर सृजित करने तथा सुगमता से ऋण 

सुनिश्चित कराकर se स्वरोजगार उपक्रम मे सहायता करने 

पर॒ होगा। 

विवरण I 

m तीन at ओर चालू वर्ष के लिए स्वर्ण जयी शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) 

के aad जारी केन्द्रीय तिधिया 

(लाख रुपये मे) 

क्रमसं. Tae राज्यों के नाम 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

1 2 3 4 5 6 

1. आंध्र प्रदेश 3790.43 6910.24 8457.92 4865.25 

2. अरूणाचल प्रदेश 201.79 129.99 129.99 180.75 

3. असम 2869.96 3274.80 3413.28 2559.75 

4, विहार 0.00 1579.36 0.00 1755.75 

5. छत्तीसगदढ 1201.95 1921.96 2024.30 795.84 

6. गोवा 0.00 0.00 0.00 123.75 

7. गुजरात 839.27 3843.37 4855.11 2114.64 
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1 2 3 4 5 6 

8. हरियाणा 654.37 1597.70 1866.07 0.00 

9. हिमाचल प्रदेश 25.00 109.54 335.61 0.00 

10. जम्मू ओर कश्मीर 67.61 293.30 296.27 453.75 

11. इआारखंड 0.00 814.00 1782.29 0.00 

12. pale 3940.45 4874.28 5058.16 2327.79 

13. केरल 474.03 1970.37 2634.58 0.00 

14. मध्य प्रदेश 4570.13 5719.08 4743.32 3526.50 

15. महाराष्ट 9028.52 10304.04 10271.98 2018.40 

16. मणिपुर 448.43 399.65 399.65 0.00 

17. मेघालय 0.00 0.00 234.74 0.00 

18. मिजोरम 179.37 514.74 653.12 326.25 

19. नागालैंड 134.53 269.06 443.18 332.25 

20. ओडिशा 1650.75 2083.28 1669.30 1345.50 

21. पंजाब 0.00 2275.11 1344.04 0.00 

22. राजस्थान 2932.96 4187.60 1976.70 0.00 

23. सिक्किम 0.00 45.00 174.95 0.00 

24. तमिलनाडु 4267.63 6346.09 11221.33 4586.66 

25. त्रिपुरा 224.25 523.81 0.00 0.00 

26. उत्तराखंड 546.34 583.96 625.97 482.39 

27. उत्तर प्रदेश 7224.67 11119.01 4668.63 7011.00 

28. पश्चिम बंगाल 2169.31 5764.81 7500.54 2686.03 

29. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 18.75 23.34 9.27 0.00 

30. ass 39.26 147.13 68.21 102.00 

31. दादरा ओर नगर हवेली 8.79 8.65 0.00 0.00 

32. दमन ओर दीव 0.00 0.00 0.00 0.00 

33. दिल्ली 0.00 175.00 250.01 0.00 

34. पुदुचेरी 25.00 75.00 37.58 0.00 

कुल 47533.55 77883.27 77146.10 37594.25 
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विवरण II 

गत तीन वर्षो ओर चालू af के लिए स्वर्ण जयती wet रोजगार योजना (एसजेएसारवाई) के stra व्यक्तिगत 

सूक्ष्म उद्यम स्थापना (यृएसईफी) के लिए सहायित लाभार्थियो की सख्या 

क्रम राज्यो/संघ राज्यों 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

सं के नाम लक्ष्य उपलब्धि लक्ष्य उपलब्धि लक्ष्य उपलब्धि लक्ष्य उपलब्धि 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

lL आंध्र प्रदेश 1900 9005 4417 12259 5770 9387 6600 3083 

2 अरूणाचल प्रदेश 3 12 394 89 267 86 300 21 

3. असम 40 90 4598 126 3608 150 3500 0 

4. विहार 1003 0 3515 1396 2908 35 2400 0 

5. oie 602 1862 1154 2687 1570 3068 1500 764 

6 गोवा 51 0 148 14 109 35 150 4 

7. गुजरात 841 8015 3604 8914 4727 2845 5400 605 

8. हरियाणा 328 1606 1355 1511 1709 1733 2100 98 

9. हिमाचल प्रदेश 7 24 50 68 519 169 200 69 

10. जम्मू ओर कश्मीर 68 200 247 85 532 488 650 152 

11. wees 408 402 1337 81 1855 1541 1800 76 

12. कर्नाटक 1975 3527 4362 5080 5266 4476 5300 2282 

13. केरल 531 1065 1345 1668 2164 1914 3000 502 

14. मध्य प्रदेश 2291 16743 5299 11724 4980 15981 4800 3801 

15. महाराष्ट 4527 7449 9979 6708 12873 13043 11900 2345 

16. मणिपुर 6 8 1068 0 826 0 700 45 

17. मेघालय 5 52 565 0 335 34 450 6 

18. मिजोरम 5 216 501 359 495 372 500 94 

19. नागालैंड 4 130 376 296 514 120 500 0 

20. ओडिशा 827 5168 1950 2851 2011 3974 1900 535 

21. पंजाब 201 66 1478 59 2712 13 3000 34 

22. राजस्थान 1470 7305 3681 5727 4952 5607 3900 1325 

23. सिक्किम 1 80 63 106 118 73 150 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24. तमिलनादु 2139 3925 5272 5755 6777 5748 8500 4446 

25. त्रिपुरा 6 362 788 253 727 194 750 0 

26. उतराखंड 274 904 545 725 567 694 700 384 

27. उत्तर प्रदेश 3621 7402 11193 4605 9123 9503 9400 3033 

28. पश्चिम wet 1087 4412 4978 6346 6135 3895 7400 1503 

29. अंडमान ओर निकोबार 10 43 32 65 25 39 50 0 

द्वीपसमूह 

30. deme 21 112 201 429 147 209 200 98 

31. दादरा ओर नगर हवेली 5 0 24 5 21 12 50 0 

32. दमन ओर दीव 4 0 17 0 86 0 50 0 

33. दिल्ली 690 2298 325 306 420 410 2000 48 

34. पुदुचेरी 49 497 139 478 152 230 200 0 

कुल 25000 82980 74999 80775 85000 86078 90000 25354 

"समाप्त हो रहे माह अक्तुबर, 2013 के लिए wie शासित प्रदेशो से प्राप्त unten के अनुसार। 

विवरण Il 

स्वर्ण जयती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) की स्थापना से ही इसके अन्तर्गत 

शामिल लाभार्धियों की रान्य-वार सख्या 

(30.11.2013 कौ 

स्थिति के अनुसार) 

क्रम स. waa राज्यां व्यक्तिगत उद्यमं कौशल प्रशिक्षण समूह सूक्ष्म saat यूडन्ल्युएसपी के 

के नाम की स्थापना (qa मुहैया किये गये कौ स्थापना (यूडन्ल्यू उतिर्गत टी ओर 

के लिए सहायित लाभा्थियों कौ एसपी) के लिए सीएस के लिप 

लाभार्थियों कौ संख्या (एसरीर्ईपी- सहायित लाभार्थियों आवर्तीं निधि करे 

संख्या युपी ) कौ संख्या माध्यम से सहायित 

लाभार्थियों कौ संख्या 

1. आंध्र प्रदेश 135298 184739 69077 185000 

2. अरूणाचल प्रदेश 588 596 173 16 
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1 2 4 5 6 

3. असम 9008 9386 225 208 

4. विहार 27888 211051 20571 894 

5. worden 21224 26968 1691 9192 

6. गोवा 595 1570 60 104 

7. गुजरातं 81965 213541 2203 16180 

8. हरियाणा 30090 57395 8485 1681 

9. हिमाचल प्रदेश 2347 5593 456 39 

10. way ओर कश्मीर 13407 30297 304 49 

ll. आारखंड 3735 24171 932 317 

12. कर्नाटक 79441 405523 52159 140826 

13. केरल 26827 60071 28147 13637 

14. मध्य प्रदेश 207943 466770 19709 43910 

15. महाराष्ट 107624 451762 203731 67856 

16. मणिपुर 302 11325 1315 88 

17. मेघालय 1978 2031 135 52 

18. fray 845 18038 434 10699 

19. नागालैड 1483 414 215 747 

20. ओडिशा 72717 80138 45743 5925 

21. पंजाब 8918 23823 220 106 

22. राजस्थान 101368 107175 5851 7023 

23. सिक्किम 573 397 70 203 

24. तमिलनाडु 73786 186137 131699 52885 

25. त्रिपुरा 14010 20870 2230 1351 
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1 2 3 4 5 6 

26. उत्तराखंड 2914 4793 25 69 

27. उत्तर प्रदेश 218739 356984 16109 63023 

28. पश्चिम बंगाल 52899 167579 46140 38602 

29. अंडमान ओर निकोबार 181 1 6 6 

द्वीपसमृह 

30. चंडीगद 1584 8680 212 34 

31. दादरा ओर नगर हवेली 69 219 0 1 

32. दमन ओर दीव 68 0 0 0 

33. दल्ली 1846 3835 114 16 

34. पुदुचेरी 4644 9645 4380 1526 

कुल 1306904 3151517 662821 662325 

( हिन्दी) (ग) क्या सरकार का विचार उत्तराखंड सहित देश मेँ 

fast क्षेत्रों का विकास 

2248. श्री agraa cnt: 

श्रीमती रमा देवीः 

श्री हरीश चौधरीः 

श्री भीष्प शंकर wh कशल तिवारीः 

राजकुमारी रत्ना सिंहः 

क्या प्रधान पत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) देश में पडे कषत्रं कौ पहचान करने के feu 

सरकार द्वारा किन मानदंडों का इस्तेमाल किया गया तथा 

मानदंडों के अनुसार पहचाने गए राज्य-वार जिले कौन से है; 

(ख) इस उदेश्य हेतु आवंटित/उपयोग कौ गयी राशि 

सहित इन क्षेत्रों के संतुलित विकास के राज्य-वार क्या प्रयास 

किए mys से कार्यक्रम लागू किए गए तथा तत्संब॑धी 

परिणामस्वरूप हासिल उपलब्धियां क्या है; 

fase dal एवं जनजातीय dal के अवसंरचनात्मक विकास 

हेतु नयी योजनाएं बनाने का है; ak 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है तथा इस 

उदेश्य हेतु संभावित आवंटित राशि कितनी है? 

संसदीय कार्यं मंत्रालय A राज्य मत्री तथा योजना 

मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) ओर 

(ख) कार्यान्वयनाधीन केन्द्र प्रायोजित स्कौमो/प्लैगशिप कार्यक्रमों 

के अतिरिक्त, देश में fies जिलों के विकास हेतु विशिष्ट 

स्कौम, frost aa अनुदान निधि (बीआरजीएफ) का जिला 

घटक है, जिसे चिहित जिलों में स्थानीय अवसंरचना मेँ 

महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने हेतु राज्य सरकारों के प्रयासों 

मे सहयोग देने के मुख्य उदेश्य के साथ 2006-07 मेँ शुरू 

किया गया था। इस स्कौम के तहत 250 जिलों को शामिल 

करने हेतु चिहिनत किया गया em 250 जिलों कौ ga सुची 

मे, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (एनञआरईजीपी) के 

प्रथम चरण के तहत आने वाले 200 जिले तथा aed क्षेत्रीय
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असंतुलनों को दूर करने से संबंधित अंतर मंत्रलयी area 

(आईएमरीजी) द्वारा 17 सामाजिक-आर्थिक परिवर्तको के आधार 

पर॒ चिहिते किए गए 170 जिले शामिल थे। 120 जिले इन 

दोनों सूचियों A शामिल थे। आरईएमटीजी द्वारा उपयोग किए 

गए 17 मानदंडों कौ सूची संलग्न विवरण-। मे दी गर्ह है। 

एनआारईजीपी जिलों को समान महत्व वाले तीन मानदंडों 

नामतः प्रति कृषि संबधी कामगार उत्पादन मूल्य, कृषि मजदूरी 

द्र ओर जिले कौ अ.जा./अ.ज.जा. जनसंख्या का प्रतिशत, पर 

आधारित पिछडेपन के सूचकांक के आधार पर चिदहिनत किया 

गया था। 

बीआरजीएफ के जिला घटक के तहत aA वाले जिलों 

कौ संख्या को 2012-13 से, बदाकर 272 कर दिया गया था, 

जो कि मुख्यतया मूल जिलों मे से नए जिले बनाए जाने 

कौ वजह से किया गया था। 272 जिलों कौ सूची संलग्न 

विवरण-। मे दी गई है। 

. बीआरजीएफ के जिला घटक के अतिरिक्त, बीआरजीएफ 

के राज्य घटक के तहत बिहार के लिए विशेष योजनाओं, 

ओडिशा के केबीके जिलों के लिए विशेष योजना तथा पश्चिम 

ama के लिए विशेष योजना को भी कार्यान्वितं किया जा 

रहा है। इसके अतिरिक्त, चालू वर्षं में यह निर्णय लिया गया 

है कि 2010-11 से 2012-13 तक कौ अवधि के दौरान 
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कार्यान्वित, चुनिंदा जनजातीय ओर free जिलों के लिए 

एकोकृत कार्ययोजना (आईएपी) के तहत आने वाले 82 

जिलों तथा “वामप sya से ग्रस्तं जिलों के लिए अतिरिक्त 

केन्द्रीय सहायता'' नामक स्कीम के माध्यम से छः अतिरिक्त 

जिलों (कुल 88 जिलों) को सहायता देना जारी रखा om 

बीआरजीएफ के जिला घटकं ओर बीआरजीएफ के राज्य 

घटक जिसमे विहार, ओडिशा के केबीके जिलों ओर पश्चिम 

बंगाल के लिए विशेष योजनाएं शामिल रहै तथा चुनिंदा 

जनजातीय ओर fred जिलों के लिए एकीकृत कार्य योजना 

के तहत राज्य सरकारों को किए गए आवंटन ओर जारी की 

गर्ह राशि संलग्न विवरण-।॥ A दी गई Zi 

बीरजीएफ के जिला घटक कौ निगरानी पंचायती राज 

मंत्रालय द्वारा की जा रही है ओर राज्य घटक के तहत शुरू 

को गई परियोजनाओं कौ प्रगति कौ निगरानी योजना आयोग 

द्वारा कौ जा रही है। आईएपी के तहत, प्रगति कौ सूचना 

एमआईएस http://pcserver.nic.in/iapmis पर उपलब्ध हे 

जो यह दर्शाती है fe शुरू किए गए 103901 कार्यो मे से 

आज कौ तारीख तक 86566 कार्य परे किए जा चुके ZI 

(ग) ओर (घ) उत्तराखंड सहित देश के fase क्ष्रों 

ओर जनजातीय at के अवसंरचनात्मक विकास के लिए at 

नई स्कीम तैयार करने का फिलहाल कोई प्रस्तावं नहीं है। 

विवरण J 

पिच्डे fact कौ पहचान के लिए aed क्षेत्रीय sage को दुर aed हेतु अतर मत्रालयी 

कार्यदल द्वारा अपनाये गय 17 मानदण्ड कौ सूची 

1. आर्थिक 

0) प्रति व्यक्ति fee 

(ii) प्रति व्यक्ति wa 

कृषि श्रमिकों का % 

(iv) कृषि मजदूरी 

(५) प्रति कृषि मजदूर उत्पादनं 

2. सामाजिक ओर शैक्षणिक



717 Wat के 27 अग्रहायण, 1935 (शक) लिखित उत्तर 718 

(1) अनुसूचित जाति (आ.जा.) जनसंख्या का % 

(11) अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) जनसंख्या का % 

1) महिला साक्षरता दर 

(५) विशेष आयु-वर्ग कौ जनसंख्या कौ तुलना मे माध्यमिक विद्यालयों का अनुपात 

(४) सकल नामांकन अनुपात कक्षा [शा (जायु 6-13 वर्ष) 

3. स्वास्थ्य 

4) FS मृत्यु द्र 

4) नवजात मृत्यु द्र 

(11) संस्थागत डिलीवरी 

(iv) पूर्णं प्रतिरक्षण 

4. सुविधाए 

(i) बिजली कौ सुविधा से वंचित परिवारों का % 

Gi) वैके सुविधा cA वाले परिवारों का % 

(7) 500 He से अधिक दूरी के पेयजल स्रोतों वाले परिवार का % 

विवरण I 

fest क्षेत्र अनुदान निधि के जिला veal के अतगत शामिल 272 जिल की सूची 

आंध्र प्रदे 

1. आदिलाबाद 2. अनन्तपुर 

3. Tag 4. कुड्डापाह 

5. करीमनगर 6. खम्मम 

7. Wey नगर 8. मेडक 

9. नलगौँडा 10. निजामाबाद 

11. test 12. विजियानगरम 

13. वारगल 

अरुणाचल प्रदेश 

1. अपर सबन्सीरी 

बारपेटा 

असम 

2. बोगियागांव 
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11. 

13. 

प्रश्नो के 

wan 

गोलपाड़ा 

ala अनगलोंग 

लखीमपुर 

नार्थं कचार हिल्स 

बक्सा 

अररिया 

बका 

भागलपुर 

TR 

गया 

जमुई 

कैमूर (भभु) 

खगडिया 

लखीसराय 

मधुबनी 

मुजफ्फरपुर 

नवादा 

पटना 

पूर्णिया 

सहरसा 

सारण 

शिवहर 

सुपौल 

AIT 

खस्त्र् 

18 दिसम्बर, 2013 

विहार 

छत्तीसगद 

10. 

12. 

लिखित उत्तर 

धेमजी 

हेलकान्डी 

कोकराञ्चार 

मरीगांव 

faa 

ओसगाबाद 

बेगुसराय 

भोजपुर 

द्र्भगा 

गोपालगंज 

जहानाबाद 

करिहार 

किशनगंज 

मधेपुरा 

मुगेर 

नालंदा 

पश्चिम चम्पारण 

पूर्वीं चंपारण 

रोहतास 

समस्तीपुर 

शेखपुर 

सितामदी 

वैशाली 

सिवान 

बिलासपुर
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13. 

15. 

11. 

13. 

प्रश्नो के 

दतेवाडा 

जशपुर 

कंकेर 

कोरिया 

TATE 

सुरगुजा 

बिजापुर् 

बनासकटठा 

द्ग 

पंच महाल्स 

महेन्द्रगढ़ 

चम्बा 

पूंछ 

किश्तवाड् 

बोकारो 

aang 

दुमका 

गिरीडीह 

गुमला 

जमतारा 

लतेहार 

27 अग्रहायण, 1935 (शक) 

12. 

14. 

गुजरात 

हरियाणा 

हिमाचल प्रदेश 

2. 

जम्मू ओर कश्मीर 

2. 

द्मारखंड 

12. 

14. 

लिखित उत्तर 

धमतारी 

कबीरधाम 

कोरबा 

महासमुन्द 

राजनदगाव 

नारायणपुर 

दाहोद् 

नर्मदा 

साबरकठा 

सिरसा 

सिरमौर 

कुपवाड़ा 

WHat 

चतरा 

धनबाद 

गढ़वा 

गोड्डा 

हजारीबाग 

कोडरमा 

लोहरदणग्गा 

722



27. 

29. 

प्रश्नों के 

पाकुर 

सची 

सरायकेला खार्सवान 

पश्चिमी सिंहभूम 

रामगढ 

बीद्र 

दावणगेरे 

TAR 

पलक्कड 

बालाघार 

बेतुल 

arate 

fest 

was 

खडवा 

माडला 

राजगद 

सतना 

सहडोल 

शिवपुरी 

टीकमगद 

अशोकनगर 

STITT 

अलीराजपुर 

18 दिसम्बर, 2013 

कर्नाटक 

मध्य प्रदे 

16. 

18. 

20. 

22, 

लिखित उत्तर 

चित्रदुर्ग 

Terr 

यादगीर 

वायनाड 

wart 

छतरपुर 

धार 

गुना 

कटनी 

खरगांव 

पना 

रीवा 

सिओनी 

शिवपुर 

सिद्धी 

उमरिया 

बुरहानपुर 

क्िंदवाडा 

सिंगरौली 

724
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11. 

पर्नं के 

अहमदनगर 

ओरगाबाद 

चद्रापुर 

गडचिरौली 

हिगोली 

Agta 

चंदेल 

तमेगलांग 

री भुई 

पश्चिमी mi fees 

लवंगतलाई 

मोन 

वोखा 

किफरी 

बोलनगीर 

aang 

गजापरी 

्ारसुगडा 

कधमाल 

27 अग्रहायण, 1935 (शक) 

महाराष्ट 

10. 

12. 

मणिपुर 

मेघालय 

पिजोरम 

नागालैण्ड 

ओडिशा 

10. 

लिखित उत्तर 

अमरावती 

भंडारा 

नांदेड 

यवतमाल 

चुराचाँदपुर 

दक्षिणी गारो हिल्स 

al 

त्वेनसांग 

carte 

बौद्ध 

ठंकानाल 

गंजम 

कालाहांडी 

FA 

726
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11. 

13. 

Weal के 

कोरापुर 

मयूरभंज 

नोपाडा 

संबलपुर 

सुंद्रगद 

होशियारपुर 

बांसबाडा 

चितौड्गढ 

जैसलमेर 

्ञालावाड् 

सवाई माधोपुर 

रोक 

प्रतापगढ 

उत्तरी जिला 

कुड्डालोर् 

नागापदट्टनम 

तिरूमल्लई 

धलई 

अम्बेडकर नगर 

बहरूच 

18 दिसम्बर, 2013 

पंजाब 

राजस्थान 

सिकिकम 

तमिलनाडु 

त्रिपुरा 

उत्तर प्रदेश 

12. 

14. 

16. 

18. 

20. 

10. 

12. 

लिखित उत्तर 

मलकागरी 

नबरगपुर 

Ta 

सोनपुर 

बारगद् 

बाड़मेर 

Sma 

जालौर 

करोली 

सिरोही 

उदयपुर 

डिडीगुल 

शिवगंगा 

विल्लुपुरम 

जआजमगद्द 

बलरामपुर
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11. 

प्रश्नो के 

बडा 

बस्ती 

चंदौली 

एटा 

फतेहपुर 

गोरखपुर 

हरदोई 

जौनपुर 

खेरी 

ललीतपुर 

महोबा 

प्रतापगढ 

संत कबीर नगर 

सिद्धार्थनगर 

सोनभद्र 

कांशीराम नगर 

चमोली 

रिहरी गदढवाल 

24 परगना दक्षिण 

बिरभूम 

दिनाजपुर उत्तर 

मालदा 

मेदनीपुर पश्चिम 

पुरूलिया 

27 अग्रहायण, 1935 (शक) 

32. 

34. 

उत्तराखंड 

पश्चिम बंगाल 

10. 

लिखित उत्तर 

बाराबंका 

बदायूं 

चित्रकुर 

फरूखाबाद् 

गोंडा 

हमीरपुर 

जालोन 

कौशम्बी 

कुशीनगर 

महाराजपुर 

मिर्जापुर 

रायबरेली 

श्रावस्ती 

सितापुर 

उन्नात 

चम्पावत 

बाकुरा 

दिनाजपुर दक्षिण 

जलपाईगुडी 

मेदनीपुर पूर्व 

मु्शीदाबाद



विवरण Ill 

पिडा क्षेत्र अनुदान तिधि (बीआरजीए्फ) क जिला ओर राज्य veal क अतर्गत आक्टन ओर fafa 

क्रम राज्य जिला घटक राज्य घटक 

सं 2006-07 से 2012-13 बिहार के लिए ओडिशा के Adin पश्चिम बंगाल को चचयनित जनजातीय एवं 

विशेष योजना जिलों के लिए लिए विशेष योजना पिषृडे जिलों कं लिए 

2003-04 से 2012-13 विशेष योजना 2011-12 से 2012-13 समेकित योजना 

2002-03 से 2012-13 2010-11 से 2012-13 

आबंटन निर्मुक्ति आवंटन निर्मुक्ति आवंटन निर्मुक्ति आवंटन निर्मुक्ति आवंटन निर्मुक्ति 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 

1 आध्र प्रदेश 2421.97 1979.63 0 0 0 0 0 0 530.00 500.00 

2. अरुणाचल प्रदेश 107.94 63.62 

3. असम 1201.71 520.32 

4. बिहार 4489.19 3136.11 9985.54 9295.51 775.00 635.00 

5. छत्तीसगद 1745.97 1427.03 850.00 850.00 

6. गुजरात 747.92 371.79 

7. हरियाणा 212.44 161.08 

8. हिमाचल प्रदेश 212.83 168.05 

9 जम्मू ओर कश्मीर 347.48 159.09 

10. आरखंड 2418.10 1203.77 1370.00 1370.00 

ll. कर्नारक 765.18 515.78 

12. केरल 239.39 134.07 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13. मध्य प्रदेश 3248.47 2495.16 740.00 740.00 

14. महाराष्ट 1848.55 1079.34 170.00 — 160.00 

15. मणिपुर 293.91 185.63 

16. मेघालय 279.55 171.61 

17. मिजोरम 174.62 115.45 

18. नागालैड 301.85 231.57 

19. ओडिशा 2272.02 1686.33 2100.00 2100.00 1455.00 1455.00 

20. पजाब 116.14 61.83 

21. राजस्थान 1845.39 1487.82 

22. सिक्किम 97.57 66.55 

23. तमिलनादु 794.58 495.69 

24. त्रिपुरा 92.30 61.03 

25. उत्तर प्रदेश 4445.86 2566.86 205.00 175.00 

26. उत्तराखंड 312.99 123.34 

27. पश्चिम बंगाल 1781.04 1332.57 8750.00 4263.46 205.00 205.00 

पिछली बकाया रशि का भुगतान 380.00 0.000 

करने कं feu आबरित 

जोड 33194.96  22001.12 9985.54 9295.51 2100.00 2100.00 8750.00 4263.46 6300.00 6090.00 
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735 Weal के 

{ अनुवाद 

पासपोर्ट सेवा केन्द्र 

2249. sit Wat, राजेशः 

श्री थांग्सो बाइतेः 

श्री चद्रकान्त Gt: 

क्या विदेशं मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) देश मं संचालित राज्य-वार पास्ोर्द सेवा dal 

(पीएसके) का व्यौरा क्या है; 

(ख) शेष teat स्थान-वार कब तक संचालित किए 

जाएंगे; 

(ग) क्या सरकार का विचार केरल, उत्तर प्रदेश तथा 

पंजाब सहित देश A ओर went कार्यालय wa पीएसके 

खोलने का है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ah क्या 

है; ओर 

(घ) पासपोर्दं जारी करने म समय कप लगने एवं 

आवेदकों को हो रही दिक्कत कम करने के लिए सरकार 

द्वारा कौन से अन्य कदम उठाए Tse जा रहे है? 

विदेश मंत्रालय में राज्य wat (श्रीमती परनीत कौर); 

(क) ओर (ख) wert सेवा परियोजना के तहत, सभी 

योजनाबद्ध 77 (सतहत्तर) «wend सेवा केन्द्र (पीएसकेज) 

देश भर में कार्य करने लगे है। aed सेवा Set (पीएसकेज) 

का राज्यवार आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है। 

(ग) देश मे कोई नया wed सेवा केन्द्र खोले जाने 

की कोई योजना नहीं है। तथापि, सरकार अतिरिक्त oe 
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सेवा केन्द्रो/पासपोर्टं सेवा लघु केन्द्रं के माध्यम से पासपोर् 

प्रदायगी da के नेटवर्क का विस्तार करने हेतु व्यबहार्यता 

अध्ययन करा रही है, यदि एेसी आवश्यकता होने का पता 

केरल, उत्तर प्रदेश ओर पंजाब सहित विभिन wales राज्य 

aa मे चलता है। 

(घ) पासो सेवा परियोजना (पीएसपी) के पूर्णं कार्यान्वयन 

नै अंडमान तथा निकोबार प्रशासन सहित भारत में 38 पासपोर् 

प्रदाता प्राधिकारियों के साथ 77 पासपोटं सेवा केन्द्रं को 

जोडकर पासपोर्ं निर्गम प्रणाली मे बदलाव ला दिया है ओर 

आवेदनं को आओनलाहन भरे जाने कौ शुरुआत कौ जा रही 

है। mead सेवा परियोजना मे एक केन््रीयकृत सूचना प्रोद्योगिकौ 

प्रणाली है जो सभी पासपोर्टं कार्यालयों, wend सेवा aay, 

पुलिस तथा भारतीय पोस्ट को wed 2 mead कार्यालय 

आवेदकों की सत्यापन fet के कार्य में तेजी लाने के लिए 

संबंधित पुलिस प्राधिकारियों के साथ नियमित बातचीत करता 

है। दस्तावेज की कमी तथा अपूर्णं रिपोर्ट के कारण लंबित 

पुराने मामलों को निपटने के लिए समय-समय पर ued 

कार्यालयों द्वारा wad aged लगाई जाती @ wate 

सेवाएं प्राप्त करने में नागरिकों को सक्षम बनाने के लिए 

समय-समय पर सप्ताहात में orale कार्यालयों द्वारा पासपारट 

मेलं का आयोजन भी किया जाता है। प्रक्रिया मेँ लगने वाले 

समय में कमी लाने के लिए wed आवेदनों कौ शीघ्र जांच 

तथा पासपोरटं सेवा केन्द्र (पीएसकेज) का संचालन करने वाले 

कार्मिकों की भूमिका को परिभाषित करने हेतु दिशानिरदेश ay 

गए दहै! सरकार ने स्योफ कल्याणकारी उपायो कौ शुरुआत 

करके एक प्रेरित कार्यबल का सृजन करने के उदेश्य से तथा 

प्रशिक्षण, काम-काज कौ परिस्थितियों व कैरियर उन्नयन में 

सुधार लाने हेतु भी कदम उठाए है! 

विवरण 

wad सेका केन्द्र (पफीएसकञ) की रान्य-कार सूची 

क्र. सं राज्य/संघ पीएसकेज कौ अवस्थिति 

waa संख्या 

1 2 3 4 

1 आधर प्रदेश 7 हैदराबाद 1, 2, एवं 3, निजामाबाद, विजयवाड़ा तिरूपति, 

विशाखापत्तनम 
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1 2 3 4 

2 असमः 1 गुवाहारी 

3. बिहार 1 पटना 

4. dete संघ राज्यक्षेत्र 1 चंडीगद् 

5. छत्तीसगद 1 रायपुर 

6. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 3 हेराल्ड हाउस, शालीमार प्लेस, भीकाजी कामां प्लेस 

7. गोवा ॥ पणजी 

8. गुजरात 5 अहमदाबाद 1 ओर 2, बदौदा, राजकोट, सूरत 

9. हरियाणा 2 अम्बाला, गुडगांव 

10. हिमाचल प्रदेश 1 शिमला 

11. जम्मू ओर कश्मीर 2 जम्मू, श्रीनगर 

12. ज्ञारखंड 1 रांची 

13. कर्नारक 4 बंगलौर 1 ओर 2, Bact 1, मंगलौर 

14. केरलं 13 तिरूवनंतपुरम, तिरूवनन्तपुरम (ग्रामीण), कोल्लम, कोचीन, एर्नाकुलम 

ग्रामीण, sey, wean, मालापुरम, faq, कोजीकोड | 

ओर ॥, कन्नूर । ओर ॥ 

15. मध्य प्रदेश 1 भोपाल 

16. महाराष्ट 7 qa ।, ।॥ SR, पुणे, नागपुर, भाणे, नासिक 

17. ओडिशा 1 भुवनेश्वर 

18. पंजाब 5 अमृतसर, लुधियाना, जालंधर । ओर ou, होशियारपुर 

19. राजस्थान 3 जयपुर, जोधपुर, सीकर 

20. तमिलनाडु 8 ae ।, ॥ ओर on, त्रिची, तंजावुर, मद्रे, तिरूनेलबेली, 

कोयम्बटूर 

21. उत्तर प्रदेश 6 लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, बरेली, गाजियाबाद 

22. उत्तराखण्ड 1 देहरादून 

23. पश्चिम बंगाल 2 कोलकाता, बरहामपुर 

कुल 77 

sq क्षेत्र मे छह अन्य पूर्वोत्तर राज्य भी शामिल है।



739 Wea के 

( हिन्दी] 

यूआईडीएसएसएमटी के अतिर्गत अनुदान 

2250. श्री भरत राप मेघवालः 

श्री महाबली सिंहः 

श्री सी.आर. पारटिलः 

क्या शहरी विकास wat यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का विचार छोटे एवं nett शहरों हेतु 
शहरी अवसंरचना विकासं योजना के अंतर्गत लागू परियोजनाओं 
कौ योजना लागत बहाने हेतु अनुदान प्रदान करने का 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है; 

(ग) क्या योजना आयोग ने इस aay म कोई मिदेश 

भी दिया है; ओर 

(घ) यदि हां, तो ase व्यौरा क्या है ओर इस पर 
सरकार की क्या प्रतिक्रिया दै? 

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मत्री (श्रीमती दीपा 

दासमुंशी ): (क) जी नहीं। 

(ख) प्रष्न नहीं उठता। 

(ग) जी नही। 

(घ) प्रश्न नहीं sea 

(अनुकद 

सीवीसी को dt गए भ्रष्टाचार के मामले 

2251. श्री बाल कुमार पटेलः 
श्रीमती सुमित्रा महाजनः 
श्री यशव॑त॒ लागुरीः 
डो. संजय सिंह 

डो. किरोडी लाल मीणाः 

क्या प्रधान मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) fst दो वर्षो तथा चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय 
सतकता आयोग (सीवीसी) को सौपे गए भ्रष्टाचार के मामलों 
की कुल संख्या कितनी 2; 

(ख) कितने मामलों मे रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है; 

(ग) अपेक्षित साक्ष्य की कमी के कारण कितने मामले 

वापस किए गए 2; 
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(घ) कुल कितने मामलों में व्यक्ति दोषी पाए गए हैँ 
तथा कितने मामलों मे दोषी व्यक्तियों को दडित करने की 

सिफारिश कौ गयी है; ओर 

(ङ) अब तक कितने मामलों मे कारवाई नहीं की गयी 

है तथा इसके क्या कारण 2? 

कार्मिक, लोक शिकायत ait पेंशन मंत्रालय मे राज्य 

मत्री तथा प्रधान मत्री कार्यालय में राज्य मत्री (श्री वी. 

नारायणसामी ); (क) से (ड) केन्द्रीय सतर्कता आयोग अपने 

अधिकार क्षेत्र के अधीन मंत्रालयो/विभागों(संगठनों के लोक 

सेवकं के विरुद्ध प्राप्त संदर्भो पर॒ अपनी सलाह प्रदान करता 

है। आयोग, सीवीओ अथवा सीबीआई की अन्वेषण fice? पर 
विचार करने के उपरांत तथा प्रत्येक मामले के तथ्यों ओर 

उपलब्ध साक्ष्य^रिकाड के आधार पर (क) संबंधित लोक 

सेवक (ओं) के विरुद्ध आपराधिक savage नियमिते विभागीय 

कारवाई (बडी अथवा छोरी) कौ शुरुआत करने; (ख) 

संबंधित लोक सेवक के विरुद्ध प्रशासनिक कारवाई अथवा 

(ग) मामले को बंद करने की सलाह देता है एवं इन सलाहों 

को प्रथम स्तरीय सलाह माना जाता है। जांच के पश्चात्, 
संबधित मंत्रालयो/विभागों८(संगठनों द्वारा ta मामलों मे जहां 

संघ लोक सेवा आयोग के परामर्शं की आवश्यकता नहीं होती, 

आगामी सलाह हेतु आयोग से पुनः परामर्श किया जाता है। 
इस सलाह को द्वितीय स्तरीय सलाह माना जाता है। सीवीसी 

द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, वर्षं 2011 एवं 

2012 के दौरान, विभिन संगठनों, द्वारा आयोग कौ सलाह 
हेतु क्रमशः 5573 एवं 5528 मामले भेजे गए a आयोग ने 

वर्षं 2011 तथा 2012 के दौरान प्रथम स्तरीय एवं दवितीय 

स्तरीय सलाह (शास्ति सहित) प्रदान at 

ay 2011 एवं 2012 के दौरान प्रदान की गई प्रथम स्तरीय 
सलाह 

2011 2012 

आपराधिक कार्यवाही 105 80 

ast शास्ति कार्यवाही 544 616 

छोरी शास्ति कार्यवाही 220 279 

प्रशासनिक कारवाई, चेतावनी, 448 575 

Wad करना, इत्यादि 

मामला बंद करना 1827 1559 

कुल 3144 3109 
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वर्षं 2011 एवं 2012 के दौरान प्रदान कौ गई द्वितीय स्तरीय 

सलाह (शास्ति सहित) 

2011 2012 

ast शास्ति कार्यवाही 445 523 

छोरी शास्ति कार्यवाही 208 270 

प्रशासनिक कारवाई, चेतावनी, add 87 106 

करना, इत्यादि 

निर्मुक्ति 287 216 

कुल 1027 1115 

सीवीसी कौ सलाह के आधार पर निर्णय लेने के लिए 

संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी ही सक्षम प्राधिकारी है। 

अनुशासनिक प्राधिकारी को सीवीसी की सलाह से असहमत 

होने कौ शाक्तियां भी प्राप्त Zi 

[fet] 

नवोदय विद्यालय 

2252. श्री गणेश सिंहः 

श्री शिवकुमार sare: 

श्री निशिकांत aa: 

श्री aaa लागुरीः 

क्या मानव संसाधन विकासं मंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे किः | one 

(क) देश 4 इस समय रज्य-वार कितने नवोदय विद्यालय 

(Wat) तथा कस्तूरवा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) 

कार्यरत हैः; 

(ख) flat तीन वर्षो के प्रत्येक तथा चालू at के 

दौरान राज्य-वार कितने एनवी खोले गए है; 

(ग) क्या सरकार 12वीं योजनावधि 4 ओर wet खोलने 

की योजना बना रही है; 

(घ) यदि a, तो स्थान सहित राज्य-वार तत्संबधी = 

क्या है तथा इसे कब तक खोले जाने की संभावना है; 
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(ङ) क्या सरकार का विचार केवी में दी गर्ह as 

सुविधाएं एनवी में उपलब्ध कराने का है तथा यदि हां, तो 
तत्संब॑धी ब्योरा क्या है; ओर 

(च) क्या सरकार ने इन विद्यालयों मे दी जा रही शिक्षा 

की गुणवत्ता का als मूल्यांकन किया है तथा यदि हां, तो 
तत्संबंधी sh क्या है? 

मानव संसाधन विकास aaa मे राज्य मत्री (डं 

wet थरूर): (क) देश में इस समय कार्य कर रहे जवाहर 

नवोदय विद्यालयों (जेएनवी )/कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयं 
(केजीनीवी) का राज्य-वार ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है 

(ख) पिछले तीन वर्षो तथा मौजूदा वर्ष & दौरान 
मणिपुर राज्य के उखरूल एवं सेनापति जिलों पे केवल 2 

नए जवाहर नवोदय विद्यालयों को कार्यात्मक किया गया है। 

(ग) ओर (घ) 12वीं योजना अर्थात वर्ष 2012-17 में 

देश भर में कुल 378 नए जवाहर नवोदय विद्यालयों को 
खोलने का लक्ष्य रखा गया है। एेसे प्रत्येक नए जवाहर 
नवोदय विद्यालय कौ वास्तविक संस्वीकृति एवं खोला जाना 

निधियोँं कौ उपलब्धता एवं सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर 
निर्भर होता है। नए जवाहर नवोदय विद्यालयों की अवस्थिति 
का निर्धारण जवाहर नबोदय विद्यालयों कौ संस्वीकृति के समय 
किया जाता है। 

(ङ) जवाहर waa विद्यालयों का अधिदेश केन्द्रीय 

विद्यालयों कौ स्थापना के अधिदेश स भिन है। जवाहर नवोदय 
विद्यालय आवासीय विद्यालय है जो श्रेष्ठ ग्रामीण प्रतिभा को 

उभारने के लिए कक्षा 6 से 12 तक शिक्षा प्रदान कर रहे 

है। विद्यार्थियों को पूर्णं रूप से निःशुल्क शिक्षा प्रदान की 
जाती है तथा आवास एवं खानपान के लिए कोई शुल्क नही 

वसूला जाता है। दूसरी तरफ केन्द्रीय विद्यालयों कौ स्थापना 
मुख्य तौर पर स्थानांतरणीय केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के 
बच्चों को निर्बाध शिक्षा प्रदान करने के लिए कौ जाती है। 
इस प्रकार, जवाहर नवोदय विद्यालयों एवं केन्द्रीय विद्यालयों के 

विद्यार्थियों को प्रदान कौ जा रही सुविधाओं कौ तुलना नहीं 
कौ जा सकती। तथापि, जवाहर नवोदय विद्यालय एवं केन्द्रीय 

विद्यालय दोनों ही केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध है 

तथा इन दोनों मँ ही केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा até द्वारा 

निर्धारित एक जैसा ही पादूयक्रम Zi 

(च) योजना आयोग द्वारा योजना आयोग के कार्यक्रम 

मूल्यांकन संगठन को नवोदय विद्यालय योजना का मूल्यांकन 

करने का कार्य सौपा गया है।
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विवरण 

जवाहर नवोदय विद्यालय तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों कौ संख्या 

क्र.सं राज्य कार्यात्मक जेएनवी कार्यात्मक केजीबीवी 

कौ संख्या को संख्या 

| | 

1 2 3 4 5 

1. अंडमान ओर निकोबार द्वीप समूह 2 - - 

2. आध्र प्रदेश 22 2 743 

3. अरुणाचल प्रदेश 16 48 

4. असम 26 52 

5. बिहार 38 529 

6. चंडीगद् 1 - - 

7. was 16 93 

8. दादरा ओर नगर हवेली 1 1 

9. दमन ओर दीव 2 - 

10. दिल्ली 2 - - 

11. गोवा 2 - 

12. गुजरात 23 89 

13. हरियाणा 20 9 

14. हिमाचल प्रदेश 12 10 

15. जम्मू ओर कश्मीर 17 97 

16. ज्ञारखंड 22 2 203 

17. कर्नाटक 27 71 

18. केरल 14 

19. लक्षद्वीप 1 

20. मध्य प्रदेश 48 2 207 

21. महाराष्ट 32 43 
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1 2 3 4 5 

22. मणिपुर 9 11 

23. मेघालय 7 1 10 

24. मिजोरम 7 1 

25. नागालैंड 11 11 

26. ओडिशा 30 1 182 

27. Wat 4 

28. पंजाब 20 1 22 

29. राजस्थान 32 1 200 

30. सिक्किम 4 1 

31. त्रिपुरा 4 9 

32. तमिलनाडु - - 61 

33. उत्तराखंड 13 28 

34. उत्तर प्रदेश 68 746 

35. पश्चिम बगाल 17 1 92 

कुल 570 16 - 

सकल योग 586 3569 

रिप्पणीः तमिलनाडु राज्य ने नवोदय विद्यालय योजना को स्वीकार नहीं किया Zi 

।-सामान्य योजना के अनुसार स्थापित जवाहर नवोदय विद्यालय। 

।।-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या बहुल जिलों A स्थापित अतिरिक्त जवाहर नवोदय विद्यालय। 

(क) क्या सरकार को न्यायपालिका मेँ कथित भ्रष्टाचार 

न्यायपालिका मे भ्रष्टाचार संबधी कोई शिकायत/अभ्यावेदन प्राप्त हए 2; 

2253. श्री गोरखनाथ पाण्डयः (ख) यदि हां, तो पिले तीन वर्षो के प्रत्येक तथा 

श्री रूद्रमाधव रायः चालू af के दौरान तत्संबधी राज्य-वार व्यौरा क्या है; 
at. करिरोडी लाल ann: 

श्री एन. पीताम्बर कुरूपः (ग) क्या ta मामलों मे कोई जांच करायी गयी है; 

श्री तारायंद war: 
(घ) यदि हां, तो तत्संबधी oa एवं परिणाम क्या है 

क्या विधि ओर न्याय पत्री यह बताने कौ कृपा करगे तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कारवाई कौ गयी है तथा 

किः यदि नहीं, तो इसके मामले-वार क्या कारण है; ओर
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(ङ) न्यायपालिका मं ger समाप्त करने के लिए 

सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गएप्रस्तावित दहै? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि ओर 

न्याय मत्री (श्री कपिलि feet): (क) से (ङ) 

न्यायपालिका मेँ भ्रष्टाचार का अभिकथनं करने वाले अभ्यावेदन 

समय-समय पर सरकार को प्राप्त हुए et) उच्चतर न्यायपालिका 

के लिए स्थापित आंतरिक da’ के अनुसार भारत कै मुख्य 

न्यायमूर्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ओर उच्च न्यायालय 

के मुख्य न्याकमूर्तियोँं के आचरण के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त 

aa के लिए सक्षम di इसी प्रकार, उच्च न्यायालयो के 

मुख्य न्यायमूर्ति, अपने न्यायालयं के न्यायाधीश के आचरण 

के विरुद्ध शिकायतें प्राप्ते करने के लिए सक्षम fi राज्यों में 

अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण, 

संबद्ध उच्च न्यायालय मेँ निहित होता है। इस दृष्टि से, 

केन्द्रीय सरकार, tet शिकायतों के अभिलेख नहीं रखती 2 

ओर उस पर की गई कारवाई को मानीरर करने & लिए 

कोई da नहीं vadt 2 

उच्चतर न्यायपालिका के कार्यकरण मँ अधिक पारदर्शिता 

ओर जवाबदेही को लागू करने की दृष्टि से, सरकार ने 

““न्यायिक मानक ओर जवाबदेही विधेयक '* प्रस्तावित किया है 

जो उच्चतम न्यायालय ओर उच्च न्यायालयं के न्यायाधीशों के 

विरुद्ध अभिकथितत कदाचार् ओर अक्षमता के आधारौ पर 

नागरिकों द्वारा की गई शिकायतों के निपटारे के लिए ओर 

अन्वेषण के पश्चात् दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध कारवाई 

करने के लिए व्यापक तत्रे का उपबंध करता है। विधेयक, 

न्यायिक मानकं को भी अधिकथित करता है ओर न्यायाधीशों 

के लिए यह आवश्यक बनाता है कि वे अपनी आस्तियो(दायित्वों 

कौ घोषणा करे। 

निजी कंपनियों की लेखापरीक्षा 

2254. श्री ats यादवः 

गजानन ध. बाबरः 

आनंदराव अडसुलः 

भर्तृहरि पहताबः 

संजय a: 

अधलराव पाटील शिवाजी ॐ 
ॐ 

ॐ 
> 

ॐ 

क्या शहरी विकास मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 
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(क) क्या सरकार का विचार सरकारी-निजी भागीदारी 

(पीपीपी) परियोजनाओं म निजी कंपनियों के व्यय कौ लेखापरीक्षा 

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा कराने का 2; 

(ख) यदि a, तो तत्ंब॑धी व्यौरा क्या है तथा te 

प्रस्तावों कौ वर्तमान स्थिति क्या है; 

(ग) एसी कंपनियों के व्यय की लेखापरीक्षा के लिए 

वर्तमान मानदंड क्या है; 

(घ) क्या पीपीपी परियोजनाओं के अंतर्गत उक्त कंपनियों 

द्वारा रिपोर किए गए लागत वृद्धि कौ सत्यता को जांचने का 

कोई aa है; 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है एवं यदि नही, 

तो इसके क्या कारण है; ओर 

(च) इस दिशा मै सरकार द्वारा कौन से सुधारात्मक 

उपाय feu गषएकिए जा रहे है? 

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मत्री (श्रीमती दीपा 

दासमुशी ): (क) से (ग) नियत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 

(कर्तव्यो, शक्तियों ओर सेवा wd) अधिनियम, 1971 में 

भारत कौ समेकित निधि से हुए सभी wal; संघ के अथवा 

राज्य के किसी विभाग के व्यापार, उत्पादन, लाभ ओर हानि 

लेखों ओर तुलन पत्रों के साथ-साथ आकस्मिक निधियों sik 

सार्वजनिक लेखों से संबंधित संघ ओर weal के लेन-देन की 

लेखापरीक्षा का प्रावधान है। कम्पनी अधिनियम, 1956 के 

अतर्गत॒ समाविष्ट संयुक्त उपक्रमो (जेवी) जिसमे सरकार/कोई 

सरकारी कम्पनी अन्य कम्पनियो/निगमों के संयोजन में संबंधित 

wal कम्पनी अथवा भारत के बाहर निगमित सार्वजनिक aa 

के उपक्रम कौ सहायक कम्पनियों कौ प्रदत्त पूजी का 51 

प्रतिशत से कम की धारिता है, नि्यत्रक एवं महालेखापरीक्षक 

(डीपीसी) अधिनियम, 1971 अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 

के dam भीतर fran एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा 

किए जाने के अध्यधीन नहीं है। पीपीपी परियोजनाओं की 

लेखापरीक्षा निविदाकर्तां प्राधिकार के माध्यम से नि्यत्रक एवं 

महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा कौ जाती है। नियंत्रक एवं 

महालेखापरीक्षक द्वार सार्वजनिक प्राधिकार द्वारा निजी भागीदारों 

के चयन कौ प्रक्रिया पीपीपी परियोजनाओं के लिए निष्पादित
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a ओर उनके कार्यान्वयन कौ लेखापरीक्षा कौ जा सकती 

i सरकार द्वारा पीपीपी परियोजनाओं का aad, पीपीपी 
परियोजनाओं के लिए सरकार a खर्च ओर सरकार द्वारा 

खर्च ओर सरकार द्वारा परियोजनाओं की निगरानी सरकार के 

लेखापरीक्षा के अध्यधीन है, तथापि, पीपीपी परियोजनाओं के 

निष्पादन के लिए निजी पक्षकार gm गठित विशेष प्रयोजन 

साधन सरकार कौ लेखापरीक्षा के अध्यधीन नहीं है। आयकर 

अधिनियम/कम्पनी अधिनियम के अनुसार एसपीवी कौ लेखापरीक्षा 

साविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा किया जाता है तथा उनकी 

नियुक्ति प्रवर्तन/कार्यान्वयन प्राधिकरण के परामर्शं से की जाती 

हे। 

(घ) से (च) पीपीपी परियोजनाओं मे लागते वृद्धि की 

प्रामाणिकता प्रायः प्रवर्तन प्राधिकार के west से एसपीवी द्वारा 

नियुक्त vada इंजीनियर द्वारा कौ जाती 21 इसके अतिरिक्त 
पीपीपी परियोजनाओं मेँ यदि कोई लागत वृद्धि हो तो उसका 

वहन परियोजना के ग्राही/निजी एटिरी em किया जाता है। 

[ अनुकाद्] 

शहरी गरीबों की पहचान करने के लिए समिति 

2255. श्री सी. शिवासामीः 

श्री गजानन ध. बाबरः 

श्री अधलराव पाटील शिवाजीः 

श्री gis यादवः 

श्री sata अडसुलः 

क्या प्रधान मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या waar हाशिम समिति ने विभिन सरकारी 

योजनाओं के लिए शहरी गरीगों al पहचान के संबंध में 

अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी 2; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 2; 

(ग) क्या सरकार ने रिपोर्ट में दिए गए सुस्राव स्वीकार 

किए है; 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, 

तो इसके क्या कारण है; ओर 

(ङ) सभी सुञ्चावो/सिफारिशों को कब्र तक लागू किए 

जाने की संभावना है? 
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संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य पत्री तथा योजना 

मंत्रालय में राज्य पत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) ओर 

(ख) योजना आयोग ने शहरी asl मे mit रेखा से नीचे 

जीवनयापनं कर रहे परिवारों कौ पहचान के लिए विस्तृत कार्य 

प्रणाली कौ सिफारिश करने के लिए प्रोफेसर एस.आर. हाशिम 

कौ अध्यक्षता में एक विशेषक समूह का गठन किया om 

हाशिम समितिं ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 24 दिसम्बर, 2012 को 

प्रस्तुत at हाशिम समिति ने अपनी रिपोर्ट मं शहरी aa 

मेँ गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे परिवारों कौ 

पहचान करने के लिए पहचान की प्रक्रिया के तीन स्तरों की 

सिफारिश कौ जिनमें sa क्रम में शेष शहरी परिवारों का 

स्वतः अपवर्जन, स्वतः समावेशन ओर स्कोशिग सूचकांक शामिल 

है। सिफारिश कौ गई कार्य प्रणाली में मुख्य रूप से 

आवासीय, सामाजिक ak व्यावसायिक असमानताओं को पहचानने 

पर जोर दिया गया है। 

(म) से (ङ) विशेषज्ञ समूह कौ अंतरिम रिपोर्ट में 

संस्तुत दृष्टिकोण (अप्रोच) के अनुसार सरकार ने जाति 

आधारित गणना ओर ग्रामीण सर्वेक्षण के साथ-साथ शहरी 

गरीब को war के लिए सर्वेक्षण शुरू किया था जो संयुक्त 

सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना (एसर्हसीसी )-2011 

के रूप मै संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा 

पूरा किया जा रहा है। विशेषज्ञ समूह ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 

मे अन्य बातों के साथ-साथ शहरी परिवारों के way में 

एस्ईसीसी डाटा में प्रयोग किए जानै वाले अपवर्जन ओर 

समावेशन के लिए संकेतनों कौ पहचान कौ et एमईसीसी 

2011 पूरी नहीं eg है ओर विशेषन्ञ समूह कौ अंतिम रिपोर्ट 

H कौ गई सिफारिशों के way मेँ निर्णय को अंतिम रूप 

नहीं दिया गया है। 

(हिन्दी) 

किचन vet का निर्माण 

2256. श्रीमती सुस्मिता बाउरीः 

श्री सी.आर. पाटीलः 

श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह aac: 

श्री अर्जुन राम परेघवालः 

श्री राजेन्द्र॒ अग्रवालः 

श्री अरकिंद कुमार चौधरीः
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प्रो. राम शंकरः 

श्रीमती पुतुल कूमारीः 

क्या मानव संसाधन विकास पत्री यह बताने की कृपा 

करेगे कि; 

(क) क्या केन्द्र सरकार को मंजूरी के बाद मध्याह 

भोजन खाने के बाद seat के बीमार होने कौ कोई घटना 

न होने देने के मद्देनजर “किचन-सह-स्टोर रूम' के निर्माण 

का कार्यं सभी wal ने uy किया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्सबधी व्यौरा क्या 2; 

(ग) किन wet ने इस योजना को लागू नहीं किया 

है; 

(घ) कितने राज्यों ने स्कूलों में 'किचन-सह-स्टोर रूम! 

के निर्माण को पूरा किया है; 

(ङः) उक्त योजना हेतु राज्यों को आवंटित राज्यवार 

कुल राशि/जारी रशि कितनी है; ओर 

(च) क्या सभी राज्यों मे उक्त योजना को लागू करने 

के मद्देनजर सरकार राज्यों से रिपोर्ट मांग रही है तथा यदि 

a, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है? 

18 दिसम्बर, 2013 लिखित उत्तर 752 

मानवं संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मत्री (डो. 

शशी wet): (क) से (ङ) सूचना संलग्न विवरण में दी 

गर्ह हे। 

(च) आवधिक रिपो्यौ ओर स्थानीय स्तर पर स्कूल प्रबंध 

समितियों के साथ-साथ राज्य के अधिकारियों के जरिये मोनीररिग 

के माध्यम से योजना के wae के लिए विस्तृत तत्र। 

इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार seated, dae, विश्वभारती 

ओर एक्सएलआस्आई जैसे 41 मनीररिग संस्थानों के माध्यम 

से स्वतंत्र मोनीटरिग सुनिश्चित करती 21 संयुक्त समीक्षा मिशन 

नियमित अंतराल पर राज्यों का दौरा करते 2 वर्तमान वर्ष 

मे 16 संयुक्त समीक्षा मिशन आयोजित किए गए तथा दो 

ओर का आयोजन किया जाना Zi 

कार्यक्रम अनुमोदन até कौ बैठकों के दौरान ओर जिला, 

राज्य ओर we स्तरीय संचालन-सह र्मोनीटरिग समितियों cara 

योजना के कार्यान्वयन की atten at जाती है जिले के 

वरिष्ठतम संसद सदस्य की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता 

ओर मोनीटसि समिति कौ बैठक को भी आरंभ किया गया हे। 

रसोई सह-भंडारगृह के पूरा होने कौ अनुवर्ती कार्रवाई 

ओर योजना के समग्र प्रभावी कार्यान्वयन हेतु मानव संसाधन 

विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि राज्य स्तरीय संचालन-सह-मोंनीररिग 

समिति की dont A भी भाग लेते है! 

विवरण 

रसोई सह भडारगृहयो के Fratyr at वास्तविक प्रगति (प्राथमिक + उच्च प्राथयिक) 

I रन्य,संघ राज्यक्षत्र वर्षं 2006-07 वषं 2006- 30.09.2013 तक रसोई-सह-भंडारगृहं 
से2013-14के 07% की वास्तविकं प्रगति 

दौरान संस्वीकृत 30.09.13 निर्मित प्रातिशील 
रसोई-सह- तक रसोई सह- संख्या % संख्या % 

भंडारगृहों भडारगृहों 
कौ संख्या के निर्माण 

हेतु आबटित। 
जारी राशि 

(रुपये लाख मे) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. आध प्रदेश 75283 58165.86 6578 9% 0 0% 

2. अरुणाचल प्रदेश 4131 2494.87 4085 99% 0 0% 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3. असम 56795 46885.32 40593 71% 5460 10% 

4. बिहार 65977 44639.95 45142 68% 6763 10% 

5. Saas 47266 30002. 19 37107 79% 7360 16% 

6. गोवा 0 0.00 0 0% 0 0% 

7. गुजरात 19868 13787.43 18155 91% 374 2% 

8. हरियाणा 11483 11710.54 6434 56% 1505 13% 

9. हिमाचल प्रदेश 14959 9029.70 12954 87% 1701 11% 

10. जम्मू ओर कश्मीर 11815 8393.63 11442 97% 107 1% 

11. EER ES 39001 40845.49 17430 45% 7514 19% 

12. कर्नाटक 36571 41953.83 25958 71% 5565 15% 

13. केरल 2450 2544.55 318 13% 484 20% 

14. मध्य प्रदेश 100751 62477.34 82743 82% 23789 24% 

15. महाराष्ट 71783 51448.01 31866 44% 4779 7% 

16. मणिपुर 3053 4283.42 1174 38% 0 0% 

17. मेघालय 9491 14677.08 6985 74% 2391 25% 

18. मिजोरम 2396 2623.75 2396 100% 0 0% 

19. नागालैंड 2223 2518.96 1777 80% 446 20% 

20. ओडिशा 69152 40579.81 36049 52% 22173 32% 

21. पजान 18969 11658.99 16248 86% 2197 12% 

22. राजस्थान 81436 49929.00 60795 75% 8597 11% 

23. सिक्किम 936 684.34 800 85% 59 6% 

24. तमिलनाडु 28470 45007.60 6415 23% 8062 28% 

25. त्रिपुरा 5144 7471.32 4260 83% 615 12% 

26. उत्तर प्रदेश 122572 75000.66 110177 90% 167 0% 

27. उत्तराखंड 16989 17293.27 8904 52% 3477 20% 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

28. पश्चिम बंगाल 81314 85818.44 52696 65% 13523 17% 

29. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 251 1295.69 0 0% 0 0% 

30. चण्डीगद् 10 23.34 0 0% 7 70% 

31. दादरा ओरं नगर हवेली 50 65.52 0 0% 0 0% 

32. दमनं ओर दीव 32 39.39 26 81% 0 0% 

33. दिल्ली 0 0.00 0 0% 0 0% 

34. ala 0 0.00 0 0% 0 0% 

35. aga 92 55.20 92 100% 0 0% 

कुल 1000713 = 783404.49 649599 65% 127115 13% 

शिक्षा की गुणवत्ता 

2257. श्री राधा मोहन सिंहः 

श्री हरिभाई चौधरीः 

श्री वीरेन्द्र कश्यपः 

श्री हमदुल्लाह सईदः 

क्या मानव संसाधन विकास पत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने देश मेँ सरकारी स्कूलों मे शिक्षा 

के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन कराया 

हैः 

(ख) यदि हां, तो asad alo क्या है तथा इस 

अध्ययन के अन्य महत्वपूर्णं पहलू क्या है तथा इस यपर 

सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; 

(ग) क्या सरकार का विचार शिक्षा का स्तर सुधारमे के 

लिए “शिक्षक पात्रता परीक्षा" uta करने का है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी ah क्या है; ओर 

(ङ) देश मेँ शिक्षा के स्तर सुधारने के लिए सरकार 

द्वारा प्रस्तावित किए जा रहे उपायों का eh क्या 2? 

मानव संसाधन विकास मत्रालय मे राज्य मत्री (डां 

weit wat): (क) ओर (ख) जी, हां! योजना आयोग के 

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (Hest) ने जून, 2010 A सर्वं 

शिक्षा अभियान कार्यक्रम कौ मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित कौ है। 

इस अध्ययन से शिक्षा तक wes से संबंधित कू उपलब्धियां 

सामने आई रै। 98% से अधिक नमूना ग्रामीण बस्तियों में 

3 किमी के अद्र unite स्कूल थे जबकि सर्वेक्षण हेतु लिए 

गए 93% स्ुग्गी-ज्चोपडी के बच्चों कौ 1 किमी के भीतर 

पड़ोस के स्कूलों तक wa है। अध्ययन ने स्कूल संरचना 

के सुदृदढधीकरण, निःशुल्क वर्दियां प्रदान करने, शिक्षकों पर 

शिक्षा के अतिरिक्त कार्यो का भार कम करने, कक्षा में 

रोककर न रखने कौ नीति, अभिभावकों के प्रतिनिधित्व के 

साथ स्कूल प्रबंध समिति का गठन आदि कौ भी सिफारिश 

की। कई सिफारिश निःशुल्क ओर अनिवार्यं बाल शिक्षा का 

अधिकार अधिनियम, 2009 ओर सर्व शिक्षा अभियान कार्यान्वयन 

संरचना के अंतर्गत पहले ही अनिवार्य मानक बन चुके है 

जिनमें पड़ोस में स्कूल, स्कूल अवसंरचना हेतु मानक ओर 

मानदंड, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कौ बालिकाओं 

ओर गरीबी रेखा से नीचे के बालकों को वर्दियों का वितरण, 

दशकीय जनगणना, आपदा राहत कार्यो अथवा स्थानीय प्राधिकरण 

अथवा राज्य विधान सभा अथवा संसद के चुनावों से संबंधित 

ड्यूटी के अलावा शिक्षणेतर उद्देश्यों के लिए शिक्षकों कौ 
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तैनाती पर प्रतिबध कक्षा VIN पूरी करने से ved बच्चों को 
अनुतीर्ण न करना, सतत ओर व्यापक मूल्यांकन ओर अभिभावकों 

मं से तीन चौथाई सदस्यो के साथ सभी सरकारी स्कूलों में 
स्कूल प्रबंध समितियों का गठन आदि के प्रावधान शामिल है। 

(ग) ओर (घ) शिक्षा का अधिकार अधिनियम ने राष्ट्रीय 

शिक्षक शिक्षा परिषद् को अकादमिक प्राधिकरण अधिसूचित 

किया है जिसने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णं करने सहित 

प्रारभिक स्कूलों मं शिक्षकों कौ भरतीं हेतु न्यूनतम पात्रता 

अर्हताएं सुनिश्चित कौ है। अब तक 26 राज्य/संघ Tae 

सरकारों ने प्रारभिक स्तर पर शिक्षकों की भर्ती हेतु शिक्षक 

पात्रता परीक्षा आयोजित कौ हेै। 

(ङ) देश मेँ प्रारभिक शिक्षा के मानकं A सुधार के 

लिए उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ ये भी 

शामिल ¢: सरकारी स्कूलों मे अवसरचनात्मक सुविधाओं में 
सुधार ओर नए शिक्षक पदों की सस्वीकृति, सरकारी ओर 
सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों मं सभी बच्चों को निःशुल्क 

पाठ्य-पुस्तके, सरकारी ओर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के 

शिक्षकों को प्रति वर्षं 20 दिनों तक सेवा कालीन प्रशिक्षण 

का प्रावधान, aie संसाधन dol ओर क्लस्टर संसाधन cal 

के माध्यम से शिक्षकों को नियमित अकादमिक सहायता, सभी 

सरकारी ओर सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों को स्कूल अनुदान 

ओर इन स्कूलौ के शिक्षकों को सुसंगत अध्यापन सहायक 

उपस्करो के लिए शिक्षक अनुदान, सरकारी स्कूलों मेँ पुस्तकालय 

ओर wet विशिष्ट गुणवत्ता वृद्धि कार्यक्रमों हेतु वित्तीय 

सहायता का प्रावधान। 

माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा 

अभियान योजना मे अन्य बातों के साथ-साथ इन सबका 

प्रावधान है; स्कूल अवसरचना, अतिरिक्त शिक्षण कक्ष, स्कूल 
प्रयोगशालाए, स्कूल पुस्तकालय ओर बेहतर छात्र शिक्षक अनुपात 

हेतु अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति, faa, गणित ओर 
अंग्रेजी विषयों कौ vets, शिक्षकों को सेवा-कालीन प्रशिक्षण, 

आईसीरी आधारित शिक्षा, पाठयचर्या सुधार आदि। 

(अनृकवाद्। 

डीडीए आवास योजना 

2258. श्री निखिल कमार चौधरी 

श्री हमदुल्लाह सईदः 

27 अग्रहायण, 1935 (शक) लिखित उत्तर 758 

क्या शहरी विकास मत्री यह बताने कौ कूपा करेगे किः 

(क) fod तीन वर्षो एवं चालू वर्ष के दौरान दिल्ली 

विकासं प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा लायी गयी आवास योजनाओं 

का वर्ष-वार ah क्या है तथा प्रत्येक योजना के अंतर्गत 

कितने we बनाए गए; 

(ख) क्या wel को रहने योग्य बनाकर प्रत्येक योजना 

के wel का meant फल आवंरियों को दिया गया है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, 

तो इसके क्या कारण है; ओर 

(घ) इस संबध मे सरकार द्वारा क्या कदम उठाए 

गए^उठाए जा रहे है? 

शहरी विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री ( श्रीमती वीपा 

दासमुंशी ): (क) fred तीन वर्षो ओर वर्तमान वर्ष के 

दौरान एक आवास स्कीम नामतः “sit आवास स्कीम 

2010"’ प्रवर्तित कौ गई थी, जिसके अंतर्गत cet द्वारा 

16,118 Wel का आवंटन किया गया em 

(ख) ओर (ग) जी a सफल आबटियों को eel का 

wom सोप दिया गया है, जिन्होने अपेक्षित ओपचारिकताएं पूरी 

कर दी 2 

(घ) उपर्युक्त उत्तर के आलोक A प्रश्न नहीं soa 

( हिन्दी) 

चीन की तुलना में भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम 

2259. श्री अजुन राम मेघवालः क्या प्रधान मंत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या भारत अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रमों मे चीन 

से frss रहा है; 

(ख) यदि a, तो अंतरिक्ष कार्यक्रमों 4 चीन कौ तुलना 

मे भारत द्वारा हासिल उपलब्धियों का wa क्या है; ओर 

(ग) अंतरिक्ष अनुसंधान में हमारी उपलन्धियां ag के 

लिए प्रस्तावित कार्ययोजना क्या है?
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कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य 

मत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय मे राज्य मत्री (श्री वी. 

नारायणसामी ): (क) ओर (ख) भारत ओर चीन भिन-भिन 

प्राथमिकताओं के साथ अपने-अपने राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों 

का अनुसरण कर रहे है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रास्भ 

से राष्ट्रीय विकास हेतु बाह्य अंतरिक्ष के शातिपूर्णं उपयोग ओर 

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के सुदुदीकरण पर भारत का जोर रहा है। 

चीन ने मानव अंतरिक्ष उडान मिशनों के लिए क्षमता 

सहित प्रमोचक whe के क्षेत्र में शविति अर्जित की है। भारत 

के पास 2.2 टन के dia को भूस्थिर अंतरण कक्षा में 

प्रमोचित करने कौ क्षमता विद्यमान है ओर प्रमोचन क्षमता 

को 4 टन तक बढाने की प्रक्रिया चल रही है। भारत अंतरिक्ष 

उपयोगों के क्षेत्र मेँ शक्तिशाली है ओर भारत के सुदुर संवेदन 

तथा संचार उपग्रहों के घरेलू समूह एशिया प्रशांत क्षेत्र में 

वृत्तम ताने जाते है। 

भारत ओर चीन दोनों ने अंतरिक्ष विज्ञान ओर ग्रहीय 

खोज के क्षेत्र में चंद्रमा पर afer भेजे gi नवंबर 05.2013 

को प्रमोचित भारत के मंगल कक्षित्र ने भू परिक्रमा चरण 

पूरा किया है ओर दिसंबर 042013 को यह पृथ्वी के प्रभाव 

aa से सफलतापूर्वक निकल गया है। चीन ने भी इस तरह 

के प्रयास किए है, कितु वे सफल नहीं @ 

चीन के we एक क्षेत्रीय उपग्रह नौवहन प्रणाली प्रचालन 

में है। भारत अपने क्षेत्रीय उपग्रह नौवहन प्रणाली (आई आर 

एन एस एस) कौ स्थापना कर रहा है। इसके 2015 तक 

प्रचालनात्मक हो जाने कौ संभावना है ओर प्रथम उपग्रह को 

जुलाई 2013 में प्रमोचित किया गया। 

(ग) इसरो ने लक्ष्यो, कार्यक्रम कौ दिशाओं ओर प्रौद्योगिकी 

कौ आवश्यकताओं कौ पहचान करते हुए अंतरिक्ष अनुसंधान 

हेतु दीर्घावधि योजना बनाई है। इस योजना मेँ पुनरुपयोगी 

wads राकेरों ओर मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए 

क्रातिक प्रोद्योगिकियां शिक्षा एवं साक्षरता, स्वास्थ्य की देखभाल, 

ग्रामीण विकास तथा आपदा प्रबध सहायता के क्षत्रं में 

विकासात्मक आवश्यकताओं कौ पूर्तिं हेतु अंतरिक्ष संचार क्षमताओं 
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के विकास; उपग्रह नौवहन आधारित स्थिति सेवाएं, प्राकृतिक 

संसाधन प्रबंध उपयोगो के लिए संवर्धित प्रतिविवन क्षमता 

सहित भू-पर्यवेक्षण प्रणालियों के संवर्धन; ओर अंतरिक्ष विज्ञान, 

खगोलः विज्ञान एवं ग्रहीय अनुसंधान के क्षेत्रों मेँ अग्रिम दर्जे 

के अनुसंधान आयोजित करने सहित उन्नत ॒प्रमोचक wee 

प्रणालियों के विकास को आवृत करती है। 

(अनुवाद ] 

फ्लेगशिप कार्यक्रम 

2260, श्री शिवराम गौडाः क्या प्रधान मत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे किः 

(क) पिछले तीन वर्षो तथा चालू वर्ष के दौरान सरकार 

की विभिन प्रमुख (फ्लैगशिप) कार्यक्रमों के लिए आवंरित 

राशि का वर्ष एवं कार्यक्रम-वार oh क्या है; 

(ख) क्या आर्वटित feat मे से बडी धनराशि अप्रयुक्त 

पडी है; ओर 

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है एवं इसके क्या 

कारण है? 

संसदीय कार्य मंत्रालय मे राज्य मत्री तथा योजना 

मत्रालय में राज्य पत्री. (श्री राजीव शुक्ला): (क) से 

(ग) पिछले तीन वर्षो तथा चालू वर्ष के दौरान सरकार के 

विभिन्न प्रमुख (फ्लैगशिप) कार्यक्रमों के लिए आवंटित राशि 

ओर निर्मुक्ति राशि का ad एवं कार्यक्रम-वार ब्योरा संलग्न 

विवरण में दिया गया है। 

चूकि फ्लैगशिप कार्यक्रम अपने संबंधित कषेत्रकों मे महत्वपूर्ण 

aay है, इनका कार्यान्वयन क्षेत्रकों मे चुनौतियों को 

उजागर करता है। जैसा कि फ्लैगशिप कार्यक्रमों के 

परिव्यय/आवंटन ओर निर्मुक्ति के विवरण में प्रदर्शित है, कुछ 

cart के संबध A की गर्ह निर्मुक्तियों बजटीय wal के 

प्रतिशत के रूप मै कम हैँ ओर वे anda परिव्यय से 

अधिक भी है जिसके कारण करई चुनिंदा wil we 

आईसीडीएस, एसएसए ओर पीएमजीएसवाई मे संशोधित अनुमान 

स्तर पर अतिरिक्त निधि कौ आवश्यकता होगी। 



विवरण 

(करोड रुपये मे) 

क्रम. स, प्तैगशिप कार्यक्रम का नाम 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

कुल tera निर्मुक्त परिव्यय कुल परिव्यय निरमुक्ति परिव्यय कुल परिव्यय निरमुक्ति परिव्यय कुल 

(alg) (ag) कौ (बीर) (ag) कौ (बी) (ag) कौ परिव्यय 
तुलना मे तुलना मे तुलनामे (alg) 

% निरमुक्ति % निरुक्ति % निर्मुक्त 

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. महात्मा गांधी रष्टय ग्रामीण रोजगार गारटी अधिनियम 40100 35793 89.3 40000  29189.77 73.0 23000 29879.94 90.5 33000 

2. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) 5710 5110 89.5 6107.61 = 6546.08 107.2 8382 7824.85 93.4 9541 

3. राष्ट्रीय ग्रापीण स्वास्थ्य अभियान (एनआरएचएम) 15440 = 14236.51 92.2 17840 1607.24 90.1 20542 1631902 79.4 20999 

4. आईसीडीएम 7806.71 9749 1249 8964.19 -14249.16 159.0 14250 —-15690.51 110.1 = 15912.2 

5. संपूरणं स्वच्छता अभियान 1580 = 1522.12 96.3 1650 = 1440.59 873 3500 2438.47 69.7 4260 

6. एडीएम 9440 88.46.32 93.7 10380 9797.03 944 11849.25 = 10834.6 91.4 13215 

7. सर्व शिक्षा अभियान (एसएस) 15000 19605.57 130.7 21000 2080477 99.1 25555 23811.17 93,2 27258 

8. जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण अभियान 11619  5285.38 45.5 12522 = 7338.07 58.6 12522 5288 42.2 14000 

9, इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) 8996 10329.45 114.8 10000 9864.82 98.6 11075 7240.09 65.4 15184 

10. प्रधानमतरी ग्राम सडक योजना (पीएमजीएसवाई) 10886 = 22404.11 205.8 20000 19346.89 96.7 24000 8879.97 37.0 21700 

11. त्वरित frag लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) 11500 = 9010.22 78.3 12620 7448.2 59.0 14242 6503.58 45.7 12962 

12. राजीव गाधी ग्रामीण विदयुतीकरण योजना (आरजीजीबीवाई) 5500 4402 80.0 6000 3050 50.8 4900 697.94 14.2 4500 

13. Tela ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 9000 8941.82 99.4 9350 8474.05 90.6 10500 = 10761.97 102.5 11000 

14. प्रतिबंधित त्वरित ऊर्जा विकास ओर सुधार कार्यक्रम 3700 = 2346.42 63.4 2034 1667587 82.0 3114 12347; 39.7 575 

15. Weta कृषि विकास योजना 6722 6718.91 100.0 = 7310.87 7738.6 99.1 9217 8399.28 91.1 9954 

16. Weta ग्रामीण आजीविका अभियान 2683 2634.26 98.2 2914 2375.48 81.5 3915 2149.67 54.9 4000 

17. पिडा क्षत्र अनुदान निधि 7300 8679.96 118.9 9890 11104.3 1123 12040 = 9058.19 75.2 11500 

कुल 172982.71 = 175615.05 101.5  199082.67  176521.53 88.7  222603.25 162929.64 75.00 2295602 
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[text] 

fatwa वेबसाइटों पर ॒ wail एकाउन्ट 

2261. श्री पन्ना लाल पुनियाः क्या संचार ओर 

सूचना प्रौद्योगिकी मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या वैवाहिक वेबसाइट सहित॒विभिनन नेटवर्क 

वेबसाइटो द्वारा अपराध ओर धोखा-धडी के मामले प्रकाश में 

आए हैः 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या विभिन सोशल नेरवकिंग साइटों पर बडी संख्या 

मे फर्जी एकाउन्ट है जिनका प्रयोग धोखा-धदी/अपरध करने 

के लिए किया जा रहा 2: 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी oi क्या है तथा संबधित 

वेबसाइटों एवं व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कारवाई 

at गई रहै; ओर 

(S) सरकार द्वारा सोशल Aca ae ओर वैवाहिक 

साइटों के माध्यम से धोखा-धदी को रोकने के लिए क्या 

उपाय किए गए रै? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मत्री 

तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द 

देवरा): (क) ओर (ख) जी, a राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड 

oR (एनसीआरबी) के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2012 के 

दौरान हैकिंग ओर अन्य अपराधो के 2464 मामले पंजीकृत 

किए गए्। कम्प्यूटर प्रणालियों कौ हैकिंग के कारण कम्प्यूटर 

संसाधन८यूरिलिरी को ee हानिक्षति कौ fad से संबंधित 

1440 मामले (सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(1) 

ओर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(2) & अतर्गत 

हैकिंग के 435 मामले थे। वर्ष 2012 के दौरान te अपराधा 

के लिए 749 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। सूचना 

प्ोदिगिको अधिनियम, 2000 की धारा 67 के अंतर्गत अश्लील 

प्रकाशन/इलेक्टनिक रूप में प्रसारण के 589 मामले प्रकाश 

मे आए जबकि इस dat मे 497 व्यक्तियों को गिरफ्तार 

किया गया। इसके अलावा, भारतीय दंड संहिता (anda) 

के प्रावधानों के अंतर्गत साइबर जालसाजी के 259 मामले 
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ओर साइबर धोखाधड़ी के 118 मामले पंजीकृत किए qu 

इसके अलावा, भारतीय रिजर्व de द्वारा उपलब्धं कराई गई 

सूचना के अनुसार वर्षं 2013 में क्रेडिट/एटीएम/डेबिर ae से 

संबंधित धोखाधड़ी के 6034 मामले रिपोर्ट feu mm 

संविधान के अंतर्गत पुलिस ओर सार्वजनिक व्यवस्था राज्य 

के विषय हैँ ओर इस प्रकार राज्य सरकारे ओर संघ शासित 

at WIR साइबर अपराध सहित मुख्यतः अपराध कौ 

रोकथाम करने, पता लगाने, पंजीकरण ओर जांच के लिए 

तथा अपने क्षत्राधिकार के अंतर्गत कानून प्रवर्तन da के जरिए 

अपराधियों पर॒ अभियोग चलाने के जिम्मेदार 21 

(ग) ओर (घ) ई-मेल पता रखने वाला कोई भी व्यक्ति 

सोशन deaf सादो पर फर्जी नाम सहित किसी भी नाम 

से पंजीकृत हो सकता 21 सोशल नेटवरककिंग साइटों दवारा किसी 

भी प्रकार कौ पृष्ठभूमि कौ जांच नहीं कौ जाती है, इसके 

कारण अपराधियों द्वारा अपराध/धोखाधदी को अंजाम देने के 

लिए फर्जी एकाडंट बनाए जाते हँ। इन नैटवर्किग aed के 

सर्वर भी विदेशो में अवस्थित होते Zi 

विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा वर्ष 2010, 2011, 

2012 ओर 2013 (नवम्बर तक) भारतीय कम्प्यूटर आपात 

प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) को विभिन्न सोशल नैरवर्किग साइयों 

पर फर्जी खातों/प्रोफाइलों से संबेधित क्रमशः कुल 3, 45, 37 

ओर 36 मामले रिपोर्ट किए mu सर्द इन ने फिर इन सोशल 

jean साइटों से ta wef खातों को aq करने ओर इन 

wat खातो/प्रोफाइलों के प्रयक्ताओं के अभिगम विवरण ग्राप्त 

करने के लिए संपर्क किया है। ज्यादातर मामलों मे te फर्जी 

खातों को उन सोशल नेैटवर्किग सादो के सहयोग से 

सफलतापूर्वक बंद किया गया, जिनके कार्यालय भारत में 

अवस्थित है। हालांकि tet सोशल नेटवरकिंग साइटों, जिनके 

कार्यालय विदेश में अवस्थित है, में मौजूद te खातों को बंद 

करने ओर उनसे सूचना प्राप्त ae कौ द्र बहुत कम Zi 

(ङ) सरकार ने इस दिशा में निम्नलिखित कारवाई की 

हैः 

@ सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकौ अधिनियम की धारा 

79 के siete सूचना प्रौद्योगिकी (माध्यस्थ दिशानिर्देश) 

नियमावली, 2011 को अधिसूचित किया है। इसमे
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राष्ट्रीय ओर अतरराष्टीय नेटवर्किंग साइयो समेत 

माध्यस्थों से यह अपेक्षित है कि अपने adel का 

निर्वाह करते हुए वे उचित सावधानी adit ओर 
कम्प्यूटर संसाधनों के प्रयोक्ताओं को tat किसी 

भी सूचना को eke, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधन, 

प्रकाशित, प्रेषण, अद्यतन ओर ae नहीं करने कौ 

जानकारी दंगे, जो किसी भी प्रकार से हानिकारक, 

आपत्तिजनक, नाबालिगों को प्रभावितं करने वाली 

ओर गैर-कानूनी है। इन नियमों मे यह भी अपेक्षित 
है कि माध्यस्थ प्रयोक्ताओं तथा प्रभावित 
व्यक्तियो८(संगठनों से शिकायत प्राप्त होने पर उनका 

समाधान करने के लिए शिकायत अधिकारियों कौ 

नियुक्ति करेगे। 

Gi) सरकार ने 17 अगस्त, 2012 को राष्ट्रीय ओर 

ary सोशल aca साइट समेत सभी 

माध्यस्थों को एक परामर्शं जारी किया जिसमे se 

सलाह दी गई कि वे अपनी dae पर ae 

कौ गई हानिकारक ओर विद्रेषपूर्णं सूचना सामग्री 
को अशक्त Ae 

Gi) सरकारे प्रयोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए इस 

मुदे पर जागरूकता अभियान भी चलाती है। 

(iv) सरकार Ut सूचना सामग्री को प्रभावी ओर सक्षम 

तरीके से अशक्त करने के लिए सोशल नैटवर्किग 

Usel समेत माध्यस्थों के साथ लगातार बातचीत 

कर रही है। 

[ अनुकाद] 

प्रत्यर्पण सधि 

2262. ई. मिर्जा महलूब am: 

श्री पी.आर. नटराजनः 

क्या विदेश मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) किन-किन देशौ के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधिं 

है; 

(ख) गत तीन वर्षो & दौरान प्रत्यर्पित wil कौ संख्या 

सहित किन-किन देशों के साथ भारत ने अपराधियों का 

परस्पर प्रत्यर्पण fan है; ओर 
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(ग) यूएई के साथ हस्ताक्षरित प्रत्यर्पण संधि का व्यौरा 

क्या है? 

विदेश मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्रीमती परनीत कौर): 

(क) भारत ओर निम्नलिखित देशों के बीच 37 प्रत्यर्पण 

संधियां प्रचलित हैः आस्टिलिया, बहरीन, aires, बेलारूस, 

बेल्जियम, भूटान, gett, कनाडा, मिस्र, we, जर्मनी, 

हांगकांग, कोरिया गणराज्य, कुवैत, मलेशिया, मोरिशस, मैक्सिको, 

मंगोलिया, नेपाल, नीदरलैण्ड, ओमान, पोलैड, gra, रूस, 

सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीरजरलैण्ड, ताजिकिस्तान, 

तुर्क, टयूनीशिया, यूके, यूएसए, उनज्ेकिस्तान, संयुक्त॒ अरब 

अमीरात, Set तथा वियतनाम। 

भारत कौ निम्नलिखित 10 देशो के साथ पारस्परिक 

प्रत्यर्पण व्यवस्थाएं मौजूद हैः फिजी, इटली, पापुआ न्यू गिनी, 

सिंगापुर, श्रीलंका, स्वीडन, तन्जानिया, ages, क्रोएशिया, तथा 

पेरू। 

(ख) वर्ष 2011 मेँ भारत ने सात भगौडों का प्रत्यर्पण 

किया संयुक्त राज्य अमरीका में चार् तथा क्रोएशिया, जर्मनी 

तथा ation मे एक-एक। एक whe को पेरू से भारत 

प्रत्यर्पित किया गया। वर्ष 2012 में भारत ने तीन wit का 

प्रत्यर्पणं किया-एक अमेरिका में तथा दो ओस्ट्लिया a भारत 

मे दो wiel का प्रत्यर्पण किया गया जर्मनी तथा सऊदी 

अरब से एक-एक- वर्षं 2013 में भारत से पाच wiki का 

प्रत्यर्पण किया गया-चार संयुक्त राज्य अमरीका में तथा एक 

यूके. मे। सयुक्त राज्य अमरीका से तीन whet को भारत 

प्रत्यर्पित किया गया। 

(ग) भारत ओर संयुक्त राज्य अमीरात के बीच संपन 

प्रत्यर्पण सधि जो ay 2000 मे लागू हुआ, में दोनों संविदाकारी 

Tet के कानूरनों के तहत दण्डनीय अपराधो के दोषारोपित 

व्यक्तियों के प्रत्यर्पण की व्यवस्था है जिन्हे कम से कम एक 

af a कारावास हो सकता @ इस संधि में, अन्य बातों 

के साथ-साथ, यह भी व्यवस्था है fe अनुरोध प्राप्तकर्ता देश 

अपने नागरिको के मामले पे, यदि किया गया कृत्य दोनों 

संविदाकारी देशों के कानूनों के तहत अपराध माना जाता है 

तो वह इस मामले को मुकदमे हेतु सक्षम प्राधिकारी के 

समक्ष प्रस्तुत करेगा। 



767 प्रश्नों के 

इंडिया वैकबोन इप्लिमेटेशटन नेटवकं 

2263. श्रीमती अनू टन्डनः क्या योजना मत्री यह 

बताने की कृपा करेगे किः 

(क) सरकार द्वार पुरे देश में इंडिया बैकबोन इईप्लिमेटेशन 

नेटवर्क शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए गए है; 

(ख) उक्त नेटवर्क के माध्यम से नीतियों, कार्यक्रमों ओर 

परियोजनाओं के क्रियान्वयन के अपेक्षित परिणाम क्या है; 

(ग) क्या सरकार राष्टीय siete लाइनों का उपयोग 

करते हुए उक्त वर्णित नेरवकं को जोड़ने पर विचार कर रही 

है; ak 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है एवं इस day 

मे क्या प्रगति हुई है? 

संसदीय कार्य wae में राज्य मत्री तथा योजना 

मत्रालय में राज्य मत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) इंडिया 

ana इप्लिमेटेशन नेटवर्क (आईनीआरईएन) संगठनों ओर 

व्यक्तियों का एक नेटवर्क है जो पणधारकों का पक्ष लेने ओर 

उन अड्चनों को, जिससे देश में परियोजनाओं ओर कार्यक्रमों 

का अपर्याप्त कार्यान्वयन होता ठै, दूर करने के लिए कौशल 

ओर साधन रखता है। आरईबीआईएन के कार्यान्वयन के लिए, 

योजना आयोग ने नेरवर्क में उद्योग संघों, गैर-सरकारी संगठनं 

ओर बहुपक्षीय संगठनों जैसे विभिन agent को नामांकित 

किया है। आईबीआईएन ने अपनी शुरूआत से नौ महीनों में 

कई परियोजनाएं प्रारंभ कौ ¢ ओर पूरे देश में प्रचार के 

लिए सहयोग तथा समन्वयन हेतु तकनीकों ओर उपकरणों के 

विकास पर भी कार्य कर रहा है। कुक परियोजनाएं जो 

कार्यान्वयनाधीन है, मेँ श्रम कानून ओर ओद्योगिक way, 

व्यवसाय विनियामक wash, वहनीय दवाइयां, मध्यम, लघु 

ओर सृक््म ओद्योगिक समूहो कौ sare वुद्धि शामिल zi 

(ख) आईनीआईएन का उदेश्य कार्यान्वयन नेटवर्क मं 

सुधार करना है। इससे 12 वीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में तय 

किए गए लक्ष्यो ओर उद्ूश्यों को हासिल करने में सहायता 

मिलेगी। उदाहरण के लिए. आरईबीआर्ईएन निवेश को aH 

ओर इसके फलस्वरूप देश 4 ओद्योगिक उत्पादन को बढाने 

हेतु समग्र व्यवसाय विनियामक वातावरण को सरल एवं कारगर 
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बनाने के लिए देश के व्यवसाय विनियामक वातावरण को 

सरल एवं कारगर बनाने के लिए देश के व्यवसाय विनियामक 

फ्रेमवर्क में सहयोग आधारित कौशलो को लागू कर रहा है! 

(ग) जी, नहीं। चूंकि आईबीआर्ईएन संगठनों ओर व्यक्तियों 

का कौशल ओर साधन आधारित एक नेटवर्क है, त्रोडवैड 

Mel का अपने मे कोई विशिष्ट उपयोग नहीं है। 

(घ) प्रश्न नहीं som 

( हिन्दी] 

ओंटिज्प से पीडित बच्चों को शिक्षा 

2264. श्री पशुपति नाथ सिंहः क्या मानव संसाधन 

विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने सरकारी विद्यालयों में aifen से 

ग्रस्त बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई व्यवस्था 

की हैः; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी oi क्या है; ओर 

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण रहँ? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री (डो 

vet थरूर ): (क) ओर (ख) जी, a सर्व शिक्षा अभियान 

(एमएसए) कौ केन्द्र प्रायोजित योजना, जो शिक्षा का अधिकार 

अधिनियम, 2009 क प्रावधानों को कार्यान्वितं करने का प्रमुख 

साधन है, में प्रावधान है कि सरकारी स्कूलों के ओंरिज्म से 

पीडित बच्चों सहित छः से चौदह ad कौ आयुवर्गं के सभी 

बच्चों को निःशुल्क ओर अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान कौ 

जाए। एेसे बच्चों के लिए प्रमुख हस्तक्षेपों मेँ saat पहचान, 

व्यावहारिक ओर ओपचारिक मूल्यांकन, उपयुक्त शैक्षणिक 

नियोजन, विशिष्ट शैक्षिक योजना तैयार करना, सहायता ओर 

उपकरणों का प्रावधान तथा sien ओर उपचारात्मक सहायता 

पर प्रशिक्षण शामिल zi 

“माध्यमिक स्तर पर निःशक्तों के लिए समावेशी शिक्षा 

(आईईडीएसएस) '' नामक केन्द्र प्रायोजित योजना है जो सभी 

Azad छात्रों को आठ वर्षं को प्रारंभिक स्कूली शिक्षा पुरी
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करने के पश्चात समावेशी ओर समर्थकारी वातावरण में चार 

वर्ष कौ माध्यमिक शिक्षा (कक्षा IX से XII तक) जारी 

रखने योग्य बनाती हे। इस योजना में वे सभी बच्चे समाविष्ट 

हैँ जो प्रारभिकं स्कूली शिक्षा उत्तीर्णं करने के पश्चात 

सरकारीः स्थानीय निकाय ओर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों 

मे माध्यमिक स्तर पर पढ रहे है ओर 14+ से 18+ वर्ष 

तक के आयु वर्गं मै आते है एवं निःशक्तजन अधिनियम 

(1995) ओर wea न्यास अधिनियम (1999) के तहत 

परिभाषित किसी एक या अधिक निःशक्तता वाले Zi 

(ग) उपर्युक्त के दुष्टिगत प्रश्न नहीं sod 

[ अनुवाद 

कोशल विकास कार्यक्रम 

2265, श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी; क्या मानव संसाधन 

विकासं wat यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार के पास व्यापक कौशल विकास 

कार्यक्रमों के माध्यम से देश कौ जन-सांख्यिकोय स्थिति का 

लाभ लेने की कोई विशेष योजना है; 

(ख) यदि a, तो तत्सबधी ato क्या 2; 

(ग) क्या बारहवीं पंचवर्षीय योजना में विशेष रूप से 

गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने हेतु एसे प्रस्तावों को शामिल 

किया गया है; 

(घ) यदि हां, तो aaa a क्या दै; ओर 

(ङ) सरकार द्वारा इस vay मँ देश विशेष कर ग्रामीण 

aat में क्षमता निर्माण हेतु क्या विशिष्ट कदम उठाए गणएु/उठाए 

जा रहे है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (sf 

Veit थरूर): (क) जी, हां। 

(ख) भारत सरकार ने वर्षं 2009 मेँ कौशल विकास पर 

राष्टीय नीति बनाई है जिसमें देश मेँ कौशल विकास के 

व्यापक स्वरूप के बारे मे बताया गया है। इस नीति के 

जरिए, सरकार ने कौशल विकास के लिए सास्थानिक संरचना 

लागू कौ है। इस सरचना में, राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी 
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(जिसमे तत्कालीन तीन संस्थाओं अर्थात् प्रधान मंत्री कौ राष्ट्रीय 

कौशल विकास परिषद, राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय बोर्ड 

ओर कौशल विकास पर प्रधानमंत्री के सलाहकार का कार्यालय) 

ओर राष्ट्रीय कौशल विकास कोपिरिशन (एनएसडीसी) शामिल 

Zl एनएसडीसी को सर्कार द्वारा पहले ही अनुमोदित कर दिया 

गया है। राष्टीय कौशल विकास कोरपिरिशन में देश & विभिन 

dal में कुशल जनशक्ति कौ बढती हुई मांग को पूरा करने 

ओर कौशल कौ मांग ओर आपूर्ति के वर्तमान अंतराल को 

कम करने कौ परिकल्पना कौ गई है। एनएसजीसी का उदेश्य 

वर्षं 2022 तक भारत के 500 मिलियन लोगों को कौशल 

प्रदान करना/वर्तमान कौशल 4 वृद्धि के समग्र लक्ष्य में 

महत्वपूर्णं योगदान करना है। विभिन मंत्रालयो/एजेसियों द्वारा 

कार्यान्वितं कौ गई अनेक योजनाओं के जरिए कौशल विकास 

शुरू किया गया है। इस way में मानव संसाधन विकास 

मंत्रालय प्रमुख मंत्रालय है जो अपने राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा 

अर्हता ca के जरिए कौशल विकास को गुणवत्तापरक शिक्षा 

से जोडता 2 

(ग) जी, a 

(घ) बारहवीं पचंवर्षीय योजना में परिकल्पना की गई है 

कि भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता ओर वैयक्तिक रोजगार 

की सुलभता मे सुधार करने के लिए कौशल विकास कौ 

गुणता ओर संगतता मुख्य अग होगे। विभिन्न मंत्रालयों के 

माध्यम से अनेक योजनाओं के कार्यान्वयन को परिकल्पना कौ 

गई है। इनमे से, श्रम मंत्रालय ओर मानव संसाधन विकास 

म॑त्रालय कौ कौशल विकास, नियोजनीयता ओर शिक्षा को 

समेकित करने मेँ महत्वपूर्ण भूमिका होती है। श्रम ओर 

रोजगार मंत्रालय द्वारा मोडयूलर नियोजनीयता कौशल (एमईएस) 

कार्यक्रम आस्भ किया गया है जिसमे सरकार ओर निजी 

अवसंरचना का उपयोग करते हुए भावी ways को अल्प 

अवधि कोर्स मुहैया way जाते है। 60 से अधिक सैक्टरों 

को शामिल करते हुए कुल 1402 Alege तैयार feu गए 

है, मूल्यांकन करने के लिए 36 मूल्यांकन निकायो का पैनल 

बनाया गया, 6951 व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता, पंजीकृत किए 

गए ओर 13.53 लाख से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया 

गया/परीक्षा ली गर्ह है। बहुरदेशीय कोर्स आरंभ करके उत्कृष्टता 

asi के उन्नयन ओर निर्माण के जरिए आईटीआई को बेहतर 

बनाया गया है। यह उन उद्योगों, सरकारी अकादमिक संगठनं 
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के प्रतिनिधियों के सहयोग से गठित संस्थान प्रबंध समितियों 

के रूप में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अंतर्गत किया जाता 

हे, जो स्थानीय उद्योगों मे प्रायोगिक प्रशिक्षण मुहैया कराने 

ओर उभरती कौशल मांग कौ पहचान करने के संबध में 

मुख्य भूमिका निभाते है। wea माध्यमिक शिक्षा अभियान 

(आरएमएसए) विशेषतः देश के शैक्षिक रूप से free जिलों 

q कोशल विकास पर विशेष ध्यान देने के साथ मुक्त शिक्षा 

कार्यक्रमों कौ सुलभता A वृद्धि करने के उदेश्य से राष्ट्रीय 

मुक्त शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) ओर 16 राज्य मुक्त 

विद्यालयों के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सुदृदीकरण 

पर॒ केन्िति है। इसमे यह सुनिश्चित करने के उदेश्य से 

विभिन प्रमुख क्षेत्रों मे समन्वित कार्रवाई करने कौ परिकल्पना 

भी कौ गई है कि कौशल विकास के लिए पाट्यचर्या सहित 

मांग आधारित तरीके से कौशल निर्माण होता है जिसका 

नियोक्ता/उद्योग॒ जगत कौ मांगों को पूरा करने ओर इसे 

उपलब्ध ॒स्व-रोजगार के अवसरों के अनुरूप बनाने के लिए 

निरंतर आधार पर इसका पुनः अभिमुखीकरण किया जाता है। 

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीरीई) ने 

एनवीईक्यूएफ के लिए बाजार सामर्थ्य के घनिष्ठ संयोजन से 

57 विशिष्ट दक्षताओं के साथ 13 सेक्टरों में विस्तृत सामान्य 

ओर व्यावसायिक सामग्री तैयार की है 12वीं योजनां के 

अनुसार, एक सक्षम ढांचा अपेक्षित है जो सार्वजनिक निजी 

भागीदारी के जरिए कौशल विकास मे निजी निवेश को 

आकर्षित करेगा। आज तक एआईसीरीई ने एनवीईक्युएफ 

कार्यक्रम के अतिर्गत 79 कौशल जान प्रदाताओं ओर 376 

संस्थाओं का पंजीकरण किया है जो www.aicte-india.org/ 

vocskp.html पर उपलब्ध ZI 

(ङ) क्षमता निर्माण के लिए विभिन उपाय किए गए 

है। एनवीईक्युएफ के घरकों मेँ से एक घटक शिक्षकों ओर 

प्रशिक्षुओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम तैयार करना है। 

पोलिरैकिनिकों के माध्यम से समुदाय विकास कौ योजना 

(सीडीरीपी) का उदेश्य है समुदाय के विभिन वर्गो विशेष रूप 

से ग्रामीण, असंगठित तथा समाज के वचित ant को एआईसीरीई 

द्वारा अनुमोदित पलिरैव्निकों के माध्यम से अनौपचारिक, 

अल्पकालिक, रोजगारोन्मुखी कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान 

करना ताकि वे लाभकारी स्व/वैतनिक रोजगार प्राप्त कर aa 

इस योजना के कार्यान्वयन के लिए कुल 518 पोलिटैव्निकों 

को वित्तीय सहायता प्रदान कौ गई है। भारत सरकार at 
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शैक्षिक सत्र 2013 से मौजूदा कलिजो/पोलिटैकिनिकों A 200 
समुदाय कलेजो कौ स्थापना करने की योजना हे। एरईसीरीई 
को एनवीईक्यूएफ योजना के अन्तर्गत छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान 

करने के लिए किसी wae wads, प्रत्येक में 35 मोडल 

कौशल oat कौ स्थापना कौ योजना है ओर इसने नियोजनीयता 

में वृद्धि करने के लिए sim द ais व्याक्हारिक प्रशिक्षण 

प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय नियोजनीयता वृद्धि मिशन (TT) 

कौ एक नई योजना भी आरंभ कौ है। ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 
जिला एवं राज्य संस्थागत स्तर सहित स्कूल मेँ स्थानीय yay 

समिति के भीतर क्षमता निर्माण का भी प्रावधान @ इस 

योजना मै अध्यापकों के लिए 30 दिवसीय परिचयात्पक 

प्रशिक्षण तथा 7 दिवसीय सेवाकालीन प्रशिक्षण का प्रावधान है। 

सीबीएसई ने व्यावसायिक अध्यापकों के क्षमता निर्माण के लिए 

छह मास्टर oe प्रशिक्षण कार्यशालाओं का भी आयीजन 

fea कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी पर id योजना मेँ 
राष्ट्रीय मिशन के अतिर्गत ग्रामीण युवाओं के कौशल प्रशिक्षण 

संबधी एक घरक रखा गया है। कृषि मंत्रालय कृषि के 

विभिन क्षेत्रों में विभिन योजनाओं & ata कौशल विकास 

कार्यक्रमों पर ध्यान ofa कर रहा है। ग्रामीण विकास 

मंत्रालय नै एसजीएसवाई को 26 जून, 2010 को राष्ट्रीय 

ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के रूप में पुनः 

तैयार किया है जिसे आजीविका के नाम से भी जाना जाता 

él तदनुसार सितंबर, 2012 में प्लेसमेट से जुडी कौशल 
विकास कौ विशेष परियोजनाओं को आजीविका के अतर्गत 

आजीविका कौशल विकास कार्यक्रम (एएसडीपी) के रूप में 

पुनः स्थापित किया है। मंत्रालय कौ it पंचवर्षीय योजना 

मे एएसडीपी के अतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के 50 लाख 

ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान aa की योजना है। 

wast युवाओं पर विशेष रूप से ध्यान ina करते हुए 

ग्रामीण निर्धनो कौ व्यावसायिक आवश्यकताओं को पुरा करना 
चाहता zl 

अनधिकृत Frater 

2266. श्री अवतार सिंह wert: क्या प्रधान मत्री 

अनधिकृत निर्माण के बारे मेँ दिनांक 07-8-2013 के अताराकित 

प्रश्न संख्या 463 के उत्तर के Ga में यह बताने कौ कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को दिल्ली 

नगर निगम (एमसीडी) द्वारा कालकाजी ब्लोक "ए", नई 

दिल्ली के बहुत से घरों में व्यापक अनधिकृत निर्माण के 

waa मे तथ्यात्मक fed प्राप्त a 2; 
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(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) क्या सीवीसी, एमसीडी के पदाधिकारियों ओर faced 

के ब्रीच node कै विरुद्ध कदम उठाने ओर अनधिकृत 

निर्माण को ठहाने कौ कार्यवाई करने पर विचार कर रही है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य 

मंत्री तथा प्रधान मत्री कार्यालय में राज्य मत्री (श्री वी 

नारायणसामी): (क) से (ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग 

(सीवीसी) ने सूचित किया है कि आयोग को we ए-442 

ओर ए-444 कालकाजी, नई दिल्ली मे अवैध निर्माण के 

aay मे एमसीडी अधिकारियों के खिलाफ दिनांक 15.04.2013 

कौ एक शिकायत wa हूरई रै। आयोग नै 13.06.2013 को 

निदेशक (सतर्कता), दक्षिणी दिल्ली, नगर निगम (एसडीएमसी) 

से वास्तविक रिपोर्ट मांगी है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा 

02.09.2013 ओर 05.12.2013 को रिपोर्ट शीघ्र भेजने के संध 

A एसडीएमसी को स्मरण दिलाया गया। 

( हिन्दी] 

विदेशी जासूसी उपग्रह 

2267. श्री जय प्रका अग्रवालः क्या प्रधान पत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या गत wa वर्षो के दौरान हमारे अंतरिक्ष में 

विदेशी जासूसी उपग्रह at उपस्थिति का पता चला 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ahr क्या है; ओर 

(ग) सरकार दवारा इस संबध Y क्या कदम yaw 

Tse जाने का विचार 2? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर Usa ware तथा 

प्रधान मत्री कार्यालय में राज्य मत्री (श्री वी. नारायणसामी ): 

(क) जी, atl तथापि, age ओर निगरानी के लिए 

विविध देशों द्वारा जासूसी उपग्रहों के प्रमोचन कौ सूचनाए 

प्राप्त होती रही है। वर्तमान dad में, नागरिक उदेश्यों के लिए 

अत्यंत दक्ष उच्च-विभेदन सुदूर संवेदन उपग्रहों ओर जासूसी 

उपग्रहो के बीच का अतर काफी बारीक 3 W उच्च 

विभेदन सुदूर संवेदन उपग्रह अनेक देशो द्वारा प्रमोचित किए 

गए है ओर भू पर्यवेक्षण के लिए इनका उपयोग किया जाता 
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हे। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून के अनुसार बाह्य अंतरिक्ष किसी 

देश के अधिकार क्षेत्र मे नहीं आता है। 

(ख) ओर (ग) प्रश्न उत्पनन नहीं होता। 

( अनृकाद। 

दूरसंचार उपकरणों का आयात 

2268. श्री गजानन ध. बाबरः 

श्री अधलराव पाटील शिवाजीः 

श्री whe यादवः 

श्री आनंदराव अडसुलः 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने at 

कृपा करेगे किः 

(क) सरकार द्वारा दूरसंचार उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन 

को बदावा देने के लिए क्या कदम उठाए Tse जाने का 

विचार है; 

(ख) क्या सरकार ने देश में gaa उपकरणों के 

आयात के लिए कोई दिशा-निर्देश तैयार किया है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ot क्या है तथा यदि नहीं, 

तो इसके क्या कारण है; 

(घ) सरकार द्वारा दूरसंचार उपकरणों के आयात हेतु कोई 

मानदंड ओर दिशा-निर्दश तैयार करने के लिए कोई कदम 

उठाया गया है; ओर 

(ङ) सरकार द्वारा इस way में अतिम निर्णय कब तक 

लिए जाने की संभावना है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मत्री 

तथा पोत परिवहन मंत्रालय मे राज्य मत्री (श्री पिलिन्द 

देवरा): (क) सरकार द्वारा दूरसंचार उपकरणों के स्वदेशी 

उत्पादन को बदावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए 

1. सरकार ने wela saan नीति-2012 (एनरीपी-2012) 

को मंजूरी दी है जिसँ अन्य बातों के साथ-साथ देश में
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wea उपकरणों के निर्माण को बढावा देने के लिए 

मिम्नलिखित उदेश्य का उल्लेख हैः- 

1 कौशल एवं canal मे वृद्धि द्वारा नवोन्मेष, स्वदेशी 

अनुसंधान एवं विकास तथा विनिर्माण को aera 

देकर घरेलू ओर वैश्विक बाजार कौ जरूरतों को 

पूरा करना। 

i, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वदेशी अनुसंधान 

एवं विकास, बौद्धिक संपदा अधिकारौ (आरईपीआर) 

का सृजन, उद्यमशीलता fats, व्यावसायीकरण 

को aga देने के लिए आधारभूत निधि बनाना 

ओर अत्याधुनिक दूरसंचार उत्पाद एवं सेवाएं उपलब्ध 

कराना। 

ii, डिजाइन, अनुसंधान ओर विकास, आरईपीआर सृजन, 

परीक्षण, मानकौकरण ओर विनिर्माण अर्थात दूरसंचार 

उपस्कर के स्वदेशी उत्पादन के लिए सपर्ण वैल्यू 

चेन के लिए सुकर माहौल को बदावा देना ताकि 

क्रमशः वर्षं 2017 ओर 2020 तक 45% ओर 65% 

के न्यूनतम मूल्य Fast से भारतीय दूरसंघार क्षेत्र 

कौ 60% ओर 30% तक कौ मांग पूरी at जा 

सके। 

iv. देश की सुरक्षा से संबंधित दूरसंचार उत्पादों ओर 

सरकार के स्वयं & प्रयोग से संबंधित उत्पादों के 

प्रापण में विश्व व्यापार संगठन (डउन्ल्यूटीओो) a 

कौ गई प्रतिबद्धताओं से संगत ओर घरेलू स्तर पर 

विनिर्मित दूरसंचार उत्पादों को प्राथमिकता देना। 

५. राष्ट्रीय जरूरतों को पुरा करने के लिए मानकं का 

विकास एवं स्थापना करना, आर्ईपीआर सृजित करना 

तथा वैश्विक मानकों के निर्माण में योगदान करने 

के लिए anita मानकौकरण संस्थाओं A सहभागिता 

करना, इस प्रकार settee दूरसंचार मानकौकरण 

के क्षेत्र मे भारत को अग्रणी देश बनाना। 

2. एनरीपी, 2012 ने दूरसंचार उपस्कर के अनुसंधान एव 

विकास, विनिर्माण ओर मानकौकरण के feu विभिन्न कार्य 

नीतियों कौ रूपरेखा बनाई है। दूरसंचार विभाग ने अन्य बातों 

के साथ-साथ दूरसंचार विभाग ने एनटीपी-2012 की रेखांकित 
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कार्यनीतियों के कार्यान्वयन हेतु समय-समय पर faa देने 

के लिए दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण परिषद् का गठन किया 

है। 

3. इलैक्टेनिक्स ओर सूचना प्रोद्योगिकौ विभाग (डीआईईटीवाई) 

ने दूरसंचार उपस्करो जिनमे विभिन अग ओर घरक भी 

शामिल है, के विनिर्माण के लिए api वैल्यू चेन का विकास 

करने हेतु सुकर वातावरण प्रदान करने के विचार से विभिन 

योजनाओं जैसे ““इलैक्टोनिक्स मैन्यूफैक्चरिग कलस्टर '' (ईएमसी) , 

रूपांतरित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-एसआईपीएस) 

तथा घरेलू स्तर पर विनिर्मित इलैक्टोनिक उत्पादों (दूरसंचार 

उपस्कर भी शामिल) को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए 

नीतियों कौ घोषणा कौ है। दूरसंचार विभाग ने स्वदेश-निर्मित 

होने कौ अर्हता प्रदान करने के लिए प्रत्येक उत्पाद कौ बाजार 
पहुंच प्रतिशतता के साथ-साथ मूल्य संवर्धन को विनिर्दिष्ट 

किया है तथा उन दूरसंचार उत्पादों को अधिसूचित किया है 

जिनका प्रापण सरकार द्वारा किया जाना Zz 

4. इसके अतिरिक्त, दूरसंचार उपस्कर के निर्माण के लिए 

किसी ओद्योगिक लाइसेस कौ आवश्यकता नहीं है ओर स्वचालित 

मार्ग के अंतर्गत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कौ अनुमति है। 

स्वचालित मार्गं में रायल्टी का भुगतान, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण 

हेतु एकमुश्त शुल्क ओर temas नाम के प्रयोग के लिए 

भुगतान शामिल है। 

(ख) से (ङ) सरकार द्वारा विदेश व्यापार नीति, जिसमें 

वस्तुओं ओर सेवाओं के निर्यात तथा आयात से संबधित 

प्रावधान शामिल रै, at समय-समय पर समीक्षा कौ जाती 

है। वर्तमान में दूरसंचार उपस्कर के आयात को विदेश व्यापार 

नीति 2009-2014 द्वारा नियत्रित किया जाता Zz 

पाकिस्तानी Wet मे गंभीर रूप से बीमार 

भारतीय chet 

2269, श्री पी. कमारः क्या विदेश मंत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या पाकिस्तानी जेलों मे बहुत से , भारतीय wat 

बीमारियों, जिनके लिए बार-बार खून wert अनिवार्य होता है, 

सहित अन्य गंभीर बीमारियों से पीडित है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी alo क्या है;
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(ग) क्या सरकार ने पाकिस्तान से एसे कैदियों को 

मानवीय आधार पर छोडने को कहा है जिन्हे तत्काल 

चिकित्सा देख-भाल कौ आवश्यकता है; ओर 

(घ) यदि हां, तो पाकिस्तान से क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई 

है? 

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती परनीत कौर): 

(क) ओर (ख) सरकार को पाकिस्तानी def मे बंद भारतीय 

feat से tet कोई रिपोर्ट अथवा शिकायत प्राप्त नहीं हुई 
है, जिससे पता चलता हो कि वे एेसी बीमारियों से ग्रस्त 
है, जिनमे बार-बार खून चदान कौ आवश्यकता पडती हो। 

(ग) ओर (घ) सरकार पाकिस्तानी del में बंद भारतीय 

कैदियों कौ देखभाल एवं उनके साथ मानवीय व्यवहार किए 

जाने संबंधी मुदे जिनमें चिकित्सा सहायता दिए जाने संबंधी 

मामले भी शामिल रहै, को पाकिस्तान के साथ नियमित रूप 

से sod है। भारत-पाकिस्तान संयुक्त न्यायिक समिति, जिसमें 
भारत ओर पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालयं के सेवानिवृत 

न्यायाधीश शामिल रहै, समय-समय पर भारत ओर पाकिस्तान 

a कैदियों से मुलाकात करती है ओर दोनों तरफ कौ सरकारों 

से सिफारिश करती है कि वे इन कैदियों के साथ मानवीय 

व्यवहार सुनिश्चित करने ओर उन कैदियों जिन्होने अपनी-अपनी 
सजा पूरी कर लौ हो, की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के 

बाबत उपाय करे। 

हाल ही में, सरकार के हस्तक्षेप से एक भारतीय ager 

श्री रमेश सुपुत्र राम भाई जो मालिर जेल, कराची में ae 
थे ओर कैसर से पीडित थे, को पाकिस्तान ने 17 जुन, 

2013 को रिहा करके भारत वापस भेज fem इसी प्रकार 

एक अनुरोध श्री सरबजीत सिंह पर कोर लखपत जेल, लाहौर 

मेँ हुए घातक हमले के तत्काल बाद उन्हें रिहा करने के 

लिए किया गया, हालांकि, 2 मई, 2013 को उनकी मौत हो 

गयी। 

परमाणु कार्यक्रम 

2270. श्री dat. we गौडाः क्या प्रधान मंत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने हमारे परमाणु कार्यक्रम के पितामह 

ड. होमी जहांगीर भाभा ER बनाए गए परमाणु कार्यक्रम को 

छोड दिया 2; 

27 अग्रहायण, 1935 (शक) लिखित उत्तर 778 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है तथा इसके 

क्या कारण है; 

(ग) क्या कुछ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो दाबयुक्त गुरू 

जल रिएक्टर पर आश्रित धे, को अभी तक संस्थापित नहीं 

किया गया है; 

(घ) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या है एवं इसके 

क्या कारण है; 

(ङ) क्या सरकार का विचार ड. भाभा कौ अवधारणा 

के अनुरूप परमाणु कार्यक्रम शुरू करने का है; ओर 

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण 2? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय मे राज्य 

मंत्री तथा प्रधान मत्री कार्यालय में राज्य मत्री (श्री वी. 

नारायणसामी ): (क) जी, नहीं) 

(ख) यह प्रश्न ही नहीं sod 

(ग) ओर (घ) फास्ट set रिएक्टरों की प्रौद्योगिकी, 

जिसके संब॑ध मे, परमाणु ऊर्जां विभाग (sing) के अधीन 

एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, भारतीय afar विद्युत निगम 

लिमिटेड (भाविनि), द्वारा कार्य किया जा रहा है, दाबित भारी 

पानी fet पर आधारित नहीं है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, 

मिश्रित ओंक्साइड (यूरेनियम ओंक्साइड तथा प्लूरोनियम 

sags) को ईधन के रूप मँ, ओर द्रव॒ सोडियम को 

शीतलक के रूप में काम लाते है! भारत का पहला फास्ट 

ast रिएक्टर, प्रोरोराहइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर) , 

कलपाक्कम में निर्माण कौ प्रगत अवस्था मेँ हे। 

(ङ) ओर (च) जी, wT भाभा कौ संकल्पना के 

अनुसार, भारतीय नाभिकौय विद्युत कार्यक्रम के अंतर्गत, यूरेनियम 

235, प्लूरोनियम, तथा यूरेनियम-233 (किरणित थोरियम से 

प्राप्त) को Weal ईधन के मुख्य घटकं के रूप मेँ प्रयोग 

मे लाने a परिकल्पना की गई है, fe क्रमशः तीन 

क्रमवार चरणों मेँ काम में लाया जाएगा। यह कार्यक्रम सुदृढ 

है ओर इसके sala काम चल रहा है।
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यूरोप-भारत शिखर वार्ता 

2271. श्री असादूद्दीन ओवेसीः क्या शहरी विकास 

मत्री यह बताने को कूपा करेगे किः 

(क) क्या हाल ही में शहरों को हरा-भरा बनाने संब॑धी 

छठी यूरोप-भारत शिखर वार्ता हैदराबाद मे हु 2; 

(ख) यदि हां, तो हुई चर्चा का a क्या है; ओर 

(ग) शहरी नगरों पर ad ate से निपरने तथा लोगों 

को सुविधाएं प्रदान करने ओर उन्हे बनाए रखने हेतु शहरी 

स्थानीय निकायों के बेहतर प्रबंधन हेतु शिखर वार्तां A क्या 

उपचारात्मक कदमो का Ysa दिया गया 2? 

शहरी विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा 

दास्मुंशी): (क) जी, हा। 

(ख) ओर (ग) हैदराबाद मै 2 दिन के सम्मेलन के 
दौरान अन्य ad के साथ-साथ भारत तथा यूरोप में हरित 
wet के विघय पर भी विचारविमर्शं हुआ em दोनों क्षेत्रों 

के शहर da शहरीकरण कौ चुनौती से yt रहे है, जिसके 
कारण, ऊर्जा, जल कचरा, आवागमन, संस्कृति तथा अन्य 

बातों पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है। कुल 8 सत्र पूर्ण 
आयोजित किए गए थे, जिनमे इन क्षेत्रं में से प्रत्येक के 

विषय मेँ विचारविमर्शं किया गया om विचार विमर्शं के 

दौरान कठिन चुनौतियों को उजागर करते हुए शहरों को स्थिर, 

निवास योग्य, सामाजिकं दृष्टि से प्रौद्योगिकीय तथा प्रशासनिक 
स्वरूप के समाधानां के श्रेष्ठ व्यावहारिक उदाहरणों के संबंध 

में प्रस्तुतीकरण दिया गया। इसके अलावा वर्तमान एवं भविष्य 

के शहरी yard जैसे महत्वपूर्ण विषयों अर्थात, “कचरा 
प्रधन, स्थिर शहरी आवागमन, ऊर्जा दक्षता, एवं सुरक्षा, 

मानव संसाधन तथा क्षमता निर्माण, सांस्कृतिक संदर्भ म हरित 

शहर: चुनौति्याँं तथा आवास एवं जल प्रबंधन" पर॒ विचारविमर्शं 

किया गया। 

सम्मेलन के निष्कर्षो को स्थिर शहरी विकास पर ध्यान 

केन्द्रित करते हुए शहरी स्तर पर ठोस तथा परस्पर लाभदायक 

यूरो-इडियन सहयोग ॒परियोजनाओं मे रूपांतरित करने के लिषए 

Gag गई सम्भावित अनुवतीं कार्य योजनाएं इस प्रकार 2; 

@ वन 2 वन मल्टीपल युरो-इंडियन oan हितों 

के लिए वर्तमान आनलाइन Year प्रणाली का 

निर्माण। 
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0) समस्त यूरोप तथा भारत के सभी इच्छुक शहरों 

को यूरो-इंडियन आदान प्रदान मंच की भति सम्मेलन 

तकं wa का विस्तार। 

111) राज्यों के साथ प्रेमवर्क करारा के माध्यम से 

भारतीय शहरों कौ विशिष्ट आवश्यकताओं कौ पूर्ति। 

(iv) भारत-आधारित विद्यमान उत्कृष्टता केन्द्रं का उन्नयन 

करने एवं यूरोपियन तकनीकी सहयोग से भारतीय 

सिविक प्रबंधकों को महत्वपूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने 

मे सहायता प्रदान करना। 

(v) भारतीय संदर्भ के अनुकूल हरित शहरीकरण कौ 

नई पद्धति विकसित करने हेतु स्थिर शहरी विकास 

पर॒ यूरो-इंडियन अनुसंधान कार्यक्रमों का पोषण। 

रूसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुसंधान कार्यं 

2272. श्री एन. धरम सिंहः क्या मानव संसाधन 

विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार को जानकारी है fe बसवेश्वरा का 

अनुसंधान कार्य, जो कर्नाटक कौ महान विभूति हैँ, रूसी 

विश्वविद्यालय द्वारा किया गया थाः 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार उनके आदर्शो पर 

अनुसंधान ae के लिए एक अध्ययन केन्द्र स्थापित करने 

तथा लोगों कौ मदद हेतु आधुनिक समाज मे इन्हें क्रियान्वित 

करने का है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

मानव संसाधन विकास aware A राज्य मत्री (डां, 

ज़ी थरूर): (क) जी, नही! 

(ख) प्रश्न नहीं sea 

(ग) ओर (घ) वर्तमान में केन्द्र सरकार का बसवेश्वरा 

के नाम पर उनकी विचारधारा पर शोध कराने के लिए किसी 

अध्ययन केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, 

कर्माक केन्द्रीय विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि उसने 

विश्वविद्यालय में शरण, get ओर दासा, जिनमे बसावा
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संबंधित अध्ययन शामिल है, अध्ययन केन्द्र स्थापित करने का 

प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजा है। 

देण में टेलीफोन घनत्व 

2273. श्री आर. श्रुवनारायणः 

श्री Wawa. विजयनः 

श्री भीष्म शंकर wh ape तिवारीः 

श्री पोननम प्रभाकरः 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी wit यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) आज की तारीख तक देश में ग्रामीण ओर शहरी 

कषेत्रं मे अलग-अलग दूरसंचार घनत्व क्या है एवं टेलीफोन 

aR कौ राज्य-वार संख्या कितनी है; 

(ख) क्या गत एक वर्षं या इससे ज्यादा समय के दौरान 
दूरसंचार प्रयोक्ता आधार मेँ उल्लेखनीय गिरावट आई है; 

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है एवं सरकार को 

कितने राजस्व कौ हानि a है तथा अगले तीन वर्षो में नए 
टेलीफोन कनेक्शन मेँ कितनी वृद्धि होने का अनुमान है एवं 

इन पर कितना व्यय होने कौ संभावना है; 

(घ) क्या कुक राज्यों में राष्ट्रीय ओसत की तुलना में 

टेलीफोन कवरेज कम दहै; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है तथा इसके 
क्या कारण है एवं सरकार द्वारा अपिर को कम करने ओर 
दूरसंचार सेवाओं कौ गुणवत्ता मे सुधार के लिए क्या कदम 
उठाए गए है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मे राज्य मत्री 
तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री fife 

देवरा ): (क) अक्तूबर, 2013 के अंत में देश में टेलीघनत्व 

73.32% था। देश मे टेलीफोन कनेक्शनों कौ संख्या एवं 

रेलीघनत्व का दूरसंचार सैवा क्षत्र-वार व्यौरा ग्रामीण तथा शहरी 

क्षेत्रों के लिए पृथक तौर पर विवरण मेँ दिया गया है। 

(ख) ओर (ग) टेलीफोन ग्राहकों की संख्या अक्तूबर, 
2012 के अंत मेँ 935.18 लाख थी जो अक्तूबर, 2013 के 

27 अग्रहायण, 1935 (शक) लिखित उत्तर 782 

aa में wert 904.57 लाख हो गर्ह है। यह घरोत्तरी, अन्य 
बातों के साथ-साथ शहरी क्षत्रं मे निष्क्रिय टेलीफोन कनेक्शन 

कौ हटाना तथा sea टेलीघनत्व॒था। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं 

से सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व मे कोई welt नहीं a है। 

बारहवीं पंचवर्षीय योजना में अन्य बातों के साथ-साथ वर्ष 

2017 तक 1200 मिलियन Haga कनेक्शनों का प्रावधान भी 

शामिल है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार 
एवं निजी क्षेत्र के द्वारा दूरसंचार 4 प्रस्तावित निवेश 9 43,899 

aus रुपए है। 

(घ) ओर (ङ) विभिन सेवा क्षेत्र तथा शहर एवं 

ग्रामीण क्षत्रं के मध्य॒ भी टेलीघनत्व मेँ विविधताएं है) 

टेलीघनत्व में विविधता के लिए आय स्तर, साक्षरता दर, 

अवसंरचना कौ उपलब्धता तथा क्षेत्र की दूरस्थता कुछ कारक 

है। देश मे gam क्षेत्र विकास को प्रोत्साहन देने एवं 
दूरसंचार सेवाओं कौ गुणवत्ता में सुधार हेतु सरकार द्वारा 

निम्नलिखित कदम sem गए हैः 

0) सरकार ने 31 Fe, 2012 को Tete दरसंचार 

नीति-2012 (एनटीपी-2012) को अनुमोदित किया 

जो दूरदर्शिता कार्यनीतिक दिशा ओर gear से 

संबंधित विभिन, मध्यम अवधि ओर दीर्घं अवधि 
के मामलों का समाधान करती है। राष्ट्रीय दूरसंचार 
नीति-2012 का प्रमुख sera संपूर्ण देश में वहनीय, 

विश्वसनीय, सुरक्षित gaan तथा aeds सेवाएं 

उपलब्ध कराते हुए अधिकतम जनहिता करना दहै 

Gi) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि-(यूएसओएफ) द्वारा 

देश में wa विशिष्ट ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में 

जहां परर कोई विद्यमान फिक्सड वायरलैस या 

मोबाइल कवरेज नहीं है, वहां उनको मोबाइल 

सेवाओं के प्रावधान कै लिए 27 राज्यों मेँ फैले 

हुए 500 जिलों में 7353 अवसंरचना Agel (यवर) 

कौ स्थापना एवं प्रधन के लिए आर्थिक सहायता 

प्रदान करने के लिए एकं स्कीम प्रारभ कौ गई 

है। 30.11.2013 तक सेवा प्रदाताओं द्वारा 7317 

टावर साइटों तथा 16254 बेस टांसिवर weer 

(बीरीएस) को चालू किया जा चुका है। 

क) सरकार ने देश A सभी ग्राम पंचायतों को जोडने 

के लिए एक रष्टय ओप्टिकल wet नैटवर्क 

(एनओएफएन) के सृजन हेतु एक परियोजना को 

अनुमोदित किया है। 
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(iv) भारतीय aaa विनियामक प्राधिकरण (टाई) 

समय-समय पर जारी विनियमो के माध्यम से दिए 

गए सेवा wert की विभिन गुणवत्ता के लिए 

मानदंड निर्धारित करता है तथा उनके दूरसंचार के 

प्रति विरुद्ध सेवा प्रदाताओं के निष्पादन का अनुवीक्षण 

करता है। निष्पक्ष एजेंसियों द्वारा सेवा कौ गुणवत्ता 

की लेखापरीक्षा तथा मूल्यांकन किया जाता है। 

निष्पक्ष अभिकरणों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के 

माध्यम से सेवा के ग्राहक के अनुभव का भी 

मूल्यांकन किया जाता है। सेवा कौ गुणवत्ता के 

विवरण 

लिखित उत्तर 784 

मूल्यांकन तथा लेखापरीक्षा ओर सर्वेक्षणों के परिणामां 

को ag की वेबसाइट के माध्यम से शेयर-धारकों 

की सूचना के लिए तथा सेवा yeast हारा 

सुधारात्मक कारवाई हेतु प्रकाशित किया जाता है। 

जहां कभी भी सेवा कौ गुणवत्ता wa करने में 

कमी पाई जाती है, ट्राई द्वारा सेवा प्रदाताओं के 

साथ सेवाओं को सुधारने के लिए मामला उठाया 

जाता है तथा सेवा प्रदाताओं पर ta करने पर 

असफल रहने के कारण उन पर वित्तीय निरूत्साहित 

लागू किया जाता है। 

31.10.2013 की स्थिति क अनुसार सेवा क्षेत्र-वार टेलीफोन कनेक्शन की सख्या एव टेलीफोन घनत्वे 

क्रम Fa aa का नाम रेलीघनत्व कनेक्शनों कौ संख्या (मिलियन मे) टेलीघनत्व (प्रतिशत A) 

सं. ग्रामीण शहरी कुल ग्रामीण शहरी कुल 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. आश्र प्रदेश 26.96 40.07 67.03 43.08 166.04 77.30 

2. असम 8.72 6.27 14.99 32.72 127.65 47.48 

3. बिहार 31.94 27.01 58.95 27.68 147.23 44.08 

4. गुजरात 19.99 34.46 54.45 54.98 135.58 88.14 

5. हरियाणा 9.94 10.71 20.65 57.56 115.45 77.80 

6. हिमाचल प्रदेश 4.67 2.66 7.33 75.76 335.72 105.39 

7. जम्मू ओर कश्मीर 3.53 4.15 7.68 40.17 125.28 63.47 

8. कर्नारक 17.04 38.99 56.02 45.08 167.85 91.82 

9. केरल 16.81 17.23 34.03 63.92 192.11 96.52 

10. मध्य प्रदेश 23.61 31.48 55.09 32.22 116.22 54.89 

ll. महाराष्ट 32.66 38.72 71.38 52.45 113.36 74.02 

12. पूर्वोत्तर 4.29 5.23 9.52 41.93 156.14 70.08 

13. ओडिशा 13.68 11.92 25.60 39.68 165.57 61.42 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

14. पंजाब 11.97 19.57 31.54 69.24 152.73 104.78 

15. राजस्थान 24.63 26.40 51.03 45.91 155.44 72.25 

16. तमिलनाडु 20.87 55.57 76.44 69.98 138.03 109.07 

17. उत्तर प्रदेश (पूर्व) 35.40 38.70 74.10 

18. उत्तर प्रदेश (पश्चिम) 21.31 26.25 47.56 4 08 a 

19. पश्चिम बंगाल 27.25 14.52 41.77 41.12 131.05 54.00 

20. कोलकाता 1.57 20.99 22.55 # # 145.93 

21. दिल्ली 2.34 41.95 44.29 # # 222.50 

22. मुम्बई 0.36 32.21 32.57 # # 146.99 

अखिल भारतीय 359.53 545.04 904.57 42.04 143.96 73.32 

*SR प्रदेश (पूर्व) एवं उत्तर प्रदेश (पश्चिम) कौ सेवा क्ेत्र-वार जनसंख्या के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं है 
# कोलकाता, दिल्ली wa मुम्बई सेवा dal कं लिए जनसंख्या को ग्रामीण-शहर~वार ates अलग से उपलब्ध नहीं ZI 

तहवाजारी संबंधी दिशानिर्देश 

2274. श्री हेमानंद बिस्वालः 

श्री प्रहलाद जोश्ीः 

क्या आवास ओर शहरी गरीबी उपश्मन wat यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने धार्मिक महत्व के स्थानं८धार्मिक 

स्थलों मे तहबाजारी dat कोई दिशानिर्देश तैयार किए है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण रै; ओर 

(घ) सरकार द्वारा एतिहासिक ओर धार्मिक स्थानों में 

तहबाजारी क्षेत्र निर्धारित करने हेतु क्या मापदंड अपनाए गए 

2? 

आवास ओर शहरी गरीबी sagma मत्री (डो. गिरिजा 

व्यास): (क) से (घ) जी, नहीं। सरकार ने तीर्थं स्थानोधार्मिक 

महत्व के स्थानों में फेरीवालों के लिए कोई दिशानिर्दश नहीं 

बनाए है। तथापि, आवास ओर शहरी गरीबी उपशमन मत्रालय 

नै शहरी पथ विक्रेताओं संबंधी राष्टीय नीति, 2009 बनाई है 

जिसका उदेश्य शहरी पथ विक्रेताओं को अपना व्यवसाय करने 

के लिए अनुकूल वातावरण मुहैया कराना ओर se प्रोत्साहन 

देना हे। 

चूंकि, वेडिग/फेरी जोन का fe करना राज्य का 

विषय हे, इसलिए यह राज्य/संघ weet का दायित्व बनता 

है कि वे शहरी पथ विक्रेताओं wat राष्ट्रीय नीति, 2009 

को ध्यान मेँ रखते हुए अपनी स्थानीय स्थितियों के सर्वोत्तम 

अनुकूल तरीके से वेडिग/फेरी जोन निर्धारित करे ओर किसी 

भी न्यायालय के निर्णय का सम्मान at जौ इस मुदे पर 

रकराव उत्पन्न कर सकता Zz 

आईआईटी ओर आईआईएम की परियोजना रिपोर्ट 

2275. श्री अदगुरु एच. विश्वनाथः क्या मानव संसाधन 

विकास मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः
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(क) क्या कर्नाटक सरकार मे अपनै राज्य मै भारतीय 

प्रोद्योगिकी संस्थान (आईआईरी) ओर भारतीय प्रबंधन संस्थान 

(आई आईएम) खोलने हेतु एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत at 

है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी oh क्या है ओर इसकी 

वर्तमान स्थिति क्या है; ओर 

(ग) कर्नाटक सरकार के yer (वों) को कब तक 

स्वीकृत feu जने कौ संभावना है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मत्री (डो 

शशी थरूर): (क) से (ग) कर्नाटक में भारतीय प्रौद्योगिकी 

संस्थान की स्थापना के लिए समय-समय पर विभिन क्षेत्रो 

से अनुरोध wa होते रहे है। संतुलन को ध्यान मेँ रखते 

हुए तथा प्रधानमंत्री को aati सलाहकार परिषद कौ 

सिफारिशो पर केन्द्र सरकार मे 11 वीं योजना के दौरान, आध्र 

प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात 

ओर हिमाचल प्रदेश मे आठ नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान 

स्थापित किए ह। इस समय देश में कोई नया आरईआईटी 

स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यद्यपि, अन्य राज्यों 

से प्राप्त अनुरोध अभी लंबित ह। 12वीं योजना के aia 

मुख्यतः उच्चतर शिक्षा प्रणाली का adem करने ओर नए 

संस्थान स्थापित करने के बजाय मौजूदा संस्थानों कौ क्षमता 

wen के माध्यम से विस्तार feu जाने का प्रस्ताव है। इस 

समय कर्नारक सरकार से भारतीय प्रबंध संस्थान स्थापित करने 

के लिए कोर्ट अनुरोध/परियोजना fd प्राप्त नहीं हुई है। 

[feet] 

कौशल चिकास 

2276. श्रीमती कमला देवी परलेः 

St. किरोडी लाल मीणाः 

क्या Wen, लघु ओर मध्यम उद्यम मत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) छत्तीसगद सहित देश मे कौशल विकास का 

प्रशिक्षण देने के लिए कितने प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए 

गए हे; 
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(ख) गत तीन वर्षो ओर चालू af के दौरान इन 

संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे विभिन कार्यक्रमों का राज्य-वार 

an क्या 2; 

(ग) क्या इन प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा कैम्पस प्लेसमेट भी 

कराया जाता रहै; ओर 

(घ) यदि हां, ती उक्त अवधि & दौरान उक्त संस्थानों 

द्वारा रोजगार प्रदान किए गए लोगों कौ राज्य-वार संख्या 

कितनी है? 

सुक्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मत्री 
(श्री wa, ara): (क) सूक्ष्म, लघु ओर मध्यम 
उद्यम मत्रालय का 3 राष्ट्रीय उद्यमिता विकास संस्थानों 

(ईडीआई), खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के 41 

बहु-विषयक प्रशिक्षण केन्द्र (एमडीरीसी), weta लघु उद्योग 

निगम (एनएसआर्ईसी) के 7 तकनीकी सेवा केन्र ओर 79 

प्रोद्योगिकी उद्भवन केन्द्र (टीआईसी), केयर ate के प्रशिक्षण 
केन्द्र ओर महात्मा गांधी ग्रामीण ओद्योगिक संस्थान 

(एमजीआरईआरआई) के अलावा विकास आयुक्त (एमएसएमई) 

कार्यालय के तहत कार्य कर रहं 30 एपएसपएमरई-विकास 

संस्थानों, 28 शाखा एमएसएमई विकास संस्थानों, 4 क्षेत्रीय 

परीक्षण केन्द्र (आररीसी), 7 फोल्ड परीक्षण स्थानों (एफरीएस). 

एमएसएमई प्रशिक्षण संस्थानों, 1 एमएसएमई प्रौद्योगिकी विकास 

ax (हस्त shim), 18 स्वायत निकायो जिसमे 10 टूल रूम 

शामिल रहै, 6 उत्पाद-सह-प्रकिया विकास केन्द्र (पीपीडीसी)., 

2 केन्द्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थानों (सीएफरीआई) का नेटवर्क 

है जो देश के विभिन्न भागों में कौशल विकास प्रशिक्षण 
प्रदान कर रहे Zi 

विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय के तहत 

एमएसएमर्ईह-विकास संस्थान, रायपुर ओर रायपुर मे gel डैनिश 

टूल रूम (आईडीरीआर) का विस्तार केन्द्र छत्तीसगद् राज्य मं 

प्रशिक्षण प्रदान करते Zz 

(ख) सूक्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यम मंत्रालय अपने 

फौल्ड संस्थानों के माध्यम से मांग के अनुसार विभिन्न विषयों 

पर अल्पावधि एवं दीर्घावधि दोनों प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम 

संचालित करता है। मंत्रालय के विभिन wort द्वारा प्रशिक्षित 

प्रशिक्षुओं कौ संख्या संलग्न विवरण में दी me है। 

(ग) मंत्रालय के कुछ संस्थान विशिष्ट रूप से टूल रूम, 

प्रोद्योगिकौ विकास केन्द्र ओर राष्ट्रीय स्तर के उद्यमिता विकास
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सस्थान (ईडी आई) कैम्पस प्लेसमेट कौ. सुविधा प्रदान करते है। 
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(घ) टूल रूप, प्रोद्योगिकौ विकास dat ओर राष्टरीय स्तर प्रशिक्षुओं कौ संख्या निम्नोक्त हैः 
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के उद्यमिता विकास संस्थानों द्वारा रोजगार प्रदान feu गए 

क्र.सं वर्ष उन व्यक्तियों की संख्या free रोजगार प्राप्त हुआ 

टूल eat ओर टीडीसी द्वारा Ue स्तर के ईडीञरईद द्वार 

1. 2010-11 7542 18319 

2. 2011-12 7364 17295 

3. 2012-13 13285 30760 

विवरण 

एमएसएमई मत्रालय द्वारा प्रशिक्षित प्रशिष्षुज की राज्य-कार, वर्ष-वार सख्या 

क्रम सं. राज्य/संघ was 2010-11 2011-12 2012-13 

प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं 

को संख्या को संख्या की संख्या 

1 2 3 4 5 

1. आश्र प्रदेश 37848 49478 75044 

2. असम 24997 23527 28274 

3. अरुणाचल प्रदेश 3386 4158 4818 

4. बिहार 8762 10685 16055 

5. SATS 4389 4272 2006 

6. दिल्ली 21346 24563 24293 

7. गीवा 724 497 521 

8. गुजरात 13494 17602 19623 

9. हरियाणा 3255 4565 3705 

10. हिमाचल प्रदेश 1678 2926 3596 

11. जम्मू ओर कश्मीर 117] 1796 2624 

12. ngs 8949 11856 19061 

13. कर्नाटक 15859 15850 17195 
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1 2 3 4 5 

14. केरल 10518 13485 13048 

15. मध्य प्रदेश 14998 14966 17554 

16. महाराष्ट 37379 42634 48456 

17. मेघालय 1476 2364 1401 

18. मणिपुर 1933 2592 1205 

19. मिजोरम 1660 3383 2212 

20. नागालैंड 4340 3757 3030 

21. ओडिशा 21994 27156 36862 

22. पंजाब 11922 15766 14790 

23. राजस्थान 8390 9570 7595 

24 सिक्किम 1404 2420 1077 

25. तमिलनाडु 28698 36408 43795 

26. त्रिपुरा 3568 3636 2688 

27. उत्तर प्रदेश 64659 62938 60699 

28. उत्तराखंड 18008 21154 33963 

29. पश्चिम बंगाल 31829 29639 33543 

कुल 408634 463643 538733 

[ अनुकाद। 

इंडिया ग्लोबल afte 

2277, श्री राजस्या सिरिसिल्लाः 

श्री सुरेश कुमार vicar: 

क्या सृष्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने कौ 

कृपा करगे किः 

(क) क्या सरकार ने हाल ही मेँ इंडिया ग्लोबल समिट 

का आयोजन किया है; ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है तथा इस 

समिट के परिणाम क्या है? 

Wea, लघु ओर मध्यम उद्यम मत्रालय के राज्य मत्री 

(श्री के.एच. मुनियप्पा ): (क) ओर (ख) सूक्ष्म, लघु एवं 

मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय ने कोई इंडिया ग्लोबल 

समिट आयोजित नहीं किया है। तथापि इस ware ने 

area सहयोग कौ अपनी योजना & अंतर्गत 9-10 

अक्टूबर, 2013 के दौरान नई दिल्ली A ga, लघु एवं 

मध्यम उद्यमो पर इंडिया ग्लोबल समिट आयोजित करने में 

भारतीय उद्योग ues (सीञरईआई) को सहयोग किया है।
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बीडन्ल्यए स्पेक्टूम लाइसेंस 

2278. श्री पी. विश्वनाथनः क्या संचार ओर सुचना 

प्रौद्योगिकी wit यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) भारतीय अनुषगी कंपनियों के साथ विदेशी कंपनियों 

का व्यौरा क्या है जिन्होने weds वायरलेस एक्सेस (बीडन्ल्युए) 

हेतु आवेदन किया है ओर ada प्राप्त किया है एवं प्रत्येक 

कपनी को किन सर्किलो/शहरों के लिए लाइसेंस दिए गए है; 

(ख) क्या क्वालकम, जिसे बीडन्ल्यूए् हेतु लाइसेंस मिला 

है. ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर लाइसेंस के लिए आवेदन 

किया है; ओर 

(ग) यदि नहीं. तो कंपनी को किस प्रकार बीडन्ल्युए 

लाइसेस प्रदान किया गया है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मत्रालय में राज्य मंत्री 

तथा पोत परिवहन मंत्रालय यें राज्य dat (श्री मिलिन्द 

देवरा ): (क) sists वायरलैस एक्सेज (बीडन्ल्यूए) स्पेक्ट्रम 

के लिए कोई पृथक दुरसंचार oda नहीं है। ““ऽजी ओर 

बीडन्ल्यूए् wan कौ नीलामी tq” दिनांक 25.02.2010 के 

आवेदन आमंत्रित करने वाले नोटिस (एनआईए) संख्या पी 

11014/13/2008-पीपी की wal के अनुसार, यदि Maen के 

लिए सफल बोलीदाता, एक भावी नई कंपनी है तो उसके 

लिए एेसी कंपनी को नामित करना अपेक्षित है जिसे युएएसश्रेणी 

“ae” आर्एसपी लाइसेंस प्राप्त करना हो अथवा जिसके पास 

एेसा मौजूदा यूएएस^आईएसपी asda हो जिसमे सफल बोलीदाता 

न्यूनतम 26 प्रतिशत हिस्से का धारक हो 

उपर्युक्त नीलामी में, भारतीय कंपनियों के अलावा, दो 

विदेशी कंपनियां अर्थात् fed saree इनकोरपोरेटेड यृएसए 

ओर fed ओगिरी (मोरीशस) लिमिरेड भी सफल बोलीदाता 

et) fag sarin इनकोरपोरेटेड यृएसए ने दिल्ली, मुम्बई, 

केरल, हरियाणा सेवा क्षेत्रों के लिए बीडन्ल्यूए् wan जीता 

था ओर मैसर्स sift लिमिटेड A मध्य प्रदेश सेवा क्षेत्र के 

लिए। 

fad क्वालकोंम इनकोरपोरेटेड, यूएसए ओर ted ओंगिरी 

(मोरीशस) लिमिटेड के नामिती अर्थात् क्रमशः aed वायरतैस 

बिजीनेस सर्विसेज प्रा.लि. (उन्ल्यूबीएसपीएल) ओर ted ओंगिरी 
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वायरलैस sede इंडिया प्रालि. नै बाद में श्रेणी “a” सेवा 

aa का “अखिल aa’ आईएसपी लाइसेंस प्राप्त कर लिया 

था। 

(ख) ओर (ग) उपर्युक्त wet की शर्तं संख्या 

3.7 के अनुसार सफल बोलीदाता को स्वयं के सफल बोलीदाता 

के रूप में घोषित होने के 3 महीनों के भीतर संगत सेवा 

ada के लिए आवेदन करना था अथवा अन्यथा संगत सेवा 

लादसेस प्राप्त करना था। sisds वायरलैस सर्विसेज (बीडन्ल्यूए) 

at नीलामी का परिणाम दिनांक 12.06.2010 को घोषित किया 

गया था। Fed उन्तल्यूबीएसपीएल ने दिनांक 9.8.2010 के अपने 

आवेदन द्वारा आईएसपी लाइसेस के लिए आवेदन किया था। 

tad डउन्ल्युबीएसपीएल के दिनांक 09.08.2010 के आईएसपी 

आवेदन ओर दिनांक 05.09.2011 के पत्र, Aad sara 

इनकोरपोरेरेड लिमिटेड के दिनांक 09.09.2011 के पत्र के 

आधार पर तथा astra के आदेश के अनुपालन में ted 

क्वालकोभ इनकोरपोरेटेड लिमिटेड के नामिती aed 

डन्ल्युबीएसपीएल को दिनांक 15.03.2012 को आईएसपी लाइसेंस 

प्रदान किया गया। 

(हिन्दी) 

दिल्ली मेटो में दुर्घटनाएं 

2279. श्री गोपीनाथ qe: क्या शहरी विकास मत्री 

यह बताने कौ कूपा करगे किः 

(क) क्या दिल्ली मेटो में दुर्घटनाओं की संख्या तेजी से 

ae रही 2; 

(ख) यदि हां, तो दिल्ली ta 4 मारे ओर घायल हुए 

लोगों की कुल संख्या कितनी है एवं गत तीन वर्षो में प्रत्येक 

वर्ष ओर चालू af के दौरान मारे गए लोगों के परिवारों को 

दिए गए हनि की राशि कितनी है; 

(ग) Ger बनाए न रखने तथा गुणवत्तायुक्त कार्य 

सुनिश्चित न करने के लिए पदाधिकारियों के विरुद्ध क्या 

कारवाई कौ गर्ह है; ओर 

(घ) दिल्ली मेटो द्वारा tet दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 

क्या कदम।सुरक्षोपाय किए गए है?
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शहरी विकास मत्रालय मे राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा 

दासमुशी ): (क) जी, नहीं 

(ख) दिल्ली Fel रेल कापरिशन लिमिरेड (डीएमरसी) 

द्वारा सूचित किया गया है कि पिछले 3 वर्षो तथा चालू वर्ष 

के दौरान दिल्ली में aad परियोजनाओं के 36 मजदूर मारे 

Ty घायल हुए हँ तथा 10 यात्री मारे गये/घायल हुए Zi 

वर्षं 2010 से अब तक दिल्ली मेटो के निर्माण कार्य के 

दौरान मृत कर्मचारियों कौ सूची तथा उनके परिवार के सदस्यों 

को क्षतिपूर्ति के भुगतान का व्यौरा संलग्न विवरण-। A दिया 

गया हेै। 

वर्षं 2010 से अब तक दिल्ली मेटो कै निर्माण कार्य के 

दौरान घायल कर्मचारियों तथा उन्हे दी गई क्षतिपूर्तिं का ata 

संलग्न विवरण-॥ में दिया गया है। 

2010-11 से अब तक मृत/घायल यात्रियों कौ सूची तथा 

भुगतान कौ गई क्षतिपूर्ति का sho संलग्न विवरण-।। मेँ दिया 

गया ZI 

(ग) कोई भी स्टाफ इसके लिए जिम्मेदार नहीं पाया गया 

इसलिए किसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई नहीं 

को Tel कार्य स्थलों पर सुरक्षा हेतु साविधिक तथा संविदागत 

आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना देकेदार का 

पहला दायित्व है। डीएमभारसी स्थल इंजीनियर तथा सुरक्षा 

दल एवं जनरल परामर्शदाता के सुरक्षा विशेषज्ञो द्वारा इसकी 

निगरानी कौ जाती है) 

(घ) निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना द्र को न्यूनतम 

करने के लिए निम्नलिखित प्रणालियां अपनाई गर्ह हैः 

0) सुरक्षा हेतु ठेकेदारों का संगठनः प्रत्येक ठेकेदार 

अर्हता प्राप्त सुरक्षा, स्वास्थ्य ओर् पर्यावरण (एसणएचरई) 

पेशेवरों के एक दल कौ नियुक्ति ओर तैनाती 

करता है। इनकी अपेक्षित संख्या, गठन ओर योग्यता 

तथा अनुभव का उल्लेख ठेका wal मँ किया जाता 

Sl प्रत्येक shen के संगठन के भीतर यह दल 

अनन्य रूप से सुरक्षा संब॑धी कर्त्तव्य का पालन 

करता है। chen का परियोजना vase ओर 

उसका सुरक्षा दल सुरक्षा अपेक्षां का अनुपालन 

सुनिश्चित करने के लिए निर्माण कार्यो का निरीक्षण 

करते है। 
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Gi) बाहरी सुरक्षा, स्वास्थ्य ओर पर्यावरण (woud) 

निरीक्षणः डीएमआरसी कौ सुरक्षा, स्वास्थ्य ओर 

पर्यावरण (एसएचई) संबधी wal के प्रावधानों के 

तहत, प्रत्येक ठेकेदार को बाहरी सुरक्षा, स्वास्थ्य 

ओर पर्यावरण (एसएचई) निरीक्षण के लिए एक 

बाहरी एजंसी (डीएमरसी द्वारा अनुमोदित) नियुक्त 

करनी होती है। बाहरी सुरक्षा, स्वास्थ्य ओर पर्यावरण 

(एसएचई) निरीक्षण dh कौ पूरी अवधि के दौरान 

प्रत्येक तीन महीने (तिमाही) मे करनी होती 2 

उक्त निरीक्षण सुरक्षा संबंधी ठेका शर्तों के प्रत्येक 

अनुपालन बिन्दु पर आधारित एक व्यापक चेक 

लिस्ट के आधार पर कौ जाती zt 

Gi) सामान्य परामर्शदाता सुरक्षा विशेषज्ञं द्वारा स्थल का 

निरीक्षणः सुरक्षा अपेक्षाओं के अनुपालन कौ निगरानी 

के लिए सामान्य परामर्शदाता सुरक्षा विशेषन्लों द्वारा 

नियमित रूप से स्थलों का निरीक्षण किया जाता 

हे। निर्माण स्थल पर अनुपालन नहीं की जा रही 

बातों पर अवलोकन रिपोर तैयार कौ जाती है ओर 

ठेकेदार को इस dae में डीएमआरसी को अनुपालन 

रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया जाता हे। 

Gv) डीएमआरसी निर्माण स्थल दलों द्वारा निगरानी: उपर्णुक्त 

सभी निरीक्षण ओर निगरानी के निष्कर्ष डीएमआरसी 

द्वारा रिकाड किए जाते हैं, उनके अनुपालन ओर 

कार्य निष्पादन पर निगरानी रखी जाती है। उपर्युक्त 

3 स्तरीय कार्य में जिस भी स्तर पर कार्य निष्पादन 

में कमी दिखाई देती है उसे ठीक करने के निदेश 

दिए जाते है तथा लगातार निगरानी की जाती है, 

टेन संचालन प्रणाली के मामले में सम्माननीय यात्रियों की 

अत्यंत सुरक्षा के मदेनजर इसका डिजाइन किया गया 2 

डीएमआरसी संचालन के दौरान दुर्घटना से बचाव के लिए 

निम्नलिखित कार्रवाई/उपाय कर रहा हैः 

© तकनीकी विभागों द्वारा परिसंपत्तियों का नियमित 

निवारक रखरखाव 

° भर्ती के बाद कार्य भार संभालने से पूर्वं सभी 

कार्मिकों का संपूर्णं प्रशिक्षण। 

* कर्मचारियों के लिए नियमित पुनश्चर्या पादूयक्रम।



797 प्रश्नों के 

* सुरक्षा के प्रति स्टाफ को संवेदनशील बनाने के 

27 अग्रहायण, 1935 (शक) लिखित उत्तर 798 

| 2 3 4 
लिए नियमित सुरक्षा अभियान। 

* संगठन कौ विभिन्न स्थापनाओं में नियमित सुरक्षा 3. घनश्याम 24.02.2010 528 260/- 

सेमिनार। 
4. जय प्रकाश 11.08.2010 = 1135 480/- 

* स्टाफ द्वारा असामान्य घटनाओं से निपटने के लिए 
॥ | fe 5. परमानंद सा 21.09.2010 8,02, 404/- 

नियमित अंतराल पर मक fee 

act -पर कोच ai 6. Re आलप 03.11.2010 = 17.86093/- 
° अधिक भद् वाली met पर ara कौ संख्या मं 

उत्तरोत्तर वृद्धि करना। 7. इजहार 10.11.2010 = १2१039/- 

नियमिते घोषणा करना कि वे wer पर पीली 9. a कुमार 13.06.2011 = 3,00.000 /-+ ईएसञईसौ के 
ae से sent ae a अन्तर्गत शामिल 

4 

विवरण I 10. fag 30.09.2012 7:56 520/- 

दिनाक 1/1/2010 से (आज तक) डीएमआरसी परियोजना ||. इपेखा 1603.2013 1073 880/ 

के frat के दौरान अपना जीवन खोने वाले मजदूर ace aa 
si स्या ott उनके want को भुगतान 12. महेश सिंह 19.06.2013 मजदूर मुआवजा प्रक्रिया 

किये गय मुजावजे की धनराशि 13. मदन सिंह 03.08.2013 = 200000/- का भुगतान किया 
गया ओर मजदूर मुआावजा 

क्रम पत कामगार दुर्घटना कौ मुभावजा भीन > इ 4 

संख्या का नाम तारीख ` weary 

(सर्व श्री) 14. रमाशंकर 16.09.2013 मजदूर मुआवजा प्रक्रियाधीन है 

I 2 3 4 15. भगवान दास 11.10.2013 मजदूर मुभावजा प्रक्रियाधीन है 

1. विपिन एक्का 31.01.2010 = 633 820/- 16. सतीश कुमार 11.10.2013 मजदूर मुआवजा पक्रियाधीन है 

2. seas सिंह 7.02.2010 = 7,50.500 17. मोहन 23.10.2013 मजदूर मुआवजा पक्रियाधीन है 

विवरण II 

दिनाक 1.1.2010 पे (आज तक) डीएमआरसी परियोजना के निमणि के दौरान घायल 

सख्या ओर magi को भुगतान किये गये मुआवजे की धनराशि 

मजदूर कौ 

क्रम घायल कामगार दुर्घटना कौ तारीख मुञआवजा 

सं का नाम (सर्व श्री) 

1 2 3 4 

1. रणजीत 18.01.10 उपचार के दौरान chen द्वारा पूरी मजदूरी ओर 

चिकित्सा व्यय वहन किया गया। 



चिकित्सा व्यय वहन किया गया। 
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2. way Wy 24.01.10 उपचार के दौरान ठेकेदार द्वारा पूरी मजदूरी ओर 

चिकित्सा व्यय वहन किया गया। Segal भुगतान 2,58 336/- 

3. संतोष 24.02.10 उपचार के दौरान ठेकेदार ge पूरी मजदूरी ओर 

चिकित्सा व्यय वहन किया गया। 

4. दीपक 17.05.10 उपचार के दौरान ठेकेदार द्वारा परी मजदूरी ओर 

चिकित्सा व्यय वहन किया गया। 

5. किशन सिंहं 20.05.10 उपचार के दौरान ठेकेदार द्वारा पूरी मजदूरी ओर 

चिकित्सा व्यय वहन किया गया। 

6. संदीप 07.07.10 उपचार के दौरान ठेकेदार द्वारा पूरी मजदूरी ओर 

चिकित्सा व्यय वहन किया गया। 

7 महेश कुमार पंडित 12.07.10 उपचार के दौरान ठेकेदार द्वारा पूरी मजदूरी ओर 

चिकित्सा व्यय वहन किया गया। 

8 मो. इकबाल 03.11.10 उपचार के दौरान shen द्वारा पूरी मजदूरी ओर 

चिकित्सा व्यय वहन किया गया। 

9. मुन्ना कुमार 10.11.10 उपचार के दौरान ठेकेदार द्वारा पूरी मजदूरी ओर 

चिकित्सा व्यय वहनं किया गया 

10. सम्सुदीन 24.11.10 उपचार के दौरान ठेकेदार द्वारा पूरी मजदूरी ओर 

चिकित्सा व्यय कहन किया गया। 

11. सुरेश 06.11.11 उपचार के दौरान shen द्वारा पूरी मजदूरी ओर 

चिकित्सा व्यय वहन किया गया। 

12. मीकेश कुमार ज्ञा 23.06.12 उपचार के दौरान ddan द्वारा पूरी मजदूरी ओर 

चिकित्सा व्यय वहनं किया गया। 

13. रामा नायक 07.08.12 उपचार के दौरान ठेकेदार द्वारा पूरी मजदूरी ओर 

चिकित्सा व्यय वहन किया गया। 

14. उपेन्द्र कुमार 27.09.12 उपचार के दौरान ठेकेदार द्वारा पूरी मजदूरी ओर चिकित्सा 

व्यय वहन किया गया भुगतान किये गये मुआवजे कौ 

धनराशि 2.83 ,198/- 

15. अजय कुमार सोनी 12.10.12 उपचार के दौरान shen द्वारा पूरी मजदूरी ओर 
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16. मो. सरीफुल 21.11.13 उपचार के दौरान ठेकेदार द्वारा पूरी मजदूरी ओर 

चिकित्सा व्यय वहन किया गया। 

17. विशाल ठाकुर 26.11.13 उपचार के दौरान ठेकेदार द्वारा पूरी मजदूरी ओर 

चिकित्सां व्यय वहन किया गया। 

18. प्रदीप वर्मा 29.11.13 उपचार के दौरान ठेकेदार द्वारा पूरी मजदूरी ओर 

चिकित्सा व्यय वहन किया गया। 

19. रम किशोर 06.12.13 उपचार के दौरान ठेकेदार द्वारा पूरी मजदूरी ओर 

चिकित्सा व्यय वहन किया गया। 

नोरः केवल क्र.सं, (2) ओर (4) & मामले आंशिक विकलांगता घटित हुई ओर अन्य मामलों मे मजदूर को किसी विकलांगता सै नहीं गुजरना पड़ा ओर 

चिकित्सकीय देखभाल के बाद अस्पताल से oe दिया गया! 

विवरण Ill 

2010-11 के बाद से (आज तक) Fae यात्रियों की सख्या ओर उनको भुगतान किय गये गुआकजे कौ धनराशि 

वित्तीय मृत/घायल दी गई मुआवजे मामलों का व्यौरा 

वर्ष कौ संख्या कौ धनराशि नम दुर्घटना को रिप्पणी 

तारीख 

I 2 3 4 5 6 

2010-11 = 4(3. घायल हुए 40,000/- रुपए श्रीमती पायल शर्मा 18.07.2010 राजीव चौक मेटो स्टेशन पर घायल Bl 

ओर 1 कौ तथापि, डीएमस्सी कौ गलती नहीं थी। 

मृत्यु हई) 
40 000/- रुपए श्री मनोज जैन 29.12.2010 राजीव चौक मेरे स्टेशन पर पैर मे चोट लगी 

तथापि, डीएपरआरसी कौ गलती नहीं थी 

40 000/- रूपए श्री संजय नोरियाल 03.01.2011 सिविल aga मेरो स्टेशन पर पैर म चोर 

लगी। तथापि Steere को गलती नहीं ath 

मृत के श्री राहुल धापा 05.03.2011 उत्तम नगर वेस्ट मेरौ स्टेशन पर मृत्यु Bl 

उत्तराधिकारी तथापि, दीएपभरसी कौ गलती नहीं धौ। 

को 400000/- 

रुपए अदा 

किया गया 

2011-12 1 (मृत) बीमाकर्तां (tad श्री खान मोहम्मद 11.12.2011 चावडी बाजार मेटो स्टेशन पर मृत्यु Bl 

दि atfivect तथापि strait कौ गलती नहीं थी। 
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ana) के 

पासं मामले 

लंबित हैँ 

2012-13 2 (दोनों मृत) श्री संजय कुमार 01.10.2012 छत्तरपुर मेर स्टेशन पर मृत्यु wl तथापि 

डीएमञआरसी कौ गलती नहीं थी। 

श्री रमनिवास 06.03.2013 द्वारका सेक्टर-14 मेटो स्टेशन एर मृत्यु हुई 

तथापि, डीएमभारसी कौ गलती नहीं धी 

2013-14 (सभी बौमाकर्ता (aad सुश्री सुशीला 07.06.2013 चांदनी चौक tt स्टेशन पर हाथ में चोट 

3 घायल) दि avec लगी। तथापि, दीएमभारसी की गलती नहीं 

इन्शोरेस) के पास धी। 

मामला दर्ज 

किया गया। 

बीमाकर्ता (मेसं श्री जगदीश आनन्द 20.06.2013 राजीव चौक मेटो स्टेशन पर ae मे 

दि ओरिएटल चोट लगी। तथापि, दीएमआरसी कौ गलती 

sata) के नहीं atl 

पास मामले 

को निपटाया 

WT Zi 

1536 स्पए श्री सत्यम कुमार 22.10.2011 वैशाली मेदो स्टेशन पर सिर मे चोर 

दावा धनराशि (हल्की) लगी। डीएमआरसी लिमिरेड era 

घायल व्यव्ति को 1536 रुपए के दावे का 

भुगतान किया गया है। 

( अनृकाद] 

जलवायु परिवर्तन पर सम्मता 

2280. श्री प्रहलाद जोणीः क्या विदेश पत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार को जानकारी है fe भारत को 

anid मीडिया द्वारा विभिन जलवायु समद्मोतों के एकमात्र 

बाधक देश के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी a क्या है तथा इसके 

क्या कारण दहै; ओर 

(ग) सरकार द्वार इस aaa में क्या कारवाई की 

गईु/किए जाने का प्रस्ताव 2? 

विदेश मत्रालय में राज्य मत्री ( श्रीमती परनीत कौर); 

(क) से (ग) पर्यावरण परिवर्तन पर संयुक्त we dana 

कनवेशन (यूएनएफसीसीसी) के अंतर्गत पर्यावरण परिवर्तन पर 

अंतर-सरकारी समञ्ञोता बातचीत में भारत ने quent भाग 

लिया था। भारत ने विकासशील eet के साथ, मिल कर कार्य 

किया है, जिनमें 77 का समूह चीन सहित के after में 

बेसिके (ब्राजील, दक्षिण अपफ़़रौका, भारत ओर चीन) समूह 

ओर एकमत विकासशील देशों का समूह की स्थितियों को
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विकसित करने के दृष्टिकोण से कि विकासशील देशो कौ 

चिताओं को समुचित रूप से प्रदर्शित किया जा सके। 

[fet] 

रेल-परियोजनाणएं 

2281. श्री अनुराग सिंह ठाकुरः क्या प्रधान मत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या रेल मंत्रालय ने नांगल डैम-तलवाडा रेलमार्ग, 

घनौली-बद्दी रेलमार्ग, कालका-बद्दी रेलमार्गं ओर 

भानुपाली-निलासपुर बेरी रेलमार्ग के Aoife अनुमोदन हेतु 

योजना आयोग के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किए रै; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इनमे से 

प्रत्येक प्रस्तावं की वर्तमान स्थिति क्या है; ओर 

(ग) उक्त नए रेलमार्गो को dais अनुमोदन देने में 

विलंब होने के क्या कारण है? 

संसदीय कार्य मंत्रालय मे राज्य मत्री तथा योजना 

Tarra में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) से 

(ग) योजना आयोग को नांगल दैम-तलवादा रेलमार्ग के 

सैद्धातिक अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्राप्त नहीं eu है। विभिन 

अनुमोदन fast योजना आयोग द्वारा दिए जाने वाले अपेक्षित 

अनुमोदन शामिल है, के प्राप्त हो जाने के बाद नांगल डैम 

ओर तलवाडा के मध्य एवं भानुपाली ओर बिलासपुर बेरी के 

मध्य न्ह रेलवे cet के निर्माण के few परियोजना प्रस्ताव 

पहले से कार्यान्वयन के अधीन है। मार्च 2012 मेँ योजना आयोग 

मे 385.45 करोड रुपये कौ लागत पर कालका से बही के मध्य 

(19.90 कि.मी.) ओर 541.27 करोड रुपये कौ लागत पर 

घनौली से बही के मध्य (26.30 कि.मी.) नए tear कौ 

परियोजना के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। तथापि, चूंकि रेल मंत्रालय 

पहले मंजूर कई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में भारी dearer 

कौ कमी का सामना कर रहा है अतः अन्य प्रस्तावों के साथ 

इन दो प्रस्तावों को सैद्धातिक मजरी प्रदान करने के लिए 

योजना आयोग के नए दिशानिर्देशो के अनुसार पुनः प्रस्तुत 

करने के लिए रेल मंत्रालय को वापस कर दिया गया धा। 

उक्त प्रस्ताव अभी तक अनुमोदन के लिए योजना आयोग को 

पुनः प्रस्तुत नहीं किए गए है। 
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अरुणाचल प्रदे ओर अक्साई-चिन 

पर चीन का दावा 

2282. श्री gama गं. ak: क्या fads मत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या चीन ने अक्सारई-चिन ओर अरुणाचल प्रदेश 

के हिस्सो पर अपना दावा फिर दोहराया दै; 

(ख) यदि a, तो तत्संद्धी alo क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने इस संबध भे कोई विरोध जताया 

है; ओर 

(घ) यदि a, तो तत्सबधी व्यौरा क्या है? 

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर); 

(क) से (घ) चीन भारत तथा चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय 

सीमा पर विवाद पैदा करता है। वर्ष 1962 से जम्मू व 

कश्मीर के भारतीय राज्य में लगभग 38.000 at किलोमीटर 

के क्षेत्र पर चीन का अवैध won है। इसके अलावा, 1963 

के कथित चीन-पाकिस्तान “सीमा करार'' के तहत, पाकिस्तान 

नै अवैध तरीके से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर मेँ 5180 वर्ग 

किलोमीटर का भारतीय aa चीन को स्थानन्तरित कर दी Zi 

पूर्वी aa मे, चीन अरुणाचल प्रदेश राज्य A लगभग 90.000 

वर्गं किलोमीटर के भारतीय क्षेत्र पर दावा करता है। यह तथ्य 

fe अरूणाचल पद्रेश ओर जम्मू व कश्मीर भारत का अभिन 

तथा अभान्य अग है, सर्वोच्च ER सहित अनेक अवसरों पर 

चीनी पक्ष को स्पष्ट रूप से बताया जा चुका हे। 

( अनृकद। 

हिंदी ओर संस्कृत को प्रोत्साहन 

2283. श्री विक्रमभाटुं अर्जनभाटुं पादपः क्या मानव 

संसाधन विकास मत्री यह बताने को कृपा करेगे किः 

(क) @ में राज्य-स्थापित विश्वविद्यालयों at राज्य-वार 

संख्या कितनी है; 

(ख) उन विश्वविद्यालयों का व्यौरा क्या है जिनमें हिदी 

ओर संस्कृत विभाग नहीं 2;
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(ग) क्या इन विश्वविद्यालयों में हिदी ओर संस्कृत विभाग 

खोलने का कोई प्रस्ताव है; ak 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर यदि नहीं, 

तो इसके क्या कारण है तथा विश्वविद्यालयों में हिन्दी ओर 

संस्कृत को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम sou जा 

रहे रहै? 

मानव संसाधन faa मंत्रालय में wat (डा 

शशी थरूर ): (क) ओर (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 

(यूजीसी) के अनुसार देश मे 460 राज्य/राज्य निजी विश्वविद्यालय 

है जो राज्य विधान मण्डलों द्वारा स्थापित किए गए है) यूजीसी 

के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इन विश्वविद्यालयों में 

18 दिसम्बर, 2013 लिखित उत्तर 808 

से 232 A fed विभाग नहीं है ओर 239 विश्वविद्यालयों 

मे संस्कृत विभाग नहीं है। जिसका ah संलग्न विवरण में 

दिया गया हे) 

(ग) ओर (घ) नए स्कूल ओर विभाग खोलने सहित 

शैक्षणिक मामलों में विश्वविद्यालयों को स्वायत्ता प्राप्त है 

क्योकि, वे ta मामलों मे अपने संबेधित अधिनियम, संविधियों 

ओर अध्यादेशों से अभिशासित होते di तथापि, यूजीसी उस 

विश्वविद्यालय से अनुरोध प्राप्त होने पर॒ राज्य विश्वविद्यालय 

को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यूजीसी ने 11वीं योजना 

के दौरान teed भाषी राज्यों में स्थित 13 विश्वविद्यालयों 

को हिंदी विभाग खोलने के लिए अनुदान दिया है। 

विवरण 

क्र.सं राज्य का नाम राज्य/राज्य निजी विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय जिनमें 

विश्वविद्यालयों जिनमें feat संस्कृत विभाग 

की संख्या विभाग नहीं है नहीं tt . 

1 2 3 4 5 

1. आन्ध्र प्रदेश 33 21 24 

2. अरुणाचल प्रदेश 3 0 0 

3. असम 11 4 3 

4. बिहार् 15 3 4 

5. छत्तीसगढ़ 17 9 9 

6. दिल्ली 5 4 4 

7. गोला 1 0 1 

8. गुजरात 38 20 20 

9. हरियाणा 19 10 10 

10. हिमाचल प्रदेश 20 9 9 

11. जम्मू ओर कश्मीर 7 5 5 

12. ज्ञारखंड 10 3 3 
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1 2 3 4 5 

13. कर्नारक 27 13 14 

14. केरल 11 3 5 

15. मध्य प्रदेश 28 9 11 

16. महाराष्ट 20 12 13 

17. मेघालय । 8 4 4 

18. मिजोरम 1 1 1 

19. नागालैंड 2 1 1 

20. ओडिशा 14 9 8 

21. पजाब 16 6 6 

22. राजस्थान 48 24 25 

23. सिक्किम 4 3 3 

24. तमिलनादु 20 16 17 

25. aya 1 | 1 

26. उत्तर प्रदेश 43 22 21 

27. उत्तराखंड 16 8 8 

28. पश्चिमी बगाल 21 12 9 

29. dere 1 0 0 

कुल 460 232 239 

(हिन्दी) 

निर्माणाधीन यपरमाणु-संयत्र 

2284. कुमारी सरोज पाण्डेयः 

श्री जितेन्द्र सिंह बुंदेलाः 

क्या प्रधान मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या निर्माणाधीन परमाणु रर्जा संयंत्र का कार्य 

निर्धारित समय से पीछे चल रहा 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ato क्या है ओर इसके 

क्या कारण है; 

(ग) उक्त कार्य की समय पर पूर्णता सुनिश्चित करने 

के लिए क्या कदम som गए है; 

(घ) क्या सरकार को इन स्थानों पर स्थानीय जनता के 

विरोध का सामना करना पड़ रहा है; ओर 

(ड) यदि a, तो तत्संबधी at क्या है ओर इस संबंध 

मे सरकार द्वारा क्या कारवाई की nat जा रही है?
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कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य 

मंत्री तथा प्रधान wat कार्यालय में राज्य पत्री (श्री वी. 

नारायणसामी );: (क) ओर (ख) वर्तमान मे, देश में सात 

नाभिकीय विद्युत यूनिट निर्माणाधीन तथा कमीशनाधीन है! 

ककरापार गुजरात A ककरापार परमाणु विद्युत परियोजना 

(केएपीपी) यूनिर 3 तथा 4 (2x700 मेगावाट) तथा रावतभाा, 

राजस्थान A राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना (आरएपीपी) 

यूनिट 7 तथा 8 (2x700 मेगावाट) के संबंध में काम 

क्रमशः नवम्बर, 2010 तथा जुलाई, 2011 में प्रारंभ [पहली 

बार कंकरीर डालना (एफपीसी) परियोजना कौ शून्य तारीख] 

किया गया। 2x700 मेगावार क्षमता कौ नाभिकौय विद्युत 

परियोजनाओं के मामले मेँ गेस्टेशन अवधि, पहली बार कंकरीर 

डालने से लेकर, पहले यूनिट के मामले मे सादे पच af 

ओर दूसरे यूनिट के मामले मे छः वर्षं 21 निर्धारित कार्यक्रम 

के अनुसार, ककरापार परमाणु विद्युत परियोजना यूनिट 3 तथा 

4, ओर राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना यूनिट 7 तथा 8 

वर्षं 2016-17 मेँ पूरे किए जाएगे। तमिलनादु मे कुडनकुलम 

मे, एक अन्य परियोजना, कुडनकुलम नाभिकौय विद्युत परियोजना 

(केकेएनपीपी) यूनिट 1 तथा 2 (2x1000 Wa) के 

निर्माण का काम पूरा कर लिया गया है। यूनिट 1 को पहले 

ही fre से जोडा जा चुका हे, ओर यह अनिश्चित विद्युत 

उत्पादन कर रहा है। यूनिट 2 को कमीशन किया जा रहा 

है! 500 मेगावार क्षमता का प्रोरोटाहुप फास्ट ब्रीडर रिणएक्टर 

(पीएफबीञर), जोकि भारत मै अपनी किस्म का पहला 

रिएक्टर है, ओर जिसका निर्माण तमिलनाडु मे कलपाक्कम मेँ 

किया जा रहा है, कौ क्रातिकता प्राप्त करने कौ प्रारभ में 

अनुमोदित तारीख सितम्बर, 2010 a बाद मे क्रातिकता कौ 

तारीख को संशोधित करके सितम्बर, 2014 कर दिया गया। 

फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रौद्योगिकी एक नई प्रौद्योगिकी है, जोकि 

afaq भारी पानी fied की प्रौद्योगिकी से भिन Zi 

उपस्करो कौ सामग्री, विशिष्टताएं तथा आकार अनूठे दै, ओर 

इनके संबध मे विगत मेँ भारतीय उद्योगों को कभी अनुभव 

नहीं हुआ 2) विभिन महत्वपूर्ण decal की सुपुर्दगी की 

अवधि के अगे बद जाने के परिणामस्वरूप, स्थापना तथा 

कमीशनिंग संबधी कार्यकलापों कौ अवधि अगे ae we 

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए एक बहुउदेश्यीय 

दृष्टिकोण अपनाया जा र्हा है कि, परियोजनाएं निर्धारित समय 

के भीतर ही पूरी करके कमीशन कर दी जाएं परियोजनाओं 
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कौ प्रगति का मानीररन करने के लिए, एक agen 

पुनरीक्षा प्रणाली, मानीररन तथा नियंत्रण व्यवस्था कौ स्थापना 

की mm Zl 

(घ) रावतभारया तथा ककरापार स्थलों पर ate विरोध 

नहीं हो रहा है। कुडनकुलम स्थल w यह विरोध वर्तमान 

मं meine हो रहा है, ओर निकटवर्ती कुछ dae तक 
ही सीमित है। कलपाक्कम स्थित veld फास्ट ब्रीडर 

रिएक्टर मेँ स्थानीय लोगों द्वारा किए गए कुछ विरोध का भी 
सामना करना पडा Ml 

(ङ) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन sim इंडिया लिमिटेड 
(एनपीसीआईएल) तथा भारतीय नाभिकौय विद्युत निगम लिमिटेड 

(भाविनि) ने, एक बहुउदेश्यीय दृष्टिकोण अपनाकर, ओर 
स्थानीय समुदायों पर ध्यान ahaa करके अपने आउटरीच 
कार्यक्रम को करई गुणा aa लिया है। इन प्रयासों के अंतर्गत, 
स्थानीय लोगों से संबंधित प्रत्येक मुद का समाधान करते हुए 
साधारण स्थानीय भाषा मँ एक-एक पृष्ठ का faa किया 

जाना, दूरदर्शन पर लघु feet fran, रेडियो पर धुर्न 

सुनाना, नाभिकौय विद्युत dat में स्थानीय लोगों के समूहो 
के दौरे आयोजित करना, स्थानीय de ओर मीडिया को 
समञ्चाना, ओर समुदाय के नेताओं तथा प्रतिनिधियों को संबोधित 
करना, शामिल था। शिक्षा, आधारभूत ca का विकास, स्वाथ्य 

की tata ओर स्व.-रोजगार के क्षेत्रों में बडे पैमाने पर 

प्रतिवेश विकास कार्यकलाप शुरू किए गए है। परियोजना स्थल 

पर ओर उसके आस-पास बडी संख्या में लोगों को प्रत्यक्ष 
तथा अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किए गप्। 

काये का भुगतान 

2285. श्री मकन सिंह सोलंकीः क्या मानव संसाधन 

विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार को विश्वविद्यालयों ओर महाविद्यालयों 
के शिक्षकों ओर राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत समकक्ष 
संवर्गो के कर्मचारियों को sed वेतनमान कौ बकाया राशि 

के भुगतान मै आ रहे गतिरोध की जानकारी है; 

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस सिलसिले में राज्य 

सरकारों हार उठाए गणए/उठाए जाने वाले अतिरिक्त खर्च का 

80 प्रतिशतांश देने पर सहमत हो गई 2; 

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने मध्य प्रदेश सहित 

विभिन्न राज्यों कौ सरकारों को अपने हिस्से की कोई धनराशि 

जारी की है;
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(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी राज्य-वार a क्या है; ओर 

(ङ) यदि नहीं. तो मध्य प्रदेश सहित रज्य सरकारों को 

उक्त राशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है? 

मानव संसाधन विकास पत्रालय में राज्य मत्री (ड 
शशी थरूर): (के) ओर (ख) जी, wt केन्द्र सरकार 

राज्य went द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षकों को छठे वेतन 

आयोग कौ सिफारिशों पर आधारित विश्वविद्यालय अनुदान 

आयोग के संशोधित वेतनमानों को लागू करने के लिए 

1.1.2006 से 31.3.2010 तक कौ अवधि के बकाया भुगतान 

पर वहन किए ग् व्यय के 80 प्रतिशत कौ प्रतिपूर्तिं करती 

है। आज कौ तिथि के अनुसार केन्द्र सरकर विभिन राज्यों 
कौ 2250 करोड रुपये के कुल आव्टन मे से 1789.56 

करोड रुपए जारी कर चुकी है। 

(ग) से (ड) अने तक 11 राज्य सरकारों को वेतन 

बकाया के भुगतान पर् किए गए व्यय को पूरा करने के 

लिए केन्द्रीय सहायता दी जा चुकौ है। शिक्षकों के संशोधित 

वेतनमानों के कारण केन्द्रीय हिस्से के रूप मेँ राज्य सरकारों 

को कौ गई प्रतिपूर्तिं का व्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 

मध्य प्रदेश द्वारा वेतनमानों के बकाया का भुगतान करमे 

के लिए प्रतिपूर्तिं का दावा नहीं किया गया है ओर तदनुसार 
मध्य प्रदेश को alg धनराशि जारी नहीं की गर्ह है। रान्यों 
को केवल योजना कौ सभी शर्तं ओर निबंधन पूरा करने तथा 

संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपेक्षित सूचना ओर निर्धारित 

वायदा करने के पश्चात ही सहायता दी जा सकती हेै। 

विवरण 

केन्द्रीय feed के रूप मेँ राज्य सरकारों को 

कौ गई प्रतिपूर्ति का व्यौरा 

संख्या राज्यों केन्द्रीय हिस्से के रूप 

का नाम मे जारी राशि 

1 2 3 

1. woah 1,27,75,00,000/- रुपये 

2. हिमाचल प्रदेश 1,96 45 69 474/- रुपये 

जम्मू ओर कश्मीरं 43.17 60.800/- रुपये ~ 
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4. राजस्थान 251,13 60 000/- रुपये 

5. अरुणाचल प्रदेश 13,78 ,57,759/- रुपये 

6. त्रिपुरो 6,51.20 000/- रुपये 

7. पश्चिम बंगाल 3.13 .93 08 ,508/- रुपये 

8. महाराष्ट 4 60,06 40,000/- रुपये 

9. तमिलनाद्ु 2.25 3040 000/- रुपये 

10. उत्तर प्रदेश 2,09 88,57,600/- रुपये 

11. मिजोरम 39,78 03 000/- रुपये 

( अनुकाद] 

आई.आईटी. की स्थापना 

2286. श्री एस. एस. Way: 

श्री एस. पक्कीरप्पाः 

क्या मानव संसाधन विकास मत्री यह बताने की कृपा 

करेगे किः 

(क) देश मे वर्तमान मे चल रहे भारतीय प्रौद्योगिकी 

संस्थानों (आई.आई.री.) का राज्य-वार sah क्या है; 

(ख) क्या सरकार का तिचार सार्वजनिक निजी भागीदारी 

(पीपीपी) के मोड के रूप 4 ओर अधिक आईआईटी की 

स्थापना करना है ओर यदि हां, तो सार्वजनिक निजी-भागीदारी 

के मोड के रूप में स्थापित किए गए आईआईटी यदि कोई 

हो, सहित aaa राज्य-वार व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या मौजूदा आई. आई.टी. संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व 

के संस्थान घोषित करने का भी प्रस्ताव है तथा यदि हां, 

तो तत्संबधी at क्या है; 

(घ) क्या कई नए आई.आई टी. अस्थायी प्रांगण मे चल 

रहे है जिनमे समुचित अवसंरचना ओर अन्य आवश्यक 

बुनियादी सुविधाओं का अभाव है एवं यदि a, तो तत्संबंधी 

ak क्या है; ओर 
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(ङ) सरकार द्वार देश में नए आई.आई.टी. को आवश्यक 

अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम sau 

गए/उठाए जा रहे है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मत्री (डो 

शी थरूर ): (क) देश मे संचालनरत भारतीय प्रौद्योगिकौ 

संस्थानों का राज्य-वार विवरण निम्नलिखित हैः 

क्र.सं संस्था का नाम राज्य 

1. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर उत्तर प्रदेश 

2. भारतीय प्रौद्योगिकौ संस्थान, ara महाराष्ट 

3. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली दिल्ली 

4. भारतीय प्रोद्योगिकौ संस्थान, खडगपुर पश्चिम बंगाल 

5 भारतीय प्रौद्योगिकौ संस्थान, vert उत्तराखंड 

6. भारतीय प्रौदयोगिकौ संस्थान, मद्रास तमिलनाडु 

7. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहारी असम 

8. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बीएचय्, उत्तर प्रदेश 

वाराणसी 

9. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद आध्र प्रदेश 

10. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, we पंजाब 

11. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधी नगर गुजरात 

12. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर ओडिशा 

13. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर राजस्थान 

14. भारतीय प्रोद्योगिकौ संस्थान, पटना | विहार 

15. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंदौर मध्य प्रदेश 

16. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मण्डी हिमाचल प्रदेश 

(ख) जी, नहीं। 

(ग) से (ङ) सरकार ने 11वीं योजना के दौरान यथेष्ठ 
बुनियादी aa के साथ आश्र प्रदेश, बिहार राजस्थान, ओडिशा, 

मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात ओर हिमाचल प्रदेश मे 8 नए 

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए 1 उन्हें संसद के 

एक अधिनियम, जो 29.06.2012 को लागू हुआ, के माध्यम 
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से “राष्ट्रीय महत्व के dem” के रूप में घोषित किया गया 

है। प्रोद्योगिकी संस्थान, बनारस हिद विश्वविद्यालय को आईटी, 

बीएचयू मेँ संपरिवर्तित किया गया था ओर संसद के अधिनियम, 

जो 29.06.2012 से लागू हुआ, के माध्यम से इसे राष्टरीय 

महत्व का संस्थान घोषित किया गया et 

सभी नए आईआईटी कक्षा mal, प्रयोगशालाओं, उपकरण 

ओर छात्रावासों के प्रावधान सहित अस्थायी ute से कार्य 

` कर रहे है जिसमे से आईआरईटी, मण्डी आंशिक रूप से 

स्थायी परिसर मे शिफ्ट कर रहा है। 

नए आईआईटी संस्थानों को संकाय, गैर संकाय ओर 

विद्यार्थी अनुपात के विहित मानदंडों के भीतर संकाय ओर 

गैर संकाय भरतीं करने की स्वायत्तता भी दी गई है। इन 

संस्थानों के लिए उत्तम संकाय तथा Wasa स्टाफ को 

आकर्षित करने के लिए पुराने केन्द्रीय शैक्षिक संस्थानों से नए 

केन्द्रीय शैक्षिक संस्थानों मेँ 10 वर्षीय दीर्घावधि प्रतिनियुक्ति पर 

पुरानी पेंशन योजना के साथ कर्मचारी वर्गं कौ गतिशीलता को 

अनुमति देने कौ एक योजना अनुमोदित कौ गई है। मंत्रालय 

भी संस्थान के पानी/बिजली कौ समस्या, संकाय ओर विद्यार्थियों 

के लिए आवासीय/छात्रावासगत निवास स्थान के प्रावधान, 

सम्पर्क सडक के प्रावधान इत्यादि को सुविधाजनक बनाने जैसे 

विभिन बुनियादी cama मसलों को हल करने का उपाय 

करता है तथा संबंधित राज्य/सरकार ओर केन्द्र सरकार के 

अभिकरणों से पर्यावरणीय संस्वीकृति जैसी आवश्यक संस्वीकृति 

प्राप्ते करने को सुसाध्य बनाता है। संस्थानों को पेश आ रही 

अन्य समस्याओं से संबंधित मसलोँ को संबद्ध राज्य सरकारों 

तथा संबंधित मंत्रालयो/विभागों के साथ उठाया जाता ZI 

(हिन्दी) 

सी.बी.एसई. के अंतर्गत कापरिट प्रबंधन स्कूल 

2287. श्री सज्जन ant: क्या मानव संसाधन विकास 

मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ओर ada माध्यमिक शिक्षा ate 

(सी.बी.एस.ई ) ने विभिन wel मेँ कापरिट-प्रबधन के अंतर्गत | 

नए सी.बी.एस.ई स्कूलों की मंजूरी का निर्णय किया है; ओर 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी oa ओर इस day में 

वर्तमान स्थिति क्या है?
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मानव संसाधन विकास मत्रालय में राज्य मत्री (डोः 

शशी थरूर );: (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोई (सीबीएसई) 

उन स्कूलों को संबधन प्रदान करता है जो बोई की संबंधन 

उप-विधियों में निर्धारित wd पूरी करते है ओर नए स्कूल 

संस्वीकृत नहीं करता। 

(ख) प्रश्न नहीं som 

[ अनुवाद] 

उच्चतम न्यायालय की न्यायपीदे 

2288. श्री एके.एस. विजयनः क्या विधि ओर न्याय 

मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का आम वादी के लिए वाद्-लागत 

कम करने इत्यादि के प्रयोजन से कुछ क्षत्रं में उच्चतम 

न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने का प्रस्ताव है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी at क्या है ओर यदि नहीं, 

तो इसके क्था कारण दहै; 

(ग) वादियों पर॒ वित्तीय | भार कम करने हेतु वर्तमान 

प्रणाली कौ सुकर बनाने के लिए सरकार का क्या कदम 

उठाने का विचार है; ओर 

(घ) उच्चतम न्यायालय मे वकीलों द्वारा लिए जाने ae 

शुल्क के day मे यदि सरकार ने at विनियम बनाया है 
तो उसका व्यौरा क्या है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मत्री तथा विधि ओर 

न्याय मत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (घ) संविधान 

के अनुच्छेद 130 के अनुसार, उच्चतम न्यायालय, दिल्ली में 

अथवा एेसे अन्य स्थान या स्थानों मे अधिविष्ठ होगा जिनको 

भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय 

पर॒ नियत wt उच्चतम न्यायालय कौ न्यायपीठों कौ स्थापना 

के लिए देश के विभिन भागों से विधि आयोग (229वीं 

रिपोर्ट) सहित, समय समय पर॒ अभ्यावेदन प्राप्त हुए Zi मामले 

को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को निर्दिष्ट किया गया था, 

fre सूचित किया है कि 18 फरवरी, 2010 को हुई पूर्ण 

न्यायपीट की saat बैठक मे मामले पर विचार करने के 

पश्चात् दिल्ली से बाहर उच्चतेम न्यायालय कौ न्यायपीटठोँं कौ 

स्थापना करना न्यायोचित नहीं पाया गया था। 
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भारत के उच्चतम न्यायालय 4, वादकारियों द्वारा सामना 

कौ जाने वाली करठिनाहयोँ का इंटरनेट के माध्यम से निराकरण 

करने & लिए भारत के उच्चतम न्यायालय में मामलों को 

फाइल करने के लिए अधिवक्ता-अभिलेख/^याची-इन-परसन कौ 

समर्थं करते हुए एक प्रणाली amy की है। 

सरकार ने, समाज के सीमांत समूहं के लोगों को 

` निःशुल्क तथा सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए सभी 

राज्यों मेँ राष्टीय विधिक सेवा प्राधिकरण कौ भी स्थापना की 

है। उच्चतम न्यायालय मे उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा 

समिति कौ भी स्थापना at गई हे। 

सरकार ने, इई न्यायालय परियोजना को क्रियान्वितं किया 

है, जो मामलों के फाइल किए जाने, आदेशो ओर निर्णयों 

कौ प्रमाणित प्रतिलिपियां, वाद प्रास्थिति पर जानकारी आदि 

अभिप्राप्त करने के लिए नागरिको, वादकारियों को आनलाइन 

सेवाओं को प्रदान करेगी, जिससे वादकारियोँ पर वित्तीय aa 

केम होगा। 

भारत ओर श्रीलंका के मद्ुआरा संघों की बैठक 

2289. श्री एम. कृष्णास्वामीः क्या विदेश मंत्री यह 
बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार नै भारत ओर श्रीलंका के Ags 

संघों के प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक आयोजित की है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ah क्या है ओर इसका 

क्या परिणाम रहा; ओर 

(ग) यदि नहीं, तो यह बैठक कब तक आयोजित की 

जाएगी? 

विदेश मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्रीमती परनीत कौर): 

(क) से (ग) भारत-श्रीलंका संयुक्त कार्य समूह कौ 13-14 

जनवरी, 2013 को ee चौथी don के दौरान दोनों पक्ष इस 

बात पर सहमत हुए कि निस्तर संवाद प्रक्रिया को जारी रखते 

हुए नियमित dont के माध्यम से इसे acer et इस 
परिप्रेक्ष्य में सरकार ने तमिलनाडु सरकार को जल्द से जल्द 

बैठक कौ तिथियां बतलाने के लिए कहा है। 

सरकार लगातार श्रीलंका सरकार से परस्पर बातचीत मं 

यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि दोनों पक्षों 

के Tet एक सुरक्षित, ala ओर सुसंगत तरीके से 

अपनी जीविकोपार्जन कर aa



819 प्रश्नं के 

[feat] 

सार्वजनिक वुूरभाष वृध 

2290. श्री अशोक GAN रावतः क्या संचार ओर 

सूचना प्रौद्योगिकी मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश के शहरी ओर. 

ग्रामीण इलाकों मेँ आज कौ तिथि A अलग-अलग कितने 

सार्वजनिक दूरभाष qx काम कर रहे है; 

(ख) क्या उक्त दूरभाष बूथ समुचित वब संतोषजनक रूप 

से कार्य नहीं कर रहे है; 

(ग) यदि हां, तो क्या विगत तीन वर्षो के दौरान कुछ 

सार्वजनिक दूरभाष बूथ बंद कर feu गए है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा ओर इसके कारण क्या 

है; ओर 

(ङ) रेलवे स्टेशनों^अन्य सार्वजनिक स्थलों पर स्थित उक्त 

दूरभाष gat का समुचित व॒ संतोषप्रद कार्यकरण सुनिश्चित 

करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए 

है/उठाने का विचार है? 

संचार ओर सुचना प्रौद्योगिकी मत्रालय में राज्य मत्री 

तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री मिलिन्व 

देवरा): (क) से (ङ) सूचना एकत्र कौ जा रही है एवं 

सभा परल पर रख दी जाएगी। 

( अनुवाद] 

पासपोर्टं कार्यालय में अनियमितताएं 

2291. श्री पी. के. faa: 

श्री ए. सम्पतः 

क्या विदेश मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या केरल में पासपोर्द जारी करने मेँ कथित तौर 

पर भ्रष्टाचार ओर अनियमितताएं होने की शिकायत सरकार कौ 

जानकारी मेँ आई है; 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी ato क्या है; ओर 
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(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है ओर 

यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर इस सिलसिले में 

क्या कारवाई कौ गर्द है? 

fats मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती परनीत कौर); 

(क) से (ग) मल्लापुरम तथा कोञ्ीकोडे मे पासपोर्ं कार्यालयों 

q छोरी visas अनियमितताओं कौ pe fle सरकार 

के ध्यान मेँ लाई गई al मंत्रालय द्वारा एक तथ्यान्वेषी दल 

की प्रतिनियुक्ति की गर्ह थी! इस दल कौ रिपोर्ट में वैसी 

कोई अनियमितता नहीं ug गई जसा कि आरोप लगाया गया 

था। मंत्रालय की रिपोर्ट पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग के सहमत 

हो जाने के बाद इस मामले को बंद कर दिया गया mM 

विश्वविद्टालय,^महाविद्यालय शिक्षकों का कार्य-निष्पादन 

2292. श्री अब्दुल रहमान: क्या मानव संसाधन विकास 

मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या विश्वविद्यालय/महाविद्यालय शिक्षकों के 

कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन ओर अन्य संबंधित विषयों के 

सिलसिले मे नए विनियम तैयार करने के लिए 

सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोई समिति गठित 

कौ गई थीः; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ah क्या है ओर इस 

समिति की मुख्य सिफारिशे क्या हे; 

(ग) क्या सरकार का शैक्षणिक कार्य-निष्पादन सूचकांक 

को पूर्णतः समाप्त करने का विचार @; ओर 

(घ) यदि हां, तो फिर सरकार का महाविद्यालय, 

विश्वविद्यालय शिक्षकों व प्राध्यापकों के कार्य-निष्पादन का 

मूल्यांकन किस प्रकार करने का विचार है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डो 

शशी wet): (क) जी, a विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 

(यूजीसी) ने यूजीसी विश्वविद्यालयों ओर कलेजो में शिक्षक 

ओर अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों कौ नियुक्ति के लिए न्यूनतम 

योग्यताएं ओर उच्चतर शिक्षा मे मानदण्डों के अनुरक्षण के 

उपाय विनियमन, 2010 द्वारा मूल्यांकन के लिए एक समिति 

गरित कौ et sa सपिति को यह अधिदेश दिया गया था 
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कि वह उपर्युक्त यूजीसी विनियमन, 2010 4 यथा निर्धारित 

शैक्षणिक निष्पादन संकेतक (ue) के साथ निष्पादन 

आधारित आकलन प्रणाली के माध्यम से शिक्षकों के चयन 

कौ प्रक्रिया का मूल्यांकन at ओर निष्पादन के मूल्यांकन मे 

परिवर्तन अथवा वैकल्पिक पद्धतियोँ का, यदि कोई a, yea 

al 

(ख) इस समिति ने 6.07.2012 को युजीसी को अपनी 

सिफारिश प्रस्तुत कर दी। समिति कौ मुख्य सिफारिशों में 

शैक्षणिक निष्पादन के आकलन के लिए प्वाइंट आधारित 

स्कोरिग प्रणाली को समाप्त करना है किन्तु एकं जांच एवं 

मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन के लिए इस कसौटी को 

कायम रखने, पीएच.डी विनियमन, 2009 कौ अनुरूपता कौ 

अपेक्षाओं को किसी मान्यता wa विश्वविद्यालय से राष्टीय 

पात्रता परीक्षा (wsdl) अथवा पीएचडी पास करना, अवर 

स्नातक कलेजो में प्रोफेसरशिप पर सीमा८सीलिग हटाना, कतिपय 

शिक्षण पदों का फिटमेट वेतन बद्धाना, कतिपय पदों कौ 

न्यूनतम योग्यता मे परिवर्तन, कोँलेज प्राचार्य कौ अवधि को 

पांच af से age दस वर्षं करना, शिक्षण पदों में प्रोन्नति 

के लिए जीविका उन्नयन योजना मँ परिवर्तन करना आदि। 

(ग) यूजीसी ने दिनांक 10 Fe, 2013 को हुई अपनी 

dom में इस मूल्यांकन समिति कौ सिफारिशों पर चर्चा कौ 

ओर फलस्वरूप विश्वविद्यालय ओर कलेजो में शिक्षकों ओर 

अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों कौ नियुक्ति के लिए न्यूनतम 

योग्यताएं ओर उच्चतर शिक्षा A मानदण्टों के अनुरक्षण के 

उपाय विनियमन, 2010 {द्वितीय संशोधन) को 13 जून, 2013 

को अधिसूचित किया। ये संशोधित विनियमन www.uge.ac.in 

पर उपलब्ध है। इस संशोधन के अनुसार, शैक्षणिक निष्पादन 

Garis (wisn) स्कोर को कायम रखा गया है। wien 

स्कोर कौ गणना के लिए श्रेणियां ओर स्कोरिग कार्यपद्धति 

उपर्युक्त संशोधन विनियमों के परिशिष्ट-।॥। मे दी गई zl इस 

Wag स्कोर का उपयोग केवल जांच प्रयोजन & लिए ही 

किया जाएगा ओर उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में शिक्षकों कौ 

सीधी adverse उननयन में उम्मीदवारों के विशेषन्च आकलन 

पर He प्रभाव नहीं GM 

(घ) प्रश्न नहीं sea 
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(हिन्दी 

चुनाव मे ‘tet’ का विकल्प 

2293. श्री fara सिंह ॒बुन्देलाः क्या विधि ओर 

न्याय मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने कु we के विधान सभा चुनावों 

मे उपर्युक्त मे से कोई नहीं" (नोरा) का विकल्प उपलब्ध 

कराया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौ क्या है; 

(ग) क्या यदि किसी चुनाव-क्षेत्र मे अन्य उम्मीदवारों के 

लिए विनिर्धारित मत-प्रतिशत से ‘ater’ वाले मतं का प्रतिशत 

अधिक हो तो वहां का चुनाव निरस्त करने का कोई प्रस्ताव 

है ओर यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(घ) क्या सरकार को इस vay में कोई Yara मिले 

है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौ क्या 2? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी पत्री तथा विधि ओर 

न्याय मत्री (श्री कपिल सिब्बल); (क) ओर (ख) 

निर्वाचन आयोग ने यह सूचित किया है कि इलैक्टानिक 

मतदान मशीनों (ईवीएम)/बैलेट tod पर "उपरोक्त में से कोई 

नही कै विकल्प को क्रियान्विति करने के लिए उसने अपने 

पत्र सं. 576/3/2013/एसडीआर तारीख 11 अक्तूबर 2013 द्वारा 

सभी wae west के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को 

निदेश जारी किए गए @ निर्वाचन आयोग द्वारा यह भी सूचित 

किया गया है कि ईवीएम/वैलेट tot में '“उपरोक्त में से कोई 

नही" (नोटा) के विकल्प का बटन, हाल ही A आयोजित 

छत्तीसगद, मध्य प्रदेश, राजस्थान, राष्टरीय राजधानी राज्यक्षेत्र 

दिल्ली ओर मिजोरम में पहले सै ही सम्मिलित किया गया 

था। 

(ग) ta कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं 2 

(घ) ओर (ङ) निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में 

सरकार के पास a प्रस्ताव नहीं भेजा 2
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संघ लोक सेवा आयोग परीक्षाओं से फारसी ओर 

अरबी भाषाओं का अपवर्जन 

2294. श्रीमती तलस्सुम हसन 

श्री पन्ना लाल पुनियाः 

क्या प्रधान wat यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) द्वारा 

आयोजित की जाने बाली प्रतियोगी परीक्षाओं से अरबी ओर 

फारसी भाषाओं को अपवर्जित रखा गया है; 

(ख) यदि a, तो तत्सबधी व्यौरा क्या है ओर इसके 

क्या कारण है; 

(ग) क्या सरकार इस way में अपने निर्णय पर 

पुनर्विचार कर रही 2; 

(घ) यदि a, तौ तत्संबधी ahr क्या है; 

(ङ) प्रतियोगी परीक्षाओं से इन दोनों भाषाओं के अपवर्जन 

के क्या कारण है; ओर 

(च) भाषा-सूची में किसी भाषा को सम्मिलित करने या 

अपवर्जित करने के आधार या मापदण्ड का व्यौरा क्या है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय में राज्य 

मत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय मे राज्य मंत्री (श्री वी. 

नारायणसामी): (क) जी, ai 

(ख) से (च) सिविल सेवाएं (मुख्य) परीक्षा कौ तत्कालीन 

मौजूदा प्रणाली कौ समीक्षा करने हेतु संघ लोक सेवा आयोग 

(यूपीएससी) द्वारा प्रो. अरूण एस. निगावेकर, पूर्वं अध्यक्ष, 

यूजीसी कौ अध्यक्षता में दिसम्बर, 2011 को एक समिति 

गठित कौ गई थी 

निगावेकर समिति कौ सिफारिशों ओर उन पर यूपीएससी 

कौ सिफारिशों के आधार पर सिविल सेवाएं परीक्षा (dha) 

2013 से सिविल सेवाएं (मुख्य) परीक्षा कौ पद्धति मे कुछ 

परिवर्तन किए गप्। 

अपनी सिफारिशों को भेजते हुए आयोग ने अन्य बातों 

के साथ-साथ, सिविल सेवाएं (मुख्य) परीक्षा कौ पद्धति 4 

18 दिसम्बर, 2013 लिखित उत्तर 824 

विकल्प के रूप में उपलब्ध विषयो at सूची मेँ अग्रेजी के 

अलावा, केवल उन भाषाओं के साहित्य को बनाए रखने का 

प्रस्ताव किया जो वर्तमान में भारत के संविधान कौ आठवीं 

अनुसूची में शामिल है। यूपीएससी कौ इस सिफारिश को 

सरकार ने अनुमोदित किया am 

भारत के संविधान कौ आठवीं अनुसूची मे शामिल न 

होने के कारण फारसी ओर अरबी भाषाओं को भाषा विषयों 

कौ सूची में शामिल नहीं किया गया Zz 

वर्तमान में उपर्युक्त निर्णय कौ समीक्षा करने का कोई 

प्रस्ताव नहीं है। 

[azar] 

ब्रोडवैण्ड सेवाओं में भारतीय कंपनियां 

2295. श्रीमती श्रुति चौधरीः क्या संचार ओर सूचना 

प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या एशिया-प्रशांत क्षेत्र में aigave सेवाओं, जिनके 

अंतर्गत उपभोक्ताओं को स्मार्टफोन, लैपरोप ओर टैबलेट 

eyed कौ सुविधाएं मिलती है, के क्षेत्र मँ भारतीय दूरसंचार 

कपनियां कहीं नहीं seed; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा ओर इसके कारण क्या 

है; ओर 

(ग) सरकार द्वारा इस aay में क्या सुधारोपाय किए गए 

है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री 

तथा पोत परिवहन ware यें राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द 

देवरा): (क) से (ग) एशिया-प्रशात देशों a त्रोडबैण्ड 

सेवाओं, जिनके sett उभोक्ताओं को स्मार्टफोन, लैपरोप 

ओर टैबलेट कप्यूटरों कौ सुविधाएं मिलती रहै, के क्षत्र 

भारतीय दूरसंचार कंपनियों का भी स्थान है क्योकि भारतीय 

Raa Hua 3 जी/बीडन्ल्यूए Caen सहित aan नेटवर्क 

का प्रयोग करके ब्रांडवेण्ड सेवाएं प्रदान कर रही है। बाजार 

H ग्राहकों के लिए वाणिज्यिक रूप मेँ उपलब्ध स्मार्टफोन,
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लैपरोप, जैसे विभिन साधनों के माध्यम से ग्राहके त्रोडबैण्ड 

सेवाओं तक अपनी wa बनाने मे समर्थं Zi 

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ee) द्वारा जून, 

2013 में जारी रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट ओर ब्रोडबेण्ड 

उपभोक्ताओं कौ संख्या निम्नानुसार हैः 

दृटरनेर उपभोक्ताओं कौ कुल संख्या 198.39 मिलियन 

नैरोबैण्ड उपभोक्ता (उन उपभोक्ताओं को छोडते 6.69 मिलयन 

हए जो इंटरनेट पर अपनी पहुंच मोबाइल 

साधनो के जरिए बनाते है) 

्रडवैण्ड उपभोक्ता (उन उपभोक्ताओं को 15.20 मिलियन 

छोडकर जो इंटरनेट पर अपनी पहुंच मोबाइल 

साधनों के जरिए बनाते है, 

उपभोक्ता जो इंटरनेट पर॒ अपनी पहुंच स्मार्ट 176.50 मिलियन 

फोन ओर duet अर्थात् मोबाइल साधनों के 

जरिए बनाते दै। 

सकल नामांकन अनुपात 

2296. श्री नवीन जिन्दलः क्या मानव संसाधन विकास 

Wat यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) देश में विगत तीन वर्षो के दौरान प्राथमिक, 

अपर-प्राथमिक, माध्यमिक ओर उच्च माध्यमिक शिक्षा स्तरों मे 

बच्चों का सकल नामांकन अनुपात राज्य-वार ओर वर्ष-वार 

कितना रहा 2; 

(ख) विगत तीन वर्षो के दौरान इन स्तरों मे बच्चों कौ 

ओसत उपस्थिति दर राज्य-वार ओर वर्ष-वार कितनी रही; 

(ग) क्या सरकार ने विशेषकर ग्रामीण इलाकों मे, 

विद्यार्थियों की कम उपस्थिति दर कौ ओर ध्यान दिया है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ah क्या है ओर इस पर 

सरकार कौ क्या प्रतिक्रिया है; 

(ङ) क्या सरकार 4 विद्यार्थियों कौ उपस्थिति-द्र मं 

सुधार करने के लिहाज से, आर.टी.ई./सर्वशिक्षा अभियान के 
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amt को न्यूनतम उपस्थिति से जोडने जैसे उपायों सहित, 

कोई कदम उठाए है; ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर यदि नहीं, 

तो इसके क्या कारण है? 

मानव संसाधन विकास dara मे राज्य मत्री (डां 

viet थरूर); (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ge 

प्रकाशित स्कूल शिक्षा के आंकटों के अनुसार, 2008-09 

(अनंतिम), 2009-10 (अनंतिम) ओर 2010-11 (अनंतिम) 

के दौरान देश मेँ प्राथमिक (कक्षा से ४), उच्च प्राथमिक 

(कक्षा VIG शा) माध्यमिक (कक्षा IX-X) ओर उच्चतर 

माध्यमिक (कक्षा XLXIL) में विद्यार्थियों का राज्य-वार ओर 

लिंग क्रम से सकल दाखिला अनुपात क्रमशः संलग्न विवरण 

1.7, Ua ४ पर दिया गया 2 

(ख) से (च) बच्चों की ओसत उपस्थिति कौ दर पर 

आंकड़े मंत्रालय द्वारा नहीं रखे जाते Zi तथापि, सरकार सर्व 

शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन के माध्यम से सामान्य प्रारंभिक 

शिक्षा के लक्ष्यं को पूरा करने के लिए निरंतर प्रगति करती 

रही है। निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 

अधिनियम, 2009, जो 1 अप्रैल, 2010 से प्रवर्तन A आया 

था, यह salva करता है कि 6 से 14 वर्ष कौ आयु 

वर्ग॒मेँ प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, 

प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक, प्राप्ते करने का अधिकार Zi 

क्रियान्वयन का एसएसए कार्य ढांचा आररीई अधिनियम, 2009 

के उपबधों के अनुरूप संशोधित किया गया है ओर सर्व 

शिक्षा अभियान प्रारंभिक शिक्षा मे लैगिक saga करने, बच्चों 

के अवधारण ओर दाखिला बढाने के लिए आररीई अधिनियम 

के मानकं तथा मानदंडों के अनुसार क्रियान्वितं किया जा रहा 

है। मध्याय भोजन योजना स्कूल में बच्चों को आगे अवधारण 

ओर दाखिला बढाने कौ दृष्टि से क्रियान्विति at जा रही है। 

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा जिसे सामान्य ved के लिए प्रारभ 

किया गया है, का लक्ष्य माध्यमिक स्तर पर शिक्षा तक पहुंच 

मे तैगिक सामाजिक आर्थिक विषमताओं कौ दूर करना हेै।
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विवरण 7 

प्राथमिक स्तर (कक्षा 1-V) 4 सकल नामांकन अनुपात 

क्रमसं राज्य/संघ 2008-09( पी) 2009-10(पी) 2010-11 (पी) 

राज्यक्षेत्र छात्र छात्रा छात्र छात्रा छात्र छात्रा 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 आध्र प्रदेश 95.9 96.8 98.0 98.3 99.7 99.4 

2. अरुणाचल प्रदेश 161.2 153.7 170.0 163.4 184.5 176.9 

3. असम 136.3 134.8 91.7 94.1 93.1 95.6 

4. बिहार् 123.2 102.9 125.7 109.2 131.3 123.6 

5. wig 143.2 138.9 126.3 120.5 125.6 120.0 

6 गोवा 133.1 132.3 93.4 91.7 106.9 101.5 

7 गुजरात 116.9 126.0 120.0 121.0 119.4 121.4 

8. हरियाणा 82.7 98.7 88.6 92.0 90.6 100.2 

५ हिमाचल प्रदेश 110.9 111.0 107.7 107.7 109.1 109.4 

10. जम्मू ओर कश्मीर 118.9 115.6 110.3 112.6 108.3 111.7 

11. Bras 149.5 152.6 157.5 158.2 145.9 148.5 

12. कर्नाटक 107.6 105.6 105.4 104.0 105.2 104.1 

13. करल 90.7 92.2 93.4 93.9 91.4 91.5 

14. मध्य प्रदेश 150.0 150.0 149.3 150.0 131.2 139.7 

15. महाराष्ट 104.3 101.5 104.9 102.3 105.5 103.7 

16. मणिपुर 184.9 179.6 189.7 182.3 195.7 188.4 

17. मेघालय 160.7 166.5 170.0 174.1 193.7 196.3 

18. मिजोरम 206.5 198.9 173.9 162.2 191.7 180.0 

19. ares 124.7 128.8 99.6 98.9 103.7 102.8 

20. ओडिशा 120.6 121.5 118.4 119.3 118.7 120.1 

21. पंजाब 73.9 71.8 108.6 107.5 109.1 108.3 

22. राजस्थान 121.6 115.0 119.1 115.1 110.3 109.5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

23. सिक्किम 153.4 153.7 157.9 152.7 164.4 158.7 

24. तमिलनाडु 118.0 118.6 1143 115.3 111.0 112.6 

25. त्रिपुरा 149.6 147.5 146.8 143.7 134.9 133.3 

26.. उत्तर प्रदेश 106.3 115.3 106.6 114.7 123.8 130.4 

27. उत्तराखंड 1 07.0 115.0 108.6 111.8 107.9 110.2 

28. पश्चिम बंगाल 101.4 102.5 124.8 126.4 91.5 93.9 

29. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 100.0 101.2 74.7 72.6 87.5 84.9 

30. चण्डीगढ 108.3 98.2 61.1 64.8 78.6 78.1 

31. दादरा ओर नगर हवेली 164.7 166.2 107.4 107.5 104.3 107.0 

32. दमन ओर दीव 191.5 160.8 75.1 84.8 76.5 82.6 

33. दिल्ली 109.2 114.4 119.9 122.5 126.0 129.6 

34. mangle 58.1 59.3 82.3 82.3 81.4 80.8 

35. पुदुचेरी 155.3 139.1 96.0 102.0 104.8 102.3 

भारत 114.3 114.4 115.5 115.4 115.4 116.7 

(पी): का आशय अनतिमसेहै। 
स्रोतःस्कूल शिक्षा ओर साखियिकी। 

विवरण IT 

उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा VI-VI) मे समग्र नामाकन अनुपात 

क्रम राज्य/संघ राज्यक्षेत्र 2008-09(पी) 2009-10(पी) 2010-11 (पी) 

a. छात्र छात्रा च्छात्र छात्रा छात्र छात्रा 

| 2 3 4 5 6 7 8 

1. आंध्र प्रदेश 77.5 TTA 71.9 77.4 80.3 79.9 

2. अरुणाचल प्रदेश 104.8 93.9 106.1 96.2 108.5 102.6 

3. असम 39.7 34.1 67.3 70.3 67.2 68.7 

4. विहार 55.7 42.2 60.8 49.7 68.4 60.4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

5. छत्तीसगढ़ 96.7 88.9 87.2 81.1 90.2 84.7 

6. गोवा 93.1 86.6 81.2 77.1 99.2 92.2 

7. गुजरात 89.2 84.6 90.5 82.0 89.5 81.5 

8. हरियाणा 66.6 80.6 77.3 80.6 82.3 84.8 

9. हिमाचल प्रदेश 115.0 113.1 114.6 112.1 116.0 111.4 

10. जम्मू ओर कश्मीर 93.9 83.9 95.3 90.9 96.6 92.6 

11. ads 68.5 63.8 71.2 49.7 81.7 81.0 

12. कर्नाटक 92.4 89.6 90.9 87.7 92.2 89.1 

13. केरल 102.6 100.2 107.1 102.4 106.5 101.3 

14. मध्य प्रदेश 105.6 98.6 106.1 97.4 100.2 102.6 

15. महाराष्ट 90.3 87.4 91.5 86.9 95.1 89.6 

16. मणिपुर 109.1 101.2 107.2 99.2 108.5 100.8 

17. मेघालय 67.7 79.4 80.5 91.4 85.9 96.2 

18. मिजोरम 97.9 94.6 100.8 95.0 108.2 101.3 

19. नामालैड 82.0 84.7 59.1 60.7 59.4 60.7 

20. ओडिशा 87.2 82.2 85.4 82.0 83.3 80.7 

21. पंजाब 70.2 69.6 93.6 89.7 95.8 91.7 

22. राजस्थान 94.9 72.0 95.0 72.7 91.0 73.0 

23. सिक्किम 68.2 84.6 70.9 86.6 71.2 86.6 

24. तमिलनादु 116.7 114.0 114.3 112.1 113.0 111.5 

25. त्रिपुरा 95.0 95.3 93.3 93.1 92.2 91.5 

26. उत्तर प्रदेश 52.5 56.0 74.3 65.9 84.1 75.5 

27. उत्तराखंड 102.4 111.2 101.0 107.9 102.6 109.2 

28. पश्चिम बंगाल 72.8 75.3 80.3 87.0 84.6 88.0 

29. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 108.1 97.8 77.1 73.7 89.4 86.4 



833 प्रश्नों के 27 अग्रहायण, 1935 (शक) लिखित उत्तर 

1 2 3 4 5 6 7 8 

30. चण्डीगढ 89.3 86.9 65.3 64.5 84.5 77.1 

31. wea ओर नगर हवेली 96.2 83.4 101.1 90.5 100.7 100.5 

32. दमन ओर aa 156.1 138.1 67.5 81.0 72.4 81.3 

33. दिल्ली 99.3 102.0 110.8 106.9 110.9 106.4 

34. taro 48.1 45.7 61.8 65.6 74.0 93.0 

35. पुदुचेरी 123.6 105.7 95.0 98.0 106.8 99.7 

भारत । 77.9 74.4 84.5 78.3 87.7 83.1 

(पी): का आशय अनंतिम से 21 
स्रोतः स्कूल शिक्षा ओर सांख्यिकौ। 

विवरण ITT 

माध्यमिक स्तर (कक्षा IX-X) में सप्र नामाकन अनुपात 

क्रम सं. राज्य/संघ was 2008-09(पी) 2009-10(पी) 2010-11 (पी) 

छात्र छात्रा छात्र छात्र छात्र छात्रा 

] 2 3 4 5 6 7 8 

1. आश्र प्रदेश 65.6 64.6 67.5 66.9 67.1 67.3 

2. अरुणाचल प्रदेश 69.9 62.8 69.2 63.9 73.3 67.9 

3. असम 48.4 42.6 51.9 46.8 52.0 46.9 

4. बिहार 38.0 26.2 39.9 30.0 46.3 37.0 

5. walang 76.0 65.4 55.5 47.3 63.6 58.9 

6. गोवा 76.9 74.2 62.4 64.0 67.8 64.7 

7. गुजरात 67.0 49.4 67.5 52.3 71.3 56.5 

8. हरियाणा 54.2 66.0 60.4 71.3 60.8 71.4 

9. हिमाचल प्रदेश 100.5 99.1 85.7 93.0 102.4 101.0 

10. जम्मू ओर कश्मीर 49.3 39.9 66.6 62.5 66.8 63.2 

ll. Beas 34.0 24.8 33.1 24.0 47.4 43.1 

12. कर्नारक 70.1 68.1 73.0 71.0 74.0 72.5 



835 प्रश्नो के 18 दिसम्बर, 2013 लिखित उत्तर 835 

2 3 4 5 6 7 8 

13. करल 92.1 93.2 98.2 96.8 101.6 99.7 

14. मध्य प्रदेश 72.9 50.0 75.9 50.6 80.4 52.8 

15. महाराष्ट 72.9 68.2 75.9 69.6 76.0 71.2 

16. मणिपुर 78.1 75.7 78.0 79.1 83.5 80.1 

17. मेघालय 50.0 53.7 46.4 52.8 49.0 49.9 

18. मिजोरम 67.9 69.7 73.3 75.3 75.4 78.3 

19. anes 27.7 30.1 27.3 29.6 27.4 29.5 

20. ओडिशा 57.6 50.2 58.0 53.2 60.7 56.8 

21. पंजाब 55.1 56.2 54.0 56.2 64.8 65.8 

22. राजस्थान 69.2 42.8 69.4 45.4 72.4 50.1 

23. सिक्किम 43.6 45.9 44.8 50.4 44,9 50.3 

24. तमिलनादु 81.7 84.9 80.6 83.8 81.4 83.3 

25. त्रिपुरा 61.2 59.7 68.8 68.3 73.0 73.3 

26. उत्तर प्रदेश 70.6 56.8 79.4 64.7 75.0 60.4 

27. उत्तराखंड 88.5 85.1 87.3 80.1 89.0 84.8 

28. पश्चिम बंगाल 53.0 45.2 52.8 57.1 58.3 59.7 

29. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 83.5 87.5 65.1 63.4 84.7 79.7 

30. चण्डीगढ 70.5 70.3 50.4 40.6 69.3 57.7 

31. दादरा ओर नगर हवेली 60.7 39.3 60.4 56.6 72.1 69.9 

32. दमन ओर दीव 81.5 113.3 52.4 65.8 60.7 65.7 

33. दिल्ली 70.5 71.8 82.0 79.7 101.9 98.4 

34. लक्षद्वीप 43.8 58.9 72.3 71.3 71.0 76.1 

35. eat 103.8 104.7 83.9 92.2 98.3 96.5 

भारत 64.2 55.0 66.7 58.4 69.0 60.8 

(पी): का आशय अनंतिम से है। 
स्रोतः स्कूल शिक्षा ओर सांखियकी।



837 प्रश्न के 27 अग्रहायण, 1935 (शक) लिखित उत्त 838 

विवरण IV 

Seam माध्यमिक स्तर (कक्षा 311) ये समग्र नायाकन अनुपात 

क्रम सं. राज्य/संघ राज्यक्षेत्र 2008-09(पी) 2009-10(पी) 2010-11 (पी) 

छात्र छात्रा छात्र छात्रा छात्र छात्रा 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. आध्र प्रदेश 46.88 40.18 47.47 40.36 50.1 44.9 

2. अरुणाचल प्रदेश 40.77 35.95 44.43 41.48 49.1 45.7 

3. असम 13.31 10.25 13.62 12.61 18.2 14.6 

4. विहार 15.23 9.85 17.38 13.33 24.1 18.0 

5. wiles 32.20 25.20 32.94 25.52 36.9 30.0 

6. गोवा 43.40 46.28 46.33 50.86 57.2 59.2 

7. गुजरात 38.92 32.08 38.42 32.55 40.0 33.5 

8. हरियाणा 41.20 44.69 59.67 59.84 60.0 59.9 

9. हिमाचल प्रदेश 66.32 59.06 68.58 70.06 78.4 76.9 

10. जम्मू ओर कश्मीर 30.57 25.96 42.95 40.72 42.9 40.9 

ll. आरखंड 7.63 5.86 7.39 5.63 13.3 11.8 

12. कर्नारक 40.96 42.32 41.63 43.38 41.9 43.6 

13. केरल 9.39 9.85 45.57 55.34 64.1 72.1 

14. मध्य प्रदेश 44.9] 30.37 47.23 31.07 54.4 37.5 

15. महाराष्ट 53.74 46.10 59.63 50.62 61.3 51.1 

16. मणिपुर 31.08 25.57 36.21 27.00 39.0 32.1 

17. मेघालय 9.04 10.43 10.10 12.45 13.7 17.3 

18. मिजोरम 34.01 32.58 38.39 37.74 41.2 40.2 

19. नागालैड 18.63 17.20 18.26 16.74 18.3 16.7 

20. ओडिशा 25.32 20.69 25.03 20.44 26.4 21.6 

21. पंजाब 41.42 43.87 41.96 44.56 42.2 42.1 

22. राजस्थान 34.41 19.44 43.08 26.42 49.9 31.3 



439 प्रश्नों के 18 दिसम्बर, 2013 लिखितं उत्तर 840 

] 2 3 4 5 6 7 8 

23. सिक्किम 26.59 29.12 27.57 29.56 27.6 29.5 

24. तमिलनाडु 43.19 53.50 44.81 54.69 45.1 55.9 

25. त्रिपुरा 33.14 27.95 28.92 23.26 31.9 25.0 

26. उत्तर प्रदेश 44.94 36.04 36.47 30.90 40.2 30.8 

27. उत्तराखंड 50.97 47.73 57.53 54.13 59.0 57.4 

28. पश्चिम बंगाल 30.67 23.89 30.43 25.04 35.0 31.6 

29. अंडमान ओर निकोबार gaye 31.77 35.20 43.14 50.34 54.9 61.0 

30. चण्डीगढ 57.94 58.82 53.33 61.57 62.6 68.5 

31. दादरा ओर नगर हवेली 45.46 28.94 32.20 28.25 35.2 31.0 

32. दमन ओर दीव 49.90 70.35 28.94 42.16 32.7 42.0 

33. दिल्ली 51.46 52.43 59.14 58.33 65.1 64.2 

34. wae 33.73 51.70 79.02 77.97 76.7 85.7 

35. पुदुचेरी 60.97 61.72 51.76 65.68 55.4 65.5 

भारत 37.03 31.19 38.31 33.31 42.2 36.1 

(पी): का आशय अनतिम से 21 
स्रोतः स्कूल शिक्षा ओर सांखियिकी। 

acta विद्यालय 

2297. श्री wet नाना पाटीलः क्या मानव संसाधन 

विक्छास मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) देश के विशेषकर संवेदनशील, नक्सलवाद् प्रभावित 

ओर सीमावर्ती ast A स्थित तथा कठिन ओर अति-कठिन 

श्रेणी में आने वाले केन्द्रीय विद्यालयों का स्थान-वार व्यौरा क्या 

है; 

(खं) इन विद्यालयों मेँ पदस्थ शिक्षकों व॒ शिक्षणेतर 

कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है; 

(ग) क्या इन केन्द्रीय विद्यालयों मेँ काम कर रहे 

ज्यादातर शिक्षक ओर शिक्षणेतर कर्मचारी अनुसूचित जाति, 

अनुसूचित जनजातियों ओर अन्य पिडा at के है; 

(घ) यदि a, तो acai oto ओर इसके कारण क्या 

है; ओर 

(ड) स्थानांतरण,तैनाती नीति मे एकरूपता लाने के लिए 

सरकार ने क्या कदम saw *ear wi है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मत्री (डं 

शशी थरूर ): (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन मानदंडों के 

अनुसार, 105 केन्द्रीय विद्यालयों (केवी) का कठिन तथा 26 

oot को अति कठिन स्थान के रूप मेँ वर्गीकरण किया गया 

है। राज्य-वार aR संलग्न विवरण में दिए m Zz 

(ख) ओर (ग) इन के.वी. में तैनात वर्ग-वार शिक्षकों 

ओर शिक्षणेतर स्टाफ की कुल संख्या इस प्रकार हैः



842 841 प्रश्नों के 27 अग्रहायण, 1935 (शक) लिखित उत्तर 

दिनांक 01.12.2013 कौ स्थिति के अनुसार दिनांक 01.12.2013 कौ स्थिति के अनुसार कार्यरत 

कार्यरत शिक्षण स्टाफ कौ कुल संख्या शिक्षणेतर स्यफ कौ कुल संख्या 

अ.जा. ATT. अ.पि.वर्ग अना. AT. अ.ज.जा. अ.पि.वर्ग अना, 

537 270 631 1267 144 61 104 197 

(घ) ओर (ङ) प्रशन नहीं sem 

विवरण 

दुर्गम/अति दुर्गम क्षेत्रों कौ सूची 

sat के नाम क्र.सं दुर्गम क्षत्र क्र.सं अतिदुर्गम क्षेत्र 

1 2 3 4 5 

अहमदाबाद 1 धरगधारा (सेना) 

2 wore समाना 

3 wera नालिया 

4 एएफएस भुज 

5 बीएसएफ दतिवाडा 

6 ओखा बंदरगाह 

7 भुज छावनी 

8 दीव 

9 वलसुरा आईएनएस 

भोपाल 10 बुआ 

11 आईरटीबीपी कारेरा 

12 नर्मदानगर 

13 सरनी 

14 मुंगाओली 

15 पंचमदी 

भुवनेश्वर 16 रायगड़ा 

17 गजापति 

18 कधमाल 



843 प्रश्नों के 18 दिसम्बर, 2013 लिखित उत्त 844 

1 2 3 4 5 

बंगलौर 19 डोनीमलाई 

20 कदरेमुख 

चंडीगढ़ 21 नादौन 1 आईटीबीपी सराहन 

22 नालेती 2 सज कुल्लू 

3 tain पीईओ (wath) 

23 कसोली एएफएस 4 लाहौल स्पीति 

24 सुबाथु 

देहरादून 25 उत्तरकाशी 

26 एनएचपीसी धरचुला 

27 जोशीमठ 

28 आईबीआरआई मुक्तेश्वर 

29 ग्कलडम 

30 कौसानी 

31 लैसडोवने 

3ॐ2 आईरीबीपी मीरर्थी 

3ॐ3 मसूरी 

34 पिथौडागढ 

35 राजगदी 

36 सौरखंड 

37 Wt 

3ॐ8 गोचर 

3ॐ9 न्यू टिहरी रउन 

40 अलमोदा 

41 अगस्तयामुनि 

42 लोहाघार 

दिल्ली 43 चांदीनगर एएफएस 



845 प्रश्नों के 27 अग्रहायण, 1935 (शकः) लिखित उत्तर 846 

1 2 3 4 5 

44 हस्रीमारा 5 fea 

45 कलिम्पोँग 6 am वैली 

4 तीस्ता, wert 7 war 

47 fart न॑. 1 

48 विनागुरी न. 2 

जबलपुर 49 डिड्री 

50 बारूखी 

51 सीधी 

जयपुर 2 नल बीकानेर 

53 एएफएस उत्तरालदईं (बाडमेर) 

54 जालीपा कैट 

55 बीएसएफ sacl 

56 जैसलमेर एएफणएस 

57 पोखरन बीएसएफ 

जम्मू 5& आर्मी बकलोह 8 Fat 

59 Sa हस्ती किस्तवाड 9 कारगिल 

60 एनएचपीसी चामेरा 10 लेह 

61 न. 2 चामेरा 11 तंगधर 

62 बदर्वाह 12 बीएसएफ, बांदीपुर 

63 जिन्दराह 

64 शिकारपुर 

65 बीएसएफ राजौरी 

66 बारामूला 

67 उदी 

68 एएफएस अवतीपुर 

€ पहलगांव 

70 अनंतनाग 



847 प्रश्नों के 18 दिसम्बर, 2013 लिखित उत्तर 848 

1 2 3 4 5 

71 न. 1 श्रीनगर 

72 न. 2 श्रीनगर 

73 न. 3 श्रीनगर 

74 गुलमर्ग 

मुंबई 75 कर्जा नादं 

76 लोनावाला 

पटना 77 जवाहर नगर 

78 ARE 

79 शियोहर 

सिलचर 13 चुरचांदपुर 

14 लुंगलेई 

15 त्मेगलांग 

16 उखरिल 

आगरा 80 भिंड 

81 तालबेहट 

एर्नाकुलम 17 कावरती 

तिनसुकिया 18 अलग 

19 टयुरिग 

20 तुली 

2 खासा 

रांची 82 लातेहर 22 एएफएस सिंघाषीं 

83 गढवा 

६4 मेघाहरब्रू 

रायपुर 85 कतरा 

86 कोरापुर 

87 नाद सुनाबेदा 



849 प्रश्नो के 27 अग्रहायण, 1935 (शक) लिखित उत्तर 850 

88 बोलागीर न॑. 1 ओएफ 

89 मलकानगिरि 

90 नबरंगपुर 

9 भवानीपरना 

92 बैकुंठपुर 

93 was एसर्हसीएल 

94 जमुना कालरी 

95 जगदलपुर 

%6 चिरमिरी 

97 ककिर 

सिरसा % सं. 3 एएफएस्र भरिडा 

99 जलालाबाद बीएसएफ 

100 बीएसएफ अनुपगद 

101 लालगद् जत्तन 

102 स. 1 एएफएस सूरतगढ़ 

103 सं. 2 एएफएस सूरतगदं 

104 सूरतगद् कैर 

105 एसरीपीएस सूरतगदं 

23 वेलाडिया (dart) 

24 किरनदुल 

25 बछेली 

26 जशपुर 

प्रतिभावान विद्यार्थियों के प्रोत्साहनार्थं उपाय 

2298. श्री हमदुल्लाह सईदः क्या मानव संसाधन 

विकास मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या यह सही है कि देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयं 

से पीएचडी. डिग्री पुरी करने के बाद प्रतिभावान विद्यार्थी 

विश्वविद्यालय मै शिक्षण करने के प्रति प्रेरित नहीं होते; 

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैँ; ओर 

(ग) प्रतिभावान विद्यार्थियों को शिक्षण-कार्य के प्रति 

प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने क्या कदम som है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य wit (डौ 

शशी थरूर): (क) जी, नहीं। 

(ख) प्रश्न नहीं som 

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय 

अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय ओर कलेजो मेँ शिक्षकों ओर 

अन्य शैक्षिक कर्मचारियों कौ नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता 

ओर उच्चतर शिक्षा में मापदंडों के अनुरक्षण के लिए उपाय) 

विनियम, 2010 जारी किया है, fred उन अभ्यर्थियों के लिए 

विश्वविद्यालयों ओर कलेजो मेँ सहायक wired कौ नियुक्ति 

हेतु अनिवार्य राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) से we कौ व्यवस्था
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है fae विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल,पीएच.डी, 

डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम ames ओर प्रक्रिया) 

विनियम, 2009 के अनुसरण में पीएचडी fet प्राप्त की है। 

इन विनियमो के तहत कलेजो ओर विश्वविद्यालयों में 

रोजगार & लिए अधिकाधिक कुशल ओर योग्य युवा पुरुष 

ओर महिलाओं कौ आकर्षित करने के सघन प्रयास किए गए 

है। प्रारंभिक vedi मे पर्याप्त रूप से सुधार आया है। इन 

विनियमों में नए प्रवेश करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कार्य 

परिस्थितियां मे सुधार कौ व्यवस्था हे। इन विनियमो में अच्छी 

कार्य करने कौ परिस्थितियों, रोजगार में उन्नति की संभावनाओं, 

सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों को भी शामिल किया गया Zi 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय विश्वकिद्यालयों में 

सेवानिवृत्ति कौ आयु को भी 65 af तक बदा दिया हेै। 

शिक्षा आयोग 

2299. श्री wet vert: क्या मानवे संसाधन विकास 

मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) देश मे शिक्षा-प्रणाली के सुधार हेतु गठित किप् 

जाने वाले प्रस्तावित शिक्षा आयोग कौ वर्तमान स्थिति क्या 2; 

(ख) क्या सरकार ने इस प्रस्तावित आयोग की संरचना 

ओर विचारार्थ-विषयों को अंतिम रूप प्रदान कर दिया है; ओर 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

मानव संसाधन विकास dara में राज्य मत्री (डो 

शशी थरूर); (क) से (ग) जी, हां। प्रधानमंत्री द्वारा 15 

अगस्त, 2011 को कौ गई घोषणा के अनुसार सरकार ने 

शिक्षा के सभी स्तरों पर सुधार की सिफारिशों के लिए शिक्षा 

आयोग के गठन का निर्णय लिया है। प्रस्तावित आयोग की 

संरचना ओर विचारार्थं विषयों को स्टेकहोल्डरों के परामर्श से 

अंतिम रूप दिया जा रहा है। 

18 दिसम्बर, 2013 लिखित उत्तर 852 

‘core’ शहर 

2300. श्री जी.एम. सिदूदेश्वरः क्या शहरी विकास 
मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने देश के प्रत्येक राज्य मे "स्मार्ट 

शहरों के विकास के लिए ओस्विलिया से ania किया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ah क्या है; ओर 

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबध A आगे ओर क्या 

कदम उठाए गए है? 

शहरी विकास waa A राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा 

arent): (क) जी etl 

(ख) Ya नहीं som 

(ग) शहरी सेवाओं के विस्तार तथा जवाहरलाल नेहरू 

राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के आगामी 

चरण मेँ स्मार्ट wel पर विचार करने के उदेश्य को ध्यान 

H रखते हुए शहरी विकास मंत्रालय सभी शहरों को स्मार्ट 

defeat उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। विद्यमान 
जेएनएनयूआरएम A स्मार्ट शहर घटक कौ स्पष्ट व्याख्या नहीं 

है। फिर भी जेएनएनयूआरएम के विद्यमान दिशानिर्देशो के 
sata शहरी आधारभूत संरचना एवं शहरी परिवहन प्रबंधन 

से संबंधित स्मारं we’ अवधारणा के निश्चित पहलुओं जैसे 
कि पर्यवेक्षी नियंत्रण तथा atest का अर्जन (एससीएडीप) 

एवं सूचनापरक परिवहन प्रणाली (आईटीएस) को लिया जा 

सकता है। जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत परियोजनाएं मिशन के 
वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुपालन पर निर्भर Zi 

अध्यक्ष महोदयाः सभा मध्याह्न 12:00 बजे पुनः समवेत 

होने के लिए स्थगित होती है। 

पूर्वाह्न 11:04 बजे 

लोक सभा मध्याह 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई! 
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मध्याहन 12:00 बजे 

लोक सभा मध्याहून 12.00 बज YA: समवेत we 

[अध्यक्ष महोदया पीठासीन ge] 

सभा पटल पर रखे गए. पत्र 

अध्यक्ष महोदयाः अब GA A सभा परल पर रखे जाने वाले 

पत्रों पर विचार किया जाएगा। 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि ओर न्याय 
मत्री (श्री कपिल सिव्बल): मे लंबित विधि आयोग प्रतिवेदन 
(दिसम्बर, 2013) & बारे मेँ नौवें वार्षिक विवरण कौ एक प्रति 
(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा परल पर रखता Fi 

[ ग्रंथालय A रखी wet) देखिए संख्या एल.री. 10205/15/13] 

+) 

आवास ओर श्रहरी गरीबी sas मत्री (डो. गिरिजा 

व्यास ) में निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूः 

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 कौ धारा 619m कौ उपधारा 

(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रं को एक-एक प्रति 

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ~ 

(क) (एक) हिन्दुस्तान wha लिमिटेड, नई दिल्ली 
के वर्षं 2012-2013 के कार्यकरण की 

सरकार द्वारा समीक्षा 

(दो) हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली 
का वर्ष 2012-13 का वार्षिक प्रतिवेदन, 

लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर् नियंत्रक- 

महालेखापरीक्षक कौ रिप्पणियां। 

[ ग्रंथालय मँ रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10206/15/13] 

(ख) (एकः) आवास ओर शहरी विकास निगम लिमिटेड, 

नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के 

कार्यकरण को सरकार हारा समीक्षा। 

(दो) आवास ओर शहरी विकासं निगम लिमिटेड, 
नई दिल्ली का ay 2012-2013 का 

वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा 

उन पर नियत्रक-महालेखापरीक्षक कौ 

रिप्पणिया] 

[ ग्रंथालय मेँ रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10207/15/13] 
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(2) (एक) बिल्डिग मैरीरियल्स एवं टेक्नालोजी प्रमोशन काउंसिल, 

नई दिल्ली का वर्षं 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) ओर लेखापरीक्षित 

लेखे। 

(दो) विल्डिग मैरीरियल्स एड टेव्ना्लोजी प्रमोशन काउंसिल, 
नई दिल्ली के वर्षं 2012-2013 के कार्यकरण कौ 

सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा 

ast संस्करण)। 

[ ग्रथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10208/15/13] 

मानव संसाधन विकास पत्री ( श्री एम.एम. पल्लम राजू); 

म निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूः 

(1) (एक) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 

2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), 

(दो) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 

2012-2013 के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा समीक्षा 

की एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी wah देखिए संख्या एल.री. 10209/15/13] 

(2) (एक) Taras भीमराव अबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ 

के ag 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक 

प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

(दो) बानासाहेव भीमराब अबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ 

के वर्षं 2012-2013 के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा 

समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी wah देखिए संख्या एल.री. 10210/15/13] 

(3) (एक) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद 
के वर्षं 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक 

प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

(दो) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद् 
कै वर्षं 2012-2013 के कार्यकरण की AHR द्वार 

समीक्षा कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अगरेजी संस्करण) 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10211/15/13] 

(4) (एक) Gea यूनिवर्सिटी ate पंजाब, भरिण्डा के वर्ष 
2012-2013 के वाषिक प्रतिवेदन की एक प्रति 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)।
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(दो) सेन्टृल यूनिवर्सिटी ate पंजाब, भरिण्डा के वर्ष 
2012-2013 के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा समीक्षा 

कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10212/15/13] 

(5) (एक) Gea यूनिवर्सिटी site हरियाणा, wane के वर्ष 

2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। 

(दो) dea यूनिवर्सिटी ate हरियाणा, महेन्द्रगदं के वर्ष 

2012-2013 के की एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी 

संस्करण)। 

[ ग्रंथालय मे रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 10213/15/13] 

(6) (एक) Gea यूनिवर्सिटी ओंफ केरल, कासरगोड के वर्ष 

2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। 

(दो) dea युनिवर्सिटी aie केरल, कासरगोड के वर्ष 

2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा 

कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अगग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में सखी गयी। देखिए संख्या west 10214/15/13] 

(7) (एक) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2012-2013 

के वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक प्रति (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण)। 

(दो) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर के वर्षं 2012-2013 ` 
के वार्षिक लेखाओं कौ एक प्रति (हिन्दी तथा ` 

अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। 

(तीन) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर के वर्षं 2012-2013 

के कार्यकरण कौ सरकार द्वार समीक्षा को एक प्रति 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी wah देखिए संख्या एल.री. 10215/15/13] 

(8) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी sim पंजाब, भरिण्डा के वर्षं 

2012-2013 के वार्षिक लेखाओं कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा Sst संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा 

प्रतिवेदन। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 10216/15/13] 
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(9) (एक) Hea युनिवर्सिटी ate ares, रांची के वर्ष 

- 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन al एक प्रति 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

(दो) सेन्दरूल यूनिवर्सिटी ate ज्ञारखण्ड, रांची के वर्ष 

2012-2013 के वार्षिक लेखाओं कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा sist संस्करण) तथा उन पर लैखापरीक्षा 

प्रतिवेदन। 

(तीन) tea यूनिवर्सिटी ate इ्ञारखण्ड, रांची, के वर्षं 

2012-2013 के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा समीक्षा 

को एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी Pen)! 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10217/15/13] 

(10) (एक) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (भाग I ओर I), 

नई दिल्ली के ad 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन 

को एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) 

(दो) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के ad 

2012-2013 के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा समीक्षा 

की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी Pen)! 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10218/15/13 ] 

(11) (एक) गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 

2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

(दो) गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 

2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा 

को एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय H रखी wah देखिए संख्या एल.री. 10219/15/13} 

(12) (एक) डी. हरिसिंह गौड विश्वविद्यालय, सागर के ad 

2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

(दो) डो हरिसिंह गौड विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 

2012-2013 के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा समीक्षा 

की एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी wah देखिए संख्या एल.री. 10220/15/13 1]



857 सभा पटल पर रखे गए पत्र 

(13) (एक) 

(दो) 

(तीन) 

इग्लिश एंड फोरिन Aras विश्वविद्यालय, हैदराबाद 

के वर्षं 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक 

प्रति {हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

इंग्लिश एंड uta dass विश्वविद्यालय, हैदराबाद 

के वर्षं 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं कौ एक 

प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा उन पर 

लेखापरीक्षा प्रतिवेद्न। 

इग्लिश एंड with लेग्वेजेज विश्वविद्यालय, हैदराबाद 

के वर्षं 2012-2013 के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा 

समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय मेँ रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10221/15/13] 

(14) (एक) 

(दो) 

(तीन) 

जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय (भाग | 

ओर 1). नई दिल्ली के वर्षं 2012-2013 के वार्षिक 

प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा sae संस्करण) 

जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली 

के वर्षं 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं कौ एक 

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर् 

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। 

जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्लय, नई दिल्ली 

के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा 

समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण), 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 10222/15/13] 

(15) (एक) 

(दो) 

(तीन) 

Gea यूनिवर्सिटी ओंफ हिमाचल प्रदेश, शिमला के 

वर्षं 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ate हिमाचल प्रदेश, शिमला के 

ay 2012-2013 & वार्षिक लेखाओं कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा अरजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा 

प्रतिवेदन। 

Sea युनिवर्सिटी ate हिमाचल प्रदेश, शिमला के 

वर्षं 2012-2013 के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा 

समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा Sas संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 10223/15/13] 
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(16) (एक) Fea यूनिवर्सिटी ओंफ तमिलनाडु, चेन्नई के वर्ष 

(दो) 

2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित 

लेखे। 

aaa यूनिवर्सिटी ate तमिलनाडु, dae के वर्ष 

2012-2013 के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा समीक्षा 

कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय मे रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 10224/15/13] 

(17) (एक) हेमवती नन्दन बहुगुणा गदवाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर. 

(दो) 

गदढवाल के वर्षं 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन कौ 

एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) 

हेमवती नन्दन बहुगुणा eae विश्वविद्यालय, श्रीनगर, 

गदवाल के वर्षं 2012-2013 के कार्यकरण कौ 

सरकार द्वारा समीक्षा कौ एक प्रति (हिन्दी तथा 

ast संस्करण), 
1१) 

[ ग्रंथालय मे रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 10225/15/13] 

(18) (एक) महात्मा गाधी अंतररष्टीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा 

(दो) 

के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक 

प्रति (हिन्दी तथा aus संस्करण) तथा लेखापरीक्षित 

लेखे। | 

महात्मा गांधी अंतर्यष्टरीयं हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा 

के वर्ष् 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा 

समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी सस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 10226/15/13] 

(19) (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ate कर्नाटक, गुलवर्गा के वर्ष 

2012-2013 कै वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति 

(हिन्दी तथा seit संस्करण)। 

(दो) Gea यूनिवर्सिटी ओंफ कर्नाटक, गुलबर्ग के वर्ष 

2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा 

कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10227/15/13]
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(20) (एक) Gea यूनिवर्सिटी aie उड़ीसा, भुवनेश्वर के वर्षं 
2012-2013 कै वार्षिक प्रतिवेदन at एक प्रति 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण), 

(दो) Gea यूनिवर्सिटी ate उड़ीसा, भुवनेश्वर के वर्ष 
2012-2013 के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा समीक्षा 

कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10228/15/13] 

(21) (एक) tea यूनिवर्सिटी safe जम्मू, जम्मू के तर्ष 

2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन al एक प्रति 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। ` 

(दो) Gea युनिवर्सिटी aie जम्मू. जम्मू के वर्ष 
, 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति 

(हिन्दी तथा अगरेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा 

प्रतिवेदन। 

(तीन) Gea यूनिवर्सिटी site जम्मू, जम्मू के af 
2012-2013 के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा समीक्षा 

की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 10229/15/13] 

(22) (एक) अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ के वर्ष 

2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

` (दो) अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ के वर्ष 
2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा 

को एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय मेँ रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 10230/15/13] 

(23) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के 

वार्षिक लेखाओं कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अगरेजी 

संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या wed. 10231/15/13] 

Wen, लघु ओर मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मत्री (श्री 
के.एच. मुनियप्या ): मै निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हुः 

(1) (एक) क्र बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक 

प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी am ani 

संस्करण) । 
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(दो) कयर बोड, कोच्चि के वर्ष 2012-2013 के कार्षिक 

लेखाओं को एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) 

तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। 

(तीन) कयर até, कोच्चि के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण 

की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी 

तथा अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या west. 10232/15/13] 

(2) (एक) एमएसएमई-रेक्नालोजी sade Pe CHAT 

एंड WR sats सेन्टर), कन्नौज के वर्ष 

2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित 

लेखे। 

(दो) एमएसएमई-रकनार्लोजी sade Ger (Hd 

एंड wet डेवलपमेन्ट सेन्टर), कन्नौज के वर्ष 

2012-2013 के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा समीक्षा 

के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय मे रखी wat देखिए संख्या west. 10233/15/13] 

(3) (एक) एमरएसएमर्-रेकनार्लोजी उवलपमेट सेन्टर (Get फर 

द डेवलपमेट ओंफ ग्लास geet), फिरोजाबाद के 

वर्षं 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित 

लेखे। 

(दो) एमएसएमई-रक्नार्लोजी Same सेन्टर (सेन्टर फोर 

द डेवलपमेट aie ग्लास geet), फिरोजाबाद के 

वर्षं 2012-2013 के कार्यकरण कौ सरकार दारा 

समीक्षा के बारे मँ विवरण (हिन्दी तथा अग्रेजी 

GERM) | 

[vera A रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 10234/15/131 

(4) कपनी अधिनियम, 1956 कौ धारा 619m की 

उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित wi की 

एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) - 

(क) (एक) अंडमान एंड निकोबार आइलैंड Wife Sanz 

कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2012-2013 

के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा समीक्षा
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(दो) अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इटेग्रेटिड डेवलपमेट 

कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्ट eer का वर्षं 2012-2013 

का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन 

पर॒ नियत्रक-महालेखापरीक्षक कौ रिप्पणियां। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 10235/15/13] 

(ख) (एक) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिरेड, नई दिल्ली के 

(दो) 

वर्षं 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा 

समीक्षा) 

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का 

वर्षं 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित 

aa तथा उन पर॒ नि्यत्रक-महालेखापरीक्षक कौ 

रिपणिया। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10236/15/131 

संसदीय कार्य मंत्रालय पे राज्य मंत्री तथा योजना मत्रालय 

मे राज्य मत्री (श्री राजीव शुक्ला) मेँ श्री वी. नारायणसामी 
कौ ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटलं पर रखता हुः 

(1) (एक) गृह कल्याण केन्द्र, मई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 

(दो) 

के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा 

अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे। 

गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 

के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बरे में 

विवरण (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी wat देखिए संख्या wad. 10237/15/13 ] 

(2) (एक) केन्द्रीय भण्डार, नई दिल्ली के वर्षं 2012-2013 के 

(दो) 

वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी 

संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे। 

केन्द्रीय भण्डार, नई दिल्ली के वर्षं 2012-2013 के 

कार्यकरण कौ सरकार द्वारा समीक्षा कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या west 10238/15/13] 

(3) (एक) सिविल सर्विसेज सोसायरी, नई दिल्ली के वर्ष 

2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित 

लेखे। 

27 अग्रहायण, 1935 (शक) 

(दो) 
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सिविल सर्विसेज सोसायटी, नई दिल्ली के ad 

2012-2013 के कार्यकरण को सरकार द्वारा समीक्षा 

के at मे विवरण (हिन्दी तथा अग्रेजी Gear) 

[ ग्रंथालय A रखी गयी। देखिए संख्या wed. 10239/15/13] 

(4) (एक) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्षं 

(दो) 

2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति 

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित 

लेखे। 

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 

2012-2013 के कार्यकरण को सरकार द्वारा समीक्षा 

की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय H रखी गयी। देखिए Wen एल.री. 10240/15/13] 

(5) (एक) ae Sed स्पेस एप्लीकेशंस सेन्टर, उमियाम के वर्ष 

(दो) 

2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित 

लेखे। 

ae ईस्ट्न स्पेस एप्लीकेशंस सेन्टर, उमियाम के वर्ष 

2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा 

कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करणः)। 

[ ग्रंथालय A रखी गयी। टेखिए संख्या एल.टी. 10241/15/13] 

(6) (एक) सेमी-कडक्टर लेबोरेररी, एस.एएस. नगर के ay 

(दो) 

2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित 

लेखे। 

सेमी-कडक्टर dated, एस.ए.एस. नगर के वर्षं 

2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा 

al एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 10242/15/13] 

(7) (एक) भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी संस्थान, 

(दो) 

तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन 

की एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा 

लेखापरीक्षित लेखे। 

भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी संस्थान, 

तिरूवनंतपुरम के af 2012-2013 के कार्यकरण कौ
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सरकार द्वारा समीक्षा कौ एक प्रति (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण)। । 

[ ग्रंथालय मं रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 10243/15/13] 

(8) कपनी अधिनियम, 1956 कौ धारा 610क कीं 

उपधाया (1) के अंतर्गत निम्नलिखित wi कौ 
एक-एक प्रति (हिन्दी तथा sti संस्करण) 

(क) (एक) न्यूक्लियर पावर कोरिपोरेशन ate इंडिया लिभिेड , 
मुम्बई के वर्षं 2012-2013 के कार्यकरण को सरकार 
द्वारा समीक्षा 

(दो) म्यूक्लियर der कोरपोरेशन aie इंडिया लिमिटेड, 
मुम्बई का वर्षं 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, 
लेखापरीक्षित लेखी तथा उन पर 
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कौ रिप्पणियां। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या Wes. 10244/15/13] 

(ख) (एक) भारतीय नाभिकौय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई के 
वर्षं 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा 

समीक्षा 

(दो) भारतीय नाभिकौय विद्युत निगम लिमिरेड, चेन्नई का 
वर्षं 2012-2013 का वार्षिकं प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित 

लेखे तथा उन पर नियत्रक-महालेखापरीक्षक की 
रिप्पणिया। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10245/15/131 

(ग) (एक) इलेक्टौनिक्स कारपोरेशन sie इंडिया लिमिटेड, 

हैदराबाद के वर्षं 2012-2013 के कार्यकरण की 
सरकार द्वार समीक्षा 

(दो) इलेक्टोनिक्स arate sin इंडिया लिमिटेड, 
हैदराबाद का वर्षं 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, 
लेखापरीक्ित लेखो ` तथा उन पर 

ति्यत्रके- महालेखापरीक्षके कौ रिपणिया। 

[ ग्रंथालय में रखी wat देखिए संख्या एल.री. 10246/15/13] 

(घ) (एक) इंडियन रेयर se लिमिटेड, मुम्बई के वर्षं 
2012-2013 के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा समीक्षा। 

(दो) इंडियन ta sed लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 
2012-2013 का वार्षिकं प्रतिवेदन, लेखापरीश्ित लेखे 
तथा उन पर नियत्रक-महालेखापरीक्षक की रिप्पणिया। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10247/15/131 
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(9) (एक) इस्टिट्यूट afm मैथेमैरिकल asda, चेन्नई के वर्ष 
2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित 

लेखे। 

(दो) gheege af मैथेमैरिकल agen, चेन्नई के वर्ष 
2012-2013 के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा समीक्षा 

कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10248/15/131 

(10) (एक) राटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई के वर्षं 2012-2013 के 

वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी 

संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे। 

(दो) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई के वर्षं 2012-2013 के 
कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10249/15/13 ] 

(11) (एक) साहा ईस्टिटयूट sith न्युक्लीयर फिजिक्स, कोलकाता 
के वर्षं 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक 

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित 

लेखे। 

(दो) साहा इंस्टिरयूर ate न्यूक्लीयर फिजिक्स, कोलकाता 
के वर्षं 2012-2013 के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा 

समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10250/15/13 ] 

(12) (एक) इस्टिट्यूट फोर प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर के वर्ष 
2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति 

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित 

लेखे। 

(दो) इस्टिट्यूट oR प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर के वर्ष : 

2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा 

कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या wend 10251/15/13] 

(13) (एक) एटोमिक इनजीं एजुकेशन सोसादटी, मुंक्ई के वर्षं 

2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति 

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित 

लेखे।
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(दो) एटोमिक wif एजुकेशन सोसाइटी, मुंबई के वर्ष 
2012-2013 के कार्यकरण को सरकार द्वारा समीक्षा 

कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण), 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10252/15/13] 

(14) (एक) इस्टिट्यूट site फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 2012-2013 
के वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक प्रति (हिन्दी तथा 

ast संस्करण)। 

(दो) deege sith फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्षं 2012-2013 
के वार्षिक लेखाओं कौ एक प्रति (हिन्दी तथा 

अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। 

(तीन) इस्टिट्यूट ओंफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्षं 2012-2013 
के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा समीक्षा कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)। 

[ ग्रंथालय मेँ रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 10253/15/13] 

(15) (एक) नेशनल इस्टट्यूट site साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, 

भुवनेश्वर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन 

की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा 

लेखापरीक्षित लेखे। 

(दो) नेशनल ईस्टिट्यूट ओंफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, 
भुवनेश्वर के वर्षं 2012-2013 के कार्यकरण कौ 
सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा 

अंग्रेजी संस्करण), 

[ ग्रंथालय A रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10254/15/13] 

(16) (एक) टाया इस्टिट्युट ओंफ फण्डामेटल रिसर्च, मुंबई के 
ay 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित 

लेखे। 

(दो) ae इस्टिट्यूट aie weeded रिसर्च, मुंबई के 

ay 2012-2013 के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा 

समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय मेँ रखी wah देखिए संख्या एल.री. 10255/15/13] 

(17) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 कौ धारा 3 

की उपधारा (2) के अतिर्गत अखिल भारतीय सेवा 

(पेंशन का सरांशीकरण) संशोधन विनियम, 2013 

जो 20 सितम्बर, 2013 के भारत. के राजपत्र मे 

27 अग्रहायण, 1935 (शकः) 

अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 647(अ) में प्रकाशित ` ` । 
हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा ast संस्करण), 

[ ग्रंथालय A रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 10256/15/13] 

(18) परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व 

अधिनियम, 2010 कौ धारा 3 कौ उपधारा (1) ओर 
परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व नियम, 

` 2011 कौ धारा 4 कौ उपधारा (1) के अतर्गत जारी 

अधिसूचना संख्या का.आ. 2911(अ) जो 25 सितम्बर, 
2013 & भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई धी तथा 
जिसमें प्रत्येक परमाणुवीय प्रतिष्ठान के ओपरेट् द्वार 
उसके प्रतिष्ठापन में या परमाणुवीय सामग्री के 
परिवहन के दौरान, उसमें उल्लिखित प्रत्येक परमाणुवीय 

घटनाक्रम की सूचना प्रपत्र 'क' मे परमाणु ऊर्जा 
विनियामक बोर्ड को इलेक्टोनिक ओर फैक्स दोनों 
माध्यम से घटना के 24 घंटों के भीतर दिए जाने 
संबंधी आदेश शामिल है, कौ एक प्रति (हिन्दी तथा 
अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या weet. 10257/15/13] 

"मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री जितिन 

प्रसाद ): भै निम्नलिखित पत्र सभापरटल पर रखता &: 

(1) (एक) सिक्किम यूनिवर्सिटी, Tete के वर्षं 2012-2013 
के वार्षिकं प्रतिवेदन कौ एकं प्रति (हिन्दी तथा 

अओग्रेजी संस्करण)। 

(दो) सिक्किम यूनिवर्सिटी, गंगटोक के वर्षं 2012-2013 
के वार्षिक cast कौ एक प्रति (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे। 

(तीन) सिक्किम युनिवर्सिटी, गंगरोक के वर्षं 2012-2013 
के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय A रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 10258/15/131 

(2) (एक) इंदिरा गाधी नेशनल cea यूनिवर्सिटी, अमरकटक 
के वर्षं 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक 

प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित 

लेखे। 

(दो) gfe गांधी नेशनल asa यूनिवर्सिटी, अमरकरक 
के वर्षं 2012-2013 के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा 

समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण), 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10259/15/13] 
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(3) (एक) नेशनल काउंसिल फोर टीचर एजुकेशन, नई दिल्ली 

के वर्षं 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक 

प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

(दो) नेशनल काउंसिल फोर टीचर एजुकेशन, नई दिल्ली 
के वर्षं 2011-2012 के वार्षिक लेखाओंँ कौ एक 

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर 

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। 

(तीन) नेशनल काउंसिल फोर टीचर एजुकेशन, नई दिल्ली 

के वर्षं 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा 

समीक्षा के बारे मे विवरणं (हिन्दी तथा att 
संस्करण)। 

[ ग्रंथालय मेँ रखी wat) देखिए संख्या एल.टी. 10260/15/13] 

(4) (एक) विश्व-भारती शांतिनिकेतन के वर्षं 2012-2013 के 

वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक प्रति (हिन्दी तथां अगरेजी 

संस्करण) 

[ ग्रंथालय मं रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 10261/15/13] 

(5) (एक) wets माध्यमिक शिक्षा अभियान अ्थोरिटी, मेघालय, 

शिलांग के वर्ष 2012-2013 & वार्षिक प्रतिवेदन की 

एक प्रति (हिन्दी तथा ait संस्करण) तथा 

लेखापरीक्षित लेखे। 

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अथोरिटी, मेघालय, 

शिलांग के वर्षं 2011-2012 के कार्यकरणं at 

सरकार द्वार समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण)। 

(6) उपर्युक्त (5) मे उल्लिखित vat को सभा परल पर 
रखने मे हुए विलम्ब के कारण दशनि वाला विवरण 

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10262/15/13] 

(7) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अ्थोरिरी, केरल, 

त्रिवेन्द्रम के वर्षं 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन 

को एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा 

लेखापरीक्षित लेखे। 

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अथोरिरी, केरल, 
त्रिवेन्द्रम के वर्षं 2011-2012 के कार्यकरण कौ 

सरकार द्वारा समीक्षा के बारे मेँ विवरण (हिन्दी तथा 

ast संस्करण), 
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(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित val को सभा परल पर् 
रखने मे हुए विलम्ब के कारण दशनि वाला विवरण 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या west. 10263/15/13] 

(9) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तमिलनाडु, ag 

के वर्षं 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक 

प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित 

लेखे। 

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तमिलनाडु, चेन्नई 
के वर्षं 2011-2012 के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा 

समीक्षा के बारे मे विवरण (हिन्दी तथा अग्रेजी 

संस्करण)। 

(10) उपर्युक्त. (9) मे उल्लिखित cal को सभा परल पर 

रखने में हुए विलम्ब कै कारण दशनि वाला विवरण 

(हिन्दी तथा अग्रेजी Pepe) 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। दखिए संख्या एल.री. 10264/15/13] 

(11) (एक) सर्व शिक्षा अभियान आध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 

2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन at एक प्रति 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित 

लेखे। 

(दो) सर्वं शिक्षा अभियान sia प्रदेश, हैदराबाद् के वर्ष 

2011-2012 के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा समीक्षा 

के बारे मे विवरण (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल 

पर रखने मे हुए विलम्ब के कारण wiht वाला 
विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) 

[ ग्रंथालय में रखी गयी देखिए संख्या weet. 10265/15/13] 

(13) (एक) सर्व शिक्षा अभियान (Re प्रोजेक्ट ओंफिस), गगरोक 

के AF 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक 

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित 

लेखे। 

(दो) सर्व शिक्षा अभियान (ee प्रोजेक्ट ओंफिस), गंगटोक 
के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा 

समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अग्रेजी 

सस्करण)। 

[ ग्र॑भालय मेँ रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 10266/15/13]
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(14) (एक) सर्वं शिक्षा अभियान केरल, fas के वर्ष 2011-2012 

(15) 

(दो) 

के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण) तथा तेखापरीक्षित लेखे। 

सर्वं शिक्षा अभियान केरल, ass के वर्षं 2011-2012 

के कार्यकरण कौ सरकार ee समीक्षा के बारे में 

विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। 

उपर्युक्त (14) मेँ उल्लिखित पत्रों को सभा पटल 

पर रखने मे हुए विलम्ब के कारण दशनि वाला 

विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10267/15/131 

(16) (एक) नेशनल काउंसिल फर प्रमोशन ate उदू लैग्वेज, नई 

(दो) 

(तीन) 

दिल्ली के वर्षं 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन कौ 

एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। 

नेशनल काउंसिल HR प्रोमोशन ste उदू लँग्वेज, 

नई दिल्ली के वर्षं 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं 

कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा 

उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। 

नेशनल काउंसिल फोर प्रोमोशन ओंफ उदू लैग्वेज, 
नई दिल्ली के वर्षं 2012-2013 के कार्यकरण at 

सरकार द्वारा समीक्षा के बारे मे विवरण (हिन्दी तथा 

अंग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10268/15/13] 

(17) (एक) सर्व frat अभियान (एसएसए राज्य मिशन अर्थोरिरी) 

(18) 

(दो) 

अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर के वर्षं 2011-2012 के 

वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी 

संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे। 

सर्वं शिक्षा अभियान (एसएसए राज्य मिशन seit) 

अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर के AY 2011-2012 के 

कार्यकरण कौ सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में 

विवरण (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

उपर्युक्त (17) में उल्लिखित vat को सभा पटल 

पर रखने मेँ हुए विलम्ब के कारण दशनि वाला 

विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10269/15/13] 
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(19) (एक) ज्ञारखण्ड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 

(20) 

(दो) 

2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति 

(हिन्दी तथा ait संस्करण) तथा लेखापरीक्षित 

weal 

्ञारखण्ड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 

2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा 

के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) 

उपर्युक्त (19) मेँ उल्लिखित val को सभा परल 

पर रखने मं हुए विलम्ब के कारण दशनि वाला 
विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10270/15/13] 

(21) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (ad मिशन 

(22) 

(दो) 

aa) अंडमान एण्ड निकोबार आईलैद्स, पोर्ट 
art के वर्ष 2011-2012 & वार्षिक प्रतिवेदन कौ 

एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा 

लेखापरीश्षित लेखे। 

usta माध्यमिक शिक्षा अभियान (yet मिशन 

अ्थोरिरी) अंडमान एण्ड निकोबार आरईलैद्स, पोर्ट 
SPR के वर्षं 2011-2012 के कार्यकरण कौ सरकार 

द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी 

सस्करण)। 

उपर्युक्त (21) मेँ उल्लिखित पत्रों को सभा पटल 

पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दशनि वाला 
विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10271/15/13] 

(23) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, (स्टेट प्रोजेक्ट 

(24) 

(दो) 

अआफिस) सिक्किम, गगटोक के वर्षं 2011-2012 के 

वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक प्रति (हिन्दी तथा sitet 

संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे। 

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, (स्टेट प्रोजेक्ट 

ओफिस) सिक्किम, गगटोक के वर्षं 2011-2012 के 

कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में 

विवरण (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण), 

उपर्युक्त (23) मँ उल्लिखित पत्रं को सभा परल 
पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला 

विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी wat) देखिए संख्या एल.री. 10272/15/13]
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(25) (एक) ओडिशा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन, भुवनेश्वर 

के वर्षं 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक 

प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित 

लेखे। 

(दो) ओडिशा रष्टय माध्यमिक शिक्षा मिशन, भुवनेश्वर 

के वर्षं 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा 

समीक्षा के बारे मेँ विवरण (हिन्दी तथा sit 

सस्करण)। 

(26) उपर्युक्त (25) मेँ उल्लिखित पत्रों को सभा परल 

पर रखने मे हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला 
विवरण (हिन्दी तथा अग्रेजी सस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10273/15/13] 

(27) (एक) wes माध्यमिक शिक्षा अभियान मिजोरम, आइजोल 

के वर्षं 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक 

प्रति (हिन्दी तथा अगरेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित 

लेखे। 

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मिजोरम, आइजोल 
के वर्षं 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा 

समीक्षा के वारे मे विवरण (हिन्दी तथा अग्रेजी 

सस्करण)। 

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रं को सभा परल 

पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला 
विवरण (हिन्दी तथा seit संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या weal. 10274/15/13] 

(29) (एक) wea माध्यमिक शिक्षा अभियान हरियाणा, पंचकुला 

के वर्षं 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक 

ग्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित 

तेखे। 

(दो) wes माध्यमिक शिक्षा अभियान हरियाणा, पंचकूला 
के AY 2011-2012 के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा 
समीक्षा के. बारे मे विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी ` 

संस्करण)। 

(30) उपर्युक्त (29) म उल्लिखित val को सभा पटल 
पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला 

विवरण (हिन्दी तथा sts संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10275/15/13] 
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(31) Si हरिसिंह गौर यूनिवर्सिटी, सागर के वर्ष 2012-2013 
के वार्षिक लेखां कौ एक प्रति (हिन्दी तथा 

अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। 

[ग्र॑थालय मेँ रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10276/15/13] 

(32) dea यूनिवर्सिटी ate हरियाणा, महेन्द्रगद् के वर्ष 

2012-2013 के वार्षिक लेखाओं कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा रजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा 

प्रतिवेदन। 

[ ग्रंथालय मं रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10277/15/13] 

(33) Weal युनिवर्सिटी aie sera, भुवनेश्वर के वर्ष 

2012-2013 के वार्षिक लेखाओं कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा 

प्रतिवेदन। | 

[ ग्रंथालय A रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 10278/15/13] 

(34) सैटल यूनिवर्सिटी ste केरल, कासरगौड & वर्ष 

2012-2013 के वार्षिक cast कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा 

प्रतिवेदन। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10279/15/13] 

(35) गुरु घासीदासं विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 

2012-2013 के वार्षिक लेखाओं कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा 

प्रतिवेद्न। 

[ ग्रंथालय मं रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 10280/15/13] 

(36) (एक) यूनिवर्सिटी site इलाहाबाद, इलाहाबाद के वर्षं | 

2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

(दो) यूनिवर्सिटी site इलाहाबाद, इलाहाबाद के वर्ष 

2012-2013 के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा समीक्षा 

की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी wet) देखिए संख्या एल.टी. 10281/15/131 

(37) हेमवती नंदन बहुगुणा Neat यूनिवर्सिंरी, श्रीनगर 
गढ़वाल के AY 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की 

एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा उन 
पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या wend. 10282/15/13]
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(38) 

सभा ver परर रखे गए पत्र 

dea यूनिवर्सिटी site कर्नारक, गुलबर्ग के वर्ष 

2012-2013 के वार्षिक cael कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा sist संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा 

प्रतिवेदन। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। द॑खिए संख्या एल.टी. 10283/15/13] 

(39) (एक) नागालैण्ड यूनिवर्सिटी, लुमामी के वर्ष 2012-2013 
के वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक प्रति (हिन्दी तथा 

अग्रेनी संस्करण)। 

ames यूनिवर्सिटी, लुमामी के वर्ष 2012-2013 
के वार्षिक लेखाओं कौ एक प्रति (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। 

(तीन) नागालैण्ड यूनिवर्सिटी, लुमामी के वर्ष 2012-2013 
के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में 

विवरण (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10284/15/13] 

(40) (एक) मिजोरम यूनिवर्सिटी, आइजोल के वर्षं 2012-2013 
के वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक प्रति (हिन्दी तथा 

अंग्रेजी संस्करण)। 

मिजोरम यूनिवर्सिटी, siesta के वर्षं 2012-2013 
के वार्षिक cet कौ एक प्रति (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। 

(तीन) मिजोरम यूनिवर्सिटी, आइजोल के वर्षं 2012-2013 
के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा समीक्षा कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10285/15/13] 

(41) (एक) ae ईस्ट्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2012-2013 
के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण)। 

र्थं ईस्ट हिल यूनिवर्सिरी, शिलांग के वर्ष 2012-2013 

के वार्षिक लेखां कौ एक प्रति (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। 

(तीन) Fel sees हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2012-2013 
के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा कौ एकं प्रति 

(हिन्दी तथा अओग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रथालय में रखी wat देखिए संख्या एल.री. 10286/15/13] 
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(42) (एक) Wea यूनिवर्सिटी ओंफ गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 

(दो) 

2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन at एक प्रति 

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। 

dea यूनिवर्सिटी ओंफ गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 

2012-2013 के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा समीक्षा 

कौ एक प्रति (हिन्दी तथा प्रजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय मेँ रखी गयी। देखिए संख्या werd. 10287/15/13 ] 

(43) (एक) Wate माध्यमिक शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश, लखनऊ 

(दो) 

(44) 

के वर्षं 2011-2012 के वार्षिकं प्रतिवेदन की एक 

प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित 

लेखे। 

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश, लखनऊ 

के वर्षं 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा 

समीक्षा के बारे मे विवरण (हिन्दी तथा अग्रेजी 

संस्करण)। 

उपर्युक्त (43) मे उल्लिखित val कौ सभा पटल 
पर रखने मेँ हूए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला 

विवरण (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय A रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10288/15/13 ] 

(45) (एक). राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कर्नाटक, बेंगलुरू 

(दो) 

(46) 

करे वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक 

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीश्षित 

लेखे। 

Tata माध्यमिक शिक्षा अभियान sata, बेंगलुरू 

के वर्षं 2011-2012 के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा 

समीक्षा के बारे मे विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी 

संस्करण)। 

उपर्युक्त (45) मेँ उल्लिखित पत्रों को सभा परल 

पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दशानि काला 

विवरण (हिन्दी तथा अग्रेजी सस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10289/15/13 ] 

(47) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हिमाचल प्रदेश, 

शिमला के वर्षं 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन कौ 

एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा 

लेखापरीभ्षित लेखे।
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(दो) waa माध्यमिक शिक्षा अभियान हिमाचल प्रदेश, 

(48) 

शिमला के at 2011-2012 के कार्यकरण कौ 

सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा 

ast संस्करण)। 

उपर्युक्त (47) मे उल्लिखित पत्रों को सभा पटल 

पर रखने मे हुए विलम्ब के कारणों को दशनि वाला 
विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय मेँ रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10290/15/13] 

(49) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जम्मू-कश्मीर, 

(दो) 

(50) 

जम्मू के वर्षं 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की 
एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा 

लेखापरीकषित लेखे। 

wea माध्यमिक शिक्षा अभियान जम्मू-कश्मीर, 
जम्मू के वर्षं 2011-2012 के कार्यकरण कौ सरकार 
द्वारा समीक्षा के बारे मे विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी 
संस्करण), 

उपर्युक्त (49) में उल्लिखित val को सभा पटल 

पर रखने मेँ हुए विलम्ब के कारणों को दशनि वाला ` 
विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय मेँ रखी गयी। देखिए संख्या weet. 10291/15/13] 

(51) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान असम, गुवाहारी 

(दो) 

(52) 

के वर्षं 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक 

प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित 

लेखे। 

usta माध्यमिक शिक्षा अभियान असम, गुवाहाटी 

के वर्षं 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा 

समीक्षा के बारे मेँ विवरण (हिन्दी तथा अग्रेजी 

संस्करण)। 

उपर्युक्त (51) मे उल्लिखित vat को सभा पटल 

पर रखने मेँ हुए विलम्ब के कारणों को दशनि वाला 
विवरण (हिन्दी तथा अगरेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10292/15/13] 

(53) (एकः) सर्व शिक्षा अभियान केरल, त्रिवन्द्रम के वर्षं 2010-2011 

के वार्षिक प्रतिवेदन al एक प्रति (हिन्दी तथा 

अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे। 
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(दो) सर्वं शिक्षा अभियान केरल, त्रिवेद्धम के वर्षं 2010-2011 

के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में 

विवरण (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

(54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित wat को सभा परल 

पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दशनि वाला 
विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय मे रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 10293/15/131 

(55) (एक) सिक्किम यूनिवर्सिटी, गंगरोक के वर्षं 2012-2013 
के वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक प्रति (हिन्दी तथा 

SU संस्करण) 

(दो) सिक्किम युनिवर्सिटी, गंगटोक के वर्ष 2012-2013 

के वार्षिकं लेखाओं कौ एक प्रति (हिन्दी तथा 

अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। 

( तीन) सिक्किम यूनिवर्सिरी, wets के वर्ष 2012-2013 
के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति 

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय मेँ रखी wat) देखिए संख्या west. 10294/15/13] 

(56) (एक) राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, रोनो हिल्स कै at 2012-2013 
के वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक प्रति (हिन्दी तथा 

Ss संस्करण) 

(दो) सजीव गांधी यूनिवर्सिटी, रोनो हिल्स के वर्ष 2012-2013 
के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या west. 10295/15/13] 

(57) (एक) सेन्टूल यूनिवर्सिटी ain कश्मीर, श्रीनगर के वर्ष 

2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति 

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। 

(दो) @ea यूनिवर्सिटी aie कश्मीर, श्रीनगर के ag 
2012-2013 के वार्षिक cast कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। 

(तीन) Gea यूनिवर्सिटी ath कश्मीर, श्रीनगर के वर्ष 

2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा 

की एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय A रखी गयी। देखिए संख्या एल-री. 10296/15/13]
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(58) (एक) तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर के वर्ष 2012-2013 के 

वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी 

सस्करण)। 

(दो) तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर के वर्षं 2012-2013 के 

वार्षिक लेखाओं कौ एक प्रति (हिन्दी तथा sai 

संस्करण) तथा उन पर लेखापरीश्चा प्रतिवेदन। 

(तीन) तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर के वर्ष 2012-2013 के 

कार्यकरण कौ सरकार द्वारा समीक्षा कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय 4 रखी wat) thaw संख्या एल.री. 10297/15/13] 

(59) (एक) Fea यूनिवर्सिटी ओंफ विहार, पटना कै वर्ष 

2012-2013 के वार्षिक लेखां कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा shit संस्करण) तथा charted 

लेखे। 

(दो) सेन्टृल यूनिवर्सिटी ate बिहार, पटना के वर्ष 

2012-2013 के कार्यकरण को सरकार द्वारा समीक्षा 

कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। 

{ ग्रंथालय मे रखी wah देखिए संख्या weal. 10298/15/13] 

(60) (एकः) यूनिवर्सिटी site हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 
के वार्षिके प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण)। 

(दो) यूनिवर्सिटी site हैदगबाद, ठैदगबाद् के वर्षं 2012-2013 

के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10299/15/13] 

(61) (एक) दिल्ली विश्वविद्यालय (भाग I ओर 11), दिल्ली के 

वर्षं 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण), 

(दो) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्षं 2012-2013 के 

कार्यकरण कौ सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति 

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय मे रखी wat) देखिए संख्या एल.री. 10300/15/13] 
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(62) (एक) असम यूनिवर्सिटी, सिलचर के वर्षं 2012-2013 के 
वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी 

सस्करण)। 

(दो) असम यूनिवर्सिटी, सिलचर के वर्षं 2012-2013 के 
कार्यकरण कौ सरकार द्वारा समीक्षा कौ एक प्रति, 

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी wet) देखिए संख्या west. 10301/15/131 

(63) (एक) पांडिचेरी यूनिवर्सिरी, geal के वर्षं 2012-2013 के 
वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी 

संस्करण)। 

(दो) पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, पुडुचेरी के ad 2012-2013 के 
कार्यकरण कौ सरकार द्वारा समीक्षा कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी wat) देखिए संख्या एल.री. 10302/15/13 ] 

(64) (एक) मणिपुर यूनिवर्सिटी, कांचीपुर के वर्ष 2012-2013 के 
वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी 

FEAT) | 

(दो) मणिपुर युनिवर्सिटी, काचीपुर के वर्ष 2012-2013 के 
कार्यकरणं कौ सरकार द्वारा समीक्षा की एकं प्रति 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) 

[ ग्रंथालय मं रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10303/15/13] 

(65) (एक) Gea युनिवर्सिटी aie राजस्थान, जयपुर के ay 

2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक प्रति 
(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। 

(दो) Gea यूनिवर्सिरी ate राजस्थान, जयपुर् के वर्षं 

2012-2013 के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा समीक्षा 

कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय मे रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10304/15/13] 

(66) (एक) मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिरी, हैदराबाद के 
वर्षं 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति 

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), 

(दो) मोलाना आजाद नेशनल उर्दू युनिवर्सिटी, हैदराबाद् के 
वर्षं 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा Sas संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा 

प्रतिवेदन।
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( तीन) मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के 
वर्षं 2012-2013 के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा 

समीक्षा कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10305/15/13] 

विवेश मत्रालय में राज्य मत्री ( श्रीमती परनीत कोर): मेँ 

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूः 

(1) नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा के वर्षं 2011-2012 के 
वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी त्था अंग्रेजी 

संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। 

[ ग्रंथालय मेँ रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10306/15/13] 

(2) (एक) रिसर्च एंड sorter सिस्टम फार डवलपिंग कटरीज, 

मई दिल्ली के वर्ष् 2012-2013 & वार्षिक प्रतिवेदन 

कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा 

लेखापरीक्षित लेखे। 

(दो) रिसर्च एड इंफार्मेशन सिस्टम फार डवलपिंग aay, 
नई दिल्ली कै वर्षं 2012-2013 के कार्यकरण कौ 

सरकार हारा समीक्षा के बारे मेँ विवरण (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी wah देखिए संख्या एल.री. 10307/15/13] 

(3) नालन्दा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 की धारा 

41 कौ उप धारा (2) के अंतर्गत नालन्दा विश्वविद्यालय 

(कदठिनाइयों को दूर किया जाना) आदेश, 2013 जो 

22 नवेम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र मे अधिसूचना 
संका.आ. 3454(अ) A प्रकाशित हुई थी, कौ एक 

प्रति (हिन्दी तथा att संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या west. 10308/15/13] 

मानव संसाधन विकास dares में राज्य मंत्री (डो. शी 
wet): मै निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूः 

(1) (एक) महर्षिं संदीपनी राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के 
वर्षं 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। 

(दो) महर्षि संदीपनी usta वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के 
ay 2012-2013 के वार्षिक carat की एक प्रति 

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा 

प्रतिकेदन। 
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(तीन) महषिं संदीपनी usta वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के 
वर्षं 2012-2013 के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा 

समीक्षा के बारे म विवरण (हिन्दी तथा sash 

सस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10309/15/13] 

इंडियन इस्टीटयूट aie साईस एजुकेशन एंड रिसर्च 

तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन 

कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा 

लेखापरीक्षित लेखे। 

(2) (एक) 

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट aie साईस एजुकेशन एंड रिसर्च 

तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण कौ 
सरकार द्वारा समीक्षा कौ एक प्रति (हिन्दी तथा 

` अगरेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 10310/15/13] 

(3) इंडियन इस्टीट्यूट ate इंफार्मेशन टेक्नोर्लोजी, डिजायन 
Us मेन्युफैक्चरिग, जबलपुर के वर्षं 2012-2013 के 
afte लेखां कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी 

संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षां प्रतिवेद्न। 

[ ग्रंथालय A रखी गयी। देखिए संख्या wed. 10311/15/131 

(4) Pea यूनिवर्सिटी ate गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 

2012-2013 के वार्षिक लेखाओं कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा sist संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा 

प्रतिवेदन। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी! देखिए संख्या एल.री. 10312/15/13] 

(5) (एक) राष्ट्रीय संस्कत विद्यापीठ, तिरूपति के वर्ष 2012-2013 

के वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक प्रति (हिन्दी तथा 

अंग्रेजी संस्करण)। 

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति के वर्ष 2012-2013 
के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में 

विवरण (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 10313/15/13] 

(6) (एक) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई 

दिल्ली के वर्षं 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन कौ 

एक प्रति (हिन्दी तथा sit संस्करण)।
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(दो) 

(तीन) 

[ ग्रथालय 

(7) (एक) 

(दो) 

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई 

दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं कौ 

एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा उन 

पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। 

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई 

दिल्ली के ay 2012-2013 के कार्यकरण कौ 

सरकार द्वारा समीक्षा के बारे मं विवरणं (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण)। 

मे रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 10314/15/13] 

राष्ट्रीय संस्कृत संस्स्थान, नई दिल्ली के वर्षं 2012-2013 
के वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक प्रति (हिन्दी तथा 

अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे। 

राष्ट्रीय संस्कृत सस्स्थान, नई दिल्ली के वर्षं 2012-2013 
के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में 

विवरण (हिन्दी तथा steht Gea) 

[ ग्रंथालय मे रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10315/15/13 ] 

(8) (एक) 

(दो) 

(तीन). 

नेशनल काउंसिल फार प्रमोशन ओंफ सिधी लैगवेज, 

नई दिल्ली के वर्षं 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन 

al एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

नेशनल कारंसिल फार प्रमोशन ओंफ feet लैग्वेज, 
नई दिल्ली के वर्षं 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन 

को एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा 

उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। 

नेशनल काउंसिल फार प्रमोशन ओंफ feel cia, 
नई दिल्ली के वर्षं 2012-2013 के कार्यकरण कौ 

सरकार द्वारा समीक्षा कौ एक प्रति (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालयं A रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10316/15/13] 

(9) (एक) 

(दो) 

नेशनल बुक ee इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 

2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित 

लेखे। 

नेशनल बुक ee इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 

2012-2013 के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा समीक्षा 

के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय मेँ रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10317/15/13] 

27 अग्रहायण, 1935 (गक) 
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(13) 
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इंडियन ईस्टीट्यूर ओंफ टेक्नोलाजी हैदराबाद, हैदराबाद 
के वर्ष् 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक 

प्रति (हिन्दी तथा ate संस्करण) 

इंडियन इस्टीट्यूट aie रेक्नोलाजी हैदराबाद, हैदराबाद 

के वर्षं 2012-2013 के कार्यकरण कौ सरकार 

Bet समीक्षा कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी 

GERI) | 

मे रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10318/15/13] 

इंडियन इस्टीट्यूट win रेक्नोलाजी मंडी, मंडी के 

ay 2012-2013 के वार्षिक cast कौ प्रति 

(हिन्दी तथा Sis संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा 

प्रतिवेदन। 

में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 10319/15/13] 

ea इस्टीट्यूर ate क्लासिकल तमिल, चेन्नई के 

वर्षं 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। 

dea इस्टीट्यूट aie क्लासिकल तमिल, dag के 

वर्ष 2012-2013 के कार्यकरणं कौ सरकार द्वारा 

समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा ati 

सस्करण)। 

मरे रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 10320/15/13] 

fear इंस्टीटयूर site टेक्नोलाजी गुवाहाटी, गुवाहाटी 

के वर्षं 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक 

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर 

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। 

[ ग्रंथालय मेँ रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10321/15/13] 

(14) (एक 

(दो) 

स्कूल ओंफ प्लानिंग us आकौँरेक्वर, नई दिल्ली 

के वर्षं 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन al एक 

प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्ित 

लेखे। 

स्कूल ste प्लानिंग एंड आकटिक्वर, नई दिल्ली 

के वर्षं 2012-2013 के कार्यकरण कौ सरकार दारा 

समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10322/15/13]
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(15) (एक) इंडियन ईस्टीट्यूट site टेक्नोर्लोजी गांधीनगर, गांधीनगर 

के वर्षं 2012-2013 & वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक 
प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। ॑। 

(दो) इंडियन इंस्टीटयूट site रेक्नोर्लोजी गांधीनगर, गांधीनगर 

के वर्षं 2012-2013 के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा 

समीक्षा कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रज संस्करण), 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10323/15/13] 

(16) (एक) इंडियन इंस्टीर्यूर ओंफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, 

पुणे के वर्षं 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन कौ 

एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। 

(दो) इंडियन इस्टीटर्यूट aie साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, 

पुणे के ay 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं at 
एक प्रति (हिन्दी तथा seit संस्करण) तथा उन 

पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। 

(तीन) इंडियन ईस्टीटयूर ओंफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, 
पुणे के वर्षं 2012-2013 के कार्यकरण कौ सरकार 

द्वारा समीक्षा कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी 
संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या wed. 10324/15/13] 

(17) इंडियन इस्टीर्यूट aig टेक्नोर्लोजी रोप, रोपड़ के 

वर्षं 2012-2013 & वार्षिक लेखाओं कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा Sas संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा 

प्रतिवेदन। 

[ ग्रंथालय में रखी wat) देखिए संख्या west. 10325/15/13] 

(18) (एक) स्कूल aim प्लानिंग एंड anette, भोपाल के 
वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन को एक प्रति 

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित 

लेखे। 

(दो) स्कूल ate प्लानिंग एंड आकरिक्चर, भोपाल के 
वर्षं 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा 

समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) 

[ ग्र॑थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10326/15/13] 

(19) इंडियन इस्टीट्यूट ath रेक्नोलोजी dag, मुम्बई के 
वर्षं 2012-2013 & वार्षिक लेखाओं कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा sat संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा 

प्रतिवेदन। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 10327/15/131 
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(20) (एक) इंडियन ईस्टीट्यूट aim साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, 

भोपाल के ay 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन कौ 

एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

(दो) इंडियन इस्टीट॒यूट ओंफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, 

भोपाल के AY 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं को 

एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन 

पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदम। 

(तीन) इंडियन इस्टीर्यूर ओंफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, 

भोपाल के वर्षं 2012-2013 के कार्यकरण कौ 

सरकार द्वार समीक्षा कौ एक प्रति (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10328/15/13] 

(21) (एक) इंडियन इस्टीट्यूट aim aga एजुकेशन एंड रिसर्च, 

मोहाली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन कौ 

एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। 

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ओंफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, 

मोहाली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं कौ 

एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन 

पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। 

(तीन) इंडियन इस्टीट्यूट ओंफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, 

मोहाली के वर्षं 2012-2013 के कार्यकरण की 

सरकार द्वारा समीक्षा को एक प्रति (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10329/15/13] 

(22) इंडियन इंस्टीर॒यूर ओंफ cates vet, पटना के 

वर्षं 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा 

प्रतिवेदन। 

[aera में रखी गयी। देखिए संख्या weal. 10330/15/13] 

(23) इंडियन इस्टीट्यूट ओंफ टैकनोलजी हैदराबाद, हैदराबाद 
के वर्षं 2012-2013 के वार्षिक caret की एक 

प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा उन पर 

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। 

[ ग्रंथालय में रखी wah देखिए संख्या एल.री. 10331/15/13]
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(24) इंडियन siege ओंफ रेक्नोर्लोजी गांधीनगर, गांधीनगर 
के वर्षं 2012-2013 के वार्षिक caret की एक 

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर 

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। 

[ ग्रंथालय में रखी wat) देखिए संख्या एल.री. 10332/15/13] 

(25) सैटल यूनिवर्सिटी aie राजस्थान, जयपुर के वर्ष 

2012-2013 के वार्षिक casi कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा 

प्रतिवेदन। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10333/15/13] 

(26) यूनिवर्सिटी site हैदराबाद, हैदराबाद् के वर्षं 2012-2013 
के वार्षिक लेखाओं को एक प्रति (हिन्दी तथा 

SOS संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। 

[ ग्रंथालय मं रखी waht देखिए संख्या एल.री. 10334/15/13] 

(27) जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली के वर्ष 

2012-2013 के वार्षिक लेखाओं कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा 

प्रतिवेदन। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10335/15/13] 

(28) विश्व भारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2012-2013 के 

वार्षिक लेखाओं कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी 

संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10336/15/13] 

(29) (एक) ae ate अप्रेन्टिसिशिप ef (नोदनं on), 

कानपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदनं कौ 

एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा 

लेखापरीक्षित लेखे। 

(दो) até ate अगप्रेन्टिसिशिप thn Cada रीजन), 
कानपुर के वर्षं 2012-2013 के कार्यकरणं कौ 

सरकार द्वारा समीक्षा कौ एक प्रति (हिन्दी तथा 

ast संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10337/15/13] 

(30) (एक) ate ate अप्रेन्टिसिशिप dfn (नोर्दन यूनिवर्सिटी 
रीजन), मुम्बई के वर्षं 2012-2013 के वार्षिक 
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लेखाओं कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) 

तथा तलेखापरीक्षित लेखे। 

(दो) ae ate अप्रेन्टिसशिप टेनिंग (aida thm), 
मुम्बई के वर्षं 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार 
द्वारा समीक्षा कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी 

BERT) | 

[ ग्रंथालय मं रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10338/15/13] 

(31) (एकः) ओरोविल्ले फाउडेशन, ओरोविल्ले के वर्ष 2012-2013 

के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा 

अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे। 

(दो) ओरोविल्ले फाउंडेशन, ओरोविल्ले के वर्ष 2012-2013 

के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति 

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी wat) देखिए संख्या एल.री. 10339/15/13] 

(32) (एक) नेशनल इंस्टीर्यूट ste caters मणिपुर, इम्फाल 
के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक 
प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित 
लेखे। 

(दो) नेशनल इस्टीर्यूट ओंफ टेक्नोलाजी मणिपुर, इम्फाल 

के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा 

समीक्षा कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)। 

(33) उपर्युक्त (32) मेँ उल्लिखित पत्रं को सभा परल 
पर रखने मे हुए विलम्ब के कारणों को दशानि वाला 

विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय यें रखी गयी। देखिए संख्या west. 10340/15/131 

(34) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 कौ 

धारा 26 के अतिर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
(विश्वविद्यालयों ओर महाविद्यालयों मेँ शिक्षकों तथा 
अन्य अकादमी कर्मचारियों कौ नियुक्ति के लिए 

न्यूनतम अर्हता तथा उच्च शिक्षा मेँ मानक अनुरक्षण 

हेतु उपाय) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013 जो 
24 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र मेँ अधिसूचना 
संख्या एफ. 1-2/2009 (ईसी/पीएस) ५८) खंड I 

मे प्रकाशित हुए थे, कौ एक प्रति (हिन्दी तथा 
अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10341/15/13]
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(35) den इृस्टिर्यूट site gorge रेक्नोलोजी, डिजायन 
एड मेन्युफैक्वरिग कांचीपुरम के वर्ष 2012-2013 
के वार्षिक लेखाओं कौ एक प्रति (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या Waal. 10342/15/13] 

(36) (एक) नेशनल इंस्टीर्यूट ओंफ रेक्नोलाजी मणिपुर, इम्फाल 
के वर्षं 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक 

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित 

लेखे। 

(दो) नेशनल इस्टीट्यूट aie टेक्नोलाजी मणिपुर, इम्फाल 
के वर्षं 2011-2012 के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा 

समीक्षा कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

(37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित wal को सभा पटल 
पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दशनि वाला 

विवरण (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्र॑भालय में रखी wat) देखिए संख्या wert 10343/15/13] 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 8 राज्य मंत्री तथा 
पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पमिलिन्द देवरा): 
में निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूः 

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 कौ धारा 619क कौ 

उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रं की 

एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। 

(क) (एक) रेलीकम्यूनिकेशन्स pada इंडिया कारपोरेशन 
लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण 

को सरकार BRT समीक्षा 

(दो) टेलीकम्यूनिकेशन्स कसलरेन्ट्स इंडिया कारपोरेशन 
faftes, नई दिल्ली का वर्षं 2012-2013 का 

वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर 

नियत्रक-महालेखापरीक्षक कौ रिप्पणियां। 

[ ग्रंथालय मेँ रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10344/15/13] 

(ख) (एक) आईटी आई लिमिरेड, बगलौर के वर्ष 2012-2013 के 

कार्यकरण कौ सरकार द्वारा समीक्षा 

(दो) oder fates, बंगलौर के वर्षं 2012-2013 

का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन 

पर निय॑त्रक-महालेखापरीक्षक कौ रिप्पणियां। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल-री. 10345/15/13] 
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(2) (एक) मीडिया लैब एशिया, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 

के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे। 

(दो) मीडिया लैब एशिया, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 

के कार्यकरण कौ सरकार द्वार समीक्षा कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी wat) देखिए संख्या एल.री. 10346/15/13] 

(3) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 10 

कौ उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित 
अधिसूचनाओं कौ एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी 

संस्करण) 

(एक) इलेक्टोनिक्स ओर सूचना प्रौद्योगिकी वस्तुएं (अनिवार्य 
रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता) (दूसरा संशोधन) आदेश, 
2013 जो 4 अक्तूबर, 2013 के भारत के राजपत्र 
A अधिसूचना संख्या का.आ. 3022(अ) में प्रकाशित 
हुआ भा। 

(दो) SLs. 3023(अ) जो 4 अक्तूबर, 2013 के भारत 
के राजपत्र मेँ प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 

इलेक्टोनिक्स ओर आईटी गुदस (अनिवार्य रजिस्टेशन 

की आवश्यकताएं) आदेश, 2012 का कार्यान्वयन 

किया गया है। 

(तीन) का.आ. 2033(अ) जो 5 जुलाई, 2013 के भारत 

के राजपत्र मँ प्रकाशित हुआ था तथा जो बीआईएस 
मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के परीक्षणाधीन zea 

के लिए इलेक्टनिक्स ओर आरी गुडस (अनिवार्य 
रजिस्ट्रेशन कौ आवश्यकताए) आदेश, 2012 
के लागू होने कौ तारीख am जाने के बारे में 

है। 

(चार) इलेक्टानिक्स ओर सूचना प्रोद्योगिकौ माल (अनिवार्य 
रजिस्दरेशन कौ आवश्यकता) संशोधन आदेश, 2013 

जो 5 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में 

अधिसूचना संख्या का.आ. 2034(अ) मे प्रकाशित 
हुआ था। 

(पांच) का.आ. 822(31) जो 22 मार्च, 2013 के भारत के 

राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो इलेक्टरानिक्स 

ओर आईटी qea (अनिवार्य रजिस्ट्रेशन कौ 
आवश्यकताएं) आदेश, 2012 के लागू होने कौ 

तारीख बढाए जाने के बरे मे है।
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(छह ) इलेक्टोनिक्स ओर सूचना प्रद्योगिकी वस्तुएं (अनिवार्य 
रजिस्ट्रेशन को आवश्यकताएं) आदेश, 2012 जो 3 

अक्तूबर, 2013 के भारत के राजपत्र A अधिसूचना 
संख्या HLA. 2357(अ) मेँ प्रकाशित हुआ धा। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 10347/15/13] 

(4) भारतीय gaan विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 

कौ धारा 37 के अतिर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं at 
एक-एक प्रति (हिन्दी तथा ast संस्करण)। 

(एक) दूरसंचार मोबाइल नंबर पोटेबिलिरी (पांचवां संशोधन) 
विनियम, 2013 जो 22 जुलाई, 2013 के भारत के 
राजपत्र मेः APE AAT सख्या 
116-4/2013-एनएसएल-ा मेँ प्रकाशित हुए थे। 

(दो) दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक अधिमान (deal 
संशोधन) विनियम, 2013 जो 22 अगस्त, 2013 के 
भारत a राजपत्र मे अधिसूचना संख्या 
311-27/2013 -क्यूआओएस में प्रकाशित हूए a 

(तीन) दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक अधिमान (तेरहवां 
संशोधन) विनियम, 2013 जो 11 सितम्बर, 2013 
के भारत के राजपत्र मे अधिसूचना संख्या 
305-20/2009 -क्यूओएस A प्रकाशित हुए a 

(चार) सेवा गुणवत्तामानक (टेलीविजन चैनलों मे विज्ञापन 
कौ अवधि) (संशोधन) विनियम, 2013 जो 22 
मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र A अधिसूचना 

संख्या एफ सं, 23/1/2012-बी Us सीएस मं प्रकाशित 
हुए al 

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित val को सभा परल पर रखने 

मे हुए विलम्ब के कारणों को दशनि वाला विवरण (हिन्दी 
तथा अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10348/15/13] 

(6) (एक) सोसाइटी GR अप्लाइड मादक्रोबेव इलेक्टरानिक 

इजीनियरिग एंड रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 

के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे। 

(दो) सोसाइरी फोर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्टानिक 

दजीनियरिग us रिसर्च, मुम्बई के वर्षं 2012-2013 
के कार्यकरण कौ सरकार se समीक्षा कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा seit संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10349/15/13] 
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(7) (एक) ae इंडिया, नई दिल्ली के वर्षं 2012-2013 के 

वार्षिक प्रतिवेदन al एक प्रति (हिन्दी तथा sisi 

संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे। 

(दो) - ae इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के 

कार्यकरण को सरकार द्वारा समीक्षा कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10350/15/13] 

(8) (एक) नेशनल इस्टीदूयूट ah इलेक्टोनिक्स एंड ईफार्मशन 
टेक्नोलाजी, नई दिल्ली के at 2012-2013 के 

वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी 

संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे। 

(दो) नेशनल siege ate इलेक्टरोनिक्स एंड इंफार्मशन 
टेक्नोलाजी, नई दिल्ली के वर्ष 20122013 के 

कार्यकरण कौ सरकार BM समीक्षा की एक प्रति 

(हिन्दी तथा अओग्रेजी संस्करण), 

[ ग्रंथालय मे रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10351/15/13] 

(9) (एक) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली 
के वर्षं 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक 

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित 

लेखे। 

(दो) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली 
के वर्षं 2012-2013 के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा 

समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी wah देखिए संख्या एल.री. 10352/15/131 

शहरी विकास मंत्रालय यें राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा 

दासमुंशी ): मे निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूः 

(1) दिल्ली विकासं प्राधिकरण अधिनियम, 1957 की धारा 58 

के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं कौ एक-एक 

प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) 

(एक) ‘fase क्षेत्र, अनधिकृत नियमित कालोनी ओर 
ग्रामीण आबादी के लिए भवन विनियम 2010'' जो 
17 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना 
सं. का. आ 97(अ) में प्रकाशित हुए थे। 

(दो) का.आ. 954८अ) जो गैर अनुरूप ्षेत्रो८अनियोजित 
ओद्योगिक क्षेत्रो मे ओद्योगिक जमावड़ा के कलस्टर 
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(तीन) 

(चार) 

के पुनर्विकास हेतु विनियम के बारे 4 2 तथा जो 
1 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ 
था। 

का.-आ. 683(अ) जो विद्यमान नियोजित ओद्योगिक 

aa के पुनर्विकास हेतु विनियम ओर unite के 
बरे AS तथा जो 1 अप्रैल, 2011 के भारत के 
राजपत्र में प्रकाशित हुआ धा। 

FILS. 6622(अ) जो दिल्ली A फार्म हाउसों के 
नियमितिकरण हेतु विनियम के बरे में है तथा जो 

30 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र मेँ प्रकाशित 
हुआ था। 

(पांच) (astra की अनुमति) विनियम, 2010 जो 21 

(छह ) 

(सात) 

सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना 
सं. का आ. 2272(अ) मेँ प्रकाशित हुआ am 

का.आ. 1441(अ) जो एमपीडी-2021 (ओद्योगिक 
wie के अतिरिक्त एफएआर हेतु al कौ कटौती) 
के फलस्वरूप उपयोग, संपरिवर्तन मिश्रित भूमि 
उपयोग एवं बद हुए एफएआर के लिए अन्य प्रभार 

हेतु लागू होने वाली at को नियत किए जाने के 
बारे मे है तथा जो 24 जून, 2011 के भारत के 
राजपत्र मं प्रकाशित हुआ a 

SLA. 202(अ) जो एमपीडी-2021 के फलस्वरूप 
उपयोग, संपरिवर्तन मिश्रित भूमि उपयोग एवं sect 

समेत ag हुए एफएआर के लिए अन्य प्रभार हेतु 

लागू होने वाली दरों को नियत किए जाने के बारे 
मे टै तथा जो 1 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र 
A प्रकाशित हुआ था। 

(आरट) SLA. 1297(अ) जो दिल्ली मे अनधिकृत sional 

(नौ) 

(दस) 

के नियमित्तीकरण हेतु विनियमन के बरे मे है तथा 
जो 6 जून, 2012 के भारत के राजपत्र मेँ प्रकाशित 
हुआ था। 

का.आ. 1606८अ) जो शैक्षणिक संस्थाओं(न्यास,स्वास्थ्य 

देखभाल एवं अन्य समाज कल्याण सोसाययियां आदि 
fre आयकर से we दी गई है, को अतिरिक्त 
एफएआर प्रभार से छूट दिए जाने के बारे मेँ है तथा 

जो 18 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में 
प्रकाशित हुआ AM 

का.आ. 1542(अ) जो विभिन बाजारों (सरोजिनी 
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नगर मार्केट, खान We! ओर ग्रीन पाक एक्सरेशन 
आदि) की ऊपरि आवासीय तली पर संपरिवर्तन 

प्रभार को नियत feu जाने के बारे मे है तथा जो 
11 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित 
हुआ भा। 

(ग्यारह) का.आ. 2822(अ) जो दिल्ली में फार्म seal के 

नियमितीकरण हेतु विनियमन के बरे में है तथा जो 
20 सितंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित 

हुआ था। 

(ARE) का.आ. 2922(अ) जिसके द्वारा मौजूदा नियोजित 

(2) 

ओद्योगिक da के पुनर्विकास हेतु बनाए गए् विनियम 
ओर मार्ग-निर्देशो मे कतिपय संशोधने/आशोधन किए 
गए हैँ तथा जो 27 सितंबर, 2013 के भारत के 
राजपत्र में प्रकाशिते हुआ था। 

उपर्युक्त (1) की मद् सं. (एक) से (दस) में 
उल्लिखित val को सभा पटल पर रखने में हुए 
विलंब के कारण दशनि वाले विवरण (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या west. 10353/15/13] 

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619m की 

उपधारा (1) के अतर्गत निम्नलिखित wal की 

एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। 

(क) (एक) बंगलोर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, बगलोर के 

(दो) 

वर्षं 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार दारा 

समीक्षा 

बंगलोर Fat रेल कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलोर का 

वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षितं 

लेखे तथा उन पर॒ नियत्रक-महालेखापरीक्षक की 

रिप्पणिया। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 10354/15/13] 

(ख) (एक) दिल्ली मेटो ta कारपोरेशन लिमिरेड, नई दिल्ली के 

(दो) 

वर्षं 2012-2013 के कार्यकरणं की सरकार द्वारा 

समीक्षा 

दिल्ली मेदौ रेल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के 

वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित 

लेखे तथा उन पर नियत्रक-महालेखापरीक्षक कौ 

रिप्पणियां। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 10355/15/13]
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(ग) (एक) कोच्चि मेटो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, कोच्चि के 

वर्षं 2012-2013 के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा 

समीक्षा 

(दो) कोच्चि मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, कोच्चि का 
वर्षं 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित 

लेखे तथा उन पर॒ नित्रक-महालेखापरीक्षक की 

रिप्पणियां। 

[ ग्रंथालय मेँ रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10356/15/13] 

(घ) (एक) नेशनल बिल्डिग्स कस्टृक्शन कारपोरेशन लिमिरेड, 

नई दिल्ली के वर्षं 2012-2013 के कार्यकरण कौ 

सरकार द्वारा समीक्षा 

(दो) नेशनल वबिल्डिग्स कस्टक्छन कारपोरेशन folie, 

नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, 

लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियत्रक- 

महालेखापरीक्षक कौ रिप्पणियां। 

[ ग्रंथालय मेँ रखी wat) देखिए संख्या एल.री. 10357/15/13] 

(4) (एक) दिल्ली अर्बन आर्यं aden, नई दिल्ली के वर्ष 

2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। 

(दो) दिल्ली अर्बन and कमीशन, नई दिल्ली के वर्षं 
2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन लेखाओं कौ एक 

प्रति (हिन्दी तथा ast संस्करण) तथा उन पर 

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। 

(तीन) दिल्ली अर्बन आर्दं कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 

2012-2013 के कार्यकरण कौ सरकार em समीक्षा 

कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय मेँ रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10358/15/13] 

(5) नेशनल इस्टीट्यूट ओंफ अर्बन अफेयर्स, ae दिल्ली 
के वर्षं 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक 

प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित 

लेखे। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या wed. 10359/15/131 

(6) (एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण, a दिल्ली के वर्षं 

2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। 

27 अग्रहायण, 1935 (शक) स्थायी समितिर्यो के प्रतिवेदन 894 

(दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के ag 

2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा 

के बारे मे विवरण (हिन्दी तथा seit संस्करण), 

[ ग्र॑भालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10360/15/13 

(7) दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1957 की 

धारा 58 के अंतर्गत सहायकं कौ विनियमन, दिल्ली 

_ विकास प्राधिकरण, 2013 (संशोधित) जो 20 सितंबर, 

2013 के भारत के राजपत्र मे अधिसूचना संख्या सा. 

का.नि. 644(31) मेँ प्रकाशित हुए थे, कौ एकं प्रति 

(हिन्दी तथा ast संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.री. 10361/15/131 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मत्री 
(st. क्रुपारानी किल्ली ) मेँ भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 

को धारा 74 कौ उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय डाकघर (तीसरा 

संशोधन) नियम, 2013 जो 19 नवंबर, 2013 के भारत के राजपत्र 

मे अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 738(अ) में प्रकाशित हुए थे, कौ 

एक प्रति (हिन्दी तथा AUST संस्करण) सभा परल पर रखती = 

[ ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या weet. 10362/15/131 

अपराहन 12:04 बजे 

रेल संबंधी स्थायी समिति 

21वां ओर 22वां प्रतिवेदन 

( अनुवाद) 

श्री cham, बालू (श्री पेरूम्बुदूर): गै रेल संबंधी स्थायी 

समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण): 

सभा पटल पर रखता &: 

(1) ‘Ta पांच वर्षो के दौरान we बडी रेल दुर्घटनाएं-कारण 

ओर उपचारात्मक कदम' विषयक 21 वां प्रतिवेदन। 

(2) रेल मंत्रालय कौ अनुदानों कौ मांगों 2013-2014 के बारे 

मे रेल संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सथा) के 20a 

प्रतिवेदन मेँ safe सिफारिशों^रिप्पणियोँ पर सरकार द्वारा 

की-गई- कार्यवाही संबधी 22 वां प्रतिवेदन। 



895 स्थायी सपितियों के प्रतिवेदन 

अपराहन 12:04 

रसायन ओर उर्वरक संबंधी स्थायी समिति 

40वें से 43वां प्रतिवेदन 

(अनुवाद) 

श्री गोपीनाथ qe (बीड): मै रसायन ओर उर्वरक संबंधी 
स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी 

संस्करण) प्रस्तुत करता हूः 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

रसायन ओर sate मंत्रालय (रसायन ओर Yet रसायन 

विभाग) कौ अनुदानों कौ मांगों (2013-2014) के बारे 

मे कौ-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन से संबंधित समिति का 

40वां प्रतिवेदन। 

रसायन ओर site मंत्रालय (भेषज विभाग) की अनुदानों 

की मांगों (2013-2014) के बारे म कौ-गई-कार्यवाही 

प्रतिवेदन से संबेधित समिति का 41वां प्रतिवेदन। 

रसायन ओर उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) कौ अनुदानं 

को मागो (2013-2014) के बारे मेँ कौ-गई- कार्यवाही 
प्रतिवेदन से संबधित समिति का 42वां प्रतिवेदन] 

रसायन ओर उर्वरक मंत्रालय (रसायन ओर tet रसायन 

विभाग) से संबोधित "कीटनाशक का उत्पादन ओर उपलब्धता 

विषयक कौ- गई- कार्यवाही प्रतिवेदन के बारे में समिति का 

43 वां प्रतिवेदन। 

(दो) विवरण 

श्री गोपीनाथ qs: मैं रसायन ओर उर्वरक संब॑धी स्थायी 
समिति के निम्नलिखित को-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण (हिन्दी 
तथा अग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हुः 

(1) 

(2) 

रसायन ओर उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) से aati 

‘sal का उत्पादन इसकी मांग ओर उपलब्धता तथा 

इसका वितरण ' विषय पर 28वे प्रतिवेदन कौ सिफारिश 

पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति के 

37a प्रतिवेदन मे अंतर्विष्ट सिफारिश पर कौ-गई-कार्यवाही 

विवरण। 

रसायन ओर उर्वरक मंत्रालय (भेषज विभाग) से संबधित 

‘wea भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण" विषय पर 304 
प्रतिवेदन कौ सिफारिशों पर सरकार द्वारा कौ-गई-कार्यवाही 

के बारे में समितिं के 38d प्रतिवेदन में अतर्विष्ट सिफारिंशों 

पर कौ- गरई- कार्यवाही विवेरण। 

18 दिसम्बर, 2013 स्थायी समितियो के प्रतिवेदन 895 

अपराहन 12:04% 

( हिन्दी] 

विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी, पर्यावरण ओर 
वन Gaal स्थायी समिति 

246वे से 252वां प्रतिवेदन 

श्री प्रदीप eet (अल्मोड़ा): अध्यक्ष महोदया, मै विज्ञान 

ओर प्रौद्योगिकी, पर्यावरण ओर वन संबंधी स्थायी समिति के 

निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा sas संस्करण) सभा परल पर 

रखता &: 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

परमाणु ऊर्जा विभाग कौ अनुदानों को मांगों (2013-2014) 

के बारे में समिति के 23900 प्रतिवेदन मे अंतर्विष्ट 

सिफारिशों पर सरकार द्वारा को-गई- कार्यवाही Wael 246वां 

प्रतिवेदन। 

विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी विभाग (विभान ओर प्रोद्योगिकी 

मंत्रालय) कौ अनुदानं कौ मांगों (2013-2014) के बारे 

मे समिति के 2400 प्रतिवेदन में अतर्विष्ट सिफारिशों पर 

सरकार द्वारा की-गर्ह- कार्यवाही Gael 247 वां vlads 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय कौ अनुदानों कौ मांगों 

(2013-2014) के बारे मे समिति के 2410 प्रतिवेदन में 

अतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा कौ-गर्हू- कार्यवाही 

संबंधी 248वां प्रतिवेदन। 

अंतरिक्ष विभाग कौ अनुदानों कौ मांगों (2013-2014) के 

बारे मे समिति के 242 वे प्रतिवेदन मं अतर्विष्ट सिफारिश 

पर सरकार द्वारा कौ-गई- कार्यवाही संबधी 249वां प्रतिवेदन। 

पृथ्वी faa मंत्रालय कौ अनुदानं कौ मांगों (2013-2014) 

के बारे में समिति के 243वे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट 

सिफारिशों पर सरकार द्वारा कौ-गई- कार्यवाही संबंधी 250वां 

प्रतिवेदन। 

वैज्ञानिक ओर प्रद्योगिकी अनुसंधान विभाग (विभाग ओर 

प्रोद्योगिकी मंत्रालय) कौ अनुदानं कौ मांगों (2013-2014) 
के बारे मै समिति के 2440 प्रतिवेदन मे अतर्विष्ट 

सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 251वां 

प्रतिवेदन। 

जैव प्रौद्योगिकी विभाग (विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी मंत्रालय) 
की अनुदानों कौ मांगों (2013-2014) के बारे मै समिति 

के 2454 प्रतिवेदन मँ अतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार दारा 

कौ-गई- कार्यवाही संबधी 252 वां प्रतिवेदन। 
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अपराहन 12:05 बजे 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति 

78वां ओर 79वां प्रतिवेदन 

(अनुवद् } 

श्री हरिन पाठक्र (अहमदाबाद yd): मैं स्वास्थ्य ओर परिवार 

कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूः 

(1) स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण विभाग कौ अनुदानों कौ 

मागो (2013-2014) के बारे मे 674 प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट 

सिफारिश /रिप्पणियों पर सरकार द्वारा कौ-गई- कार्यवाही 

संबंधी 78वां प्रतिवेदन। 

(2) ओषधि एवं प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, 2013 

के बारे में 79वां प्रतिवेदन] 

अपराहन 12.05% 

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य 

(एक) आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्ययं ओर विनिवेश 
विभाग, वित्त पंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 
(2013-2014) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति 

के 67a प्रतिवेदन मे अतर्विष्ट सिफारिशो के कार्यान्वयन 

की स्थिति" 

[ अनुकाद)] 

वित्त मंत्रालय मे राज्य मत्री ( श्री जेसुदास diem): मे 

अपने वरिष्ठ सहयोगी माननीय वित्त मत्री श्री पी. चिदंबरम कौ ओर 

से आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय ओर विनिवेश विभाग संबंधी 
अनुदानों कौ मांगों (2013-2014) & aay मं वित्त संबधी स्थायी 

समिति के 674 प्रतिवेदन मेँ अतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन कौ 

स्थिति के बारे मे वक्तव्य सभा पटल परं रखता Zl 

वित्त संबधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) का 67a 

प्रतिवेदन 22 अप्रैल, 2013 को लोक सभा A प्रस्तुत किया गया 
था। 67वां प्रतिवेदन अनुदानं की मांगों (2013-14) कौ जांच से 
संबंधित है। इस प्रतिवेदन र्मे, समिति ने कई Gel पर विचार-विमर्शं 

"सभा पटल पर रखा गया तथा vena में भी रखा ग्या। देखिए संख्या 

एल.टी.-10363/15/13 

27 अग्रहायण, 1935 (शक) मत्रियों ERT वक्तव्य 898 

किया ओर चौदह (14) सिफारिश कौ हैँ जिनके संबंध में सरकार 
कौ ओर से कारवाई कौ आवश्यकता हे। 4 सिफारिश मुख्यतः मांग 

सं. 32 के विश्लेषण, निधियों के ean आवंरन, नई celal हेतु 

निधियों के आक्टन, पुंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन, स्वावलंबन 
स्कीम, कृषि, ऋषि छूट ओर ऋण राहत स्कीम, 2008, बैक-रहित 
न्लोकों मे बैक शाखाएं खोलने के लिए वित्तीय सहायता, सरकारी 
aq के dal के पुनः पंजीकरण, गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों 
(एनपीए), विनिवेश लाभ के उपयोग आदि से जुटे मामलों से 

संबंधित है। 

इस प्रतिवेदन W अतर्विष्ट सिफारिशो/रिष्पणियों के संबंध में कौ 

गई कारवाई के विवरण दिनांक 25 जुलाई, 2013 को वित्त संब॑धी 

स्थायी समिति को भेज दिए गए et समिति द्वारा 67वे प्रतिवेदन 

मे कौ गई सिफारिशो के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति ama 

मेदी गई है। 

में aay कौ विषयवस्तु cert सुनाने मे सभा का बहुमूल्य 

समय नहीं लेना चाहुगा। मै अनुरोध करूगा कि इसे पदा हुआ 
माना जाए। 

अपराहन 12.053 बजे 

(दो) सुक्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित 
उद्योग संबधी स्थायी समिति के 230d ओर 2448 

प्रतिवेदनों मे अतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन at 

स्थिति * 

[aya] 

Wen लघु ओर मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री 
के.एच. मुनियप्या ); मे माननीय अध्यक्षा लोक सभा के निदेश पर 
ओर लोक सभा बुलेटिन भागा, दिनांक 01 सितम्बर, 2004 में 
अंतर्विष्ट लोक सभा कार्य संचालन ओर प्रक्रिया नियमावली के 
उपब॑धों के अनुसरण मेँ उद्योग पर विभाग wae संसदीय स्थायी 

समिति के 2308 ओर 244d प्रतिवेदन में अतर्विष्ट सिफारिशों के 
कार्यान्वयन कौ स्थिति के बारे में यह वक्तव्य सभा-परल पर रखता 

rd 

सूक्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित एमएसएमई 

aa को क्रेडिट सुविधाओं संबधी समिति के 22909 प्रतिवेदन पर 
की-गर्- कार्यवाही feat पर 2390 प्रतिवेदन में केवल एक ही 

अतिरिक्त सिफारिश।/अभ्युक्ति शामिल है। यह सिफारिश/अभ्युक्ति 

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा wa देखिए संख्या 

एल.री.-10364/15/13



899 मत्रियों द्रारा वक्तव्य 

निष्पादन एवं क्रेडिट ten से संबधित है, जिसका अनुपालन 

एमएसएमई को व्याज ad मे रियायत प्रदान करने के लिए सरकारी 

aa के dal द्वारा किया जाना अनिवार्य है। 

244वें प्रतिवेदन में 45 सिफारिशे/अभ्युक्तियां शामिल दहै। ये 
सिफारिशे/अभ्युक्तियां मोरे तौर पर ज्ञापन दायर करने के लिए 
पंजीकरण को सरल बनाने, vert कार्यदल द्वारा की गई 

सिफारिशों के कार्यान्वयन at स्थिति, सीजीरीएमएसई के तहत दावों 
के निपटान, क्रेडिट कौ उच्चतम सीमा को बदाने, सिडबी की 

पुनर्वत्तपोषण क्षमता को बहाने, एनएसआरईसी द्वारा एमएसएमर्ई को 

प्रदन किए जा रहे विपणन समर्थन के लिए प्रणाली में सुधार लाने, 
15 टूल रूमो कौ स्थापना, एमजीआईआरई के ऋण संबंधी मुदो 

के समाधान, खादी aa मे हितधारकों के विचारो को शामिल 
करना, पुनरूज्जीवन योग्य ery पीएमजीईजीपी इकाइयों के लिए 

उप-योजना ओर कंयर क्ष्रौं मे निर्यात निष्पादन हेतु इष्टतम 
संभावनाओं के उपयोग से संबंधित है। 

मेरे मंत्रालय ने उपर्युक्त fate मेँ निहित इन सिफारिशो^अभ्युक्तियं 
के aay में आवश्यकता कारवाई की है। कौ-गरई_ कारवाई fro, 
जिसमे 239वे ओर 244d प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/रिप्पणियों 
में से प्रत्येक पर कौ-गरई-कार्यवाई का ah दिया गया 2, समिति 

सचिवालय को क्रमशः 24.5.2013 ओर 20.9.2013 को भेज दिया 

गया है। 

समिति द्वारा कौ गई प्रमुख सिफारिशों के कार्यान्वयन की 
वर्तमान स्थिति का ब्योरा इस वक्तव्य के अनुबध 1 ओर ा में 
दिया गया है जो सभा पटल पर प्रस्तुत है। मँ इस अनुबध की 
विषयवस्तु को पढने के लिए सभा का मूल्यवान समय नहीं लेना 

TEM ओर अनुरोध करूगा कि इन्दे पदा हुआ We जाए। 

अपराहन 12.06 बजे 

(तीन) अंतरिक्ष विभाग से संबंधिते अनुदानों की मांगों 

(2013-14) & बारे में विन्नान ओर प्रौद्योगिकी, 
पर्यावरण ओर वन संबंधी स्थायी समिति के 242ें 

प्रतिवेदन में अतर्विष्ट सिफारिश के कार्यान्वयन की 
स्थिति * 

( अनुवाद । 

अध्यक्ष महोदयाः मद संख्या 20-श्री राजीव शुक्ला। se 
अनुमति दौ गयी है। 

+ सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या 

एल.री.-10365/15/13 

18 दिसम्बर, 2013 मत्रियों ERT वक्तव्य 900 

संसदीय कार्य पंत्रालय में राज्य मत्री तथा योजना मंत्रालय 

में राज्य मत्री ( श्री राजीवे शुक्ला): महोदया मेँ अपने सहयोगी 
श्री वी. नारयणसामी कौ ओर से दिनांक 1 सितम्बर, 2004 को 
लोक सभा समाचार भागा (सं. 456) द्वारा लोकं सभा में कार्य 

प्रक्रिया एवं संचालन के नियमों के नियम 389 के उपबंधों के 

अन्तर्गत जारी लोक सभा के माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देश 
73क के अनुसरण में अन्तरिक्ष विभाग कौ अनुदानों कौ मागें 
2013-2014 पर विज्ञान तथा ओद्योगिकौ, पर्यावरण ओर वन संबधी 
संसदीय स्थायी समिति के 242 वैँ प्रतिवेदन मँ अतर्विष्ट सिफारिशों 

के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य सभा परल पर रखता 

el 

संसदीय स्थायी समिति A 16 अप्रैल, 2013 को अुनदानों कौ 
मागो, 2013-2014 पर विचार करते हुए अन्तरिक्ष विभाग के 
प्रतिनिधियों के साक्ष्य लिये थे। समिति ने 8 ag, 2013 को राज्य 
सभा में प्रस्तुत तथा 8 मई, 2013 को लोक सभा के पटल पर 
रखे अपने 2428 प्रतिवेदन में अन्तरिक्ष विभाग की अनुदानों की 
मांगों कौ सिफारिश कौ। 

स्थायी समिति ने अपने प्रतिवेदन में अठारह (18) सिफारिशे 

all सिफारिशों मे gard गए कार्यो पर अन्तरिक्ष विभाग द्वारा जुलाई 
2013 के दौरान कौ-गई कारवाई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जो 
स्थायी समिति के विचाराधीन 21 संसदीय स्थायी समिति द्वारा कौ 
गर्ह सिफारिशों ओर इन पर कौ-गई-कार्यवाई संबंधी विवरण सभा 
पटल पर रख दिया गया 2 

अपराहन 12.064 बजे 

(चार ) (क ) सूरसंचार विभाग, संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी 
मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों ( 2013-2014 ) 
के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति 
के 43वें प्रतिवेदन मे अतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन 
क्री स्थिति 

(अनुकाद] 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मत्री तथा 
पोत परिवहन मंत्रालय ये राज्य मत्री (श्री मिलिन्द देवरा): 
महोदया, भैं माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश 73 (क) के 
अनुसरण मे, दूरसंचार विभाग मे संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी 
स्थायी समिति के 43वें प्रतिवेदन में अतर्विष्ट सिफारिशों/रिप्पणियों 
पर् कार्यान्वयन स्थिति को दशन वाला विवरण सभा का बहुमूल्य 
समय लिए बगैर सभा-पटल पर रखता Zl 

* सभा पटल पर रखा गया भी रखा गया। देखिए संख्या एल.री.-10366/15/13



901 मतिया ERT वक्तव्य 

अपराह्न 12.06% बजे 

(ख ) इलैक्यानिक्स ओर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार 
ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों 
की मांगों ( 2013-2014 ) के बारे मे सुचना प्रौद्योगिकी 
संबंधी स्थायी समिति के 44वें प्रतिवेदन गें अतर्विष्ट 
सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति 

{ अनुवाद 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मत्रालय में राज्य मत्री तथा 
पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा); 
महोदया, राज्य परिषद में कार्य संचालन के नियमो तथा कार्यविधि 

के नियम 266 के तहत माननीय सभापति, राज्य सभा द्वारा जारी 

तथा दिनांक 28.09.2004 के राज्य सभा समाचार भाग-2 के जरिए 
जारी निर्देश के अनुसरण में, इलैक्टानिक्स ओर सूचना प्रद्योगिकी 
विभाग, संचार ओर सूचना प्रोद्योगिकौ मत्रालय के संबध मे सूचना 
प्रोद्योगिकौ संब॑धी स्थायी समिति के aad प्रतिवेदन (15वीं लोक 
सभा) में कौ गई सिफारिशों के कार्यान्वयन कौ स्थिति पर यह 
वक्तव्य रख रहा Sl 

(एक) सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने इलैक्टानिक्स 
ओर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग कौ वर्षं 2013-2014 की 
अनुदानों की मांगों कौ जांच कौ तथा प्रतिवेदन 30.04. 
3013 को राज्य सभा A प्रस्तुत किया, इस प्रतिवेदन मं 
24 सिफारिशे/रिप्पणियां कौ गई है। 

(दो) इलैक्टानिक्स ओर सुचना प्रौद्योगिकी विभाग ने 
कौ-गरई-कार्वाई प्रतिवेदन (अनुबध) के अनुसार सूचना 
परोद्योगिकौ संबंधी स्थायी संसदीय समिति की सभी 24 
सिफारिशो/रिप्पणियों के कार्यान्वयन के लिए सभी संभावित 
कदम उठाए हैँ 

मै सभा का मूल्यवान समय नष्ट नहीं करते हुए विस्तृत 
अनुवर्ती कारवाई प्रतिवेदन सभा पटल पर रखना AEM! 

अपराहन 12.07 बजे 

नियम 377 के अधीन मामले** 

saat महोदयाः माननीय सदस्यगण, अब नियम 377 के 
अधीन मामले सभा परल पर रखे जाएगे। सदस्यगण पूर्व प्रक्रिया 
के तहत व्यक्तिगत रूप से पर्ची सभा पर रख सकते है। 

* सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय मे भी रखा गया। देखिए संख्या 

एल.री.-10367/15/13 

*श्सभा परल पर रखे माने गए! 
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(क ) आंग्ल भारतीय समुदाय की शिकायतों का निराकरण 
किए जाने की आवश्यकता 

श्री aed डिएस ( नापनिर्दिष्ट ): ara भारतीय समुदाय जो 

देश में एक मान्यताप्राप्त अल्पसंख्यक है आर्थिक ओर शैक्षणिक 
मोर्चे पर मुश्किलों का सामना कर रहे है। वे अपनी पहचान बनाए 
रखने ओर अपनी अनूठी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने मेँ संकट 

का सामना कर रहे है। इस सभा में कई अवसरों पर इस मामले 
को उठाकर सरकार का ध्यान आंग्ल भारतीय समुदाय कौ दुर्दशा 

की ओर आकृष्ट किया गया। 

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने देश मे आंग्ल भारतीयों कौ 

सामाजिक, आर्थिक ओर शैक्षणिक स्थिति पर अध्ययन किए है। 

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के एक नोडल अधिकारी को sre 

भारतीयों से संबधित मामलों का ध्यान रखने की विशेष जिम्मेदारी 

सौपी गई है लेकिन आंग्ल भारतीयों की शिकायतों के निपटारा के , 

लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। 

इस समुदाय कौ आवास, शिक्षा के मामले मे ओर सांस्कृतिक 
ओर सामुदायिक dat तथा दक्षता विकास हेतु संस्थानों कौ स्थापना 

के लिए सरकार से सहायता कौ आवश्यकता है। मेँ सरकार से 

इस मामले मेँ अविलंब ध्यान देने तथा आंग्ल भारतीय समुदाय 
के शिकायतों के निपटारा हेतु उपयुक्त कदम उठाने का अनुरोध 
करता Fl 

(दो) प्राकृतिक tag पर आयात शुल्क sem जाने की 

आवश्यकता 

श्री पी.टी. शथोँमस (इदुक्की) : मै सरकार का ध्यान प्राकृतिक 

रबड़ के मूल्य मेँ आई गिरावट के कारण केरल में रबड़ किसानों 

के संघर्षं कौ ओर शीघ्र आकृष्ट करना चाहता Zi अधिकांश रबड़ 
उत्पादक ate ओर सीमांत किसान हैँ जो अपने जीवनयापन के 
लिए इस फसल पर पुरी तरह निर्भर हे। ये किसान इस वर्ष फसल 
नुकसान के कारण पहले से ही मुश्किल मेँ हँ ओर अब मूल्य 
में गिरावट ने उनकी चिताओं को ओर बदा दिया हे। मूल्य गिरावट 
का मुख्य कारण प्राकृतिक रबड़ का आयात है। अतः मै सरकार 
से अनुरोध करता हूँ कि वे we किसानों कौ रक्षा के लिए 
प्राकृतिक रबड़ पर आयात शुल्क मेँ वृद्धि we 

( तीन ) देश पे किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की 

खरीद के लिए सरकारी खरीद केन्द्र की स्थापना 

किए जाने की आवश्यकता 

( हिन्दी) 

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): भारत के कई राज्यों 

में खरीफ कौ फसल तैयार हो चुकी है। खरीफ के अंतर्गत धान
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खेतों से कटाई करके खलिहान तक आ चुका है। लेकिन राज्य 
सरकारों द्वारा सुनिश्चितं मात्रा मेँ धान क्रय केन्द्रं कौ स्थापना न 
होने के कारण किसानों के समक्ष गंभीर संकट पैदा हो गया Zz 
किसानों के पास भंडारण क्षमता न होने के कारण समर्थन मूल्य 
मोरे धान का 1310 रुपये एवं महीन धान का 1345 रुपये पर 
किसान 900 से 950 रुपये प्रति क्विरल बेचने के लिए मजबूर 
हो रहा है। क्रय dal के न खुलने से किसान अपनी छः महीने 
कौ गादी कमाई को 350 से 400 रुपये प्रति क्विरल कौ दर् से 

भारी नुकसान उठाकर मजबूर हो कर बिचौलियों के हाथों बेच रहा 
है। अतः इस गंभीर समस्या एवं किसानों के हित को देखते हुए 
तुस्त कार्यवाही की मांग करता zl 

(चार ) यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त किए जाने ओर दिल्ली 
मे शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए जाने के लिए भी 
पर्याप्त व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता 

श्री जय प्रकार अग्रवाल (उत्तर पूर्वं दिल्ली): राजधानी 
दिल्ली में यमुना नदी मेँ प्रदूषण कौ स्थित्ति इतनी बदत्तर है, जिसकी 
ade से अनेकों बार वजीराबाद ओर चंद्रावल वटर dite प्लांट 
को बंद करना पडता है ओर परिणामस्वरूप दिल्ली को पानी का 
संकर Ae पडता है। एेसा इसलिए होता है, चूकि दिल्ली के 
Gert राज्य के पानीपत मे स्थित फेक्ट्ियों का केमिकल वेस्ट यमुना 
मे मिलता ti यह वेस्ट देन 2 में आता है तथा यह Sa सीधे 
यमुना में गिरता है। डेन 6 घरेलू कचरा लेकर आती है ओर यह 
नजफगढ दून मै जाकर मिलता है। इस प्रकार केमिकल कचरे .. 

यमुना मै अमोनिया ओर seuss कौ मात्रा को sen हैँ, जिसके 
परिणामस्वरूप पानी के dade मे अधिक समय लगता है। यदि 

त्य सीमा से अधिक अमोनिया की मात्रा ae जाए तो उसे de 

नहीं किया जा सकता, क्योकि इसके लिए इतने अधिक क्लोरीन 
की आवश्यकता होती है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक खतरनाक 

él 

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह राजधानी दिल्ली से 
गुजरने वाली यमुना को प्रदूषण रहिते बनाए जाने ओर दिल्ली 
निवासियों की पानी at समस्या के निदान हेतु एक कारगर योजना 
वेनाकर उसे शीघ्र क्रियान्वितं किए जाने हेतु आवश्यक पहल awe 

( पांच ) तमिलनाडु मे पलानी ओर तिरुचेन्दुर के बीच एक 
नहं यात्री रेलगाड़ी शुरू किए जाने की आवश्यकता | 

(अनुवाद) 

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल): पलानी से तिरूचेन्दुर 
तक नई यात्री रेलगाड़ी सेवा कौ चिर प्रतीक्षित मांग जिसकी गत 

रेलवे बजट मेँ पूरी कौ गई थी, अभी तक शुरू नहीं कौ गई a 
रेलवे कौ समय-सारिणी मे यात्री रेलगाड़ी के आगमन प्रस्थान समय 

के बारे मेँ भी मुद्रण कर दिया गया 21 चकि ae दो पवित्र स्थानों 
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के बीच दिन में चलने वाली सेवा है। इससे गरीब ओर मध्यमवर्गीय 
तबके के यात्री लाभान्वित etl vert तिरुचेन्दुर रेल मार्ग A 

भगवान कार्तिक के दो पवित्र स्थान है। इसके अतिरिक्त इस रेल 
मार्ग पर भगवान कार्तिक के दो ओर पवित्र स्थान मदुरै के 

पलामूथिरसोली ओर तिरूप्पारन कुनरम भी शामिल हे। 

इस प्रकार यह एकमात्र रेलमार्ग है जो भगवान कार्तिक के 

6 पवित्र स्थानों मे से 4 स्थानों को जोडता है तथा जिसे श्रद्धालुओं 
द्वारा बेहद स्वागत किया जाएगा। 

मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं fe a इस वर्ष 

के ऊति तक पलानी से तिरुचेन्दुर तक यात्री सेवा शुरू we 

(oe) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत गुजरात में 
सरदार सरोवर परियोजना & fe निधियां दिए जाने 
की आवश्यकता 

( हिन्दी) 

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (Fearn): गुजरात के माननीय 
मुख्यमंत्री जी ने दिनांक 17.01.2011, 17.05.2011 तथा 21.06.2011 

को माननीय प्रधानमंत्री जी से सरद्रार सरोवर प्रोजेक्ट को एक्सलरेटेड 

इरिगेशन बेनिफिर प्रोग्राम के अंतर्गत मिलने वाली wa केन्द्रीय 
सहायता Said डवलपमेर प्रोग्राम के अनुसार देने के बारे मै लिखा 
था। 

इस मामले में आयोजन पंच द्वारा नियुक्त टास्क फोर्स ने सन् 

2008 मं सिफारिश कौ थी कि gad डवलपमेट विस्तार के समान 

की केन्द्रीय सहायता रखकर इस विसंगति को दूर Ht जबकि पंजाब 

तथा कर्नाटक को वर्षं 2010 मेँ उपरोक्त 90 प्रतिशत सहायता प्रदान 
की गई है। पत्राचार के तहत केन्द्रीय जल संसाधन मत्री ने भी 
गुजरात कौ दरखास्त को स्वीकार किया हे 

अतः मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि उपरोक्त सहायता 

गुजरात राज्य को बिना विलंब आवंटित करके उचित न्याय fea 

( सात ) गुजरात के हिम्मतनगर में केन्द्रीय विद्यालय में पर्याप्त 
संख्या मे शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने ओर 
साबरकांठा जिले मे नए शैक्षणिक केन्द्रौ की स्थापना 
किए जाने तथा राज्य के अरावली जिले के मोडासा 
पे एक नया केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की 
आवश्यकता 

श्री महेन्द्रसिह पी. चौहाण (साबरकांठा): मेरा संसदीय क्षेत्र 
साबरकांठा एक आदिवासी, दलित एवं आर्थिक रूप से free लोगों 

का पिडा हुआ क्षेत्र है। आज भी हमारे क्षेत्र मे शिक्षा कौ सुविधाएं
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पर्याप्त रूप से न मिलने के कारण बेरोजगारी व अनेक समस्याएं 

उठ खडी gi 

हमारे संसदीय क्षेत्र में हिम्मतनगर स्थित केन्द्रीय विद्यालय 

सीबीएसई कोर्स वाला एक से 12वीं कक्षा तक विज्ञान संकाय वाला 

स्कूल है, जिसमे 500 से ज्यादा बच्चे ue रहे हैँ, परन्तु साइंस 
win के महत्व के जरूरी शिक्षकों कौ कमी है। जैसे कि पीजीरी 

(गणित), पीजीरी (बायोर्लोजी), पीजीटी (फिजिक्स), gett, 
एलडीसी क्लर्क ओर सब स्टाफ के पद खाली VS है। काफौ समय 
से उपरोक्त विषयों के शिक्षक नहीं होने से शिक्षा प्रभावित हो रही 
aoa के साथ अन्याय हो रहा है। दूसरे स्कल के ot से 
पिछडने के कारण इनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है। इस 

केन्द्रीय विद्यालय का हमारे क्षेत्र के seal को कोई लाभ नहीं मिल 

रहा 21 पहले केन्द्रीय सरकार तथा बाद में राज्य सरकार के 
कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाती है। हमारे aa मे दूसरा कोई 
भी सीबीएसई कोर्स वाला विद्यालय न होने से बच्चों के साथ अन्याय 

हो रहा है। हमारी सरकार से मांग है कि हिम्मतनगर के इस केन्द्रीय 

विद्यालय 4 सेकिन्ड सेशन कौ मंजूरी दी जाए तथा पर्याप्त मात्र 
में शिक्षकों कौ भर्ती कौ जाए ताकि शिक्षा प्रभावित न हो। दूसरा 
हमारे संसदीय क्षेत्र साबरकांडा का दो जिलों में विभाजन हो गया 

है। साबरकांटा तथा अरावली दोनों जिले वेधानिक रूप से अलग 

हो गए 2) अब अरावली जिले मे a केन्द्रीय विद्यालय नहीं हे। 
इसलिए मोडासा शहर में, जोकि जिला मुख्यालय है, वहां पर नया 
केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किया are) साबरकांठा जिले में नवोदय 

विद्यालय, एकलव्य मोडर्न स्कूल नहीं है। अतः वहां पर॒ नवोदय 
विद्यालय तथा माँडर्न स्कल कौ स्थापना कौ जाए तथा लड़कियों 
के लिए कस्तूरबा विद्यालव कौ सुविधा दी जाए ताकि हमारे free 
aa का विकास हो सके। 

(ae) बिहार के सीतामदी जिले में मनुष्यमारा ( पुरानीधार ) 
नदी को प्रदूषण मुक्त बनाए जाने की आवश्यकता 

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): मेरे संसदीय aa के सीतामदी | 
जिला में अवस्थित रीगा चीनी मिल कौ डिस्टीलियरी इकाई द्वारा 
जहरीला एवं प्रदूषित काला पानी मनुष्यमारा नदी (पुरानीधार) मं 

छोडा जा रहा है जिससे रीगा प्रखण्ड के उफरौलिया गांव से परसौनी 
एवं बेलसंड प्रखण्ड के गांवों से होते हुए मुजफ्फरपुर तक सैकड़ों 
गांवों के लाखो लोग प्रदूषण के शिकार हो रहे है। वर्षो से प्रदूषित 
इस जल के प्रयोग से, मच्छरों एवं मक्खियों से cot मनुष्य एवं 
मवेशी विभिन रोग से प्रभावित 21 इसके पानी से किसानों कौ 
फसल खराब हो रही है तथा हजारों we भूमि कौ उर्वरता 
दिन-प्रतिदिन घटती जा रही है। वह दिन दूर् नहीं जब इलाके कौ 
सारी कृषि योग्य भूमि बंजर हो जाएगी। यह पूरी तरह से 
मानवाधिकार का उल्लंघन है। कभी मीठे पानी के नाम से विख्यात 

प्रकृति प्रदत्त स्वच्छ इस मनुष्यमारा नदी के पानी का उपयोग मानव 
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एवं पशु नहीं कर पा रहे 1 डिस्टीलियरी A वाटर Fete प्लांट 
का कभी भी प्रयोग प्रदूषण मुक्त पानी निर्गत करने के लिए नहीं 
किया जाता। 

अतः मेँ सरकार से अनुरोध करती हूं कि वर्षो से जनप्रतिनिधियो, 
आम नागरिको एवं सामाजिक संगठनों कौ मांग के साथ-साथ पटना 

उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक मेँ आम लोगों के उपयोग 

के लिए मनुष्यमारा नदी (पुरानीधार) के पानी को प्रदूषण मुक्त 
कराने कौ दिशा में ठोस कारवाई कौ जाए जिससे कि जान-माल 
कौ रक्षा हो सके। मैने पूर्वं में भी सरकार का ध्यान इस गंभीर 

संकट पर आकृष्ट किया था, किन्तु अब तक कोई कारवाई नहीं 
हुई हे, इसलिए स्थिति कौ भयावहता को देखते हुए जनहित 4 
एक टीम गठित कर जांच कराकर कारगर कदम saw जाए्। 

(नौ) दिल्ली के द्वारका, सेक्टर-21 मे चलने वाली मेटो 
का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित fae जाने 
ओर उत्तर wes में शहरों मे पेट सेवाएं शुरू किए 

जाने की आवश्यकता 

श्री रके सचान (फतेहपुर): दिल्ली मेटो रेल कारपोरेशन 
की द्वारका सेक्टर-21 से वैशाली/नोएडा लाइन पर प्रतिदिन होने 

वाली तकनीकी खराबी से यात्रियों को काफौ परेशानी हो रही है। 
द्वारका, सेक्टर-21 से पहले मेटो 4-5 पिनट के अंतराल मँ चलती 

थी वह अब 12-15 मिनट के अन्तर से चलाई जा रही है जिस 
कारण द्वारका, सेक्टर 21 से द्वारका स्टेशन पहुचने मेँ 15-16 मिनर 
का समय लगता था वहीं अब 35 मिनट से ज्यादा समय लग रहा 

है। पहले द्वारका स्टेशन से एक मेटो के बाद सेक्टर-21 से आने 
व जाने वाली एक मेट्रो चल रही थी परन्तु आज द्वारका से 4 
व 5 मेदो चलाने के बाद सेक्टर-21 की मेट्रो चलाई जा रही है 
जिससे द्वारका स्टेशन के दोनों ओर मेटो गादियां wat रहती 21 
द्वारका स्टेशन के प्लेटफार्म नं. 3 का उपयोग नोएडा८वैशाली से आने 
ओर वहीं से वापस जाने वाली मेदौ के लिए नहीं किए जाने से 
मेदो लेट होती टै जिससे द्वारका के यात्रियों कौ टेन व were 
Be जाती है। जब से एयरपोर्ट मेट्रो डीएमआरसी के अधीन आई 
है तब से यह दिक्कत द्वारका, सेक्टर-14 से 21 तक के यात्रियों 
को सुबह व सायं ज्यादा हयै रही gi सुबह व सायं व्यस्त समय 
पर जनकपुरी व aftr स्टेशनो कौ लाइन तीन से मेटो का 

परिचालन वैशाली/नोएडा तक अने व जाने के लिए मेटो का 
परिचालन करने से मेट्रो यात्रियों कौ भीड को कम किया जा सकता 

है तथा द्वारका लाइन में कम दूरी कौ मेटो के चलाये जाने से 
मेटो की इस लाइन मे आये दिन तकनीकौ खराबी होने से बचा 

जा सकता है। 

अतः मेरी भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय से मांग 

है कि वह दिल्ली Hel के परिचालन में सुधार करके जिससे द्वारका



907 नियम 377 के अधीन मामले 

सेक्टर 14 से 21 तक के यात्रियों को हो रही दिक्कतों को दूर 
किया जाए तथा द्वारका स्टेशन के eee सं. 3 का उपयोग 

द्वारका तक आने व जाने वाली गाडियों के लिए किया जाये जिससे 

सेक्टर-21 कौ आने व जाने वाली मेटो बगैर wh चल सके। साथ 

ही उत्तर प्रदेश के कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी 
तथा गोरखपुर शहरों में मेट्रो चलाये जाने की व्यवस्था शीघ्र कौ 
जाये। 

(दस) उत्तर ver में राजीव गाधी ग्रामीण विद्युतीकरण 
योजना के अंतर्गत arent के विद्युतीकरण का अनुमोदन 
प्रदान किए जाने ओर उक्त योजना के अंतर्गत गांवों 
मे ओर विशेषकर देवरिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मे 
बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की 
आवश्यकता 

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल (देवरिया): 2005 मेँ राजीव 
गाधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना केन्द्र सरकार ने लागू कौ। इस 
योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी माजरों के विद्युतीकरण 
के लिए धनराशि कौ मांग कौ थी उस समय केन्द्र सरकार ने कहा 
fe सभी प्रदेशों मे सभी mal का विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो 
जाये तो माजरों के विद्युतीकरण किये जाने को स्वीकृति दी जाएगी। 
केन्द्र सरकार ने कई प्रदेशों मे माजरों के विद्युतीकरण कार्य को 
मंजूरी दे दी है परतु उत्तर प्रदेश को अभी तक यह मंजूरी नहीं 
दी गई है। जबकि उत्तर प्रदेश मेँ देश कं सबसे ज्यादा अनुसूचित 
जाति के लोग रहते है। वर्ष 2009 F 137060 माजर के 
विद्युतीकरण का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश ने दिया परन्तु केन्द्र सरकार 
नै अपने नेताओं के संसदीय aa रायबरेली एवं सुल्तानपुर के 
अलावा किसी ओर जनपद कौ स्वीकृति नहीं दी है इन सबके कारण 
अनुसूचित जाति के कई हजार Tal में अभी तक बिजली नहीं 
weal है टरंसफार्मर बन गये हैँ, परंतु उन पर से कतैक्शन नहीं 
दिये गये है। मेरे संसदीय क्षेत्र के लार इलाकों मेँ कई ma एेसे 
हैँ जहां बिजली नहीं पहुंची है जहां पर दलित बस्तियां है जिनकी 
वजह से यहां के लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैँ ओर बच्चों 
का पठन Wet का कार्यं भरी प्रभावित हो रहा है। कई जगहों पर 

खम्बे लग गये है परतुं उन पर तार नहीं faa गये है। 

सरकार से अनुरोध है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण 
योजना को समुचित ढंग से एवं समय पर इसके क्रियान्वयन के 
लिए प्रयास किये जाए्। 

( ग्यारह ) तमिलनाडु मे राष्टीय राजमार्ग संख्या-47 के रखरखाव 

के लिए निधि जारी किए जाने की आवश्यकता 

(अनृवाद्] 

श्रीमती जे. हेलन डेविडसन (कन्याकुमारी) : मै सरकार के 
ध्यान मेँ इस ad को लाना चाहती & कि वर्षं 2005 मेँ राष्ट्रीय 
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राजमार्ग संख्या 47 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नियंत्रण 

मे आ गया। इस वर्ष.के बाद से राष्ट्रीय राजमार्गं संख्या 47 सडक 

कै रखरखाव पर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भारतीय 

राष्ट्रीय राजमार्गं प्राधिकरण 58 किलोमीटर के रखरखाव हेतु केवल 

1.10 करोड रुपये स्वीकृत कर रहा है जो बिल्कुल अपर्याप्त दै 
उपेक्षा के कारण राष्टरीय राजमार्गं 47 जनता की यात्रा हेतु असुरक्षित 

हो गया है। यद्यपि मेरे निर्वाचन aa को अतर्यष्टीय पर्यटक केन्द्र 
ओर धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप मे मान्यता दी गई है लेकिन 
संपकं सडक यात्रा के लिए असुरक्षित है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 

47 एक व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्टीय राजमार्ग संख्या 47 

कौ जर्जर स्थिति के कारण प्रतिदिन 4-5 दुर्घरनाएं हो रही हैँ यहा 
तक कि गंतव्यं स्थल तक समय पर पहुंचने के लिए मेरे निर्वाचन 

aa मे कोई उप-मार्ग नहीं है। 

करालकिनास ओर कन्याकुमारी से तिरुवनंतपुरम जाने के लिए 
लोगों के पास राष्ट्रीय राजमार्गं संख्या 47 से होकर जाने के अलावा 

कोई दूसरा विकल्प नहीं है ओर वहां पहुचने मे लगभग 3-4 घंटे 
लगते है। जब भी yas कौ गयी है तो यही उत्तर दिया जाता 
है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 47 के wave हेतु वार्षिक आधार पर 
पर्याप्त धनराशि आवंरित नहीं कौ जा रही Zi 

हाल ही मे जब मने इस संबंध में पृक्ता की, तो भारतीय 
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 

के रखरखाव हेतु उन्होने 20 करोड़ रुपये का एक प्रस्ताव भेजा 
है। जिसे अकारण लंबित रखा जा रहा है। 

इसलिए मै सरकार से शीघ्र ही धनराशि जारी करने का 

अनुरोध करता हू। 

(ane) स्वापक ओषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थं ( संशोधन ) 

विधेयक को शीघ्र पारित किए जाने की आवश्यकता 

श्री बेजयंत जे. पांडा (केन्द्रपाडा) : मेँ सरकार का ध्यान स्वापक 

ओषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थं (संशोधन) विधेयक को शीघ्र पारित 
किए जाने कौ आवश्यकतां कौ ओर आकर्षित करना चाहता हू! 

मौजूदा रूप में स्वापक ओषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थं अधिनियम 
ओर इसके नियम मरीजों को अत्यधिक दर्द की अवस्था मे भी 

मोफीन जैसी अनिवार्य स्वापक ओषधि दिए जाने पर प्रतिबन्ध लगाते 
i इसके लिए लाइसेंस लेने कौ मौजूदा प्रणाली मेँ भी बहुत समय 
लगता है। ओर कानूनी veel से बचने के लिए अस्पताल इनका 
स्टोक रखने से aad है। 

ओडिशा ओर महाराष्ट जैसे अधिकांश wat मेँ इस पर 

प्रतिबन्ध है ओर इसके लिए अस्पतालों को उत्पाद शुल्क, ओषध 
नियंत्रण, स्वास्थ्य इत्यादि विभिन विभागों से लाइसेस लैना पडता
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él ये लाइसेन्स बहुत छोरी अवधि के लिए जारी किए जाते हैँ 
ओर जब तक उन्हे खरीदने की प्रक्रिया पूरी होती है तब तक इनका 

whe भी समाप्त होने कौ स्थिति में पहुच जाता है। 

इसीलिए दवाइयां बहुत कम मात्रा मे खरीदी जाती हैँ ओर 
इसके परिणामस्वरूप जरूरतमंद् रोगी se तेजी से दर्द से मुक्ति 

दिलाने वाली दवाओं से वंचित रह जाते ZI 

प्रस्तावित संशोधन विधेयक का लक्ष्य सभी राज्यों ओर संघ 

राज्य क्षेत्रों के लिए एक समान विनियमों का निर्माण करना ओर 

स्वायक ओषधियों कौ खरीद के लिए एक ही स्थान से लाइसेस 

प्राप्त करने वाली प्रणाली का विकास करना तथा इसके द्वारा देश 

भर मे दर्द निवारक ओषधियों कौ उपलब्धता में सुधार लाना है। 
इस विधेयक को शीघ्र पारित करने से कैसर ओर एड्स जैसे रोगों 
से पीडित लाखों लोगों को क राहत मिलेगी। 

अतः, सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस विधेवक को लाने 
मे जो मंशा है, उसका समर्थन करे ओर यह सुनिश्चित करे कि 
यह विधेयक इसी सत्र में पारित हो जाए। 

( तेरह ) राष्टीय भूमि सुधार नीति के ade मे किसानों के 
स्वामित्व वाली सिंचित ओर गैर-सिंचित भुमि पर 
भूमि की प्रस्तावित अधिकतम सीमा के प्रावधान को 
समाप्त किए जाने की आवश्यकता 

( हिन्दी] 

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव (aren): ग्रामीण 
विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर सर्कुलर के माध्यम से राज्य 
सरकारों से राय मांगी गई है कि देश में 15 एकड़ वाली असिंचित 
भूमि एवं 10 was सिचित भूमि से ज्यादा एक dan के पास 

है तो सरकार द्वारा सीलिग एक्ट के अंतर्गत उस जमीन का 

अधिग्रहण करिया जाए जिसके कारण किसानों 4 बेचैनी एवं चिंता 

है। देश का किसान अपना निवेश भूमि पर ज्यादा करता है जिससे 

कि उनके बच्चों को अधिक से अधिक भूमि प्राप्त हौ सके अगर 
एक किसान के पास दस एकड़ भूमि है तो अपने दो बे को 
पांच एकड़ भूमि दे पाएगा। इससे किसान ओर भूमि को खरीदता 

है जिससे अपने दो बेटों को दस दस was जमीन दे सके। सरकार 
के इस कानून से किसानों मेँ आक्रोश है। सरकार का यह प्रयास 
देश के विकास एवं निवेश भावना के अनुकूल नहीं है। क्या इस 
प्रस्तावित कानून को सरकार बड़े-बड़े उद्योगपतियों पर लागू करेगी 

जिनके पास करई सौ एकड़ भूमि है। भारत एक कृषि प्रधान देश 

है ओर कृषि उद्योग पर इसका प्रतिकूल प्रभाव GS इस प्रस्तावित 
कानून में लोग अपनी फालतू जमीन को बेचने में लग गये है। 
जिसके कारण जिले के रजिस्टर 4 अनियमितताएं भी फल रही ZI 
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मेरा अनुरोध है कि सरकार द्वारा उपरोक्त प्रस्तावित कानून के 
aay में राज्य सरकार से जो राय मांगी गह है उसको बंद किया 

जाये जिससे किसानों मे व्याप्त हताशा को रोका जा सके] 

( चौदह ) प्याज के मूल्यों में गिरावट के कारण प्याज की 
खेती करने वाले किसानों के हितों की रक्षा किए 
जाने की आवश्यकता 

श्री राजू शेट्टी ( हातकंगले ): आज फिर एक बार देश का 
प्याज उत्पादक किसान गंभीर संकट से गुजरने को मजबूर हो गया 

है। एक ओर जहां किसान को प्याज उगाने मेँ 1000/- रुपये कतल 
से भी ज्यादा खर्च आ रहा रै, वहीं तीन महीने पहले 4 हजार 
रुपये कतल बेचे गये प्याज से पूरे देश पे हद्कप मच गया था 
एवं प्याज 100 रुपये प्रति किलो तक बिका। वही प्याज आज 
एशिया कौ सबसे बदी प्याज मंडी लासलगांव जिला नाशिक 

(महाराष्ट) मेँ 500 रुपये कतल से 1700 रुपये तक बिक रहा 
है। आज नाशिक जिले कौ सभी मंडियों मे हर दिन कमसे कम 
1 लाख 50 हजार कतल खरीद प्याज बिक्री के लिए आ wa Fi 

नाशिक का किसान ओर एक बार आंदोलन के कगार पर खडा 

el उन्होने सोमवार दिनांक 16.12.2013 को एक दिन प्याज न बेचने 
का एलान किया है, इस वर्षं प्याज के लागत क्षेत्र मे बढोत्तरी हुई 

हे। पूरे महाराष्ट के प्याज उत्पादक जिलों मेँ विशेषकर नाशिक में 
कानून व्यवस्था कौ स्थिति fared कौ संभावना है। मेरी केन्द्र 
सरकार से मांग है कि प्याज की 1150 Sie तक ase हुई 
weit जो कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्यात पाक्दी जैसी है, को तुरंत 
हराकर शून्य पर लाने कौ जरूरत है। इससे प्याज के गिरते हुए 
दामों में सुधार आ सकता zt दूसरी ओर, अगर प्याज के दाम 
दो हजार रुपये के उपर स्थित हो सके तो एमर्ईपी के ऊपर सरकार 
तुरंत विचार करे। अगर एसा निर्णय तुरंत नहीं लिया तो किसानों 
कौ हालत बिगडेगी ओर अतर्रष्टीय मार्केट हमारे हाथ से चला 
जायेगा, 

अपराहन 12.08 aa 

अध्यक्ष द्वारा घोषणा 

( एक ) अविश्वास प्रस्ताव की सूचना 

(अनुवाद 

अध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्यगण, मुद्ध सभा को सूचित 
करना है कि मुदे नियम 198 के तहत श्री सन्बम हरि ओर अन्य 

सदस्यों तथा कोनाकल्ला नारायण राव ओर अन्य सदस्यो कौ ओर 
से मत्रिपरिषद् में अविश्वास प्रस्ताव कौ तीन सूचनाएं मिली हे। 

-.- (व्यवधान)
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अपराहन 12.081, बजे 

इस समय श्री शैलेन्द्र कमार, श्री पोनम प्रभाकर, श्री 
सानद्ुमा GE बैसीमुधियारी, श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी ओर 
He अन्य माननीय सदस्य सभा पटल के निकट खड़े हो गए्। 

अध्यक्ष महोदयाः कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए्। 

... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः मै सूचनाओं को सभा के समक्ष लाने के 
लिए कर्तव्यबद्ध El जब तक सभा A व्यवस्था स्थापित नहीं हो 
जती, भै 50 सदस्यों के नाम नहीं गिन wari 

...( व्यवधान 

अध्यक्ष महोदयाः मुञ्चे 50 सदस्यों के नाम गिनने gi अतः 
कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस Wel 

...( व्यकधान. 

अध्यक्ष महोदयाः कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस AAT 
मुञ्चे 50 सदस्यों के नामों कौ गिनती करनी है। 

..- (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः चूकि, सभा में व्यवस्था नहीं है, अतः 4 
नोरिसो पर चर्चा आरभ नहीं कर सकती। 

... (व्यवधान) 

अपराहन 12.08°/, बजे 

इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री पोननम प्रभाकर तथा कुछ 

अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गर्। 

अध्यक्ष महोदयाः df सभा में व्यवस्था नहीं है, अतः 4 
अविश्वास vena कौ सूचनाओं को नहीं ले Tent 

„.. ( व्यकधान 

अपराह्न 12.09 बजे 

(दो ) लोकपाल ओर लोकायुक्त विधेयक 

( अनुकाद्] 

अध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्यगण, जैसाकि आपको मालूम 

है कि लोक सभा द्वारा 27 दिसम्बर, 2011 को पारित किया गया 
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लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक, 2011 राज्य सभा ने संशोधनं 
समेत cia दिया है। राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनं पर लोक 
सभा को विचार करना है। संशोधनों पर विचार को आज कौ 
अनुपूरक कार्यसूची मेँ मद् स. 22-क में शामिल किया गया हे। 

लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक के सम्बन्ध मे लोगों कौ 
अपेक्षाओं को देखते हुए, मै निदेश 2 के तहत निर्देश देती हूं कि 
लोकपाल ओर लोकायुक्त विधेयक, 2011 राज्य सभा द्वारा किए गए 
संशोधनों पर सभा के समक्ष लाई जाने वाली अविश्वास प्रस्ताव 
संबंधी Gast से पहले विचार किया जाये। 

( अनुवाद] 

अब मद संख्या 22क-माननीय मंत्री श्री कपिल सिन्बल ater 

-.-( व्यवधान) 

( हिन्दी] 

श्री मुलायम सिंह यादव ( मैनपुरी ): लोकपाल विल क्या 
ta ही पास हो जाएगा। अध्यक्षा जी, विल खतरनाक दहै, हमें इस 

पर बोलने का मौका देना चाहिए्। ...(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः प्रो. सौगत राय का व्यवस्था का प्रश्न zl 
नियम क्या है? कृपया नियम का उल्लेख करे! 

प्रो. सौगत राय ( दमदपर): महोदया, कृपया नियम 98 तथा 

99 का सन्दर्भ a 

fran 98 धन विधेयकं के अतिरिक्त सभा द्वारा पारित तथा 

राज्य सभा को WAM गया कोई विधेयक सभा को संशोधन सहित 
लौराया जाए, तो वह प्राप्त होने पर पटल पर रखा जाएगा। 

नियम 9०- संशोधित विधेयक के परल पर रखे जाने के बाद, 

सरकारी विधेयक al अवस्था मे कोई भी मत्री या किसी अन्य 

अवस्था में कोई सदस्य दो दिन कौ सूचना या अध्यक्ष कौ सहमति 
से जिना सूचना दिए यह प्रस्ताव कर सकेगा/सकेगी कि संशोधनं 

पर विचार किया जाए्। 

अब, यह प्रस्ताव जिसे माननीय विधि मंत्री प्रस्तुत कर रहे है, 
इस विधेयक को यथासंशोधित रूप मे सभा परल पर नहीं रखा 

गया है। इसे आज सुबह ही परिचालित किया गया था। इसे 
ओपचारिक रूप से सभा परल पर नहीं रखा गया है। आपको इसे 

पहले सभा परल पर रखना चाहिए्। दूसरे, किसी विधेक्क को 
परिषद् द्वारा सभा को भेजने से पहले दो दिन का नोरिसं दिया जाना 

चाहिए। दो दिन पहले नोरिस नहीं दिया गया। हमें आज सुबह ही 
यह विधेयक मिला।
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क्या अध्यक्ष कौ अनुमति से, मत्री जी विधेयक पर विचार 
के लिए प्रस्ताव ला सकते 2? परन्तु इस मामले में, आदेश पत्र 
में आपकौ अनुमति का जिक्र कहां पर है? यदि आपने अनुमति 
नहीं दी है, तो नियम 388 के तहत किसी को इस नियम को 
समाप्त करने का प्रस्ताव लाना चाहिए्। He भी नहीं किया गया 
है। हम लोकपाल विधेयक का पूरा समर्थन करते है परन्तु महोदया, 
भै यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि सभा के नियमों ओर 
प्रक्रियाओं का उचित रूप से पालन किया जाए ओर उन्होने यह 
नहीं बताया है कि यह दो दिन पूर्व सूचना देने कौ परम्परा क्यों 
छोड दी गई? क्या आपने विधेयक को आज सभा परल पर रखने 
कौ अनुमति दौ 2? विधेयक को सभा परल पर क्यो नहीं रखा 
गया? जब श्रीमान सिव्बल जी val को सभा पटल पर रख रहे 

थे, तो उन्होने राज्य सभा द्वारा यथापारित संशोधनं के साथ संशोधित 
विधेयक को विचारार्थं प्रस्तुत करने से पहले इसे सभा पटल पर् 
क्यों नहीं रखा? 

महोदया, मै इस पर आपका विनिर्णय चाहता हूं क्योकि यदि 
हम उचित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं करगे, तो आने वाली पीदियों 
के लिए एक गलत उदाहरण होगा। श्रीमान सिब्बल जी को प्रस्ताव 
प्रस्तुत करने की अनुमति देने से पहले भविष्य के लिए आज यह 
बात स्पष्ट कर देनी चाहिए। 

अपराह्न 12.14 बजे 

इस समय श्री amen खुगुर बैसीयुथियारी ओर 
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी अपने-अपने स्थान पर चले TT 

अध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्यगण, मै सहमत हू कि 
परम्परा के अनुसार, लोक सभा द्वारा यथा पारित ओर राज्य सभा 
द्वारा किए संशोधनों के साथ लौराए जाने के उपरान्त विधेयक को 
लोक सभाम सभा परल पर रखे जाने के ae संशोधनं साहित 

सदस्यों को परिचालित किया जाता है। 

माननीय सदस्य इस बात का समर्थन करते है कि लोकपाल 
ओर लोकायुक्त विधेयक के महत्वपूर्ण विधान होने के कारण कल 
हुई कार्यमंत्रणा समिति कौ बैठक मेँ यह राय बनी थी कि लोक 

सभा आज राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार करेगी। 

... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः मैने अपनी अनुमति दे दी है ओर नोटिस 
at दो दिन की समयावधि को भी समाप्त कर दिया गया ZI 

(हिन्दी) 

श्री शैलेन्द्र कुमार ८ कौशाम्बी): अध्यक्षा जी, माननीय 
मुलायम सिंह जी ने नोटिस दिया दै, उन्हें बोलने का मौका देना 
चाहिए। .-(व्यकवधान) 
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अध्यक्ष महोवयाः हम माननीय मुलायम सिंह जी को qemu 

आप बैठ जाइये। 

CIEE 

अध्यक्ष महोदयाः इसके अतिरिक्त, राज्य सभा द्वारा संशोधित 

विधेयक को आज सुबह सभा पटल पर रख दिया गया है। मैने 
दो दिन कौ नोटिस कौ अनिवार्यं अवधि को भी समाप्त कर दिया 
दै। अतः मै व्यवस्थां के प्रश्न को खारिज करती = 

श्री कपिल facia बोलेगे। 

अपराह्न 12.15 बजे 

इस समय श्री राजगोपाल ओर ae अन्य माननीय सदस्य 

आगे सभा पटल के निकर खड़े ह गए। 

... (व्यवधान) 

अपराहन 12.154 बजे 

इस समय श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी ओर He अन्य माननीय 

सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड ह गषए। 

... (व्यवधान) 

अपराहन 12.151 बजे 

लोकपाल ओर लोकायुक्त तिधेयक, 2011 

(राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन ) 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी wat तथा विधि ओर न्याय 
मत्री (श्री कपिल fast): F प्रस्ताव करता हूं कि कतिपय 
लोक कृत्यकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों के बारे में 

जांच करने के लिए संघ के लिए लोकपाल ओर wal के लिए 
लोकायुक्त के निकाय कौ स्थापना करने ओर उससे संबंधित या 
उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक ̂ ममे राज्य 

सभा द्वारा feu गए निम्नलिखित संशोधनं पर विचार किया जाए 

अधिनियमन सूत्र 

1. पृष्ठ 2 पंक्ति 1 में शब्द ‘aed के स्थान पर शब्द 
“* चौसटवे ' ' प्रतिस्थापित किया जाए। 

* यह विधेयक लोकसभा द्वारा 27 दिसम्बर, 2011 को पारित किया गया तथा 

राज्य सभा की सहमति के लिए प्रेषित किया गया था। रान्य सभाने 17 

दिसम्बर, 2013 को हुई अपनी बैठक में विधेयक को संशोधनों के साथ पारित 
किया ओर उसी दिन लोक सभा को लौरा दिया,
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खंड 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना ओर प्रारंभ 

2. पृष्ठ 2, पंक्ति 4 मेँ अंक 2011" के स्थान पर "“2013'" 
प्रतिस्थापित किया जाए्। 

3. पृष्ठ 2, पंक्ति 7 से 12 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया 
जाए अर्थात्ः- 

^“ (4) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार 
राजपत्र मे अधिसूचना द्वारा नियत करे।'' 

खंड 3 लोकपाल की स्थापना 

4. हिन्दी पाठ में संशोधन कौ आवश्यकता नहीं 21 

खंड 4 चयन समिति की सिफारिश पर अध्यक्ष ओर 

सदस्यों की नियुक्ति 

5. पृष्ठ 5, पंक्ति 21 में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया 
जाए, अर्थात्ः- 

““ (ङः) उपर्युक्त खंड (क) से (घ) में विनिर्दिष्टं अध्यक्ष तथा 
सदस्यों द्वारा यथा अनुशंसित, राष्टरपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक विख्यात 

विधिवेता-सदस्य।'' 

खंड 14 प्रधानमंत्री, मत्रियो, संसद सदस्यों, केन्द्रीय सरकार 
के समूह ‘a’, समूह “ख', समूह “ग ओर समूह घ 
अधिकारियों ओर पदाधिकारियों का लोकपाल की अधिकारिता 

के अंतर्गत होना 

6. पृष्ठ 9, पक्ति 18 में “या सहायता प्राप्त'' शब्द का लोप 
किया जाए्। 

7. पृष्ठ 9, पविति 23 से 29 में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित्त 
किया जाए, अर्थात्: 

"" (ज) ta ae व्यक्ति, जो विदेशी अभिदाय (विनियमन) 

अधिनियम, 2010 के अधीन किसी विदेशी स्नोत से एक वर्ष 

मे दसं लाख रुपये के आधिक्य में या एेसी उच्चतर राशि, 

जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, प्राप्त करने 
वाली प्रत्येक अन्य सोसाइरी या व्यक्तिसंगम या न्यास (चाहे 

तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्टीकृत है या नहीं) 
का निदेशक, प्रबधक, सचिवं या अन्य अधिकारी है या रहा 
2 " 

खंड 20 शिकायतों ओर unfite we तथा अन्वेषण a 

संबंधित उपवब॑ध 
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8. पृष्ठ 11, पंक्ति 13 से 18 में निम्नलिखित का प्रतिस्थापित 
किया जाए, अर्थात्ः- 

90.01) लोकपाल, कोई शिकायत प्राप्त करने पर, यदि 

मामले में art कार्यवाही किए जानै का विनिश्चय करता है तो 

निम्नलिखित के संबंध मेँ आदेश कर सकता है- 

(क) यह अभिनिश्चित करने के aay में कि क्या 

मामले A कार्यवाही feu जाने के लिए कोई प्रथमदृष्टया 

मामला विद्यमान है, अपने जांच खंड या किसी अभिकरण 

(जिसके stata दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना भी है) द्वारा 
किसी लोक सेवक के विरुद्ध प्रारभिक जांच करने कौ 

कार्यवाही करना; या 

(ख) जिस मामले में प्रथमदृष्टया मामला विद्यमान है तो 
किसी अभिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन 

भी है) द्वारा अन्वेषण करना'' 

9. पृष्ठ 11, Wear 28 के पञ्चात् निम्नलिखित way 
अन्तःस्थापिते किया जाए, अर्थात् 

“wg यह भी fe खंड (ख) के अन्तर्गत किसी अन्वैषण 

का आदेश देने से पूर्व, लोकपाल इस day मे लोक सेवक से 

स्पष्टीकरण कौ मांग करेगा ताकि यह अभिनिश्चित किया जा सके 

कि क्या मामले A अन्वेषण के लिए प्रथमदुष्टया मामला विद्यमान 

हैः 

परंतु यह भी कि अन्वेषण से पूर्व, इस संब॑ध में लोक सेवक 

से स्पष्टीकरण मांगने कौ प्रक्रिया से, sa अधिनियम & अधीनं 

किसी अभिकरण (जिसके अतर्मत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी 

है) द्वारा feu जाने के लिए अपेक्षित तलाशी ओर अभिग्रहण, यदि 
कोई हो, के Gay मे कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।'' 

10. हिन्दी पाठ A संशोधन की आवश्यकतां नहीं हे। 

11. पृष्ठ 12, पक्ति 9 में '“ अपने निष्कर्षो कौ अन्वेषण रिपोर्ट 

लोकपाल को प्रस्तुत करेगा'' शब्दं का लोप किया जाए। 

12. हिन्दी पाठ मे संशोधन की आवश्यकता नहीं है। 

13. पष्ठ 12, पंक्ति 14 में “*लोकपाल को प्रस्तुत करेगा" 
शब्द के स्थान पर “उस धारा के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार वाले 
न्यायालय को प्रस्तुत करेगा ओर उसकौ एक प्रति लोकपाल को 

अग्रेषित करेगा।'' शब्द प्रतिस्थापित किये जाए! 

14. पृष्ठ 12, पंक्ति 17 में “ak” तथा पंक्ति 22 मे शब्द 
के स्थान पर "“ विनिश्चय कर सकेगी '" को "' सक्षम प्राधिकारी ओर 

लोक सेवक कौ रिप्पणियां प्राप्त करने के पश्चात् निम्नलिखित 
कार्यवाही कर सकेगी।'' शब्द् द्वारा प्रतिस्थापित किये sare
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15. पृष्ठ 12, पक्ति 18 तथा 19 र्मे निम्नलिखित को 

प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्ः- 

'* (क) अपने अभियोजन खंड या अन्वेषण अभिकरण को 

लोक सेवक के विरुद्ध विशेष न्यायालय के समक्ष आरोप-पत्र 

फाइल किए जाने कौ स्वीकृति देना या मामला बंद किए जाने 

कौ रिपोर फाइल किए जाने के बारे में निदेश ea: 

16. पृष्ठ 12, पक्ति 20 तथा 21 को निम्नलिखित द्वारा 

प्रतिस्थापित किया जाए्। 

(क) संबंधित लोक सेवको के विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियां 

या कोई अन्य समुचित कारवाई प्रारंभ किए जाने के बारे मेँ सक्षम 

प्राधिकारी को निदेश देना।'! 

17. पृष्ठ 12, पंक्ति 20 में “' सक्षम प्राधिकारी द्वारा" शब्द 

का लोप किया जाए। 

18. पृष्ठ 12, पंक्ति 24 में शब्दों तथा कोष्ठक ““अभियोजन 

खंड at’ के पश्चात् ‘a किसी अभिकरण (जिसके अंतर्गत 

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है) " शब्दौ को अन्तःस्थापित किया 
जाए। 

19. हिन्दी पाठ मँ सशोधन कौ आवश्यकता नहीं 21 

20. पृष्ठ 12, पंक्ति 24 तथा 25 मे weal तथा कोष्ठक 

“(faa sata दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है)'' का लोप 
किया sel 

खंड 23 कतिपय मामलों मे लोकपाल हारा अन्वेषण ओर 

अभियोजन प्रारभ करने के लिए पूर्वं मंजूरी का आवश्यक न 
होना 

21. पष्ठ 13, पंक्ति 9 से 20 में, निम्नलिखित at प्रतिस्थापित 
किया जाए. अर्थात्ः- 

23(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 

कौ धारा 197 या दिल्ली विशेष 

1946 का 25 पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 कौ 

धारा 6h या भ्रष्टाचार निवारण 

1988 का 49 अधिनियम, 1988 कौ धारा 19 मं 

अतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी। 

1973 का 2 

लोकपाल को धारा 20 at उप-धारा 

(7) के अधीन अभियोजन के लिए 

मंजूरी प्रदान करने कौ शक्ति होगी। 
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(2) लोक सेवक द्वारा अपने शासकीय 

दायित्व के निर्वहण में कार्य करते 

हुए या इस निमित्त, अधिनियम के 

प्रयोजन के कथित रूप से कारित 

किसी अपराध के दोषी लोक सेवक 

कै विरुद्ध उप-धारा (1) के अधीन 

अभियोजन प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा 

ओर कोई न्यायालय te कारित 

अपराध का, सिवाय लोकपाल at 

पूर्वं मंजूरी के, संज्ञान नहीं ले सकेगा। 

खंड 25 लोकपाल की अधीक्षण संबधी शक््तियां 

22. हिन्दी पाठ मे संशोधन की आवश्यकता नहीं हे। 

23. पृष्ठ 14, पंक्ति 4 & पश्चात्, निम्नलिखित 

अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्ः- 

(3) लोकपाल द्वारा इस day में विनिर्दिष्टं किसी मामले 

के अन्वेषण के लिए नियत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के किसी 

अधिकारी को, लोकपाल at अनुमति के बिना, स्थानांतरित नहीं 

किया जाएगा। 

(4) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन दस निमित्त लोकपाल 

द्वारा विनिर्दिष्ट मामले के संचालन के लिए, लोकपाल की सहमति, 

से, सरकारी अधिवक्ताओं से इतर अधिवक्ताओं का एक पैनल 

नियुक्त कर सकेगी। 

(5) केन्द्रीय सरकार इस निमित्त लोकपाल द्वारा विनिर्दिष्ट 

मामलों के प्रभावी अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन 

के निदेशक द्वारा समय-समय पर यथा-अपेक्षित tet निधियां 

उपलब्ध करा सकेगी ओर उक्त निदेशक ta अन्वेषण कौ बाबत 

हुए व्यय के लिए जिम्मेदार erm” 

खंड 37 लोकपाल के अध्यक्ष ओर सदस्यों का हटाया जाना 

ओर उनका निलंबन 

24. पृष्ठ 18, पक्ति 5 से 14 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित 

किया जाए, अर्थात्: 

“* (2) उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हए, अध्यक्ष 

या किसी सदस्य को, उच्चतम न्यायालय को- 

राष्ट्रपति द्वारा संसद कै कम से कम एक सौ सदस्यों द्वारा 

हस्ताक्षरित याचिका पर उच्चतमं न्यायालय को किए गए निर्देश पर, 

उस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार कौ गई किसी जांच पर, 

उसके द्वारा tel fae दिए जाने पर कि, यथास्थिति, अध्यक्ष या
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ta सदस्य को कदाचार के आधार पर हरा दिया जाना चाहिए, 
राष्ट्रपति के आदेश दारा उस आधार पर उसके पद से हटाया जाए।" 

25. पृष्ठ 18, पंक्ति 15 A शब्द्, कोष्ठक ओर अंक 

“"उप-धारा (2) '' से पूर्व “इस dae मे सिफारिश कौ प्राप्ति या 

उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए अंतरिम आदेश" शब्द 

अन्तःस्थापित किये al 

26. पृष्ठ 18, पंक्ति 16 में शब्दों “ “रिपोर को प्राप्ति'' से पुर्वं 
“* अतिम'' शब्द अन्तःस्थापित किया जाए। 

खंड 46 मिथ्या शिकायत के लिए अभियोजन ओर लोक 

सेवक को प्रतिकर आदि का संदाय 

27. पृष्ठ 21, पंक्ति 30 ओर 31 को निम्नलिखित द्वारा 

प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्ः- 

““स्पष्टीकरण-इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए, '* सद्भावपूर्वक '" 
शब्द का अर्थं किसी व्यक्ति द्वारा सम्यक सावधानी, सतर्कता ओर 

उत्तरदायित्व कौ भावना के साथ सद्भावपूर्वक विश्वास करते हुए 

या उसके द्वारा कारित या उसके द्वारा विश्वास करने योग्य तथ्य 
की गलती से कारित कृत्य होगा, जो भारतीय दंड संहिता कौ धारा 

79 के अधीन विधि द्वारा न्यायानुमत zi” 

खंड 63 utara 

28. पृष्ठ 24 ओर 25 में, खंड 63 को निम्नलिखित द्वारा 

प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्ः- 

“भाग 3 

लोकायुक्त की स्थापना 

63. प्रत्येक राज्य कतिपय cle कृत्यकारियों के विरुद्ध 

भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों से निपरने के लिए, राज्य विधानमंडल 

द्वारा किसी विधि द्वारा स्थापित, गठित या नियत न किये जाने कौ 

स्थिति मे इस अधिनियम के प्रवृत्त होने कौ तारीख से एक वर्ष 
at अवधि के भीतर राज्य के लिए लोकायुक्त कै नाम से एक 

निकाय की स्थापना करेगा।'' 

खंड 64 से 97 का विलोपन 

29. पृष्ठ 26 से 38 मे, खंड 64 से 97 का लोप किया जाए्। 

अनुसूची 

30. पृष्ठ 39, पंक्ति 8 मेँ अंक 2011" के स्थान पर 
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“2013 '' प्रतिस्थापित किया जाए। 

31. पृष्ठ 39, पंक्ति 20 के पश्चात् निम्नलिखित को 

अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्; 

“2, धारा 4ख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित 

कौ जाएगी, अर्थात्ः 

‘ag क. (1) इस अधिनियम के अधीन मामलों के अभियोजन 

के लिए, एक निदेशक, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव 

& रैक से अन्यून एक अधिकारी होगा, कौ अध्यक्षता मेँ एक 

अभियोजन निदेशालय होगा। 

(2) अभियोजन निदेशक, निदेशक के संपूर्णं अधीक्षण एवं 

निय॑त्रणाधीन, कार्य करेगा। 

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा, केन्द्रीय Bard आयोग कौ 
सिफारिश पर, अभियोजन निदेशक कौ नियुक्ति कौ sre 

(4) “afar निदेशक, उसकी dard से संबंधित नियमा 

मे अतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उस तारीख से 
जब वह अपना पद् धारण करता है, दो वर्ष से अन्यून अवधि 
के लिए अपने पद पर बना रहेगा।'' 

32. पृष्ठ 40, पक्ति 16 मेँ अंक 2011" के स्थान पर 

" 2013 ' ' प्रतिस्थापित किया जाए्। 

33. पृष्ठ 40, पंक्ति 21 A अंक ‘'2011" के स्थान पर 

9013" प्रतिस्थापित किया जाए। 

34. पृष्ठ 40, पक्ति 26 मेँ अंक ““2011' करे स्थान पर 
“* 2013 '  प्रतिस्थापित किया जाए। 

35. पृष्ठ 40, पंक्ति 30 F अंक 2011" के स्थान पर 
ˆ“ 2013 ' ' प्रतिस्थापित किया जाए। 

36. पृष्ठ 41, पंक्ति 20 मे अंक ‘2011 के स्थान पर 
“` 2013 ' ' प्रतिस्थापित किया जाए। 

( हिन्दी] 

महोदया, इस बिल के बारे मेँ चर्चा पिछले दो-ढाई वर्षो से 

चल रही है। सदन के अंदर भी चर्चा हई है ओर सदन के बाहर 
भी चर्चा हुई है। ...(व्यवधान) इस सदन ने लोकपाल ओर 
लोकायुक्त बिल, 2011 को 27 दिसम्बर, 2011 मेँ पास किया am 
उसके बाद यह बिल राज्य सभा भेजा TM ...( व्यवधान) जब बिल 

राज्य सभा भेजा गया, तो राज्य सभा ने इस बिल को सिलेक्ट कमेटी
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में भेजा ओर उसके बाद सिलेक्ट कमेरी ने जो era दिए, उन्हे 

हमने स्वीकार किया तथा उन gaat को स्वीकार करने के बाद 

राज्य सभा में बिल पास Ball ...(व्यवभधान) आज यह बिल सदन 

के सामने आ रहा है। इस बिल पर सदन गें पहले भी विस्तार 
से चर्चा हो gat है ओर दूसरे सदन में भी इस बिल पर विस्तार 
से चर्चा हुई हे। ... (व्यवधान) महोदया, इसलिए मै समञ्ञता हुं कि 
इस बिल पर ओर चर्चा कौ जरूरत नहीं है। 

{अनुवाद । 

म अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक पर यथासंशोधित रूप 

मं विचार किया जाए्। 

अध्यक्ष महोदयाः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः 

“fa कतिपय लोक कृत्यकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के 

अभिकथनं के बारे मे जांच करने के लिए wa के लिए 

लोकपाल ओर राज्यों के लिए लोकायुक्त के निकाय कौ 

स्थापना करने ओर उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों 

का उपबंध करने वाले विधेयक मेँ राज्य सभा द्वारा किए गए 

निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया om: 

अधिनियमन सूत्र 

1. पृष्ठ 2, पंक्ति 1 मेँ शब्द ‘aed के स्थान पर शब्द् 

‘aged प्रतिस्थापित किया are 

खंड 1 

2. पृष्ठ 2, पंक्ति 4 में अंक 2011" के स्थान पर अंक 

“2013 ' ' प्रतिस्थापित किया जाए। 

3. पृष्ठ 2, पंविति 7 से 12 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया 

जाए, अर्थात्;ः- 

“(4) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार 

राजपत्र मे अधिसूचना द्वारा नियत wt" 

was 3 

4. हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। 

खंड 4 

5. पृष्ठ 5, पंक्ति 21 4 निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, 

अर्थात्ः-- 
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'* (ङ) उपर्युक्त खंड (क) से (घ) मेँ विनिर्दिष्ट अध्यक्ष तथा 

सदस्यों द्वारा यथा अनुशंसित, राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक 

विख्यात विधिवेता-सदस्य।'' 

खंड 14 

6. पृष्ठ, 9, पक्ति 18 में ar सहायता प्राप्त'' शब्दों का लोप 

किया se) 

7. पृष्ठ 9, पक्ति 23 से 29 मेँ निम्नलिखित को प्रतिस्थापित 

किया जाए, अर्थात्ः- 

“(a) ta कोई व्यक्ति, जो विदेशी अभिदाय (विनियमन) 
अधिनियम, 2010 के अधीन किसी विदेशी स्रोत से एक वर्ष में 

दस लाख रुपये के आधिक्य मेँ या tet उच्चतर राशि, जो केन्द्रीय 
सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्टं करे, प्राप्त करने वाली प्रत्येक 
अन्य सोसाइरी या व्यक्तिसंगम या न्यास (चाहे तत्समय प्रवृत्त किसी 

विधि के अधीन रजिस्टरीकृत है या नहीं) का निदेशक, प्र्बधक, 

सचिव या अन्य अधिकारी है या रहा हे।'' 

खंड 20 

8. पृष्ठ 11, पंक्ति 13 से 18 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित 

किया जाए, अर्थात्ः- 

“* 20८1) लोकपाल, कोई शिकायत wa करने पर, यदि 

मामले में आगे कार्यवाही किए जाने का विनिश्चय करता है तो 

निम्नलिखित के संबध में आदेश कर सकता रै- 

(क) यह अभिनिश्चित करने के संबध में कि क्या 

मामले में कार्यवाही किए जाने के लिए कोई प्रथमदृष्टयां 
मामला विद्यमान है, अपने जांच खंड या किसी अभिकरण 

(जिसके अतिर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना भी है) द्वार 
किसी लोक सेवक के विरुद्ध प्रारभिक जांच करने कौ 

कार्यवाही करना; या 

(ख) जिस मामले में प्रथमदष्टया मामला विद्यमान है तो 

किसी अभिकरण (जिसके अंतर्गत-दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन 

भी दहै) द्वारा अन्वेषण करनाः'! 

9. पृष्ठ 11, पंक्ति 28 के पश्चात्, निम्नलिखित परतुक 

अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्; 

“ug यह भी कि खंड (ख) के अन्तर्गत किसी अन्वेषणं 

का आदेश देने से पूर्व, लोकपाल इस aay में लोक सेवक 
से स्पष्टीकरण कौ मांग करेगा ताकि यह अभिनिश्चित किया
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जा सके कि क्या मामले मँ अन्वेषण के लिए प्रथमदृष्टता 
मामला विद्यमान हैः 

परंतु यह भी कि अन्वेषण से पूर्व, इस संबंध में लोक सेवक 
से स्पष्टीकरण मांगने कौ प्रक्रिया से, इस अधिनियम के अधीन 

किसी अभिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन 
भी है) द्वारा किए जाने के लिए अपेक्षित तलाशी ओर 

अभिग्रहण, यदि कोई a, के aaa में को हस्तक्षेप नहीं 
करेगा।'' 

10. हिन्दी पाठ में संशोधन कौ आवश्यकता नहीं है। 

11. पष्ठ 12, पंक्ति 9 में '* अपने निष्कर्षो कौ अन्वेषण रिपोर 

लोकपाल को प्रस्तुत करेगा शब्दो का लोप किया wm 

12. हिन्दी पाठ A संशोधन की आवश्यकता नहीं है। 

13. पृष्ठ 12, पक्ति 14 में “लोकपाल को प्रस्तुत करेगा" 
के स्थान पर ‘sa धारा के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय 

को प्रस्तुत करेगा ओर उसकी एक प्रति लोकपाल को अग्रेषित 
करेगा।'' शब्द् प्रतिस्थापित किये ore 

14, पृष्ठ 12, पंक्ति 17 मेँ" ओर''- तथा पंक्ति 22 मेँ शब्द् 
“" विनिश्चय कर सकेगी।'' शब्द के स्थान पर '* सक्षम प्राधिकारी 
ओर लोक सेवक की टिप्पणियां प्राप्त करने के पश्चात् निम्नलिखित 
कार्यवाही कर सकेगी।'' शब्द प्रतिस्थापित किये sr 

15. पृष्ठ 12, पक्ति 18 तथा 19 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित 

किया जाए, अर्थात्ः- 

“* (क) अपने अभियोजन खंड या अन्वेषण अभिकरण को 

लोक सेवक के विरुद्ध विशेष न्यायालय के समक्ष आरोप-पत्र 

फाइल किए जाने कौ स्वीकृति देना या मामला बंद किए जाने कौ 

कौ रिपोर्ट फाइल किए जाने के बरे में निदेश ea" 

16. पृष्ठ 12, पंक्ति 20 तथा 21 मेँ निम्नलिखित प्रतिस्थापित 

किया जाएः- 

“(क ) संबंधित लोक सेवको के विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियां 

या कोई अन्य समुचित कार्रवाई प्रारभ किए जाने के बारे में 

सक्षम werent को निदेश ea” 

17. पृष्ठ 12, पक्ति 20 मेँ शब्द ‘Gam प्राधिकारी द्वारा'' 

का लोप किया जाए। 

18. पृष्ठ 12, पंक्ति 24 मे शब्दों तथा कोष्ठक ^“ अभियोजन 
खंड al के पश्चात् “या किसी अभिकरण (जिसके अतर्गत 

18 दिसम्बर, 2013 लोकणल ओर लोकायुक्त विधेयक, 2011 924 

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है) को'' शब्दों को अन्तःस्थापित 
किया जाप्। 

19. हिन्दी पाठ A संशोधन की आवश्यकता नहीं हेै। 

20. पृष्ठ 12, पंक्ति 24 तथा 25 मे शब्दों तथा कोष्ठक 

“(faa अतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी 2)” का लोप 

किया जाए। 

Ge 23 

21. पृष्ठ 13, पक्ति 9 से 20 4, निम्नलिखित प्रतिस्थापित 

किया जाए, अर्थात्ः- 

1973 का 2 **23८1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 अभियोजन प्रारंभ 

कौ धारा 197 या दिल्ली विशेष स लिप 

1946 का 25 पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 कौ करने के संबंध 

धारा 6h या भ्रष्टाचार निवारण भ ST को 
1988 का 49 अधिनियम, 1988 को धारा 19 मं 

अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी। 

लोकपाल को धारा 20 कौ उप-धारा 

(7) के अधीन अभियोजन & लिए 

मंजूरी प्रदान करने कौ शक्ति होगी। 

(2) लोक सेवक द्वारा अपने शासकौय 

aa के निर्वहण मेँ कार्य करते 

हुए या इस निमित्त, अधिनियम के 

प्रयोजन के कथित रूप से कारित 

किसी अपराध के दोषी लोक सेवक 

के विरुद्ध उप-धारा (1) & अधीन 

अभियोजन प्रारभ नहीं किया जा सकेगा 

ओर कोई न्यायालय te कारित 

अपराध का, सिवाय लोकपाल कौ 

पूर्व मंजूरी के, Fars नहीं ले सकेगा। 

ड 25 

22. हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं 2 

23. पृष्ठ 14, पंक्ति 4 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित 

किया जाए, अर्थात्ः- 

(3) लोकपाल द्वारा इस संब॑ध में विनिर्दिष्टं किसी मामले 

के अन्वेषण के लिए नियत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के
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किसी अधिकारी को, लोकपाल कौ अनुमति के बिना, स्थानांतरित 

नहीं किया जाएगा। 

(4) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन इस निमित्त लोकपाल द्वारा 
विनिर्दिष्टं मामले के संचालन के लिए, लोकपाल कौ सहमति, 

से सरकारी अधिवक्ताओं से इतर अधिवक्ताओं का एक पैनल 

नियुक्त कर सकेगी। 

(5) केन्द्रीय सरकार इस निमित्त लोकपाल द्वारा विनिर्दिष्ट 

मामलों के प्रभावी अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस 

स्थापन के निदेशक द्वारा समय-समय पर यथा-अपेक्षित एेसी 

निधियां उपलब्ध करा सकेगी ओर उक्त निदेशक एसे अन्वेषण 
को बाबत हुए व्यय के लिए जिम्मेदार होगा।'' 

खंड 37 

24. पृष्ठ 18, पंक्ति 5 से 14 में निग्नलिखित प्रतिस्थापित 

किया जाए, अर्थात्ः- 

(2) उपधारा (4) के suse के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष 

या किसी सदस्य को, उच्चतम न्यायालय को- 

राष्ट्रपति द्वारा संसद के कम से कम एक सौ सदस्यों द्वारा 

हस्ताक्षरित याचिका पर उच्चतम न्यायालय को किए गए निर्देश 

पर, उस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार कौ गर्द किसी जांच 
पर, उसके द्वारा tat रिपोर्ट दिए जाने पर कि, यथास्थिति, 

अध्यक्ष या एसे सदस्य को कदाचार के आधार पर हटा दिया 

जाना चाहिए, राष्टृपति के आदेश द्वारा, उस आधार पर उसके 

पद् से हटाया a” 

25. पृष्ठ 18, Wat 15 A शब्द्, कोष्ठक ओर अंक 
ˆ“ उप-धारा (2) '' से पूर्वं “se संब॑ध मे सिफारिशो की प्राप्ति या 

उच्चतम न्यायालय ERI किए गए अंतरिम आदेश '` शब्द अन्तःस्थापित 

किये जाए। 

26. पृष्ठ 18, पक्ति 16 मेँ शब्दों “रिपोर्ट की प्राप्ति" से पुर्वं 
^ अतिम'' शब्द अन्तःस्थापित किया जाए। 

खंड 46 

27. पृष्ठ 21, पंक्ति 30 ओर 31 को निम्नलिखित द्वारा 
प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्; 

““स्पष्टीकरण-ईइस उप-धारा के प्रयोजन के लिए, '' सद्भावपूर्वक ' 
शब्द का अर्थं किसी. व्यक्ति द्वारा सम्यक सावधानी, सतकता 
ओर उत्तरदायित्व कौ भावना के साथ सद्भावपूर्वक विश्वास 
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करते हुए या उसके द्वारा कारित या उसके द्वारा विश्वास करने 
योग्य तथ्यं कौ गलती से कारित कृत्य होगा, जो भारतीय दंड 
संहिता कौ धारा 79 के अधीन विधि द्वारा न्यायानुमत हो।'' 

ds 63 

28. JS 24 ओर 25 में, खंड 63 के स्थान पर निम्नलिखित 
प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्ः- 

भागम 3 

लोकायुक्त कौ स्थापना 

63. प्रत्येक राज्य कतिपय लोक कृत्यकारियों के लोकायुक्त 
विरुद्ध भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों से निपटने के की स्थापना। 

लिए, राज्य विधानमडल द्वारा किसी विधि द्वारा 

स्थापित, गठित या नियत न किये जाने की स्थिति 

मे इस अधिनियम के प्रवृत्त होने कौ तारीख से एक 
ay कौ अवधि कै भीतर राज्य के लिए लोकायुक्त 
के नाम से एक निकाय कौ स्थापना करेगा।'' 

खंड 64 से 7 का विलोपन 

29. पृष्ठ 26 से 38 में, खंड 64 से 97 का लोप किया जाप्। 

अनुसूची 

30. पष्ठ 39, पंक्ति 8 मेँ अंक 2011" के स्थान पर 
“2013 '* अंक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए। 

31. पृष्ठ 39, पक्ति 20 के पश्चात् निप्नलिखित को अंतःस्थापित 
किया जाए, अर्थात्:- 

“2. धारा 4ख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित 
कौ जाएगी, अर्थात्;- 

“4ख क. (1) इसं अधिनियम के अधीन मामलों के अभियोजन 
के लिए, एक निदेशक, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव 

के रैक से अन्यून एक अधिकारी होगा, की अध्यक्षता मे एक 
अभियोजन निदेशालय होगा। 

(2) अभियोजन निदेशक, निदेशक के संपूर्णं अधीक्षण एवं 
नियत्रणाधीन, कार्य करेगा। 

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा, केन्द्रीय ward आयोग कौ 

सिफारिश पर, अभियोजने निदेशक कौ नियुक्ति कौ जाएगी। 

(4) अभियोजन निदेशक, उसकौ dara से संबंधित नियमों 

मे अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उस तारीख से
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जब वह अपना पद् धारण करता है, दो वर्षं से अन्यून अवधि 
के लिए अपने पद पर बना रहेगा।'' 

32. पृष्ठ 40, पंक्ति 16 मेँ अंक 2011" के स्थान पर 

“2013 '' प्रतिस्थापित किया जाए। 

33. पृष्ठ 40, पंक्ति 21 में अंक ‘2011 के स्थान पर 

“2013 '  प्रतिस्थापित किया जाए। 

34. पृष्ठ 40, पंक्ति 26 मे अक 2011" के स्थान पर 

9013" प्रतिस्थापित किया जाए। 

35. पृष्ठ 40, पंक्ति 30 में अंक 2011" के स्थान पर 

“12013 '' प्रतिस्थापित किया जाए। 

36. पृष्ठ 41, पक्ति 20 मेँ अंक 2011" & स्थान पर 

“2013 ` प्रतिस्थापित किया जाए। 

...( व्यवधान) 

(हिन्दी) 

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष महोदया, अभी-अभी 

कानून मत्री जी ने लोकपाल ओर लोकायुक्त बिल पर राज्य सभा 

से जो संशोधन आए हैँ, वे लोक सभा के सामने adie के 

लिए रखे है। ... (व्यवधान) 

अपराह्न 12.16 बजे 

इस समय, श्री ओले कुमार ओर कुछ अन्य सदस्य आगे 

आकर सभा-प्टल के निकट GS हो गए 

... (व्यवधान) 

अध्यक्ष जी, संसद का यह शीतकालीन सत्र 5 दिसम्बर को 

शुरू हुआ था ओर आज 18 दिसम्बर 21 13 दिन बीत गए, लेकिन 

एक दिन भी सदन की कार्यवाही नहीं चल सको] ...(व्यवधान) 

दुख ओर अचरज कौ बात यह @ कि व्यवधान प्रतिपक्ष ने पैदा 
नहीं किया, प्रमुख प्रतिपक्षी दल के सांसद चुपचाप अपनी-अपनी 

del पर 43 है, लेकिन व्यवधान पैदा कर रहे है सत्तापक्ष के 

लोग ओर उनके सहयोगी दलों के लोग। ...(व्यकधान) 13 दिन से 

इस सदन मेँ एक दिन भी कारवाई नहीं हुईं ओर लगातार वे कारवाई 

को बाधित कर रहे हैँ ओर इस बार तो सारी हदं उस समय पार 

दो गई, जब सत्ता पक्ष के सांसदों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ 

अविश्वास प्रस्ताव भी दे दिया। ...(व्यवधान) 
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अपराहन 12.17 बजे 

इस समय, श्री शैलेन कुमार ओर कुछ अन्य सदस्य 
अपने-अपने स्थान पर वापस चले गद्। 

...( व्यवधान) 

लेकिन आपको याद होगा कि सत्र के शुरू होने से पहले 

एक बैठक आपने बुलायी et यहां संसदीय कार्य मत्री बैठे हें, एक 
don उन्होंने भी बुलायी थी। दोनों dont मँ अपनी पार्टी की तरफ 
से मैने यह मांग रखी थी कि इस सत्र में हर हालत में लोकपाल 
faa आना चाहिए। ... (व्यवधान) मैने कहा था कि राज्य सभा कौ 

सिलेक्ट कमेटी ने अपनी अनुशसाएं देकर बिल राज्य सभा FT 
रखा दै। वह बिल राज्य सभा से पारित हो कर लोक सभा में आए 
ओर हम उसे पारित att qa खुशी है fe सारे व्यवधानों के 
बावजुद भी आज लोकपाल बिल आया है ओर यह सत्र इतने 
व्यवधान के बाद भी एकं यादगार सत्र हो जाएगा, यदि हम इस 

लोकपाल विल को आज पारित कर देगे। 

अपराहन 12.18 बजे 

दूस समय, श्री सानष्ुमा खुगुर बैसीमुथियारी आगे आकर 
सभा-प्टल के निकट खड हो गए 

...( व्यवधान) 

पिक्ठली बार मानसून सत्र मं भी बहुत व्यवधान आया धा, 

लेकिन आपको याद होगा कि बाद में रात के दस-दस बजे तक 

बैठकर हमने एक दिन खाद्य सुरक्षा विधेयक ओर एक दिन भूमि 
अधिग्रहण विधेयक पारित किया था। वह सत्र उसके लिए यादगार 

सत्र बन गया था। यह सत्र भी एतिहासिक सत्र हो जाएगा जब 

हम लोकपाल faa यहां से पारित करेगे। ... (व्यवधान) लेकिन मेँ 

चाहती थी कि सदन मेँ शाति हो, हम आराम से अपनी बात कह 

सके, सारा देश उसको सुने, लेकिन बह नहीं हो रहा है। अभी 
भी कारवाई बाधित हो रही है, पर मँ पांच मिनट मेँ अपनी बात 

जरूर कहना चाहूगी कि 27 दिसम्बर 2011 को जब यह fact लोक 
am A आया था तो उस पर बोलते हुए मैने क्या कहा TM. 

.. (व्यवधान) मैने कहा था कि “*देश बहुत उत्सुकता से यह प्रतिक्षा 

कर रहा था कि शीतकालीन सत्र मँ सरकार एक बिल लेकर 

आएगी, जिस बिल मे से एक सशक्त ओर प्रभावी लोकपाल 

निकलेगा जो भ्रष्टाचार पर करारी चोट करेगा ओर लोगों को 

भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएगा। लेकिन Gat खेद के साथ कहना पड़ता 

है कि जो विल सरकार लेकर आयी है, उसमे इतनी त्रुदियां है, 
इतनी खामियां है कि उसने हम सब की उम्मीदों पर पानी फर 
दिया है।'' ... (व्यवधान) मैने अध्यक्ष जी उस दिन उस बिल के
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बारे मे कहा धा कि ‘ae बिल संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधान 
का उल्लंघन करता है। ... (व्यवधान) यह बिल एक कमजोर ओर 

सरकारी लोकपाल पैदा करता है, यह बिल अनेकानेक विकृतियों 
ओर विसंगतियों से भरा हुआ है ओर यह बिल इस सदन मे बनी 
हुई सेन्स कौ अनदेखी करता है।'' मैने यह उस बिल के बारे मं 

कहा था। उस बिल पर बोलते हुए अत मेँ मैने कहा था “हमने 

चाहा था कि सरकार शीतकालीन सत्र में बिल लाए, उस दिन सेस 

ओंफ दि asa भी आई थी। लेकिन हमने चाहा था कि वह एेसा 

बिल लाए्। ..(व्यकवधान) ये नहीं चाहा था कि एसा बिल आए 

कि वर्तमान सिस्टम को भी ध्वस्त कर दे। ...(व्यवधान) जो आज 

तंत्र खडा है, उसको भी यह विल विनाश कर रहादहै। उसे भी 
ध्वस्त कर रहा है। ... (व्यवधान) ह्मे यह ध्वस्त करने वाला बिल 

नहीं चाहिए्। ... (व्यवधान) हमें देश मे एक प्रभावी ओर सशक्त 

लोकपाल जो भ्रष्टाचार पर करारी चोर करे, वह बिल चाहिए। . 

.. (व्यवधान) आपे दो महीने ओर लगा लो, वापस इसे een 

कमेटी के पास भेज दो, लेकिन एक tor बिल लेकर सरकार आए 

जो देश कौ sient को पूरा कर सके, जो हमारी satel पर 
खरा उतरे।'' ...८व्यवधान) 

अध्यक्ष जी, उस दिन हमारी बात नहीं मानी गई थी। हमने 

बिल पारित कर दिया था लेकिन मुञ्चे खुशी है कि जो काम लोक 
सभा नहीं कर पाई, वह काम राज्य सभाने करने का काम किया। 

... (व्यवधान) जब fat यहां से राज्य सभा में गया, तो वहां के 

सदस्यों ने हमारी इस बात का सं्ञान लिया कि वह बिल एक 

सरकारी लोकपाल ला रहा धा, वह बिल एक कमजोर किलि था 

ओर सशक्त लोकपाल लाने के लिए उन्होने बिल को सिलेक्ट 

कमेटी के पास भेज fea ...८व्यकवधान) 

मँ राज्य सभा के उन सांसदों को ओर वहां कौ सिलेक्ट कमेटी 
के अध्यक्ष का आभार प्रकट करती हूं fe बहुत विस्तृत चर्चा 

करके, बहुत अच्छी अनुशंसाएं, 15 सिफारिश उस बिल A देकर 
उस बिल को राज्य सभा को दिया लेकिन WA यह कहते हुए दुख 

है कि एक वर्षं पहले राज्य सभां कौ सिलेक्ट कमेरी ने वह बिल 
राज्य सभा मेँ पेश कर दिया था लेकिन सरकार ने इसको ठंडे बस्ते 

मे डाल दिया। एक साल तक सरकार बेदी रही। वह बिल लेकर 

नहीं आई। ... (व्यवधान) इस बार जब हमने दोनों बेठकों मेँ कहा 

कि यह बिल आना चाहिए तो सरकार पर दबाव बना ओर कल 

वह बिल राज्य सभा में लेकर आए। qa इस बात कौ भी खुशी 

है कि 15 अनुशंसाओं मे से 13 अनुशंसाएं सरकार ने मानी थी। 
... (व्यवधान) दो नहीं मानी थीं ओर वो दोनों अनुशंसाएं इतनी 
महत्वपूर्ण थीं कि अगर वे नहीं मानी जातीं तो फिर लोकपाल 

प्रभावी नहीं हो सकता al लेकिन कल चर्चा के बाद मत्री जी 

ने वे दोनों अनुशंसाएं मान लीं। .-(व्यवधान) एक अनुशसा यह 
धी कि सीबीआई जिसको अब हम लोकपाल के नीचे कर रहे है, 
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इन्होंने यह कहा था कि अगर जांच अधिकारी को जांच के दौरान 
सरकार चाहे तो बदल सकती 21 हम चाहते थे कि बदलने के 
लिए लोकपाल कौ पूर्वं अनुमति afew कल सरकार ने यह मान 

लिया कि अगर जांच अधिकारी को ata के दौरान बदलना है 
तो लोकपाल कौ पूर्वं अनुमति चाहिए्। दूसरी अनुशंसा जो सरकार 

नहीं मान रही थी, वह यह थी कि अगर कहीं रेड करनी है, अगर 
किसी व्यक्ति को रगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकडना है तो उसे 

पूर्व नोटिस की जरूरत नहीं है। कल चर्चा के बाद यह भी सरकार 
ने मान fea इसलिए अब एक सशक्त लोकपाल वहां से बनकर 

आया 21 ये जितने संशोधन आज मंत्री जीने यहां रखे रहै, वे 

लोक सभा से पारित होने के बाद एक सशक्त ओर प्रभावी 

लोकपाल देश को मिलेगा। इसके लिए में इनका समर्थन करती 

Zl 

अपरान 12.22 बजे 

इस समय श्र aren ge बैखीमुधियारी अपने 
स्थान प्रर वापस चले गए 

लेकिन एक प्रश्न ओर यहां पर खडा हुआ है। ...( व्यवधान) 
कल से इस बिल को पारित करने के लिए श्रेय कौ होड लग 

गई है। इसका श्रेय कौन ले? कभी सरकार श्रेय लेना चाहती है, 
कभी अपने काग्रेस के उपाध्यक्ष को यह श्रेय देना चाहती है। . 

.. (व्यवधान) लेकिन मेँ आज यहां ae होकर इस संसद के फर्श 

पर यह कहना चाहती हूं कि यदि व्यक्ति के नाते कोई एक व्यक्ति 

इस लोकपाल के श्रेय का अधिकारी है तो वह qe व्यक्ति है 
जो बार-बार अनशन करके इस देश कौ आत्पा को ज्ञकड्चोरता है 
ओर आज भी भूखा रहकर हम सबको AH रहा है। उसके 
बाद अगर कोई श्रेय का अधिकारी है तो वह इस देश कौ जनता 

है जिसने हम सब पर दबाव बनाया है। इसलिए इस श्रेय कौ व्यर्थं 

होड में न wl हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे है ओर 
जनभावना का सम्मान करते हुए हम इन तमाम संशोधनं को पारित 
at जो राज्य सभाने वहां से भेजे है ओर उससे इस लोकपाल 
को सशक्त बनाने का काम किया 21 ... (व्यवधान) जो काम लोक 

सभा से अधूरा रह गया था, वह राज्य सभा नै कर दिखाया ओर 
आज तमाम संशोधन जो मत्री जीने पेश किये है, मैं अपनी ओर 

से ओर अपनी पाटी की ओर से उनका पुरजोर समर्थन करती aI 

[ अनुकाद। 

श्री राहुल गाधी ( अमेठी ): अध्यक्ष महोदया, मैं राज्य सभा 
के अपने सहयोगियोँ को उनके द्वारा कल लोकपाल विधेयक पारित 
करने के लिए बधाई देता हू श्रीमती इदिरा गांधी कौ सरकार द्वारा 

45 वर्षं पूर्वं 1968 मे पहली बार लोकपाल विधेयक पुरःस्थापित 
किया गया था तथा हमारे पूर्वं सांसद इसे पारित करने मेँ असमर्थं
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रहे। आज, हमें इसे पारित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। 

लोकपाल विधेयक अधिनियमित करके हमें इतिहास रचने का अवसर 

प्राप्त हुआ है। मै सभी दलों से निवेदन करता हूं कि वे एक साथ 
आकर सर्वसम्मति से लोकपाल ओर लोकायुक्त विधेयक पारित wt 

अध्यक्ष महोदया, सूचना का अधिकार 2009 यूपीए सरकार का 

देश मेँ भ्रष्टाचार पर पहला ओर अति महत्वपूर्णं हमला था। 
लोकपाल कौ स्थापना भ्रष्टाचार के विरुद्ध लडाई को सुदृढ करने 

ओर लोक अधिकारियों कौ जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित 

करने के लिए आवश्यक है। परंतु महोदया, केवल लोकपाल 

विधेयक पारित करना ही भ्रष्टाचार से aed के लिए arn नहीं 

है। हमे इस देश मे एक व्यापक भ्रष्टाचार मुक्त संहिता की 
आवश्यकता Vl Fi सरकार ने एक सशक्त भ्रष्टाचार रोधी ढांचा 

विकसित किया है जिसमे आठ नए केन्द्रीय विधान शामिल Zi 
लोकपाल विधेयक के पारित होने के sage भी चार विधेयक लोक 

सभा ओर दो विधेयक राज्य सभा मे अभी भी लंबित है। 

अध्यक्ष महोदया, मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमारी 

लडाई के अधूरे कार्य को पुरा करना हमारा ही दायित्व है। मेरा 

मानना है कि पन्द्रहवीं लोक सभा कौ अवधि समाप्त होने से पूर्व 
सभी छह लंबित भ्रष्टाचार रोधी विधेयकं पर विचार करना ओर 

अधिनियमित करना पंद्रहवी लोक सभा का उत्तरदायित्व है! मै उन 
सभी छह विधेयकं के नाम बताना चाहूंगा : भ्रष्टाचार निवारण 

(संशोधन) विधेयक, 2013; राइट टू सिटीजन फार ZEN बांड 

` डिलिवरी sie गुडस एंड सर्विसेज we रिडरेसल ओंफ देअर 

गरेवसिस बिल, 2011; लोक उपापन विधेयक, 2012; बिल टू wa 

Tie ब्राइबरी एज रिक्वाई अंडर द आररिकल 16 ओंफ युएनसीएसी; 

ज्यूडिशियल eed एंड एकाउंटिबिलिरी बिल, 2010; सूचना प्रपाता 
संरक्षण विधेयक, 20111 

ये सभी विधेयक हैँ जिन्हे हमे पारित करना है! यदि आवश्यकता 

हो तो अध्यक्ष महोदया क्या दन विधेयकं को पारित करने के लिए 

सदन के सत्र को बढाया जा सकता है ओर इस देश को भ्रष्टाचार 

से लेडने के लिए एक ढांचा प्रदान किया जा सकता है? यह केवल 

एक विधेयक के बारे मँ नहीं है यह इससे संबंधित ad के बारे 
मे है ओर ef इस देश को यह ढांचा प्रदान करना Zi 

अध्यक्ष महोदयाः वे सदस्य जो अपने लिखित भाषण रखना 

चाहते हे, कृपया अपने भाषण सभा-पटल पर सौप दे। श्री मुलायम 

सिंह याद्व। 

...( व्यवधान) 
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( हिन्दी] 

श्री मुलायम सिंह यादव ( मैनपुरी ): माननीय अध्यक्ष महोदया, 

मै लोकपाल बिल का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ gl यह 
बिल इतना खतरनाक है कि पूरे देश को चौपर कर दिया जाएगा। 
इतना भय हो जाएगा कि aH तक कोई दस्तखतं नहीं करेगा। 

कोई भी अधिकारी कहीं दस्तखत नहीं करेगा। ... (व्यवधान) देश 
मे एक गंभीर स्थिति पैदा हो जाएगी क्योकि सबको डर लगा रहेगा 

कि अगर हमने दस्तखत कर दिए ओर लोकपाल के कारण जांच 

हो गर्ह तो दरोगा जाच atm ...(व्यवधान) कितनी गभीर ओर 

खतरनाक स्थिति हो जाएगी। मुञ्चे पता नहीं है कि बीजेपी ओर 
काग्रेस को क्या हो गया है? इनसे उम्मीद है कि जिम्मेदारी के 
साथ देश को चलाएगे। ...८व्यकधान) प्रधानमंत्री को दरोगा GST? ` 

प्रधानमंत्री कौ जांच दरोगा करेगा? हम लोग दरोगा का दरवाजा 

gegen मुञ्चे लगता है कि ये दोनों ईमानदार दै ओर बाकी 
सब ash वैठे है। ... (व्यवधान) केवल बीजेपी ओर काग्रेस 
ईमानदार हैँ ओर बाकी सब बेहेमान हैँ, क्या ये लोग यह साबित 
कर रहे हँ? ... (व्यवधान) आप जरा सोचिए्। आडवाणी साहब, 
आप सोचिषए। ...(व्यवधान) सुषमा जी को छोदिए, आप तो सोचिए 

कि देश को कहांलेजारहे ZI आपने देश के लिए इतने गंभीर 

सवाल उठाए हैँ। बंटवारे से लेकर अब तक पूरे देश को WM 

Zl आडवाणी जी, आप इस बिल के खिलाफ बोलिए। ...८व्यवधान) 
यह विल खतरनाक है। आपको लगता है यह बिल आसमान पर 

देश को ले जाएगा, आप ले जाकर डुबो दोगे। मै व्यावहारिक दृष्टि 
से कह रहा हू कि देश में कोई कर्मचारी डर कौ वजह से काम 
नहीं करेगा कि वह फंस जाएगा। 

सोनिया जी, आप व्यावहारिक दृष्टि से सोचिए। कोई भी क्लकं 
दस्तखत नहीं करेगा। कोई काम नहीं होगा, देश ये गंभीर अराजकता 

dent, देश में कोई काम होगा ही नहीं, प्रधान मंत्री को दरोगा 
पूछेगा, यह हालत होगी। इसलिए हम इसे नहीं चाहते fi यह क्या 

है कि हम लोगों की दस साल पीछे की जांच होगी। इसके पीछे 
जाने fran दिमाग है, किसी नौकरशाह का दिमाग है। राजनीतिक 

दिमाग कभी नहीं कह सकता कि दस साल पीठे कौ जांच हो। 
हम लोगों कौ दस साल de कौ जांच होगी। हम लोग जो 

जनप्रतिनिधि है, जो लाखों लोगों से बोर लेकर आते हैँ ओर तब 
इस लोक aa A जा पाते है ओर एक दरोगा आकर हमारे ts 
पडेगा। लोकतंत्र मेँ जनप्रतिनिधि सर्वोच्च होता है, आप यह भूल 
गये कि जनप्रतिनिधि लोकतंत्र मे सर्वोच्च होता है! उस सर्वोच्च 
जनप्रतिनिधि के पीछे आप यह लगाये जा रहे Zl इसका मतलब 

हम सब लोग बेदमान वेदे रै। ये साबित कर रहे है कि हम सब 
am बेइमान है, इसलिए हम लोगों at भी जच होनी चाहिए] 

जांच कौन रोक रहा है ओर जांचे हुई है, क्या aed को सजा 
नहीं मिली है, क्या विधायकों को सजा नहीं मिली है। वर्तमान
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कानून गम्भीर है, उसके चलते सबको सजाएं मिली है। विधायकों 
को भी सजा मिली दै, सांसदों को भी सजा मिली है, फिर इसकी 

जरूरत क्या पड गई। क्या यह दिखाने के लिए ti दोनों दलों में 

ह्मे इस दल से उम्मीद थी कि यह तो ter करेगे, लेकिन विपक्षी 

दल सरकार का ta पिछलग्गू बन गया, पता नहीं इनका क्या 
स्वार्थ है। यह तो आप ही बता सकते हैँ कि क्या स्वार्थं है। आप 

लोग मनमानी करेगे, लेकिन ये इनके पीक्ते-पीषछे लगे फिर रहे है, 

पता नहीं क्यों लगे eu ti यह विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे 
है, हम लोगों कौ राय भी adi a रहे है oh ये सब यहां बैठे 

है, जाने इन्हें क्या हो गया है। ये इतने डरपोक है, पता नहीं अपने 

नेता से बात नहीं करते ST) क्या आपका रिकर He जायेगा, टिकर 

मैदे gm टिकट की कौन सी बडी बात है। 

अध्यक्ष महोदया, मै आपसे कह रहा हू कि आप इस गंभीरता 

a लीजिए्। मै आपको बता रहा हू, यह मेने कल कहा था कि 
इंस्पेक्टर प्रधान मत्री जी से ss जायेगा, se बुलायेगा, आप यहां 
आकर सफाई दीजिए, सबूत दीजिए। इसलिए मै आपसे कहना 

चाहता हू कि अब भी समय है। मेस विशेषकर सोनिया जी से 
आग्रह है, सोनिया जी, आप सुनिये, मेरा आपसे आग्रह है, आप 
इसे विदा करिये। मै आज बता रहा हूं कि यह देश के इतिहास 
मे एक कलंक के रूप मे लिखा जायेगा, यह काले अक्षरों में 

लिखा जायेगा। क्या एेसा कानून बनेगा, इसकी जरूरत क्या पड 
Tel वर्तमान कानून कितना कड़ा है। उसके तहत फांसी दौ जा 

रही है, सजा दौ जा रही है, राजनैतिक लोग जेल भी जा रहे 
है, सब पर मुकदमे चल रहे है। ये किस बात के लिए है, क्या 
आप इनको बात मानोगे। यह पुरे देश के बंटवारे के लिए काम 
कर रहे है, गलत काम कर रहे है। आप इनका विरोध क्यों नहीं 
कर रहे है, गुलाम बने क्यों बैठे रै, गुगे बने क्यों बैठे है? क्या 
ये कोई परमात्मा या देवता 21 आप अपनी बात करिये। इसलिए 
माननीय अध्यक्ष महोदया मै कह रहादहूं कि आप ही मदद कर 
सकती हैँ, आप लोकपाल बिल को वापस लीजिए, वरना देश में 

अराजकता पैदा हो जायेगी, कोई डर कम वजह से कलम नही 
चलायेगा कि हम wet ओर जनता परेशान होगी, कोई काम नहीं 

होगा, न विकास होगा, न आगे फाल arth यह स्थिति देश 
के सामने आयेगी। इसलिए आप लोग विचार कौजिए ओर विचार 
करके सर्वदलीय बैठक बुलाकर सबकी बात सुन लीजिए ओर दोबारा 

यही बिल ced! एक बार हम सब लोगों से मिलकर बातचीत 

करिये ओर बातचीत करने के बाद आप अगे wa 4 ले आना 
ओर अगर महत्वपूर्ण gaa लगे तो वह मान लेना। इसलिए मेँ 
चाहता & कि आप आजे इसे वापस लीजिए, यह मेरा आपसे 

निवेदन है। ... (व्यवधान) 

इस विल के खिलाफ गंभीर रुख लेते हुए हम सदन का 
बहिष्कार करते ZI 
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अपराहन 12.34 बजे 

इस सयमय श्री मुलायम सिह यादव ओर कुछ अन्य 
सदस्य सभा-भवन सं बाहर चले TW! 

अध्यक्च महोदयाः श्री दारा सिंह चौहान, आप बोलिये। 

श्री दारा सिंह चौहान (ant): माननीय अध्यक्ष महोदया, 
आज हम उस लोकपाल बिल पर बोल रहे है, जिसको लोक सभा 
ने पास किया, फिर राज्य सभा कौ सिलेक्ट कमेटी से आया, उसके 

are फिर रज्य सभा से तमाम संशोधनं के बाद पास होकर आया, 

मैं was हूं कि इस पर इस लोक सभा मेँ केवल मुहर लगानी 
बाकौ है, sam लिए आज हम as हुए है। मै समञ्चता हूं कि 
इस पर बहुत विस्तार से बहस कौ कोई गुंजाईश नहीं है। लेकिन 

जिस तरीके से लोकपाल बिल पर यह चर्चा हो रही है, to लगता 

@ कि इसके पहले क्राहम ओर करष्शन से लने के लिए कोई 

कानून नहीं था। मने पहले भी कहा था कि बाबा साहब डो. भीम 
राव अबेडकर साहब ने जब संविधान का दस्तावेज हमें सौपा था, 

तभी उन्होने कहा था कि नीति चाहे जितनी भी बद्धिया हो, अगर 

उसको लागू करने वाले की नीयत ठीक नहीं है तो चाहे कितना 
भी बदिया कानून हम बना दं, उसका कोई अर्थं नहीं रहता 21 
मँ आज भी कहता हूं कि संविधान में एसे प्रावधान है जिससे बहुत 

सारे करष्णन ओर क्राम को हम रोक सकते है। aed हमारी 

नीयत ठीक हो ओर इच्छाशक्ति हो। केवल आर्थिक भ्रष्टाचार को 

लेकर के देश मे जो माहौल खडा किया गया कि शायद देश के 

लोग सवाल करना चाहते है, मेँ तो स्पष्ट रूप से कहना चाहता 
हू कि आज पूरे देश मे एसे तमाम लोग हैँ, जो इसे जानते होगे। 
बाकी जो गरीब आदमी है, वह तो मंहगाई की मार से परेशान 

हे, भूखे te सोने के लिए मजबूर हे। आज मंहगाई से पूरे देश 
के किसान ओर नौजवान परेशान gl वह बेचारा तो लोकपाल को 
नहीं समञ्ञ पा रहा है। उसको ta लगता है कि लोकपाल से 

हमारी मंहगाई रुकेगी ओर हमें रोजगार मिलेगा। ...(व्यकधान) 

अध्यक्ष महोदया, मैं तो कहता हू कि अगर समूल भ्रष्टाचार 
नष्ट करने की बात है, तो कर तरह के भ्रष्टाचार है। भाषायी 
भ्रष्टाचार हो या सामाजिक भ्रष्टाचार हो, मँ दावे से कहना चाहता 
ह् कि अगर इच्छाशक्ति नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है। आज 

अगर कानून का कानून से राज चलाया जाए तो भ्रष्टाचार समाप्त 

हो सकता है। मै तो बधाई ST खास करके सरकार पक्ष कौ तरफ 
से, आज जो wae बडी चीज (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः दारा सिंह जी, अब अपनी बात समाप्त 

कीजिए्। बहुत दिस्टर्बेस हौ रहा है। जल्दी समाप्त कौजिए। 

-.-(सव्यकवधान)
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श्री दारा सिंह चौहान: मैडम स्पीकर, में केवल दो मिनट 
ओर dm अगर नीयत सही है, केवल श्रेय लेने कौ जो होड मची 

हुई दै, भे समलता हूं कि यह भी एक भ्रष्टाचार है। श्रेय लेने 
की होड में हमारी पार्टी को सूचना तक नहीं दी ae मँ अपनी 
नेता बहन कुमारी मायावती जी को बधाई am, जिन्होने सूचना न 

देने के बाद भी प्रेस के माध्यम से पूरे देश में संदेश दिया कि 
बहुजन समाज wel इस देश में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए 

लोकपाल के पक्ष मे है] ...(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः दारा सिंह जी, अव समाप्त alfa इतनी 

लंबी बात कहने का अभी वातावरण नहीं है। जल्दी समाप्त alfa 

श्री शरद यादव जी बोलिप्। 

...(व्यतक्षान) 

श्री दारा सिंह diem: मैडम स्पीकर, सिर्फ एक मिनट ओर 

कहना चाहता ह्। मै बधार देना चाहता हूं माननीय कानून मंत्री 

या सिलेक्ट कमेटी के जो भी चेयरमैन रहे कि आपने इसमे जो 

सर्च कमेरी है, जिसमे आपने एससी, एसटी, ओबीसी ओर माइनोरिटी 

को शामिल किया है। लेकिन क्या आपने उधर देखा है, जो 

सामाजिक भ्रष्टाचार आजादी से लेकर अब तक होते रहे है? . 

.. (व्यवधान) 

अध्यक्च महोदयाः दारा सिंह जी, संक्षेप मे afer आप देख 

रहे है कि अभी वातावरण to नीं है कि लंबा भाषण दिया ae 

श्री दारा सिंह चौहानः सरकारी नौकरियों से लेकर सुप्रीम 

कोर्ट तक ओर हर जगह जो भ्रष्टाचार होता रहा है, क्या आपने 
उस तरफ कभी ध्यान दिया है? स्पीकर मैडम, इसलिए मै आपके 

माध्यम से संज्ञान में लाना चाहता = कि अगर आप चाहते हैँ 
कि भ्रष्टाचार खत्म हो तो श्रेय लेने कौ होड खत्म होनी चाहिए 

ओर हमारी जो कानून है, उसका ईमानदारी से पालन होना चाहिर्। 

हम अपनी पार्टी कौ तरफ से निश्चित रूप से इस लोकपाल बिल 

के समर्थन में अपनी बात कह रहे है। ... (व्यवधान) 

श्री शरद यादव ( मधेपुरा ): अध्यक्ष महोदया, मै इस बिल 
के समर्थन मेँ खडा Ea El ...(व्यवधान,) लेकिन इस बिल मे, 

जो राज्य सभा से संशोधन करने के लिए wa है, मेँ मानता 

हूं कि यह ...(व्यवधान) आप यह क्या कर रहे 2? ... (व्यवधान) 
माननीय सदस्य आप यह क्या कर रहे है? ... (व्यवधान) अध्यक्ष 
महोदया as दिखाई नहीं दे रही है। ... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः शरद यादव जी, आप बोलिप्। 
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श्री शरद यादवः माननीय सदस्य, आप कहां खड हे? .. 

. (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः आप बोलिए्। हमें आवाज आ रही Zl 

...(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः माइक मे आ रहा है, आप atau 

was (व्यवधान) 

श्री रद यादवः महोदया, एक बात तो पक्की है कि इस 

देश के लोकतंत्र मेँ लोगो ने यह सारा सदन चुना 21 ... (व्यवधान) 
यह चुने हुए सदस्यों का सदन है। ...(व्यवधान) लेकिन इस 
लोकपाल के आने के बाद ...(व्यवधान) जो थोदा-बहुत काम देश 

मेहो रहा था ...(व्यवधान) ओर जितने भी भ्रष्टाचार के केस हे, 

वे किसी दूसरे आदमी ने नहीं किए, यही सदन है जिसने भ्रष्टाचार 
के मामले को उटाकर कई भ्रष्टाचारियों को अंदर करने का काम 

किया है। ...(व्यवधान) आप इस सदन से बाहर एक पेसी संस्था 

खडी कर रहे है। ...८व्यवधान) मै इसे नहीं मानता ZL... 
(व्यवधान) मेँ wen मिनिस्टर का विरोध करता रहा हूं .. 

(व्यवधान) लेकिन प्राइम मिनिस्टर की संस्था को भी उनके हाथ 

मे दे दिया। ...८व्यकधान;) दुनिया में कोई प्रधानमंत्री यानी किसी 

दूसरी संस्था, ae पार्लियामेट के लिए एकाउटेबल हे, लेकिन आपने 
उसे इस पार्लियामेट के बाहर, मेरे पास लोकपाल बनाने वाले लोग 

आए थे, मैने कहा कि इसको निकालो। ...(व्यवधान) यह देश एेसी 

स्थिति में है कि wen मिनिस्टर को उसमें मत रखो, लेकिन इन्होंने 

उसमे रख दिया। ...(व्यकधान) प्राइम मिनिस्टर रख दिया तो उसकी 

एकाउटेबिलिरी इस हाउस से नही, कोई दूसरी जगह से हो जायेगी। 

... (व्यवधान) आप एक बात पक्कौ जान लीजिए कि वर्षं 1991 

से यह जो परिवर्तन आया हे, उसने राजनैतिक रूप से चुने हुए 

आदमियों को इस तरह निकम्मा ओर पंगु बना दिया है कि कोई 

काम नहीं होता है। ... (व्यवधान) अब थोडा-बहुत जो काम हो 

रहा धा, वह काम भी, आप जान लेना, इस गरीब देश मेँ आप 

इतनी बडी संस्था खडी कर रहे हो ...(व्यवधान,) सूबों मे लोगों 

को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं हे। ...( व्यवधान) 

अध्यक्ष म्रहोदयाः शरद यादव जी, अब आप समाप्त कीञप्। 

..- (व्यवधान) 

श्री शरद यादवः यहां दिल्ली में कु लोग खड हो जाते 

है। ... (व्यवधान)
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अध्यक्च महोदयाः tal स्थिति में काम नहीं कर सकते ZI 

„.. (व्यवधान) 

श्री शरद यादवः आप लोग धडाधड एक के बाद एक इस 

देश मे एसे कानून बना रहे है कि लोगों के द्वारा चुने हए लोगों 
का He मतलब नहीं होगा। ...(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः धन्यवाद। अब आप as जाइये। 

... (व्यवधान) 

श्री शारद यादवः आपने निगरानी समिति बनायी है।.. (व्यवधान) 

(अनृकाद] 

अध्यक्ष महोदयाः वे सभी माननीय सदस्यगण, fare अपने 

नाम दिए हैँ, कृपया अपने लिखित भाषण सभा पटल पर भेज I 

( हिन्दी ] 

...(व्यवधान) 

श्री शरद यादवः निगरानी समिति जिलों में है, लेकिन उसके 

हाथ मे किसी आदमी को सजा देने का अधिकार नहीं 2... 

(व्यवधान) लोकपाल को सव खजा देने का अधिकार दे रहे ZI 

... (व्यवधान) 

(अनृकाद्। 

अध्यक्ष महोदयाः कृपया अपने लिखित भाषण सभा परल पर 

भेज दे। हम इस प्रकार सभा की कार्यवाही नहीं चला सकते। 

( हिन्दी) 

...( व्यवधान) 

श्री शरद यादवः मै इसमे एक बात कहना चाहता हू कि 
आपने दस्मे गलत आरोप लगाने वाले पर एक साल की सजा 

का जो प्रावधान किया है, वह एक अच्छा प्रावधान है। 
... (व्यवधान) मै आपसे यही विनती करना चाहता हू कि आज 

आप एसा काम कर रहे हो कि आपको फिर सोचना पडेगा। . 

.. (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः शरद यादव जी, अबं आप समाप्त कौजिए। 

... ( व्यवधान) 
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श्री शरद यादवः आज आप एेसा काम कर रहे हो जो इस 

देश को, मै नहीं मानता कि बहुत अच्छे रास्ते पर ले जा रहे 

हो। ... व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः शरद यादव जी, अब आप समाप्त कौलिए। 

..- ( FFA) 

श्री शरद यादवः भ्रष्टाचार के बारे मै मै कहना चाहता = 

कि महात्मा बुद्ध जी नै कहा कि समाज अच्छा होगा तो व्यक्ति 

अच्छा होगा। (IIA) आप सबको एक समान नहीं बनाना 

ded! ... (व्यवधान) उसकी विषमता पर आप नहीं बोलना चाहते। 

... (व्यवधान) देश मेँ जो सभ्यता है. वह व्यक्ति-व्यक्ति को कंसे 

भ्रष्ट बनाती है, इन बुनियादी सवालों पर बहस किये बगैर आप 

इस सदन में इसको पास कर रहे हो। ... (व्यवधान) मेँ नहीं चाहता 

कि मँ आपके काम में रुकावट sq, मै दुख के साथ इसका 

समर्थन जरूर कर रहा हूं ...(व्यवधान) लेकिन मेरी शंका है कि 

भ्रष्टाचार इस रास्ते से नहीं मिरेगा। ...(व्यकधान) इस रास्ते लोकतंत्र 

तबाह होगा। ...( व्यवधान) 

भ््री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्वं): आज लोकपाल 

faa संशोधनं के साथ, जिसे राज्य सभा ने पारित किया है. उसे 
मँ हदय से समर्थन देता el लोकपाल कौ मांग जब देश में श्री 

अनना जी के नेतृत्व मे कौ गई थी तब मैने अहमदाबाद मे इस 

बिल का समर्थन किया था। आज देश की जनता का भ्रष्टाचार 

को दूर करने का संकल्प सदन मेँ पूराहोने जा रहा है। मै बहुत 

खुश ह् 

म फिर एक बार इस लोकपाल बिल को समर्थन देता zl 

[ अनुवाद] 

“st प्रेमदास राय (सिक्किम); म अपने दल, सिक्किम 

डेमोक्रेरिक प्रर पार्टी ओर अपने प्रिय नेता श्री पवन चामलिंग कौ 

ओर से राज्य सभा द्वारा यथा संशोधित लोकपाल विधेयक को पारित 

करने का समर्थन करने के लिए खडा हुआ Zl 

यह एक एतिहासिक दिन है। मै यह aman हू कि इसके 

पश्चात् इसके प्रावधानों के संबंध में आगे ओर चर्चा होगी। हम 

इसमें संशोधन जारी रख सकते है। तथापि, यह सार्वजनिक जीवन 

को स्वच्छ करने के युग को ओर आगे ले जाएगा। 

*“भाषण सभा पटल पर रखा गया।
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निःसन्देह यह एक संपूर्णं विधेयक नहीं है। यह पहले से ही 

लचर संस्थागत ad को कुछ हद तक सुधारने मेँ सहायक हो 

सकता है। परन्तु अभी इसमें ओर गति लाने की आवश्यकता 2 
इसलिए हमे इसे अभी करना होगा। 

अतः इन्हीं शब्दों के साध, मै, पद्रहवी लोक सभा के इस 

एतिहासिक विधेयक का पूर्णं समर्थन करता zl 

( हिन्दी) 

*श्री अर्जुन राम मेघवाल (८ बीकानेर );: मै लोकपाल बिल 
के बारे मेँ निम्नाकित yea द् रहा हू। कृपया ले करने की अनुमति 

प्रदान करः 

^“ भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का एक महत्वपूर्ण विधेयक तब 

सार्थक होगा जब इसको क्रियान्विति कौ रिपोर्ट हर छः माहे के 

अंतराल में संसद् मेँ आने कौ व्यवस्था हो। संसद् इस पर विस्तृत 

चर्चा कर लोकपाल को प्रभावी बनाने का प्रयास हो। संसद की 

चर्चा के अनुसार आवश्यक संशोधन हो तभी भ्रष्टाचार पर aH 

लग सकेगा।'' क्रियान्विति पर पूरा जोर wi भ्रष्टाचार को मिटाने 

का लोकपाल सशक्त माध्यम क्रियान्विति पर ही निर्भर atm 

*श्री पन्ना लाल पुनिया ( बाराबंकी ): लोकपाल बिल राज्य 

सभा से पास होकर आया है तथा इसे लोक सभा में सर्वसम्मति 
से पास किया जाना afew जो संशोधन राज्य सभा कौ ada 

कमेरी ने प्रस्तावित किये थे, वे सभी स्वीकार कर लिये गये है 

ओर वर्तमान स्वरूप में लोकपाल वास्तव मे सशक्त होगा, निष्पक्ष 

होगा ओर यह सर्व अधिकार सम्पन है। भ्रष्टाचार को रोकने तथा 

भ्रष्टाचारी लोकं सेवकं को सजा दिलाने A यह लोकपाल सक्षम 

होगा। सीबीआई को लोकपाल के अधीन किया गया है, इससे 

भ्रष्टाचार के मामलों A निष्पक्षता से जाच होगी। लोकपाल संगठन 

में नियुक्ति का प्रावधान ta है, जिससे केवल योग्य व्यक्ति ही 
जगह पाएगे। समाजवादी पार्ट को छोडकर बाकी सभी दलों ने 

इसका समर्थन किया है। यह सही faa है ओर पुरानी मांगों कौ 
इससे पूर्ति हो रही 21 मै सभी दलो को भी इस मौके पर बधाई 
देता dl मे इस बिल का समर्थन करता zi 

[ अनुकाद। 

*श्री आर. भ्रुवनारायण ( चामराजनगर ): लोकपाल विधेयक 

संप्रग सरकार कौ देन है ओर हमारे राष्ट के इतिहास मे एक ओर 

*"भाषण सभा पटल पर रखा गया। 
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बड़ी उपलब्धि है। हमारी सप्रग- ओर संप्रा कौ सरकारे सदैव 

इस महान US के आम आदमी के साथ खडी होती 21 पूरे विश्व 

में केवल हमारी सरकार ही एक tat सरकार है जो कि इस देश 

के आम आदमी के पक्ष मै एसे कानून लाती है जिनसे वह (1) 
सूचना का अधिकार, (2) रोजगार का अधिकार, (3) शिक्षा का 

अधिकार, ओर (4) खाद्य सुरक्षा का अधिकार संबंधी कानूनी 

अधिकार प्राप्त करने मँ सक्षम होता है। जब इस लोकपाल विधेयक 

के माध्यम से हमारी सरकार इस देश के आम आमदी को 

“ger ओर अत्याचारों के विरुद्ध न्याय का अधिकार" दिलाने 

का वादा कर रही है। 

यह लोकपाल विधेयक आम आदमी को न केवल अत्याचार 

के विरुद्ध ast का कानूनी अधिकार देता है। बल्कि सरकार को 

हमारे समाज के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार से लडने मे समर्थं भी बनाता 
हे। इस विधेयक के माध्यम से, सरकार आम आदमी के द्वार तक 

wea रही है ओर उसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने मे सक्षम भी 
बना रही है। 

कद्र सरकार की किन्हीं ओर परियोजनाओं/योजनाओं आदि कौ 
सफलता/उनका चलते रहना उनके प्रभावी Hara पर निर्भर 

होता है ओर इस लक्ष्य को केवल सत्यनिष्ठ भ्रष्टाचार-मुक्त 

कार्यपालिका प्रणाली हारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इस महान 

Te के आम आदमी को प्रसन्नता ओर गर्वे कौ अनुभूति केवल 
तभी होगी जब saat आवश्यकताओं की पूर्तिं भ्रष्टाचार मुक्त 
व्यवस्था में होगी। 

संप्रग सरकार लोकपाल विधेयक पुनःस्थापित करके भ्रष्टाचार 
के विरुद्ध कानूनी कारवाई हेतु इस महान we के प्रति अपने वादे 

को पूरा करने कौ दिशा 4 आगे ag रही है। यह विधेयक 
कार्यपालिका प्रणाली को भ्रष्टाचार से मुक्त करने ओर प्रणाली में 

ओर अधिक पारदर्शिता लाने मे भी सरकार कौ सहायता करता है। 

अतः, मै लोकपाल विधेयक का समर्थन करता हूं ओर इसके 
पक्ष में मतदान करता = 

[feat] 

भश्री वीरेन्द्र कुमार ( टीकमगढ़ ): लोकपाल विधेयक संशोधन 
के उपरांत पुनः लोक सभा में आया है। विगत 45 वर्षो से देश 
कौ जनता इस बिल कौ प्रतीक्षा कर रही थी राजनैतिक दलों द्वारा 

एवं जनता के द्वारा अनेकों आंदोलन किए mi देश मेँ बद रहे 
भ्रष्टाचारं पर रोक लगाने का तथा अफसरशाही पर अंकुश लगाने 
कौ दिशा मे कारगर सिद्ध होगा। इसके सर्वसम्मति से पारित होने 

+भाषण सभा परलं पर रखा गया।



941 लोकपाल ओर लोकायुक्त विधेयक, 2011 

के बाद गरीब आदमी सम्मान एवं स्वाभिमान के साथ शासकीय 

योजनाओं का लाभ ले सकेगा। जागरूक विपक्ष के नाते मुख्य 

विपक्षी <a ने भी शासन द्वारा लाये गये इस बिल का बढ़कर 

समर्थन दिया है वह स्वागत योग्य है क्योकि प्रमुख विरोधी दल 
के सहयोग के बगैर यह पास नहीं हो सकता था अब प्रमुख बात 

है इसके क्रियान्वयन कौ क्योकि इसके पूर्व भी कानून है कितु 
उनका पालन ठीक से नहीं किया जाता था। अतः लोकपाल बिल 

का ठीक तरह से लाभ जनता को तभी मिल सकेगा जबकि इसका 

ईमानदार से क्रियान्वयन किया जायेगा। मेँ देश कौ जनता का 

धन्यवाद करते et इस विल का समर्थन करता = 

( अनृकवाद्। 

*श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार ( बलूरघाट ): एक लंबे संघर्ष 
के प्रश्चात्, लोकपाल विधेयक को राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया 

गया है ओर यह एक रेतिहासिक विधेयक है। परन्तु इसमें काफी 
समय लगा ओर यदि इस स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् तत्काल पारित 

कर दिया जाता तो भ्रष्टाचार पर पहले ही रोक लगाई जा सकती 
थी। देर आए दुरुस्त आए। हमे एक प्रभावी लोकपाल विधेयक कौ 

आवश्यकता थी ओर आज हम इसे इस सभा मे पारित करने ही 

वाले है। हर किसी ने इसको तैयार करने में अपना योगदान दिया 

हे। 

परन्तु इसमें कतिपय खामियां है। यद्यपि एसा कहा 
गया है कि राज्य सरकारों को एक वर्ष के भीतर लोकायुक्त की 
नियुक्ति करनी होगी, तथापि यह स्पष्ट नहीं है कि यदि राज्य इस 
उपबंध का उल्लंघन करते हँ तो क्या कारवाई कौ जाएगी। यदि 
राज्य लोकायुक्त कौ नियुक्ति करने से बिल्कुल मना करते है तब 
भी कुछ नहीं किया जा सकता। 

सदस्यों ओर अधिकारियों के साथ समिति गठित किए जाने का 
उपबध है। इन अधिकारियों का एक निर्धारित कार्यकाल होगा ओर 

उनकों 2 वर्षो से पूर्वं हटाया अथवा स्थानांतरित नहीं किया जाना 
चाहिए। 

सरकारी निधि का उपयोग करने वाले भैर-सरकारी संगठनों ओर 
सरकारी सहायता प्राप्त निजी संगठनों को लोकपाल के दायरे में 

लाया जाना चाहिए्। पीपीपी एजेसियों ओर सरकारी एजेंसियों को 
भी लोकपाल कौ परिधि में लाया जाना चाहिए्। 

हमे चुनाव dat सुधार करने कौ भी आवश्यकता है ताकि 

राजनीतिक दलों को कापिरिर aa से मिलने वाले uel पर रोक 
लगाई जा सके। 

^ सभा परल पर मूलतः बंगला मेँ रखे गए भाषण के shel अनुवाद का हिंदी 
रूपातरण। 
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भ्रष्टाचार देश मे महंगाई का मूल कारण है ओर एक सशक्त 
लोकपाल मंहगाई को रोकने मे मददगार होगा। अतः, मै सरकार 
को धन्यवाद देता हूं ओर इस एतिहासिक विधेयक का समर्थन करता 
al 

*श्री कल्याण art ( श्रीरामपुर ): मै अपने दल की ओर 
से लोकपाल विधेयक का समर्थन करता Zl 

भ्श्री सुदीप बंदोपाध्याय ( कोलकाता-उत्तर ): मे अपने दल 
कौ ओर से लोकपाल विधेयक का समर्थन करता हू 

"डो. मिर्जा महव बेग ( अनंतनाग ): मै लोकपाल ओर 
लोकायुक्त विधेयक, 2011 के संबंध में राज्य सभा द्वारा feu गए 

संशोधनों का परे मन से समर्थन करता हूं ओर काग्रेस सांसद श्री 

राहुल गांधी द्वारा दिए गए महत्वपूर्णं सुञ्ावों का भी समर्थन करता 

हू तथा भ्रष्टाचार नामक खतरे से निपटने हेतु पारित feu जाने 
वाले विधेयक को अपने दल (जे एंड के नेशनल wha) कौ 

ओर से पूर्णं समर्थन देता हू। भ्रष्टाचार देश का दुश्मन है। यह 
सभी बुराइयों का एक बडा कारण है जिनका इस देश कौ जनता 
सामना कर रही दै। घोटाले दर घोटाले के बाद लोग हमारे पूरे 

राजनीतिक वर्ग में दोष देखने लगे tt यह व्यंग्य की बाते दहै कि 
पूरे राजनीतिक वर्ग, सभी राजनेताओं कौ एक नजर से एेसे देखा 

जाता है मानो हम सब इस राष्ट्र के विकास के लिए निर्धारित 

सरकारी wr को लूट रहे di यदि इस देश मेँ भ्रष्ट राजनेता 
ओर अधिकारी है तो उन्हे गिरफ्तार करके कडा दंड दिया जाना 

चाहिए्। सभी ईमानदार लोगों के नाम उजागर करके लोगों को उनके 

बारे मे बताया जाना चाहिए्। सभी भ्रष्ट व्यक्तियों भले ही वे किसी 

भी राजनीतिक दले, जाति, पंथ ओर वर्ण के हों, की जवाबदेही 
तय करके se देडित किया जाना चादहिर्। 

[feet] 

*sit रमाशंकर राजभर ( सलेमपुर ): देश में भ्रष्टाचार को 
खत्म करने के लिए कानून कौ कमी नहीं है यदि कमी है तो 
भ्रष्टाचार मुक्त माहौल बनाने कौ नीयत कौ है। वर्तमान विद्यमान 

कानून से बहुत से भ्रष्टाचार जेल गए हें, चाहे वे किसी भी स्तर 
के रहे है। असलियत में किसी भी मामले में जितने अधिकारी aed 
जाते @ उतना ही भ्रष्टाचार बदता जाता है। कहीं इस विधेयक का 

भी दुरुपयोग न हो, यह शंका है। भ्रष्टाचार देश से समाप्त हो 
यह प्रत्येक नागरिक चाहता है ओर लोकपाल विधेयक से भ्रष्टाचार 
रुक जाएगा तो अच्छी बात होगी। 

इस बिल गें पारदर्शिता का पर्याप्त कानून नहीं है। यह अच्छा 
है कि हम लोकपाल बिल पास कर रहे Zz जिस दिन इसके प्रभाव 

*भाषणं सभा परल पर रखा गया।
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से भ्रष्टाचार vam उस दिन इस बिल का लक्ष्य पूरा होगा। एक 

महत्वपूर्ण शंका यह है किं "चिंगारी आग लगाए तो सावन उसे 
qa, सावन जो आग लगाए, उसे कौन gam’, यदि जनता में 

भ्रष्टाचार है तो लोकपाल विधेयक उसे मिराएगा wg यदि लोकपाल 

भ्रष्टाचार करे तो उसे कौन मिटाएगा? चकि देश वर्तमान भ्रष्टाचार 

को खत्म करने के कानून से बच नहीं पाया तो क्या लोकपाल 

बिल से बचेगा, यह मुञ्चे शंका है। मै फिर भी लोकपाल बिल का 

समर्थन करता हू 

*श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज ): भारत के कानून 

मत्री दवाय राज्य सभा से संशोधित लोकपाल विधेयक जो आज सदन 

में प्रस्तुत किया गया है, 4 उसका पुरजोर समर्थन करता हू। आजं 

केन्द्र की काग्रेस एवं यु.पी.ए. सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ 

ast कौ प्रतिबद्धता इसी बात से प्रदर्शित होती है कि आज सदन 
के लिए एतिहासिक दिन है जब लोकपाल का विधेयक सदन से 
पारित होकर कानून के रूप मेँ प्रभावी होगा। पिल 45 वर्षो से 

इस लोक सभा में कई बार लोकपालं एवं लोकायुक्त बिल 2011 

प्रस्तुत किया गया। विगत दिनों केन्द्रीय सरकार ने लगभग 9 बार 

इस विधेयक को प्रस्तुत करके पारित कराने का प्रयास किया लेकिन 

सफलता नहीं मिल सकौ। आज देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ ass 

के लिए सरकार द्वारा सभी दलों के बीच मेँ सहमति बनाने का 

प्रयास किया जिसमें हमारी सरकार को सफलता भी मिली। पिछली 

बार लोक सभा के द्वारा लोकपाल विधेयक को पारित कराके जब 

राज्य सभा मेँ उक्त विधेयक पारित कराने के लिए प्रस्तुत किया 

गया, उस समय भाजपा एवं एन.डी.ए. के द्वारा लगभग 150 संशोधन 

प्रस्तुत किये गये जिसके कारण राज्य सभा से लोक पाल विधेयक 

पारित नहीं हो सका। इस समय एसी धारणा बनी थी कि शायद 

फिर लोकपाल बिल लम्बित te जाएगा। 

भ सरकार को बधाई देना चहाता हूं कि आज प्रयास करके 

इस बिल को पारित करने मेँ एक परस्पर सहमति बनाने मेँ सफलता 

प्राप्तं हो सकी। यहां तक कि इस विधेयक को लेकर जन आंदोलन 

चलाने वाले श्री अन्ना हमारे जी ने भी भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के 

उपाध्यक्ष एवं सांसद श्री राहुल गांधी को लोकपाल बिल को पारित 

कराने में जो पहल कौ, उसके लिए उन्होंने उनको बधाई A आज 

इस सदन के इतिहास में te दिन है कि इस बिल को पारित 

करने पर सत्ता पक्ष एवं विपक्ष तथा बाहर सामाजिक कार्यकर्ता श्री 

अनना हजारे सभी खुश ठै। qs विश्वास है कि भारत के लोकतंत्र 
मे आज का दिन सदन के लिए एतिहासिक होगा। मे इसी के साथ 

इस विल का समर्थन करता zl 

“भाषण सभा परल पर रखा गया। 
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[ अनुकाद। 

*श्री गुरुदास दासगुप्त (Meet): देर आए दुरुस्त su 

संसद में लोकपाल विधेयक पर चर्चा करने ओर इसे पारित करने 
मे लगभग 50 वर्षं लग गपए्। यह दुख की बात है। सरकार को 

चाहिए था कि कोई भूख हडताल Rl सरकार को चाहिए था 

कि आम चुनाव कराए जाए। आपने निजी क्षेत्र को क्यों छोड दिया 

है। काले धन को क्यों छोड दिया गया है? काला धन ओर arate 

aa भ्रष्टाचार के स्रोत है। आपने इन्हे छोड fe मै थोडे विरोध 

के साथ इस विधेयक का समर्थन करता Zl 

षड. तरुण मंडल ( जयनगर ): में यह बताना चाहूंगा कि 

सरकार विपक्षी पार्टियों, विशेषकर भाजपा के साथ साठद-गांठ कर 

इस लोकपाल विधेयक, 2011 को लोक सभा सदस्यों द्वारा अध्ययन 

करने ओर संशोधनों की जांच के लिए अवसर feu बिना जल्दबाजी 

मे संशोधनों के साथ लेकर आयी। यह बड़ा दुखद है ओर संसद 
की प्रथा से परे है। 

Tel इलैक्टरोनिक ओर fie मीडिया से संशोधनों का पता लगाना 
Te सभी प्रमुख राजनीतिक wea श्री अन्ना हजारे द्वारा भूख 

हडताल की बाध्यता ओर दबाव तथा प्रष्टाचार के विरुद्ध लोगों के 

रुखं के कारणं बिना किसी अधिक चर्चां के इस विधेयक को पारित 

कराने पर सहमत हो गई। न तो वर्तमान सरकार ओर न ही विपक्षी 

दल वास्तविक रूप मे एक सशक्त ओर प्रभावी लोकपाल विधेयक 

लाने के इच्छुक है जिसकी मैने वर्षं 2011 में इस विधेयक पर 

चर्चा के दौरान मांग कौ थी नो केन्द्र ओर विभिन राज्यों मे चल 

रही सरकारों से स्पष्ट है। सभी राजनीतिक दलों के कई नेता ओर 

मत्री भ्रष्टाचार म sas दूबे हुए gi वे एसे प्रष्टाचार-विरोधी 
विधेयक क्यों area 

भ तत्काल एक मजबूत, प्रभावी लोकपाल विधेयक को तत्काल 

पारित कर अधिनियम बनाने की माग करता हू। किन्तु Aw विश्वास 

नहीं है कि इसे पारित कर अधिनियमित करने से देश में भ्रष्टाचार 

को रोका जा सकता है। सरकार AK धनबल इतना मजबूत है कि 

इसका कार्यान्वयन केवल सरकार ओर इन धनबल वालों की इच्छा 

शक्ति पर निर्भर करता है। 

मजबूत संगठित आन्दोलन ओर लोगों हारा सतत सतर्कता से 

भ्रष्टाचार को रोकने अपना fafa करने मेँ यह प्रभावी हो सकता 

हे। प्रधान मंत्री ओर सभी संसद सदस्यों को लोकपाल के दायरे 

मे लाया जाना चाहिए्। सीबीआई को भी लोकपाल के अधीन लाया 

जाना चाहिर्। 

*भाषण सभा फटल पर रखा गया।
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सरकार को जनहित मेँ सूचना wo (विसलब्लोअर) का 
संरक्षण करना चाहिए। 

श्री नामा नागेश्वर राव (waa): मै अपनी पाटी की 
ओर से इस लोकपाल विधेयक का समर्थन करता El 

* श्री टी.के.एस. इलंगोवन (dag उत्तर ): डीएमके पार्टी 
कौ ओर से हम राज्य सभा द्वारा यथा पारितं इन संशोधनों का 

समर्थन करते है। हमारे डीएमके पारग के नेता, डो कलाहनार को 
विधेयक लाने का श्रेय जाता है, यह विधेयक इस लोकपाल विधेयक 

का अग्रदूत है जिसे 1970 कौ शुरुआत में लाया गया Tl 

अब जब सदन ने एेसे कानून को विचारार्थं लिया है, तो हम 
पूरे मन से इस विधेयक का समर्थन करते ZI 

*श्रीपती सुप्रिया सुले ( बारामती ): एनसीपी पूरे मन से इस 
लोकपाल विधेयकं का समर्थन करती है aa गर्व है कि हम सभी 
एक भ्रष्टाचार मुक्त समाज कौ कामना करते Zi इस संसद् मेँ हम 
सभी आज एकमत से भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष के लिए इस 

लोकपाल विधेयक को पारित कर रहे Zi 

"डो. संजीव गणेश नाईक (ठाणे); मै एनसीपी पार्टी के 
मुख्य सचेतक के रूप मेँ पार्टी कौ ओर से इस लोकपाल विधेयक 
का समर्थन करता हं ओर सरकार को यह महत्वपूर्णं विधेयक लाने 
के लिए धन्यवाद देता Zl 

*श्री प्रहलाद जोशी ( धारवाड ): हम लोकपाल विधेयक को 
पारित करने के लिए लोक सभा में एक एतिहासिक क्षण से गुजर 
रहे दै। लगभग 45 वर्षो बाद भारत के लोगों के सपने को पूरा 
करने के लिए हमने कल राज्य सभा पे इस भ्रष्टाचार विरोधी 
विधेयक को पारित करके पहले ही इतिहास रच दिया है। इससे 
सपूर्ण देश में लोगों में दो वर्ष पूर्वं इसी महीने पनपी कड्वाहर 
इन घटनाओं के कारण अब दूर हो गयी है। 

कल राज्य सभा में पारित होने के पश्चात् यह विधेयक विचार 
किए जाने ओर पारित किए जाने & लिए आज लोक सभाम 
लाया गया है। मुञ्चे राज्य सभा मेँ पारित feu गए इस संशोधित 

विधेयक पर अपने कुछ विचार रखने पर प्रसन्नता है। इस विधेयक 
को प्रवर समिति के पास भेजे जाने के बाद मेरी पार्टी द्वारा कई 
संशोधन Gere गए थे जिन्हें सरकार ने कदाचित स्वीकार कर दिया 

हे। 

ये संशोधन निम्न प्रकार हैः 

1. वह खंड जिसमे यह कहा गया है कि सीबीआई के 
अधिकारियों द्वारा लोकपाल द्वारा भेजे गए मामले को जांच 

को लोकपाल के अनुमोदन के बिना हस्तातरित नहीं किया 

जाएगा। 

*+भाषण सभा परल पर रखा गया। 
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2. उस खंड को हराना जिसमे राज्यों के लिए लोकायुक्त को 
स्थापित करना अनिवार्य बनाया गया है, यह खंड 2001 

मे पारित किए जा रहे विधेयक क लिए sear Ml 

3. प्रधानमंत्री, लोक सभा अध्यक्ष ओर नेता प्रतिपक्ष आदि 

को शामिल करते हुए एक समिति द्वारा लोक सभा के 
लिए एक नए चयन का प्रावधान आदि। 

इसके अतिरिक्त, म यह Gera देना चाहूंगा कि wal के लिए 
लोकायुक्त का सृजन भी अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। यदि यह 
कार्य संघीय aa के विपरीत हो तो कम से कम एक आधुनिक 
लोकायुक्त कानून राज्यों को भेजने का प्रस्ताव किया जाना चाहिए 
ओर संबंधित राज्यों द्वारा इन कानून को स्वीकार कर लेने का Yaa 
देना चाहिए। 

मेरा यह भी gaa है कि अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों 
हेतु लोकपाल में आरक्षण संविधान के विरुद्ध है ओर इसका लोप 
किया FM 

“sit अनंत कूपार ( बंगलौर दक्षिण ): भारतीय जनता पार्ट 
ने सदा ही लोकपाल विधेयक का समर्थन किया है ओर चाहा है 
कि राज्य सभा द्वारा यथा संशोधित विधेयक को पारित किया जाए्। 

भाजपा भ्रष्टाचार के खिलाफ wad करती रही हे। श्री अनना हजारे 

जी की मृत्यु पर्यत भूख हडताल ने रष्टय जागरूकता सृजित कौ 
है। अब हम अनुरोध कर सकते हैँ कि उन्हे अपना उपवास समाप्त 
कर लेना चाहिए क्योकि हम इस विधेवक को पारित कर रहे है। 
लोकपाल भारतीय राजनीति की सफाई मे एक सशक्त साधन बनेगा। 

हमारे नेता अरल जी, आडवाणी जी, सुषमा जी ओर जेटली जी 
सदा ही सदन के भीतर ओर बाहर इस लोकपाल विधेयक को पारित 
करने के लिए संघर्षं करते रहे ti मै इस एतिहासिक कानून को 
पारित कराने के लिए भारत के लोगों कौ इच्छाशक्ति को भी 

विनम्रता से नमन करता zl 

“si भक्तचरण दास ( कालाहांडी ): मे इस लोकपाल ओर 
लोकायुक्त विधेयक, 2011 का समर्थन करता Sl यह विधेयक, जिसे 
प्रवर समिति के सुञ्चावों से संशोधित किया गया ओर राज्य सभा 

द्वारा पारित किया गया है, आज लोक सभा मे पुनः प्रस्तुत किया 
गया है। चूकि स्वर्गीय प्रधानमंत्री, श्री नेहरू जी ने 1963 में इसे 
शुरू किया था, इसलिए इसे श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1968 मे ओर 
अन्य उत्तरवर्ती प्रधान मत्रियों ने भी पुनः पेश fea 56 वर्षो बाद 

इस विधेयक को पारित किया जा रहा है। देश ने विभिन Fal 
पर ओर दोनों सदनों मे भी इस पर कई वर्षा तक चर्चा कौ। कई 
नेताओं, राजनीतिक दलों ओर सस्थाओं नै ga विधेयक A अपना 
योगदान दिया 21 मेँ धर्मयोद्धा, श्री अन्ना हजारे को धन्यवाद देता 

*+भाषण सभा पटल पर Cal गया।
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हू क्योकि उन्होने गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए राष्ट को इस 

विधेयक को पारित करने की तात्कालिकता & बारे में स्मरण 

कराया। 

मै अपने नेता, श्री राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा 
fren इस विधेयक को पारित करने कौ प्रक्रिया मे गति प्रदान 

कौ ओर देश से भ्रष्टाचार को पूर्णतः समाप्त करने के लिए इस 

विधेयक को पारित करने के प्रति अपनी गंभीर चिता व्यक्त की। 

मै सभी राजनीतिक दलों को धन्यवाद देता हूं fare इस विधेयक 
का समर्थन किया है। 

अत मे, मै सभी संस्थाओं, प्राधिकारियों ओर लोगो से अनुरोध 
mem कि वे इस विधेयक के पारित होने ओर अधिनियम बन 

जाने के बाद इसका सम्मान ati 

*श्री ate तिरुपावलावन ( चिदम्बरम );: जब इस विधेयक 

को वर्षं 2011 मेँ पहली बार इस सदन मेँ पेश किया गया था 

तो मैने इसमे कुछ संशोधनं का Gera दिया om मै डो. अम्बेडकर 

के wel को उद्धुत करना चाहता हू जो आज अधिक प्रासंगिक 

el ‘ana को स्थिति मेँ भारतीय राजनीति में जिसमे हिन्दुओं की 
भागीदारी है, ये आध्यात्मिक बनने के बदले कूल मिलाकर इतना 

अधिक व्यावसायिक बन गया है कि यह भ्रष्टाचार का उपनाम बन 

चुका है। He सुसंस्कृत लोग इस nears के प्रति अपनी चिता 

जताना छोड चुके है। राजनीति एक मलजल स्नाव प्रणाली बन गयी 

है जो असहनीय रूप से अरुचिकर् ओर अस्वस्थकर है। एक 

राजनीतिन्च बनना Tet नाली मे उतरने जैसा 21” डो अम्बेडकर 

का कहना था। 

1. इस विधेयक मेँ कहा गया है कि लोकपाल मेँ 50 प्रतिशत 
से अन्यून आरक्षण अ.जा.८अ.ज.जा., अ.पि.व., अल्पसंख्यक वर्ग से 

जुं लोगों ओर महिलाओं को दिया जाए। भँ सामाजिक न्याय की 

भावना कौ रक्षा करमे के लिए aide नेतृत्व वाली सरकार के we 

कौ सराहना करता हू। किन्तु इसकी अधिकतम सीमा के रूपमे 

व्याख्या कौ जा सकती है तथा अन्य 50 प्रतिशत का अधिक्रमण 

ऊंची जातियों के लोगों द्वारा किया जा सकता है। तब यह समाज 
के कमजोर वर्गो के लिए अनर्थकारी होगा। इसलिए मै सरकार से 

इस बिंदु को स्पष्ट करने का अनुरोध करता zl 

24 राष्ट्रीय ao. ओर अ.ज.जा. आयोग के अध्यक्षों से 

आग्रह करता हूं कि लोकपाल कौ प्रवर समिति मेँ महिलाओं ओर 

अल्पसंख्यक को भी शामिल किया are 

*भषण सभा परल पर रखा गया। 
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3. विधेयक मेँ खोजबीन समिति में अ.जा., अ-ज.जा., अल्पसंख्यकां 
ओर महिलाओं हेतु प्रावधान है। किन्तु यह जांच wu ओर 
अभियोजन thu के गठन के मामले में मौन है। इन दो स्कधों 
मे नियुक्ति के लिए भी यही मानदंड अपनाए जाए्। 

4. इस विधेयक मे लोकपाल के सदस्यों के धार्मिक, जाति 
ओर fem संबंधी पूर्वाग्रह कौ जांच के लिए एक खंड जोडा aU 
एसे पूर्वग्रही व्यक्ति को लोकपाल मेँ किसी भी पद् के लिए चयन 
नहीं किया जाए्। 

5. भै लोकपाल के दायरे मे एनजीओ को शामिल करने के 

सरकार के प्रस्ताव का स्वागतं करता है। 4 लाख 30 हजार पंजीकृत 

एनजीओ में से 70 प्रतिशत से अधिक धार्मिक पृष्ठभूमि बाले Zz 
अधिकांश धार्मिक एनजीओ राजनीतिक कार्य कर रहे है। मेँ सभी 

एनजीओ, जिन्हे विदेशों से पैसा मिलता हो यान मिलता हो, को 

लोकपाल के अंतर्गत शामिल करने हेतु संशोधन करने का सुञ्ञाव 
देता हू। 

6. हमारे विधि मत्री ने राज्य सभा मे कहा है कि भ्रष्टाचार 
विरोधी विधेयक, जो लोकसभा में लेबित है ओर यह कारपोरेट क्षेत्र 
मे भ्रष्ट vac कौ समस्या को दूर करने के लिए, में एक धारा 
जोडी गयी 21 मेँ अनुरोध करता हूं कि इसे लोकपाल मे भी जोडा 
जाए। न्यायाधीश संतोष Sis जो अन्ना हजारे आन्दोलन के एक 

महत्वपूर्ण सदस्य हँ, ने भी इस पर बल दिया om किन्तु ‘Aa 
अन्ना'' ने इसे जन लोकपाल में शामिल करने से मना कर दिया 

हे। कापर wat को शामिल किए बिना हम भ्रष्टाचार को कभी 

समाप्त नहीं कर पाएगे। इसलिए, मै सरकार से अनुरोध करता हू 
कि वे कापरिट घरानों को भी लोकपाल के दायरे में लाए 

7. आज मीडिया समाज में एक बडी भूमिका निभा रहा है। 

उनके पास बडी शक्ति है। हमारे पास मीडिया कौ वित्तीय 

गतिविधियों कौ निगरानी के लिए कोई प्रभावी तंत्र नहीं है। इसलिए 
मै जोर देता € कि कारपोरेट मीडिया को लोकपाल के दायरे में 
शामिल किया जाए्। कई वरिष्ठ पत्रकार ओर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं 

ने भी इसकी मांग कौ Zz 

8. इस विधेयक मेँ न्यायिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को अत्यधिक 
महत्व प्रदान किया गया है। हमारे देश में न्यायपालिका कौ भूमिका 
कौ निगरानी के लिए हमारे पास कोई प्रभावी da नहीं है। ' न्यायिक 
सक्रियता' के नाम पर कई अवसरों पर विधायिका wt शक्ति की 
अनदेखी कौ गई है। आरक्षण जैसे महत्वपूर्णं सामाजिक मुदं का 
निपटान न्यायपालिका कैसे करती है, वह एक उदाहरण है। चूकि 
न्यायपालिका के शीर्ष स्तर पर कोई आरक्षण नहीं हे तो हम देखते 
है कि उच्च न्यायालयों ओर उच्चतम न्यायालय मै अजा., अज 

जा., अल्पसंख्यकों ओर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। 
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हम देखते है कि कम प्रतिनिधित्व होने से ae निर्णय पूर्वाग्रह से 
भरे हें। इसलिए, मेँ सरकार से अनुरोध करता हूं कि लोकपाल 
के कुछ सदस्यों में से एक तिहाई पद पर ही न्यायिक पृष्ठभूमि 
वाले लोगों को शामिल किया sre 

9. इस विधेयक मेँ क्षेत्रीय दलों कौ चिंता का सम्मान किया 

गया है ओर विधानसभाओं मेँ एेसे विधेयकों को पारित करने का 
विकल्प राज्य सरकारों पर छोड दिया गया 2 मे इसकी सराहना 
करता हू। कितु मै इस पर aca tos कि मुख्य मत्री को इस 
विधेयक के दायरे में लाया जाना ued 

( हिन्दी) 

*श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): लोक सभा द्वारा पारित किये 
जाने के लगभग दो वर्ष पश्चात् आज लोकपाल एवं लोकायुक्त 

विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित संशोधित स्वरूप मे ga सदन में 
प्रस्तुत किया गया है। इस बिल मे जो संशोधन लोक सभा से पारित 
बिल में राज्य सभा की चयन समिति द्वारा किये गये, वे संशोधन 
पहले भी हो सकते थे तथा यह विल काफौ पहले कानून बन 
सकता था, परन्तु अध्यक्षा जी यृपीए्-ट् सरकार कौ आदत रही है 
कि बिल प्रस्तुत करने से पहले वह पर्याप्त एवं आवश्यक 
विचारविमर्शं नहीं करती। बहुत बार श्रेय लेने के चक्कर मेँ भी 
एसा होता रहा है तथा इस कारण सदन के बहुमूल्य समय के 
कितने दिन, घंटे बर्बाद हो गये। यह जांच का विषय है। इस कारण 
लोकतांत्रिक मर्यादाओं तथा व्यवहार कौ जो अवहेलना होती रही 
है, वह भी अत्यंत चिंताजनक है। 

बहरहाल अब यह संशोधित विधेयक प्रस्तुत हुआ है, तो मुञ्च 
आशा है कि भ्रष्टाचार पर कुछ अंकुश लगेगा। आज सम्पूर्ण देश 

के शासकीय त्त्र मे जो भ्रष्टाचारं व्याप्त हे, उससे पीडित आम 
आदमी को कुछ राहत मिलेगी तथा तंत्र के प्रति उसका भरोसा 
बहाल होगा। मे इस बिल का समर्थन करता =! 

(अनृकद्। 

“st. एम. aftaarg (met): इस विधेयक को लोक सभा 
ने दो वर्षं पूर्वं 2011 में पारित किया em जिस रूप में इस विधेयक 
को लाया गया था, उसके बारे मँ हमने we आपत्तियां व्यक्त की 
धीं, सरकार ने इस पर एक नहीं सुनी ओर वह इसे पारित करने 

कौ हडबडी में थी ओर पारित करा fet 

किन्तु उसके बाद जब यह विधेयक राज्य सभाम गया तो 

सदन के कई वर्गो gra इसका विरोध किया गया ओर सरकार को 

इसे ठीक करना पड़ा। उसके पश्चात् इसे प्रवर समितिं के पासं 

भेजा गया। उसने अपनी सिफारिश दीं ओर राज्य सभा द्वारा उन्हें 

*भाषण सभा परल पर रखा गया। 
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स्वीकार कर लिया गया। अतः अब हम इसे लोक सभा मे पारित 

करने जा रहे Fl 

हमारे देश कै स्वस्थ विकास के लिए भ्रष्टाचार को रोकथाम 
अधिक महत्वपूर्णं है। 

यदि सरकार नै दो वर्ष पूर्वं हमारे द्वारा कही गई बातों के 

tes के कारणों को समला होता, तो यह विधेयक उस समय ही 

पारित हो गया होता। 

जहां तक इस विधेयक का daa है, मै उसी बात को 
दुहराऊंगा जिसे हमारे तमिलनादु कौ मुख्यमंत्री ने पर्व A कहा था 
कि देश के प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में नहीं लाना चाहिए 

क्योकि प्रधानमत्री पहले ही सरकार के अन्य अधिनियमों के अंतर्गत 

आते #1 इसलिए प्रधानमंत्री का मामला उन अधिनियमो के अंतर्गत 

निपटा जाएगा। इसलिए, Se शामिल नहीं किया जाना चाहिए। 

हमारे मुख्य मत्री ने इस संबध में एक पत्र भी लिखा 2 

उसी प्रकार राज्य के मुख्य मंत्रियों को भी राज्य लोकायुक्त 

मेँ शामिल नहीं किया जाना चाहिए्। इसे संबंधित राज्यों एर विचार 

हेतु ओर इस संबंध मे आवश्यक aad करने हेतु छोड दिया 

जाना चाहिए। 

इसलिए, केन्द्र में प्रधानमंत्री ओर weal मे मुख्य afer को 

लोकपाल ओर लोकायुक्त विधेयकों के दायरे से बाहर रखा जाना 
चाहिर्। 

दूसरा, सरकार को संदिग्ध लोगों से सुरक्षा सुनिश्चित करनी 

होती है। इसी प्रकार, उन लोगो के प्रति बडी उदारता दिखाई गई 
है जो गलत ओर आधारहीन शिकायतें करते Zi इसलिए यह पता 
लगाना कठिन है कि उक्त शिकायत नेक-नीयती से की गयी 2 
कोई भी यह कह कर फायदा उठा सकता है कि उसने उक्त 

शिकायत नैक-नीयती से कौ है। इसलिए, इस पहलू को देखे जाने 
कौ आवश्यकता है। 

इन्हीं शब्दों के साथ मै ea लोकपाल विधेयक का समर्थन 

करता हू। 

[feet] 

*श्री रवीन्द्र कमार पाण्डेय ( गिरिडीह ): मै लोकपाल बिल 
के समर्थन मे खडा हुआ हू ओर इसका स्वागत करता zl मैँ कहना 

चाहता हू कि विश्व मे सबसे प्राचीन संविधान ब्रिटेन का है ओर 
अधिकतर मौखिक है, लेकिन वहां की जनता उसका पालन करती 

*+"भाषण सभा पटल पर रखा गया।
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है। लिखित प्राचीन संविधान अमेरिका का है ओर वहां भी लोग 
संविधान का पालन करते है, कितु भारत का संविधान लिखित भी 
@ ओर मौखिक भी है, कितु पालन कोई भी नहीं करना चाहता। 
एसे मे हमे कड कानून की आवश्यकता है। लोकपाल बिल वैसे 

तो 44 वर्ष पुराना है ओर इसे fred वर्ष ही पास कर दिया जाना 
चाहिए था, किन्तु आज किया जा रहा है। देर आये दुरुस्त आये। 

लोकपाल बिल के आने से लोगों मेँ कानून के प्रति डर होगा 

aM भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, अन्याय, रिश्वतखोरी तथा अन्य अपराधो 

को करने से डरेगे, उनमें कानून का St होगा। न्याय व्यवस्था 

सुधरेगी, लोग खुशहाल होगे। अगर इस बिल 4 किसी प्रकार की 

खामियां उत्पनन होंगी तो समय-समय पर se संशोधित किया 

जाएगा। 

*श्री बदरुदीन अज़मल (qt): सबसे पहले, तो में 
लोकपाल विधेयक का समर्थन करने के लिए यूपीए सरकार तथा 

मुख्य विपक्षी दल राजग को धन्यवाद देता हूं ओर भँ स्वयं अपनी 
ओर से तथा अपनी पार्टी की ओर से लोकपाल विधेयक का समर्थन 
करता हू। 

म लोकपाल विधेयक, 2013 के संशोधित संस्करण के बारे 
में कुछ बिन्दु उठाना चाहता =! 

नए विधेयक में राज्यों को 365 दिन के अन्दर लोकायुक्त 

नियुक्त करने का निर्देश ह। मेरे विचार मे यह कानून केवल उन्हीं 
राज्यों. पर लागू होगा जो इसके लिए अपनी सहमति देगे। 

पुराने विधेयक में केन्द्र सरकार को राज्य लोकायुक्त नियुक्त 

करने कौ शक्ति दी गई थी जबकि au विधेयक में यह शक्ति 
राज्यों को दी गई. है। 

लोकपाल एक अध्यक्ष तथा अधिकतम आठ सदस्यों से 

मिलकर बनेगा जिनमे से पचास प्रतिशत न्यायिक सदस्य at 

लोकपाल मे पचास प्रतिशत सदस्य अ.जा., अ.ज.जा., अपिव, 

अल्पसंख्यक वर्गो तथा महिलाओं में से eh 

प्रधान मत्री लोकपाल के दायरे A आएंगे, इसमें विषय सूची 

से निकाले गए विषय ओर प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायतों के 

निस्तारण कौ प्रक्रिया से सम्बन्धित मामले आएंगे 

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न यह है “कि कतिपय लोक कृप्यकारियों 
के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनं के बारे में जांच करने के लिए 

संघ के लिए लोकपाल ओर राज्यों के लिए लोकायुक्त के निकाय 

*"भाषण सभा परल पर रखा गया। 
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कौ स्थापना करने ओर उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों 

का उपबध करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वार किए गए 

निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया sm: 

अधिनियमन सूत्र 

1. पृष्ठ 2, पक्ति 1 मे शब्द '' बासदठवें'' के स्थान पर शब्द 
““ चौसठवें'  प्रतिस्थापित किया ara 

2. पृष्ठ 2 पंक्ति 4 मेँ अंक 2011" के स्थान पर अंक 

2013" प्रतिस्थापित किया sr 

3. पृष्ठ 2, पंक्ति 7 से 12 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया 

जाए अर्थात्: 

““ (4) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार 
राजपत्र मेँ अधिसूचना द्वारा नियत ati” 

खंड 3 

4. हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। 

Gs 4 

5. पृष्ठ 5, पक्ति 21 मेँ निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, 
अर्थात्;- 

ˆ“ (डः) उपर्युक्त खंड (क) से (घ) मे विनिर्दिष्टं अध्यक्ष तथा 

सदस्यों द्वारा यथा अनुशंसित, राष्टरपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक विख्यात 
विधिवेता-सदस्य।'" 

रबड़ 14 

6. पष्ठ 9, पक्ति 18 मे a सहायता प्राप्त'' शब्द् का लोप 

किया जाए्। 

7. पृष्ठ 9, पक्ति 23 से 29 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित 

किया जाए, अर्थात्ः- 

“* (ज) ta कोई व्यक्ति, जो विदेशी अभिदाय 
(विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन किसी 2010 का 42 

विदेशी स्रोत से एक वर्षं में दस लाख रुपये 

के आधिक्य मे या एेसी उच्चतर राशि, जो 

केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, 

प्राप्त करने वाली प्रत्येक अन्य सोसाइटी या 

व्यक्तिसंगम या न्यास (चाहे तत्समय प्रवृत्त 

किसी विधि के अधीन tte है या नहीं) 
का निदेशक, प्र्धक, सचिव या अन्य अधिकारी 

हैया रहा है।'' 
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खंड 20 

8. पृष्ठ 11, पंक्ति 13 से 18 में निम्नलिखित प्रतिस्थापितं 

किया जाए, अर्थात्; 

‘oo. (1) लोकपाल, कोई शिकायत प्राप्त करने पर, यदि 

मामले में आगे कार्यवाही किए जाने का विनिश्चय करता है तो 
निम्नलिखित के संबध मे आदेश कर सकता है- 

(क) यह अभिनिर्चित करने के संबंध में कि क्या 

मामले में कार्यवाही किए जाने के लिए कोई प्रथमदृष्टया 

मामला विद्यमान है. अपने जांच खंड या किसी अभिकरण 
(जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना भी है) द्वारा 
किसी लोक सेवक के विरुद्ध ute जांच करने कौ 

कार्यवाही करना; या 

(ख) जिस मामले में प्रथमदुष्टया मामला विद्यमान है तो 

किसी अभिकरण (जिसके अतर्गत) दिल्ली विशेष पुलिस 
स्थापन भी है) द्वारा अन्वेषण करनाः'' 

9. पृष्ठ 11, पंक्ति 28 के पश्चात् निम्नलिखित परतुक 
अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्ः- 

‘ng यह भी कि खंड (ख) के अन्तर्गत किसी अन्वेषण 
का आदेश देने से पूर्व, लोकपाल इस संब॑ध मं लोक सेवक 
से स्पष्टीकरण कौ मांग करेगा ताकि यह अमिनिश्चित किया 

जा सके कि क्या मामले में अन्वेषण के लिए प्रथमदृष्टया 

मामला विद्यमान दैः 

Wd यह भी कि अन्वेषण से पूर्व, इस dau में लोक सेवक 
से स्पष्टीकरण मांगने कौ प्रक्रिया से, इस अधिनियम के अधीन 

किसी अभिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन 
भी है) द्वारा किए जाने के लिए अपेक्षित तलाशी ओर 
अभिग्रहण, यदि कोई हों, के cau में कोई हस्तक्षेप नहीं 

करेगा।'' 

10. हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं 21 

11. पृष्ठ 12, पवित 9 में ““ अपने निष्कर्षो कौ अन्वेषण रिपोर 
लोकपाल कौ प्रस्तुत करेगा'' शब्दों का लोप किया जाए्। 

12. हिन्दी पाठ में संशोधन कौ आवश्यकता नहीं ZI 

13. पृष्ठ 12, पंक्ति 14 मे “लोकपाल को प्रस्तुत करेगा"! 
शब्दो के स्थान पर ‘sa धारा के अन्तर्गत eae वाले 
न्यायालय को प्रस्तुत करेगा ओर उसकी एक प्रति लोकपाल al 

अग्रेषित करेगा! शब्द प्रतिस्थापित किया जाप्। 
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14. पृष्ठ 12, पक्ति 17 में “ak” तथा पंक्ति 22 में 

““विनिश्चय कर सकेगी।'' शब्द के स्थान पर !' सक्षम प्राधिकारी 

ओर लोक सेवक कौ टिप्पणियां प्राप्त करने के पश्चात् निम्नलिखित 
कार्यवाही कर wart" शब्द प्रतिस्थापित किये जाए्। 

15. पृष्ठ 12, पंक्ति 18 तथा 19 में निम्नलिखित को 

प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्ः- 

“* (क) अपने अभियोजन खंड या अन्वेषण अभिकरण को 

लीक सेवक के विरुद्ध विशेष न्यायालय के समक्ष आरोप-पत्र 

फाइल किए जाने कौ स्वीकृति देना या मामला बंद किए जाने 

की रिपोर्ट फाइल किए जाने के बारे मे निदेश देना;'' 

16. पृष्ठ 12, पंक्ति 20 तथा 21 को निम्नलिखित द्वारा 

प्रतिस्थापित किया जाए। 

“ (क) संबंधित लोक सेवकं के विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियां 

या ag अन्य समुचित कारवाई प्रारंभ किए जाने के बारे में 

सक्षम प्राधकारी को निदेश देना।'' 

17. पृष्ठ 12, पंक्ति 20 में ““ सक्षम प्राधिकारी द्वारा'' शब्दों 

का लोप किया जाए्। 

18. पृष्ठ 12, पंक्ति 24 मे शब्दों तथा कोष्ठक ‹ अभियोजन 

खंड al” के पश्चात् ‘a किसी अभिकरण (जिसके अंतर्गत 

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है) को" शब्दं को अन्तःस्थापित 
किया जाए। 

19. हिन्दी पाठ A संशोधन की आवश्यकता नहीं है। 

20. पृष्ठ 12, पक्ति 24 तथा 25 A शब्दों तथा कोष्ठक 

ˆ“ (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है)'' का लोप 

किया जाए। 

खंड 23 

21. पृष्ठ 13, पंक्ति 9 से 20 4, निम्नलिखित प्रतिस्थापित 

किया जाए, अर्थात्ः- 

1973 का 2 ““23(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 अभियोजन प्रारंभ 

की धारा 197 या दिल्ली विशेष भ ल 

1946 का 25 पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 कौ करने के संबध 

धारा 6क या भ्रष्टाचार निवारण मे लोकपाल कौ 
मे शक्ति। 

1988 का 49 अधिनियम, 1988 की धारा 19 मं 

अतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,
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लोकपाल को धारा 20 की उप-धारा 

(7) के अधीन अभियोजन के लिए 

मंजूरी प्रदान करने कौ शक्ति होगी। 

(2) लोक सेवक द्वारा अपने शासकीय 

दायित्व के निर्वहण में कार्य करते 

हुए या इस निमित्त, अधिनियम के 
प्रयोजन के कथित रूप से कारित 

किसी अपराध के दोषी लोक सेवकं 

के विरुद्ध उप-धारा (1) के अधीन 

अभियोजन प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा 

ओर कोई न्यायालय ta कारित 
अपराध का, सिवाय लोकपाल की 

पर्वं मंजूरी के, संज्ञान नहीं ले सकेगा! 

खंड 25 

22. हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं हेै। 

23. पृष्ठ 14, पंक्ति 4 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित 
किया जाए, अर्थात्ः- 

(3) लोकपाल द्वारा इस dae मे विनिर्दिष्ट किसी मामले 
के अन्वेषण के लिए नियत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के किसी 
अधिकारी को, लोकपाल कौ अनुमति के बिना, स्थानांतरित नहीं 
किया जाएगा। 

(4) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन इस निमित्त लोकपाल द्वारा 
विनिर्दिष्ट मामले के संचालन के लिए, लोकपाल की सहमति, से, 
सरकारी अधिवक्ताओं से इतर अधिवक्ताओं का एक पैनल नियुक्त 
कर सकेगी। 

(5) केन्द्रीय सरकार इस निमित्त लोकपाल द्वारा विनिर्दिष्ट 

मामलों के प्रभावी अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन 
के निदेशक द्वारा समय-समय पर यथा-अपेक्षित tet निधियां 

उपलब्ध करा सकेगी ओर उक्त निदेशक ta अन्वेषण कौ बाबत 
हुए व्यय के लिए जिम्मेदार erm” 

Ge 37 

24. पृष्ठ 18, tied 5 से 14 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित 
किया जाए. अर्थात्ः- 

ˆ“ (2) उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष 
या किसी सदस्य को, उच्चतम न्यायालय को- 

राष्ट्रपति द्वारा संसद के कम से कम एक सौ सदस्यों द्वार 

हस्ताक्षरित याचिका पर उच्चतम न्यायालय को किए गए निर्देश पर, 
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उस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार कौ गई किसी जांच पर, 

उसके द्वारा tet रिपोर्ट दिए जाने पर कि, यथास्थिति, अध्यक्ष या 

Wa सदस्य को कदाचार कै आधार पर हरा दिया जाना चाहिए, 

राष्ट्पति के अदेश द्वारा उस आधार पर उसके पद् से हराया sa” 

25. पृष्ठ 18, पंक्ति 15 में शब्द, कोष्ठक ओर अंक 

“"उप-धारा (2) '' से पूर्वं ‘se daa मे सिफारिश की प्राप्ति या 

उच्यतमं न्यायालय द्वारा किए गए अतरिम आदेश ' शब्द अन्तःस्थापित 

किये जाए। 

26. पृष्ठ 18, पक्ति 16 में शब्दों ‘Rate कौ प्राप्ति" से पूर्व 

“aaa” शब्द अन्तःस्थापित किया जाए। 

खंड 46 

27. पृष्ठ 21, पक्ति 30 ओर 31 को निम्नलिखित द्वारा 

प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्ः- 

““स्पष्टीकरण-इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए, “ सद्भावपूर्वक '" 

शब्द का अर्थं किसी व्यक्ति द्वारा सम्यक सावधानी, सतकता 

ओर उत्तरदायित्व कौ भावना के साथ सद्भावपूर्वक विश्वास 

करते हुए या उसके द्वारा कारित या उसके द्वारा विश्वास करने 

योग्य तथ्य कौ गलती से कारित कृत्य होगा, जो भारतीय दंड 

संहिता कौ धारा 79 के अधीन विधि द्वारा न्यायानुमत et” 

खंड 63 

28. पृष्ठ 24 ओर 25 मे, खंड 63 को निम्नलिखित द्वारा 
प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्: 

“भाग 3 

लोकायुक्त की स्थापना 

63. प्रत्येक राज्य कतिपय लोक कृत्यकारियों के लोकायुक्त कौ 

विरुद्ध भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों से निपटने के स्थापना। 

लिए, राज्यं विधानमंडल द्वारा किसी विधि द्वारा 

स्थापित, गठित या नियत न किये जाने कौ स्थिति 

मे इस अधिनियम कै प्रवृत्त होने कौ तारीख से एक 

वर्षं की अवधि & भीतर राज्य के लिए लोकायुक्त 

के नाम से एक निकाय कौ स्थापना करेगा।'' 

खंड 64 से 97 का विलोपन 

29. पृष्ठ 26 से 38 में, खंड 64 से 97 का लोप किया जाए।
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अनुसूची 

30. पृष्ठ 39, पंक्ति 8 मेँ अंक "2011" के स्थान पर 
12013 '' अंक प्रतिस्थापित किया जाए। 

31. पृष्ठ 39, पक्ति 20 के पश्यात् निम्नलिखित अंतःस्थापित 
किया जाए, अर्थात्: 

“2. धारा 4ख के पञ्चात्, निम्नलिखित धारा नई धारा 4ख 
mh Fl 

अन्तःस्थापित कौ जाएगी, अर्थात्; अन्तःस्थापन। 

अभियोजन “aa क. (1) इस अधिनियम के अधीन 
निदेशक मामलों के अभियोजन के लिए, एक निदेशक, 

जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रैक से 

अन्यून एक अधिकारी होगा, कौ अध्यक्षता में 
एक अभियोजन निदेशालय होगा। 

निदेशक ध 

(2) अभियोजने निदेशक, निदेशक के संपूर्णं अधीक्षण 
एवं नियत्रणाधीन, कार्य करेगा। 

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा, केन्द्रीय Gana आयोग की 
सिफारिश पर, अभियोजन निदेशक कौ नियुक्ति कौ जाएगी। 

(4) अभियोजन निदेशक, sant सेवाशर्तो से संबंधित 
नियमा मे अतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उस 

तारीख से जब वह अपना पद धारण करतादहै, दो वर्ष से 
अन्यून अवधि के लिए अपने पद् पर बना रहेगा।'' 

32. पृष्ठ 40, पंक्ति 16 में अंक 2011" के स्थान पर अंक 

ˆ" 2013 ` प्रतिस्थापित किया जाप्। 

33. पृष्ठ 40, पक्ति 21 मे अंक “2011 & स्थान पर 
अक 2013" प्रतिस्थापित किया are 

34. पृष्ठ 40, पंक्ति 26 मेँ अंक "2011" के स्थान पर 
अंक “*2013 '' प्रतिस्थापित किया ar 

35. पृष्ठ 40, पंक्ति 30 मेँ अंक ““2011'' के स्थान पर 
अंक ““2013"' प्रतिस्थापित किया sre 

36. पृष्ठ 41, पंक्ति 20 मँ अंक “2011 के स्थान पर 
अंक 2013" प्रतिस्थापित किया जाए। 

प्रस्ताव स्वीकृत हओआ। 

अध्यक्ष महोदयाः मै अब राज्य सभा द्वार किए गए् संशोधन 
संख्या 1 से 36 को सभा के मतदान के लिए रखुगी। 

27 अग्रहायण, 1935 (शक) लोकपाल ओर लोकायुक्त विधेयक, 2011 958 

प्रन यह हैः 

अधिनियमन सूत्र 

1. कि पृष्ठ 2, पंक्ति 1 में शब्द ‘aed’ के स्थान पर 
शब्द "“ चौसटवे '' प्रतिस्थापित किया are 

सड 1 

2. कि पृष्ठ 2, पंक्ति 4 मे अंक 2011" के स्थान पर 
अक ''2013"' प्रतिस्थापित किया oral 

3. पृष्ठ 2, पंक्ति 7 से 12 मेँ निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया 
जाए, अर्थात्; 

(4) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार 
राजपत्र मेँ अधिसूचना द्वारा नियत wt” 

खंड 3 

4. हिन्दी पाठ में संशोधन की आवस्यकता नहीं हे। 

wae 4 

5. पृष्ठ 5, पंक्ति 21 मे निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, 
अर्थात्;- 

“(S) उपर्युक्त खंड (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट अध्यक्ष तथा 

सदस्यों द्वारा यथा अनुशंसित्त, राष्ट्रपति द्वारां नामनिर्दिष्ट एक विश््यात 

विधिवेता-सदस्य।'' 

रेड 14 

6. पृष्ठ, 9, पंक्ति 18 मे a सहायता प्राप्त'' शब्दों का लोप 
किया जाए। 

7. पृष्ठ 9, Wad 23 से 29 4 निम्नलिखित प्रतिस्थापित 
किया जाए, अर्थात्: 

"* (ज) ta कोई व्यक्ति, जो विदेशी अभिदाय 

(विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन किसी 2010 का 42 

विदेशी स्रोत से एक वर्षं में दस लाख रूपये 
के आधिक्य मँ या tat उच्चतर राशि, जो 

केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, 
प्राप्त करने वाली प्रत्येक अन्य सोसाइरी या 

व्यक्तिसंगम या न्यास (चाहे तत्समय प्रवृत्त 
किसी विधि के अधीन रजिस्दरीकृत है या नहीं) 
का निदेशक, प्रबधक, सचिव या अन्य अधिकारी 

हैया रहा है।'' 
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खंड 20 

8. पृष्ठ 11, पक्ति 13 से 18 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित 

किया जाए, अर्थात्ः- 

^* 20.८1) लोकपाल, कोई शिकायत wa करने पर, यदि 

मामले मे आगे कार्यवाही किए जाने का विनिश्चय करता है 

तो निम्नलिखित के संबंध मे आदेश कर सकता है- 

(क) यह अभिनिश्चितं करने के aay में कि क्या 

मामले में कार्यवाही किए जाने के लिए कोई प्रथमदृष्टया 

मामला विद्यमान है, अपने जांच खंड या किसी अभिकरण 

(जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना भी है) द्वारा 
किसी लोकं सेवक के विरुद्ध प्रारंभिक जांच करने कौ 

कार्यवाही करना; या 

(ख) जिस मामले में प्रथमदृष्टया मामला विद्यमान है तो 
किसी अभिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन 

भी है) द्वारा अन्वेषण करनाः'' 

9. पृष्ठ 11, Wad 28 के पश्चात्, निम्नलिखित परतुक 

अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्ः- 

“mg यह भी कि खंड (ख) के अन्तर्गत किसी अन्वेषणं 

का अदेश देने से पूर्व, लोकपाल इस संबंध मेँ लोक सेवक 

से स्पष्टीकरण की मांग करेगा ताकि यह अभिनिश्चित किया 

जा सके किं क्या मामले में अन्वेषण कै लिए प्रथमदुष्टया 

मामला विद्यमान हैः 

परंतु यह भी कि अन्वेषण से पूर्व, इस संबंध में लोक सेवक 

से स्पष्टीकरण मांगने की प्रक्रिया से, sa अधिनियम के अधीन 

किसी अधिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन 

भी है) द्वारा किए जाने के लिए अपेक्षित तलाशी ओर 

अभिग्रहण, यदि कोई हँ. के dau में कोई हस्तक्षेप नहीं 

eam! 

10. हिन्दी पाठ में संशोधन wt आवश्यकता नहीं है। 

11. पृष्ठ 12, पक्ति 9 में ^“ अपने निष्कर्षो कौ अन्वेषण रिपोर 

लोकपाल को प्रस्तुत करेगा" शब्दौ का लोप किया जाए। 

12. हिन्दी पाठ मेँ संशोधन की आवश्यकता नहीं है। 

13. पृष्ठ 12, पक्ति 14 मेँ ''लोकपाल को प्रस्तुत Hem” 

शब्दों के स्थानं पर "उस धारा के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार वाले 
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न्यायालय को प्रस्तुत करेगा ओर उसकौ एक प्रति लोकपाल को 
अग्रेषित करेगा।'' शब्द प्रतिस्थापित किये जाए। 

14. पृष्ठ 12, पंक्ति 17 में “akan पंक्ति 22 मं 
““ विनिश्चय कर सकेगी।'' शब्दों के स्थान पर "सक्षम प्राधिकारी 
ओर लोक सेवक की रिप्पणियां प्राप्त करने के पश्चात् निम्नलिखित 
कार्यवाही कर् सकेगी।'" शब्द प्रतिस्थापिते किये जाए। 

15. पष्ठ 12, पंक्ति 18 तथा 19 मेँ निम्नलिखित प्रतिस्थापित 
किया जाए, अर्थात्;:- 

^* (क) अपने अभियोजन खंड या अन्वेषण अभिकरण को 

लोक सेवक के विरुद्ध विशेष न्यायालय के समक्ष आरोप- पतन 

फाल किए जाने को स्वीकृति देना या मामला बंद किए जाने 
की रिपोर्ट फाइल किए जाने के बारे मेँ निदेश Car"! 

16. पृष्ठ 12, पक्ति 20 तंथा 21 को निम्नलिखित द्वारा 

प्रतिस्थापितं किया जाए। 

(क) संबंधित लोक सेवकं के विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियां 

या alg अन्य समुचित कारवाई प्रारभ किए जामे के बारे में 
सक्षम प्राधिकारी को निदेश eam” 

17. पृष्ठ 12, पंक्ति 20 मेँ '* सक्षम प्राधिकारी द्वारा'' शब्दों 

का लोप किया जाप्। 

18. पृष्ठ 12, पेविति 24 A शब्द तथा कोष्ठक “* अभियोजन 
खंड al’ के पञ्चात् “या किसी अभिकरण (जिसके अंतर्गत 
दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है) को'' शब्दों को अन्तःस्थापित 
किया जाए। 

19. हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। 

20. पृष्ठ 12, पंक्ति 24 तथा 25 A शब्दों तथा कोष्ठक 
'* (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी 2)" का लोप 
किया जाए। 

Ge 23 

21. पृष्ठ 13, पंक्ति 9 से 20 मे, निम्नलिखित प्रतिस्थापित 
किया जाए, अर्थात्ः- 

1973 का 25 ''93(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 अभियोजन 
धारा प्रारभ करने के 

की धारा 197 या दिल्ली विशेष लिए पूर्व 

1946 का 25 पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 कौ मंजूरी प्रदान 
धारा 6क या भ्रष्टाचार निवारण करने * 
अरि zy बध 1988 का 49 अधिनियम, 1988 कौ धारा 19 मे लोकपाल की 
अतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, शक्ति।



961 लोकपाल ओर लोकायुक्त विधेयक, 2011 27 अग्रहायण, 1935 (शक) लोक परल ओर लोकायुक्त विधेयक, 2011 962 

लोकपाल को धारा 20 की उप-धारा 

(7) के अधीन अभियोजन के लिए 

मंजूरी प्रदान करने कौ शक्ति होगी। 

(2) लोक सेवक द्वारा अपने शासकीय 

दायित्व के निर्वहण मे कार्य करते 

हुए या इस निमित्त, अधिनियम के 

प्रयोजन के कथित रूप से कारित 

किसी अपराध के दोषी लोक सेवक 

के विरुद्ध उप-धाय (1) के अधीन 

अभियोजन प्रास्भ नहीं किया जा सकेगा 

ओर कोई न्यायालय te कारित 

अपराध का, सिवाय लोकपाल at 

पूर्व मंजूरी के, संज्ञान नहीं ले सकेगा।'' 

सड 25 

22. हिन्दी पाठ में संशोधन कौ आवश्यकता नहीं 2 

23. पृष्ठ 14, Wad 4 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित 
किया जाए. अर्थात्:- 

“(3) लोकपाल द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किसी 

मामले के अन्वेषण के लिए नियत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन 

के किसी अधिकारी को, लोकपाल कौ अनुमति के बिना, 

स्थानातरित नही किया जाएगा। 

(4) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन इस निमित्त लोकपाल 

em विनिर्दिष्ट मामले के संचालन के लिए, लोकपाल की 

सहमति, से सरकारी अधिवक्ताओं से इतर अधिवेक्ताओं का 

एक पैनल नियुक्त कर सकेगी। 

(5) केन्द्रीय सरकार इस निमित्त लोकपाल दार विनिर्दिष्ट 

मामलों के प्रभावी अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस 

स्थापन के निदेशक द्वारा समय-समय पर यथा-अपेक्षित एसी 

निधियां उपलब्ध करा सकेगी ओर उक्त निदेशक एेसे अन्वेषण 

कौ बाबत हुए व्यय के लिए जिम्मेदार होगा।'' 

Ws 37 

24. पृष्ट 18, पंक्ति 5 से 14 मे निम्नलिखित प्रतिस्थापित 

किया जाए, अर्थात्ः- 

(2) उपधारा (4) के उपबधों के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष 

या किसी सदस्य को, उच्चतम न्यायालय को- 

राष्ट्रपति द्वारा संसद के कम से कम एक सौ सदस्यों द्वारा 

हस्ताक्षरित याचिका पर उच्चतम न्यायालय को किए गए निर्देश 

पर, उस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार कौ गई किसी जांच 

पर, उसके द्वारा एसी रिपोर्ट दिए जाने पर कि, यथास्थिति, 

अध्यक्ष या एेसे सदस्य को कदाचार के आधार पर हटा दिया 

जाना चाहिए, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, उस आधार पर उसके 

पद से हटाया जाए्।'' 

25. पृष्ठ 18, Wat 15 में शब्द, कोष्ठक ओर अंक 

““उप-धारा (2)" से पूर्वं ''इस संबंध मेँ सिफारिशों कौ प्राप्ति या 

उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए अतरिम आदेश'' शब्द अन्तःस्थापित 

किये at 

26. पृष्ठ 18, पंक्ति 16 मेँ शब्दों “रिपोर्ट कौ प्राप्ति" से पूर्व 

“aaa”! शब्द अन्तःस्थापिते किया are 

Gs 46 

27. पृष्ठ 21, पक्ति 30 ओर 31 को निम्नलिखित द्वारा 

प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:- 

““स्पष्टीकरण-दुस उप-धार के प्रयोजन के लिए, '“ सद्भावपूर्वक "! 

शब्द का अर्थं किसी व्यक्ति द्वारा सम्यक सावधानी, सतकता 

ओर उत्तरदायित्व कौ भावना के साथ सद्भावपूर्वक विश्वास 

करते हुए या उसके द्वारा कारित या उसके द्वारा विश्वास करने 

योग्य तेथ्य कौ गलती से कारित कृत्य होगा, जो भारतीय दंड 

संहिता कौ धारा 79 के अधीन विधि द्वारा न्यायानुमत हो।'' 

Ge 63 

28. पृष्ठ 24 ओर 25 मे, खंड 63 को निम्नलिखित द्वार 

प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्ः- 

“भाग 3 

लोकायुक्त की स्थापना 

63. प्रत्येक राज्य कतिपय लोक कृत्यकारियोँ के लोकायुक्त कौ 

विरुद्ध भ्रष्टाचार से सं्बधित शिकायतों से निपरने के स्थापना। 

लिए, wa विधानमडल द्वारा किसी विधि द्वारा 

स्थापित, aed या नियत न किये जाने कौ स्थिति 

में इस अधिनियम के प्रवृत्त होने कौ तारीख से एक 

वर्षं कौ अवधि के भीतर राज्य के few लोकायुक्त 

के नाम से एक निकाय कौ स्थापना करेगा।''
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खंड 64 से 97 का विलोपन 

29. पृष्ठ 26 से 38 में, खंड 64 से 97 का लोप किया जार्। 

अनुसूची 

30. पृष्ठ 39, पक्ति 8 में अंक 2011" के स्थान पर 
“2013 '* अंक प्रतिस्थापित किया जाए। 

31. पृष्ठ 39, पंक्ति 20 के पञ्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित 
किया जाए, अर्थात्: 

“2. धारा 4ख के पश्चात्, निम्नलिखित धास नई धास 4ख 

अन्तःस्थापित को जाएगी, अर्थात्ः- a 

“aa क. (1) इस अधिनियम के अधीन अभियोजन 
मामलों के अभियोजन के लिए, एक निदेशक, निदेशक। 
जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रैक से 
अन्यून एक अधिकारी होगा, कौ अध्यक्षता मं 
एक अभियोजन निदेशालय होगा। 

(2) अभियोजन निदेशक, निदेशक के संपूर्णं अधीक्षण 
एवं frases, कार्य करेगा। 

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा, केन्द्रीय सतकता आयोग की 

सिफारिश पर, अभियोजन निदेशक कौ नियुक्ति कौ जाएगी। 

(4) अभियोजम निदेशक, उसकी dard से संबंधित 

नियमों मे safe किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उस 
तारीख से जब वह अपना पद धारण करता है, दो वर्ष से 

अन्यून अवधि के लिए अपने पद पर बना रहेगा।'' 

32. पृष्ठ 40, Waa 16 में अंक ““2011'' के स्थान पर 
अंक ‘'2013" प्रतिस्थापित किया जाए। 

33. पृष्ठ 40, पंक्ति 21 में अंक “2011” के स्थान पर 
अक ‘'2013" प्रतिस्थापित किया जाए। 

34. पृष्ठ 40, पक्ति 26 में अंक ““2011'' के स्थान पर 
अंक 2013" प्रतिस्थापित किया जार्। 

35. पृष्ठ 40, पंक्ति 30 मेँ अंक ““2011'' के स्थान पर 
अंक ‘'2013"’ प्रतिस्थापित किया जाए्। 

36. पृष्ठ 41, पक्ति 20 मे अंक 2011" के स्थान पर 
अंक “2013 '  प्रतिस्थापित किया जाए्। 

प्रस्ताव स्वीकृत हभ! 

...( व्यवधान) 

18 दिसम्बर, 2013 अध्यक्ष द्रवाय रिप्पणी 964 

अपराहन 12.45 बजे 

इस समय, श्री अनति गंगाराम गीते, श्री अर्जुन चरण सेठी atk 
कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए। 

,..( व्यवधान, 

अध्यक्ष महोकयाः मत्री जी अब प्रस्ताव करे कि राज्य सभा 

द्वारा लोकपाल ओर लोकायुक्त विधेयक, 2011 4 किए गए 

संशोधनों से सहमति व्यक्त कौ जाये। 

... (व्यवधान) 

श्री कपिल सिव्बलः nea, मेँ vera करता हूः 

“fe राज्य सभा द्वारा विधेयक मे किए गए usted से 

सहमति व्यक्त की जाये।'' 

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न यह हैः 

‘fe राज्य सभा द्वारा विधेयक मे किए गए संशोधनों से 

सहमति व्यक्त को जाये।'' 

प्रस्ताव स्वीकृत Bal 

,..( व्यवधान) 

अपरान 12.46 बजे 

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी 

(अनृकाद्। 

अध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्यो, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, 

faa शिक्षा ओर अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 

2013 को भी विचार ओर पारित किए जाने के लिए अनुपूरक 

कार्यसूची मे शामिल fea गया है। इस विधेयक मेँ राष्ट्रीय 

प्रोद्योगिको, विज्ञान शिक्षा ओर अनुसंधान संस्थान, अधिनियम, 
2007 के अधीन ama इईजीनियरिग एड usa यूनिवर्सिटी-शिबपुर, 

पश्चिम बंगाल को इंडियन इस्टीर्यूट aim इंजीनियर, साइंस 

एंड emo, शिबपुर, पश्चिम बंगाल बनाए जाने का 

प्रावधान है। यह विधेयक संस्थान मे बडी संख्या मे अध्ययनरत 

छात्रों से जुदा हुआ है। 
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कल कार्यमत्रणा समिति कौ हुई बैठक मे सदस्य इस बात 

पर एकमत थे कि इस विधेयक को सभा द्वारा प्राथमिकता 

के आधार पर लिया जाए। 

अतः मेरा प्रस्ताव है कि सभा के समक्ष अविश्वास 

प्रस्ताव कौ सूचनाओं को लाए जाने से पहले इस विधेयक 

को भी लिया oui 

(FFU) 

अपराहन 12.461, बजे 

राष्टीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा ओर अनुसंधान 
संस्थान ( संशोधन ) विधेयक, 2013 

( अनुकाद] 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मत्री (डो 

शशी थरूर ) महोदया, में श्री एम.एम. पल्लम राजू कौ ओर 
से प्रस्ताव करता हुः 

“fe राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा ओर अनुसंधान 
संस्थान अधिनियम, 2007 में ओर संशोधन करने वाले 

विधेयक पर् विचार किया जाए।'' 

अध्यक्ष dela: प्रश्न यह हैः 

“fe राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा ओर अनुसंधान 
संस्थान अधिनियम, 2007 में ओर संशोधन करने वाले 

विधेयक पर विचार किया जाए।'' 

प्रस्तावे स्वीकृत हआ! 

.-( व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः सभा अब विधेयक पर खंड-वार विचार 

आरम्भ करेगी। 

प्रशन यह हैः 

“fe खंड 2 से 13 विधेयक के अग wi” 

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ 

खड 2 से 13 विधेयक मँ जोड दिए गए 
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खड |, अधिनियमन सूत्र ओर विधेयक का पूरा नाय 

विधेयक मौ जोड दिए गए 

..-( व्यकधान) 

अध्यश्च महोदयाः. अब माननीय मंत्री wera करेगे कि 

विधेयक पारित किया जाए्। 

... (व्यवधान) 

डो. शशी wer: महोदया, में प्रस्ताव करता हुः 

“fe विधेयक पारित किया जाए।'' 

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न यह हैः 

“fe विधेयक पारित fa ari" 

प्रस्ताव पारित हुआ। 

...(व्यकधान) 

अपराह्न 12.50 बजे 

सदस्यों द्वारा निवेदन 

संयुक्त राज्य अमेरिका मे भारतीय उप-महाकौसल 
के साथ कथित दुर्व्यवहार के बारे A 

[feat] 

श्री मुलायम fae यादव (मैनपुरी): अध्यक्ष महोदया, 

अमेरिका में भारतीय राजनयिक देवयानी were के साथ जो 

दुर्व्यवहार किया गया है, हम इसकी निन्दा करते #1 इस संबंध 

मे हम नेता विपक्ष से यह चाहेंगे कि इस महिला के साध 

जो अप्मानजनक व्यवहार हुआ है, इसकी निन्दा का प्रस्ताव 

लाइए, हम लोग निन्दा प्रस्ताव पास att भाषण तो बहुत 

होते रहते है, बाहर जाकर बयान भी दे Sh, क्या फर्क पडता 

है। आप निन्दा का प्रस्ताव कौजिए। यह उरपोक है ओर आप 

अमेरिका से उरते al ...(व्यकवधान) हमारे देश को Sata 

बना दिया। उनको गिरफ्तार किया गया ओर कपडे उतरवा कर
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उनकी जांच कौ गई। इससे हिन्दुस्तान का बहुत बडा अपमान 

हआ 21 ...(व्यवधान) इससे पहले भी हमारी पार्टी के नेता 

मोहम्मद आजम खां को वहां मुसलमान के नाम पर रोका 

गया था। उनको एक घंट तक dam रखा TAM ...(व्यवधान) 

उनको जांच करायी गयी। कूम्भ के मेले के आयोजन के 

gai होने के कारण उनको खुद अमेरिका ने बुलाया था, 

यह जानने के लिए कि इतनी ate ने कुम्भ मेले A किस 

तरह से स्नान किया Ml ...(व्यवधान) उस मेले के आयोजन 

के इंचार्ज आजम खां को निमत्रण देकर बुलाया गया ak 

वहां बुलाकरं उनको अपमानितं किया गया। ...(व्यवथान) इसी 

तरह से भारत सरकार के मंत्री को अपमानित किया गया, 

आत्म खां जी को अपमानित किया, कलाम साहब को 

अपमानित किया क्या अमेरिका की हिन्दुस्तान पर दादागिरी 

चलेगी? क्या है अमेरिका? अमेरिका बुरी तरह से डरता है। 

छोरा सा धमाका अमेरिका मेँ कर दिया तो धर-थर कांपते 

रहते Ui उस अमेरिका से हिन्दुस्तान इतना डरता है कि हमारे 

बड़े-बड़े नेताओं का, हमारे देश के राष्ट्रपति का अपमान हो, 

हमारे मोहम्मद आजम खां का अपमान हो। vist फर्नाडिस 

का अपमान किया गया। हमारी सरकार के मिनिस्टर श्री 

प्रफुल्ल पटेल का अपमान किया गया। कोई बचा नहीं हे, 

जिसका अपमान न किया गया a ...(व्यवधान) इसलिए मेँ 

आज कहना चाहता & किं अमेरिका के खिलाफ निंदा का 

प्रस्ताव TEU) अमेरिका at दादागिरी कहां है, उसे तो एक 

नौजवान ने ठीक कर fa (व्यवधान) अरब ada से 

अमेरिका थर-थर कापता है। ... (व्यवधान) लेकिन हिन्दुस्तान 

का अपमान होता चला जा रहा Zl ...(व्यवधान) इसलिए 

अध्यक्ष महोदया मै कहना चाहता हुं कि हमारी महिला 

राजनयिक के कपटे उतरवा कर जो अपमान किया गया है। 

... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः मुलायम सिंह जी, अब आप समाप्त 

कौजिए। 

...( व्यवधान) 

श्री मुलायम सिंह यादवः यह महिला का अपमान नहीं 

हे, देश का अपमान Zl (व्यवधान) इसलिए यहां निंदा का 

प्रस्ताव पास कीजिए (व्यवधान) ओर हमेशा के लिए 

अमेरिका को वार्निग दीजिए, नहीं तो अमेरिका के लोगों को 

भी नंगा कीजिए, अगर हिम्मत ह्ये तो। ...(व्यवधान) अमेरिका 

18 दिसम्बर, 2013 सदस्यो द्वारा निवेदन 968 

हिन्दुस्तान से माफो AM ...(व्यवधान) निदा का प्रस्ताव पास 

कीजिए ओर मांग कीजिए कि अमेरिका हिन्दुस्तान से माफी 

मांगे। ... (व्यवधान) इसलिए हमारी आपसे यह अपील है इसे 

गम्भीरता से लीजिए। ...(व्यवधान) 

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष महोदया, जो 
विषय भाई मुलायम सिंह यादव जी ने सदन मे रखा हे, मं 
अपनी wet कौ तरफ से sat संबद्ध करने के लिए खडी 

हुई dl (व्यवधान) मुले लगता है कि यह दलों का विषय 

नहीं दै, बल्कि पूरी कौ पूरी भारतीय संसद इसमे एक है 

क्योकि जो कुक देवयानी के साथ घटा, वह पहली घटना नहीं 

al बहुत-सी शचख्ियतो का जिक्र भाई मुलायम सिंह जी ने 

किया है। (व्यवधान) जार्ज फर्नाडिस से जो सिलसिला शुरू 

हुआ, वह Wht अब्दुल कलाम से होते हुए. पहले मीरा 

शंकर तक पहुंचा था। (व्यवधान) वे भी वहां हमारी राजदूत 

ef) उसके बाद अब यह सिलसिला देवयानी तक पहुंचा है। 

इसमें सबसे बडी बात है, जो वे कहना भूल गए कि वह 

अपनी बच्ची को set स्कूल गई थी ओर वहां उसे हथकडी 

डालकर गिरफ्तार किया गया। ..-(व्यवधान) जब हमारे किसी 

राजनयिक पर इस तरह की धटना ved 2 तो पूरा देश 

अपमानित होता है। इसलिए जो ad उन्होने कही हँ, मँ उन 

तमाम भावनाओं के साथ स्वयं को संबद्ध करती हू. लेकिन 

इसके साथ मेँ में एक ओर विषय भी उठाना चाहती = 

... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः डो. मिर्जा nega नेग, डो. तरुण 

मंडल ओर श्री अर्जुन wa मेघवाल श्री मुलायम सिंह यादव 

द्वार उठाए गए मुदे से स्वयं को संबद्ध करते ZI 

[ अनुवाद 

श्री लाल कृष्ण आडवाणी ( गांधीनगर ): अध्यक्ष महोदया, 

यह अमेरिका कौ भर्त्सना है ...(व्यवधान) 

[fest] 

श्रीमती सुषमा स्वराजः जो अमेरिका मेँ vel उसके बारे 

मे तो मुलायम सिंह जी ने विस्तार से कहा ओर Ha 

वाक्य जोड कर अपने आपको उससे संबद्ध किया है। लेकिन 

हम एक ओर घटना कौ अनदेखी कर रहे है। हमरे एक 

नौसेनिक सुनील जेम्स इस समय रोगो कौ जेल में ब्द है।
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उन पर आरोप है कि वे वहां के जलदस्युओं से मिल गए 

थे। उनकी मिलीभगत के कारण se बंद करके रखा गया 

है। अध्यक्ष महोदया, बहुत दुर्भाग्य की बात है fH यहां उनके 

11 महीने के बच्चे कौ मृत्यु हो गई है ओर उसके मृत 

शरीर को उनके घर के लोगों ने रखा हुआ है कि उसका 

पिता आएगा ओर उस मृत बच्चे का अत्तिम बार मुंह देखे 

ओर उसका अंतिम संस्कार करे। उनके माता-पिता प्रधानमंत्री 

जी से मिले भी रै (व्यवधान) 

मे आपको याद दिलाना चाहती हू कि इटली के दो 

aah केरल मेँ हमारे दो मद्ुआरों को मार करके उनकौ 

हत्या के आरोप मे भारतीय जेल में कदी थे। ...(व्यवधान) 

उन्होने कहा कि हमें वोर डालने के लिए इटली जाना 2 

... (व्यवधान) भारतीय अदालतों ने उनके इसं अधिकार का 

सम्मान करते हुए se इटली भेजने कौ बात oft 

 ... (व्यवधान) लेकिन यह तो बहुत बडी मानवीय संवेदना का 

मामला tl (व्यवधान) उसका ग्यारह महीने का बच्चा मर 

गया ओर यहां पर उसका मृत शरीर इम्बाम करके रखा गया 

है कि वह am, वच्चे का मुंह देखे ओर उसका अतिम 

संस्कार करे। ...(व्यवधान) 

म कहना चाहती ¢ भारत भारत से, हमारे विदेश मत्री 

जी यहां बैठे हैँ कि टोगो जैसे छोटे देश हमे आंख दिखाते 

है। ...(व्यवधान) आप अमेरिका की बात कर रहे है, 

छोटे-छोटे देश हमे आंख दिखाते है। ...(व्यवधान) भारत इतनी 

बडी पावर है। ... (व्यवधान) आप योगो कौ सरकार से किए 

कि सुनील जेम्स को Ra यहां भेज ताकि वे अपने बच्चे 

का अंतिम संस्कार करके वापस wel ...(व्यकधान) अगर 

हमारी भारतीय अदालत वोर के अधिकार का सम्मान करते 

हुए इटली के नौसैनिकों को वापस भेज सकती हैँ तो वह 

व्यक्ति जिसका बच्चा मर गयां है ओर यहां उसके परिवार 

के लोग उसका मृत शव रख कर बेदे हँ. इस बारे A भारत 

सरकार बात करे ओर सुनील जेम्स को तुरंत वापस लेकर 

आए्। ... (व्यवधान) 

अमेरिका के खिलाफ जो निंदा प्रस्ताव करने कौ बात हे 

तो भारतीय संसद एक सुर म बोले कि भारत अमेरिका के 

द्वारा किया गया ta अपमान स्वीकार नही करेगा 

..- (व्यवधान) यह एक सुर से संसद से जाना चाहिप्। 
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अध्यक्ष महोदयाः श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा उठाए mW 

विषय के साथ श्री बी.वाई. राघवेन्द्र, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री 

देवजी एम. पटेल, श्री fanaa उदासी, श्री शिवराम गौड्डा, 

श्री dts कुमार, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गाधी, श्री 

श्रीपाद येसो नाईक, डो. किरीट प्रेमजीभाई् सोलंको, श्री हरिन 

पाठक, श्री महेन््रसिंह पी. dem, श्री नारनभाई काछडिया, 

श्रीमती जयश्रीबेन परेल, श्रीमती दर्शना जरदोश, श्री aan 

पाटिल, श्री अर्जुन राम मेघवाल, डो. तरूण मंडल ओर st 

मेहवूब बेग स्वयं को संबद्ध करते El 

श्री संजय निरुपम (grag उत्तर ): महोदया, भारत al 

एक॒ राजनयिक देवयानी wes के साथ जिस प्रकार का 

अमानवीय व्यवहार अमेरिका प्रशासन ने किया है, मै saat 

निंदा करने के लिए यहां पर खड़ा हुआ दहू। ..(व्यकधान) 

मै जानता हूं कि हमारी सरकार कौ तरफ से कड़ा रुख 

afer किया गया। ... (व्यवधान) हमारे प्रधानम॑त्री जी, विदेश 

मत्री जी ने अमेरिकौ प्रशासन के ऊपर एक दबाव डालने 

की कोशिश की है। ...(व्यवधान) इसके बावजूद अभी तक 

कोई न्याय नहीं मिला है। ...(व्यवधान) मैं चाहुगा कि उस 

राजनयिक के साथ जिस प्रकार से कानून के नाम पर 

अमानवीय तरीके से व्यवहार किया गया है, उसके खिलाफ 

भारत सरकार सख्त कारवाई करे ओर जितनी जल्दी हो, 

देवयानी खोबरागडे के साथ जो अन्याय हुआ, उसका हिसाब 

करे। (व्यवधान) 

दूसरी बात, सुनील जेम्स के बार मे सुषमा स्वराजं जी 

ने जो अपनी बात रखी है, सुनील जेम्स मेरी arte 

के रहने वाले एक नौजवान कैप्टन Zl ...(व्यवधान) वे जब 

टोगो में शिप पर थे तो at पर जो वहां के समुद्री डाकू 

होते है, उसके बारे Fost जानकारी मिली तो उन्होने एक 

अच्छे नागरिक कौ भूमिका निभाते हुए टोगो के प्रशासन को 

इसकी जानकारी दी ot ...(व्यवधान,) टोगो के प्रशासन कौ 

तरफ से उस कैप्टन की तारीफ करने के बजाए उसको 

पिछले छः महीने से टोगो कौ खरकार ने गिरफ्तार कर रखा 

21 ...(व्यवधान) जब उसके परिवार के लोगों ने मुञ्च a 

aoe स्थापित किया तो मैने स्वयं प्रधानमंत्री जी से बात ati 

„.. (व्यवधान) प्रधानमंत्री जी ने उसके परिवार को बुलाया, 32, 

बातचीत at कानूनी कारवाई चल रही है। (व्यवधान) 

इसके बावजूद सुनील जेम्स को अभी तक नहीं छोड़ा गया 
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है जबकि उसका ग्यारह महीने के बच्चे का देहांत हुए पन्द्रह 

दिनों से ज्यादा हो गये @ उस बच्चे की बडी अभी भी 

अंधेरी कौ मर्गं में पडी ai ... (व्यवधान) 

मँ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूगा कि. आप 
स्वयं रोगो के राष्टराध्यक्ष से बात at या विदेश मंत्री महोदय 

रोगो के विदेश मंत्री से बात at ओर जितनी जल्दी हो, 
सुनील जेम्स को weer जा सके। ...(व्यवधान) 

इसके साथ ही भारतीय नागरिकों के साथ विदेशों में जिस 

प्रकार से दुर्व्यवहार हो रहा है, उस दुर्व्यवहार के खिलाफ 
भारत सरकार को सख्त aq sheer करना चाहिए ताकि 

भारत के amet के साथ दूसरे देशों मे किसी प्रकार का 

अत्याचार न हो, अनाचार न हो। ... (व्यवधान) 

मैडम, मै एक ओर जानकारी देना mem कि हमारे ही 
aa के एक नौजवान है जिनकी कतर के एयरपोर्ट पर हत्या 

कर दी गयी ओर कतर के अस्पताल में saat बोडी पिछले 

बीस दिनों से पडी 2 ...(व्यवधान) बार-बार उनके परिवार 

के लोग कह रहे हैँ कि जिस एयरपोर्ट पर उनकी हत्या हुई 
है, कम से कम वहां का सीसीरीवी pea दीजिए क्योकि 
उनको tea अंदाज है कि उनकी मृत्यु हार्दं अटैक से नहीं 

बल्कि उनकी हत्या कौ गयी है। ...(व्यवधान) वहां की 
सरकार सीसीटीवी कौ wea नहीं दे रही है। ... (व्यवधान) 
वहां कौ सरकार से हमारी सरकार को बात करनी चाहिए 

ताकि भारतीय नागरिकों के साथ हमेशा जौ दुर्व्यवहार होता 

है, वह दुर्व्यवहार खत्म हो ओर भारत सरकार को विदेशी 
सरकारों के साथ सख्त ढंग से बात करनी चाहिए ताकि हमारे 

नागरिको को राहत मिले, उनको न्याय fae ...(व्यवधान) 

महोदया, आपने देवयानी खोबरागडे के लिए अमेरिकी 

प्रतिनिधिमंडल से मिलने से जो मना किया, उसके लिए मै 

आपको बधाई दुंगा। ...(व्यवधान) मैं आदरणीय राहुल गांधी 

जी को बधाई gm कि उन्होने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से 

मिलने से मना fem (व्यवधान) हमारे गृह मंत्री जी ने 

मिलने से मना किया। ...(व्यवधान) भारत को ate स्टेट की 

नहीं, बल्कि एक हाई स्टेट कौ भूमिका मे खडा रहना पडेगा 

ताकि हम अपने नागरिको की हिफाजत कर सके। 

अध्यक्ष म्रहोदयाः श्री संजय निरुपम द्वारा उठाए गए 

विषय के साथ श्री एस.एस. रामासुब्बू स्वयं को संबद्ध करते 

él 
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अपराहन 1.00 बजे 

( अनुकाद। 

प्रो. सोगत राय (वम दम); भे न्यूयाक के महावाणिज्यक 

दूतावास मँ तैनात 39 वर्षीय युवा राजनयिक को अमरिकी 

सरकार द्वारा गिरफ्तार किए जाने की कारवाई की भर्त्सना 

करने के लिए खडा हुआ gi अमेरिकी प्रशासन ने अपने 

कर्मचारियों के साथ aq रोजगार के मुद्दे पर युवा 

राजनयिक के हाथों मेँ हथकडी am उन्होने उनके कपडे 

उतरवाये ओर उनकौ तलाशी ली ओर उन्होने उन्हें नशा करने 

वाले ओर अन्य अपराधियों के साथ wa यह केवल देवयानी 

का अपमान नहीं है यह भारतीय नारित्व ओर सभी भारतीयों 

का अपमान ti हम कटु wel में इसकी भर्त्सना करते है 

ओर यह मांग करते हैँ कि सभा एक संकल्प पारित कर 

इसकौ भर्त्सना करे। मुञ्चे खुशी है कि भारतीय सरकार ने 

जवावी कारवाई करते हुए चाणक्यपुरी स्थित अमेरिकौ दूतावास 

के सामने से सभी वैरिकेड हरा दिए ओर दिल्ली में रह रहे 

सभी अमरिकौ राजनयिकों से उनके पहचान पत्र मागे तथा 

अमरिकौ राजनयिकों के पास कार्यरत भारतीय नागरिको के 

रोजगार का व्यौरा मांगा। 

मँ आपके द्वारा अमरिकी संसद के प्रतिनिधिमंडल से 

मिलने से इन्कार करने के लिए आपकी प्रशंसा करता हू। 

मै माननीय गृह मंत्री eo भी अमेरिकी संसद् प्रतिनिधिमंडल 

से मिलने से इंकार करने के लिए उनकी भी प्रशंसा करता 

हू। परन्तु हममे यह याद रखना चाहिए कौ ta पहली बार 

नहीं है कि अमेरिका ने प्रतिष्ठित भारतीयों का अपमान किया 

है ओर इस बार एक महिला राजनयिक का मामला है। 

vist फर्नाडिस से लेकर हमरे लोकप्रिय अभिनेता सलमान 

खान, शाहरूख खान ओर आमिर खान तक अमरीका जाने 

वाले भारतीयों का अमरीका वासियों नै बार-बार अपमान किया 

है। हमें यह दिखा देना चाहिए कि हम सब अमरीका के 

इस रवैये कौ भर्त्सना करते है। अमरीका विश्व का सर्वोपरि 

देश नहीं @ ओर भारत को एक we & रूप में इसके 

खिलाफ खडा होना चाहिए्। मैं नेता प्रतिपक्ष द्वारा उठाए गए 

इस मुदै का समर्थन करता हू जो कि भारतीय नाविक सुनील 

जेम्स कौ टोगो मे नजरबंदी से सम्बन्धित दै। बनाना रिपन्लिक 

जैसे छोटे देश ने भी भारत के साथ te करने का दुःसाहस
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किया। te नहीं होना चाहिए्। भारत को इन दोनों घटनाओं 

 न्यूर्योकं मे भारतीय राजनयिक के अपमान तथा रोगो में सुनील 

जेम्स को हिरासत A लेने कौ भर्त्सना करते हए उसकी रिहाई 

के लिए एकजुट प्रयास करने ule ...(व्यवधान) 

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारापती): महोदया, मै अपने 

सभी साथियों के बचाव तथा उनके साथ अपने आप at 

सम्बद्ध करती हू जो देवयानी Game के लिए एक साथ 

खद हुए di मेँ सरकार द्वारा इस सम्बन्ध मँ किए गए प्रयासों 

कौ सराहना करती ह्। मेरा विचार है कि यह वास्तव में 

भारत के लिए एक एतिहासिक दिन है। पिछले कक महीनों 

मै यह vert सच मे थक चुकी हूं कि यदि कुछ गलत 

होता है तो उसके te राजनैतिक वर्ग ही होता है ओर कू 

अच्छा होता है तो इस सभा से बाहर होता रै। परन्तु आज, 

लोकपाल विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करके तथा भारतीय 

होने के नाते देवयानी खोबरागडे का पक्ष लेकर, मेरे विचार 

मे, भारत कौ पूरी राजनीतिक बिरादरी ने we के समक्ष यह 

साबित कर दिया है कि हम सब भारत के fea ओर प्रगति 

के लिए प्रतिबद्ध रहै। बहुत-बहुत धन्यवाद। ...(व्यवधान) 

[feet] 

अध्यक्ष पहोदयाः शरद जी, कृपया बहुत wey में 

बोलिए। 

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदया, भाई 

मुलायम सिंह जी, सुषमा स्वराज जी ओर सारे सदन के 

माननीय सदस्यों नै जो बात कही है, मँ इन सारे माननीय 

सदस्यों के साथ अपनी भावना सम्बद्ध करता ZI 

मे भारत सरकार से एक बात Wa चाहता हुं, यह एक 

घटना नहीं है, आपके पूर्व ॒राष्टूपति, डिफेस मिनिस्टर, जार्ज 

फर्नाडीज, प्रफुल्ल पटेल, पी, शंकर, सारे लोगों के साथ ये 

निस्तर हो रहा है। ...(व्यवधान) इस समस्या का विदेश मत्री 

जी ठीक से जवाब दं। ...व्यवधान,) 

अध्यक्ष महोदयाः dia है. अब आप समाप्त ail 

... (व्यवधान) 

श्री शरद यादवः यह जवाब नहीं है कि आप अमेरिकन 

wat के सामने (व्यवधान) Aes हटा रहे रै) 
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... व्यवधान) आज जो atts हटा रहे है, यह एक तरह 

से आपकी कमजोरी को दिखाता दहै। ... (व्यवधान) 

[ अनुकाद। 

डं. एप. तंबिदुरै (mer): अमेरिका में हमारी भारतीय 
राजनयिक सुश्री देवयानी खोबरागडे को गिरफ्तार करने तथा 

उसके साथ बुरा ada करने के लिए अमेरिकी अधिकारियों 

कौ भर्त्सना करने मेँ मै भी अपने सहयोगियों के साथ zi 
... (व्यवधान) 

(हिरी) 

श्री शरद यादवः लेकिन असली aa यह है कि 
अमेरिकौ सरकार से आप, इतने समय से निरन्तर इस देश 

के लोगों के साथ जो व्यवहार हो रहा रहै, उसके बरे में 

आपकी क्या नीति रै. ... (व्यवधान) 

[ अनुवाद । 

अध्यक्ष महोदयाः कृपया अपनी बात पूरी wt 

... (व्यवधान) 

डो. एम. afaat: अमरीका मे जो कक हो रहा है, 
वह कोई नई बात नही है। जब पूर्वं wenfa, डो. ut. 

जे. अब्दुल कलाम अमेरिका me 4, तो उनके साथ भी te 

ही ada किया गया धा] .. व्यवधान) हे इसकी भर्त्सना 

करनी होगी तथा इस पर भारत सरकार कौ कार्रवाई सुनिश्चित 

करनी होगी। केन्द्र सरकार ने इस पर जो भी कारवाई कौ 

है, वह पर्याप्त नहीं है। हमें इस पर॒ गम्भीर होना होगा तथा 

अमेरिकी अधिकारियों के खिलाफ कारवाई सुनिश्चित करनी 

चाहिए। (व्यवधान) हमें अपने सम्बन्धो पर पुनर्विचार करना 

होगा। अतः गै अपनी अनाद्रमुक पार्टी की ओर से हमारी 

भारतीय राजनयिक का अपमान करने के लिए अमरिकौ 

अधिकारियों कौ कड़ी निंदा करता हू। (व्यवधान) 

(हिरी) 

अध्यक्ष महोदयाः शरद जी, आप कृपया बैठ wea 

आपकी बात हो qs 

श्री शरद यादवः आप निन्दा करिये। यहां से सदन से 

निन्दा का प्रस्ताव पास करिये। ...(व्यवेधान)
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अध्यक्ष महोदयाः वे बोल रहे है, यह क्या हो रहा है, 

आप किससे बात कर रहे है? आप अपनी बात समाप्त 

करिये। आप a3 aed श्री दारा सिंह चौहान। 

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): महोदया, जिस तरीके 

से अमेरिका में एक महिला राजनयिक के साथ दुर्व्यवहार हुआ 

है, जो अमेरिका के लोगों ने वहां के प्रशासन के द्वारं किया 

है, उसकी निन्दा इससे पहले राज्य सभा में हो चुकी है। 

... (व्यवधान) यह केवल एक राजनयिक का सवाल नहीं है, 

यह तो बडी अच्छी तरह से पेपर मेँ आ गया है, हमारे 

हिन्दुस्तान ओर खास करके उत्तर के तमाम जो गरीब लोग 

है, चाहे हिन्द् हों, मुसलमान a, जो गल्फ कटरीज मे जाते 

है या दूसरे छोटे-छोटे मुल्कों मे जाते हैँ, जिस तरीके से 

उनके साथ अन्याय, अत्याचार ओर अमानवीय व्यवहार होता 

है, उसकी भी हम निन्दा करते है। ... (व्यवधान) इसलिए 

राज्य सभा A हमारी नेता बहन कमारी मायावती ने पूरी विदेश 

नीति की समीक्षा की बात कही है कि जिस तरीके से गरीबों 

के साथ अन्याय हो रहा है ...(व्यवधान) 

अध्यक्च महोदयाः आपको बात समाप्त हो mst श्री नामा 

नागेश्वर राव। 

... (व्यतधान) 

श्री दारा सिंह चौहान: आज तो महिला के साथ आसू 

बहाते है ओर जिस महिला के साथ, राजनयिक के साथ इस 

तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, भारत सरकार को अमेरिका 

के साथ इतना ही नही, उसका मुंहतोड जवाब देना चाहिए 

( अनुवाद] 

श्री तथागत सत्यथी (gare): महोदया, आज मुञ्च 

यह अवसर देने के लिए, मै आपका आभार व्यक्त करता 

ह| एक we के रूप मेँ हम, अमरिकौ सरकार द्वारा हमरे 

दिष्टी कारन्सल-जनरल के साथ दुर्व्यवहार करने पर बहुत 

चिन्तित हेै। 

[feet] 

अध्यक्ष महोदयाः आप समाप्त करिये। श्री नामा नागेश्वर 

Tal 
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श्री दारा सिंहं चौहान; हम इस हाउस में आज पूरे 

सदन की तरफ से यह कहना चाहते है। धन्यवाद। 

(व्यवधान) 

[अनुवाद] 

श्री तथागत weet: चिन्ता का विषय यह नहीं है कि 
वे एक महिला रहै। अपितु यह है कि जो देश अमरीका के 

साथ लम्बे समय से मित्रवत् करने का प्रयास कर रहा दहै 
उसका उनकी सरकार द्वार लगातार ओर नियमित आधार पर 

अपमान किया जा रहा है। एनडीए सरकार के कार्यकाल मेँ, 

तत्कालीन रक्षा मंत्री के कपटे तक उतारे गए तथा उनकी 

जांच कौ गर्द कि वह क्या ले जा रहे Zz इसी तरह, 
यूपीए- तथा aie 1 के कार्यकाल में भी te हुआ है। 
... (व्यवधान) 

[feet] 

अध्यक्ष महोदयाः श्री नामा नागेश्वर wa जी, आप 

बोलिये। 

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): मैडम, देवयानी जी 

को, भारत देश को जिस तरीके से अमेरिका ने अपमानित 

किया है, उसको इस गवर्नमेट को बहुत सीरियसली लेना 

पडेगा, क्योकि, यह एक दफा नहीं हुआ है। पहले भी श्री 
अब्दुल कलाम से लेकर प्रफुल्ल wed जी से लेकर बहुत 

से लोगों को जिस तरह से अपमानित किया है, उसकौ हम 
लोग निन्दा करते है। हम लोग विदेशियों को बहुत the 

देते है, अमेरिकन्स को देते है, इटेलियंस को देते हैँ, इटली 
वालों ने भारत देश A आकर दो Awami का मर्डर किया, 

उनको वोर डालने के लिए हमने छूट दी है, हम इटली वालों 
को छोड देते है, मगर सुनील Wa का जो बच्चा है, 
जिसकी du हुई है, उस बच्चे को देखने के लिए उसको 
लेकर नहीं आ रहे है, उसको बहुत तकलीफ Zi 
(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः आप बोलिये। नस, हो गया। 

... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः अभी तो आप अपनी भावना व्यक्त 

करिये। आपकी बात हो गई, आप बैठ जाइये) 

...( व्यवधान,
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[ अनुवाद् 

श्री री.के.एस. इलेगोवन (ae उत्तर): मै, हमारी 

राजनयिक, सुश्री देवयानी were के खिलाफ अमरिकौ 

सरकार द्वारा कौ गर्ह कारवाई के बारे मेँ विभिन राजनीतिक 

नेताओं द्वारा व्यक्त की गर्ह भावनाओं के साथ स्वयं को 

सम्बद्ध करता हू। एेसा बार-बार हो रहा है। कभी-कभी ta 

भी देखने मे आया है कि जब किसी अन्य देश के 

उच्चायुक्त, जो कि भारत मे कार्यरत है, ने हमारे नेताओं 

कौ आलोचना कौ है। भारत में कार्यरत श्रीलंका के उच्चायुक्त 

ने हमारे राजनेताओं कौ आलोचना कौ है। एेसी गतिविधियां 

तुरन्त ae at चाहिए। मै माननीय अध्यक्ष महोदया को 

अमरिको aia के सदस्यों को मिलने का समय न देने के 

लिए धन्यवाद करता sl (व्यवधान, 

[fed] 

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ् ): अध्यक्षा जी, राजनयिक 

अधिकारी श्रीमती were के साथ अमेरिका ने जौ दुर्व्यवहार 

किया है, उस दुर्व्यवहार कौ हमं निंदा करते है। ... (व्यवधान) 

शिव. सेना की ओर से इसकी कड़ी निन्दा करते Zz... 

(व्यवधान) जो भारतीय डिप्लोमैट्ूस जाते हँ, उनके साथ भी 

लगातार दुर्व्यवहार किया जाता है। ...(व्यवधान) हमारे जो मत्री 

जाते है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता दहै। ...(व्यवधान) 

मै मांग करता हूं कि भारत सरकार इस सदर्भं मे कड़ा ओर 

सख्त से सख्त कदम sa 

अध्यक्ष महोदयाः असादुरीन ओवेसी जी, we seu 

„.. (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः बोलिए। 

... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः आप नहीं बोल रहे हैँ 

,.. (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः श्री ए. सम्पत। 

...( व्यवधान 
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श्री ए. ama (अर्टिगल): अध्यक्ष महोदया, मै अपनी 

पार्टी सी.पी.आई (एम) कौ ओर से अमरिकौ अधिकारियों द्वार 

भारतीय राजनयिक विशेषकर महिला राजनयिक के विरुद्ध कौ 

गई कारवाई की सख्त भर्त्सना करता El यह पहली बार नहीं 

है जब हम इस सम्मानित सभा में इस प्रकार की घटनाओं 

पर चर्चा कर Ce ...(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया, जैसा कि आप भी जानती हैँ कि 

अमेरिका मे भारत के पूर्वं wed के साथ दुर्व्यवहार किया 

गया, फिल्म स्टार शाहरूख खान के साथ दुर्व्यवहार किया 

गया, प्रसिद्ध सिने स्टार कमल हासन के साथ भी अमरिका 

मे दुर्व्यवहार किया गया। ...(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः धन्यवाद्। कृपया अब अपना स्थान 

ग्रहण wil हमरे पास अधिक समय नहीं है। आप जानते 

है कि सभा में क्या हो रहा है। 

... (व्यवधान) 

विदेश मत्री (श्री सलमान खुरशीद ): महोदया, मै बहुत 

ही भारी मन से तथा साथ ही विश्वास के साथ आज इस 

सभाम खडा हो रहा ह्। ...(व्यकधान) 

[feat] 

हमारे सम्मानित सदस्यो ने आग्रह किया रहै, यह एक 

भावनात्मक विषय है, भारत के सम्मान का एक विषय हे 

ओर हम सबकी भावना को ठेस लगी है। ...(व्यकवधान) भारत 

का प्रतिनिधित्व करते हुए एक नौजवान महिला, एक वह 

व्यक्ति जिसको हम बडे सम्मान से पुरे विश्व॒ के सामने 

प्रस्तुत करते दै कि भारत का संदेश ये लोग, हमारे अधिकारीगण 

वहां तक ugar, उसके सम्मान मेँ गुस्ताखी et a .. 

, (व्यवधान) उसके सम्मान पर यह प्रश्नचिह लगाने कौ किसी 

ने कोशिश कौ है, हम इसकी निन्दा करते हे, घोर निन्दा 

करते है। ... (व्यवधान) हम यह जानते हैँ कि इस विषय पर 

हमारा पूरा देश एक ध्वनि ओर एक भावना के साथ ओर 

यह पूरा सदन एक भावना के साथ अपनी बात कह रहा 

है। .. (व्यवधान) 

मेरे दिल में यह दर्द है कि जब हम एसे संवेदनशील 

समय पर खड होकर एक ध्वनि मेँ अपनी बात कहना चाहते



979 सदस्यो दारा तिकेदन 

है, हमारे कुछ सम्मानित साथी इस बात को सुन नहीं पा 

रहे है ओर दूसरों को कहने मे यह बाधा डाल रहे है। . 
(व्यवधान) मै इनसे अपील करता हू, निवेदन करता हूं कि 
कम से कम आज के इस समय पर ओर इस घटनाक्रम 
के बाद् एक ध्वनि A हम सब लोगों को बोलने दे। ,. 
(व्यवधान) 

मेडम, मै यह बताना चाहता हू, इस घटना के way 
मँ यह मै कह सकता हूं कि जो हमारी समञ्च है, जो 
कारवाई हमारे अधिकारी के साथ कौ गयी, उस कारवाई की 
आवेश्यकता इसलिए नहीं थी कि उसने कोई गलत काम नहीं 
किया ... (व्यवधान) वह निर्दोष 21 ... (व्यवधान) बल्कि अगर 
कुछ किया तो यह किया fe गलत काम करने से इन्कार 
किया। ... (व्यवधान) उससे यह कहा गया ओर यह दुख का 
विषय है कि ae लोग, हमारे ही wand के लोग जो यह 
जाकर कहते हैँ कि हम आपके यहां काम करना चाहते है 
ओर वह फिर षड्यन्त्र रचाकर दूसरे लोगों के साथ मिलकर 

अपमानित करना चाहते है, उन्होने यह चाहा कि दबाव 
डालकर किसी तरह से वह यह हस्ताक्षर करवा लें ओर यह 
सहमति ले लें कि उनको कहीं ओर काम करने का भी 
अधिकार है ... (व्यवधान) जब इस पर कारवाई करने के 

लिए हमने वहां के अधिकारियों से कहा तो इस पर कोई 
कारवाई नहीं हुयी। ... (व्यवधान) हमने परामर्श दिया कि यहां 
पर हाईकोर्ट मेँ कार्रवाई के लिए आप याचिका पेश at. 
.. (व्यवधान) हमने यह भी कहा कि पुलिस के सामने आप 
याचिका पेश करे ...(व्यकधान) यहां से ufiee ने अरेस्ट 
वारंट उन लोगों के लिए दिया जो यह षड्यन्त्र कर रहे थे। 

(व्यवधान) वह अरेस्ट Ae हमने यूनाइटेड kay की 
सरकार को प्रस्तुत किया। ...(व्यवधान) जो हमारा उनको 
प्रस्तुत करने का उचित तरीका है, उस तरह से feo 
... (व्यवधान) इसके बावजुद उसको न पकड़कर, उसको हिरासत 
मे न लेकर हमारे अधिकारी को हिरासत मे लिया। 
(7) उसके बाद उन पर क्या-क्या गुज है, a 
wat हू कि वह दोहराने की आवश्यकता नहीं है। 

...(व्यवधान) उसी का हमें विशेष खेद है, उसी की हमें पीडा 

है ओर उसी का का हमें दर्द है। ...(व्यवधान) मै यह बताना 
चाहता हू कि सतकता के साथ उसके सहयोग मे जुलाई से 

लेकर अब तक हमे जो करना था, वह हम करते रहे। 

..- (व्यवधान) अब जो घटना घरी है, हमं यह मानते है कि 
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सबसे पहले हमारा we ओर हमारा दायित्व बनता है कि 
हम उसको उस स्थिति से बाहर निकालें, उसको सुरक्षित करे 
ओर उसके बाद हमको जो विस्तार से चर्चा यूनाइटेड Raa 
सरकार के साथ करनी है, हम वह wal wth ...(व्यवेधान) 

लेकिन, मेँ जानता हूं कि अभी हमारे सारे सदस्यगण 
अपनी-अपनी चिंता व्यक्त कर चुके है। म बताना चाहता < 
कि हमने 13 तारीख को कुछ कारवाई शुरू की a हमने 
अमेरिका के राजदूत को मिनिस्टर में बुला कर ...८व्यवधान) 
अगर आप ta wet तो qt लगेगा कि आप इस मामले 
को लेकर संवेदनशील नहीं है। हम लोगों ने क्या-क्या किया 
है, उसे सुन लीजिए। ...(व्यवधान) हमने तत्काल कारवाई शुरू 

कौ है। ...(व्यवधान) उस तत्काल कारवाई में प्रोयोकोल 

डिपार्टमेट ने स्टेट के सभी इडिपारटमट्ूस को यह कहा है कि 

काउसलर आईडेन्टिटी a मुंबई, dé, हैदराबाद ओर कोलकाता 
मे facet कर दिए We) ...८व्यकधान) हम उन पर पुनर्विचार 

करेगे ओर जब तक उन पर पुनर्विचार नहीं होता है, वे 
काडसलर BS उनको उपलब्ध नहीं होगे। ... (व्यवधान) हमने 

यह भी कह दिया है कि भारत के waded में जो पासेज 
काञंसलर स्यफ को दिए जाते हैं, वे प्रोरो्कोंल तत्काल 19 
दिसम्बर तक विदां कर ले, ताकि हमने जो उनको सुविधाएं 

दी है। ... (व्यवधान) जो सुविधाएं हमने उनको उदारता से दी 
धी, हम and है कि वे सुविधाएं अब उनको लेने का 
अधिकार नहीं है। (व्यवधान) स्टेट प्रोयोकोल को हमने यह 
भी कहा है कि अमेरिकी काञंसलेट्स में हमारे देश के जो 
लोग काम कर रहे है ...(व्यवधान) उनके किसी कार्यालय 
मं काम कर रहे है, उनकौ पुरी सूची हमें 23 दिसम्बर तक 

दी जाए्। ...(व्यवधान) उसके साथ-साथ हमे सूची मे यह 

बताया जाए कि वह क्या कार्य करते हैः? ... (व्यवधान) उनका 
क्या दायित्व है? उनको कितनी तनख्बाह मिलती है ओर किस 
एकाउंट में वह तनख्वाह जमा की जाती है। ...८व्यवधान) 
इनके बरे में हमें तत्काल बताए। ...(व्यवधान) इनके साथ 

हमने यह भी निर्णय लिया है कि अब wel स्टेट प्रोयोकोल 

के सामने अगर कोई याचिका आती है या कोई निवेदन आता 

है कि वह किसी एप्लिकेशन के माध्यम से कोई atta 

या ayaa दे, जिसका संबध आईडी. ae से ai... 

(व्यवधान) कोई पर्सनल shaw, जो वे लोग बाहर से ama 

है, उससे संबंध हो या किसी चार पहिए गाडी या अन्य me 
के खरीदने या बेचने का प्रश्न हो। ...८व्यकधान) कोई 
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war सर्दीफिकट ड्यूटी पर हो। ...(व्यवधान) इम्पोर्टं wt 

लीकर के लिए हो। ...(व्यवधान) वे ae खाने का सामान 

amd है। ...(व्यवधान) इन पर तत्काल रोकं लगनी चाहिए। 

... (व्यवधान) इनके अलावा हमने कुछ कदम उठाए Fi 

(FAT) अगर आज सदस्य WA इजाजत दे। ...(व्यवधान) 

हम कारवाई कर रहे है। ...(व्यवधान) हमने तत्काल कदम 

उठाए ह। ...(व्यवधान) ताकि, हम पूरी सुरक्षा दे सके। 

(ae) हम उस अधिकारी को परी सुरक्षा दे सके। 

... (व्यवधान) यह कानून का विषय है। ..(व्यवधान) अमेरिका 

का कानून क्या है? (व्यवधान) हमारा कानून क्या है? 

... (व्यवधान) इन दोनों मेँ टकराव हो सकता zt ... (व्यवधान) 

लेकिन, इसमे हम जो ae भी समल्नते है। ...(व्यवधान) 

आज मानवता का तकाजा है। ... (व्यवधान) आज हमारे 

सम्मान का तकाजा हे। ...(व्यवधान) आज हम ओर आप 

सबको सामूहिक भावना का तकाजा है! (व्यवधान) हमारे 

देश का तकाजा है कि आज हम देश के सम्मान को 
सुरक्षित रखने के लिए, उस व्यक्ति को जो आज साकेतिक 

स्थान पर है,. जिसको अत्यंत पीडा हर्द है। ..(व्यवधान) 

जिसकी पीडा मँ हम शामिल ft) ...(व्यवधान) उसको हम 

सुरक्षित करे। ...(व्यवधान) उसके बाद जो उचित कार्रवाई की 

आवश्यकता है वह उचित कारवाई हम att ... (व्यवधान) 

(STAT) 

(अनुकाद। 

अध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्यगण कृपया अपने-अपने 
स्थान पर॒ वापस जाइप्। 

...(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः हम राष्ट गीत के लिए as at) 

... (व्यवधान) | 

(हिरी) 

अध्यक्ष महोदयाः कृपया अपनी जगह पर वापस 

जाइए। 

...( व्यवधान) 
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( अनुवाद] 

अध्यक्ष महोदयाः कृपया अपने स्थान W वापस जाडए। 

... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः कृपया अपने स्थान पर वापस weal 

... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः जब तक आप अपने स्थान पर नहीं 

जाएंगे, we गीत नहीं बजा सकते। 

... (व्यवधान) 

[fect] 

अध्यक्ष पहोवयाः कृपया सभी अपने-अपने स्थान पर 
वापस जादए। 

...( व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः अब आप we गीत के लिए wa 
हो Eu 

... (व्यवधान) 

अपरान 1.19 बजे 

इस समय श्री एल. राजगोपाल, श्री एम. वेणुगोणल रेड्डी 
ओर कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान 

पर वापय चले Tey 

..-( व्यवधान) 

अपराहन 1.20 बजे 

We गीत 

राष्ट गीत कौ धुन बजाई गयी। 

अध्यक्ष महोदयाः सभा अनिरश्चित काल के लिए स्थगित 
होती 2 

अपराहन 1.21 बजे 

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थागित 

i 
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ayaa I 

ania wat की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 

क्र.सं सदस्य का नाम ताराकित प्रश्न 

सख्या 

1 2 3 

1. श्री ए. सम्पत 181 

श्री पी.के. fay 

2. श्री पशुपति नाथ सिंह 182 

3. श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल 183 

श्रीमती सुमित्रा महाजन 

4 श्री Tart सरोज 184 

श्री आनंद प्रकाश परांजपे 

5. श्री कमलेश पासवान 185 

श्री खगेन दास 

6. श्री नरेनभाई काछादिया 186 

श्री जी.एम. सिदैश्वर 

7. श्री अशोक कुमार रावत 187 

8. डो. रघुवंश प्रसाद सिंह 188 

श्री महाबली far 

9. श्री Ud थमस 189 

श्री सोमेन मित्रा 

10. श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला 190 

श्री उदय सिंह 

11. श्री पना लाल पुनिया 191 

श्री गोपीनाथ ye 

12. श्री शिवराम गौडा 192 

श्री निखिल कुमार चौधरी 

13. श्री एम. aaa 193 

कौप्टन जय नारायण प्रसाद् परिषद् 

1 2 3 

14. श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेडी 194 

श्री आधि शंकर 

15. श्री संजय सिंह चौहान 195 

16. श्री ए.के.एस. विजयन 196 

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम 

17. श्री पी. विश्वनाथन 197 

18. श्री अजय कुमार 198 

श्री ओम प्रकाश यादव 

9. ड संजीव गणेशं नाईक 199 

श्री संजय दिना पारील 

20. डो. मिर्जा महवूब बेग 200 

श्री एस. सेम्मलई 

अतारांकित wat की सदस्य वार अनुक्रमणिका 

क्र.सं सदस्य का नाम प्रशन संख्या 

1 2 3 

1. श्रीमती प्रतिभा सिंह 2152 

2 श्री एके.एस. विजयन 2273, 2288 

3. श्री अधलसव पारील शिवाजी 2087, 2254, 2255, 

2268 

4. श्री आर्नदराव अडसुल 2087, 2225, 2254, 

2255, 2268 

5 श्री जय प्रकाश अग्रवाल 2085, 2267 

6. श्री राजेन्द्र अग्रवाल 2094, 2171, 2256 

7 श्री हंसराज गं. अहीर 2107, 2282 

8. श्री सुल्तान अहमद 2180 

9. श्री बदरुदीन अजमल 2192, 2235 

10. डा. रतन सिंह अजनाला 2200 

11. श्री एम. आनंदन 2239 



27 अग्रहायण, 1935 (शक) 985 अनुक्ध I 

1 2 3 

12. श्री अनत कमार 2146 

13. श्री अनंत कुमार हेगडे 2147 

14. श्री घनश्याम अनुरागी 2181 

15. श्री जयवंत गंगाराम आवल 2182 

16. श्री कर्ति आजाद 2166 

17. श्री गजानन ध. बाबर 2087, 2254, 2255, 

2268 

18. श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह 2209, 2213, 2238, 

बघेल 2256 

19. श्री थांगसो बावे 2130, 2249 

20. ई. बलीराम 2214 

21. श्री पवन कमार बसल 2148 

22. श्रीमती सुस्मिता sei 2209, 2213, 2256 

23. श्री कुवरजीभाई मोहनभाई 2199, 2238 

बाबलिया 

24. डो. मिर्जा vega बेग 2235, 2241, 2262 

25. श्री अवतार सिंह भडाना 2084, 2266 

26. श्री सुदर्शन भगत 2224 

27. श्री ताराचन्द भगोरा 2120, 2235, 2241, 

2253 

28. श्री संजय भो 2205 

29. श्री समीर भुजबल 2132 

30. श्री पी.के. fag 2291 

31. श्री कूलदीप विश्नोई 2191 

3ॐ2. श्री Bare बिसवालं 2093, 2274 

33. श्रीमती बोचा met लक्ष्मी 2220 

34. श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला 2149, 2239, 2284, 

2293 

35. श्री area wm बैसीमुथियारी 2222 

अनृक्ध ¢ 98 

1 2 3 

36. श्री सी. शिवासामी 2192, 2255 

37. श्री हरीश चौधरी 2186, 2200, 2238, 

2248 

38. श्री अरविन्द कुमार चौधरी 2209, 2213, 2256 

39. श्री हरिभाई चौधरी 2210, 2257 

40. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण 2103, 2216 

41. श्री संजय सिंह चौहान 2235 

42. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण 2223, 2242 

43. श्री एन.एस.वी. चित्तन 2163, 2172, 2243 

44. श्री भूदेव चौधरी 2158, 2226 

45. श्री निखिल कमार चौधरी 2258 

46. श्रीमती श्रुति चौधरी 2124, 2193, 2295 

47. श्री खगेन दास 2240 

48. श्री राम सुन्दर दास 2150 

49. श्रीमती जे. हेलन डेविडसन 2162, 2242 

50. श्री रमेन डका 2211 

51. श्रीमती अश्वमेधं देवी 2158 

52. श्रीमती रमा देवी 2099, 2248 

53. श्री के.पी. धनपालन 2106 

54. श्री संजय ua 2229, 2230, 2254 

55. श्री आर. ध्रुवनारायण 2074, 2092, 2273 

56. श्रीमती ज्योति धुवं 2163, 2238, 2247 

57. श्री aed डिएस 2206 

58. श्री निशिकांत दुबे 2096, 2126, 2235, 

2252 

59. श्री गणेशराव नागोराव 2203 

दूधगांवकर् 

60. श्री पी.सी. गदीगोदर 2215 
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61. श्री एकनाथ महादेव Mamas 2243 86. श्री पी. कुमार 2088, 2174, 2269 

62. श्री वरूण गांधी 2151 87. श्रीमती पुतुल कुमारी 2209, 2213, 2256 

63. श्री ए. गणेशमूर्ति 2172, 2191 88. श्री एन. पीताम्बर कुरुप 2095, 2119, 2253 

64. श्री राजेन Thea 2187 89. श्री यशवंत लागुरी 2248, 2251, 2252 

65. श्री शिवराम गौडा 2192, 2260 90. श्री एम. कृष्णास्वामी 2073, 2074, 2243, 

66. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा 2090, 2270 2289 

67. श्री महेश्वर हजारी 2076, 2175, 2235 91. श्री विक्रमभाई अर्जनभाईं मादम 2159, 2283 

68. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन 2113 92. श्रीमती सुमित्रा महाजन 2251 

69. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव 2112, 2227 93. श्री सतपाल महाराज 2239 

70. ड. मन्दा जगननाथ 2201 94. श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतो 2221 

71. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल 2099, 2146, 2186, 95. श्री भर्तृहरि महताब 2229, 2254 

2208 
96. श्री प्रदीप माद्ची 2177, 2195 

72. श्री बद्रीराम wes 2141 गनी 
। 97. श्री AT लाल wea 2189, 2233 

73. श्रीमती दर्शना जरदोश 2162, 2172 
98. श्री जोस के. मणि 2155 

74. श्री हरिभाऊ wee 2137, 2173, 2239 
9. श्री दत्ता मेघे 2219, 2245 

75. श्री नवीन जिन्दल 2125, 2170, 2296 
100. श्री अर्जुन राम मेघवाल 2071, 2138, 2171, 

76. श्री Were जोशी 2102, 2274, 2280 2256, 2259 

77. ot के. Praga उर्फ 2194, 2235, 2239 101. श्री भसत यम aware 2250 

जे.के. रितीश र 
102. डो. थोकचोम मेन्या 2165 

78. श्री सुरेश कलमाड़ी 2140, 2240 
103. श्री महाबल मिश्रा 2080 

79. श्री पी. करुणाकरन 2116, 2189, 2239 
104. श्री पी.सी. मोहन 2134 

80. श्री कपिल मुनि करवारिया 2123, 2150 मड 
105. at गोपीनाथ ye 2188, 2235, 2279 

81. श्री वीरेन्द्र कश्यप 2158, 2243, 2257 
106. श्री विलास मुत्तेमवार 2117 

82. श्री नलिन कमार करील 2182, 2244 सिह 
107. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर 2138, 2239 

83. श्री चंद्रकांत खैर 2204, 2249 जोन 
108. SL संजीव गणेश नाईक 2239, 2240 

84. sf fatet लाल मीणा 2136, 2251, 2253, 
109. श्री नामा नागेश्वर राव 2189 2276 

85. श्री विश्व॒ मोहन कमार 2217, 2235, 2236 110. श्री नरेनभाईं काषठादिया 2237, 2238 
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111. कैप्टन जय नारायण प्रसाद 2236 140. श्री रमाशंकर राजभर 2160 

निषाद 141. श्री सी. ws 2108 
112. श्री असादृदीन ओवेसी 2091, 2235, 2271 142. st एम.बी. राजेश 2249 
113. श्री पी.आर नटराजन 2169, 2262 143. श्री पूर्णमासी राम 2159, 2218, 2236 

114. श्री fase एच. पाला 2149 144. प्रो. रामशंकर 2138, 2171, 2256 

115. श्री वैजयंत पांडा 2154, 2245 145. श्री कादिर राणा 2086 

116. श्री रवीन्द्र कमार पाण्डेय 2198 146. श्री निलेश नारायण राणे 2139 

117. कुमारी सरोज पाण्डेय 2109, 2239, 2284 147. श्री रमेश राठौड् 2207 
118. श्री गोरखनाथ पाण्डेय 2253 148. श्री रामसिंह weal 2082, 2172, 2237 

119. श्री आनंद प्रकाश wet 2243 149. श्री अशोक कमार रावत 2290 

120. श्री देवजी एम. पटेल 2238 150. श्री अर्जुन राय 2147 

121. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल 2114, 2145 151. श्री रुद्रमाधव राय 2183, 2253 
. 

एम वेणुगोपाल T 122. श्री बाल कुमार पटेल 2251 152. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी 2083, 2180, 2247, 
| 

2265 
123. श्री किसनभाई वी. पटेल 2177, 2195 

153. श्री नृपेन्द्र नाथ राय 2168 
124. श्री हरिन पाठक 2161 

। 154. प्रो. सौगत राय 2228 
125. श्री संजय दिना पाटील 2239 

155. श्री एस. अलागिरी 2104, 2146 
126. श्री एरी. नाना पारील 2128, 2242, 2297 

156. श्री एस. सेम्मलई 2166 
गवली 

127. श्रीमती भावना पाटील गवलौ 2203 157. श्री एस. पक्कौरप्पा 2077, 2121, 2286 
128. श्री सी.आर. पाटिल 2114, 2250, 2256 158. श्री -एस.आर. जेयदुरई 2118, 2167, 2245 

129. श्री भास्करराव वापूराव 2243 159. श्री एस.एस. TAL 2111, 2286 
पाटील खतगावकर 

160. श्री ए. सम्पत 2291 
130. श्रीमती कमला देवी ved 2096, 2276 , 

161. श्री तकाम संजय 2235 
131. श्री पोनम प्रभाकर 2073, 2092, 2273 फरासिस्को 

162. श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना 2196 
अमरनाथ धरान 

152. श्री अमरनाथ प्रान 2100 163. श्री तुफानी सरोज 2235, 2236 
TEs 133. श्री Weare Teg 2089 164. श्री हमदुल्लाह सईद 2129, 2174, 2257, 

134. श्री प्रेमदास 2236 2258, 2298 

135. श्री पन्ना लाल पुनिया 2261, 2294 165. श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह 2246 

136. श्री एम.के. राघवन 2193, 2247 166. श्री एम.आई. शानवास 2164 

137. ot बी.वाई. राघवेन्द्र 2142, 2189, 2192 167. श्री नीरज शेखर 2157, 2240, 2245 

138. श्री अब्दुल रहमान 2118, 2192, 2292 168. श्री गोपाल सिंह शेखावत 2196, 2216 

139. श्री प्रेम दास राय 2190 169. श्री सुरेश कमार शेटकर 2097, 2231, 2277 
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170. श्री राजू शेट्टी 2242 198. श्री मानिक रैगोर 2137 

171. श्री Wet wert 2131, 2299 199. श्रीमती अनू टन्डन 2078, 2238, 2263 

172. श्री जी.एम. सिदेश्वर 2199, 2235, 2300 200. श्री लालजी esq 2188 

173. St भोला fae 2234, 2245 201. श्री अशोक daz 2133, 2241 

174. श्री गणेश सिंह 2235, 2252 202. श्री सुरेश काशीनाथ तवारे 2170 

175. श्री इज्यराज सिंह 2196, 2210, 2238 203. श्री जगदीश ser 2101 

176. श्री जगदानंद सिंह 2208 204. श्री अनुराग सिंह ठाकुर 2077, 2105, 2281 

177. श्री महाबली सिंह 2250 205. श्री आर. थामराईसेलवन 2135, 2185 

178. श्रीमती मीना सिंह 2158, 2226, 2232 206. डो. एम. तम्बिदुरई 2177, 2241 

179. श्री पशुपति नाथ सिंह 2242, 2264 207. श्री मनोहर तिरको 2168 

180. श्री राधा मोहन सिंहे 2257 208. श्री भीष्म शंकर उफ 2174, 2193, 2197, 

181. श्री राकेश सिंह 2174 कुशल तिवारी 2248, 2273 

182. श्री रतन सिंह 2098, 2200, 2235 29. श्री लक्षण SE 2082, 2184 
193, श्री रवनीत सिंह 2079 210. श्री शिवकुमार उदासी 2178, 2252 

184. श्री सुशील ` कुमार सिंह 2159, 2236 211. श्रीमती सीमा उपाध्याय 2076, 2175, 2235 

185. श्री यशवीर सिंह 2157, 2240, 2245 212. श्री हं वर्धन 2076, 2175, 2235 

186. चौधरी लाल सिंह 2247 213. श्री मनसुखभाई डी. वसावा 2077, 2082, 2208 

197, श्री वृजभूषण शरण सिंह 2153 214. डो. पी. वेणुगोपाल 2212 

188. राजकमारी रत्ना सिंह 2184, 2227, 2235, 215. श्री सन्जन वर्मा 2115, 2287 

2248 216. श्री वीरेन्द्र कमार 2202 

189. श्री एन. धरम सिंह 2081, 2244, 2272 217. श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ 2095, 2178, 2275 

190. डो. संजय सिंह 2112, 2127, 2251 218. श्री पी. विश्वनाथन 2245, 2278 

191. श्री राजय्या सिरिसिल्ला 2097, 2243, 2277 219. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे 2075 

192. श्री मकनसिंह सोलंकौ 2110, 2285 220. श्री अंजनकमार एम. यादव 2077, 2098, 2104, 

193. श्री ईजी. सुगावनमं 2143, 2179 2127, 2237 

194. श्री के. सुगुमार 2072 221. श्री धर्मेन्द्र यादव 2087, 2254, 2255, 

195. श्रीमती सुप्रिया सुले 2179, 2239, 2240 2268 

196. श्री डी-के. सुरेश 2144 222. प्री. रंजन प्रसाद यादव 2245 
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2212, 2294 224. श्री मधुसुदन यादव 2176 
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अनुनध Il 

ताराकित wet की सवस्य-वार अनुक्रमणिका 

प्रधान मत्री 

परमाणु ऊजा : 197 

सचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी : 184, 185, 189, 199 

(| : 19] 

आवास ओर शहरी गरीकी उपृश्शमन : 187, 200 

मानव संसाधन विकास : 181, 188 

विधि ओर न्याय : 183, 190 

सक्षम, लघु ओर मध्यम उद्यम : 186 

प्रवासी भारतीय कर्य : 193 

संसदीय कर्य 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पशन : 195, 198 

योजना : 182, 192, 194 

FARA 

शहरी विकास : 196. 

अताराकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 

प्रधान मत्री 
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विधि भौर न्याय 

सूक्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यम 
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